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नवीन भारतीय संविधान और नागारिक जीवन का अभिनव संस्करण आपके हाथों में है । 
। आपने पिछले संस्करणों को अपना कर हमारा जो उत्साहवर्धन किया है,उसके लिए हम आपके आभारी 
| हें। इस संस्करण को नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार पूरी तरह संशोधित किया गया है । इस प्रक्रिया में 
। अनावश्यक सामग्री को हटाकर एक अत्यन्त उपयोगी और महत्वपूर्ण अध्याय जोड़ा गया है। यह 
} अध्याय हमारी राष्ट्रीय एकता से सम्बन्धित हे । हमें आशा हे कि हमारे सुधी सहयोगी इसे पूर्ववत्‌ 
शि अ तने अच्छे साहित्य के सृजन की प्रेरणा देते रहेंगे । पुस्तक-परिष्कार के उपयोगी सुझाव सादर 
|? आमंत्रित हे । । | 
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| प्रश्नपत्र के सम्बन्ध में यू० पी० बोर्ड द्वारा जारी किये गये नवीन निर्देश | 
र हि पी० बोर्ड ने 1984 की परीक्षा से इण्टरमीडिएट नागरिकशास्त्र के प्रश्न-पत्र “भारती , 

। संविधान ओर नागरिक जीवन' के सम्बन्ध में नवीन संशोधन प्रसारित किये हैं। इन संशोधनों डे 

। अनुसार प्रश्त-प्रों की नयी प्रणाली लागू की गयी हे । इस नयी प्रणाली की जानकारी निम्न प्रकार है; ; 

| (1) पाठयक्रम का दो खण्डो में विभाजन बोर्ड द्वारा इस प्रश्न-पत्र के समस्त पाठ्यक्रम 

. को दो खड में विभाजित-किया गया हे । परीक्षार्थियों (छात्रों) के लिए दोनों खण्डों से प्रश्‍न करना :. 
| अनिवार्य होगा । शर 
kf (2) अनिवार्य वस्तुनिष्ठ (अति लघु उत्तरीय प्रशन) --अनिवार्य वस्तुनिष्ठ प्रश्न प्रश्न-पत्र ¦ 
। की नयी प्रणाली की सबसे प्रमुख बात है। इण्टरमीडिएट नागरिक शास्त्र के दोनों प्रश्‍न-पत्रो में 10-10 , 


उत्तर छात्रों को अति संक्षेप में, अर्थात्‌ एक-एक वाक्य में लिखने होंगे। - १ 
-_ _ (3) लघु उत्तरीय प्रश्‍न--इसके अतिरिक्त 10 अंक का एक अन्य प्रश्न होगा जिसमें दो-दो! £ 

` अंक के 5 लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जा सकते हैं जिनमें से प्रत्येक व न ९८ 
चारिए। यह प्रश्‍न अनिवार्य नहीं होगा।  ' व क के यचे प्रे र 


है (4) दीर्घ उत्तरीय प्रश्‍न--अन्य प्रश्न दीर्घ उत्तरीय है 
ह अंक रोगी” प दोर्घ उत्तरीय प्रश्‍न होंगे जिनमें त्येक प्रश्न 10-1010 


: गे यू० पी० 


वोर्ड के नवीनतम संशोधित पाठयक्रम के - 1 
(ता अनुरूप अश्न-पत्र पुस्तक के अन्त 11 
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लक का नया पाठयक्रम 
द्वारा समस्त पाठ्यक्रम को दो खण्डों में विभाजित किया गया 
| के लिए दोनों खण्डं से प्रश्न करना अनिवार्य होगा। . ता ० 
| खण्ड--1 
| 1. भारतीय संघ का संविधान, प्रमुख विशेषताएं, मूल अधिकार एवं कर्तव्य तथा राज्य के नीति 
निर्देशक तत्व | 
भारतीय नागरिकता । 
भारत की संघीय व्यवस्था, केन्द्र तथा राज्यों का सम्बन्ध । 
! 4. संघ सरकार का गठन तथा उसकी कार्यविधि-- 
। (0) संघीय कार्यपालिका--(क) राष्ट्रपति--निर्वाचन, अधिकार तथा कार्य । 


~ 


क (ख) मन्त्रिपरिपद्‌ नियुक्ति तथा कार्यविधि । 

शै (1) संघीय व्यवस्थापिका--संसद--राज्य सभा,संगठन तथा अधिकार । लोक सभा संगठन 
i तथा अधिकार। 

i (1) दोनों सदनों के पारस्परिक तथा कार्यपालिका से सम्बन्ध । 


गिना “5 ` राज्य सरकारों का गठन तथा कार्यविधि । 
¦ (क) राज्यों की कार्यपालिका-राज्यपाल तथा मन्त्रिपरिषद्‌ | 
(ख) राज्यों का विधान मण्डल--विधान परिषद्‌ संगठन तथा शक्ति । 
(ग) दोनों सदनों के पारस्परिक तथा कार्यपालिका से सम्बन्ध । 
नके #5 केन्ेभशासित क्षेत्र तथा उनकी शासन-व्यवस्था | टं 
५ 7. भारतीय न्यायपालिका--सर्वोच्च न्यायालय । 
दो 8. उत्तरप्रदेश की न्याय व्यवस्था । Se 
४ 9. भारत में सार्वजनिक सेवाएं उनका महत्व तथा कार्य,लोकसेवा आयोग | 
¢ खण्ड--2 
९10. स्थानीय स्वायत्त शासन तथा इसका महत्व--(क) नगरपालिकाएँ, नगर-महापालिकाएँ । (ख) 
जिला परिषद्‌, क्षेत्र समिति, गाँव सभा, ग्राम पंचायत तथा न्याय पंचायत । 
भारत में धार्मिक तथा सामाजिक सुधार के आन्दोलन तथा देश के राजनीतिक तथा राष्ट्रीय जीवन 
पर उनका प्रभाव । 
राष्ट्रीय आन्दोलन का इतिहास । 
भारत के राजनीतिक दल । 
, भारतीय आर्थिक जीवन--(क) कृषक तथा उसकी समस्याएं, ग्राम्य जीवन,(ख) उद्योग तथा 
नगरों का जीवन (ग) जन-जाति एवं उनकी समस्याएं,(घ) पंचवर्षीय योजनाएं-लक्ष्य तथा 
उपलब्धि । 
भारत तथा विश्व, भारत की विदेश नीति, राष्ट्रमण्डल के सदस्य के रूप में भारत, संयुक्त राष्ट्र संघ - 
के सदस्य के रूप में भारत। 
भारत में राष्ट्रीय एकता । 
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. अध्याय 1 


भारतीय संविधान को पृष्ठभूमि 


७ स्वाधीनता और संविधान : माँग और उपलब्धि ७ संविधान समा : संगठन का 

प्रथम चरण ७ संविधान समा, स्वाधीनता के बाद : एक उभरते राष्ट्र का लघु दर्पण ७ संविधान 

ड सभा की पहली बंटर ० संविधान सभा में उद्देश्य-प्रस्ताव की प्रस्तुति ७ संविधान सभा की 
समितियाँ ७ संविधान का निर्माण ७ हमारे संविधान-निर्माता ७ भारतोय संविधान के प्रेरक 


और प्र्तावकारी जोत ० भारतीय संबिधान के विकास में सहायक तत्त्व । न 
आमुख ; 
अपनी स्वतन्त्रता, सभ्यता और संस्कृति की रक्षा, व्यवस्था और विकास कें लिए कोई 
देश जिन नियमों का सूजन, संकलन और संरक्षण करता है, उसकी संचित ज्ञानराशि को 
संविधान कहते हैं। सामान्यतया संविधान स्वाधीनता का शिशु होता है। किसी राष्ट्र को 
स्तराधीनता के साथ उसके संविधान का उदय होता है । इस दृष्टि से संविधान को स्वाधोन राष्ट्र 
का गौरव-मुकुट, उसकी राजनीतिक चेतना की मुखर अभिव्यक्ति, उसकी राजनीतिक व्यवस्था 
का प्रकाश-स्तम्भ तथा उसकी आकांक्षाओं और आदर्शों की प्राप्ति का सशक्त माध्यम-कहा जा 
सकता है । भारतीय संविधान भी इसका अपवाद नहीं है। भारतीय संविधान भी अपनी स्त्रा- 
, धीनता का शिशुं है। नर व्वा 
एस््वाधीनता के पूर्व भारत का अपना संविधान नहीं था । भारत पर अंग्रेजों का प्रभुत्व 
था। फलतः भारत की शासन-व्यवस्था का संचालंन, नियंत्रण और निर्देशन ब्रिटिश सरकार द्वारा 
बनाए गए नियमों, अधिनियमो और निर्देशों द्वारा होता था । ल्म 
: विदेशी शासन किसी भी समाज के लिए एक भयंकर अभिशाप होता है। विदेशी शासन - | 
में देश पराधीन तो होता ही है, साथ ही पराधीतता के कारण उसे अनेक कठिनाइयों का सामना 
भी करना पड़ता है। अतएव. कोई जागृत देश विदेशी शासन को स्वीकार नहीं करता। वह उसे 
समाप्त करने के लिए कटिबद्ध हो जाता हैं। भारत भी इसका अपवाद नहीं था। कालान्तर में 
भारत.में राजनैतिक चेतना का विकास हुआ। जागृत भारत ने विदेशी शासन से मुक्ति पाने के 
है . लिए राष्ट्रीय आन्दोलन का अवलम्ब लिया । राष्ट्रीय आन्दोलन उत्तरोत्तर प्रभावशाली” और. 
सशक्त होता गया । अंग्रेजों ने 'फूट डालो ओर शःसन करो' की नीति को अपनाकर आन्दोलन - 
को निष्फल और प्रभावहीन बनाने का प्रयास किया । किन्तु, आन्दोलन कोटि-कोटि भारतीयों 
| 'का कंठहार बन गया । तत्कालीन भारत के देशभक्त, कतंव्य-परायण, कर्मठ, और चरित्ननिष्ठ 
न्‍ जननायक आन्दोलन को आगे बढ़ाने में सफल रहे । अन्त में अंग्रेज भारत छोड़ने के लिए बाध्य. 
| हुए। भारत स्वाधीन हुआ। 
' स्वाधीनतां और संविधान: माँग और उपलब्धि j | 
संविधान और स्वाधीनता एक ही रंथ के दों चक्र होते हैं। अतएव स्वाधीनता-आन्दो सन 


के समय स्वधीनत कीं मौग के साथे संपिंधाम-निर्भोग के'लिंळव्सविंधात'सभा की भी माँग को 


. नही है। यह वह समय था जवकि विश्व द्वितीय महायुद्ध की प्रलयकारी ज्वालाओं में जल रहा .. 


+ 
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जाती रही। पर स्वतन्त्रता को मांग ति सरकार संविधान सभा माँग की भी 
' उपेक्षा करती रही । किन्तु, इस्‌ समय तक हमारा स्वाधीनता-संग्राम पराकाष्ठा पर पहुंच चुक 

था। सन्‌ 1942 ई० की ऐतिहासिक क्रान्ति 'अंग्रेजो, भारत छोड़ो' के जयघोष से अंग्रेजों 

को यह विश्वास हो गया था कि भारत को अब बहुत दिनों तक पराधीन बनाये रखना सम्भव 


था। 1945 ई० में यह महायुद्ध समाप्त हुआ। विजयश्री इंग्लैंड तथा उसके मित्र राष्ट्रों को 
मिली । हिः युद से जर्जर इंग्लेंड अनेक प्रश्‍नचिल्लों से धिर गया था युद्ध के बाद इंग्लेंड में 
संसदीय हुए। इस निर्वाचन में बहुमत श्रमिक दल या 'लेबर पार्टो' को मिला । यह 
पार्टी पहले से ही भारतीय स्वाधीनता के पक्ष में थी। अतः 4 मार्च, 1946 ई० को नई सरकार 
के प्रधानमन्त्री श्री एटली ने ब्रिटेन की कॉमन्स सभा में भारत की स्वाधीनता की घोषणा की । 
इसी पृष्ठभूमि में नई सरकार के मन्तिमंडल के तीन सदस्यों का एक शिष्ट-मंडल मार्च, 1946 
ई० में भारत आया । इस शिष्ट-मंडल ने भारतीय नेताओं से परामर्श कर. 16 मई, 1946 ई० 
को एक योजना प्रकाशित की। इस योजना में भारत की भावी व्यवस्था-सम्बन्धी आवश्यक 
सुझाव थे। इसके साथ ही संविधान-िर्माण के लिए संविधान सभा के गठन पर भी प्रकाश 
डाला गया था। योजना में मुस्लिम लीग की देश-विभाजन की माँग को अस्वीकार कर दिया 
गया था । अतएव मुस्लिम लीग योजना से असन्तुष्ट थी। योजना में कई ऐसे पक्ष थे जिससे 
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को भी सन्तोप.नहीं था। फिर भी क प मुम लीग दोनों ने 
योजना को स्वीकार कर लिया । किंन्तु वाद में मुस्लिम लीग ने क॑ शन योजना' क्रो 
भस्वीकृत कर दिया । उसने 'पाकिस्तान' की माँग की और इसके लिए.16 अगस्त, 1946 ई० को 
“प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस' (डायरेक्ट ऐक्शन डे) मनाने की घोषणा कर दी। इस के परिगाम- 
स्वरूप कलकत्ता में (जहाँ मुस्लिम सरकार थी) भयंकर नर-संहार हुआ। इसकी प्रतिक्रिया में 
अन्य नगरों में भी साम्प्रदायिक दंगे हए । र 
उधर 'कंबिनेट मिशन' फी योजना के अनुसार 2 सितम्वर, 1946 को अन्तरिम सरकार 
की स्थापना हुई। इस सरकार में 14 सदस्यों का प्रावधान था, 6 कांग्रेस के तया 5 मूस्लिम 
लीग के । किन्तु मुस्लिम लीग ने इस सरकार में शामिल होने से मना कर दिया ।'बांद में 
तत्कालीन गवर्नर जेनरल लाडं बावेल के आंग्रह से मुस्लिम लीग के पाँच सदस्यों द्वारा अन्तरिम 
सरकार में सम्मिलित होने पर भी मुस्लिम लीग के दृष्टिकोण में कोई परिवतंत नहीं आया । 
वस्तुतः मुस्लिम लीग का उद्देश्य सरकार में सम्मिलित होकर सरकार की गतिविधियों में 
अवरोध उत्पन्न करना था। लीग का लक्ष्य देश का विभाजन और पाकिस्तान को प्राप्त करना 
 था। इसी उद्देश्य से मुस्लिम लीग ने संविधान सभा की बैठकों में भाग लेने से मना कर दिया 
था। मुस्लिम्‌ लीग ह असहयोग और हुठधमिता से अनेक समस्याएं खड़ी हो गई थीं । पंजाब, 
सिन्ध तथा उत्तर-पश्चिमी सीमांत प्रांत में भयंकर दंगे हो रहे थे। 5 


इधर लाडं माउण्ट बेटन भारत के नए गवनं र जेनरल नियुक्त हुए। 22 मार्च, 1947 ` 


ई० को वे दिल्ली पहुँच गए और अपना पदभार ग्रहण कर लिया देश के 
' राजनेतिक दलों और राजनेताओं से बात कर एक योजना तुकी Ce 


` बेट योजना? के नाम से विश्रुत है। इस योजना में भारत के विभाजन को स्वीकार किया गया 


था और उसकी रूपरेखा पर प्रकाश डाला गया था। 3 जून, 1947 ई० को ब्रिटिश प्रधानमन्त्री. 


-केनिर्मोण की बात कही गई थी। 
` स्वाधीन हो गया, किन्तु देश के विभाजन और साम्प्रदायिक दंगों तथा उससे सुम्बान्धत अनेक 


'एट्सी ने ब्रिटिश संसद में इस योजना की घोषणा कौ | इसी आधार पर ब्रिटिश संसद द्वारा 


` 1947६० का भारतीय स्वाधीनता अधिनियम पास किया गया था। इस अधिनियम में 15 


अगस्त, 1947 ई० से भारत को स्त्राधीन, करने तथा भारत और पाकिस्तान नाम के दो राज्यों 
इस प्रकार अधिनियम के अनुसार 15 अगस्त को भारत 


ection. 
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समस्याओं धीता by Arya Samaj Foundation Chennf ह्या and eGangotri 
समस्याओं ने स्वाधीनता के हषं और उल्लास को धूमिल कर दिया था । 


संविधान सभा : संगठन का प्रथम चरण 
कैबिनेट मिशन योजना में संविधान सभा के गठन-विषयक जो प्रावधान किए गए थे, 
उसके मुख्य पक्ष निम्न प्रकार थे--- 
1. संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रान्तीय व्यवस्थापिका सभाओं द्वारा किया 
जायगा! 1 , 
2. प्रान्तीय विधान सभाएं प्रत्येक दस लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य के अनुपात में 
प्रतिनिधि निर्वाचित करेंगी । 
3. विधान सभाओं के मुसलमान ओर सिक सदस्य अपने सम्प्रदाय के अनुपात से 
सदस्यों का निर्वाचन करेंगे । 
4. संविधान सभा में ब्रिटिश भारत के 296 सदस्य तथा देशी राज्यों के 93 सदस्य 


| 
5. हो वध, सभा की बैठक दिल्ली में होगी तथा उसकी प्रारम्भिक बैठक में सभापति 

और अन्य पदाधिकारियों का निर्वाचन होगा । 
कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार ब्रिटिश भारत के लिए कुल 296 स्थान निश्चित 
किए गये तथा भारत की देशी रियासतों के प्रतिनिधियों के लिए 93 स्थान रखे गये । इस प्रकार 
कुल' मिलाकर 389 सदस्यों की संविधान सभा के निर्माण का निश्चय किया गया । ब्रिटिश 


भारत के 296 स्थानों के लिए जुलाई में निर्वाचन हुए।! 296 स्थानों में से कांग्रेस सदस्यों की 


संख्या 211 थी। मुस्लिम लीग को 73 स्थान मिले थे। सिक्खों के अकाली दल के दो सदस्य 
निर्वाचित हुए थे । 

'कैबिनेट मिशन योजना” के अनुसार गठित इस संविधान सभा (९०151६५९ 
Assemb।५) की अपनी विशेषाएँ थीं । प्रथमतः यह संविधान सभा एक संप्रभु निकाय 
(Sovereign ७०५) नहीं थी । इस नाते वह सर्वोच्च शक्तियों से सम्पन्न नहीं थी । प्रस्ताव 
के अनुसार वह्‌ ब्रिटिश सरकार के अधीन थी" दूसरे इसका निर्वाचन प्रत्यक्ष वयस्क मताधिकार 
के सिद्धान्त के अनुसार न होकर परोक्ष रूप से ब्रिटिश भारत की प्रान्तीय विधान सभाओं के 
सदस्यों द्वारा हुआ था।/तीसरे,' इस संविधान सभा में सदस्यता का स्थान-निर्धारण साम्प्र- 
दायिकता के आधार पर किया गया था |; श इस संविधान सभा की संविधान-निर्माणःशक्ति 
पर अनेक प्रतिबन्ध थे । इस प्रकार कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर आधारित संविधान सभा में 
अनेकं असंगतियां थीं । ये असंगतियाँ तभी दूर हो सकीं जबकि देश स्वाधीन हुआ। 
संविधान सभा, स्वाधीनतां के याद; एक उभरते राष्ट्र का लघू दर्पण 

जसा कि पहले कह चुके हैं, कैबिनेट मिशन प्रस्ताव पर गठित संविधान सभा में मुस्लिम 
लीग के जो 73 प्रतिनिधि निर्वाचित किए गए थे, उन्होंने संविधान सभा की बैठकों में कभी भाग 
नहीं लिया । इसका मुख्य कारण यह था कि मुस्लिम लीग पाकिस्तान की माँग पर अटल थी 
और पाकिस्तान के लिए संविधान बनाने के लिए अलग संविधान सभा की माँग कर रही थी। 
अन्त में उसकी माँग स्वीकार हुई। 

उधर देश को स्वाधीनता के साथ ही संविधान सभा के ऊपर ब्रिटिश शासन के नियंत्रण 
भी हट गए। अव बह एक पूर्ण संश्रभु संस्था के रूप में कारय करने के लिए स्वतन्त्रंथी। 

. विभाजन के पूर्व संविधान सभा में 389 सदस्य थे, किन्तु. पाकिस्तान बन जाने के बाद 

संविधान सभा में 310 सदस्य रह गए । ) 


1. देशी रियासतों के प्रतिनिधि बाद में चुने गए। . 


८८-0.॥ Public 0%1धा71. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


[रतीय संविधान और-नागरिक-जीवन 


4 मय Samaj Foundation Chennai and eGangotri . 
संविधान सभा के मुस्लिम लीग के प्रतिनिधियों के हट जाने का यह अर्थ नहीं:था कि 
सभा में मुसलमानों का कोई प्रतिनिधित्व नहीं था। वस्तुतः सभा में अनेक मुस्लिम प्रतिनिधि 
थे। मुसलमान ही नहीँ, उसमें भारत के सभी प्रमुख संप्रदायों ओर वर्गों का समुचित प्रति- 
जिब्रित्व था । इस प्रकार संविधान सभा सारे राष्ट्र का एक प्रकार से लघु दर्पण थी--ऐसा दर्पण 
जिसमें एक उभरते राष्ट्र की पूरी प्रतिच्छवि झलकती थी । 


संविधान सभा की पहली बेठक 

कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर गठित संविधान सभा की पहली बैठक दिल्ली में 9 
दिसम्बर, 1946 ई० को प्रारम्भ हुई। पहले बिहार फे प्रसिद्ध वेरिस्टर सच्चिदानन्द सिन्हा - 
संविधानशसमा फे अस्थायी अध्यक्ष चुने गए। उसके बाद ' (11 दिसम्बर, 1946 ई०) डां० 
राजेन्द्रप्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष चुने गए। 


संविधान सभा में उद्देश्य-प्रस्ताव की प्रस्तुति 


प्रत्येक सगठन, सभा या संस्था कतिपय आदर्शो पर आधारित होती है । ये आदर्श जहाँ 
एक ओर उसके प्रयो अन के परिचायक होते हैं, वहाँ दूसरी ओर उसके लिए एक प्रकाश-स्तर्भ 
और मार्ग-दशंन का भी कार्य करते हैं। भारतीय संविधान सभा भी कतिपय आदशों पर आधा- 
रित थी। उसके अपने लक्ष्य थे। इन्हीं आदर्शो और लक्ष्यों को मुखर रूप देने के लिए पं० 
जवाहरलाल नेहरू ने सभा के प्रथम अधिवेशन में 13 दिराम्बर, 1946 ई० को उद्देश्य-सम्बन्धी 
प्रस्ताव ( (00/९०४९ ९९5०।५६।००) प्रस्तुत किया । यह प्रस्ताव 22 जनवरी, 1947 ई० की 
सभा द्वारा पास किया गया । ; 

इस उद्देश्य-प्रस्ताव के मुख्य लक्ष्य इस प्रकार थे-- 

1. भारत राज्यों का एक संघ होगा, इसमें सम्मिलित राज्य या प्रदेश स्वतन्त्र इकाई के 

` रूप में होंगे। ` 

2. भारत एक स्वतन्त्र प्रभूत्व-सम्पन्न गणराज्य होगा । 

3. संघ और राज्य की समस्त शक्ति का मुल खरोत जनता होगी। 

4. नागरिकों को अनेक आधारभूत अधिकार प्रदान किए जायेंगे । 

5. अल्पसंख्यकों, पिछड़े हुए वर्ग के लोगों तथा जनजातियों के हितों को सुरक्षा प्रदान 

» की जायगी। , 

6. भारतीय गणराज्य की अखंडता का पोषण किया जायगा तथा जल, थल और वायु 
में इसके सम्पूर्ण अधिकारों का न्याय तथा राष्ट्रों की विधि के अनुसार पालन किया - 
जाएगा । 

7. यह प्राचीन देश (भारत) विश्‍व में अपना अधिकार व सम्मानपूर्ण स्थान ग्रहण करता 
है, यह विश्व-शांति और मानव जाति के कल्याण में अपना सम्यक्‌ तथा स्वैच्छिक 

. योगदान देता रहेगा। | - 
व इस प्रकार उद्देश्य-प्रस्ताव के माध्यम से भारतीय संविधान तथा भारत की भावी राज- 
हा काबा का प्रथम 'शब्द-चित्र प्रस्तुत किया गया था । उद्देश्य-प्रस्ताव को 
ए 'अमरं अधिकार-पत्न', 'भारत को राजनीतिक व्यवस्था का प्रखर प्रकाश- 


स्तम्भ तया “भारत का राजनेतिक जन्म-चक्र' (010४1 707०३८००) कहा गया था। 


इसमें कोई सन्देह नहीं कि भारतीय संविधान-निर्माताओं के संकल्प-स्वर का सभ्यक्‌ ज्ञान हमें 


. इसी उददेश्य-प्रस्ताव से मिल जाता है। भारत की संवैधानिक व्यवस्था वस्तुतः इसी ड -प्रस्ताव 


___ की मुखर अभिव्यक्ति हे । उद्देश्य-प्रस्ताव में व्यक्त भावनाओं, संकल्पो और आदशों को संविधान . 
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१. 
६५. « 


. ऐसी प्रतिमाएँ थीं जिन्होंने ज्ञान-विज्ञान के विविध क्षैत्रों में ख्य 
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की प्रस्तावना में देकर हमारे संविधान-निर्माताओं ने प्रस्ताव की महत्ता पर अपनी मुहर 


` लगाई थी। 


संविधान सभा की समितियां | [ 
संविधान सभा अपने कर्तव्य का कुशलता से पालन कर सके, इसलिए सभा ने कई 


` समितियाँ गठित की थीं । कुल मिलाकर इन समितियों. की संख्या सत्रह थी। इन समितियों में 


मुख्य अग्रलिखित थीं * 

(1) संघीय अधिकार समिति, (2) संघीय संविधान समिति, (3) राज्य संविधान 
समिति, (4) भौलिक अधिकार समिति, (5) अल्पसंख्यक. समिति, (6) प्रारूप समिति, (7) 
प्रक्रिया नियम समिति, (8) सदन समिति तथा (9) देशी रियासतों सम्बन्धी समिति। 


इन समितियों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रारूप समिति थी। संविधान का प्रारूप या. 
मसविदा तैयार करना इस समिति का ही काय था। देश के प्रधान विधान-मर्मज्ञ डाँ० भीमराव 
अम्वेदकर इस समिति के अध्यक्ष थे।' उन्होंने बड़ी निष्ठा तथा योग्यता से अपने कार्य का . 
सम्पादन किया । 


संविधान का निर्माण 


संविधान सभा की प्रारूप समिति ने बड़े परिश्रम से संविधान का प्रारूप (ड्राफ्ट या 
मसविदा) तैयार कर 5 नवम्बर, 1948 ई० फो संविधान सभा के सामने प्रस्तुत किया । सभा में 
प्रारूप में संशोधन के लिए कुल 7,635 संशोधन-प्रस्ताव आये, किंन्तु इनमें से केवलं 2,473 
संशोधन पर ही विचार हुआ । अन्त में 26 नवम्बर, 1949 ई० को प्रारूप अंतिम रूप में स्वीकृत 


.. हुआ। संविधान में 395 अनुच्छेद और आठ अनुसुचियाँ थी । संविधान की कुछ धाराएं उसी 


दिन से लागू हो गई, किन्तु पूर्ण रूप से यह ल धान 26 जनवरी, 1950 ई० से लागू हुआ। इस 
प्रकार संविधान सभा के कुल ग्यारह अधिवेशन हुए। उसके निर्माण में कुल 2 वर्ष 11 महीने _ 
18 दिन लगे तथा लगभग 64 लाख रुपये ( 63,96,729.र्‌० ) खर्च हुएः। इसमें 114 दिन ` 
केवल प्रारूप पर विचार करने में लगे। संविधान के आकार को देखते हुए यह समय अधिक , 
नहीं था । इतने बृहत्‌ आकार के संविधान को इतनी समस्याओं से घिरे परिवेश में बना लेना 
एक उपलब्धि ही थी। इस उपलब्धि पर प्रकाश डालते हुए संविधान सभा के अध्यक्ष डॉ० 


- राजेन्द्र्रसाद ने कहा था कि 'मैं सभा को इतने महान्‌ कार्य की उपलब्धि पर साधुवाद 


देता हूं ।' _ | 
हमारे संविधान-निर्माता | : 
भारतीय संविधान की निर्माण-कथा पर प्रकत डालते समय दो शब्द अपने संविधान- 


` निर्माताओं के विषय में कह देता अनुचित न होगा। भारतीय संविधान सभा भारत के महापुरुषों 


की एक महासभा थी, ऐसी . सभा जिसमें ज्ञान, गुण और प्रतिभा का अद्भुत संगम था, देश- 
भक्ति और कतंव्य-निष्ठा काः अपूर्वं समन्वय था। संविधान सभा के अधिकांश सदस्य ऐसे 
व्यक्ति ये जिन्होंन भारत के स्वावीनता-आन्दोलन में सक्रिय पलक निभाई थी। उसमें अनेक 

अजित कर रब्बी थी । कानून 


1. समिति में कुल सात सदस्य थे । डॉ० अम्बेदकर के अतिरिक्त समिति के अन्य सदस्य 
जं sil थे pl ) डॉ० Fd (1) श्री अल्लादि कृष्णास्वामी अस्म्रर, (1) 
न्हेया मा्णणिकलाल मुंशी, (४1) श्री एस० एम० सादुल्ला, (४) श्रो माधवराव, (शं) श्री 

पी: एल० मित्रा (शा) श्री डी० क खेतान । चा) ५ 
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` थे। 


6 . नवीन भारतीय संविधान और नागरिक-जीवन 
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या विधि-विधान के विद्वानों की सभा में कोई क॑मो नहीं थी । प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉ० 
अम्बेदकर स्वयं कानून के माने हुए विद्वान्‌ थे । संविधान का प्रारूप तैयार करने में तथा सभा के 
विचार-विनिमय में उन्होंने जो भूमिका निभाई, वह स्तुत्य है। डॉ० अम्बेदकर को 'आधुनिंक 
भारत का मनु' तथा 'भारतीय संविधान का जनक' कहा गया हैं। प्रारूप समिति के अन्य सदस्यों 
में डॉ० कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी तया अल्लादि कुष्णास्वामी अय्यर भी लब्धप्रतिष्ठ विद्वान्‌ 
थे। संविवात सभा के प्रक्रिया-विषयक नियम बनाने का-मुख्य श्रेय डॉ० मुंशी को है। सर 


_ अहलादि कृष्णास्वामी अय्यर संवैधानिक कानून के सागर ये। इसी प्रकार टी० टी० कृष्ण- 


८ 


माचारी तथा श्री एन० गोपालस्वामी आयंगंर यद्यपि वकील नहीं थे, फिर भी उन्हें विषय का 
अच्छा ज्ञान था। संविधान के अनेक महत्वपूर्ण प्रावधानों के निर्माण में उन्होंने अच्छा योग 
दिया था। * 
संविधान सभा के अन्य प्रभावशाली सदस्यों में डॉ २ राजेन्द्रप्रसाद, पं०जवाहरलाल नेहरू, 
सरदार वल्लभ भाई पटेल तथा मौलाना अब्दुल कलाम आजाद का अत्यन्त प्रभावशाली स्थान 
था। स उनकी प्रतिष्ठा और प्रभाव देवतुल्य था । डॉ० राजेन्द्रप्रसाद संविधान सभाके अध्यक्ष 
उन्होंने संविधान सभा की कार्यवाही का अत्यन्त योग्यता तथा निष्पक्षता से संचालन 
किया । अमेरिका की संविधान सभा के अध्यक्ष जार्ज वाशिगटन की भाँति वे भारत के प्रथम 
राष्ट्रपति चुने गए थे। दूसरी बार वे पुनः उसी पद के लिए निर्वाचित हुए। पं० जवाहरलाल 
नेहरू का व्यक्तित्व, प्रभाव और योगदान अप्रतिम था। उसी प्रकार लौह-पुरुष सरदार पटेल ने 
- संविधान की अनेक घाराओं पर अपना अमिट प्रभाव डाला था। के आम 
, संविधान सभा में आलोचकों की भूमिका निभाने वाले सदस्यों में हरिविष्णु कामथ, 
के० टी० शाह, नाजिरु्दोन अहमद तथा प्रो० शिव्वनलाल सक्सेना के नाम मुख्य हैं। | 
संविधान सभा की कार्यवाहियों में प्रभावकारी भूमिका अदा करने वाले अन्य सदस्यों में 


` हृदयनाथ कुंजरू, ठाकुरदास भागव, फ्रैंक एन्योनी, जयपाल सिंह, बृजेश्वरप्रसाद, महावीर 


त्यागी, रो हिनीकुमार चौधरी के नाम मुख्य हैं। महिला सदस्यों में श्रीमती सरोजनी नायडू, 


„~ श्रीमती दुर्गाबाई देशमुख तथा श्रीमतो हंसा मेहता प्रमुख थीं । 


संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार सर बेनेगल नरसिंह राव के योगदान की उपेक्षा 
नहीं की जा सकती । उन्होंने कई देशों की संवेधानिक व्यवस्थाओं का पर्यवेक्षण और अध्ययन 
कर अपने ज्ञान से सभा को लाभान्वित किया था। उन्होंने संविधान का पहला प्रारूप तैयार 
किया जिस पर प्रारूप समिति ने विचार-विमर्श किया । इसके अतिरिक्त उन्होंने अनेक लघु 
पुस्तिकाएँ और रचनाएं प्रस्तुत कीं जिनसे संविधान सभा के सदस्यों को बड़ी सहायता मिली । 
4 इस प्रकार भारतीय संविधान के निर्माण में अनेक सुयोग्य व्यक्तियों और प्रतिभाओं का 


5 योग रहा है। हमारा संविधान इन प्रतिभा-सम्पन्न महापुरुषों के निष्ठावान्‌ प्रयास का एक 


गा प्रतिफल है--ऐसा प्रतिफल जो हमारी राजनीतिक व्यवस्था का अपरिहार्य आध।र बन 
| | - 
2 


भारतीय संविधान के प्रेरक और प्रभावकारी स्रोत - 
कोई भी संविधान शुन्य में नहीं जन्मता । प्रत्येक संविधान की रचना में अनेक साधनों 
और तत्वों का योग रहता है । संवैधानिक शब्दावली में इन तत्वों को संविधान के स्रोत की 


` संज्ञादी जाती है। भारतीय संविधान की रचना-प्रक्रिया में भी अनेक तत्वों का. योग रहा दै | 


अध्येयन की वा कोर की दृष्टि से भारतीय संविधान के इन प्रेरक और प्रभावकारी स्रोत को 


` संप में हम निम रूप में रख सकते हैं-- 
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(क) बिदेशी स्रोत 
भारतीय संविधान. के निर्माण में जिन विदेशी स्रोतों ने अपना प्रभाव डाला, उनमें 


पाश्चात्य देशों की प्रतिनिधिमूलक शासन- 
प्रणालियाँ मुख्य थीं । इन शासन-प्रणालियों ने 


भारतीय संविधान के प्रेरक और 


प्रभावकारी स्रोत भारतीय संविधान पर जो प्रभाव डाला, उसे 
(क) विदेशी स्रोत हम संक्षेप में इस प्रकार 3: रख सकते है- 
1. ब्रिटिश संविधान (1) ब्रिटिश त--भारत को 


संवैधानिक व्यवस्था विश्व में जिस शासन- 
प्रणाली या जिस संविधान से सर्वाधिक प्रभा- 
वित हुई थी, वह था ब्रिटिश संविधान । भारत 
पर ब्रिटेन का प्रभुत्व था, अतएव भारतीय 
रांविधान का ब्रिटेन की. शासन-व्यवस्था. से 
प्रभावित होना स्वाभाविक ही था ब्रिटेन की 
संसदात्मक व्यवस्था के प्राय: प्रत्येक पक्ष ने 


2. संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान 
3. आयरलैंड का संविधान 

4. कनाडा का संविधान 

5. आस्ट्रेलिया फा संविधान 

6. दक्षिण अफ्रीका का संविधान 


(ख) भारतीय स्रोत 


भारतीय संविधान पर अपना प्रभाव डाला था। 

2. संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान --भाधुनिक युग के लिखित संविधानों में संयुक्त 
राज्य अमेरिका के संविधान का अपना महत्व है। अतएव भारतीय संविधान का संयुक्त राज्य 
अमेरिका के संविधान से प्रभावित होना स्वाभाविक ही था । अमेरिकी संविधान के जिन पक्षों ने 
भारतीय संविधान को प्रभावित किया है, वे हैं -उपराष्ट्रपति-विषयक व्यवस्था, नागरिकों के 
मौलिक अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय-विषयक प्रावधांन तथा संविधान के संशोधन-विषयक 
उपबन्ध। 
cd 3 ) आयरलेंड का संविधान --आयरलैण्ड के संविधान से भारतीय संविधान ने जो तत्व 
अहण किए, वे हूँ - र 

द राज्य के नीति-निदेशक तत्व, राष्ट्रपति के निर्वाचक-मण्डल को व्यवस्था तथा संसद के 
दूसरे सदन में साहित्य, कला, विज्ञान तया समाज-सेवा आदि के क्षेत्र मे ख्याति-प्राप्त व्यक्तियों 
के मनोनयन-विषयक प्रावधान । 

(4) कनाडा का सविधान--कनाडा के संविधान के जिस पक्ष ते भारतीय संविधान पर 
सर्वाधिक प्रभाव डाला है, वह हैं कनाडा की संघात्मक व्यवृस्था। कनाडा के आदर्श पर हीं 
भारतीय संव को 'यूनियन' ( ड 101) कहा गया है और अवशिष्ट शक्तियों को राज्यों की 
अपेक्षा केन्द्र के हाथों में सौंपा गया हे । 

(5) आस्ट्रेलिया का संविधान--भारतीय संविधान ने आस्ट्रेलिया के संविधान से जिन 


, तत्वों को ग्रहण किया है, वे हैं प्रस्तावना, समवर्ती सूची के अन्तर्गत आने वाले विषय-सम्त्रन्धी 


विवादों का समाधान। . | रे : 
(6) दक्षिण अफ्रोका का संविधान--दक्षिण अफ़ोका के संविधान के जिस पक्ष ने 


भारतीय संविधान को सर्वाधिक प्रभावित किया है, वह है संविधान की संशोधन-प्रक्रिया । 


(ख) भारतीय स्रोत. 


विदेशी स्रोत के अतिरिक्त भारतीय. संविधान भारतीय स्रोतों से भो प्रभावित हुआ हे । 
भारत के भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक तथा सामाजिक परिवेश ने भारतीय संविधान पर 
अपना प्रभाव डाला था। इसी प्रकार भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन के आदर्शो से भो हमांरा 


संविधान प्रभावित हुआ था | 
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सन्‌ 1935 ई० के अधिनियम का प्रभाव 


इन सबके अतिरिक्त भारतीय संविधानं को जिस तत्व ने सर्वाधिक प्रभावित किया था, 
बह था सन्‌ 1935 ईऽ का भारतीय स्वाधीनता अधिनियम । यह अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा 
बनाया गया था और स्वानीधता के पूर्व देश के अधिकांश भाग में प्रभावी.था । इस अधिनियम 
का हमारे संविधान पर व्यापक प्रभाव पड़ा। इसी प्रभाव के कारण कृतिपय आलोचकों ने 
भारतीय संविधान को सन्‌ (1935 ई० के अधिनियम का वृहत्तर संस्करण! (Enlarged Edi- 
tion of the Act 0£ 1935) कहा है। एक अन्य आलोचक ने इसे '1935 ई० के अधिनियम 


का गोरवपुर्ण संस्करण' (01071०4 208०४ ० 1935 AC४) कहा था। इसी दृष्टि से विचार ` 


करते हुए प्रो० श्रीनिवासन ने कहा था कि “भाषा तथा भाव, दोनों ही दृष्टियो से बह 1935 


` इ० के अधिनियम की पुणे अनुकृति हैः" इसी प्रकार डॉ० पंजाबराव देशमुख ने कहा था, 


ला वस्तुतः भारत सरकार अधिनियम हे, केवल इसमें वयस्क मताधिकार को जोड़ दिया 
गया \” `° क 
उपर्युक्त विचार कहाँ तक सत्य है, यह दूसरा प्रश्‍न है। किन्तु, इतना निविवाद है कि 
भारतीय संविधान के अनेक पक्ष 1935 ई० के अधिनियम पर आधारित हैं। भारतीय संविधान 
के जिन पक्षों पर इस अधिनियम का व्यापक प्रभाव पड़ा है, वे धुख्यतया निम्नलिखित हैं-- 

1. संघ तथा राज्यों को:शासन-व्यवस्था की संरचना; 

2, संघ तथा राज्यों के पारस्परिक सम्बन्ध, 

3. संघ-सूची, राज्य-सूची तथा समवर्ती सूची विषयक प्रावधान; 

4. राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां। _ 


' क्या भारतीय संविधान में मौलिकता का अभाव है ? 


| a भारतीयं संविधान पर अन्य शासन-प्रणालियों के व्यापक प्रभाव के आधार पर इसको 
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अनेक आलो बनाएँ की गई हैं। एक आलोचक के अनुसार, *'सारतीय संविधान गोंद-केची फे सफल 
प्रयोग का एक प्रतिफल है।. एक अन्य आलोचक के अनुसार, “आरतीय संविधान उधार ली 
गई वस्तुओं का संकलन-मात्र है।” इसी प्रकार संविधान को बेमेल तत्वों का अपूर्वं मिश्रण या 
वर्णसंकर कहा गया है। इस प्रकार कतिपय लोगों की दृष्टि में भारतीय संविधान में मौलिकता 

' का सर्वथा अभाव रहा है। यह सत्य है कि भारतीय संविधान के निर्माण में अनेक तत्वों कां 
प्रभाव रहा है। किन्तु यह कहना कि भारतीय संविधान “उधार ली हुई वस्तुओं फा थैला' 
(Bag of borroin६ऽ) है, संथा अनुचित है। वस्तुतः भारतीय संविधान-निर्माताओं का 
लक्ष्य किसी मौलिक या अभूतपूर्व संविधान का निर्माण नहीं था। उनका उद्देश्य तो एक ऐसे 
संविधान का निर्माण करना था जो भारतीय परिस्थितियों, परिवेश और आवश्यकताओं के 
अनुरूप हो और भारत के लिए व्यावहारिक तथा उपयोगी हो। यही कारण है कि उन्होंने विश्व की 
जिस शासन-व्यवस्था में जो उत्कृष्ट पक्ष पाया, उसे अपना लिया । किन्तु, इस अपनाने में उन्होने 
किसी संविधान का अन्धानुकरण नहीं किया। उन्होंने उसे भारतीय सांचे में ढालकर अधिक 


` परिष्कृत, अधिक परिपूर्ण और अधिक उपयोगी बनाने का प्रयास किया। इस प्रयास में उन्होंने 
* जिससंविधानको त किया, वह एक गहन चिन्तन, सुविचारित योजना तथा प्रखर प्रतिभा 
` का प्रतीक था, न-कि किसी विदेशी व्यवस्था की अन्धानुङृति। ` | 255०७ 
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८ भारतीय संविधान के विकास में सहायक तत्व . ' . 
; ः अप संतित ।एुकि #ग्रीज़ल्ल /छपादयतत। होता दै. फतत, बर हिती हुई परिस्थितियों 


१ 


संवि 9 
भारतीय चान न की पष्ठ्ुमि and eGangotri 


Digitized by Arya Samaj Founda 


` भारतीय संविधान के विकास 
में सहायक तत्व 

1. संवेधानिक संशोधन 

2. संसद द्वारा पारित अधिनियम 

3. संवैधानिक परम्पराएं 


और आवश्यकताओं के अनुरूप अपने विकास- 
पथ पर निरन्तर वढ़ता रहता है। भारतीय 
संविधान भी इसका अपवाद नहीं । अपने -जन्म 
से लेकर आज तक भारतीय संविधान विकास- 
पथ पर बढ़ता रहा है। उसको इस .विकास- 
as यात्रा में अनेक तत्वों का योग रहा है। संवंधा- 
4. न्यायालयों के निय | निक संशोधन, भारतीय संसद में पारित 
5. विधि के विद्वानों की रचनाएं संविधियाँ, संवैधानिक परम्पराएँ, न्यायालयों 
के निर्णयों तथा विधि के विद्वान्‌ व्याख्याताओं की टीकाएँ और संवंधानिक कृतियाँ ऐसे ही तत्वों 
में ih । यहाँ हम संक्षेप में भारतीय संविधान के विकास में इन्हीं तत्वों के योगदान पर प्रकाश 
डा 


(1) संबंधानिक संशोधन--संवैधानिक संशोधन संविधान के विकास के सबसे प्रभाव- 


Rr शाली साधन होते हैं। भारतीय संविधान के लागू होने से लेकर अश्र तक 56 संशोधन हो चुके हैं। 


E 


इन संशोधनों में से अधिकांश का सम्बन्ध नागरिक के मौलिक अधिकारों, राज्यों के- पुनर्गठन, 


` देश की राष्ट्रभापा तथा अनुचित जातियों की स्थिति से रहा है। इन संवैधानिक संशोधनों ने 


भारतीय संविधान के विकास में महत्वपूर्ण योग दिया हे । 


(2) संसद द्वारा पारित अधिनियम -भारतीय संविधान के विकास में दूसरा महत्वपूर्ण .. 


योग भारतीय संसद द्वारा पारित अधिनियम रहे हैं। देश की संवेधानिक आवश्यकताओं की पर्ति 
के लिए समय-समय पर भारतीय संसद अनेक अधिनियम पारित करती रही है। इन अधिनियमों 
में मुख्य निम्नलिखित हैं-- « 
1. जन प्रतिनिधित्व कानून 1950 ई०, 

2. राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन-विषयक कानून 1952.ई०, 

3. भारतीय नागरिकता कानून 1955 ईं ०, 

~ 4. राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 ई०, 

5. विधान परिषद कानून 1955 ई०, 

6. राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद की रिक्तता-विपयक अधिनियम 1969 ई०, 

7. राष्ट्रपति-उपराष्ट्रपति निर्वाचन संशोधन अधिनियम 1974 ई० | 

ये अधिनियम भारतीय संविधान के अभिन्न अंग वन चुके है । 

(3) संवैधानिक परम्पराएँ या रीति-रिवाज--संवैधानिक परम्पराएँ या रोति-रिवाज 


संवैधानिक विकास के अन्य महत्वपूर्ण तत्व माने जाते हैं। कोई भी संविधान कितना . पूर्ण क्यों न 


हो, कालान्तर में उसमें कतिपय ऐसे स्थल दिखाई पड़ने लगते हैं जिनके विषय में संविधान मौन 
रहता है। संविधान के इन मौन या रिक्त स्थानों की पूति के लिए. संवैधानिक परम्पराओं या 


_- रोति-रिवाजों का विकास हो जाता है। डॉ० आइवर जेनिग्स ने रीति-रिवाजों या संवैधानिक 


परम्पराओं की इसी दृष्टि से व्याख्या करते हुए कहा है कि “संवैधानिक परम्पराए संविधान के 
शुष्क कंकाल (ढाँचे) को मांसल कलेवर प्रदान करती हैं।” 


. भारत की संवैधानिक व्यवस्था में भी अनेक परम्पराओं का विकास हुआ है। इन 


परम्पराओं ने भारतीय संविधान के विकास में अपनो योग दिया है। 
भारत की संवेधानिक व्यवस्था से सम्बन्धित कुछ परम्पराएँ इस प्रकार हैं-- 
1. राष्ट्रपति लोकसभा. में बहुमत दल के नेता को ही प्रधानमन्त्रो के पद पर नियुक्त 


2. संविधान राष्ट्र को किसी भी मन्त्री को अपदस्थ करने का अधिकार देता है, किन्तु 
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करेगा । 
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यह परम्परा बन गई है कि प्रधानमन्त्री की सलाह से ही किसी मन्त्री को अपदस्थ करेगा । 
“ 3. राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री को सलाह से लोकसभा को भंग करेगा । 
4. संविधान में 'मंत्रिपरिषद' (कौंसिल ऑफ मिनिस्टसँ) शब्द का प्रयोग किया गया है, 
पर मंत्रिपरिषद के अन्तर्गत 'मंत्रिमण्डल' (कैबिनेट) का विकास परम्परा के अनुसार हो 
गया है 


संविधान में इसे प्रकार का कोई प्रावधान नहीं है । 
` 6. लोकसभा का अध्यक्ष चुन लिए जाने के बाद अध्यक्ष दल से अपना सम्बन्ध अलग 
कर लेता है और एक निर्देलीय व्यक्ति के रूप में अपने कर्तब्य का पालन करता है। 


7. भारत की समस्त संसदात्मक पद्धति राजनैतिक परम्पराओं पर ही विकसित 
हुई है। 

(4) न्यायालयों का निर्णय = किसी देश के संवैधानिक विकास में न्यायालयों के निर्णयों 
का भी अपना योग रहता है। भारतीय संविधान के विकास में भी न्यायिक निर्णयों का महत्वपूर्ण 
योग रहा है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय को संविधान-विपयक विवादों के सम्बन्ध में अन्तिम 
निर्णय देने तथा संविधान की व्याख्या का अधिकार प्राप्त है। इस अधिकार के आधार'पर 
सर्वोच्च न्यायालय ने समय-समय पर अनेक निर्णय दिए हैं। इन निर्णयों में व्यक्त संविधान की 
व्याख्या ने संविधान की विकास-याव्रा में अपना योग दिया हे । प 

(5) विधि के विद्वानों को रचनाएँ-संविधान के विकास में विधि के विद्वानों की 


रचनाओं का अपना योग रहा.है। ये रचनाएँ संवैधानिक विधि की प्रामाणिक व्याख्या प्रस्तुत 
कर संविधान के विकास में सहायक रही हैं। विगत दशकों में भारतीय सविधान पर अनक 


महत्वपूर्ण कृतियाँ आई हैं। इन कृतियों म॑ व्यक्त व्याख्याओं ने भारतीय संविधान की व्याख्या ' 


पर उपयुक्त प्रकाश डालकर उसके विकास में स्तुत्य योग दिया है। इन कुतियों में दुर्गादास की 
'कमेण्ट्री ऑन द इण्डियन कांस्टीट्यूशन', ग्रेनविल ऑस्टिन को 'द इण्डियन कांस्टी ट्यूशन : 
कानंर स्टोन ऑफ द नेशन”, अलेक्जेण्ड्रोविच को 'कान्स्टीट्युशनल - डेबलपमेण्ट्स ऑफ इण्डिया' 
तथा सीरवाई की 'कांस्टीट्यूशन ऑफ इण्डिया' विशेष महत्वपूर्ण हैं। 

ड इस प्रकार अपने जन्म से लेकर आज तक भारतीय संविधान ने एक महत्वपूर्ण बिकास- 
यात्रा तय की है । इस विकास-यात्रा में अनेक तत्वों ने योग दिया है । 


महत्वपूर्ण प्रश्‍न 
निबन्धात्मक प्रश्‍न 


1. भारतीय संविधान की निर्माण-कथा पर एक निवन्ध लिखिए । 
अ 2. भारतीय संविधान की रचना में किन तत्वों का प्रमुख योग रहा है? संक्षेप में प्रकाश 

1 = 
3. क्या आप इस कथत-सें सहमत हैं कि भारतीय संविधान में मौलिकता का 
अभावहै? | न 

` 4. भारतीय संविधान के विकास में किन तत्वों का योग रहा है? नहीं है 

5. "भारतीय संविधानः ली हुई वस्तुओं के संकलन के अतिरिक्त और कुछ नही हैं! 

व्याख्या कोजिए । 
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| 
5. राज्यपालों की नियुक्ति में राज्य के मुख्यमन्त्री को सलाह ली जाती है, यद्यपि ` 


we 


ef eC Ep ip “जूक 


“भरितीय सैंबिंधीनि को सैशोधनि प्रंक्ियी 'भरितयिसविर्धर्निकी अत्यन्त 


सुविचारित पक्ष है।'” 
—प्रेनविल ऑस्टिन 
अध्याय 2 
भारतीय संविधान की संशोधन-प्रक्रिया तथा 
संशोधन-श्रधिनियम 


® भारतीय संविधान में संशोधन की तीन प्रणालियाँ ७ भारतीय संविधान की 
संशोधन-प्रक्रिया की विशेषताएं ७ भारतीय संविधान के प्रमख संशोधन । 


आमुख | 
प्रत्येक संविधान अपने राष्ट्र की राजनीतिक, सामाजिक, आथिक एवं सांस्कृतिक तप- 
लव्धियों और आवश्यकताओं की अभिव्यक्ति होता है । राष्ट्र की आवश्यकताएं और आकांक्षाएँ 
युगानुसार बदलती रहतो हैं। अतएव कोई भी संविधान अपरिवर्तनशील होकर अपने अस्तित्व 
की रक्षा नहीं कर सकता । राष्ट्रीय जीवन में परिवर्तेन के साथ उसमें भी विकास और परिवर्तन 
होना आवश्यक होता है, इसलिए प्रत्येक लिखित संविधान में उस संविधान के परिवर्तन की 
उसमें संविधान की निश्‍चित और स्पष्ट प्रक्रिया का उल्लेख रहता है। भारतीय संविधान भी 
इसका अपवाद नहीं है। एक लिखित संविधान होने के नाते भारतीय संविधान में भी संशोधन 
की स्पष्ट प्रक्रिया का उल्लेख है। इस अध्याय में इम भारतीय संविधान के संशोधन की इसी 
प्रक्रिया पर प्रकाश डालेंगे। 
1 
भारतीय संविधान में संशोधनं को तीन प्रणालियाँ 
भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख संविधान के बीसरवें खण्ड में 
-अनुच्छेद 368 के अन्तर्गत किया गया हे । 
इसके अनुसार यदि हम संविधान की संशोधन-प्रक्रिया का विवेचन करें तो देखेंगे कि 
भारतीय संविधान में संशोधन-प्रक्रिया के तीन रूप हैं. 
1. संसद के साधारण बहुमत से संविधान में संशोधन । 
2. संसद के विशिष्ट बहुमत से संविधान में संशोधन । 
3. संसद के विशिष्ट बहुमत तथा राज्यों की व्यवस्थापिकाओं की स्वीकृति से संविधान 


में संशोधन । 
र ` भारतीय संविधान में संशोधन-प्रक्रिया के तीन रूप 


संसद के सा ह ळक | संसद के विशिष्ट बहुमत संसद के विशिष्ट बहुमत 


बहुमत द्वारा द्वारा संशोधन तथा राज्यों की व्यवस्था- 
संशोधन | पिकाओं को स्वीकृति 
; द्वारा संशोधन 


1. संसद के हारग बहुमत, हवास संशेक्ञहतासंहिधात संशोधन की पपह ली उ क्रयः 


> - नवीन भारतीय संविधान ओर नागरिक-जीवन “ 
> Digitized by Arya व्या j Foun Chennai and ega पीधधान 
अनुसार यदि संसद के दोनों सदन अपने-अपने सदन के साधारण बहुमत से सॉबिधान में संशोधन 
का प्रस्ताव पास कर देते हैं और इस प्रकार पास किए हुए प्रस्ताव पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो 
जाते हैं तो संविधान में संशोधन हो जाता है। - - ; ४ 
संविधान में अनेक, विषय ऐसे है जिनमें इस. प्रक्रिया के अनुसार संशोधन किया जा | 
सकता है । राज्यों की सीमा, क्षेत्र और नामों में परिवर्तन, राज्य की व्यवस्थापिका के द्वितीय 
सदन का निर्माण और समाप्ति, नागरिकता, अनुसूचित जातियों और क्षेत्रों से सम्बन्धित विषय 1 
आदि इस प्रक्रिया के अन्तर्गत आते हैं। > 
संविधान में वणित संशोधन की पहली प्रक्रिया अत्यन्त सरल प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया 
भारतीय संविधान की नमनशीलता की योतक हैं। इस प्रक्रिया में संवैधानिक विधि (कांस्टीट्यू- 
शनल लॉ) ओर साधारण विधि में कोई अन्तर नहीं रखा गया है, इसीलिए इस प्रक्रिया द्वारा , 
` संशोधित विषयों को पूर्ण अर्था में संवैधानिक संशोधन की संज्ञा दो गई है। किन्तु, व्यावहारिक ! 
दुष्टि से इस प्रक्रिया का संशोधन एक प्रकार का संवेधानिक संशोधन ही है।. 
___ 9. संसद के विशिष्ट बहुमत द्वारा संशोधन संविधान में संशोधन की दूसरी महत्वपूर्ण 
` प्रक्रिया संसद के विशिष्ट ह द्वारा संशोधन है। इस कोटि के अन्तर्गत आने वाले संशोधेन- प 
विधेयक संसद के दोनों सदनों में से किसी में भी प्रस्तुत किए जा सकते हैं। इस प्रकार ,संशोधन 
की इस प्रक्रिया के अनुसार पहले संविधान-संशोधन विधेयक किसी एक सदन में प्रस्तावित किया 
` जाता है। यदि संसद का वह सदन कुल सदस्य-संख्या के बहुमत तथां उपस्थित और मतदानं में . 
भाग लेने वाले सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत से उस विधेयक को पारित कर देता है तो उसे दूसरे. ” 
सदन में भेज दिया जाता है। जब उस सदन में भी वह इसी प्रकार कुल सदस्य-संख्या के बहुमत 
तथा मतदान में भाग लेने वाले एवं उपस्थित सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत से पास हो जाता हे तो 
वह विधेयक संसद द्वारा पास माना जाता है। इसके बाद उसे राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए 
भज दियां जाता है। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो जाने पर वह संशोधन अधिनियम के खूप में लागू 
हो जाता है। इस प्रकार संशोधन की दुसरी प्रक्रिया में संसद के दोनों सदनों का विशिष्टं बहुमत 
आवश्यक है। इस बहुमत के न होने पर विधेयक पास नहीं हो सकता । 
नागरिकों के मौलिक अधिकार तथा राज्य के नीति-निर्देशक तत्व जँसे उपबन्ध इस 
- कोटि के अन्तर्गत आते हैं। इस प्रकार संविधान के इन उपवन्धों के संशोधन के लिए संसद के 
' ` विशिष्ट बहुमत का समर्थन आवश्यक है । | 
A संविधान के संशोधन की यह प्रक्रिया पहली प्रक्रिया से भिन्न है। 
व्ह 3. संसद के विशिष्ट बहुमत तथा राज्यों को व्यवस्थापिकाओं को स्वीकृति. द्वारा 
। धन-संशोधन की तीसरी प्रक्रिया में संसद के विशिष्ट बहुमंत के साथ ही राज्यों की आधी 
न | से अधिक व्यवस्थापिकाओं का अनुसंमर्थन आवश्यक है। इस प्रकार इस कोटि में आने वाले 
विषयों से सम्बन्धित विधेयक पहले संसद के दोनों पृथक्‌-पूयक्‌ अपने कुल बहुमत तथा उपस्थित 
और मतदांन में भाग लेने वाले सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत से पास होता है। फिर इसे राज्यों 
के विधान-मेण्डलों की स्वीकृति के लिए भेजा जाता है। जव उसे राज्यों के कुल विधान-मण्डलों 
| : में से कम-से-कम आधे द्वारा स्वीकृति मिल जाती है तो उसे राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेज 
` दिया जातां है। 
इस प्रकार संविधान-संशोधन की तीसरी प्रक्रिया के तीन चरण हैं-- ; 
_____ प्रथमतः संशोधन-विधेयवः को संसद के. दोनों सदनों का स्पष्ट बहुमत तया उपस्थित 
आरमत देने वते सदस्यों के दो-तिहाई का समर्थन प्राप्त होना चाहिए। दूसरे, संसद द्वारा इस ` 
. प्रकार पास हो बाते के उपरान्त उस विधेयक को राज्य के कुल विधान-मण्डलों में से कम-से-कम 
Ee _ आधे विघान-मंडलो का आहुसमग्रंद सिलक्ता। वर्हहिए।दीस रे। हड अक्तिसाओकिउपरान्त उस पर 
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राष्ट्पति के हस्ताक्षर होने चाहिए । 

संविधान-संशोधन की तीसरी प्रक्रिया के अन्तर्गत आने वाले विपयों में मुख्यतया निम्न- 
लिखित हैं-- 

(1) राष्ट्रपति का निर्वाचन, (2) संघ को कार्यपालिका-शक्ति, (3 ) राज्यों की काये- 
पालिका-शक्ति में विस्तार, (4) संघीय न्यायपालिका, (5) राज्यों के उच्च न्यायालय, (6) केन्द्र 
द्वारा शासित क्षेत्र के लिए उच्छ न्यायालय, (7) संघ तया राज्यों के विधायी सम्वन्ध, 
(8) संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, (9) सातवी अनुसूची, (10) संविधान-संशोधन की 
प्रक्रिया । 

संविधान-संशोधन की यह तीसरी प्रक्रिया संशोधन की अन्य विधियों को अपेक्षा अधिक 
जटिल है । यह जटिलता प्रधानतया इस दृष्टि से की गई हे कि भारतीय संविधान की संघात्मक 
व्यवस्था तथा उसके आधारभूत संस्थान सुरक्षित रहें। संशोधन की यह प्रक्रिया कतिपय अन्य 

3 संघात्मक देशों तथा संयुक्त राज्य अमेरिका तथा आस्ट्रेलिया में प्रचलित संशोधनःप्रक्रिया के 
| अनुरूप है । 


भारतीय संविधान की संशोधन-! क्रिया की विशेषताएं 


भारतीय संविधान के संशोधन: की प्रक्रिया के विवेचन से हमं उसको कतिपय विशेष- 
ताओं का वोध होता हैं । इन विशेषताओं को हम संक्षेप में अग्रलिखित रूप में रख सकते हैं -- 


13 


1, संविधान के संशोधन के सिए किसी पृथक्‌ संस्था, यथा संविधान सभा या संविधान 
समिति का प्रावधान नहीं है। हू ‘7; 

2. संशोधन का प्रस्ताव केवल संसद में ही प्रस्तुत बिया जा सकता है। 

3. संशोधन-अस्ताव-सम्बन्धी विधेयक संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा 
सकता है। 

4. संविधान में संशोधन के सम्बन्ध में संसद के दोनों सदनों को समान अधिकार 
प्राप्त हूँ । 

3. संशोधन की तीसरी प्रक्रिया के अन्तर्गते आने वाले विपयों में ही राज्यों के विधानः 
मंडलों के अनुसमर्थन का अधिकार है। 

6. संविधान के समस्त उपवन्धों का संशोधन हो सकता है। संविधान का कोई भाग ऐसा 
नहीं है जो संशोधित न किया जा सके । 

7. संविधान के संशोधन के लिए जनता का अनुमोदन प्राप्त करने का प्रावधान - 


|... संशोधन-प्रक्रिया : कठोर एवं नमनशौल तत्वों का संगम दि 2 
र भारतोय संविधान की संशोधन-प्रक्रिया का उपर्युक्त विवेचन यह स्पष्ट कर देता है कि 


संशोधन-प्रक्रिया में कठोर एवं नमनशील दोनों तत्वों का संगम और समन्वय है। यह समन्वय 
जहां भारतीय संविधान के अनेक पक्षों को नमतथील बनाता है, वहाँ दुसरी ओर अनेक पक्षों को | 
अनमनीय या.कठोर बनाता है। इन्हीं तत्वों के समन्वय के कारण भारतीय संविधान कठोर और. 
नमनशील तत्वों का समन्वित रूप कहलाता है। इस प्रकार भारतीय संविधान न तो इतना | 
-गमनशील है कि उसमें आए दिन परिवर्तेन किए जा सके और न ही इतना कठोर है कि उसमें 
हु 1. जनता पार्टी को सरबार ने संविधान के 44 वे संशोधन विधेयक द्वारा यह प्रयास 
| किया था कि संवैधानिक संशोधनों में जनमत-संग्रह का प्रायधान हा । किन्तु, इस संशोधन विधे- 
येक का यह पक्ष संस॒ह-हाहातही८फािका मिसा सका Maha Vidyalaya Collection. 


a 


14 नवौन भारतीय संविधान और नागरिक-जीवन 
जद्वितंन करना असम्भव हो सविधि में सेशन के इसे अक्रिया कीसमर्थन करते हुए 
पं» जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, “यद्यपि जहाँ तक सम्भव है, हम इस संविधान को एक ठोस 


और स्थायी संविधान का रूप देना चाहते हैं, परन्तु संविधान में कोई स्थायित्व नहीं होता । 
इसमें कुछ लचीलापन भी हाना चाहिए। यदि आप इसे कठोर और स्थायी बनाते हैं तो आप 


एक राष्ट्र की प्रगति पर, जीवन्त एवम्‌ प्राणंवान व्यक्तियों को प्रगति पर रोक लगाते है ।? 
भारतीय संविधान की संशोधन-प्रक्रिया : एक मूल्यांकन 


207 रतीय संविधान की संशोधनःत्रक्रिया की कुछ आलोचकों ने कटु आलोचना को है । 
उतकी आलोचना के मुख्य पक्ष अग्रलिखित ई. 
1. संशोधन-प्रक्रिया- अत्यन्त जटिल है, इतनी जटिल कि भारतीय संविधान 'वकोलों का 
स्वर! (Lawyer's 27241०) बन गया है ।. 
2, संशोधनःप्रक्रिया में राज्यों का योगदान अत्यन्त सीमित है। संशोधन-प्रक्रिया में उन्हें 
केन्द्र के समान भागीदार नहीं बनाया गया है। अं 
3. संशोधन-प्रक्रिया में जनमत्त-संग्रह का प्रावधान नहीं है । 
आलोचना के इन तर्को में कुछ तथ्य अवश्य है, किन्तु भारतीय कह भारत की 
राजनैतिक व्यवस्था तथा भारतीय परिस्थितियो को देखते हुए हम कह सकते है कि हमारे 
संविधान-निर्माताओं ने संशोधन-प्रक्रिया वहुत सोच-समझकर निर्धारित कौ थी । उन्होंने संसद 


को संशोधन की व्यापक शक्ति देकर संवैधानिक व्यवस्था के विकास का समुचित अवसर प्रदान 


किया था। संशोधन-प्रक्रिया में राज्यों को सीमित अधिकार देकर या जनमत-संग्रह का प्रावधान 
न कर उन्होंने देश की संवेधातिक व्यवस्था को स्थायी आधार देने का प्रयास किया है। इस 
प्रकार हम कह सकते हैं कि भारतीय संविधान की संशोधन-प्रक्रिया की अपनी विशेषता है 
अपना महत्व है । अन्त में हम ग्रनविल ऑस्टिन के शब्दों में कह सकते हैं कि “संविधान की 
संगोधन-प्रक्रिया वस्तुतः संविधान के उन पक्षों में से दै जिसे अत्यन्त योग्यता के साथ निर्धारित 
किया गया हैं।' 

महत्वपूर्ण प्रश्न 


- अति लघु प्रश्‍न और उनके उत्तर 


प्रश्न 1-भारतोय संविधान की संशोधन-प्रक्रिया का उल्लेख संविधान के किस खण्ड F 


ओर किस अनुच्छेद में किया गया है? 
उत्तर-बी स वाँ खण्ड और 368वाँ अनुच्छेद । 
प्रश्‍न 2--भारतोय संविधान में संशोधन का प्रस्ताव संसद के किस सदन में प्रस्तुत 


किया जा सकता है? , (उ० प्र० 1984) 


'उत्तर-संसद के किसी सदन में । 
प्रश्‍न 3--दो उन विषयों का नाम बताइए जिनके संशोधन के लिए संसद के विशिष्ट 


_ बहुमत तथा राज्यों को विधानसभाओं को स्वीकृति आवश्यक होती है। 


'उत्तर(1) राष्ट्रपति का निर्वाचन (2) संघ की कार्यपालिका श क्ति। 


_CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


भारतीय संविधान की संशोधन-प्रक्रिया तया संशोधन: धिति 15 
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निवन्धात्मक प्रश्‍न | 

1. भारतीय संविधान की संशोधन-प्रक्रिया पर प्रकाश डालिए। | 

2. 'भारतीय संविधान की संशोधन-प्रक्रिया संविधान को कठोर और नमनशील तत्वों | 

` का अनुपम मिश्रण बनाती है'-व्याख्या कीजिए। | 

3. 'भारतीय संविधान की संशोधन-प्रक्रिया ने संविधान को वकीलों का स्वर्ग बना दिया 

है।' क्या आप इस कथन से सहमत हैं ? | 
4. भारतीय संविधान की संशोधन-प्रक्रिया की प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। 


5. भारतीय संविधान की संशोधन-प्रक्रिया के प्रमुख पक्षों पर प्रकाश डांलए और 
बतलाइए कि इस प्रक्रिया की आलोचना में कौन-से मुख्य तकं दिए जाते हैं। 


| 
कि 


| 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


“दिध प्रस्तावभर संविधान केण काःजालकोम है 


-पी० बी० गजेन्द्र गडकर 
अध्याय निका mmm 
` मारतोय संविधान की प्रस्तावना: संविधान का 
संगलाचरण 


| ० भारतीय संविधान को प्रस्तावना ७ प्रस्तावना की व्याख्या ७ प्रस्तात्रना में घोषित 
____ सिद्धान्तो को क्रियान्वित करने के लिए संविधान में प्रावधान ७ भ्रस्तावना की देधानिक 
| स्थिति ७ भस्तावना की उपयोगिता : महत्व । 
. आमुख | । र 
Es प्रस्तावना का शाब्दिक अर्थ होता है--परिचय, भूमिका या आमुख; किन्तु वेधानिक या 
। राजनीतिक शब्दावली में उसका विशिष्ट अर्थ होता है । वैधिक या राजनीतिक शब्दावली में 
| प्रस्तावना से.आशय किसी विधि या वैधिक अभिलेख के प्रारम्भ होने के पूवं दिए गए उन वाक्यों 
या वाक्ये-खण्डों से होता है जो उस विधि या वैधिक अभिलेख के उद्देश्य या प्रयोजन पर प्रकाश 
¦ डालते हैं। इस प्रकार प्रस्तावना का उद्देश्य वैधिक अभिलेख के मूल भन्तव्यो, आदशों या 
उसमें निहित सिद्धान्तों पर प्रकाश डालना होता हैँ! 
| कतिपय अन्य देशों के संविधानों की भांति भारतीय संविधान के प्रारम्भ में भी एक 
_ प्रस्तावना का उल्लेख है। « यह प्रस्तावना संविधान का यैध्रिक अंग नहीं है । किन्तु संविधान के 
) निहित आदशों, उसके सिद्धान्तो के परिचय के लिए संविधान की प्रस्तावना का अपना महत्व है ! 
८ वस्तुतः संविधान की प्रस्तावना सविधान की आत्मा है, उसका प्राण है, उसका अन्तःकरण है! 
' हमारे संविधान की प्रस्तावना हमारे संवैधानिक आदर्शो का ज्ञानकोप है, उसके निहित सिद्धान्तों 
र की मंजूषा है, उसके पावंन प्रयोजन का प्रकाश-स्तम्भ है। 


भारतीय संविधान की प्रस्तावना 
| . हम भारत के लोग, भारत को एक सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न छोकतंत्रात्मक 
` से निरपेक्ष समाजवादी गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों 
को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार-अभिव्य ति, विश्वास, 
| वं और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के 
लिए, उन सब'में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखण्डता सुनिश्चित 
` करने वाली बन्धुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होऊ-र अपनी इस संविधान सभा में 
` आजतारोख 26 नवम्बर, 1919 ई० को एतद्द्रारा इस संविधान को अंगीकृत, अधि- 
` नियमित और आत्मापित करते हुँ। 


प्रस्तावना की व्याख्या : प्रस्तावना में निहित संविधान कें 
2 मौलिक सिद्धान्त . 
भारतीय संविधान की जंविधान का मंगलाचरण तथा उसके मौलिक: 
तो की मंजूप्रा कहा जा सकता है| प्रस्तावना की प्रत्येक पंक्ति, उसका प्रत्येक शब्द 
में निहिळसिङालों। गोदारा) भादों असतन, ००४. संविधान के 
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मौलिक सिद्धान्तो तंथा उसके आदशों कं पांरचथ के लिए प्रस्तावना की व्याख्या करना. 

आवश्यक है । अध्ययन को सुविधा की दृष्टि से निम्नलिखित रूप में प्रस्तावना की व्याख्या करं | 
सकते हैं-- । 

सम्पूर्ण अभुत्व-सम्पन्न लोकतन्त्रात्मक गणराज्य-- प्रस्तावना की प्रथम पंक्ति में ही | 

हम भारत के लोग, “सम्पूर्ण जा. का प्रयोग किया गया है।_ | 

की रो |. इम भोरत केसोग शब्द सरदा काज के लोग. शब्द-पर्दी का प्रयोग कर, | 

भस्तावना का व्याख्या संविधान-निर्माताओ ने यह स्पष्ट करने का 

1. सम्पूर्ण प्रभुत्व-सम्पन्न लोकतन्त्रात्मक | प्रयास किया था कि जनता की इच्छा से संवि- . 


गणराज्य धान की उत्पत्ति हुई है। | 
2. धर्म-निरपेक्षता संविधान लोकमत की प्रभुसत्ता के सिद्धान्त मत की प्रमसत्ता के सिद्धान्त | 
3. समाजवाद पर आधारित है और फलतः अन्तिम सत्ता 
4. न्याय जनता में ही निहित है। यह जनता भारत के 
> | 5. स्वतन्धता किसी एक भाग को नहीं, प्रत्युत सारे भारत की 
| । 6. समानता डर है। इस प्रकार जाति, धर्म, भाषा, प्रदेश, क्षेत्र 
7. व्येक्ति की गरिमा और राष्ट्र को | इत्यादि की संकुचित सीमाओं से ऊपर उठकर 
एकता तथा अखंडता समस्त भारतीय जनता को संविधान का स्रोत 
8. बन्धुत्व भौर आधार बनाया गया है। 


हिम भारत के लोग' शब्द का एक अन्तरनिहित अभिप्राय यह भो है कि क्योंकि भारतीय 
जनता ने संविधान को निमित तथा स्वीकृत किया हे, इसीलिए भारत संघ का कोई एक राज्य 
अथवा भारतीय संघ की इकाइयों का कोई समूह न तो संविधान को समाप्त कर सकता है और 
न संविधान द्वारा निमित संघ से अपना सभ्वन्ध-विच्छेद कर सकता है ! , 


1. ऊपर दी गई यहु प्रस्तावना मूल प्रस्तावना का संशोधित रूप है । यह संशोधन संनि- 
धान के 42वें संशोधन-अधिनियम द्वारा किया गया था । इस संशोधन द्वारा रेखांकित शब्द, यथा 
. - “धर्म-निरपेक्ष' और 'समाजवादी' तथा 'अखंडता' जोड़े गए हैं। मूस प्रस्तावना में ये शब्द नहीं 
५ थे। ` 
| . इसीप्रकार संविधान की अस्तावना में 'एक सम्पूर्ण भ्रभुत्व-सम्पन्न' शब्दों का प्रयोग 
किया गया है। ये शब्द-पद इस'बांत के सूचक हैं कि भारत एक स्वतन्त राजनीतिक शक्ति है। 
भारतं एक ऐसी राजनीतिक सत्ता है जिसके ऊपर भारत के सीमान्तर्गत कोई दूसरी सत्ता नहीं 
है। फलतः भारत की सीमा के अन्तर्गत रहने वाले किसी भी मनुष्य, मानव-समुदाय या संगठन - 


प्रस्तावना में भारत को 'लोकतन्वात्मक गणराज्य? कहा गया है। ये दोनों शब्द 
राजनैतिक आदर्शों तथा राजनैतिक व्यवस्थाओं के सूचक है । जहाँ तक 'सोकतन्त्रात्मक' 
का प्रश्‍न है, सामान्य अर्थो में 'लोकतन्तात्मक' से आशय शासन की भ्रतिनिधिमूलक या उत्तरः 
दायी व्यवस्था से है, एक ऐसी व्यवस्था जिसमें कि शासन जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों के 
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हाथों संचालित होता है । इसके अतिरिक्त लोकतन्त्र का एक व्यापक अथे भी ह.।.वह यहक 
लोकतन्त्र एक राजनैतिक व्यवस्था के अतिरिक्त एक आथिक और सामाजिक व्यवस्था का भी 
द्योतक होता है। हमारे संविधान की प्रस्तावना में 'लोकतन्त्र' शब्द का प्रयोग इन्हीं दोनों अर्थों 


में किया गया है। 

। लोकतन्त्र के साथ ही 'गणराज्य' शब्द का भी प्रयोग किया गया है। गणराज्य लोकतन्व 
का ही एक रूप है। गणराज्य की प्रमुख विशेषता यह होती है कि गणराज्य का प्रधान निर्वाचित 
होता है, इसमें सावंजनिक पद या सार्वजनिक शक्ति पर किसी व्यक्ति का वंशानुगत अधिकार 
नहीं होता, प्रस्तावना के प्रकाश में भारतीय संविधान की अन्य धाराओं में देश में गणतन्वात्मक 
व्यवस्था की स्थापना का प्रावधान किया गया है। फलतः भारत का प्रधान राष्ट्रपति होता है 
जो जनता द्वारा परोक्ष रूप से निर्वाचित किया जाता हे ।\इस प्रकार भारत एक लोकतन्त्रात्मक 
गणराज्य है| इंग्लैंड की शासन-व्यवस्था भी लोकतन्त्रात्मक है, लेकिन वहाँ गणतन्त्र नहीं, प्रत्युत 
राजतन्त्र ह क्योंकि वहाँ राज्य का प्रधान राजा होता है और उस पद पर उसका अधिकार 

- वंशानुगत होता है। 

- 2. घ्-निरपेक्षता-धर्म-निरपेक्षता भारतीय संविधान का अन्य मौलिक सिद्धान्त है । 
संविधान के 42वें संशोधन द्वारा प्रस्तावना में 'धर्म-निरपेक्ष' (से न ) शब्द का समावेश कर 
भारतीय संविधान के इस मौलिक आधार पर प्रकाश डाला गया है। एक धर्म-निरपेक्ष राज्य 
घामिक मामलों में पूर्णतः तटस्थ होता है । वह धर्म या सम्प्रदाय आदि के आधार पर व्यक्तियों 
में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करता । प्रस्तावना तथा संविधान की अन्य धाराओं में 
' धर्मनिरपेक्षता के सिद्धान्त को अपना कर भारत को संवैधानिक व्यवस्था को धर्मे-निरपेक्ष राज्य 

_केआदश को प्राप्त करने का प्रयास किया गया है। भारत जैसे देश में जहाँ अनेक धर्मो पर और 

` सम्प्रदायों के लोग रहते हैं, धमं-निरपेक्षता का प्रावधान विशेष महत्व रखता है। 

र 3. समाजवाद--42वें संशोधन अधिनियम (1976 ई०) के अनुसार धर्म-निरपेक्ष के 
साथ ही प्रस्तावना में 'समाजवाद' शब्द का-भी समावेश किया गया है । समाजवाद क्या है, यहं 
कहना कठिन है। समाजवाद के विविध रूप हैं, विविध व्याख्याएँ हैं, विविध विचारकों और 
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समाजवाद की परिभाषा देते हुए कहा गया है कि “समाजवाद वह नीति या सिद्धान्त है जिसका 
उद्देश्य जनतांत्रिक केन्द्रीय सत्ता के कार्यों द्वारा विद्यमान स्थिति से श्रेष्ठतर वितरण तथा उसके 
अनुरूप उत्पादन की प्राप्ति है।” प्रो० हनेशा के अनुसार समाजवाद के छह तत्व है--(1) व्यक्ति 
की तुलना में समाज की महत्ता को स्थापना; (2) मानवीय परिस्थितियों की समानता.की 
स्थापना; (3) पूंजीवाद का उन्मूलन; (4) भूपतियों का अन्त; (5) निजी उद्योगों का अन्त तश 
(6) प्रतियोगिता का अन्त। ` 
भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद का उल्लेख कर भारतीय लोकतन्त को 
निश्चित लक्ष्य की ओर बढ़ने का संकेत दिया गया है । इस प्रकार प्रस्तावना में 'समाजवाद' 
शब्द का प्रवेश कर राजनीतिक लोकतन्त्र के .साथ ही आथिक लोकतन्त्र की स्थापना का लक्ष्य 
ट अस्वुत किया है। आथिक लोकतंत्र के बिना रांजनीतिक लोकतन्त्र अधूरा होता है । समाजवाद 
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को आदर्श और आधार मानकर देश राजनीतिक लोकतन्व. कें साथ आधिक लोकतन्त की 
स्थापना में सफल हो सकता है।” र 


] म प्रसंग में यह स्मरण रखना आवश्यक है कि संविधान-सभा के कुछ सदस्यों, यथा 


मोद सेठ,मौनाना हसरत मोहानी आदि ने भारत को समाजवादी गणराज्य घोषित 
जाने का प्रस्ताव रखा था, किन्तु उस समय यहु प्रस्ताव पास नहीं हो सका था । 1976 ई० 


"अधिनियम द्वारा ही वह पास हो सका । 
-0.॥ Public D ज पास हो सका Maha Vidyalaya Collection. 


जननायकों ने समाजवाद की विविध धारणाएं प्रस्तुत की हैं। 'एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका' में ` 
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4. न्याय : सामाजिक, आथिक तथा राजनीतिक--प्रस्तावना में न्याय के तीन रूपों पर 
जोर दिया गया है--सामाजिक न्याय, आथिक न्याय तथा राजनीतिक न्याय। सामाजिक न्याय 
सामाजिक समता के आदर्श को लेकर चलता है। फलतः सामाजिक न्याय कृतिम सामाजिक 
दीवारों को हटाकर सामाजिक समता पर आधारित समाज की स्थापना करने में विश्वास 


करता है। 
आथिक न्याय सामाजिक न्याय का ही परिपूरक है। आथिक न्याय इस मान्यता पर 


आधारित होता है कि आथिक मूल्यों के आधार पर व्यक्तियों में कोई भेद न किया जाय, सम्पत्ति 
का सम्बन्ध सीधे श्रम और कतंव्य-पालन से होना चाहिए, विशेषाधिकार, परम्परा या उत्तरा- 
धिकार पर नहीं । सामाजिक सम्पत्ति का न्यायोचित वितरण हो, शोषण और अन्याय को उसमें 
कोई स्थान न मिले। समाज फे आथिक साधनों पर किसी एक वर्ग या कुछ व्यक्तियों का ही 
अधिकार न होकर समस्त समाज का आधिपत्य हो। इस प्रकार सामाजिक-आर्थिक न्याय ऐसे 
समाज में विश्वास करता है जिसमें तीव्र सामाजिक विषमताओं तथा आथिक शोषण के लिए 
कोई स्थान नहीं रहता। राजनीतिक न्याय राजनीतिक स्वतन्त्रता के आदश को लेकर चलता है। 
फलतः वह राजनीति% जीवन में लोगों की मुक्त और स्वच्छ भागीदारी पर आधारित होता है। 
इस रूप में वह धर्म, जाति, वंश, लिंग, वर्ण आदि का भेदभाव किए बिना सरकारी या राज- 


नैतिक पदों के द्वार समस्त नागरिकों के लिए खोल देता है। राजनीतिक न्याय पर आधारित - 
व्यवस्था में समस्त वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्राप्त होता है तथा निश्चित ` 


योग्यता रखने वाला कोई भी व्यक्ति ऊँचे-से-ऊँचे राजनीतिक पदों पर पहुँचने का अधिकारी 
होता है। इस प्रकार प्रस्तावना में सामाजिक, आधिक राजनीतिक न्याय के आदर्श को अपना 
कर स्वस्थ और प्रगतिशील समाज की स्थापना को संकल्पना की गई है। इस प्रसंग में अपने. 
विचार व्यक्त करते हुए पं० नेहरू ने संविधान सभा में कहा था कि, “मुझे विश्वास हैं कि संवि- 
धान स्वत: हमें सच्ची स्वतन्त्रता की ओर ले जायगा, वह स्वतन्त्रता जिसकी हम बहुत दिनों से 
कामना करते रहे हैं । इस वास्तविक स्वतन्त्रता के आने पर हमारे भूखे लोगों को भोजन मिलेगा, 
उन्हें बस्त्र मिलेंगे, उन्हें निवास की सुविधाएँ मिलेंगी तथा वे समस्त अवसर सुलभ होंगे जो 
उनकी प्रयति के लिए आवश्यक है 1” न 

5. स्वतन्त्रता : विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना को-=भारतीय संवि- 
धान की प्रस्तावना में इंगित दुसरा महत्वपूर्ण आदर्श स्वतन्त्रता का है । कोलम्बिया इन्साइक्लो- 


पोडिया के अनुसार, “स्वतन्त्रता व्यक्ति की स्वाधीनता तथा धामिक स्वतन्त्रता, राजनोतिक ' 
स्वतन्त्रता, भाषण की स्वतन्त्रता. तथा आत्मरक्षा जैसे अधिकारों का सामूहिक नाम है ।” - 


भारतीय संविधान की प्रस्तावना इसी व्यापक अर्थ में भारत के नागरिकों को विचार, अभिव्यक्ति, 
विश्वास, धर्मे और उपासना की स्वतन्त्रता देने का आदर्श प्रस्तुत करती है। इस प्रकार भारतीय 
संविधान स्वतन्त्रता के निषेधात्मक एत्रं सकारात्मक दोनों सिद्धान्तो को अपना आदर्श मानकर 
चलता है । इस आदर्शं को व्यवहार में परिणत करने के लिए संविधान में मौलिक अधिकारों का 


' प्रावधान किया गया है । 


. 6. समानता--समानता- भारतीयः संविधान का अन्य मौलिक सिद्धान्त है। समानता 
स्वतन्त्रता की सहचरी होती है। समता के बिना स्वतन्त्रता का कोई महत्व नहीं होता। संमता 
के इसी महत्व को दृष्टि-पथ में रखते हुए भारतीय संविधान की प्रस्तावना तथा कतिपय अन्य 
उपबन्धों में समता के आदर्श को स्वीकार किया गया है। इस आदर्श के अनुसार भारतीय संवि- 
धान में नागरिकों के लिए समता का प्रावधान किया गया है। फलतः भारतीय नागरिकों को 
कानून की दृष्टि में समानता, अवसर को समता तथा सामाजिक समता सुलभ है। समता के 
आदर्श को अपना कर भारतीय संविधान ने लोकतन्त्र'की प्रमुख आधार-शिला को सुदुळ करने 
का प्रयास किया है। | ९ 
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कल जा by A नर Samaj य undation Chennai and eGangotri . में 
- 7. व्यक्ति दौ 1 और राष्ट्र की एकता तथा अखण्डता--प्रस्तावना में भारतीय 
समाज में रहने वाले व्यक्ति की भरिमा तथा राष्ट्र की एकता और अखण्डत। बनाने का भी उद्देश्य 
प्रस्तुत किया गया है। जहाँ तक कि व्यक्ति की गरिमा का प्रश्‍न है, प्रस्तावना इस सिद्धान्त को 
इंगित करती है कि भारत की संवेधानिक व्यवस्था में प्रत्येक व्यक्ति का व्यक्ति होने के नाते 
अपना महत्व है। व्यक्ति के व्यक्तित्व की अपनी महत्ता है, उसकी अपनी पवित्रता है। अतएव 
प्रत्येक व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व के सम्यक्‌ विकास के लिए पूर्ण अवसर मिलना-चाहिए। 
इसी प्रकांर व्यक्ति को गरिमा के साथ राष्ट्र की एकता तथा राष्ट्रीय एकीकरण की 
बात कही गई है। इस आदश के द्वारा संविधान के माध्यम से व्यक्ति और राष्ट्र के मध्य एक 
तादात्म्य और सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास किया गया है। इसके साथ ही भारत की 
“विविधताओं के मध्य एकता? (01119 17 D7४०7७।)) के तथ्ये को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय 
एकता के आधारों को मजबूत बनाने का संकल्प प्रस्तुत किया गया है। दुसरे शब्दों में इसके द्वारा 
यह बतलाने का प्रयास किया गया है कि जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र आदि की विभिन्नताओं के 
बावजूद भारत एक राष्ट्र है। भारत के समस्त नागरिक उस राष्ट्र के अभिन्न अंग हैं, अतएव 
हम सभी को उस राष्ट्र को एकता बढ़ाने ओर राष्ट्रीय एकीकरण की प्रक्रिया को विकसित करने 
के लिए प्रयास करना चाहिए। भारत के राष्ट्रीय आन्दोलन से जुड़े हमारे संविधान-निर्माता 
राष्ट्रीय एकता के महत्व को कितना समझते ये, इसका संकेत हमें प्रस्तावना की इसी शब्दावली 
से मिलता है। ी 
: 8.बन्धुत्व-व्यक्तिकी गरिमा तथा राष्ट्र की एकता के लिए वन्धुत्व की भावना 
नितान्तं आवश्यक होती हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इसी दृष्टि से बन्धुत्व के आदर्श 
को महत्वपुर्ण स्थान-दिया गया है। बन्धुत्व के आदर्श का सर्वप्रथम उल्लेख फ्रांसीसी क्रान्ति 
(1789 ई०) से सम्बन्धित फ्रांसीसी अधिकारों की घोषणा में मिलता है। इसके बाद संयुक्त 
` राष्ट्रसंघ की घोषणा में भी यह कहा गया है कि 'मनुष्यो को एक-दूसरे के साथ आतूभाव से 
) व्यवहार करना चाहिए ।” जैसा कि डॉ० एम० वी० पायली ने लिखा है कि “भारत जसे देश 
में, जहाँ जाति व सम्प्रदाय, वर्गभेद, स्थानीय एवं क्षेत्रीय संकीणंता, भाषा एवं संस्कृति की 
परस्पर विभिन्नताओं जैसी समाज को खण्ड-त्रण्ड कर देने वाली शक्तियाँ विद्यमान हैं, देश की 
' एकता बनाये रखने के लिए इस देश के नागरिकों में ्रातृत्व-भावना होनी आवश्यक है। न्याय, 
स्वतंत्रता एवं बन्धुत्व के आधार पर निमित इस नवीन राष्ट्र के समस्त नागरिक यह अनुभव करें 
_ किवे एक ही धरती के शिशु हैं, उनकी एक ही मातृभूमि है और.उनका एक ही भ्रातृत्व है।' 


_ प्रस्तावना में घोषित सिद्धान्तो को क्रियान्वित करने के लिए संविधान 


ह में प्रावधान 
 _ संविधान की प्रस्तावना में जिन सिद्धान्तों और आदर्शो की घोषणा की गई है, उनको 
` व्यवहार में परिणत करने के लिए था क्रियान्वित करने के लिए भी संविधान में प्रावधान है। 
` उदाहरण के लिएं 'हम प्रस्तावना के प्रथम आदर्श को ले सकते हैं। प्रस्तावना का यह आदर्श 
(हुम भारत के लोग"“'शब्द-पदों से प्रारम्भ होता है। यह आंदर्श लोकगत सम्प्रभुता के सिद्धान्त 
का संकेत देता है। इस सिद्धान्त को व्यवहार में परिणत करने के लिए संविधान में वयस्क 
टी मताधिकार (4१0 348८) का प्रावधान किया गया है । उदाहरण के लिए, संविधान के 
` 326१ अनुच्छेद में कहा गया है कि लोकसभा तथा प्रत्येक राज्य की . विधान-सभा के निर्वाचन 
वयस्क मताधिकार के आधार पर सम्पन्न होंगे । इस प्रकार भारत में प्रत्येक वयस्क नागरिक को 
ताधिकार प्राप्त है। फलतः केन्द्र और राज्य की सरकारों की शक्ति का स्रोत जनता हैजो | 
समय-समय पर अपने प्रतिनिधियों का निर्वाचन करती है। इसके साथ ही कार्यपालिका के लोगों : ` 
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को व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी बनाकर भो लोकगत प्रभुसत्ता के सिद्धांत को कार्यरूप में 
परिणत करने का प्रयास किया गया है । 

इसी प्रकार धर्म-निरपेक्षता, स्वतंत्रता, समता, न्याय जैसे सिद्धांतों को भी व्यवहार में 
परिणत करने के लिए संविधान में अनेक प्रावधान हैं। मौलिक अधिकारों सम्बन्धी संविधान का 
तृतीय अध्याय तथा राज्य के नीति-निर्देशक सिद्धांतों सम्बंधी चौथा अध्याय प्रस्तावना में वणित 
विविध सिद्धांतों को मूतं रूप देने की दिशा में किये गये सक्रिय प्रयास हैं। जैसा कि “श्री जे० 
एम० शेलेट ने कहा है कि “प्रस्तावना में वणित न्याय, स्वतंत्रता, समता, भ्रातृत्व, मानवीय 
प्रतिष्ठा तथा राष्ट्रीय एकता के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए संविधान के तृतीय तथा चतुर्थ भाग में 
दिये गये मौलिक अधिकार एवं नीति-निदेशक तत्व सबसे बड़े साधन हैं ।” 


प्रस्तावना की वेधानिक स्थिति ; | 
भारतीय संविधान की प्रस्तावना, भूमिका के रूप में, संविधान की वैधिक घाराओं के 


! प्रारम्भ होने के यव दी मई है। अतएव वैधिक दृष्टि से प्रस्तावना का वह महत्व नहीं जो संविधान 
ह का अन्य धाराओं या विभिन्न अनुच्छेदों का है । फलतः प्रस्तावना के उपबंधों को उपेक्षा के लिए. 


न्यामालय में किसी को दोषी ठहराना कठिन हे । दुसरे शब्दों में जैसा कि भूतपूर्व प्रधान न्याय- 
. ससि पी० बी० गजेल्ध धडकर ने कहा था कि “प्रस्तावना न तो किन्टीं शक्तियो का खोत कही जा 

सकती है और न शक्तियों से वंचित करने का आधार।” किन्तु इसका अर्थ यह नहीं कि संविधान 

की प्रस्तावना का कोई महत्व नहीं है । वस्तुत: प्रस्तावना संविधान के निहित आदर्शो और 
| सिद्धांतों की संकेत-सूची हे । अतएव इस दष्टि से उसकी अपनी उपयोगिता है । हमारे न्यायः 
| दिदों ने समय-समय पर प्रस्तावना की इस उपयोगिता को स्वीकार किया है और प्रस्तावना के 
| प्रफाश में अपने निर्णयों को प्रस्तुत किया है। उदाहरण के लिए, न्यायभूति महाजन ने गोपालन 
वनाम मद्रास राज्य' विषयक विवाद में निर्णय देते हुए कहा था कि “धारा 22 (5) कीजो 

व्याख्या मैंने की है, उसका समर्थन संविधान की प्रस्तावना में व्यक्त शब्दों से होता-है।' इसी ` 

प्रकार के विजार समय-समय पर अन्य न्यायविदों ने भो प्रस्तुत किये हैं। इस प्रकार हमं कह. 
- सकते हुँ कि संविधान का वैधिक महत्व भले ही सीमित हो, किन्तु नैतिक दृष्टि से उसका अपना 
। महत्व है। इस दृष्टि शे प्रस्तावना न्यायविदों, व्यवस्थापकों तथा विधि-मिर्माताओं के लिए 
“ प्रकाशःस्तम्भ का कार्य करती है। हक 

प्रस्तावना की उपयोगिता : महत्व 


भारतीय संविधान की प्रस्तावना का -वैधिक दृष्टि से भले ही सीमित महत्व हो, [न्तु | 


उसकी संवैधानिक उपयोगिता के विषय में दो मत नहीं हो सकते। संक्षेप में हम प्रस्तावना की 
उपयोगिता को निम्नलिखित रूप में रख सकते हैं-- षा 
"1. प्रस्तावना भाशतीय संविधान के निर्माताओं, मन्तव्यों और उद्देश्यों पर प्रकाश डालती 
` है। इस नाते प्रस्तावना संविधान की भावना तथा अर्थ को समझने की एक 
कुंजी हैं। 
टन 2: प्रस्तावना उन आदशों और सिद्धांतों पर प्रकाश डालती है जिनके प्रकाश में a 
| के विविध उपबंधों की रचना हुई है तथा जिनके प्रकाश में भविष्य में विधियों का 
सृजन होना चाहिए । क "म : ठे 
3. प्रस्तावना उन राजनैतिक, धामिक तथा नैतिक मूल्यों पर प्रकाश डालतो है जिनके 
विकास और विस्तार के लिए हमारी संवैधानिक व्यवस्थाको प्रयास करना 
चाहिए। : 
4. प्रस्तावना संविधान के उन उपबंधों को समझने में सहायता देती है जो उपबंध कभी 
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22 Dig ॥८८तनीन, भारती म-सं विध्षात, कोरता डी, ngotri 
सुस्पष्ट प्रतीत नहीं हो सकते। इस प्रकार प्रस्तावना न्यायाधीशों तथा सम्बन्धित 
अन्य व्यक्तियों के लिए प्रकाश-स्तम्भ का कार्य करती है। 
` 5. प्रस्तावना भारतीय जनता की प्रभुसत्ता पर बल देकर भारत की जनवादौ व्यवस्था 
के आधार स्पष्ट करती है। जैसा कि डॉ० अम्बेदकर ने कहा था, “मैं समझता कि 
यह प्रस्तावना इस सदन के प्रत्येक सदस्य के इच्छानुसार यह स्पष्ट कर देती है कि. 
इस संविधान का आधार जनता है एवं इसमें निहित प्राधिकार एवं प्रभुसत्ता जनता 
से प्राप्त हुए हैं ४” 
6. स्वतंत्रता, समता तथा न्याय के विविध पक्षों को अपना कर प्रस्तावना उनकी 
> मौलिक स्वतंत्रताओं की आधार-शिला प्रस्तुत करती है। 
7. प्रस्तावना भारत की संवैधानिक व्यवस्था को समाजबाद की ओर उन्मुख होने का 
संदेश देती है। | 
8, प्रस्तावना धर्म-निरपेक्ष राज्य की घोषणा कर भारत के सभी धर्मों और सम्प्रदायों 
“को फलने-फूलने के समान अवसर प्रदान करने फा आदर्श प्रस्तुत करती है । 
9. प्रस्तावना व्यक्ति की गरिमा की महत्ता को स्वीकार कर संवैधानिक व्यवस्था को 
ऐसे आदर्शों की ओर बढ़ने का संदेश देती है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व 
विक के विकास का पूर्ण अवसर सुलभ हो सके । 
| -10. प्रस्तावना भारतीयों को भ्रातृत्व के सदल बंधन में बाँधकर राष्ट्र की एकता को 
मजवूत.करने का संदेश देती है । 


__ उपसंहार 
र इस प्रकार भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान का मंगलाचरण है, संविधान के ' 
मौलिक सिद्धांतों का महत्वपूर्ण दस्तावेज है । यह दस्तावेज जहाँ एक ओर भारतीयसंविधान 
के आधारभूत सिद्धांतों पर प्रकाश डालता है, वहाँ दूसरी ओर इन सिद्धांतों के अनुरूप शासन 
के आदर्शो का भी संकेत देता है। इस प्रकार भारतीय संविधान की प्रस्तावना एक ऐसा प्रकाश- 
स्तम्भ है जिसके प्रकाश में भारतीय संविधान के प्रमुख आदशों . का परिचय प्राप्त.किया जा 

` सकता है। बहुं-एक ऐसा दर्पण है जिसमें संविधान के मौलिक सिद्धांतों क झलक मिलती है । 
यह एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से संविधान के मूल मन्तव्य और निहित प्रयोजन का 
पता लगाया जा सकता है। जैसा कि भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पी० बी० गजेन्द्र 
' गडकरनेकहाहै कि “संविधान की प्रस्तांवना संविधान के सिद्धान्तो का ज्ञानकोष है। इसी 
प्रकार संविधान सभा कै एक सदस्य ठाकुरदासं भागव ने कहा था कि “प्रस्तावना संविधान | 
का ता महत्वपूर्ण अंग है । यह संविधान की कुंजी है". 'एक ऐसा रत्न है जो संविधान पर जड़ा 
` हृुआहै।” 
सिद्धांतों और आदर्शों की दृष्टि से संविधान की प्रस्तावना का तो महत्व है ही, भाषा, 
भाव और शैली की दृष्टि से भी उतका अपना महत्व है। संवैधानिक प्रस्तावना को परम्परा में 
यदि इसे विशव की सर्वोत्कृष्ट प्रस्तावना कहा जाय तो.असंग॒त न होगा । जैसा कि डॉ० पायली 
ने लिखा है कि “भारतीय संविधान की प्रस्तावना अब तक निमित प्रस्तावनाओं में सर्वोत्तम है म 
विश्व के संविधानों की प्रस्तावनाओं का एक सिंहावलोकन यह सिद्ध कर देगा कि विचारों, 
' ` आदशों और अभिव्यक्ति की दृष्टि से हमारी प्रस्तावना अनुपम है।' 
. इसो प्रकार प्रो० बार्कर ने:प्रस्तावना की मुक्तकण्ठ से प्रशंसा करते हुए कहाहैकि . 
“भारतीय संविधान की प्रस्तावना उदात्त राजनैतिक आदशों की अत्यन्त सन्तुलित अभिव्यक्ति 


इसी प्रकार तीमः विधान की पत्वावक्ता<एंविश्वाज बिहर गध जालाचारण, संविधान के 
को मंजूपा, आदशों का ज्ञानकोष तया ससके प्रयोजन का प्रकाश स्तम्भ दै) 
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भारतीय सविधान की प्रसवित सविधीन की भसि 23 
महत्वपूर्ण प्रश्‍न 
अति लघु प्रश्‍न और उनके उत्तर 
प्रश्न 1--भारतोय संविधान को प्रस्तावना में किस संशोधन अधिनियम हारा संशोधन 
किया गया ? 
उत्तर--संविधान के 42वें संशोधन-अधिनियम द्वारा । 
प्रश्‍न 2-प्रस्तावना में संशोधन हारा कौन से नये शब्द जोड़े गये ? 
उत्तर-धमं निरपेक्षता, समाजवादी तथा अखण्डता। 
प्रश्‍न 3_क्या प्रस्तावना को मानने के लिए शासन वेधिक दृष्टि से बाध्य है ? 
उत्तर-शासन प्रस्तावना को मानने के लिए वेधिक दृष्टि से बाध्य नहीं है। 
प्रश्न 4-.प्रस्तावना का कया लाभ है? 
उत्तर-प्रस्तावना व्यवस्थापकों, वियि-निर्माताओं, शासन की नीति निर्धारकों 
तथा न्यायाधीशों के लिए प्रकाश-स्तम्भ का कार्ये करती है। 
प्रश्‍न 4--भारत के अन्तिम वायसराय और गवर्नर जेनरल का नाम बताइये ? 
उत्तर -लाडं माउण्टबेटन । 
निबन्धात्मक प्रश्‍न 
1, “भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान की भूमिका है, वह संविधान के उद्देश्य, 
संविधान के स्रोत तथा संविधान की अनूशक्ति पर प्रकाश डालती है।--व्याख्या कीजिए 1 
2. संविधान की प्रस्तावना संविधान के सिद्धांतों का ज्ञानकोष है।-- विवेचन 


कौजिए । 
3. भारतीय संविधान की प्रस्तावना के विषय में आप क्या जानते हैं? उनका क्या 


महत्व है ? 
4. भारतीय संविधान की प्रस्तमवना के तत्वों का विश्लेषण कीजिए । 


5. भारतीय संविधान की प्रस्तावना की `वैँधिक स्थिति क्‍या है ? उसको कया 
उपयोगिता है । - 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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"्ञाइदौय संबिधत पाहत को, रा जन विए माग का जेवला मो, संबैधानिक ज्ञान का गोरव- - 


` ग्रन्य तथा प्रशासनिक प्रतिमा फा कीति-स्तम्भ है । 
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अध्याय 4 
भारतीय संविधान को प्रमुख' विशेषताएं 


७ भारतीय संविधान को संबंधानिक विंशेंदताएँ ७ राजनेतिक विशेषताएं ७ सामाजिक 
` विशेषताएं ७ आथिक दिशेषताऐ ७ भारतोय संबिधान की आलोखना 


1 
आमुख द | ठ 
आधुनिक यूग के प्रसिद्ध रांजशास्त्री डॉ" हरमन फाइनर के शब्दों में 'मौलिक राजनेतिक 
संस्थाओं को व्यवस्था का नाम संविधान है।' इस प्रकार संविधान राजनेतिक संस्थानों के सृजन, 
संगठन और संचालन का प्रमुख आधार होता है, पर राजनैतिक संस्थाएं शुन्य में नहीं जन्मती । 
दे कतिपय ऐतिहासिक, राजनैतिक, सामाजिक और आथिक परिस्थितियों की उपज होती हैं । 
काल ओर स्थान के अन्तर के कारण इन परिस्थितियों में अन्तर होता है। फलतः इन परिस्थि- 
तियों से प्रभावित संविधान, लक्षण, स्वरूप और प्रयोजन की दृष्टि से, एक-दूसरे से भिन्न होते 
हैं। भारतीय संविधान भी इसका अपवाद नहीं है। वह भी अपनी विशिष्ट पृष्ठभूमि, परिंस्थि- 
तियों भर परिवेश की उपज है। भारत की इन विशिष्ट परिस्थितियों, उन परिस्थितियों से 
उत्पन्न समस्याओं तथा उन समस्याओं के समाधान के प्रयास और प्रक्रिया ने भारतीय 'सं त्रिधान 
को इन्द्रधनुषी व्यक्तित्व तथा सतरंगी विशेषताएं प्रदान की हैं! 
अपनी विशेषताओं के कारण भारतीय संविधान विश्व के संविधानों की गौरवमयी 
/ परम्परा का महत्वपूर्ण अंग वन गथा है। इन्हीं विशेषताओं के कारण भारतीय संविधान को 
री ` अनेक विशेषणों से समलंकृत किया गया है । उसे भारत की “राजनैतिक प्रज्ञा का जीवन्त 
| प्रतीक, संवैधानिक ज्ञान का गौरव-ग्रम्थ तथा प्रशासनिक प्रतिमा का कीति-स्तम्भ” कहा गया 
 है।इसमें कोई सन्देश नहीं कि भारतीय संविधान एक अनूठा दस्तावेज है, हमारे सं विधान- 
निर्माताओं की निष्ठा और दूरदशिता की मुखर अभिव्यक्ति है तथा विशव के संवंधानिक साहित्य 
की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। 
भारतीय संविधान की विशेषताओं के विवेचन से हमें इन कथनों की सत्यता का बोध 
हो जायेगा। अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से हम भारतीय संविधान की विशेषताओं को निम्म- 
_ लिखित चार वर्गो में रख सकते द्व 
SS 1. भारतीय संविधान को संवैधानिक विशेषता 
2. भारतीय संविधान की राजनैतिक विशेषता 
3. भारतीय संविधान की सामाजिक विशेषताएं 
र त 4. भारतीय संविधान की आथिक विशेषताएँ 
 संवधानिक विशेषताएं . - 


हर "हे 1. विश्‍व का सबसे विशाल संविधान--संर्वधारि विशेषताओं की दृष्टि षताओं को चि से रतो से द 
संविधान की सर्वप्रमुख |, उसकी विशालता है न्त तः भारतीय संविधान विशव का 


संवेधानिक विशेषताएं 
1. सबसे विशाल संविधान . 
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| पणन नमनशीलता तथा | अया चियां हैं।! यदि हम विश्व के कुछ प्रमुख 
| का समन्वय क देशों के संविधानों पर दृष्टि डालें तो देखेंगे कि 
4. संविधान की सर्वोच्चत इनः देशों के संविधान भारतीय संविधान की 


.तुलना में कहीं अधिक छोटे है! उदाहरण के लिए, संयुक्त राज्य अ के संविधान में केवल 

7 अनुच्छेद हैं, कनाडा के संविधान में 147, आस्ट्रेलिया के संविधान में 128, सोवियत रूस 
के नए संविधान में 174 तथा चीन के संविधान में 106 अनुच्छेद है । इस प्रकार भारतीय 
संविधान अन्य देशों की तुलना में अधिक व्यापक और विशाल है । जैसा कि प्रसिद्ध संविधान- 
शास्त्री डॉ आइवर जेनिग्सं ने कहा है कि “भारतीय संविधान विशव का सबसे विशाल और 
व्यापक संविधान है ।” 

2. लिखित ओर निमित संविधान -ख्रोतों भोर स्वरूप के आधार पर संविधान को दो 
प्रमुख वगो में विभक्त किया जाता है-(अ) लिखित ओर निर्मित तथा (ब) अलिखित और 
विकसित । लिखित और निर्मित संविधान उस संविधान को कहते हैं जिसके सिद्धान्त, स्वरूप . 
ओर नियम स्पष्ट रूप से एक स्थान पर लिपिबद्ध या लिखित होते हैं तया जिसका निर्माण 
किसी निश्‍चित संविधान सभा या समिति द्वारा होता है। अलिखित और विकसित संविधान 
यह संविधान होता है जिसके सिद्धान्त, स्वरूप और नियम स्पष्ट रूप से एक स्थान में संकलित 
और लिपिबद्ध नहीं होते तया उसका किसी निश्चित समथ में किसी निश्चित संभा या समिति 

हारा निर्माण नहीं होता। ऐसा संविधान एंक ऐतिहासिक बिकास का प्रतिफल होता है। बह 
मुलतया रीति-रिवाजों और परम्पराओं पर आधारित होता है ग्रेट ब्रिटेन का संविधान अलि- 
खित और विकसित संविधान का ज्वलन्त उदाहरण है । 

भारतीय संविधान प्रथम कोटि के अन्तर्गत आता है। वह एक लिखित और निमित 
संविधान है । फलतः भारतीय संविधान में शासन की रचना और शक्तियों को, शासन-सम्बन्धी 
मौलिक नियमों को एक स्थान पर लिपियद्ध कर दिया गया है। इसलिए संविधान की लिखित 
या मुद्रित (छपी हुई) प्रियाँ प्राप्त की जा सकती हैं जिनके माध्यम से संबिधान की सूल 
धाराओं का परिचय प्राप्त किया जा सकता है। लिखित होने के साथ भारतीय संविधान निर्मित 
भी है।. निमित इस अर्थ में कि भारतीय संविधान का निर्माण भारतीय संविधान-सभा द्वारा 
हुआ था जिसने लगभग तीन वर्षों (दो वर्ष ग्यारह महीने अठारह दिन) में इस संविधान की 
रचना की थी। संविधान-निर्माण के उपरान्त उसे निश्चित तिथि से Hd किया गया! इस 

निमित स्वरूप है 


प्रकार भारतीय संविधान की दुसरी प्रमुख विशेषता उसका लिखित और 

3. नमनशीलता तया अनमनशीलतः का ससन्वय -संविधान में संशोधन-प्रक्रिया की 
दृष्टि से संविधान के दो वर्ग किये जाते हैं--(1) नमनशील, सुपरिवर्ततशील या लचीला 
संविधान तथा (2) दुष्परिवतनशील, अनमनीय या कठोर रांविधान। जिन संविधानों में 
साधारण और संवैधानिक कानून के निर्माण की प्रक्रिया में कोई अन्तर नहीं होता, उन्हें नमन 
शील, सुंपरिवरतनशील या लचीला संविधान कहा जाता है। जिन. संविधानों में साधारण 
F और संवैधानिक कानून-निर्माण को प्रक्रिया में अन्तर होता है तथा संवेधानिक विधि के 


निर्माण के लिए दि विशेष प्रक्रिया का वर्णन होता है, उन्हें कडोर या अनमनशौल संविधान कहते हैं। 
1. इस प्रसंग में यह स्मरण रखना आवश्यक है कि भारतीय संविधान में सम्य समय 

पर अनेक संशोधन हुए हैं। इन संशोधनों के फलस्वरूप संविधान फी अनुसूची तथा अनुच्छेदों 
को संख्या. में परिवर्तन होता रहा है। उदाहरण के लिए, भुल सविधान में केवल आठ अनुसूचियाँ 

. थीं। कालान्तर में उसमें एक अनुसूची की वृद्धि हुई। वाद में एक अनुसूची (दसवीं अनुसूची) 
और जोड़ी गई। एक अन्य संशोधन द्वारा इस दसवीं-अनुसूची को हटा दिया गया । 1985 ई० 
में दल-बदल को रोकने के लिए संविधान का 52वाँ संशोधन अधिनियम पास हुआ। इस अधि- 


र एक आए मतुली. जोडही नाई इ) पावतात, अलमाळेळूल दस अनु- 
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सारतीव! संनिधा अंशत! कठोरा ग्राए अत वत्ज्यी कर कपत अंशरतठ०त्तमनशील या लचोल, 
संविधान है। इस प्रकार भारतीय संविधान नमनशील तथा अनमनशील या कठोर संविधान 
का मिश्रित रूप है (भारतीय संविधान की अनमनशीलता पर विचार करते हुए डॉ० आइवर 
जेनिग्स ने लिखा है कि “संशोधन की जटिल प्रक्रिया, संविधान का विस्तार तथा. उसको विशा- 
लता उसको अनमनशोल बनाते है.) ए) नागरिकों के मौलिक अधिकार, राज्य के नीति-निर्देशक 
| तत्व, संघीय कार्यपालिका, रा का, निर्वाचन, संधीय न्यायपालिका, राज्यों के उच्च 
ह न्यायालय, राज्य को .शक्तियो में वृद्धि आदि अनेंक विषय ऐसे हैं जिनके. संशोधन की विशेष 
। प्रक्रिया हैं। संशोधन की इस विशेष प्रक्रिया के अपनाने के दो प्रमुख कारण थे-प्रथमत: यह 
'कि संविधान द्वारा स्थापित व्यवस्था में स्थायित्व रहे; दूसरे यह कि भारतीय संघ का 
संघपत्मक स्वरूप सुरक्षित रहे। किन्तु संविधान में अनमनशीलता या कठोरता के इन तत्वों के 
समावेश का यह अर्थ नहीं कि हमारे संविधान-निर्माता संविधान को पूर्णतया अपरिवतंनशील 
tf बनाना चाहते थे। अनमनशीलता के साथ ही उनका यह भी प्रयोजन था कि संविधान युग की 
न बंदलती हुई परिस्थिति के अनुसार अपने को बदल सके | फलतः संविधान में नमनशीलता के 
h तत्वों का भी समावेश किया गया । इसके अनुसार संविधान के अनेक ऐसे तत्व हैं जिनमें सरलता 
से संशोधन किया जा सकता है। इस प्रकार भारतीय संविधान नमनशीलता और अनमनशीलता 
3 का अपूर्व मिश्रण है। : 
र 4. संविधान की सर्वोच्चता--संविधान की सर्वोच्चता या सर्वोपरिता भारतीय संविधान 
यि की अन्य प्रमुख विशेषता है। संविधान की सर्वोच्चता से आशय यह है कि भारतीय संविधान 
देश की सर्वोच्च विधि है, सर्वोच्च कानून है। संविधान के अनुकूल आचरण करने के लिए सभी 
' संस्थाएँ, अधिकारी तथा नागरिक वाध्य हैं। संघीय शासन में राष्ट्रपति और केन्द्रीय मन्त्री, 
राज्यों में राज्यपाल और राज्यों के मन्त्री, न्यायाधीश तथा अन्य उच्च पदाधिकारी संविधात के 
प्रति सत्यनिष्ठा और भक्ति कौ शपथ लेकर संविधान की सर्वोच्चता को स्वीकार करते हैं। इसी 
प्रकार संघीय संसद तथा राज्यों के विधान-मण्डल संविधान के प्रतिकूल विधि-निर्माण करने के 
अधिकारी नहीं हैं। इस प्रकार भारत की राजनीतिक व्यवस्था संविधान की सर्वोपरिता को 
स्वीकार करती है, किन्तु इसका यह अर्थ नहीं कि सर्वोच्चता के नाम पर संविधान देश को 
सामाजिक-आथिक प्रगति में वाधक हो और उसमें कोई परिवर्तन न किया जा सके । संविधान 
देश के लिए होता है, वह सामाजिक-आर्थिक प्रगति का माध्यम होता हे। अतएव संविधान की 
सर्वोच्चता की भी अपनी सीमाएं हैं। 5 
राजनेतिक विशेषताएं 
संविधान एक राजनेतिक दस्तावेज है । अतएव इस नाते उसको राजनैतिक विशेषताएं | 
* हें। इन विशेषताओं को हम निम्नलिखित रूप में रख सकते हैं-- 
1 सम्पुर्ण प्रभुत्व-सम्पन्न, लोकतन्त्रात्मक गणराज्य का संस्थापक-_भारतीय संविधान 
` / सम्पूणं प्रभुत्व-सम्पन्न, लोकतन्वात्मक गणराज्य का संस्थापक है। संविधान की प्रस्तावना में 
| ` इस प्रकार के राज्य की स्थापना का संकल्प और सन्देश स्पष्ट शब्दों में अंकित है-'सम्पुर्ण 
| _ \ प्रभुत्व-सम्पज्न'('लोकतन्तात्मक' तथा ›'गणराज्य', ये तीन शब्द भारतीय राज्य की तीन 
0 ६ मुख विशेषताओं पर प्रकाश डालते हैं। 'सम्पूर्ण प्रभुत्व-सम्पन्न' शब्द इस तथ्य का द्योतक 
sie ME जनेति विवदते है कि भारत पूर्ण रूप से एक स्वाधीन राष्ट्र 
इ विशेषताएं है। वह आन्तरिक और बाह्य दृष्टि से किसी 
| 1, सम्पूर्ण प्रुत्व-सम्पन्न गणराज्य का | अन्य सत्ता के अधीननहीं है । 'लोकपन्त्रात्मक' 
` | _ सस्थापक: ° का अर्थ यह है कि शासन की समस्त शक्ति . 
| 2. संप्रात्मक तथा एकात्मक तत्वों का | जनता के हाथों में निहित है। जनता इस 
| समन्वय शक्ति का प्रयोग अपने प्रतिनिधियों के माध्यम | 
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[EE एक विशेष अर्थ है। वह यह है कि भारतीय 
4. द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका राष्ट्र का प्रधान जनता द्वारा निर्वाचित व्यक्ति 
5. सर्वोच्च तथा स्वतन्त्र न्यायपालिका | होगा, कोई वंशानुगत राजा नहीं होगा । इस 
का प्रावधान दृष्टि से भारत की जनतांत्रिक व्यवस्था 
6. शक्तिशाली केन्द्र की स्थापना इंग्लैंड मे भिन्न -है। इंग्लैंड में राज्य का 
7.संकटकाल के लिए प्रावधान प्रधान वंशानुगत व्यक्ति होता है। दूसरे शब्दों 
8. मौलिक अधिकारों का अधिकार-पत्न | में इंगलैंड में लोकतन्त्र है, किन्तु गणतन्त्र नहीं 
9. मूल कतंव्यों का सन्देश-वाहक: है। इस प्रकार भारतीय संविधान सम्भुता- 
10. एकल नागरिकता का स्थापक सम्पश्न जनतन्त्रात्मक गणराज्य का संस्थापक 
11. वयस्क मताधिकार का प्रावधान है। भारतीय संविधान की ये तीन विशेषताएं 
12. निष्पक्ष निर्वाचन का प्रावधान . . | वस्तुतः भारत की संवैधानिक व्यवस्था की 
13. नीति-निर्देशक तत्वों का सन्देश-वाहक |पीन आधारशिलाएँ हूँ जिन पर भारत 
14. राजनेतिक एकरूपता का प्रवर्तका की राजनीतिक व्यवस्था का भव्य भवन 
| 15. पीप एकता और अखण्डता का |आधारित है । 

षक “1, संघात्मक तथा एकात्मक तत्वों 
| 16. अन्तरराष्ट्रीय शांति का समर्थक व्हा समन्बय-संघात्मक शासन दोया दो से 


अधिक राज्यों के स्वेच्छापूर्वक संयोग से 
निमित एक राजनेतिक संगठन है जिसका: 
उद्देश्य विभिन्न राज्यों के सामान्य और क्षेत्रीय हितों की रक्षा और विकास करना होता है। 
संघात्मक शासन के मुख्यतया निम्नलिखित तत्व होते sa 1) लिखित संविधान, (2) संविधान 
की सर्वोच्चता, (3) शक्तियों का विभाजन, (4) दोहरी शासन-व्यवस्था, (5) दोहरी 
नागरिकता, (6) स्वतन्त्र और सर्वोच्च न्यायालय.। 

भारत के संघात्मक शासन में दोहरी नागरिकताः को छोड़कर संघात्मक शासन के अन्य 
सभी तत्वों का. समावेश है। उदाहरण के लिए, भारत का संबिधान एक लिखित संविधान है, 
देश की राजनैतिक व्यवस्था में संविधान को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है, केन्द्र और राज्यों के मध्य 
शक्तियों का विभाजन है, केन्द्र और राज्यों की अलग-अलग शासन-व्यवस्था है, देश में एक 
स्वतन्त्र और सर्वोच्च न्यायालय है। इस प्रकार भारत की संवैधानिक व्यवस्था एक संघात्मक 
व्यवस्था है । संघात्मक तत्वों के अतिरिक्त भारत की संघात्सक व्यवस्था में अनेक ऐसे 
प्रावधान हैं जो एकात्मक आधार प्रदान करते हैं। शक्तिशाली' केन्द्र की स्थापना राज्यों 
पर केन्द्र का प्रभुत्द, संविधान के संकटकालीन प्रावधान, कानून और न्याय-व्यवस्था की एक- 
रूपता, इकहरी नागरिकता, अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवाएं आदि कुछ ऐसे प्रावधान हैं जो 
भारत की राजनीतिक व्यवस्था को एकात्मक बनाते हैं। इन तत्वों के कारण कतिपय राज- 
शास्त्रों ने भारत की संघात्मक व्यवस्था को 'अर्द्धसंघात्मक व्यवस्था' कहा है। इस प्रकार 
भारत की संघात्मक व्यवस्था वस्तुतः संघात्मक और एकात्मक व्यवस्था - का मिश्रित रूप है । 
दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि 'भारत की राजनीतिक व्यवस्था का स्वरूप तो संघात्मक है. 
किन्तु उसकी आत्मा एज्म 7! ४ 

` >. संसदात्मक कार्य का संस्थापक -भारतीय संविधान संस दात्मक कार्यपा लिका 

स्थापना करता है ॥संसदात्मक कार्यपालिका में कार्यपालिका के दो पक्ष होते हैं--एक, 
वास्तविक कार्यपालिका; और दुसरे, नाममात्र की कार्यपालिका । इसके अतिरिक्त कार्यपालिका 
व्यवस्थापिका का अंग होती है तथा अपनी नीति और कार्यों के लिए कार्यपालिका व्यवस्थापिका 
के प्रति उत्तरदायी होती है। > 

भारतीय व्यवस्था में इसी प्रकार की संसदात्मक कार्यपालिका का प्रावधान किया गया 
. है। यहाँ वास्तविक कार्यपालिका के रूप में मन्त्रिपरिषद है जिसका प्रधान प्रधानमन्त्री होता है। 


CC-0.In Public Domain. PaniniKanya Maha Vidyalaya Collection. 


be 


28 नवीन भारतीय संविधान और नागरिक-जीवन 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


मन्त्रिपरिषद के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं। मन्त्रिपरिषद अपनी नीति और कार्यो के लिए 

' संसद के प्रति उत्तरदायी होती है ioe कार्यपालिका प्रधान राष्ट्रपति है। वह राज्य 
करता है; किन्तु डाक नहीं "केन्द्र को भाँति राज्यों में भी संसदात्मव कार्यपालिका का प्राव- 

. धात है। राज्यों में वास्‌ ेपालिकीय शक्तियाँ राज्य के मन्त्रिपरिषद के हाथों में निहित 
होती हैं, जबकि राज्यपाल कार्यपालिका का वैधानिक प्रधान होता है। इस प्रकार भारतीय 
संविधान की एक विशेषता संसदात्मक कार्यपालिका का प्रावधान है । 

4. हिसदनात्मक व्यवस्यापिका का प्रावधान--भारतीय संविधान की अन्य विशेषता 
द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका का प्रावधान है । भारतीय संविधान में संघ में द्विसदनात्मक, अर्थात्‌ 
दो सदन वाली व्यवस्था पिका का प्रावधान किया गया है। इनमें से एक सदन लोकसभा कहलाता 

- है और दूसरा सदन राज्य-सभा । लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 547 है तथा राज्य- 
सभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 है। लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप.से 
जनता द्वारा होता है, जबकि राज्यसभा के 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं तथा 
शेष राज्यों की व्यवस्थापिकाओं द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। भारतीय संसद को राष्ट्र का 
लघु दर्पण तथा भारतीय राजनैतिक गतिविधियों का गुरुत्वाकर्षण-केन्द्र कहा जा सकता है । संघ 
को भाँति राज्यों में भी संसदात्मक पद्धति का अनुगमन किया गया है। 

5, सर्वोच्च ओर स्वतन्द्र न्यायपालिका का प्रावधान--स्वतन्त्र, सुगठित और स्वस्थ 
न्यायपालिका किसी भी राजनीतिक व्यवस्था की स्थिति और प्रगति की मानदण्ड होती है। . 
न्यायपालिका की इस महत्ता को दृष्टि-पथ में रखकर भारत की संबैधानिक व्यवस्था में एफ 
स्वतन्त्र और सर्वोच्च न्यायपालिका का प्रावधान किया गया है। यह न्यायपालिका भारत के 
सर्वोच्च या उच्चतम न्यायालय के नाम से विश्रुत है । उच्चतम न्यायालय में एक प्रधान त्याया- 
घीश तथा कुछ अन्य न्यायाधीश होते हें । वर्तमान समय में न्यायाधीशों कोश कुल संख्या अधि- 
` नियम द्वारा 26 निश्चित की गई है । आवश्यकता पड़ने पर तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की 
« जा सकती है। सर्वोच्च न्यायालय को तीन प्रकार के अधिकार-क्षेत्र प्राप्त हुँ-(1) मौलिक 
डो क्षेत्राधिकार, (2) अपीलीय क्षेत्राधिकार तथा (3) परामशंदाद्वी क्षेत्राधिकार। सर्वोच्च न्यायालय 
के नीचे राज्यों के उच्च न्यायालय हैं। देश को न्यायपालिका की स्वतन्त्रता की रक्षा करने हो 
संविधान में पूरी व्यवस्था की गई है । 

6. शाक्तशाली केन्द्र फी स्थापना--भारतीय तंत्रिधान का अन्य प्रमुख लक्षण शक्ति- 
___ शालीकेन्द की स्थापना है। एक संघात्मक व्यवस्था के अन्तर्गत शक्तिशाली केन्द्र की स्थापना 
भारतीय संविधान की विशिष्ट उपलब्धि है । केन्द्र को शक्तिशाली बनाने के. लिए भारतीय 
र. कह में . अंनेक प्रावधान हैं। संक्षेप में इन प्रावधानों को. हम निम्नलिखित रूप में रख 

सकते हैं-- र - 
1. शक्तियों के वितरण की जो प्रक्रिया संविधान में दी गई है, वह केन्द्र के पक्ष में है । 
2 प्रशासन, के क्षेत्र में केन्द्र को व्यापक अधिकार प्राप्त हैं। र 
3. आपातकालीन शक्तियों का प्रावधान केन्द्र को अधिक शक्तिशाली बनाता है । 
4. देश की वित्तीय व्यवस्था पर केन्द्र का पुरा प्रभुत्व और नियन्त्रण है। 
05: का शक्तियाँ सीमित हैं । कई दृष्टियों से राज्य केन्द्र की कृपा पर निर्भर 
ट्‌ { : 
इसप्रकार हमारे संविधान-निर्माताओं ने एक शक्तिशाली केन्द्र की स्थापना की है। 
' शक्तिशाली केन्द्र की स्थापना का मुख्य प्रयोजन भारत की राष्ट्रीय एकता .तथा स्वतन्त्रता की 
रक्षा करना था। | 
_ 7 संकटकाल के लिए आपातकालीन आवधान--प्रत्येक समाज, राष्ट्र या शासन के 
Se "2 यी अनेक प्रकार के संकट उतान्न होते रहते हैं। इन तर संकतों का सामना करने 
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के लिए शासन को पूरी तरह सक्षम होना चाहिए ।. सामाजिक-राजनीतिक जीवन में संकट की 
इसी सम्भावना को दृष्टि-पथ में रखते हुए भारतीय संविधान के अठारहवे खण्ड में संकटकालीन 


अधिकारों का प्रावधान किया गया है। इन अधिकारों का प्रयोग भारतीय राष्ट्रपति मन्ति- 


मण्डल की सहायता से.करता है। भारत की संवैधानिक व्यवस्था में संकटकालीन प्रावधानों की _ | 


कटू आलोचना की गई है। उन्हें स्वाधीनतां का निषेध, जनतन्त्र का शत्रु तथा निरंकुशता का. 


प्रवतेक कहा गया है । एंक आलोचक के शब्दों में “संकटकालीन प्रावधान दो-नली ब को 
` भाँति हैं जिसका प्रयोग नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए भी किया जा सकता है तथा 


विनाश के लिए भी ।” न र 
8. मोलिक अधिफारों का अधिकार-पत्र--भारतीय संविधान को भारतीयों के मौलिक 
अधिकारों का अधिकार-पत्न (चाटंर) कहा जा सकता है | भारतीय संविधान के तीसरे अध्याय 


में विस्तार से नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। वे अधिकार इस | 


प्रकार हैं -(1) समता का अधिकार, (2) स्वतन्त्रा का अधिकार, (3) शोषण के विरुद्ध अधिः 
कार, (4) धामिक स्वतन्त्रता का अधिकार, (5) सांस्कृतिक तथा शिक्षा-सम्बर्नर्ध, अधिकार तथा 
(6) संवैधानिक उपचारो का अधिकार । इन मौलिक अधिकारों में पहले एक अन्य अधिकार 
और भी था-यह था सम्पत्ति का अधिकार, किन्तु 44वें संवैधानिक संशोधन के अनुसार सम्पत्ति 
के अधिकार को मौलिक अधिकारों से अलग कर दिया गया है। अब सम्पत्ति का अधिकारं केवल 
एक वैधिक अधिकार रह गया है । कक 
वी 9. सूल कर्तव्यों का संदेशवाहक --भारतीय संविधान की अन्य प्रमुख. विशेषता मूल 
कर्तव्यों का समावेश है । ये मूल कतंव्य इस प्रकार हैं--(1) देश के संविधान, राष्ट्र-ध्वज-तथा 
राष्ट्रगीत का सम्मान करना, (2) स्वतंत्रता-संग्राम के आधारभूत आदशों का आदर करता, 
(3) राष्ट्रीय सम्प्रभुता, एकता तथा अखण्डता की रक्षा और विकास में योग देना, (4) देश की 


रक्षा करना तथा राष्ट्र-सेवा के लिए सदैव तैयार रहना; (5) देशवासियों में बन्धुत्व की भावना 
को प्रोत्साहन देना तथा ऐसी प्रथाओं का परित्याग करना जो स्त्रियों की मर्यादा के विरुद्ध हों, . श्र 


(6) राष्ट्र की सामाजिक संस्कृति तथा गौरवशाली परम्परा को जीवंत बनाये रखना, (7) प्राकृ 


तिक पर्यावरण को सुरक्षा करना तथा सभी जीवों के प्रति सहानुभूति बनाए - रखना, (8) वैज्ञा- . फ 


निक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करना, (9) सावे- 


जनिक सम्पत्ति की सुरक्षा करना तथा हिसा से दूर रहना, (10) व्यक्तिगत तथा सामूहिक | 


क्रिया-कलापों को उत्कृष्ट बनाने का प्रयास करना। - 


इस प्रकार भारतीय संविधान हमारे कर्तव्यों का संदेशवाहक है। . इस प्रसंग में यह 
स्मरण रखना आवश्यक है कि हमारे संविधान में पहले इन कतंव्यों का समावेश नहीं था।ये. 


कतंव्य संविधान के 42वें संशोधनं-अधिनियम द्वारा वाद में जोड़े गए। 


... 10 एकल नागरिकता का स्थापक--एकल (इकहरी) नागरिकता भारतीय संविधान, _ 
अन्य विशेषता है। भारतीय संविधान देश में संघात्मक शासन की स्थापना करता हैँ। 
संघात्मक शासन में सामान्यतया दो प्रकार की नागरिकता का प्रावधान होता है: एक ओर . 


संघ की नागरिकता और दूसरी ओर संघ की इकाइयों या राज्यों की नागरिकता | संयुक्त राज्य | 
| अमेरिका तथा स्विटूजरलँण्ड में इसी प्रकार की दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। किन्तु. . 
` . भारतीय संविधानं ईकहरी या एकल नागरिकता (511215 ९६४८९॥५॥।१) का प्रावधान करता 


है। जैसा कि डॉ० अस्बेदकर ने कहा था, “पुरे भारत के लिए एक नागरिकता है। वह भारतीय | 


_ . नागरिकता है। राज्यों की पृथक्‌ नागरिकता की व्यवस्था नहीं है प्रत्येक भारतीय नागरिक 
| को, चाहे वह किसी भी राज्य का रहने वाला क्यों न हो, एक प्रकार की नागरिकता काअधि- _ s 
` कार प्राप्त है।” इस प्रकार सारे देश.के लिए एक-सी. नागरिकता का प्रावधान किया गयाहेै, ` | 
. राज्यों की अलग हात रिका हे आररफ जहीं (आक़ल।रहिकताएके तफ्तयमळे सारे भारत के | 
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_ 'नागरिकों को एक राष्ट्रीयता के सूत्र में बांधने का स्तुत्य प्रयास.किया गया हैं। | 


संविध नागरिक 
> ००४०ट वी y भारतीय संविधान भौर 31000 , 
11. बयस्क मताधिकार का प्रावधान--वयस्क मताधिकार स्वाधीन भारत के संविधान 
' को अन्य विशेषता है। वयस्क मताधिकार के र सार भारत का प्रत्येक नागरिक, जिसकी आयु 
_ 18 वर्ष की है, मतदान का अधिकारी हो जाता हे । इस प्रकार मतदाता होने के'लिए आयु के 
` अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार की अहता या योग्यता का प्रावधान नहीं.किया ,गंया। जैसा कि 


30. 


| प्रो० श्रीनिवास ने लिखा है कि “किसी भी प्रकार की अहेता से रहित वयस्क भताधिकार का | 


म क करके संविधान सभा ने अत्यन्त साहस का कदम उठाया है, एक निष्ठा का कार्य 
] 14 
Rss 12. निष्पक्ष निर्वाचन का प्रावधान -निर्वाचन जनतन्त्र का सामूहिक समारोह या 
` एक राष्ट्रीय पव होता है। निर्वाचन की स्वच्छ और सुगठित व्यवस्था के अभाव में जनतन्त़् 
` _ प्रगति-पथ पर आगे नहीं बढ़ सकता । निष्पक्ष और स्वच्छ, निर्वाचन की व्यवस्था की दृष्टि से 
का संविधान में एक पृथक्‌ निर्वाचन आयोग (Election ‘Commission) का प्रावधान है। यह 
' आयोग अपने कार्य में स्वतन्त्र है । देश के निर्वाचन-सम्वन्धी समस्त कार्यों का संचालन इसी 
` आयोग द्वारा होता है। अब तक देश में अनेक महानिर्वाचन, मध्यावधि निर्वाचन तथा उप- 
५ ` निर्वाचन हो चुके हैं। इन निर्वाचनों की सफलता इस बात की साक्षी है कि निष्पक्ष निर्वाचन फे 
` माध्यम से भारत अपने जनतन्त की रथयात्रा को कितना आगे बढ़ाने में सफल हआ है। 
he 13. नीति-निदशक तत्वों का सन्देशबाहक- व्यक्ति, समाज या राज्य सभी को अपनी 
__ जीवन-यात्ना को सार्थक बनांने के लिए निश्चित आदर्शों का अनुगमन करना आवश्यक होता है। 
ये आदश या सिद्धान्त उसका लक्ष्य निश्चित कर उसके विकास की गति-दिशा. निर्धारित करते 
555 हैं इ आदश की इसी महत्ता को ध्यान में रखकर भारतीय संविधान में राज्य के नीति-निदेशक 
) | तत्वो का समावेश किया गया है । संविधान के चौथे अध्याय में इन नीति-नि्देशक. तत्वों का 
` उल्लेख किया गया है। इन नीति-निदेशक तत्वों का मुख्य प्रयोजन सरकार को उन आदश से 
` अवंगत कराना है जिनका अनुगमन करना उसका लक्ष्य होना चाहिंए। इस प्रकार नीति-निर्देशक 
तत्व एक प्रकाश-स्तम्भ की भाँति हैं जिनके प्रकाश में सरकार शासन और विधायन विषयक 
न्तीति ओर कार्यों का अनुगमन करेगी । इस प्रसंग में यह स्मरण रखना आवश्यक है कि नीति- 
` निर्देशक तत्वों का संविधान में समावेश अंवश्य है, किन्तु उन्हे दैधिक बल या कानूनी शक्ति प्राप्त 
- नहीं है। फलतः उनके उल्लंवन या उपेक्षा के लिए न्यायालय की शरण नहीं ली जा सकती । 
किन्तु फिर भी नीति-निर्देशक सिद्धान्तों के रूप में उनका अपना महत्व है । 
` ` 14. राजनेतिक एकरूपता का प्रवतंक--राजनैतिक एकरूपता की स्थापना भारतीय 
संविधान की अन्य उपलब्धि है। भारतीय संविधान द्वारा निश्चित और निर्धारित आदर्शो और 
प्रावधानों के अनुसार सारे भारत में राजनैतिक एकता स्थापित करने का प्रयास किया गया है। 


गठन किया गया है जिससे कि समस्त भारत में एंक राजनेतिक एकरूपता का विकास हो । 
द 15. राष्ट्रीय एकता ओर अखंडता का पोषक--भा रतीय संविधान भारतीय राष्ट्र को 
आकांक्षाओं और आदर्शों की मुखर अभिव्यक्ति है। अतएव भारतीय संविधान के माध्यम से 
राष्ट्रीय एकता तथा अखण्डता की रक्षा और विकास का पूरा प्रयास किया गया है। संविधान 
_ ¦ को प्रस्तावना, नागरिकों के क्तेव्य तथा संविधान के कतिपय अन्य प्रसंग इस राष्ट्रीय एकता 
` और लता में हमारे विश्वास का संकेत देते ठैं। 
` 16. अन्तराष्ट्रीय शान्ति का समर्थक--भारत कमी भी संकुचित राष्ट्रीयता का पक्ष- 


कुटुम्ब है) रहा रहा है । इस प्रकार विश्व-बन्धुत्व, विश्व-प्रेम तथा विश्व-शांति भारतीयों के आदर्श 
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इस दृष्टि से नागरिक-विधि, दण्ड-विधि, न्याय-व्यवस्था, लोकसेवाओं इत्यादि का इस प्रकार . 


पोषक नहीं रहा। उसका आदर्श तो “वसुर्वव कुटुम्त्रकम्‌” (अर्थात्‌ समस्त धरती ही अपना [ 
अपनी इन्हीं गौरवशालिनी परम्पराओं के प्रकाश में भारतीय संविधांन अन्तर्राष्ट्रीय 


निर्देशक विश्वास करता हैं। भारत की अन्तर्राष्ट्रीय शांति की म आस्था मुख्यतया राज्य के | 
हस | पवना थिह कहा गया है कि | : 


PIN 
FTN 
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` “भारत अन्तर्राष्ट्रीय विवादों को शांतिपूर्ण तरीके से निपटाने का प्रयास करेगा, विविध राष्ट्रों के ` 


मध्य मैत्री की भावना का विकास करेगा, अन्तर्राष्ट्रीय कानून तथा अन्तर्राष्ट्रीय आचरण के प्रति 
सम्मान रखेगा तथा विश्व-शांति एवं विश्व-सहयोग की दिशा में सक्रिय योग देगा ।? इस प्रकार 
अन्तर्राष्ट्रीय शांति को भारतीय संविधान की विशेषताओं का अन्य महत्वपूर्ण पक्ष कहा जा 
सकता है। _ 

सामाजिक विशेषताएं 


भारतीय संविधान न केवल भारत की राजनीतिक व्यवस्था को रचना पर प्रकाश 
डालता है, प्रत्युत वह स्वाधीन भारत के लिए एक नये समाज की स्थापना का प्रयास करता है। 
जसा कि परसिद्ध संविधान-शास्त्री ग्रनविल 


0. सामाजिक विशेषताएँ .ऑस्टिन ने ¡लखा है कि “भारतीय संविधान 
1. धर्म-निरपेक्ष राज्य का संस्थापक एक सामाजिक दस्तावेज है। उसकी अधिकांश 
2. सामाजिक समता का संस्थापक 


धाराएँ या तो प्रत्यक्षतः सामाजिक क्रांति के. 
लक्ष्यों की प्राप्ति का प्रयास करती हैं या इस 
क्रांति के अनुकूल वातावरण के सृजन : के साधन 
अस्तुत करती हूँ।” इस प्रकार भारतीय: 


3. अस्पृश्यता के अन्त का उद्घोषक 
4, अल्पसंख्यकों तथा पिछड़े बर्ग के लोगों 
के अधिकारों का संरक्षक 

5. स्त्रियों और पुरुषों की समानता का 
|___पोषक Pn Re का सन्देशवाइक कहा जा सकता है। “इस नाते 
भारतीय संविधान की अपनी सामाजिक विशेषताएँ हैं। इन सामाजिक विशेषताओं को हम 
संक्षेप में निम्नलिखित रूप में रख सकते हैं-- | 

1. धर्म-निरपेक्ष राज्य का संस्थापक --धर्म-निरपेक्ष राज्य की स्थापना भारतीय संविः 
धान की अन्य प्रमुख विशेषता है। चक्रवर्ती श्री राजगोपालाचार्य ने भारतीय संविधान की धर्म- 
निरपेक्षता पर प्रकाश डालते हुए कहा था कि “घर्म-निरपेक्ष भारत धर्म को न तो हतोत्सा हित 
करेगा, न उसका विरोध ही । वह सभी धर्मों तथा उनकी संस्थाओं के प्रति निष्पक्ष व्यवहार 
रखेगा।” इस प्रकार भारतीय संविधान, एक धर्म-निरपेक्ष राज्य का आदर्श प्रस्तुत करता है । 
भारतीय संविधान को प्रस्तावना तथा कतिपय अन्य प्रसंग भारतीय संविधान की घर्म-निरपेक्षता 
पर प्रकाश डालते हैं स्क एक धर्म-निरपेक्ष राज्य के नाते भारत न तो किसी धर्म-विशेष को. 
प्रोत्साहन देता है और न ही धर्म के आधार परः नागरिकों में किसी प्रकार का भेदभाव करता 
है। भारत को एक घर्म-निरपेक्ष राज्य बनाने के लिए संविधान में जो प्रावधान किये गये ह, 
उनके मुख्य पक्ष अग्नलिखित हैं-- 
. 1.धर्म के आधार पर राज्य नागरिकों में किसी प्रकार का भेदभाव नहो करेगा । 


2. भत्येक व्यक्ति को उसकी निष्ठा ओर विश्वास के अनुसार उपासना, पूजा, अर्चना | 


इत्यादि करने की स्वतन्त्रता होगी । 
3. सभी नागरिकों को अपने धामिक विचारों के प्रचार को स्वतन्त्रता होगी । 


4. किसी शिक्षण-संस्यान में धार्मिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए किसी को वाध्य नही | 


किया जायेगा। . ः 
3. राज्य किसी भो धर्म के अनुयायी से कोई धामिक कर नहीं लेगा । 


6. राज्य किसी भी धामिक संस्था को धामिक आधार पर कोई आधिक सहायता नहीं. क नट 


देगा । 


प्रतिबन्ध होगा। , | नहो मारग 
8. धर्म के नाम पर राज्य नागरिकों को उनके अधिकारों से वोचत नहीं करेगा। | 


4 


ळर ; ८ इस अकार/संविधान के अपरयु कत प्राबद्यान' भारत कीएक/धमे/निरपिक्षे राज्य बनाते; । 


संविधान को भारत में नये समाज की स्थापना . 


RS, 


FRR 


7. राज्य द्वारा सहायता-प्राप्त या संचालित शिक्षण-संस्थाओं में घामिक शिक्षा पर | 
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32... Digitized ०) चीव आरबी सतिश ओऊ गा गा फिजीबूत ,। 
धर्म-निरपेक्षता को अपना कर भारतीय संविधान अपनी धार्मिक सहिष्णुता को गौरवशाली 
' परम्परा का पुनः परिचय दिया है। Mo 
` 2 सामाजिक समता का संस्थापकः-भारतीय संविधान को सामाजिक समता का 
संस्थापक -कहा जा सकता है। भारतीय संविधान में सामाजिक समता की स्थापना के लिए 
_ आवश्यक प्रावधान विद्यमान हैं। इसके अनुसार राज्य, धर्म, मूलवंश, जातिःतथा जन्म-स्थान के 
आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जायेगा । दुकान, होटल सार्वजनिक भोजना- 
जलय, मनोरंजन के स्थान सभी नागरिकों के लिए समान रूप से खुले रहेंगे। इसी प्रकार जाति, 
` धर्मे, वंश आदि के आधार पर किसी नागरिक को कुओं, तालाबों, स्नानघरां, -जनमागों या 
` राज्य से सहायता-प्राप्त अन्य सार्वजनिक स्थानों के प्रयोग से राका नहीं जायेगा। इस प्रकार .. 
` भारतीय संविधान समता के मार्ग को बाधाओं को दूर कर सामाजिक समता की स्थापना का 
` ` ्रागंप्रशस्त करता है। इस दृष्टि से भारतीय संविधान देश की सामाजिक क्रांति का अग्रदूत 
 कहाजासकताहै। YR ५ 
-__ 3. अस्पृश्यता के अन्त का. उद्घोषक--अस्पृश्यता भारत के सानाजिक जीवन का एक 
_ अत्यन्त विकृत पक्ष रहा है। भारतीय समाज के इस कलंक को दूर करने के लिए हमारे जन- 
' _ नायक और समाज-सुधारक वर्षो प्रयत्नशील रहे, पर भारतीय समाज इस कलंक से मुक्त न हो 
._ सका। इस कलंक को ' दूर करने का श्रेय भारतीय.संविधान को है । भारतीय संविधान के 17वें ' 
` अनुच्छेद में स्पष्ट शब्दों मं यह कहा गया हैं कि “अस्पृश्यता का अन्त किया जाता है और उसका - 
"किसी भी रूप में आचरण वजित किया जाता है। अस्पृश्यता से उपजी किसी निर्योग्यता को - 
` जाग करना अपराध होगा जो विधि के अनुसार दण्डनीय होगा ।” इस प्रकार भारतीय संविधान 
` सस्पृ्यता के अन्त का उद्घोषक है। ` - क र 
| 4. अल्पसंख्यकों तथा पिछड़े वर्ग के लोगों के अधिकारों का संरक्षक--सामाजिक समता 
में विश्‍वास करने वाला भारतीय संविधान अल्पसंख्यकों तथा पिछडे वर्ग के लोगों के अधिकारों ' 
का संरक्षक है। संविधान के अनेक प्रावधान इस तथ्य.के साक्षी हैं। उदाहरण के लिए, संविधान _ 
` के 21वें तथा 30वें अनुच्छेद में कहा है कि “अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा, लिपि या संस्कृति को 
बनाए रखने तथा अपनी रुचि की शिक्षा-संस्थाओं की स्थापना का अधिकार होगा।' इसी 
प्रकार संविधान के 15वें अनुच्छेद गे यह प्रावधान किया गया है कि “राज्य किसी भी पिछड़े 
वर्ग विशेषकर अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों की उन्नति की विशेष व्यवस्था करेगां।' 
इस प्रकार अल्पसंख्यकों तथा पिछडे वर्ग के लोगों के हितों की रक्षा कर भारतीय संविधान ने 
भारत की सामाजिक संस्कृति की परम्पराओं की रक्षा का.मागं प्रशस्त किया ह । | 
`, 5. स्त्रियों ओर पुरुषों को. समानता का पोषक--प्राचीन- भारतीय मनीषियों का यह 
विश्वास था कि 'जहां नारियों की पूजा होती है, अर्थात उन्हे आदर से देखा जाता है, वहाँ देवता 
| तिर्वास करते हैं।' प्राचीन भारतीयों के इसी आदर्श को चरितार्थे करते हुए भारतीय संविधान 
स्त्रियों और पुरुषों की समानता को वंधानिक आधार प्रदान किया है। इसके अनुसार नारियों 
> को पुरुषों के समान अधिकार सुलभ है । फलतः आज स्वाधीन भारत में नारियों को पुरुषों के " 
5 समान हर क्षत्र में प्रगति-पथ पर बढ़ने के समान अवसर सुलभ हैं। शिक्षा, समाज, संस्कृति, | 


क 
< 

४ 
ठर i 


` ` आधिक लोकतन्त्र के बिना राजनीतिक लोकतन्त्र अधूरा रहता है। भारत में राजनीतिक 
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34. ` नवीन भारतीय संविधान और नागरिक-जावन | 
7, “Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri र 
_ लोकतन्त्र का स्थापक भारतीय संविधान आथिक लोकतन्त्र की स्थापना का आदर्श प्रस्तुत करता 
` ह। भारतीय संविधान के अनेक प्रावधानों में आथिक लोकतन्त्र की स्थापना का सन्देश निहित 
+ ह। संविधान की आथिक विशेषताओं का विवेचन हमें इस सन्देश से अवगत कराता है। संवि- 
। घान की आधिक विशेषताओं को हम संक्षेप में निम्नलिखित रूप में रख सकते है-- 
$ EE: 1. लोक-कल्याणकारी राज्य का. 
संस्थापक -लोक-कल्याणकारी राज्य की 
स्थापना भारतीय संविधान की प्रमुख | 
विशेषता है। एक लोक-फल्याणकारी राज्य , 
अपने नागरिकों को जान-माल की रक्षा के 
अतिरिक्त उनके व्यक्तित्व के चतुर्मुखी 
विकास के अनुकूल अवसर का सृजन करता 
है। भारतीय संविधान भी भारत में एक 
लोक-कल्याणकारी राज्य च अ 
आदर्श को स्वीकार करता हे। इस दृ 
टॅ SN आ भारतीय संविधान आन्तरिक शान्ति-व्यवस्था 
२८085 हक. | तथा वाह्य सुरक्षा बनाए रखने के साथ ही 


< उन सब कार्यों को करने का सन्देश देता है जो कि व्यक्ति के व्यक्तित्व के सम्यक्‌ विकास के 
लिए आवश्यक हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना तथा राज्य के नीति-निदेशक तत्व भारत में 
सोक-कल्याणकारी राज्य को स्थापना का सन्देश देते हैं। उदाहरण के लिए, पंविधान के 36वें 
अनुच्छेद में कहा गया है कि 'राज्य ऐसी सापाजिक व्यवस्था की--जिसमें कि सामाजिक, 
आथिक तथा राजनैतिक न्याय राष्ट्रीय जीवन की समस्त संस्थाओं को अनुप्राणित करे--यथा- 
शक्ति स्थापना और संरक्षण कर उसके माष्यय से लोक-कल्याण की उन्नति का प्रयास करेगा ।' 
है 2. लोकतांत्रिक समाजवाद का सन्देशवाहक--भारतीय संविधान को लोकतांतिक 
समाजवाद का सन्देशवाहक कहा, जा सकता है | संविघान-निर्माण के समय संविधान सभा में 
कतिपय सदस्यों ने संविधान में 'समाजवाद' शब्द के समावेशं की वकालत की थी, किन्तु सोक- 
तांत्रिक समाजवादःमें आस्था रखने वाल पंडित नेहरू जैसे लोकनायकों के होते हुए भी संविधान 
'समाजवाद' शब्द का स्पष्ट उल्लेख नहीं हो सका । अन्त में 42वें संशोधन-अधिनियम द्वारा 
संविधान की प्रस्तावना में 'समाजवाद' शब्द का समावेश कर यह स्पष्ट कर दिया गया है कि 
न भारत का लक्ष्य लोकतांत्रिक समाजवाद की स्थापना है। इस प्रकार भारत लोकतांत्रिक साधनों 
| के माध्यम से लोकतांत्रिक समाजवाद की स्थापना करने के लिए.कृत-संकल्प है। 
3, सामाजिक ओर आभिक न्याय का पक्षपोषक--भारतीय संविधान की अत्य विशेषता 
, उसका सामाजिक तथा आथिक न्याय में विश्वास है । राजनीतिक न्याय के साथ भारतीय संविं- 
धान सामाजिक और आथिक न्याय में भी आस्था रखता है। संविधान की प्रस्तावना में. स्पष्ट 
शब्दों में सामाजिक और. आथिक न्याय की प्राप्ति का सन्देश दिय्रा गया हैं। इसके अतिरिक्त 
के नीति-निर्देशक तत्व तथा मौलिक अधिकार-विषयक कतिपय प्रावधान भी सामाजिक 
आथिक न्याय पर प्रकाश डालते हैं । इस प्रकार के प्रावधानों में कूळ इस प्रकार वी र 
1. राज्य इस बात का प्रयास करेगा कि सभी नागरिको--पुरुपो तथा सितिया--का | 
' जीवन-निर्वाह के पर्याप्त साधन सुलभ हों। | 
2, पुरुषों तथा. स्त्रियों को'समान कार्य के लिए समास वेतन मिले । 
3. राज्य इस बात का प्रयास करेगा कि नागरिकों को बेकारी, 


; आथिक विशेषताएं 

« 1. लोक-कल्याणकारी राज्य का संस्था- 
पक 

2. लोकतांत्रिक समाजवाद का सन्देश- 
वाहक 

3. सामाजिक और आथिक न्याय का 


` पक्षपोषक 
4. शोषण का विरोधी 
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4. शोषण का विरोधी--भारतीय संविधान मानव की स्थिति का अनुचित. लाभ उठाने 
' वाले मानवी शोषण का विरोध करता है। उदाहरण के लिए, संविधान में यह कहा गया कि 

- राज्य इस बात का प्रयास करेगा कि श्रमिक पुरुषों, स्त्रियों, बालकों के स्वास्थ्य और शक्ति का 
तथा बच्चों की सुकुमारावस्था का दुरुपयोग न हो । इसी प्रकार राज्य यह प्रयास करेगा कि 
बालक-बालिकाओं का अन्य किसी प्रकार का शोषण न हो । 

5, धन के केन्द्रीकरण का बिरोधी--भारतीय संविधान में पूंजी के विकेन्द्रीकरण के 
आदशों को दृष्टिपथ में रखकर धन के केन्द्रीकरण का विरोध किया गया है कि राज्य सावेंजनिक 
हित के विरुद्ध धन के केन्द्रीकरण को रोकेगा । इस प्रकार इसी प्रसंग में यह भी कहा गया है कि 
राज्य इस बात का प्रयास करेगा कि सार्वजनिक कल्याण के लिए समाज के भौतिक साधनों के 
स्वामित्व और नियंत्रण का समूचित वितरण हो । 

6. आर्थिक प्रगति का सन्देशवाहक--भारतीय संविधान को आथिक प्रगति का सन्देश- 
वाहक कहा जा सकता है । राज्य के नीति-निर्देशक तत्वों के अन्तर्गत स्पष्ट शब्दों में आथिक 
प्रगति के निर्देशन दिए गए हैं। उदाहरण के लिए, इस प्रसंग में यह कहा गया है कि राज्य कृषि 

. एवं पशुपालन का आधुनिक तथा वैज्ञानिक ढंग से विकास करेगा तथा लोगों के जीवन-स्तर को 
ऊँचा उठाने के लिए प्रयास करेगा । 


कुछ अन्य विशेषताएँ 
भारतीय संविधान की उपर्यक्त विशेषताओं के अतिरिक्त कुछ अन्य विशेषताएँ भी हैं 


जिन्हें हम संक्षेप में निम्नलिखित रूप में रख सकते हैं - ; 
1. भारतीय संविधान ग्राम-पंचायतों की स्थापना में विश्‍वास करता है तथा ग्रामीण _ 
स्वराज के स्वप्न को साकार करना चाहता है । 
2, भारतीय संविधान हिन्दी को राजभाषा के रूप में स्वीकार करता है, साथ ही चह | 
प्रादेशिक भाषाओं के अस्तित्व और विकास में भी विशवास करता हूँ। ` न 
3. भारतीय संविधान शिक्षा और संस्कृति का संरक्षक है । संविधान के कतिपय प्रसंगों 
में इस तथ्य का स्पष्ट संकेत है। ' a 
इस प्रकार भारतीय संविधान अनेक विशेषताओं से समलंकृत है। ये विशेषताएं भारतीय ' 
संविधान को विश्व की संवैधानिक परम्परा में गौरवपूण स्थान प्रदान करती हैं । इन्हीं विशेष- 
ताओं के कारण भारतीय संविधान को भारत के राजनैतिक विवेक की उत्कृष्ट कृति तथा संबे- | 
धानिक साहित्य का अनुपम प्रणयन कहा गया है । i 


भारतीय संविधान की आलोचना | 
भारतीय संविधान की विशेषताओं के उपर्युक्त विवेचन से भारत की संवैधानिक व्यवस्था - | 

की रूपरेखा का एक शब्दचित्र मिल जाता है । इन विशेषताओं के प्रकाश में हम कह सकते हैं 
कि भारतीय संविधान संवैधानिक साहित्य-रत्नालय का एक अनुपम रत्न हैं, भारतीय संविधान-  . 
` शास्त्रयों, विधि-विशारदों तथा जननायकों की अनुपम उपलब्धि है। पर जहाँ एक ओरसंवि- ` 
धान के प्रशंसक भारतीय संविधान को एक उत्कृष्ट संवैधातिक कृति कहकर उसका स्वस्ति 
वादन करते हैं, वहाँ दूसरी ओर उसके आलोचकों की भी संख्या कम नहीं है। इन आलोचकों 
अनुसार भारतोय संविधान में अनेक दोष और असंगतियाँ हैं जिनके कारण उसे शष्ठ संविधात 
की संज्ञा देना संगत नहीं है। इन आलोचकों ने अपने विचारों के समर्थन में कई तक दिये हैं । इन. 
तर्को में से मुख्य निम्नलिखित हैं--- े > ४ अ र 
1. संविधान अत्यन्त विशाल है---भारतीय संविधान की आलोचना के प्रसंग मे प्रस्तुत पहना | 

तक उसकी विशालता से सम्बन्धित है। आलोचकों के अनुसार भारतीय संविधान अनावश्यक 
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भारतीय संविधान की आलोचना | सदस्य श्री हरिविष्णु कामथ ने संविधान. की 

| 1. संविधान अत्यन्त विशाल है ` विशालता पर व्यंग्य करते हुए कहा था क्रि “हमें 
2) संविधान अत्यन्त जटिल है प इस तथ्य पर गवे होना चुहिए कि हमारा संवि- 

' 3, संविधान अपरिवर्तनंशील है धान दुनिया का सबसे विशाल संविधान है ।"""* 


4. संविधान में मौलिकता का अभाव है | संविधान सभा ने अपना प्रतीक हाथी को चुना 
` | 5 संविधान में भारतीयता का अभाव है . | है। संविधान को हाथी के समान विशाल बना- 
' कर हमारे संविधान-निर्माताओं ने इस प्रतीक को सार्थकता को सिद्ध कर दिया है।” 
. 2. संविधान अत्यन्त जटिल है-भारतीय संविधान की आलोचना का दूसरा प्रमुख 
-. आधारसंविधान को जटिलता या दुरूहता है। आलोचकों का कहना था कि संविधान अत्यन्त 
` जटिल है, इतना जटिल कि जन-साधारण उसे जरा भी समझ नहीं सकता। इस दुरूहता या 
' ' जटिलता के कारण संविधान-सम्बन्धी विवादों की वाढु आ जायगी ओर संविधान एक प्रकार से 
'चकोलों का स्वर्ग (९७80156 0 01७ 1.8ए४५७४5) वन जायगा । इस प्रकार संविधान की 
जटिलता का लाभ वकीलों को मिलेगा और जन-साधारण इस जटिलता का शिकार बनेगा। 
3. संविधान अपरिवर्ततशील है -भारतीय संविधान की आलोचना का तीसरा आधार ` 
` उसको अपरिवतंनशोलता है। डॉ० आइवर जेनिग्ज ने संविधान की अपरिवतंनशीलता की 
आलोचना करते हुए लिखा था कि संविधान का एक प्रमुख दोष उसकी अपरिवर्तनशीलता है। 
` ' आजोचकों के. अनुसार, भारतीय संविधान इतना जटिल है कि उसमें सरलता से संशोधन नहीं 
' @क्रियाजा सकता। इस अपरिवर्तेनशोलता के कारण संविधान युग की वदलती हुई आवश्यक- 
ताओ के अनुसार अपने को सरलता से बदल नहीं सकता । 
, - 4. सविधान में मौलिकता का अभाव है--भारतीय संविधान की आलोचना का अन्य 
' मुख्य आधार संविधान की मौलिकता से सम्वन्धित है। आलोचकों के अनुसार भारतीय संविधान 
| में मोलिकता का सर्वथा अभाव है। इस दृष्टि से आलोचकों ने भारतीय संविधान को 'उधार ली 
री ` शई वस्तुओं का संकलन' (958 ० 3011000185), 'गोंद.ओर केंचो फा परिणाम? ((०४॥॥ of 
> 908505 and 9८) तथा 'वर्णसंकर संविधान' (४७८५) आदि की संज्ञा दी है.1 
5. संविधान में भारतोयता को अभाव है--भा रतीय संविधान की आलोचना का अन्य 
तक यह है कि भारतीय संविधान में भारतीयता का अभाव है। भारतीय संविधान पाश्चात्य 
५. 5 देशों के संवंधानिक आधारीं, आदशों और संस्थाओं पर आधारित है। वह एक प्रकार से यूरोप, 
कर अमेरिकी संवेधानिक व्यवस्था की प्रतिलिपि है, उसमें भारतीय संस्थाओं तथा भारतीय परम्प- 
¦  राओओर भारतीय आदशों का अभाव है। 
| येतकंकहांतक उचित हैँ? _ र 
` ¦ ' भारतीय संविधान को आलोचना के प्रसंग में उपर्युक्त विचारों का यदि हम 
विश्‍लेषण करें तो देखेंगे कि उपर्युक्त आलोचंनाओं में से अधिकांश- एकांगी, अतिरंजित और 
पवार न हें । उदाहरण के लिए, हम आलोवता के पहले तक तथा संविधान की विशालता को ले 
सकते है | इसमें कोई सन्देह नहीं कि भारतीय संविधान विश्व का सवसे विशाल संविधान है । 
किन्तु इस विशालता के पीछे कई कारण थे। जैसा कि हम पहले कह चुके हैं कि भारत की विशा- 
लता, संघात्मक शासन की व्यवत्था, केन्द्र और राज्यों. के पारंस्परिक सम्बन्धों का विवेचन, 
मालिक अधिकारों तथा राज्य के नीति-निर्देशक तत्वों का उल्लेख, राष्ट्रपति के संकंटकालीन 
अधिकारों का वर्णन, राज्यों को शासन-व्पतस्था का वर्णन आदि अनेक तत्व ऐसे थे जिनका 
विस्तार से उल्लब करता आवश्यक था। फिर, हमारे संविधाते-निर्माता देश को संवैधानिक - 
` | व्यव॒स्वा को स्थायित्व प्रदान करना चाहते ये, इसलिए वे संवयातिक व्यवस्था-सम्बस्धौ -किसी . 
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महत्वंपूर्ग बात को संयोग पर नहीं छोइना चाहते थे । ऐसी स्थिति में सावधान का वशाल होना 

“_ ` स्वाभाविक था। इसी प्रकार आलोचना का यह तर्क कि संविधान अत्यन्त दुरूह या जटिल है, 

| उचित नहीं । संविधान एंक वैधानिक कृति होता है, वह गहन चितन-मनन तथा युक्तिसंगत 

| विचार-विमर्श का प्रतिफल होता है । संविधान पर आधारित व्यवस्था के संचालन का दायित्व 

| सुशिक्षित, सुयोग्य तथा प्रजुद्ध लोगों पर होता है, न कि अशिक्षित और अयोग्य व्यक्तियों पर। 

| ` , अतएव संविधान की दुरूहता-विषयक तकं थोथा और असंगत है। : 5 


त 


संविधान की आलोचना का तीसरा तर्क उसकी अपरिवतनशोलता से सर्म्बान्धत हे, पर 
|. यह तर्के भी उचित नहीं है । हम'रा संवि घान वस्तुतः नमनशीलता और अनमनशीलता का अपूर्वे 
मिश्रण है । वृह न तो इतना अपरिवतंनशील या कठोर है कि उसमें परिवर्तन न हो सके और 
| न इतना परिवर्तनशील कि आये दिन उसमें परिवर्तन कर उसके स्वरूप को विकृत कर दिया 
। 
| 


क भारतीय संविधान पर अन्य आरोप यह है कि भारतीय संविधान में मोलिकता का 
अमाव है । यह सत्य है कि भारतीय सं विधान के सृजन में अनेक स्रोतों का योग रहा है । भारं- 
र तीय संविधान-निर्माताओं ने विश्व की .शासन-प्रणाणियों से प्रेरणा ग्रहण करके उनके उत्कृष्ट 
| तत्वों को संविधान में अन्तस्थ करने का प्रयास किया। पर इस प्रयास का यह अर्थं नहीं कि 
| भारतीय संविधान बिदेशी संविधानों की अन्ध अनुकृति है। 
| इसी प्रकार भारतीय संविधान को यह आलोचना कि संविधान में भारतीयता का 
अभाव है, अतिरंजित है। भारतीय संविधान भारत में पाश्‍चात्य पद्धति की संसदात्मक व्यवस्था 
१ की स्थापना करता है। फलतः भारतीय राजनीतिक संस्थाओं का पाश्वात्य संस्थाओं की अनुकृति 

लगना स्वाभाविक है। किन्तु इसका अर्थ यह नहीं कि हमारा संविधान भारतीयता से वंचित है । 
| वस्तुत: हमारी संवैधानिक व्यवस्था स्वरूप में भले ही विदेशी लगे, किन्तु उसकी आत्मा भारतीय 
| है । दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि भार नीथ संविधान भारतीयों की कृति हे, वह भारतीय 
| ` धरती पर, भारतीयों द्वारा, भारतीयों के लिए निमित संविधान है। इसलिए उसे 'अभारतीय' 
या विदेशी कहना सर्वेथा अनुचित है । 51 
उपसंहार र किलर? 
वस्तुत: भारतीय संविधान विश्व के श्रेष्ठ संविधानों का समन्वित नवनीत है, भारतीयों | 
की राजनैतिक चेतना की सम्यक्‌ अभिव्यक्ति है, सर्वेधानिक ज्ञान की अप्रतिम उपलब्धिहे। `: 


हमारा अपना ही है । इस प्रसंग में हमें डॉ० अम्वेदकर के वे शब्द याद आते 

धान-सभा में भारतीय संविधान के मूल्यांकन के प्रसंग में कहे थे । उनके शब्दों में, कर 

हूँ कि यह एक व्यवहार-योग्य, परिवर्तनशील संविधान.है और इतना सशंक्त हैं कि शान्ति तथा... 

युद्धकाल, दोनों में देश को सुरक्षित रख सकता है। वास्तव मेंय नए. 

संविधान के अन्तर्गत चीजें बिगड़ती हैं तो उसका कारण यह नहीं 
- था, वरन्‌ हमें यह कहना पड़ेगा कि मनुष्य ही बुरा था।' 
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. भारतीय संविधान की संसदात्मक विशेषताएं 


` संसदात्मक शासनःप्रणाली शासन की वह प्रणाली होती है जिसमें कार्यपालिका 
उ्यवस्थापिका का अंग होने के साथ ही अपनी नीति और कार्यो के लिए व्यवस्थापिका के प्रति 
उत्तरदायी होती है । भारतीय संविधान भारत में संसदात्मक व्यवस्था का प्रावधान करता है। 
अतएव भारत की संवैधानिक व्यवस्था में हमें वे सव तत्व मिलते हैं जो कि संसदात्मक शासन 
| 'ेंसुलम होते हैं। यदि हम भारतीय संविधान के संसदात्मक लक्षणों का विवेचन करें तो इस 
' कथन की सत्यता स्पष्ट हो जायेगी।. _ ES 
अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से हम भारतीय संविधानं के संसदात्मक लक्षण को 
निम्नलिखित रूप में रख सकते हैँ- 
1 कार्यपालिका के दो पक्ष --संसदात्मक शासन में कार्यपालिका - के दो पक्ष होते हैं: 
__नाम-मात्र की कार्यपालिका और वास्तविक कार्यपालिका । वास्तविक कार्यपालिका का कार्य 
,. मंत्रिपरिषद करती है; नाभ-मात्र की कार्यपालिका शासन की वैधानिक प्रधान होती है । भारत 
को संसदात्मक व्यवस्था में भी कार्यपालिका के दो पक्ष हैं : वास्तविक कार्यपालिका और नाम- 
` मात्र की कार्यपालिका । मंत्रिपरिषद वास्तविक कार्यपालिका है और राष्ट्रपति नाम-माल्र की 
 कार्थपालिका है । राष्ट्रपति राज्य का प्रधान है, शासन का प्रधान नहीं हे । जिस प्रकार केन्द्र में 
राष्ट्रीय स्तर पर कार्यपालिका के दो पक्ष हैं, उसी प्रकार राज्यों में भी कार्यपालिका के दो पक्ष 
` होते हैं। राज्यों में राज्यपाल कार्यपालिका का वैधानिक प्रधान होता है, जवकि राज्य की मंत्रि- 
परिषद्‌ वास्तविक कार्यपालिकोय शक्तियों का उपभोग करती है। [ 

_ 2. शक्तियों का संकेन्द्रण-संसदात्मक शासन में शासन की प्रमुख शक्तियों (कार्य- 
पालिका, ब्यवस्थापिका और न्यायपालिका) में शक्तियों फा विभाजन नहीं होता। इसके विप- 
क”: "रीत शक्तियों का संकेन्द्रण होता है । फलतः संसदात्मक शासन में कार्यपालिका और व्यवस्था- 

` पिका एक-दूसरे से घनिष्ठ रूप से सम्बन्धित होती हैं। भारत की संसदात्मक व्यवस्था में भी 
` ` कार्यपालिका ओर व्यवस्थापिका एक-दूसरे घनिष्ठ रूप से सम्बन्धित हैं। भारतीय कार्यपालिका 
(मंत्रिपरिषद) भारतीय व्यवस्थापिका (केन्द्र में और राज्यों में राज्यों के विधान-मण्डल,) से 
` घत्रिष्ठ रूप से सम्वन्धित है। केन्द्रीय मंव्रिपरिषद्‌ के सदस्य संघीय संसद (यूनियन पालियामेण्ट) 

` के सदस्य होते हे । यदि कोई व्यक्ति मंत्रिपद पर नियुक्त होने के समय व्यवस्थापिका का सदस्य 

नहीं होता तो उसे मन्त्री बनने के समय से लेकर 6 महीने के. अन्तर्गत व्यवस्थापिका, का सदस्य 

, होता आवश्यक होता है। इस प्रकार व्यवस्थापिका के सदस्य मन्त्रिपरिषद्‌ के सदस्यं होते हैं। 
' मन्त्रिपरिषद्‌ के सदस्य व्यवस्थापिका की गतिविधियों में भाग लेते हें । इसके. विपरीत 
` (झध्याक्षात्मक शासन-प्रणाली मे कार्यपालिका ओर व्यवस्थापिका एक-दूसरे से पथक्‌ होती हैं। 
उदाहरण के लिए, अमेरिका में राष्ट्रपति की मन्त्रिपरिषद्‌ के सदस्य वहाँ को व्यवस्थापिका | 
Er (च नहीं होते और न उसकी गतिविधियों में किसी प्रकार भागं लेने के अधि- 

` कारीहोतेहै। ` Le 


he 


` 3. मन्त्रिपरिषद्‌--शासन का मुख्य कर्णंधार--संसदातंमक शासने में मन्त्रिपरिषद्‌ का 
* - _ सूर्वोपरि महत्व होता है । संसदात्मक शासन में वह एक धुरी का कार्य करती हैँ जिसके चारों 
ओर संसंदात्मक शासन आवृत्तियाँ सेता है। भारत की संसदात्मंक व्यवस्था भी इसका अपवाद 
नहीं हैं । भारतीय संविधान के क्छ छेद 74 (1) में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि “राष्ट्रपति 
को उसके कार्य में सलाह देने कें लिए एक मन्त्रिपरिषद्‌ होगी जिसका प्रधान प्रधानमन्त्री ' 
होगा ।” इसी अकार राज्यों के संसदात्मक शासन के लिए संविधान के अनुच्छेद 163 (1) में 

कहां गगरा है कि 6रजपामे ॥घच्यामक्षा. हये बात, अठि जत्रिळ प्रक मंत्रिपरिपद . 


~ 


ड 


4 
| 


` भारत की संसदात्मक व्यवस्था में कतिपय ऐसे तत्व भी विद्यमान हैं जिन्हें अध्यक्षात्मक श। [सन 
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होगी ।” इस प्रकार भारत की संसदात्मक व्यवस्था में मंत्रिपरिषद का महत्वपूर्ण स्थान है। 
मंत्रिपरिषद्‌ की इसी महत्ता को ध्यान मॅ रखते हुए हम कह सकते हैं कि 'मंत्रिपरिपद्‌ भारत 
की संसदात्मक व्यवस्था की आधारशिला है।' 

4. मंत्रिपरिषद की एकरूपता-संसदात्मक व्यवस्था मंत्रिपरिषद का एकरूप होना 
आवश्यक होता है। मंत्रिपरिषद की एकरूपता का आशय यह है कि मंत्रिपरिषद्‌ के सदस्य 
सामान्यतया एक ही राजनैतिक दल, एक राजनैतिक सिद्धान्त तथा एक. से राजनैतिक आदर्श 
या कार्यक्रम में विश्वास करते हैं। भारत को संसदात्मक व्यवस्था भी मंत्रिपरिषद्‌ की एकरूपता 
पर आधारित है। भारत में केन्द्रीय मंत्रिपरिषद्‌ का निर्माण उसी दलः के लोगों से होता है 
जिसका लोकसभा में बहुमत होता है। यदि लोकसभा में किसी एक दल का बहुंमत नहीं होता 
तो कई दल मिलकर अपना नेता चुनते और उसके नेतृत्व में मिल-जुल कर मंत्रिपरिषद का गठन 


- होता है। ऐसी स्थिति में मंत्रिपरिपद्‌ में सम्मिलित होने वाले राजनेतिक दल समान नीति और. 


समान कार्यक्रम में सहमत होते हैं। उनकी यह सहमति मंत्रिपरिषद्‌ को एकरूपता प्रदान 
करती है । 6 

5. मन्त्रिपरिषद्‌ का सामुहिक उत्तरदायित्व-मंत्रिपरिषद्‌ बा सामूहिक उत्तरदायित्व 
संसदीय व्यवस्था का अन्य प्रमुख लक्षण होता है। फलतः संसदात्मक शासन में मंनिपरिपद्‌ का 
प्रत्येक सदस्य व्यक्तिगत रूप से तथा सारा मंत्रिपरिपद्‌ सामूहिक रूप से व्यवस्थापिका के प्रति 
उत्तरदायी होता है । वह अपने पद पर तब तक बना रहता है जब तक कि उसे व्यवस्थापिका | 
का विश्वास प्राप्त रहता है। भारत की संसदात्मक व्यवस्था भी इस सिद्धांत को स्वीकार करती 
है संविधान के अनुसार केन्द्रीय मंत्रिपरिपद्‌ लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। केन्द्रीय मंत्रि: 


परिषद्‌ तभी तक अपने पद पर बनी रहती है जब तक कि उसे लोकसभा का विश्वास ग्राप्त 


रहता है। लोकसभा के विश्वास से वंचित होने पर मंत्रिपरिषदू को त्यागपत्र देना पड़ता हैं। 
इसी प्रकार राज्यों में मंत्निपरिषद्‌ राज्य की विधान-सभा के प्रति उत्तरदायी होती है। 


` 6. प्रधानमन्त्री की प्रधानता--संसंदात्मक शासन-व्यवस्था में प्रधानमन्त्री का विशिष्ट _ 
स्यान होता है। वह मंत्निपरिपद्‌ का अध्यक्ष, संसद में बहुमत दल का नेता तया देश की राज- . 


नैतिक शक्तियों का प्रधान आकर्षण-केन्द्र होता है। भारत की राजनैतिक व्यवस्था भी इसका 


अपवाद नहीं है । भारत की संसदात्मक शासन-व्यवस्था में प्रधानमंत्री सबसे प्रधान और प्रभावः - * 


शाली तत्व है। वही भारत की संसदात्मक व्यवस्था का प्रधान संचालक है। 


7. संसदीय सम्प्रभुता--संसदात्मक शासन का अन्य प्रमुख लक्षण संसद को सम्प्रभुता या है 


सर्वोच्चता है। भारत के संसदात्मक शासन में यही लक्षण विद्यमान है। भारत में संसद को 


संविधान के अनुसार अनेक महत्त्वपूर्ण शक्तियाँ प्राप्त हैं। भारतीय संसद को संविधान में संशो- | 


धन करने का, समस्त महत्त्वपूर्ण विषयों पर विधि-निर्माण का अधिकार प्राप्त है। संसद द्वारा | 
बनाई गई विधियों को देश की विधिं-व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान प्राप्त है । इसके अतिरिक्त संसद | 


केन्द्रीय मंत्रिपरिषद्‌ पर नियंत्रण रखती है । राष्ट्र की वित्तीय व्यवस्था पर भी संसद का पूर्ण 
प्रभुत्व रहता है। इस प्रकार भारत को संरादात्मक व्यवस्था में. संसद को सर्वश्रेष्ठ स्थान 
प्राप्त है। अ 24309 


ef 


_ - उपयुक्त विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि भारत की शासन-व्यवस्था संसदात्मक 
शासंन-व्यवस्था है। यह व्यवस्था ग्रेट-ब्रिटेन की शासन-व्यवस्था से मिलती-जुलती है ।. किन्तु | 


भारत की संसदात्मक व्यवस्था प्रेट-ब्रिटेन की संसदात्मक व्यवस्था का अन्धानुकरण नहीं है। 


का लक्षण कहा जा सकता है। संक्षेप में इनमें से कुछ लक्षण इस प्रकार हैं 
1. भारतीय संघ के राष्ट्रपति की विशिष्ट स्थिति : ह 
2.संसद कीसर्वोच्चतापरसीमाए | ह 
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be गठान धान की सकट [नि वय श eGangotri 
4. न्यायपालिका का स्वतन्त्र अस्तित्व | 
इनमें से सर्वप्रथम हम पहले लक्षण को ले सकते हैं। भारतीय" राष्ट्रपति भारत की 
संसदात्मक व्यवस्था का वैधानिक प्रधान है। किन्तु ब्रिटेन की महारानी की भांति भारतीय 
` राष्ट्रपति मात्र शोभा की वस्तु नही है । वह मात्र 'स्वणिम शून्य' (गोल्डेन जीरो) या रबर की 
हर (रवर स्टॅम्प) नहीं है । उसे अनेक ऐसे अधिकार प्राप्त हैं जिनके आधार पर शासन के 
 सेत्रमें वह,महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है। 
इसी प्रकार हम दूसरे लक्षण, अर्थात्‌ संसद को सर्वोच्चता पर सीमाओं को ले सकते हैं । 
संसदात्मृक व्यवस्था में संसद सर्वोच्च शक्ति-सम्पन्न होती है, फिन्तु भारत की शासन- 
व्यवस्था में संसद सम्प्रभु होते हुए भी अनेक सीमाओं से प्रतिबन्धित है । 
तीसरे, भारतीय संविधान की संकटकालीन व्यवस्था भ! उसके अध्यक्षात्मक लक्षण का 
संकेत देती 
चौथे, भारत की शासन-व्यवस्था में स्वतन्त्र न्यायपालिका का प्रावधान है । स्वतन्त्र 
- न्यायपालिका अध्यक्षात्मक शासन का मूख्य लक्षण होती है । 
८ ऐसे ही तत्व के कारण कतिपंय विद्वानों ने यह कहा है कि भारतीय संविधान संसदात्मक 


` > और अध्यक्षात्मक तत्वों का मिश्रित रूप हैं। उदाहरण के-लिए, न्यायमूर्ति पी० बी० मुखर्जी ने 


कहा था कि “भारतीय संविधानः में संसद से सम्बन्धित उत्तरदायी कार्यपालिका के साथ ही 
` अध्यक्षात्मक-पद्धति को मिलाया गया है । 


: तिष्कष-यह सत्य है कि भारतीय संविधान में कांतपय ऐस तत्व हैं जिन्हें अध्यक्षात्मक 
. शासन के तत्व कहा जा सकता है। किन्तु ये तत्व नगण्य हैं, वस्तुतः भारत की शासन-व्यवस्था 
संसदात्मक शासन-व्यवस्था है। ` 


अत्ति लघु उत्तरीय प्रशन और उनके उत्तर 
[लघु उत्तरीय प्रश्न का उत्तर पाँच पंक्तियों में होना चाहिए।] 


| : ` प्रश्‍न 1 - भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और कितनो अनुसूचियाँ हैं ? 
| > उत्तर - भारतीय संविधान में कुल 395 अनुच्छेद और दस अनुसूचियां 


अश्न 2 -भारतोय संविधान के स्थायी अध्यक्ष कौन थे ? 
उत्तर डा० राजेत्द्रप्रताद । 


_. भ्रश्त 3--भारतोर संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा ? 
उत्तर--2 चप्र, 11 महीने; 18 दिन । 

(अश्न 4 भारत के अन्तिम वायसराय और गवनर जर्नल का नाम व्रताइये ? 
उत्तर -लाडं माउण्टवेटन । 

पशन भारत के अन्तिम गयनंर जेनरल का नाम बताइये । 
उत्तर--चक्रवती राजगोपालाचायं। > 

` अरव 6-भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के कोन अध्यक्ष थे ? 
 इत्तर--डॉ० भीमराव अम्बेदकर । 

अश्न 7--भारतोय सभा की पहलो बैठक कब हुई थी ? 

उत्तर--9 दिसम्बर, 1946 ई० | 
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प्रश्‍न.9 भारतीय संविधान के निर्माण सें कुल कितना रुपप्रा व्यय हुआ! 
उत्तर--53 लाख, 96 हजार, 729 रुपये (लगभग 64 लाख रुपये) _ 


प्रश्न 10--झारतीय संविधान 26 जनवरी, 1950 ई० को क्यों लागू किया गया ? 


प्रस्ताव पास किया था तथा प्रति वषं 26 जनवरी को स्वाघीनता-पवमनाने का निश्चय 


को लागू किया गया। नळ 
प्रश्न 11 -- भारतीय संविधान में वर्तमान समय सें कुल कितनी अनुसुचियाँ हैं ? 


उत्तर--दस अनुसूचियाँ । 
प्रश्न 12--भारत फो सोकरं्रात्मक गणराज्य द्यो कहा गया है? 


उत्तर--भारतीय राज्य का सर्वोच्च पदाधिकारी राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष रूप से 
निर्वाचित किया जाता है, इसलिए भारत को गणतन्त्र कहा जाता है। ; 


प्रश्‍न 13--भारतोय संविधान के मुख्य लोत कया हैं ? 


>“ 


उत्तर-भारतीय संविधान के मुख्य खोतों में ब्रिटिश संविधान, संयुक्त राज्य 
अमेरिक; का संविधान, कनाडा का संविधान, दक्षिण अफ्रीका का संविधान तथा 193: ई० 
का भारतीय अधिनियम । : 2६४ 

प्रशन 14--भारतीय संविधान की दो राजनेतिक विशेषताएँ बताइए । 


उत्तर--(1) लिखित और निर्मित (2) सब्रसे विशाल संविधान । 
महत्वपूर्ण प्रश्‍न 5 
निबन्धात्मक प्रश्न । 


हैं ? स्पष्ट कीजिए। र Sa 
3. भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताओं का बर्णन कोजिए (उ० प्र०, 1983, 86). 
4. भारतीय संविधान कौ विशालता के क्या कारण हैं ?क्या इसे 'वकीलों की स्वर्ग 
कहना उचित है? , | be `` 
5. भारतीय संविधान के विरुद्ध आलोचकों के क्या तरु हैं ? क्या उनके तकं उचित है 
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1. भारतीय संविधान को संवैधों निक, राजनीतिक, सामाजिक तथा आथिक विशेषताओं 
का विवेचन कीजिए । ८ (डर अ०, 197) - 
2, भारत के संविधान में कौन-कौन-सी राजनीतिक, सामाजिक व आथिक विशेषताएं: 


उत्तर-कांग्रेस ने 31, दिसम्बर, 1929 ई० को रावी तट पर पूर्ण स्वाघीनता.का _ 


किया था । 26 जनवरी की इसी महत्ता के कारण भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 ६० .. 


.._ .नारत को संदर जकरल मोड एता तो उ. संगम हे!” 


र जा चया 
भारतीय संविधान का स्वरूप : संविधान को 
संघात्मक व्यवस्था 


७ संघात्मक शासन किसे कहते हैं ® संघात्मक शासन के मूल तत्व ० भारतीय 

[न के संघात्मक तत्व ७ भारतीम संविधान पूर्ण रूप से संघात्मक नहीं है ७ संविधान 
एकात्मक आधार ७ भारतीय : संविधान . संघात्मक ओर एकात्मक तत्वों का संगम ७ 
_ उपसंहार : भारत की संघात्मक व्यवस्था की मौलिक विशेषताएँ--एक अनूठी व्यवस्था । 


भारतीय संविधान के प्रवर्तन से लेकर आज तक भारत की संवैधानिक व्यवस्था से 
सम्बन्धित एक प्रश्‍न अत्यन्त विवादास्पद रहा है, वह यह कि भारतीय संविधान का स्वरूप बया 
है संघात्मक है अथवा एकात्मक? विविध राजशास्त्रियों, विधि-विशारदों तथा संविधान- 
'मनीपियों ने इस प्रश्‍न पर विविध विचार व्यक्त किए हैं । एक ओर विद्वानों का वह वर्ग रहा हूँ . ` 
अनुसार भारत की संवैधानिक व्यवस्था संघात्मक है; दूसरी ओर वे विद्वान्‌ हूँ जिनके 
पर भारतीय संविधान एकात्मक है। इनके विपरीत विद्वानों का वह वर्ग है जिसने यह्‌ 
गत करने का प्रयास किया है कि भारतीय संविधान स्वरूप में तो संघात्मक है, किन्तु 
आत्मा एक/त्मक है । ; | 
भारतीय संविधान के सम्यक्‌ जान के लिए इन विविध विचारों क्रा विश्लेषण 


'अंघात्मंक शासन किसे कहते हैं? 
भारतीय संविधान के संघात्मक स्वरूप का विवेचन करने के पूर्वं यह जान लेचा 
> है कि संघात्मक शासन से क्या आशय है ? . 
सुप्रसिद्ध राजशास्त्री प्रो? ए० वी० डायसी ने संघात्मक शासन.की परिभाषा करते 
रा है क्रि "संघात्मक राज्य एक राजनैतिक विंधा है जिसका उद्देश्य राज्य के अधिकारों 
य शक्ति एवं एकता के मध्य सामंजस्य स्थापित करना हैं।” “इमी प्रकार डॉ० के० 
के अनुसार, ' संघात्मक सिद्धान्त से आशय शक्तियों के विभाजन की उम्र पद्धति 
कि केन्द्रीय और क्षेत्रीय सरकारें अपने-अपने क्षेत्र के अन्तर्गत रहते हुए स्वतंत्र तथा 
धरत होती हँ 1” डॉ० फाइनर तथा प्रोफेसर सी एफ ० स्ट्रांग जैसे विद्वानों ने भी 
शासन की इसी प्रकार कीं मिलती-जुलती परिभाषाएँ की हैँ। इन परिभापाओं के 
कह सकते हैं कि संघात्मक शासने एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था है जो दो या दो 
ज्यों के स्वेच्छापूवंक राहयोग से निमित होती है तथा जिसका उद्देश्य क्षेत्रीय और 
मध्य सामंजस्य स्थापित करना होता है। र 


शासन की उपयुक्त परिभाषाओं के प्रकाश. में यदि हम संघात्मक शासन के 
लिपण करें तो कह सकते. हैं कि तंघात्मक शासन में मुख्यतया निम्नलिखित 
ul omain Par a ya Maha Vidyalaya Colle i ; 
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3-शक्तियों का विभाजन . | न 


4. दोहरी शासन-व्यवस्था 
5. स्वतंत्र न्यायापालिका 


भारतीय संविधान के संघात्मक तत्व 


संघात्मक शासन के इन लक्षणों के प्रकाश में भारत की संघात्मक व्यवस्था के प्रमुख 
लक्षणों का विवेचन हम यहाँ करेंगे । ; 
1. लांखत संविधान--संघ/त्मक शासन का एक प्रमुख लक्षण लिखित-संविधान होता 
है। लिखित संविधान के बिना संघात्मक शारान.की कल्पना नहीं की जा सकती । भारतीय 
संविधान एक. लिखित संविधान है। इस प्रकार, 
[क संविधान के संघात्मक तत्व | भारत संघात्मक शासन के प्रथम आवश्यक तत्व 


1. लिखित संविधान की पूर्ति करता है । 

2. संविधान की श्रेष्ठता -2. संविधान की श्रेष्ठता--संघात्मक 

3. शक्तियों का विभाजन शासन फा अन्य मुख्य लक्षण संविधान की | 

4. दोहरी शासन-व्यवस्था श्रेष्ठता है। इसके, अनुसार संघात्मक व्यवस्था . 

5. स्वतंत्र न्यायपालिका | में संविधान एक श्रेष्ठ और सर्वोपरि विधि 
माना जाता है। अन्य समस्त विधियाँ, समस्त 


संस्थाएँ और समस्त निकाय संविधान के अधीन होने हैं। भारत की संघात्मक व्यवस्था भी 
संघात्मक शासन के इस तत्व की परिपुति करती है । भारत में भारतीय संविधान सर्वश्रेष्ठ विधि 
है । समस्त विधियाँ, समस्त संस्थाएं संविधान के अन्तर्गत आती हैं । संसद या राज्यों कें विधान 
मण्डल द्वारा वनाई गई विधियां संविधान के प्रावधानों की उपेक्षा: नहीं कर सकतीं । केन्द्रीय 
तथा राज्यों की सरकारें संविधान की ब्यवस्थाओं को मानने के लिए वाध्य होती हैं । भारत 
की संवैधानिक व्यवस्था के समस्त पदाधिकारी: तथा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, अन्य | 
मन्त्री, संसद-सदस्य आदि सभी संविधान मे प्रति निष्ठा रखने के लिए प्रतिवद्ध होते हैं । पद | 
ग्रहण के पूर्व संविधान भें वणित शपथ ग्रहण करके संविधान के प्रति अपनी निष्ठा या वचन देने. 
और इस प्रकार संविधान की श्रेष्ठता को स्त्रीकार करते हैं। इस प्रकार संविधान को श्रेप्ठता 
स्थापित कर भारत की राजनैतिक व्यवस्था संघात्मक शासन के' दूसरे प्रमुख लक्षण को पूलि 
करती है। न LF Br 
3. शक्तियों फां विभाजन--शक्तियों का विभाजन संत्रात्मक शासन का अन्य अपरिहार्य | 
लक्षण माना जाता है। भारत की संघात्मक व्यवस्था संघात्मक शासन के इस लक्षण के सवथा | 
अनुरूप है । भारतीय संविधान वेन्द्र तथा राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन, करता ति 
,इस दृष्टि से भारतीय संविधान में तीन सूचियों का उल्लेख है। ये सूचियाँ इस प्रकार हैं: (1) 
संघीय सूची, (2) राज्य-सूची तथा (3) समवर्ती सूची । संघीय सूची (07/0 1-४ ) में 97 
विषय हैं । इस विषयों पर केवल संघ-सरकार को विधि-निर्माण करने और व्यवस्था करने का 
अधिकार प्राप्त है। राज्य-सूची के अन्तर्गत 62 विषय हैं। मूल संविधान में इस सूची के अन्तर्गत . 
66 विषय थे । संविधान के 42वें संशोधन द्वारा इसमें से चार विषय हटाकर समथर्ती सूची क 
अन्तर्गत कर दिए गए । इसी प्रकार समवर्ती सूची में एक अन्य विषय जोड़ा गया। फ 
समवर्ती सूची के अन्तर्गत इस समय़ 52 विषय हैं। समवर्तो सूची के अन्तर्गत आने वाले विषयो 
पर संघ और राज्य दोनों को कानून वनाने का अधिकार है। इस प्रकार संघवाद ws | 
.को अपनाते हुए भारतीय संविधान ने विस्तार से शक्तियों फे वितरण का उल्लेख किया कई क 
शक्तियों फा इतना स्पष्ट और व्यापक वितरण विश्व के अन्य किसी भी मंघात्मक व्यवस्था स॑ 
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` 4: दोहरो शाप्तन-व्यवस्था--दोहरी शासन-व्यवस्था संघवाद का अन्य प्रमुख लक्षण 
होती है। इस ब्यवस्था के अनुसार संघात्मक शासन में दो प्रकार की सरकारें होती हैं-एक 
| ओर संघीय सरकार और दूसरी ओर उसकी इकाइयों की सरकारे। भारतीय संविधान संघ- 
` वाद को पूरी तरह स्वीकार करता है। जैसा कि डॉ० अम्बेदकर ने कहा है फि “भारतीय 
«5 संविधान दोहरी.शासन-पद्धति को स्थापना करता है, केन्द्र में संघ की सरकार है तथा क्षेत्रों में 
राज्य की सरकारे हैं। प्रत्येक को संविधान द्वारा अपने-अपने क्षेत्र में अपनी सम्प्रभु-शक्ति का. 
। _प्रयोगकरने का अधिकार प्राप्त है 1” र 
५० 5 स्वतन्त्र न्यायपालिका -स्वतंव और सर्वोच्च न्यायपालिका संघात्मक व्यवस्था का 
अन्य महत्वपूर्ण तत्व मानी जाती है। भारंतीय संविधान भी इस तत्व के अनुरूप देश में एक 
` सर्वोच्च और स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था करता है । हमारा सर्वोच्च न्यायालय इस 
| व्यवस्था का प्रतीक है। सर्वोच्च न्यायालप्र-सम्त्रन्धी प्रावधान भारतीय न्यायपालिका को 
5 स्वतंत्र, सर्वोच्च और निष्पक्ष बनाते हैं । यही न्यायालय देश का वह सर्वोच्च न्यायपीठ है जिसमें 
संघ और राज्यों अयवा विविध रोज्यों के पारस्परिक विवाद पर विचार किया जाता है। 
उसके निर्णय अन्तिम होते हैं, उनके विरुद्ध अन्यत्र कहीं अपील नदीं की जा सकती । सर्वोच्च 
न्यायालय को निष्पक्षता और स्वतन्त्रता को बनाये रखने के लिए संविधान में निश्चित प्राव- 
___ - पान किए गए हैं । : 
टया इस प्रकार भारतीय संविधान संघवाद के समस्त सूल आधारों को स्वीकार करता है। - 
` | भारतीय संविधान के इन्हीं संघात्मक पक्षों के प्रकाश में उसे संघात्मक संविधान की संज्ञा 
` दी गई। उदाहरण के लिए, प्रो० एलेक्जेण्ड्रोविच ने कहा है कि “भारतीय संविधान निश्चित 
"रूप से संघात्मक व्यवस्था है जिसमें सम्प्रभुता केन्द्र और राज्यों में विभक्त है ।” डॉ० महादेव- 
 प्रसादशरमा ने लिखा है कि “भारतीय संविधान संवात्मक संविधान है। वह संघवाद के दो 
\ प्रमुख तत्वों को पूति करता है: प्रथमतः संव क्री इकाइयों का अस्तित्व; तथा दूसरे, शक्तियों .. 
का विभाजन ।” इमी प्रकार पाल एच० एपेलयी, ने कडा है क्रि “भारतीय संविधान पुरी तरह 
' ` संघात्मक है ।” > 
 _्यारतीय संविधान पूर्ण रूप से संघात्मक नहीं है न 
SR भारतीय संत्रिश्रान के उपर्युक्त पहलू उसे संघात्मक संविधानों की पंक्ति में खड़ा करते 
. हें। किन्तु भारत की संवैधानिक व्यवस्था में कतिपय ऐसे तत्व हैं जिनके कारण विद्वानों ने 
` आतकी संघात्मक व्यवस्था को पूर्ण संघात्मक व्यवस्था फी संज्ञा देना उचित नहीं समझा 
| ४ है। उदाहरण के निए, डॉ० के> वी० राव का कहना है कि “भारत की संवैधानिक व्यवस्य 
"मे संघवाद के आवश्यक तत्वों का अस्तित्व नहीं है।” इसी प्रकार .डॉ० के० पी० मुखर्जी ने 
अपने एक निबन्धमें लिखा है कि भारत को संवारमक व्यवस्था संघवाद के एक भी सिद्धान्त 
को स्वीकार नहीं करती । प्रो० के० सी० वियर तथा जी० एन० जोशी जैसे विद्वानों ने भ्षारत 
को संघात्मक व्यवस्था को 'अद्वे-संवात्मक व्यवस्था' (९५यऽ।-f९५९३। 95०१) कहना 
अधिक उचित समझा है । 5 fe 
` । इसमें कोई सन्देह नहीं कि भारतीय संविधान संघवाद की पारम्परिक परिभाषा के 
. ब्र्षरशः अनुरूप नहीं हैं। इसके कई कारण हैं-- 
हा .. प्रथमतः हमारे संविधान-निर्माता. स्वतः देश के इतिहास और देश की परिस्थितियों 
हर तीं झली-माँति परिचित थे। इसलिए वे देश को पूर्ण संघात्मक व्यवस्था देने के पक्ष में 
TJ RN [ 
F दूसरे, भारत 
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के लोग रहते हैं । अंतएव हमारे 'संविधान-निर्माता एक ऐसी व्यवस्था को जन्म देना चाहते थे 
जो इस विविधता के साथ एकता को बनाए रख सके । 
तीसरे, जिस समय देश स्वाधीन हुआ तथा देश के संविधान का निर्माण हो रहा था, उस 

समय देश में छह सौ से ऊपर देशी रियासत थीं। इन रियासतों के अधिकांश शासक 
सामान्यतया देश की राष्ट्रीय धारा से कटे हुए थे और अपनो स्वायत्तता का राग अलाप . 
रहे थे । ऐसी स्थिति में एक शिथिल संघात्मक व्यवस्था इन पर नियंत्रण नहीं रख 
सकती थी। 

चौथे, वर्तमान युग की संघात्मक व्यवस्थाओं का झूकाव केन्द्रीकरण की ओर रहा है। ' 

इस प्रकार इन आवश्यकताओं के परिप्रेक्ष्य में हमारे संविधान-निर्माताओं ने देश की 
व्यवस्था को संघवाद के कठोर कठघरे में रखने का प्रयास नहीं किया। इस तथ्य को स्वतः 
डॉ० अम्वेदकर ने स्वीकार करते हुए कहा था कि “भारतीय संविधान संघवाद के कठोर ढाँचे | 
सें ढाला नहीं गया हे ।” go 


भारतीय संविधान के एकात्मक आधार 


भारतीय संविधान में अनेक आधार हैं, अनेक एकात्मक प्रवृत्तिया हूँ । अध्ययन की | 
सुविधा की दृष्टि से इन आधारों और प्रवृत्तियों को हम निम्नलिखित रूप में रख सकते हैं-- 


1. संघ के लिए 'ग्रुनियन' शब्द का प्रमोग- -भारतीय संविधान की संघात्मक व्यवस्था 
पर विचार करते समय हमारा सर्वप्रथम ध्यान उस शब्द पर जाता है जो भारतीय संघ के लिए 
प्रयुक्त किया गया है। संविधान में भारतीय संघ के लिए 'फेडरेशन' (९५९7३९1०7) के स्थान पर | 
'यूनियन' (01००) शब्द का प्रयोग किया गया है! संविधान के प्रथम अनुच्छेद में ही कहा | 
गया है कि “भारत राज्यों का एक संघ होगा।' भारतीय संघ के 'यूनियन' शब्द का प्रयोग इस. 
तथ्य का संकेत देता है कि भारतीय संविधानःनिर्माता एक शिथिल संघ नहीं बनाना चाहते थे। | 
उनका लक्ष्य एक ऐसे संघ का सृजन था जिसका स्वरूप तो संघात्मक हो, किन्तु आधार 
एकात्मक हो । - पक या: 
'डॉ० अम्बेदकर ने 'यूनियन' शब्द के प्रयोग पर प्रकाश डालते हुए कहा था कि यूनियन | 
^ शब्द के प्रयोग के दो प्रयोजन हैं--प्रथमतः यह कि भारतीय संघ की इकाइयों द्वारा किएगये 
समझौते का प्रतिफल नहीं है। दूसरे, यह कि भारतीय संघ की इकाइयाँ संघ से पृथक होने का ` | 
अधिकार नहीं रखतीं। कः 
2. शक्तिशाली फेन्द्र का सूजन--भारत की संघात्मक व्यवस्था का अन्य प्रमुख आधार | 
ह्न भा उत्मक | शक्तिशाली केन्द्र. का सृजन है। इस दृष्टि से 
ST आव के एकात्मक संविधान में. अनेक प्रावधान किये भेयेहे । 
:1. संघ के लिए 'यूतियन' शब्द का प्रयोग . | शक्तिशाली केन्द्र का समर्थन करते हुए डॉ० 
2. शक्तिशाली केन्द्र का सृजन अम्बेदकर ने कहा था कि “मैं शक्तिशाली 
3, शक्तियों का विभाजन, केन्द्र के पक्ष में | सुगठित केन्द्र चाहता हूं, इतना शक्तिशाली 
4. केन्द्र को राज्य के. स्वरूप और सीमा | £ वह उस केन्द्रीय सरकार से भी अधिक * 
में परिवर्तत का अधिकार आ हो लिदा सृजन 1935 ई० के अधिः | 
ज म यम द्वारा किया गया था।” इस प्रकार 
5. राज्यों के स्वतंत्र संविधान का.अभाव नरान का समन बर 
6. राज्यों को संविधान में संशोधन का ट क 
चोमित अधिकार | कन्हैयालाल माणिकलाल स ने कहा 
र कि शक्तिशाली केन्द्र भारतीय स्वाधीनत 
_ 7. इकहरी नागरिकता न गी दृष्टि से मी 
* 8. एकोकृत न्याय-ब्यवस्था 1111111) कारक्षाके ० य हर 
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3 9. संकटकालीन प्रावधान 
10. सारे देश के लिए एक-सी शासन- 
` सम्बन्धी सेवाएं 
11 विशेष नियुक्तियों का अधिकार राष्ट्र- 
पति के हाथों में 
12. आथिक मामलों में राज्यों की केन्द्र 
पर निर्भरता 


` | 13 राज्य-सभा में राज्यों के समान प्रति- 


दिन वे थे जबकि देश में एक शक्तिशाली 
केन्द्रीय सत्ता थी और भारत के अत्यन्त 
दुःखदायी दिन वे थे जवकि ध्रान्तों के विरोध 
के कारण केन्द्रीय सत्ता नष्ट हो गई थी 1” 


3. शक्तियों का विभाजन, केन्द्र के 
पक्ष में--भारतीय संविधान में शक्ति-विभा- 
जन की जो प्रक्रिया अपनाई गई है, उसका 


` निधित्व का अभाव सन्तुलन केन्द्र के पक्ष में है। केन्द्र को 97 ऐसे 

| 14 राज्य-सूची के विपयों पर विधि- | विषय दिये गये हैं जिन पर विधि-निर्माण 
3] निर्माण में केन्द्र का नियंत्रण तथा जिनके प्रशासन का एकमात्र अधिकार 
15, अन्तर्राज्य-परिपद्‌ तथा क्षेत्रीय | केन्द्र को है। इसके अतिरिक्त समवर्ती सूची 
परिषदों की व्यवस्था भी केन्द्र की परिधि में है। विशिष्ट दशाओं 

| 16. योजना आयोग तथा अन्य केन्द्रीय में राज्य-सूची के अन्तर्गत आने वाले विपयों 
नि ` अधिकरंणों का अस्तित्व, पर भी केन्द्र का नियन्त्रण स्थापित हो जाता 


_ | 17 केन्द्रःशासित राज्यों की व्यवस्था 
' | | 18. कुछ अन्य एकात्मक प्रवृत्तियाँ 

- बनाती है। 

| 4. केन्द्र को राज्य के स्वरूप ओर सोमा में परिवर्तन का अधिकार--भारतीय संविधान 
` | केन्द्रीय शासन को राज्य के स्वरूप ओर सीमा में परिवर्तन का पूरा अधिकार देता है । संविधान 
,__ के तीसरे अनुच्छेद में कहा गया है कि संसद कानून वनाकर (1) दो या दो से अधिक राज्यों को 
मिलाकर, या किसी राज्य का कोई क्षेत्र अलग कर नये राज्य का निर्माण कर सकती है। (2) 
^ वह्‌ किसी राज्य के क्षेत्र को घटा या बढ़ा सकती हैं। वह राज्य की सीमाओं को बदल सकती 
(| / ६।(3) वह राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकती है। संसद ने इस शक्ति के आधार पर 
 राज्योंका पुनर्गठन किया है, नये राज्यों को जन्म दिया है तथा राज्यों का नाम बदला है। 
प ही स्थिति में परिवर्तन का यह अधिकार निश्चित रूप से केन्द्र को श्रेष्ठतर स्थिति प्रदान 
5 . ` 5, राज्यों के स्वतन्त्र संविधान का अभाव--कतिपय संघात्मक व्यवस्थाओं में राज्यों 
5 क्यो अपना पृथक्‌ संविधान बनाये रखने का अधिकार दिया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका, 
| सोवियत रूस तथा स्विट्जरलैंड की संघात्मक व्यवस्थाएँ इसकी उदाहरण हैं, किन्तु भारतीय 


` है। इस प्रकार शक्ति-वितरण की प्रक्रिया 
और व्यवस्था एकात्मक आधारों को सवल 


४ 
जब 


और संगठन-विषयक समस्त व्यवस्थाओं का संविधान में उल्लेख कर दिया गया है। इस प्रकार 
देश की संवैधानिक व्यवस्था से अलग. राज्य किसी अन्य संविधान का निर्माण नहीं कर सकते । 


स्थाओ में राज्यों को संविधान में संशोधन का महत्वपूर्ण अधिकार दिया गया है। किन्तु 
भारतीय संवैधानिक व्यवस्था में राज्यों को संविधान. मे. संशोधन का सीमित अधिकार ही 


प्राप्त है। 


“होता है ओर संत्र की नांगरिकता होती है और दूसरी ओर राज्यों की। संयुक्त राज्य. 

अमेरिका की व्यवस्था इसका उदाहरण है, किन्तु भारतीय संविधान इकेहरी नागरिकता का 
आवधान करता है। इसके अनुसार सारे देश के लिए एक ही नागरिकता है, वह है भारतीय 
त ॥गरिकता ICC-0.In Public.Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya. ठावा. 


संविधान राज्यों का अपना पृथक्‌ संविधान बनाने का अधिकार नहीं देता । राज्यों को शक्तियों 0 


6. राज्यों को संविधान में संशोधन का सीमित अधिकार--कतिपय संघात्मक व्यव- 


7 इकहरी नागरिकता--कुछ संघांत्मक व्यवस्थाओं में दोहरी नागरिकता का प्रावधान _ 


भारती शवक सह नको ससि” 47 
8. एकोङतं न्याय-व्यवस्था--संविधान सारे देश के लिए एकोकृत न्याय-व्यवस्था का 
प्रावधान करता है । इस न्याय-व्यवस्था के शीषं पर सर्वोच्च न्यायालय है और राज्यों में उच्च | 
न्यायालय । इन न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति केन्द्रीय सरकार द्वारा होती है। एकीकृत ' 
्य़ाय-व्यवस्था के साथ ही सारे देश के फोजदारी और दीवानी कानूनों में एकरूपता लाने का 
प्रयास किया गया है । 
9. संकटकालीन प्रावघान--भारतीय संविधान को एकात्मक आधार प्रदान करने में 
संकटकालीन प्रावधानों का विशिष्ट महत्व है। ये प्रावधान संकटकालीन स्थिति में केन्द्रीय 
सरकार को अत्यन्त शक्तिशाली वना देते है । एक प्रकार से संकटकाल में शासन का सारा रूप 
एकात्मक हो जाता है । ; न 
10. सारे देश के लिए एक-सी शासम-सम्बन्धी सेवाएं--अखिल भारतीय , यथा 
"भारतीय प्रशासकीय सेवा' और “भारतीय पोलिस सेवा” का प्रावधान कर सारे देश के लिए 
एक-सी सेवाओं की व्यवस्था की गई है। ये सेवाएँ भाइत की राजनीतिक व्यवस्था को एकात्मक _ 
` आधार प्रदान करती हैं। $ 
11. विशेष नियुक्तियों का अधिकार राष्ट्रपति के हाथों में--केन्द्र के हाथों में राज्य- 
प्रशासन से सम्बन्धित अनेक उच्च पदाधिकारियों की नियुक्ति का अधिकार, देकर एकात्मक 
शासन को प्रवृत्ति को और सबल बनाया गया है । उदाहरण के लिए, राज्यपाल की नियुक्ति का 
अधिकार राष्ट्रपति को ही है। इसी प्रकार उच्च न्यायालय के. न्यायाधीश 'भी राष्ट्रपति द्वारा 
नियुक्त होते हैं । ६ कक 2८ 
12, आर्थिक मामलों में राज्यों की केन्द्र पर निर्भरता--राष्ट्र के समस्त प्रधान आथिक 
सूत्र केन्द्र के हाथों में सौंपे गये हैं। संविधान द्वारा राज्यों को जो वित्तीय साधन. प्रदान किए गए_ 
हैं, उनसे राज्यों का पूरा कार्य नहीं चल सकता । फलत: वित्तीय मामलों में राज्य पूरी तरह केन्द्र 
पर निर्भर रहते हैं। केन्द्र पर राज्यों की यह निर्भरता भी देश में एकात्मक शासन की प्रवृत्तियों 
को सशक्त बनाती है। वि ॥ 
13. राज्य-सभा में राज्यों के समाम प्रतिनिधित्व फा अभाव--संघात्मक व्यवस्था में - 
संघात्मक सिद्धांत के अनुसार संघीय व्यवस्थापिकाओं के दूसरे सदन में संघ की इकाइयों को 
* समान प्रतिनिधित्व दिया.जाता है। उदाहरणार्थ, अ क्त राज्य अमेरिका के द्वितीय सदन--सीनेट 
में प्रत्येक राज्य को दो सदस्य भेजने का अधिकार है। किन्तु भारत की. संघात्मंक व्यवस्था में | | 
राज्य सभा में राज्यों को समान प्रतिनिधित्व नहीं दिया हैं। उदाहरण के लिए, राजस्थानको : | 
` 10 सदस्य, मध्य प्रदेश को 16 तथा उत्तर प्रदेश को 34 सदस्य भेजने का अधिकार हैं।इसके | 
अतिरिक्त राष्ट्रपति को राज्य सभा में 12 सदस्यों के मनोनीत करने का अधिकार है। राज्यों : 
का उसमें कोई हाथ नहीं होता। इस प्रकार राज्य-सभा में राज्यों के प्रतिनिधित्व की व्यवस्था . 
संविधान की एकात्मक प्रवृत्ति की परिचायक है। ` 
र :14. राज्य-सूचो के' विपयों पर विधि-निर्माण में केन्द्र का नियन्त्रण--वि शिष्ट परि- 
स्थितियों में राज्य-सूची के अन्तर्गत आने वाले विषयों पर विधि-निर्माण का अधिकार केन्द्रको 
“प्राप्त है। उदाहरण के लिए, संविधान के 250वें अनुच्छेद में कहा गया है कि आपातकाल में 
संसद को राज्य-सुची के अन्तर्गत आने वाले विषयों पर विधि-निर्माण का पूरा अधिकार ह! ९ 
इसी प्रकार 252व अनुच्छेद में कहा गया है कि यदि दो या दो से अधिक राज्य केन्द्र से राज्यः | 
| सुची के अन्तर्गत आने वाले विपथ पर विधि-निर्माण का निवेदन करते हैं तो संसद उस विषय | 
पर विधि-निर्माण कर सकती है । > De ९ 
| 15. योजना आयोग तथा वित्तीय आयोग जसे केम्रोय अभिकरणों का अस्तित्व--भारत | 
हा उिचयीतिक व्यवस्था में योजना आयोग तथा वित्तीय आयोग जैसे कतिपय अभिकरणोंका _ 
स्तित्व है | ये अभिकरण शूका किखीआरकपसढारामस्तिकिये/शे हैंतधाकिच्ीर सरकार 


22481 ००७॥००० गे भाउतीय संविधा आर नागरिक-जोवन | 
के नियन्त्रण और निर्देशन में रहकर अपना कार्य करते हैं। इनके दवारा निर्धारित नीति का | 
` राज्यों पर पूरा प्रभाव पड़ता है) कभो-कभी इन आंयोगों की नीतियों ओर कार्यो का इतना | 
` व्यापक प्रभाव पड़ता है कि ये आयोग "सुपर क(>नेट' जैसे प्रतीत होते हैं। इस प्रकार इन | 
 के्रीय अभिकरणों ने भी एकात्मक प्रवृत्तियों को प्रोत्साहित किया है। जैसा कि के० सन्यानम | 
` लिखा है कि “आयोजन (प्लानिंग) ने संघ को पीछे छोड़ दिया है और हमारा देश कई | 
._ < दृष्टियों से एकात्मक शासन को भाँति कार्य कर रहा है। 1 | 
16. अन्तर्राज्य परिषद्‌ तथा क्षेत्रीय परिषदों को व्यवस्था--भारत की संघात्मक | 
व्यवस्था में अन्तर्राज्य परिषद्‌ तथा क्षेत्रीय परिषदों (2012! ८००॥०15 ) को स्थापना की 
| गई है। इन परिषदों का प्रमुख प्रयोजन भारत Eo संघात्मक व्यवस्था को स्वस्थ दिशा प्रदान 
करना है। किन्तु इन परिषदों की रचना और क ने एकातमक प्रवृत्तियों को वल प्रदान 
किया हैं। ड | 
17. केन्द्र-शासित राज्यों की व्यवस्था--भारत की संघात्मक व्यवस्था में संघ की दो.' 
है प्रकार की इकाइयां हैं--(1) राज्य तथा (2) केन्द्र-शासित राज्य ! ज तक राज्यों का प्रश्‍न | 
5 है, संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार राज्यों के अन्तर्गत आने वाले विषयं के शासन का राज्यों | 
को महत्वपूर्ण अधिकार प्राप्त है । किन्तु केन्द्र-शासित राज्य, जैसा कि उनके नाम से स्पष्ट है, 
` पूर्णत दमा केन्द्र दारा शासित होते हैं। भारतीय संघ के अन्तर्गत इस प्रकार के केन्द्र-शासित राज्यों ` 
कमी संख्या कुल 7 है। इन केन्द्र-आसित राज्यों कां अस्तित्व तथा उनकी व्यवस्था भारत की | 
` (संघात्मक व्यवस्था के एकात्मक आधारों के प्रमुख पक्ष हैं। जैसा कि डॉ० महादेवप्रसाद शर्मा | 
 तेलिखाहैकि “संघ के सम्बंध में इन क्षेत्रों को स्थिति बही है जो एकात्मक राज्य में उसके | 
प्रदेशों की होती है।” "$ | 
h 18. कुछ अन्य एकात्मक प्रबुत्तिया--भारत की संघात्मक व्यवस्था क उपर्युक्त एकात्मक 
) ` आधारों या प्रवृत्तियों के अतिरिक्त कुछ अन्य एकात्मक प्रवृत्तियाँ भी हैं। इन्हें हम संक्षेप गें | 
60. निम्नलिखित रूप में रख सकते हैं-- व । | 
& | 1. सारे देश के लिए निर्वाचन-व्यवस्था का संचालन एक निर्वाचन आयोग द्वारा होता | 
है। इस आयोग के प्रधान की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है । 
2. राष्ट्रपति के महाभियोग में राज्यों का कोई स्वर नहीं है । 
3. संविधान के संशोधन में राज्यों को सीमित अधिकार प्राप्त है। 
` 4. राज्यों के.आय-व्यय की जांच का कार्य आडीटर जनरल तथा उसके अधीनस्थ अधिः , 
कारियों द्वारा होता है। वे अधिकारी केन्द्र के अधीन होते हैं। | 
5. एक लम्बी अवधि तक केन्द्र तथा अधिकांश राज्यों में एक राजनेतिक दल की प्रधा- | 
नता ने भी एकात्मक आधारों को मजबूत बनाया है। * र 
भारत की संघात्मक व्यवस्था की एकात्मक प्रवृत्तियों के उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट 
' हो जाता हे कि भारत की संघात्मक व्यवस्था के एकात्मक आधार अत्यन्त सबल है । इन्हीं 
' सघारों के. कारण भारत की संघात्मक व्यवस्था को अनेक विद्वानों ने 'एकास्मक व्यवस्था की | 


|] ~ 


व्यवस्था को 'वेरामाउण्ट फडरेशन' (Paramount Fed07t10०) कहा है । FE; 
` भारत की संघात्मक व्यवस्था का वास्तविक स्वरूप: संघात्मक और एकात्मक 


कर रहे हैं, जैसा ल रा में था ।” इंसी प्रकार एक अन्य विद्वान्‌ ने भारत की संयतम 


4 
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यहु अनुमान लग्राया जा सकता है कि भारत की संघात्मक व्यवस्था एक .एकात्मक व्यवस्था है! 
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नवीन भारतीय संविधान ओर नागरिक-जीवन 


किन्तु क्या आस्त is अंगम सातह् कतित न कहकर एकात्मक 
; त्या कहा जाना - या अ कोई सन्देह नही कि भारत की संघात्मक व्यवस्था में 


* 


एकात्मक तत्वों को प्रधावता है । परन्तु इन एकात्मक तत्वों की प्रधानता के कतिपय कारण थे। 
इन कारणों में सर्वोपरि कारण राष्ट्रीय हित था । हमारे संविधान-निर्माताओं ने राष्ट्रीय हित को 
_ सर्वोपरि मानते हुए प्रादेशिक या क्षेत्रीय आवश्यकताओं तथा राष्ट्र के व्यापक हित के मध्य एक 
समन्वय, एक सामञ्जस्य स्थापित किया है। संघात्मक आधारों के साथ एकात्मक प्रवृत्तियों का 
प्रवेश समन्वय के इसी प्रयास का प्रतिफल है। इस प्रयास के फलस्वरूप देश को जो व्यवस्था 


मिली है, वह न तो पूर्णरूप से संघात्मक हे और न पूर्णरूप से एकात्मक । वस्तुतः वह संघात्मक 


तथा एकात्मक तत्वों का समन्वय तथा संगम है । जेसा कि देश-प्रसिद्ध विधिशास्त्री शी दुर्गादास । 
` बसुने लिखा हे कि “भारत का संविधान न तो पूर्णतया संघात्मक है और न पूर्णतया एकात्मक, .' 


Ee अपितु वह दोनों का समन्वय है।” इसी प्रकार के विचार प्रसिद्ध राजशास्त्री डॉ आइवर 


जेनिग्स के हैं। जेनिग्स महोदय के अनुसार, “भारत की संघात्मक व्यवस्था एक ऐसी संघात्मक ५ 
“व्यवस्था है जिसमें समस्त केन्द्रात्मक प्रवृत्तियाँ विद्यमान हैं।” ऐसे ही विचार संविधान सभा के | 


एक सदस्य ने भारत की संघात्मक व्यवस्था पर प्रकाश डालते हुएं कहा था कि “भारतीय 
व्यवस्था 75 प्रतिशत एकात्मक है ओर 25 प्रतिशत संघात्मक है ।” इसी प्रकार भारत के उच्च- 


तम त््यायालंय के मुख्य न्यायाधीश श्री पी० बी० गजेन्द्रे गडकर ने लिखा था कि 'भारतीय ; 


संविधान समय और परिस्थितियों के आवश्यकतानुसार -एकात्मक और संघात्मक दोनों है ।” 
` उपयुक्त. विवेचन और विचारों के आंधार पर हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि भारत की 
संघात्मक व्यवस्था का स्वरूप तो संघात्मक है, किन्तु आत्मा एकात्मक है। 


' ` उपसंहारः भारत की संघात्मक व्यवस्था की मौलिक विशेपताएं 


भारत की संघात्मक व्यवस्था के उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि भारत 
. _ को संघात्मक व्यवस्था वस्तुतः संघात्मक और एकात्मक'तत्वों का संमन्वित रूप है। इस दृष्टि से 
) ' भारत को संघात्मक व्यवस्था 'एक अनूठी व््यवस्था' है।- Ar 
भारत को संघात्मक व्यवस्था के प्रमुख आधारों के प्रकाश में हमं कह सकते हैं कि 

| भारतको संघात्मक व्यवस्था की अपनी विशेषताएं हैं। इन विशेषताओं को हम संक्षेप में निम्न- 
लिखित खूप में रख सकते हैं-- 

> हन 1. प्रथमतः भारत की संघात्मक व्यवस्था के लिए 'फेडरेशन' शब्द का प्रयोग न कर 
च्य ' शब्द का प्रयोग किया गया है । 
र यो 2 भारतीय संघ का निर्माण स्वतन्त्र राज्यों द्वारा न होकर देश की जनता या जन- 
प्रति द्वारा हुआ है। जिस संविधान सभा ने देश को संविधान दिया, उसी संविधान सभा : 
ने संघात्मक व्यवस्था भी प्रदान की । 
3. भारत की संघात्मक व्यवस्था में स्थायित्व का प्रावधान है । इसके फलस्वरूप 
 सधात्मक व्यवस्था को नष्ट नहीं किया जा सकता । भारतीय संघ (यूनियन) तथा राज्य इस 
संघात्मक व्यवस्था के अभिन्न तथा अपरिहायं अंग हैं। ० हः 


.. 4-भारत की संघात्मक व्यवस्था में संघ और राज्यों की शासन-व्यवस्था का प्राव- 
रे , i ही संबिधान में किया गया है। इस प्रकार राज्यों के लिए अपने अलग संविधान 


1 
| 5. भारत को संघात्मक व्यवस्था में सारे देश के लिए समान नागरिकता का प्रावधान 
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व्यवस्था में होता है 


In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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 ह। इस प्रकार भारत में दोहरी नागरिकता का प्रावधान नहीं है, जैसा कि प्रायः संघात्मक 
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भरिीमष्सं विधोन अनेव्स्बरूप! संविधान की संघाहमक व्यवस्था 51 
6. भारत की संघात्मक व्यवस्था में संघ की इकाइयों की सीमाओं - और स्वरूप में परि- 
वर्तन का अधिकार केन्द्रीय सरकार को प्राप्त है। इस प्रकार का प्रावधान अन्य संघात्मक 
व्यवस्थाओं में नहीं है। . 
7, भारत की संघात्मक व्यवस्था में राज्यों को संघ से पृथक्‌ होने का कोई अधिकार 
नहीं है। 
8. भारत की संघात्मक व्यवस्था में शक्तियों का वितरण केन्द्र के पक्ष में हैं। साथ हो 
केन्द्रपरक तत्वों की पर्याप्त प्रधानता है। ` 3 
9, भारत को संघात्मक व्यवस्था में अखिल भारतीय सिविल सेवाओं तथा न्याय को 
व्यवस्था के माध्यम से शासन में एकरूपता स्थापित करने का प्रयास किया गग्मा है। र 
10. भारतीय संघात्मक व्यवस्था की अन्य प्रमुख विशेषता यह है कि संघीय संसद के. 
दूसरे सदन में संघ की इकाइयों को समान प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं है! EC 
11, भारतीयः संघात्मक व्यवस्था की अन्य विशेषता उसकी गतिशीलता या -नमत्त- 
शीलता है। यह व्यवस्था शान्ति-काल में तो संघात्मक तत्वों की रक्षा और विकास में योग देती | 
है, किन्तु संकट-काल में यह एकात्मक हो जाती है। जैसा कि एक विद्वान्‌ ने कहा हे कि. “हमारे . 
संविधांन द्वारा लचीलौ संघात्मक व्यवस्था अपनाई गई है .जिसे इतना मोड़ा या झुकायाजा | 
नन है कि वह असाधारण परिस्थितियों का सामना कर सके और उसका स्वरूप भी नष्ट: 
तत हो।” - "> 
लघु और अति लघु प्रश्‍न तथा उनके उत्तर 
लघु उत्तरीय प्रश्‍न 
प्रशन 1-सारतौय संविधान के संघात्मक तत्यों पर प्रकाश डालिए। 
उत्तर--भारतीय संविधान के संघात्मक तत्व इस प्रकार हैं: भारतीय संविधान लिखित _ 
. संविधान है। भारतीय संविधान में संघ और उसकी. इकाइयों के मध्य शक्तियों के वितरणका | 
_ प्रावधान है! संघात्मक व्यवस्था के अनुरूप यहाँ दोहरी शासन-व्यवस्था है । एक ओर केन्द्रीय | 
शासन है और दूसरी ओर संघ की इकाइयों की-सरकार है। इसके अतिरिक्त संघात्मक व्यवस्था | 
की अन्य आवश्यकता एक स्वतन्त्र सर्वोच्च न्यायपालिका के रूप में सर्वोच्च न्यायालय हैत 
-प्रश्‍न 2--सारतीय संविधान के एकात्मक आधारों का उल्लेख कोजिए। Ee 
उत्तर--भारतीय संघ के लिए 'फेडरेशन' की अपेक्षा 'यूनियन' शब्द का प्रयोग किया 
गया है। शक्तिशाली केन्द्र को स्थापना की गई है । केन्द्र को अधिक शक्तियां प्रदान की गई हैं। : 
केन्द्र को राज्यों के स्वरूप और सीमा में परिवर्तन का अधिकार है। सारे देश के लिए एकीकृत 
न्यायपालिका और इकहरी नागरिकता का प्रावधान हैं। . 2 


अति लघु प्रश्‍न ; Ce. 
प्रश्‍न 1-- भारतीय संघ और राज्यों में शक्ति-वितरण के लिए कितनी सूचियाँ हैं ? 
उत्तर--तीन सूचियां हैं : संघ-सूची, राज्य-सूची ओर समवर्ती सूची! | 

प्रश्‍न 2--संघ-सूची, राज्य-सूची और समवर्ती सूची में कितने विषय? | 
'उत्तर-संघे-सूची में 97 विषय हैं, राज्य-सूची में 62 विषय और ससर्वती सूची में 32 
विषय हैं। : उ 9 
प्रश्‍न 3 -संघ सूची के अन्तरगत आने वाले पाँच मुख्य विषयों के नाम बताइए। . | 
उत्तर दा रिकी वेदेशिक म्य 2) प्रतिरक्षा (3) देशीकरण और नागरिकता | 
तार dyal ioe अळया था 


: aya Collection 


` ` (4) डाक, तार व टेलीफीन 3) भु रनिमेणिशः 0० १ 


52 नवीन भारतोय संविधान और नागरिक-जीवन 
Digitized by_Arya Samal ने चाल tion Cl पल 0 गम बताइए (011 
प्रश्न 4--राज्य सूची चार 


उत्तर--(1) पुलिस (2) न्याय (3) जेल (4) कृषि । 
` प्रशत 5--समदर्तो सुची के अन्तर्गत आने वाले तोन.विषयों के नाम बताइए। 


उत्तर--(1) फौजदारी विधि तथा प्रक्रिया (2) विवाह और विवाह विच्छेद (3) 


प्रश्न 7--भारतोय संविधान के दो संघात्मक तत्व बताइए । 
 उत्तर-'1) शक्तियों का विभाजन (2) दोहरी शासन-व्यवस्था । 
प्रश्‍न 8 -सारतीय संविधान के दो एकात्मक तत्व बताइए । 


उत्तर--(1) संघ के हाथों में अधिक शक्ति होना, (2) संघ की इकाइयों की केष्द्र 
` परनिर्भरता। ` 


महत्वपूर्ण प्रशन 


2 1. भारतीय संविधान के संघात्मक लक्षणों पर प्रकाश डालिए। (उ० प्र०, 1978) 
__ 2. भारतीय संविधान के एकात्मक आधारों का विवेचन कीजिए। (उ० प्र०, 1984) 


' 3. भारतीय संविधान में केन्द्र को सशक्त बनाने के लिए क्या प्रावधान किया गया है? 
44 भारत के लिए सशक्त केन्द्रीय सरकार की क्यों आवश्यकता हुई? (3० प्र०, 1985) 


4. 'भारत अद्ध-संघ है'--क्या आप इस कथन से सहमत हैं ? 


कोजिए 1 न प्र, 1978, 82, 87) 
` 6 यह.कहना कहाँ तक ठीक है कि यद्यपि. भारतीय संविधान का रूप संघात्मक है 
आत्मा एकारंमक है (उ० प्र०, 1983, 87) 


8. "भारतीय संघ एक स्वयभू\ संघ है जो अन्य संघों से भिन्न है।' समझा कर लिखें 
7 के कारण बतलाएं। 


` 9. भारत की संघात्मक व्यवस्था की मौलिक विशेषताओं का विवेचन कीजिए । 


क 


` उत्तर--(1) शिक्षा (2) वन (3) जंगली जानवर तथा पक्षियों की रक्षा (4) नाप- 


5. भारतीय संविधान संघात्मक और एकात्मक तत्वों का ब मिश्रण है ।--व्याख्या 


7, 'भारत की संघात्मक व्यवस्था एक अनूठी संघात्मक व्यवस्था है-विवेचन कीजिए। | 


''धर्म-निरेक्ञवा भारत फ़ो फंबंधानिक व्यवस्था को एकमोलिक क्िषता है।” "| 


अध्याय 6 
ल ध्‌ ° ~ राज्य न 
आरत-एंक धस-निरपक्ष राज्य 
७ धर्म-निरपेक्ष राज्य का अर्थ ७ धर्म-निरपेक्ष राज्य के मुल तत्व ७ धर्म-मिरपेक्ष 


` राज्य और धर्म-सापेक्ष राज्य में अन्तर ७ भारतीय संविधान में धर्मे-निरपेक्षता-विययक प्रावधान 
७ भारत के धमं-निरपेक्ष राज्य की कतिपय विशेषता । 
आमुख 
` | भारतोय संविधान के प्रमुख लक्षणों में एक लक्षण भांरत की राजनैतिक व्यवस्था का 
धर्म-निरपैक्ष स्वरूप हैं। धर्मप्रधान भारत में धर्म-निरपेक्ष राज्य की स्थापना कर हमारे 
१ संविधान-निर्माताओं ने भारतीय संस्कृति के उन सुकुमार तत्वों का परिचय दिया है जिनके लिए « 
भारत संसार में विश्रुत रहा है। धार्मिक सहिष्णुता, शांति, सद्भावना, सहयोग, सह-अस्तित्व . 
| तथा सव घर्मो को समान आदर से देखना भारत की गौरवशाली परम्परा के अभिन्न आधार 
र रहे हैं।)धर्म-निरपेक्षता को स्वीकार कर भारतीय संविधान ने - इसी आधार को सुदृढ़ बनाने. 
का स्तुत्य प्रयास किया है। अतएव इस प्रयास के विविध पक्षों से अवगत होना हमारे लिए 
_ आवश्यक है। Re: 
धर्म-निरपेक्ष राज्य से क्या आशय है ? र | 
| धर्मे-निरपेक्ष राज्य अंग्रेजी के 'सेक्युलर स्टेट' (500५181 5020७) शब्द का हिन्दी ' 
| रूपान्तर है। 'सेवयुलर स्टेट' का दूसरा शाब्दिक अर्थ होता है “लौकिक राज्य'; किन्तु 'सौकिक ` 
| . राज्य! की अपेक्षा हमारे संविधान-निर्माताओं ने 'धमं-निरपेक्ष राज्य' शब्द को श्रेयस्कर समझा ' | 
है। 'सेक्युलर स्टेट” या धर्म-निरपेक्ष राज्य की विविध विद्वानों ने विविध परिभाषाएँ की हैं। इन 
, | परिभापाओं में मुख्य इस प्रकार हैं-- क 
> एरिक एस० दाटरहाउस के अनुसार, “धर्म-निरपेक्षता (5९०७।३०।७०) जीबन और | 
आचरण का वह दर्शन है जो उस व्यवस्था के प्रतिकूल होता है" जो धर्म पर आधारित होती 


है र - - 
डोनाल्ड स्मिथ के मतानुसार, “धर्मे-निरपेक्ष राज्य वह राज्य होता है जो व्यक्ति 
संस्थानों को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करता, व्यक्ति को धामिक संदर्भ से मूल स्थिति में स्वीकार 


करता, संवैधानिक दृष्टि से किसी विशिष्ट धर्मे से न तो सम्बन्धित होता और न ही धर्म 
; प्रोत्साहित करता या उनमें हस्तक्षेप करता है!” ES 
` . पं० जवाहरलाल नेहरू के अनुसार, “धर्म-निरपेक्ष राज्य का अर्थ है स्वतन्त्तापू्व 
| न प्रत्येक धर्म का फलना-फूलना, परन्तु शतं यह है कि वे एक-दूसरे के धामिक मामलों में या र 
की बुनियादी धारणाओं में दखलन्दाजी न करने पाएं।' - RD 
इसी प्रकार संविधान सभा में धर्म-निरपेक्षता पर बोलते हुए श्री लक्ष्मीकान्त 
कहा या कि “धर्म-निरपेक्ष राज्य का अर्थ यह हैं कि धर्म के किसी भी रूप में विश्वास रख ते वार 
 उ्येक्तिको राज्य उसके मजहव के कारण किसी प्रकार की भेदभावकी तीति से र 
` वस्तुतः इसका अर्थ यह हुआ कि कोई भी मजहूब किसी भी प्रकार से राज्य 
चाप्त नहीं क्णेशा 1 Public Domain.. Panini kanya Mas जवरे ठ 
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` धर्मनिरपेक्ष राज्य के मूल तत्व 
व धर्म-निरपेक्ष राज्य की उपर्युक्त अवधारणाओं के प्रकाश में हम कह सकते है. कि एक 
धर्म-निरपेक्ष राज्य फे गुल तत्व मुख्यतया निम्नलिखित होते हैं-- 
1. घर्म-निरमेक्ष राज्य में नागरिकों को अपने विश्वास के अनुसार अपने धर्म, मजहब, 
° सम्प्रदाय आदि के मानने की स्वतन्त्रता होती है। उ 
2. धर्म-निरपेक्ष राज्य में प्रत्येक धर्म के अनुयायियों को अपने धामिक उपासना-केन्द्र, 
म गी यथा देवालय, मन्दिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च इत्यादि के बनवाने तथा उनकी 
स्का व्यवस्था करने का अधिकार होता है। ४ 
ध धर्म-निरपेश्न राज्य में प्रत्येक धर्मावलम्बियों को अपने धार्मिक विचारों की अभि- 
व्यक्ति तथा धर्भ के प्रचार-प्रसार की स्वतन्त्रता होती है। 
7 4 धर्म-निरपेक्ष राज्य में राज्य धर्म के नाम पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं 
करता । 
3. धर्मनिरपेक्ष राज्य में राज्य ह पा शेव को न तो प्रोत्साहन देता है, न संरक्षण 
` देता हे और न ही नागरिकों पर किसी धर्म-विशेष को आरोपित करने का प्रयास 
करता है।_) ` 
6. शर्मे-निरपेक्ष राज्य धामिक मामलों में पूर्णतया तटस्थ होता है । 
7. धर्म-निरपेक्ष राज्य सभी धर्मों को समान भाव के देखता है, अर्थात्‌ वह 'स्व धर्म 


“3 


र ¢ 3 स्ट सस भाव: में विश्वास करता है। क 
९ धमं -निरपेक्न राज्य और धर्म-सापेक्ष राज्य में अन्तर 
1 मदर (Difference between a Secular State and Theocratic State) 
) धर्म-निरपेक्ष राज्य (सेक्युलर स्टेट) तथा धर्म-सापेक्ष (थियोक्रेटिक स्टेट) में पर्याप्त 


द अन्तर होता है । अन्तर के मुख्य विन्दुओ को हम.संक्षेप में निम्नलिखित रूप में रख सकते हैं-- 


1. धर्म-निरपेक्ष राज्य किसी धर्म-विशेष को अपना संरक्षण प्रदान नहीं करता जवकि 
 धरमं-सापेभ्न राज्य किसी धर्म-विशेष को संरक्षण प्रदान करता है! 
2. धर्म-निरपेक्ष राज्य में धमं के नाम पर राज्य नागरिकों में भेदभाव नहीं करता जव 
` क्किधर्म-सापेक्ष राज्य में इस प्रकार का भेदभाव किया जाता है । र 
3 घर्मेतिरपेक्ष राज्य में शासन के समस्त उच्च पद सभी. धर्मों के अनुयायियो के लिए 
समान रूप से खुजे रहते हैं जबकि धर्म-सागेक्ष राज्य में केवल राज्य द्वारा संरक्षित. 
धर्म के अनुयायी ही शासन के उच्च पदों पर नियुक्त या निर्वाचित हो सकते हैं। 
` 4, ध्र्म-निरपेक्ष राज्य में किसी विशेष धर्म के अनुसार शासन-व्यवस्था का संचालन 
"नहीं होता जवंकि धर्म-ग़ापेक्ष राज्य में संरक्षित धर्म के अनुसार शारान-संचालन का 
प्रयास किया जाता है। - 
2 इस प्रकार धर्म निरपेक्ष राज्य और धर्म-सागेक्ष राज्य में मौलिक अन्तर होता है। हमारा 
सी पाकिस्तान छ राज्य का जीवन्त उदाहरण है जत्रकि भारत धर्म-निरपेक्ष राज्य 
निधि उदाहरण है। 


य संविधान में धमे-निपेरक्षता-विषयक प्रावधान 


[तः हतमेकं संकेत संविक्ावण्की प्रस्तावना में 
पक, मुल. भं कयुलर) राज्य का कोई उगेच नहीं 


” भारत॑--एक धमं-निरपेक्ष राज्य. FE 
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था । प्रस्तावना में धर्म-निरपेक्ष राज्य का उल्लेख 42वें संशोधन अधिनियप् द्वारा किया गया। | 
PE में धर ठ प्रस्तावना में 'धर्म-निरपेक्ष' शब्द का वाद मे 
भारतोथ संविधान में ST उल्लेख हुआ, किन्तु संविधान में अनेक ऐसे 
विपथक प्रावधान | प्रावधानों का पहले से ही समावेश कर दिया | 
र्भ व पिक उ गया या जिन्होंने भारत में धर्मे-निरपेक्ष राज्य . 
5 री नागरिकों को धार्मिक उपासना | का प्रवर्तन किया । इन प्रावधानों ने.से.अधि- 
Ll जक कांश नागरिकों. के मूल अधिक्रार-विपयक 
2८: 2. सभी धर्मों की संस्थाओं की स्थापना में 
| bE प्रकरण में मिलते हैं । 
। सत्ता भारत में धर्म-निरपेक्ष राज्य को 


| f 
| 5 0 228: स स्थापना-विपथक आधारों को हम अग्रलिखित. 
ध्य ज्यात पाट रूप में रख सकते हैं-- 


4. धर्म के नाम पर नागरिकों में भेदभाव 1. सभी नागरिकों को धार्मिक उपा- 


EE 5 कि गो धर्म विशेष को संरक्षण का सना की स्वतन्त्रता--भारत की धर्मे-सिर- 
- अ न हा को सरक्षण पेक्षता का प्रथम सार्थक आधारं नागरिकों को 


6: चानिका गोमती मे तदस्थेत धामिक उपासना की स्वतन्त्रता है। संवि- 
स नक हु तट वा बन धान की प्रस्तावना में धामिक स्वतन्त्रता 
अलिः सनता की उद्घोषणा कर नागरिकों को धर्मे, 
8. राज्य द्वारा धर्म-विशेष को आरोपित | विश्वास और पूजा की स्वतन्त्रता प्रदात की 
BFR bee तञ्च | गई है। इसके अतिरिक्त संविधान के 25वें 
9. राज्य द्वारा सहायता-प्राप्त संस्थाओं में | (1) अनुच्छेद में कहा गया है कि सार्वजनिक 
ह धार्मिक शिक्षा पर रोक | व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य तथा इस 
10. अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों को विशेष '| भाग के दुसरे उपवन्धों के अधीन रहते हुए, 
ह र oa सभी व्यक्तियों को अन्तःकरण की स्वतन्त्रता | 
राता ल तथा कोई भी धर्म स्वीकार करते का, उसका 


अनुसरण एवं प्रचार का. अधिकार प्राप्त होगा । < 
"2. सभो धर्मो की संस्थाओं की स्थापना ओर प्रबन्ध की स्वतन्त्रता--धमं-निरपेक्ष . 
राज्य में सभी धर्मो के लोगों को अपनी धामिक संस्थानों की स्थापना और प्रबन्ध की स्वतन्त्रता | 
प्राप्त होती है। भारतीय संविधान भी नागरिकों को इस प्रकार का अधिकार प्रदान करता हैं। 
संविधान के 26वें अनुच्छेद में इस प्रकार के अधिकार का स्पष्ट उल्लेख है। इस अनुच्छेद में कहा 
, गया है कि (1) नागरिकों को धामिक. संस्थाओं तया दान से स्थापित जनसेवी संस्थाओं की . 
स्थापना तथा पोषण का अधिकार होगा तथा (2) धर्म-सम्बन्धी निजी मामलों के प्रबन्ध का _ 
-अधिकार होगा । fr 
` 3. सभी धर्मानुयायियों को अपने धामिक विचारों की अभिव्यक्ति तथा प्रचार को | 
स्वतन्ब्रता--भारतीय संविधान सभी नागरिकों को अपने धामिक विचारों की अभिव्यक्ति तथा | 
प्रचार की स्वतन्त्रता प्रदान करता है।.इस प्रकार भारत का प्रत्येक घामिक घर्मावलस्बी : अपनी 
' घामिक मान्यताओं, विश्‍वासों और विचारों का प्रचार कर सकता है। FS 
, 4. धर्मे के नास पर नागरिकों में भेदभाव का अभाव--भारतीय संविधान में झूल | 
अधिकारों के प्रसंग में यह स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि राज्य नागरिकों में धर्म, जाति, वरण, 
लिंग आदि के नाम पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा fe इस प्रकार भारत में ऐसा. 
है कि किसी धर्म-विशेप के मानने वालों को राज्य कोई विशेष सुविधाएं प्रदान करे या उन 
` विशेष प्रतिबन्ध लगाए। राज्य की दृष्टि में सभी नागरिक समान हूं, चाहे वे किसी भी! 
` अनुयायी हों। यहाँ तक कि वे लोग जो नास्तिक हैं, किसी धर्म में विश्वास नहीं करते, वे 
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5. तो ध॒र्स-विशेष को संरक्षण का अभाव एक धमति रॉय में किसी धग 
विशेष को न तो विशेष प्रोत्साहन दिया जाता है और न विशेष संरक्षण । भारतीय संविधान भी 
धर्म-निरपेक्ष राज्य की इस शतं को पूरी करता है । अपने को 'धर्म-निरपेक्ष घोषित कर भारत न 
यह स्पष्ट कर दिया है कि भारत को दृष्टि में सभी धर्म समान हैं। भारत न तो नागरिकों पर 
किसी धर्म को थोपने का प्रयास करेगा और न ही किसी धर्म-विशेष को संरक्षण प्रदान 
करेगा । 

6. धामिक मामलों में तरस्थता--धर्म-निरपेक्ष राज्य की अन्य विशेषता - धामिक 
` मामलो में तटस्थता है । इसका अर्थ यह है कि धमं-निरपेक्ष राज्य में घामिक मामलों में राज्य 
` अनुचित हस्तक्षेप नहीं करता । भारत की संवैधानिक व्यवस्था भी इसी सिद्धान्त पर 

“आधारित है। | नी 
7. सभो धर्मों के प्रति समान भावना--धमं-निरपेक्ष भारत को संवंधानिक व्यवस्था -में 
` राज्य की दृष्टि से सभी धर्म समान हैं। राज्य किसी धर्म-विशेष के साथ विशेष पक्षपात का 
` व्यवहार नहीं करता। _ ; 
` 8. राज्य द्वारा धर्म विशेष या विशिळ्ट संस्कृति को आरोपत म करना--भारतोय़ 
संविधान के 29वें तथा 30वें अनुच्छेद में स्पष्ट शब्दों में यह कहा गया है कि राज्य किसी समुदाय 
' पुर्‌, समुदाय की संस्कृति के प्रतिकूल अन्य कोई संस्कृति थोपने का प्रयास नहीं करेगा। ये ध्राव- 
धान यहु स्पष्ट कर देते हैं कि भारत की संवेधानिक व्यवस्था लोगों को किसी धर्मं-विशेष को 
मानने के लिएं बाध्य नहीं करती । 
` 9.राज्य हारा संचालित या सहायता-प्राप्त संस्थाओं में धामिक शिक्षा पर रोफ--- 
संविधान के 28वें अनुच्छेद में इस दृष्टि से कई प्रावधान किए गए हैं। इसके अनुसार (1) 
' राज्य-निधि से पूरी तरह पोपित किसी शिक्षण-संस्थान में कोई धामिक शिक्षा नहीं दो जायगी, 
(2) राज्य हारा सहायता-प्राप्तं किसी शिक्षण-संस्था में घाभिक शिक्षा के लिए किसी को वाध्य 
' नहीं किया जायगा । किन्तु इस सम्बंध में एक यत.व्यवस्था की गई है किसी धर्मस्व या न्याय मे 
` (जिसके लिए विशेष कर उसकी स्थापना की गई है) घामिक शिक्षा की व्यवस्था हो सकेगी, भले 
हो उसकी व्यवस्था राज्य के हाथों में हो! र 
0, अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों को विशेष संरक्षण--धर्भ-निरपेक्षता को अधिक अर्थवान्‌ 
_ बनाने के लिए भारतीय संविधान में अनेक प्रावधान किये गये हैं। इस प्रावधानों के अनुसार 
' अल्पसंख्यक वर्ग के लोग सरलता से अपनी धामिक मान्यताओं और विश्वासों के अनुसार 
- अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं । 


मिक जीवन पर भी उसका प्रभाव था। भारतीय संविधान में अस्पृश्यता का अंत कर धर्म- 
_ निरपेक्ष निरपेक्षता के आधारों को.मजवूत बनाया गथा है। इस प्रकार जसा कि प्रसिद्ध विधिशास्त्री 


वि 


पेक्ष ह बनाते हैं 1” 
भारतीय धमं-निरपेक्ष राज्य की कतिपय विशेषताएं 


भारत के धर्म-निरपेक्ष राज्य के उपयुक्त विवेचन के आधार पर हम कह सकते हैं कि 

आरतीय धर्म-तिरपेक्षता की कतिपय विशेषताएँ है । अध्ययन की सुविधे 

विशेषताओं को हम संक्षेप में निम्नलिखित रूप में स सक्ते ता दा 
` 1 भारतीय धर्म-निरपेक्षता इस सिद्धान्त पर आधारित है कि सभी धर्म समान हैं। 

, अतएव सभी चमोकेप्रति भा (अमस सम, भाव) रखती, चाहिए, 


अस्पृश्यता का अन्त--अस्पृश्यता मूलतया एक सामाजिक अभिशाप थो, किन्तु 


बसु ने कहा है कि “भारतीय संविधान के उपयुक्त प्रावधान भारत को एक धर्मे- 
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2, भारतीय धर्म-निरपेक्षता की दुसरो विशेषता यह है कि घमं और राज्य को एक, 
दुसरे से पृथक्‌ होना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार का पृथक्करण जनतन्त के उदात्त आदशोँ पर ` 
आधारित है। ` 5 

3, भारतीय धर्म-निरपेक्षता ईश्वर-विरोधी या धर्म-विरोधो नहीं हैं। वह धर्म को 

. मानव-जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग मानती है । जैसा कि श्री हरिविष्णु कामथ ने कहा या कि | 
“हमने निश्चित रूप से भारत को वर्म-निरपेक्ष राज्य घोधित किया है, किन्तु मेरी मान्येता यह 
है कि. धर्म-निरपेक्ष राज्य ईएवर-विह्दीन, अधामिक या धर्म-विरोधी नहीं है।” इसी प्रकार 
सर्वपल्ली डॉ राधाकृष्णन ने कहा था कि “भारत की धर्म-निरपेक्षता को नास्तिकता का पर्याय 
नहीं कहा जा सकता ।” इसी प्रसंग में भारत के भूतपूर्व कु व्याय्राधीश पी० वी गजेन्द्र गडकर 
ने कहा था कि “भारतीय धर्मे-निसे अवाद ईश्‍वर-विरोधी या घर्ष-विरोत्री नहीं है, प्रत्युत वह 
इस तथ्य को स्वीकार करता है कि धर्म का मानव-जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है तथा सभी धर्मों 
में सत्यता का अंश है ।” 

4. भारतीय धर्मे-निरपंक्षता घामिकःमामलों में तटस्थता के सिद्धान्त को स्वीकार करती 
है, जैसा कि चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य ने लिखा हैं कि “घमे-निरपेक्ष भारत धर्म कोन तो 
हतोत्साहित करेगा और न उसका विरोध ही। वह सभी धर्मो तथा उनकी संस्थाओं के प्रति 
निष्पक्षता बरतेगा ।” इस. प्रकार भारतीय धर्म-निरपेक्षता धार्मिक तटस्थता की नीति पर्‌ ` 
आधारित हैं। 

5, भारतीय धर्म-निरपेक्षता सकारात्मक है । सकारात्मक घम-निरपेक्षता के मुख्यतया 
दो अथं दै--(1) यह राज्य/राष्ट्र की सुरक्षा, समाज के हित तथा नागरिकों की उन्नति के लिए 

धार्मिक स्वतंत्रता को प्रतिबंधित कर सकता हैं। (2) यह कि भारतीय धर्म-निरपेक्षता व्यापक 
आधारों पर आधारित है। इस दृष्टि से धर्म-निरपेक्षता को सार्थक वनाने के लिए संविधान ने 
अस्पृश्यता का अन्त कर दिया हैं तया धर्म, जाति, लिंग या जन्म-स्थान के आधार पर किसी 
भेदभाव को समाप्त कर दिया गया है । : 
इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत में सही अथो में. घमे-निरपेक्ष राज्य की स्थापना का 
स्तुत्य प्रयास किया गया है- ऐसा प्रयास जो भारत की गौरवशाली परम्परा के अनुरूप है तथा | 
जो भावी भारत के निर्माण में स्तुत्य योग दे सकता है। र र 


लघु और अति लघु उत्तरीय प्रश्‍न और उनके उत्तर 


लघु उत्तरीय प्रश्‍न ` ळी 
त्न [--धर्म-निरपेक्ष राज्य और घर्म-सापेक्ष राज्य में वया अन्तर है? : 
उत्तर-धर्म-सापेक्ष राज्य में किसी धर्मविशेष को संरक्षण प्रदान किया जाता है जब 
कि धर्म-निरपेक्ष राज्य में किसी धर्म-विशेष को संरक्षण प्रदान नहीं किया जाता । धर्म-साप्ेकष 
राज्य में किसी धर्म-विशेष के अनुसार शासन का संचालन किया जाता है जबकि धर्मनिरपेक्ष, 
राज्य में किसी घर्म-विशेष के अनुसार शासन का संचालन नहीं किया जाता । कळ 
प्रश्‍न 2--भारतीय संविधान में घर्म-निरपेक्षता-विषयक क्या प्रावधान किए क 
उत्तर-भारत में सभी नागरिकों को धामिक उपासना की तथा घामिक र थाओं ह 

स्यापंना की स्वतन्त्रता दी गई है। भारत में किसी धर्म-विशेष को संरक्षण नहीं दिया गम 


राज्य धर्म के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहींकरता। . * ८ 
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महत्वपूर्णं प्रश्‍न 


` 1, घ्मे-निरपक्षता का क्या आशय है? भारत में घमं-निरपेक्ष राज्य की स्थापना के 
संविधान में क्या प्रावधान किये गये हैं ? (उ० प्रण, 1976) 


2. घर्म-निरपेक्ष राज्य किसे कहते हैं? भारतीय संविधान में वर्णित धर्म-निरपेक्षता- 


"3. 'मारत एक धर्म-निरपेक्ष राज्य है'--व्याज्या कीजिए। _ (उ प्र०, 1981) 
न 4. भारतीय संविधान की धर्म-निरपेक्षता पर एक निबन्ध लिखिए। 
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. “भारतीय संविधान सें वणित नागरिकता-विषयक प्रावधानों की सर्वप्रसुख विशेषता 
यह है कि दे णारत में एकल नागरिकता की स्थापना करते हैं।” . 
र --एस० वी० पायली 


अध्याय 7 


_ भारतीय नागरिकता र 
> 1 
७ भारतीय संविधान में नागरिकता की व्यवस्था ०७ 1955 ३० का भारतीय नाग | 
रिकता अधिनियम ७ भारतोय नागरिकता-प्राप्ति के प्रमुख आधार ७ भारतीय नागरिकता 
का अन्त केसे होता है ? 
आमुख 
नागरिकता नागरिक की भाववाचक संज्ञा है । यह व्यक्ति को वह विशिष्ट स्थिति है जो 
उसे राज्य की ओर से प्राप्त होती है तथा जिसके आधार पर व्यक्ति राज्य को ओर से अनेक 
सुविधाओं और अधिकारों को प्राप्त करता है। नागरिकता की ही डो पला और आवश्यकता 
को दृष्टि-पथ में रखकर प्रत्येक राज्य नागरिकता-विषयक नियमों का सृजन और व्यवस्था : 
करता है । भारत की संवैधानिक व्यवस्था भी इसका अपवाद नहीं है। भारतीय संविधान के 
अध्ययन के प्रसंग में भारतीय नागरिकता-विषयक नियमों का जानना आवश्यक है। भारतीय 
नागरिकता का ज्ञान हमें मुख्यतया दो स्रोतों से मिलता है अ 
1. भारतीय संविधान तथा 
2. भारतीय नागरिकता अधिनियम, 19551 


॥ “भारतीय संविधान में नागरिकता की व्यवस्था. . कत 

भारतीय. संविधान के द्वितीय खण्ड में 5वे अनुच्छेद से लेकर 11वें अनुच्छेद तक. 
भारतीय नागरिकता-विषयक प्रावधानों का उल्लेख है। इन प्रावधानों के अनुसार भारतीय 
संविधान के लागू होने के समय नागरिकों को मुख्यतया निम्नलिखित वर्यों में रखा गया-- 


1. जन्मजात ज़ागरिक । 

2. भारत में पाकिस्तान से आये हुए शरणार्थी । 

3. विदेशों में रहने वाले भारतीय । - ळी 
1. जन्मजात नागरिक--इस वर्ग के अन्तगंत उन लोगों को भारतीय नागरिकता प्राप्त 


| 
| 


(अ) जो 26 जनवरी, 1950 ई० को भारत के निवासी थे। 

(ब) जिनके माता-पिता में से कोई भी भारत में पैदा हुए थे । [ 
(स) जो संविधान प्रारम्भ होने के पांच वषं पहले से भारत के निवासी थे! 
नागरिकता-विषयक इस प्रावधान के अनुसार भारत में निवास करने वाले अधिकांश 
॥ “व्यक्ति भारतीय नागरिकता के' अधिकारी हो गए। साथ ही उन विदेशियों को भी भारतीय 
| नागरिकता प्राप्त हो गई जो यहाँ सं विधान लागू होने के पाँच वर्ष पहले से रह रहे थे। 


a नवीन भारतीय संविधान और नागरिक-जीवन ` | | 


NS ~ Digitized by Arya Samal नती ndation G | तीर | 
से इस वगे के नागरिकों के लिए भारतीय सवधन में 'निर्म्नीलिखित प्रावधान किये |. 


TC ः = 
- 5 (क) जो व्यक्ति 19.जुलाई, 1943 ई० के पहले पाकिस्तान से भारत आ गये थे, वे | 
` संविधान लागू होने पर भारतीय नागरिक मान लिंए गये। परन्तु उनके लिए यह शर्ते रखी | 
.._ ग़ईकि-- `. तका 
.._. `]. उनके माता या पिता अथवा पितामह या पितामही का जन्म अविभाजित भारत म | 
| Fg SIRE हुआ हो, - 
) 2. झारत.में आने के वाद साधारणतः इसी देश में रहे हों । 
। . (ख) 19 जुलाई, 1948६० के बाद भारत में आने वाले लोगों के लिए भी भारतीय 
|. ` तागरिकता-प्राप्ति का अवसर दिया गया, परन्तु उनके लिए कुछ शते पूरी होनी आवश्यक थीं । . 
| ` थे'शते इस प्रकार थीं-- श 
| |. उनके माता या पिता अथवा उनके पितामह या पितामही का जन्म अविभाजितं \ 
Re भारत में हुआ हो। 
TR 2. उनका नाम भारत में 26 जनवरी, 1950 तक भारत सरकार द्वारा नियुक्त अधि- 
` कारी के सामने पंजीकृत (रजिस्टर्ड) करा लिया गया हो। [ 
` 3 नागरिकता के लिए प्रार्थना-पत्र देने के पूर्व कम से कम 6 महीने से भारत में रह 
रहे हों 1 र F; ५ 
,  :, बिदेशों में रहने वाले भारतीयों से सम्बन्धित नागरिकता-विषयक्र व्यवस्था-सं विधान: 
` में विदेशों में. रहने वाले भारतीयों के लिए नागरिकता-विषयक अग्रलिख्ित व्यवस्था कौ 


. गई-- 
/ र जी त ` इस व्यवस्था के अनुसार विदेशों में रहने वाले वे भारतीय नागरिक हो सकते 


Fi 1. जो अथवा जिनके माता-पिता में से कोई एक अथवा जिनके पितामह या पितामही 
६ ' मेंसेकोईएकभारतमें पैदा हुआहो।  . 
 =J.2जिसदेशमेंवे रहते थे, उस देश में स्थित भारत के राजनेतिक प्रतिनिधि के 
> कार्यालय में उन्होंने अपना नाम पंजीकृत (रजिस्टर्ड) करा लिया हो। पंजीकरण के 
ह लिए एक निश्चित प्रक्रिया निर्धारित की गई थी. 
955ई० का भारतीय नागरिकता अधिनियम | 
. ` भारतीय संविधान में वर्णित उपर्युक्त व्यवस्था मुख्यतया तत्कालीन परिस्थितियों के, 
प्रकाश में निर्धारित की गई थी। यह व्यवस्था व्यापकं नहीं थी। उदाहरण के लिए, संविधान र. 
लाग होने (26 नवम्वर, 1949 ई०) के पश्चात्‌ उत्पन्न होने वाले शिशुओं के नागरिकता प्राप्त | 
करने के सम्बन्ध में कोई नियम नहीं बनाए गए। इसी प्रकार ,ऐसी महिलाओं जिन्होंने 26. 
नवम्बर, 1950 ई० के पश्चात्‌ भारतीय नागरिकों से विवाह किया था-तथा जो स्वतः वाह: 


HRB ">, 


के समय भारतीय नागरिक नहीं थीं, के लिए भी नागरिकता का कोई प्रावधान नहीं था।/ 
परन्तु इसका अथं यह नहीं कि संविधान-निर्माता इन कमियों से अपरिचित थे । उन्हें भारतीय, 
प गागरिकाता के इन पक्षों का पूरा बोध था । इसलिए उन्होंने नागरिकता के लिए आवश्यक | 
` कातून बनाते का अधिकार संसद को सौंप दिया था। अतएव संसद ने इन्हीं आवश्यकताओं के । 
प्रकाश में सन्‌ 1955 ई० का भारतीय नागरिकता अधिनियम का निर्माण कर भारतीय नाग, 


|. 
। 


{ 


कता के समस्त आवश्यक पक्षों पर प्रकाश डाला । 222, । 
5 in Public i | 
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` » भारतीय नागरिकता-प्राप्ति के भ्रमुख आधार : 


IK क 
र्ड सन्‌ 1955 ई० के अधिनियम में जो व्यवस्था की : गई, उसके अनुसार निम्नलिखित | 
आधारों और स्थितियों में भारतीय नागरिकता प्राप्त हो सकती है--- 8: 


Ee 3. विवाह द्वारा 

4. पंजीकरण द्वारा 
5. देशीयकरण द्वारा 
6. भूमि-विस्तार द्वारा 


जन्मा हो, किन्तु उस बच्चे के जन्म के समय 
वच्चा भारतीय नागरिक हो सकता हे । म Me `: 

2, विवाह हारा--कोई विदेशी स्त्री यदि किसी भारतीय त्तागंरिक से विवाह कर लेती . 
है तो वह स्त्री भारतीय नागरिक हो सकती है । ( य 


नहीं माने जायेंगे । 


$ व्यवस्था की गई-- क: 
(अ) 26 जनवरी, 1949 ई° को या उसके वाद पाकिस्तान से आने वाले व्यक्ति.उसी 


दशा में भारतीय नागरिक माने जायेंगे जब कि ये आवेदन-पत्न देकर संक्षम अधिकारी के पास 
` अपना नाम पंजीकृत करा लें। किन्तु ऐसे व्यक्तियों के लिए यह आवश्यक था कि वे आवेदन-पत्र 
देने के कम-से-कम एक वर्ष पहले भारत में रह चुके हों अथवा उनके माता-पिता या मातामही 
एवं पितामही (दादा-दादी.) का जन्म अविभाजित भारत में हुआ हो । _ 
(ब) विदेशों में बसे हुए भारतीय वहाँ स्थित दूतावासों में आवेदन-पत्न देकर भारतीय 
. नागरिकता प्राप्त कर सकते है। ‘7 ग र 
। (स) वे विदेशी स्त्रियाँ जिन्होंने भारतीयों से विवाह कर लिया है, आवेदन-पत्न देकर 
भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकती हैं। ५ कल 
-(द) राष्ट्रमंडलीय देशों के नागरिक जो भारत में निवास करते हों अथवा 
सरकार की नौकरी में रह रहे हों, आवेदन-पत्न देकर भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकते हे । 
` - 5. देशीयकरण हारा--विदेशी व्यक्ति के देशीयकरण द्वारा निम्नलिखित स्थितियों मे 
भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है-- rE र 
. 1 वह किसी ऐसे देश का नागरिक न हो जहाँ भारतीयों को वहाँ की 
ग्रहण करने पर रोक हो; nS हक 
2. उसने अपने देश की नागरिकताका परित्याग कर दिया हो-और फेस्तीय सरव 
को इस बात की सूचना दे दी हो; bo 3 58 र 
करंण फे लिए.आवेदन करने की तिथि के पहले 12 वषं तक या तो 
की सेवा में रहा हो; या. र 3 ५ हर - 


1. जन्म से--26 जनवरी, 1950 ई० को. | 


ती के या उसके बाद भारत में जन्मा व्यक्ति भारत | 

1. जन्म से सबा का नागरिक माना जायेगा। परन्छु विदेशी | 
i दूतावास के उन लोगों के बच्चे जो भारतीय . a 

2. वंशाधिकार से नागरिक नहो हैं. अथवा वे बच्चे जो विदेशी . 


शत्र के सत में पैदा हुए हैं, भारतीय नागरिक 


2, चंशाधिकार से--कोई व्यक्ति जो रे ४ | 
26 जनवरी, 1950 ई० कोकिसीदुसरेदेशमे 
उसका पिता भारतीय नागरिक रहा हो तो ऐसा . हः 


- पंजीकरण हारा-निम्नांकित लोगों के लिए पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता की . _ 
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' ` 4. उपर्युक्त 12 वर्षों मे से कम-से-कम 4 वर्ष तक उसने भारत में निवास किया हो | 
` याभारत सरकार की सेवा में रहा हो; ` 
5. वह एक अच्छे चरित्र का व्यक्ति हो; 
` ` 6. वह भारतीय राज्य के प्रति निष्ठा की शपथ ग्रहण करे; 
7. उसे भारतीय संविधान द्वारा स्वीकृत कित्ती भाषा का ज्ञान हो; 


\ 


` ___ विशिष्ट व्यक्तियों के लिए नागरिकता-पराप्ति फे लिए कुछ छूट--भारतीय नागरिकंता- | 
. विषयक नियमों में कुछ विशिष्ट व्यक्तियों के लिए विशेष छूट दी गई है। इसके अनुसार वे 
व्यक्ति जो दर्शेन, विज्ञान, कला, साहित्य, विश्व-शांति अथवा मानव-निकास के क्षेत्र में विशेष 
 कार्येकारचुके हैं, उन्हें किसी विशेष या सभी, शर्तों को पुरा किमे विना ही देशीयकरण. द्वारा 
नागरिकता प्रदान की जा सकतो है । प 
` ` ६ देशो कृत नागरिक के लिए शपय काप्रावधान-प्रत्येक देशीयकृत नागरिक को भारतीय 
| संविधान के प्रति सत्यनिष्ठा की शपथ लेनी पड़ती है और. प्रतिज्ञा करनी पड़ती है कि वह ९ र्री 
` ` निष्ठा से भारतीय कानूनों का पालन करेगा तथा” भारतीय नाग रिक के नाते अपने कतंव्यों क 
` _ पालन करेगा प स be 
आ . 6. भुमि-विस्तार हारा--उपर्युक्त व्यवस्थाओं के अतिरिक्त भि-विस्तार द्वारा भी 

| भारताय नागरिकता की प्राप्ति का प्रावधान है। इसके अनुसार यदि कोई क्षेत्र भारत में 
) ` सम्मिलित कर लिया जाता है तो भारत सरकार एक आदेश द्वारा उप क्षेत्र के व्यक्तियों को * 


_ नागरिकता प्रदान कर सकती है। पुर्तगाली शासन से मुक्ति के बाद र | 
लोगों को इसी. प्रकार नागरिकता बात हुई थी। ड [द गोवा, दमन तथा ड्यू के 


९५० 1 रतीय नागरिकता का लोप (अन्त) कंसे होता है ? 


नागरिकता के लोप का अर्थ है किसी व्यक्ति का नागरिकता से वंचित होना । विभिन्न / 
ह होप के विभिन्न नियम हैं। भारत में नागरिकता-लोप के मुख्य नियंम इस 


ri | 1. स्वयं परित्याग द्वारा--यदि कोई नागरिक स्वेच्छा से नागरिकता का परित्याग कर / 


व्य तूळ भारतीय नागरिक देता है तथा इस परित्याग की सुचना पंजीकरण 
गा रकता का लोप | अधिकारी द्वारा पंजीकृत कर ली जाती है तो | 


न न्ते) केसे होता है? ' वह व्यक्ति पंजीकरण की तिथि के दिन से 
So भारतीय नागरिकता से वंचित माना जायेगा । ` 

"की. ग देश को नागरिक 
हिल कार कर लेते पर 2. अन्य देश को ता स्वीकार 


^ 


जायेगा जिस तिथि को उसने किसी * 
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| 3. सरकार द्वारा नागरिकता से बंचित किये जाने पर--सरकार को विशिष्ट वर्गों के 
| नागरिकों को नागरिकता से वंचित करने का अधिकार है। इन वर्गों के लोगों में मुख्यतया 
| देशीकृत नागरिक तथा पंजीकृत नागरिक आते हैं। भारत सरकार निम्नलिखित दशाओं में _ 
| 'पंजीकृत या देशीकृत नागरिकों को वंचित कर सकती है-- 
| ` 1. यदि नागरिक ने व्यवहार या भाषण से भारतीय संविधान के प्रति अनिष्ठा व्यक्त ` 
की दरै। , 
2. या ल ने गलत धयान देकर अथवा धोखा देकर अपना पंजीकरण करवा. | 
लया ह। i 
3. यदि भारत के साथ किसी अन्य देश के युद्ध में उसने विदेशी शत्रु का साथ दिया है । 
4. यदि भारतीय नागरिकता ग्रहण करने के प्रथम पांच वर्ष के अन्दर उसे देश में किसी | 
अपराध के लिए कम से कम पाँच वपं की सजा मिली है। 
.5. यदि सात वर्षों तक .उसने भारत के बाहर निवास .किग्रा है और. इस बीच उसने | 
भारत की नागरिकता बनाये रखने के लिए निर्धारित नियमों का पालन. नहीं 
किया है। न यक 
6. 1969 ई० के नागरिकता नियम के अनुसार कोई भी भारतीय नागरिक जो कि 
यात्रा-सम्बन्धी अनुमति और भारत सरकार द्वारा जारी किए गए आवश्यक पत्त री 
इत्यादि लिए विनां भारत से बाहर चला गया है तथा तीन वर्षा से अधिक तक > 
विदेश में वना रहता है तो वह व्यक्ति भारतीय नागरिकता से वंचित मान लिया _ 
जायगा। - ' 


| उपसंहार चु 
| ` ` भारतीय नागरिकता-विषयक उपर्युक्त नियमों और प्रावधानों के विवेचन से कईतथ्यं | 
सामने आते हैं। प्रथमतः यह कि भारत की संवैधानिक व्यवस्था में एकल नागरिकता का प्राव | 
| धान किया गया है। दूसरे, यह कि नागरिकता-विषयक नियम अत्यन्त उदार हैं। इतने उदार . 
| नियम सामान्यतया अन्य देशों में नहीं दिखलाई पड़ते। तीसरे, नागरिकता के लोप-विपयक. | 
नियमों में भी केतिपय शिथिलताएं हैँ। | ः किक ५ 

म इस प्रकार भारतीय नागरिकता को“्ञ़पनी विशेपताऐ भी हैं और शियिलत्ताए भीहँ। 
| किन्तु यह सब कुछ होते हुए भी हमें यह स्वीकार करने में संकोच नहीं होना चाहिए कि भारत 

` की संवैधानिक व्यवस्था का अत्यन्तं सुविचारित और महत्वपूर्ण पक्ष हे । री ~ 


लघु-तथां अत्रि लघु उत्तरीय प्रश्‍न और उनके उत्तर 
> लघुप्रन. ` ; os 
' प्रस्त! भारतीय नागरिकता किस प्रकार प्राप्तहोतीहै! ` | 
हु । उत्तर--(1) जन्म से, (2) वंशाधिंकार द्वारा, (3) विवाह द्वारा, (4) आवेदन 
` द्वारा,(5) पंजीकरण हारा | क ० मकर 
` ` अने 2--आवेदन-पत्र हारा भारतीय नागरिकता-प्राप्ति के लिए कौन-सो शत 
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क वषे तक भारत में रह रहा हो । (4) वह भारत में स्थायी रूप से निवास करने का 
रखता हो 
प्रश्‍न 3--भारतीय नागरिकता का लोप कसे होता है ? 
उत्तर--(1) यदि नागरिक ने दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त कर ली हो । (2) 
किसी भारतीय स्त्री ने दूसरे देश के नागरिक से विवाह कर लिया हो.। (3) यदि उसने देश) सं 
किया हो। (4) यदि नागरिकता-सम्बन्धी नियमों का उलंघन किया हो । । 


“न 


HS CNR च्य 
es 
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अ 
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अति लघ्‌ उत्तरीय प्रश्‍न ल 
प्रश्‍न 1--भारतीय नागरिकता किस अधिनियम द्वारा नियंत्रित होती है ? | शा 
as उत्तर--भारतीय नागरिकता अधिनियम 1956 ई० द्वारा । | प 
| रन 2-कोई भारतीय स्त्रो किस स्थिति में नागरिकता से वंचित हो जाती है ? | | 
उत्तर--जब वह किसी विदेशी नागरिक से विवाह कर लेती । जो 


प्रश्‍न 3--देशो फरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्ति की दो आवश्यक दशाएँ बताइए ।फे 


ञ 
उत्तर--(1) वह देशी करण के आवेदन की तिथि के पहले 12 वर्ष तक या तो भारत 
` में रहा हो या भारत सरकार की सेवा में रहा हो, (2) वह भारत राज्य के प्रति निष्ठा क| 


दापथ ले 
री 


र प्रश्‍न 4--भारतोय नागरिकता प्राप्त करने के लिए दो शते बताइए । (उ० प्र० 1 985)! 
र उत्तर--(1) जन्म या वंश द्वारा, (2) पंजीकरण द्वारा । 
प्रश्‍न 5--भारतीय नागरिकता के लोप होने की दो दशाएँ बताइए.। र 
उत्तर--(1) विदेशी नागरिक बनने पर (2) लम्बी अवधि तक देश में अनुपंस्थिंगि 
पर । \~उ 
` | रन 6-कोई भारतीय नागरिक जिसने देश के प्रति द्रोह (देशद्रोह) किया 
रिकता से वंचित किया जा सकता ह) है । 
5 उत्तर-हाँ, देशद्रोही सिद्ध होने पर किसी भी भारतीय को नागरिकता- से वंखिए त 
किया जा सकता है । 


प्रश्‍न 7--भारतोय नागरिकता को दो विशेषताएं बताइए। पम 


4 उत्तर--(1) इकहरी नागरिकता, (2 यंमों की हज 
दारात (1) इकह कता, (2) नागरिकता विषयक नियं की , 


महत्वपूत्रे प्रश्‍न 


` ]. भारत में नोगरिकता-प्राप्ति के कयां नियम ई 


होता हैं 2 रभ ४ 
2 ग गत नागरिकता a ताः सम्बन्धी Vidyalaya-Collection. ` 
“भारतीय सीषधम मैं वर्णित नागरिकता उपबन्धो का उल्लेख कीजिए। ।_. 
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७ मौलिक अधिकार फा अर्थ और लक्षण ७ भारतीय संविधान में वणित मोलिक | 
| अधिकारों को विशेषताएँ ७ सोलिक अधिकारों का वर्गीकरण ७ समता का अधिकार ७स्व- : 
| तन्त्रता का अधिकार ७ शोषण के विरुद्ध अधिकार ७ धार्मिक स्वतन्त्रता का अधिकार ७ 

| संस्कृति तथा शिक्षा सम्बन्धी अधिकार ७ संवेधानिक उपचारों का अधिकार ७ मौलिक . 
अधिकारो को आलोचना । 


| आमुख 


| भारतीय संविधान में वणित मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के सर्वाधिक गौरवः र 

| शाली पक्ष हैं। इन्हें भारतीय संविधान का कंठहार, नागरिक स्वतंत्रताओं का रक्षा-कवचतथा 
| स्वाधीन भारत की राजनैतिक चेतना, राजनेतिक उपलब्धियों और आदशों का प्रकाश-स्तम्भ | द 
| कहा जा सकता है। हमारे संविधान-निर्माताओं ने इन्हें संविधान का अन्तःकरण, संविधान | 
का हृद-स्थल तथा संविधान की आत्मा की संज्ञा दी थी। इंग्लैंड के संवेधानिक इतिहास में 
जो महत्व 'मैग्नाकार्टा या 'बिल आंब राइट्स' का है, फ्रांस के इतिहास में जो महत्व 'अधिकारों 
"के घोषणा-पत्न' का है तथा अमेरिका के इतिहास में जो महत्व 'स्वाधीनता की घोषणा' या 


हू 2: वारि 4 | में 
§ je चाटंर' का है, हमारे संवेधनिक इतिहास में बही स्थान हमारे इन मौलिक अधिकारों 


को निम्नलिखित रूप में रख सकते हैं-- ६ व्ह 
र 1. मौलिक अधिकार व्यक्ति के जीवन ओर विकास के लिए परम आवश्यक होते हैं। 

॥ उनके अभाव में व्यक्ति अपने अस्तित्व और उन्नति की आशा नहीं कर सकता। | | 
१. 2. मौलिक अधिकार देश की संवंधानिक व्यवस्था के आधारभूत अंग होते हैं। उनका 

॥ संविधान में स्पष्ट उल्लेख होता है । - न्न 
| 3. मौलिक अधिकारों का सामान्यतया उल्लंघन नहीं किया जा सकता। दूसरे शब्दों में 
॥ विधानपालिका या कार्यपालिका उनका अतिक्रमण नहीं कर सकतीं । * 


® 4. मौलिक अधिकारों को न्यायपालिका का संरक्षण मिला होता है। फलतः मौलिक 
अधिकारों की उपेक्षा या उल्लंघन होने.पर न्यायालय को शरण ली जा सकती हैः। -. ० ० 
` ` 5. मौलिक अधिकारों में संविधान द्वारा निर्धारित संशोधन-प्रक्रिया के ख़तिरिक्त: 
किसी प्रकार से परिवर्तन नहीं किया जा सकता। - (of 
. ,__ मौलिक अधिकारों की .उपयुक्त विशेषताओं के. विवेचन से -मौलिक अधिकारों की 
re और आवश्यकता का संकेत मिल जाता है। मौलिक अधिकारों की उपयोगिता : 
हत्ताके कारण बाइक नुक विश्व की अनेक जनतांत्रिक व्यवस्थाओं में मूल अधिकारों 
विधान का अपरिहाय अंग बना क्या ग+। है। संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत रूस, आ 
दि देशों के संविधान इसके उदाहरण हैं।(आरतीय संविधान ने आधुनिक ह लोकतं 
का वित कलर पृथक्‌ अधः 
डोज जा र A = Fs 5 है क 3 प 


lain 


66 ` ` नवीन भारतीय संविधान और नागरिक-जोवन | ; 
३ a __भारतीथ॑संविधानःमे'वणितःभोन्षिक'्अधिकाग्हेण्की विशेषताएं. FE 

. ` _आरंतीय संविधान में वणित मूल अधिकारों के विवेचन के पूर्व उनकी प्रमुख बिशन. 
ताओं पर एक दृष्टि डाल लेना आवश्यक है। अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से संविधान 
| वृणित मुल अधिकारों की प्रमुख विशेषताओं को हम संक्षेप में निम्गलिखित रूप हैं| 

` . 1. सर्वाधिक विस्तृत अधिकार-पत्र--भारतोय संविधान में. वर्णित मौलिक अणिक 
प | की एक प्रमुख विशेषता उनका विस्तृत और व्यापक स्वरूप है। हमारे इन अधिकारों के र 
इ जक Or? ० | संविधान में एक पृथक्‌ अध्याय है तथा उन 

छ की विशेषताएं 23 अनुच्छेदों ( 12 से।30 
.1. सर्वाधिक विस्तृत अधिकार-पत्न से 35 तक) में विवेचन किया गया है । इत 
2. नकारातमक और साकारात्मक अधिकार '|से कुछ अनुच्छेद तो काफी लम्बे हैं। मौरि 
3. राज्य द्वारा निमित सामान्यं विधियों से 


Ss 


ea 
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अधिकारों का इस प्रकार का व्यापक अं 
श्रेष्ठतर : विशद विवेचन विश्व के अन्य किसी/ 
' | 4. ये अधिकार निर्वन्धनहीं संविधान में नहीं मिलता । 
' | 3. अधिकार नागरिक व विदेशियों में अन्तर 2. नकारात्मक ओर. सकारातम 
: | स्वीकार करते हैं... अधिकार--हमारे मूल अधिकारों को दुसरो 
` | 6. प्रवर्तन के लिए संवेधानिक व्यवस्यां विशेषता उनका नकारात्मक और सका 
7. मौलिक अधिकारों. के निलम्बन का _ रात्मक स्वरूप है । इसका आशय यह है किः 
` ` 1 प्रावधान इन मूल अधिकारों को दो भागों में विभाजित 
` | 8. मौलिक अधिकारों में संशोधन - 


किया जा सकता. है--निपेधात्मक ओ. 
, | > गर-सरकारी एजेन्सियों और व्यक्तियों परः | सकारात्मक । निषेधात्मक अधिकार राज 
| लागू की -शक्ति पर प्रतिबन्ध लगाते हैं ओऔ/ 
` सकारात्मक अधिकार व्यक्ति को विशिष्ट स्वतन्त्रताएं प्रदान करते हैं। £ 
® 3. अधिकार राज्य द्वारा निमित सामान्य विधियों से श्रेष्ठतर-मूल अधिकारों क॑ 
अन्य प्रमुख विशेषता यह है कि ये अधिकार राज्य द्वारा निर्मित अन्य सामान्य विधियों से शे 
3 हैं। जैसा कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के भूतपूव न्यायाधीश पातञ्जलि शास्त्री ने ग षा 
कि “संविघान'े प्रारम्भ में ही मौलिक अधिकारों का उल्लेख तथा_व्यवस्थापिकाओं पर श॑ 
अधिकारों में हस्तक्षेप का प्रतिबंध तथा इन अधिकारों के प्रवर्तन के लिए संवैधानिक अनु 
इस तथ्य के स्पष्ट सूचक हैं कि ये अधिकार राज्य द्वारा निमित सामान्य॑-विधि से श्रेष्ठ हैँ?” 


4. ये अधिकार निबंन्धनहीं हैं-कोई अधिकार निरपेक्ष अथवा: निवंन्ध नहीं होते. 


क भारत में रहने वि. 
अधिकारी नहीं हैं। - 
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. गया है कि वे अधिकारों के संरक्षण के लिए कानून की शरण ले सकते हैं। इस प्रकार मोलिक 
- अधिकारों के पीछे वंधिक शक्ति है । ह 
7, मौलिक अधिकारों के निलम्बन का प्रावधान--विशिष्ट परिस्थितियों, यथा आपातः 
काल में कुछ मौलिक अधिकारों का निलम्बन किया जा सकता है। किन्तु इस प्रसंग में यह 
स्मरण रखना आवश्यक है कि 44वें संशोधन अधिनियम द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि 
जीवन और स्वतन्त्रता के अधिकार को आपात-काल में भी निलम्बित नहीं किया जा सकता । 
8. मौलिक अधिकारों में संशोधन -मोलिकः अधिकार संशोधन की प्रभाव-परिघि से ' 
बाहर नहीं हैँ । उनमें संशोधन किया जा सकता है) यही कारण है कि मौलिक अधिकारों में. : 
समय-समय पर संशोधन होते रहे हैं। मौलिक अधिकारों में संशोधन का एक प्रमुख लक्ष्य .._ 
सम्पत्ति का अधिकार रहा है जिसे 44वें संशोधन अधिनियम द्वारा मौलिक अधिकारों की पंक्ति 
से पृथक्‌ कर वैधिक अधिकारों के रूप में प्रतिस्थापित किया गया है। 
9. गेर-सरकारी एजेन्सियों और व्यक्तियों एर भी लागू-हमारे मोलिक अधिकारों की 
अन्य प्रमुख विशेषता यह है कि ये अधिकार राज्य और उसकी एजेन्सियों पर ही लागू नहीं होते, . 
प्रत्युत गँ र-सरकारी संस्थाओं या प्राइवेट व्यक्तियों पर भी लागु होते हैं। 


संविधान में वणित मूल या मौलिक अधिकारों का वर्गीकरण 


भारतीय संविधान के तीसरे खंड में भारतीय नागरिकों के मूल अधिकारों का विवेचन 
क्रिया गया है । इस खंड में मूलतया नागरिकों के सात मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया | 
था। किन्तु 44वें संशोधन अधिनियम द्वारा सम्पत्ति फे अधिकार (31वाँ अनुच्छेद)-को मौलिक 
अधिकार के रूप में समाप्त कर दिया गया। सम्पत्ति का अधिकार अव केवल एक वेधिकया | 
|| कानूनी अधिकार रह गया है। इस प्रकार वर्तमान समय में भारतीय संविधान में छह मोलिक ... 
| . अधिकार आते हैं-- २ ह 
र ` ` 1. समता का अधिकार 

2. स्वतन्त्रता का अधिकार 
* वि ` 3. शोपण के विरुद्ध अधिकार 
गत 4. धामिक स्वतन्त्रता का अधिकार टॅ 
5..संस्कृति तथा शिक्षा सम्वन्धी अधिकार 27 
6. संवैधानिक उपचारों का अधिकार र्य 
हमारे मूल अधिकार 


' अधिकार ` अधिकार अधिकार का अधिकार. शिक्षा संबंधी उपचारों का ' 
` (अनुच्छेद (मनुच्छेद (अनुच्छेद . . ` (अनुच्छेद अधिकार ` अधिक 


~ 14-18) 19-22) 23-24) 25-28) (अनुच्छेद 

| र र - 29-30) . - 
समता का अधिकार (2४६ ४० एवण्यां७) (अनुच्छेद 14-18) | 

समता लोकतंत्र को आधारशिला है। फलतः प्रत्येक़् जनतांत्तिक व्यवस्था में 

अधिकार को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त रहता है। समता के अधिकार की इसी महत्ता 

बते हुए भारतीय संविधान में समता के अधिकार को महत्वपूर्ण स्थान प्रदान 


| 


` ` नवीन भारतीयं संविधान और नागरिकःजौवन 8 
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मता के अधिकार के इतत मुख्येत्यां निम्नलिखित अधिकीरे आति ह>(५१"कानून के समक्ष | 
समता, (2) सामाजिक समता, (3) अवसर को समता, (4) अस्पृश्यता का अन्त, (5) उपा- | : 
धियों का अन्त । र (ग 
णि 

1. 


` समता का अधिकार 


कानून के सामाजिक समता अवसर की समता अस्पृश्यता का अन्त mE का अंत | | 
मक्ष समता (अनुच्छेद 15) (अनुच्छेद 16) (अनुच्छेद 17) (अगुच्छेद 18). \ 


आ. 1. कानून के समक्ष समंता--समता को अधिकार-श्यंखला की पहली कड़ी कानून के 
समक्ष समता है।' इस समता का उल्लेख संविधान के 14वें अनुच्छेद में किया गया है! इस 
अनुच्छेद में कहा गया है कि “मारत राज्य-क्षेत्र में, राज्य किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष 
समता अथवा कानून द्वारा समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा ।' 

इसप्रकार यह अधिकार भारत राज्य-क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को 
क ल का समान संरक्षण प्रदान करता है। इसके अनुसार कानून के सामने सभी लोग समान हैं; 
न कोई छोटा है और न कोई बड़ा, न कोई कुलीन है और न कोई नीच। न कोई ` विशेप. 
४ ारे-प्राप्त वर्ग है और न कोई अधिकारों से वंचित वर्ग राज्य के सभी वर्ग के लोग देश के 
साभा.4 कानून के अधीन हैं। सवके ऊपर एक-जैसा कानून लागू है और न्यायालय में समान 
परिस्थितियों में सबको समान व्यवहार का आश्वासन दिया गया हे । भारतीय संविधान का यह 
मौलिक अधिकार ग्रेट-ब्रिटेन की भाँति देश में विधि के शासन (िपा० ०£ 1.8७ ) को स्थापना 
करता है। ' 

' 2, सामाजिक ,समता--भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 .(1) के अनुसार, “राज्य 
किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म-स्थान अथवा इनमें से किसी ४ |. 
3 के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा ।' इसी अनुच्छेद के अगले खंडों में यह कहा गया है कि / 

र ल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म-स्थान अथवा इनमें से किसी एक के आधार पर किसी | 
भी नागरिक को त सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों, मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश करने | 


र सवसाधारण -.. 
प के उपभोग से किसी को उपर्युक्त आधारों पर वंचित नहीं किया जायेगा । इस प्रकार इन | 
प्रावधानों द्वारा सामाजिक समता की स्थापना का प्रयास किया गया है । । 2 

य 3. अवसर की समता - संविधान के 16वें अनुच्छेद के अनुसार सभी नागरिकों को राज्य | 
अत्तगंत सभी नौकरियों तथा पदों की प्राप्ति का समान अवसर दिया गया है। साथ ही यह | 
पष्ट कर दिया गया है कि केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म-स्थान के आधार पर _ ५ 
वा इनमें से किसी एक के आधार पर राज्य भेदभाव नहीं करेगा और न उपर्युक्त आधार | 


1 व्यक्ति को राज्य के अन्तर्गत किसी पद या नौकरी के लिए अयोग्य ठहराया | | 
4. अस्पृश्यता का अन्त--संविधान के 17वें अनुच्छेद में अस्पृश्यता के अन्त का प्रावधान | 
स्पष्ट शब्दों में यह घोषणा की गई है कि किसी भी रूप में अस्पृश्यता का आचरण | 
त तथा दण्डनीय है । इस अनुच्छेद में कहा “गया है कि अस्पृश्यता का अन्त किया 
उसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध किया जाता है। अस्पृश्यता से उपजी | 
को करना लाग अपराध होगा जो विधि के अनुसार दण्डनीय होगा। >. 
> lic. Domain. Pan Kanya Maha Vidyalaya Collection: ; 
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5, उपाधियों का अन्त-संविधान के 18वें अनुच्छेद के अनुसार राज्य की ओर से संतिक 
तथा शिक्षा सम्बन्धी उपाधियों को छोड़कर अन्य सभी उपाधियो का अन्त कर दिया गया है: 
इंसी प्रकार किसी भी भारतीय नागरिक को विदेशी सरकार से उपाधि ग्रहण करने का अधिकार | 
नहीं है। यदि कोई व्यक्ति भारत सरकार की सेवा में दै तो वह राष्ट्रपति को स्वीकृति लेकर 
विदेशी सरकार की उपाधि ग्रहण कर सकता है। TR 
इस प्रसंग में यह उल्लेखनीय है कि भारत सरकार दवारा दिए जाने वाले 'भारत-रत्न, | 
'वद्‌म-विभूषण', 'पद्मश्री' इत्यादि पदक विशिष्ट सेवाओं के प्रतीक और पुरस्कार माने गए हैं 132 
इन्हें पदवी की संज्ञा नहीं दीं गई है । * ६1208 


समता के अधिकार के कुछ अपवाद और प्रतिवन्ध (सीमाएँ): रक 
समता के अधिकार के कतिपय अपवाद और प्रतिवन्ध हैं । संक्षेप में इनको हम निस्त | 

लिखित रूप में रख सकते हैं-- पज दा 
(क) यद्यपि सावंजनिक स्थानों में प्रवेश का सभी को समान अवसर दिया गया है, फिर 
भी सरकार स्त्रियों और बच्चों के हित के लिए विशेष नियम बना सकती है। म 
ख) पिछड़ी हुई जातियों को अन्य जातियों के समकक्ष लाने के लिए सामाजिक तथा | 

शैक्षणिक आधार पर सरकार नियम वना सकती है। “5८ 
(ग) जिन सेवाओं या नौकरियों के लिए स्थानीय भाषा या परिस्थिति का ज्ञान होना | 
आवश्यक है, उनके लिए आवश्यकतानुसार निवास-सम्वन्धी योग्यता निर्धारित की जाती है। 5% 
(घ) पिछड़ी जातियों के लिए, जिनका सरकारी नौकरियों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं 

है; सरकार उनकी स्थिति को ध्यान म॑ रखते हुए स्थान सुरक्षित रख सकती हेः $ 
(ङ) अनेक धामिक संस्थाओं, यथा मन्दिर, धामिक दूस्ट आदि सरकार के हाथःमें होते 
हैं। इन संस्थाओं की प्रबन्ध-सणितियों में सरकार उन्हीं धर्मों के अनुयायियों को नियुक्तं करती 
है। सरकार का इस प्रकार का कार्य समता के अधिकारों के विरुद्ध नहीं माना जायगा । _ 


समता के अधिकार की आलोचना 


समता के अधिकार कीं अनेक आधारों पर आलोचना को गई है। आलोचकों के 
सार भारतीय संबिधान में वणित समता का अधिकार एक निरर्थक और निष्प्राण अधिकार हे । 
उनके अनुसार समता के अधिकार का मुख्य स्तम्म आशिक समता होती है। किन्तुं भारतीया 


= 


¢ = 
५१22 
> कह: 


संविधान में आधिक समता का कोई संकेत नहीं है । इस प्रसंग में डॉ० जेनिग्स के ३ 
विचार उल्लेखनीय हैं। उनके शब्दों में ऐसा प्रतीत होता है कि. यदि श्री जॉन ब्राउन 
जॉन ब्राउन या जनरल जॉन ब्राउन बन जाते. हैं--या वे स्वणे-जटित मोटर में घूमते | 
अपनी स्त्री को जवाहरात ओर सिल्क की साड़ियों से लाद देते हैं तो समता के अ अधिकार: 
खण्डन नहीं होता, परन्तु यदि प्रस्तुत प्राध्यापक (सर आइवर जेनिग्स) के सदृश (लोग) 
की निःशुल्क उपाधि प्राप्त कर लेते हैं तो समता के अधिकार का खण्डन होता है। | 


2. स्वतन्त्रता का अधिकार (२/४४ 10 Freedom) (अनुच्छेद 19,20, 21: 


व्यक्तिगत स्वतंत्रता मौलिक अधिकारों में सर्वाधिक मौलिक अधिकार 
कार के अभाव में अन्य मौलिक अधिकार निरर्थक हो जाते हैं। स्वतंत्रता के इर्स 
ध्यान में रखकर भारतीय संविधान में स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार. को उपयुक्त र 
गया है। संविधान के 19 से लेकर 22 अनुच्छेद तक में स्वतंत्रता के अधिकार 
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10 .______ . नुवीत भारतीय संविधान ओरनागरिक-जीवन | - 
__ ` स्वतंत्रता के इसे अधिकार के अन्तगते संविधान की 194 अनुच्छेद अत्यन्त महत्वपूर्ण 
है।इस अनुच्छेद को मूल व्यवस्था के अनुसार नागरिकों को सात स्वतंत्रताऐ प्रदान की गई 
` यी। ये सात स्वतंत्रता इस प्रकार थीं: (1) विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, (2) बिना 
' ` हथियार के शान्तिपूर्वक सभा करने की स्वतंत्रता, (3) समुदाय और संघ बनाने की स्वतंत्रता, 
(4) भारत को सीमा के अन्तर्गत आने-जाने की स्वतंत्रता, (5) निवास को स्वतंत्रता, (6) 
सम्पत्ति के अजेन, धारण एवं व्यय की स्वतंत्रता, (7) कोई वृत्त, उपजीविका, व्यापार या 


अजन, घारण ओर व्यय की स्वतंत्रता को 44वें संशोधन अधिनियम .द्वारा हटा दिया गया है । 

` इस प्रकार सात स्वतंत्रताओं के स्थान पर केवल छह स्वतंत्रताऐ रह गयी हैं। इन छह स्वतंत्र- 
_ तारों के अतिरिक्त स्वतंत्रता के अधिकार के अन्तगंत तीन अन्य स्वतंत्रताएँ भी आती हैं। ये हैं : 

कानून का उल्लंघन होने तक दण्ड से स्वतंत्रता, जीवन तथा शरीर की स्वतंत्रता, वन्दीकरण की 

। _ अवस्या में अधिकार । ; 

. इसप्रकार स्वतंत्रता के अधिकार को हम तालिका की दृष्टि से अग्रांकित रूप में रख 


सकते हैं- 
a स्वतन्त्रता का अधिकार 
. ७»  विचारओर शान्तिपूर्वक - संघ बनाने की आने-जाने.की निवास की 
MS अभिव्यक्तिकी सभा करने की स्वतन्त्रता स्वतन्त्रता स्वतन्त्रता 


॥ स्वतन्त्रता स्वतन्त्रता (अनु०19) (अनु०19) (अनु० 19) 
(अनु० 0 पण - (अनु० 19) 


= जात WIDE ERP प 


Rar या कानून न का उल्लंघन जीवन तथा वन्दीकरण की 
रोजगार की स्‍्व- न होने तक दण्ड की शरौर की अवस्था में 
तन्त्रता (अनु० 19) स्वतन्त्रता ` स्वतन्त्रता - अधिकार 


4. बिचार मोर अभिव्यक्ति को स्वतन्द्रता--इस अधिकार के अनुसांर भारत के प्रत्येक 

को भाषेण और विचारों की अभिव्यक्ति का अधिकार है ।-इसी कोटि के अन्तर्गत अपने 

द्य की अभिव्यक्ति के लिए पुस्तके लिखने तथा समाचार-पत्नों आदि की. स्वतन्त्रता आती 
इस प्रकार विचार ओर अभिव्यक्ति की स्वतन्लता प्रदान कर भारतीय संविधान ने स्वतन्त्र 
जनमत के माग का मार्ग के दिया है। 

2. बिना हथियार .के सभा करने को स्वतन्त्रता-भारत के नागरिकों को शान्तिपूर्ण' 
हृषियार के एकत्रित होने तथा सभा करने की स्वतन्त्रता प्रदान की गई है। जनतन्त्र 
के लिए ख्वतन्त्रता आवश्यक है । इस स्वतन्त्रता के बिना भाषण और विचारों की 

का कोई महत्व नहीं रह जाता । 

समुदाय, संस्था या संघ बनाने को स्वतन्त्रता-संविधान प्रत्यक नागरिक को 

या संघ बनाने की स्वतन्त्रता देता है। इस अधिकार के आधार पर भारतीय 

आवश्यक आकांक्षा, रुचि, अपने लाभ या परोपकार के लिए समुदाय, संस्था या. 

द की स्थापना कर सकते हैं। न ; 1 

भ्रमण या आने-जाने को'स्वतन्त्रता--इस अधिकार के अनुसार .मारतोय नागरिकों 
पार या अपनी यावर्भकतानुसार भारत में भ्रमण या आने-जाने की स्वतंत्रता 
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कारवार करने की स्वतंत्रता । इन सात स्वतंत्रताओं में से छठी स्वतंत्रता, अर्थात्‌ सम्पत्ति के ` 


2 > 
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5. निर्मोस स्वतस्तु ०स्वेसन्सिता(के्ममुसार" भररिसप्राज्य-लेत के अन्तर्गत | 
निवास या रहने या स्थायी रूप से बस जाने का अधिकार हे । न 
` 6 वृत्ति, व्यापार या रोजगार को स्वतन्त्रता-इस स्वतन्त्रता के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति . 
को अपनी इच्छानुसार कोई भी उचित पेशा चुनने तथा व्यापार व कारोबार-करने की स्वतंत्रता. 
दी गई है! Fo 
7. कानून का उल्लंघन न होने तकं दण्ड को स्वतन्त्रता--संविधान के अनुच्छेद में यह 
कहा गया है कि कोई व्यक्ति किसी अपराध के लिए उस समय तक अपराधी नहीं ठहराया जा | 
सकता जव तक कि उसने अपराध के समय में लागू किसी कानूंन का उल्लंघन न किया हो। इसके | 
, साथ यह व्यवस्था की गई है कि कोई भी व्यक्ति एक ही अपराध के लिए एक वार से अधिक | 
दंडित और अभियोजित न हो और न ही किसी अपराध में अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध. ` ' 
गवाही (साक्षी) देने के लिए वाध्य किया जायेगा । 5९२ | 
8. जीवन तथा शरीर की स्वतस्त्रता--इस स्वतन्त्रता का प्रावधान संविधान के । 
इवकीसवे अनुच्छेद में किया गया है। इस अनुच्छेद में कहा गया है किईकिंसी व्यक्ति को अपने | 
घ्राण एवं शरीर की स्वतन्त्रता से विधि द्वारा पुरस्थापित प्रक्रिया (Pr0c९d५T established: , 
७५ 1४४) को छोड़कर अन्य किसी प्रकार वंचित नहीं किया जायगा । ' दूसरे शब्दों में किसी - 
व्यक्ति के जीवन तथा उसकी व्यक्तिगत स्वतन्त्रता का राज्य की ओर से तब तक अपहरण नहीं ' 
किया जा सकता जब तक ऐसा करने के लिएं किसी कानून का निर्माण न किया गया हो. 
44वें संशोधन अधिनियम (1979) द्वारा.इस स्वतन्त्रता को और सुरक्षित करने का | 
प्रयास किया गया है । इस संशोधन अधिनियम के अनुसार अव आपात-काल में भी जीवन मर 
शरीर-रक्षण के अधिकार से किसी को वंचित नहीं किया जायगा । विक 2.2: 
9. बन्दीफरण को अवस्था में संरक्षण- संविधान के अनुच्छेद 22 द्वारा बन्दीकरण को 
अवस्था में कुछ अधिकार प्रदान किये गये हैं। ये अधिकार इस प्रकार हैं-: र सत 
क 1. बन्दी को वन्दी बनाने के कारणों या उसके अपराध के बारे में बताये विना बच्दीगृह 
~ ` में अधिक समय तक नहीं रखा जा सकेगा । ` न्य 
2. अपराधी को यह अधिकार दिया गया है कि वह अपनी इच्छानुसार किसी वकील 
परामर्श ले और उसके हारा अपनी प्रतिरक्षा का प्रवन्ध करे। हि 
3. यह प्रावधान किया गया है कि जो व्यक्ति बन्दी बनाया जाय, उसे 
ही निकटतम न्यायाधीश के सामने उपस्थित किया जाय ।' 
4. न्यायाधीश की आज्ञा के बिना किसी व्यक्ति को इन 24 घंटों से अधिक 
रखा जा सकता । - हट 


स्वतन्त्रता के अधिकार पर प्रतिबन्ध 


स्वतन्त्रता के जिस अधिकार का विवेचन किया गया है, वह निर्बन्धः 'नहीं 
अनेक प्रतिबन्ध हैं। उदाहरण के लिए, हम विचार ओर अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता 
हुँ । संविधान के अनुसार राज्य को यह अधिकार है कि वह राज्य की सुरक्षा, विदेशी 
मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध, सार्वजनिक सुव्यवस्था, भद्रता या नैतिकता, न्यायालयों. 
यी के अपमान और अपराध को रोकने के हित में इन अधिकारों पर उचित 
सकती है। > i / 
eS कि 


1, इन 24 घष्टो में वन्दीगृह से न्यायालय तक जाने का समय सरि 
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। अट . नवीन भारतीय संविधान ओर नागेरिक-जीवत 


. : इसी प्रकार वाहि शपत्विपर्ेकञ सा झाले, गी>मतता० उठ आतिवन्ध द्‌ 
' -संविधान में कहा गया है कि राज्य सार्वजनिक सुव्यवस्था के हित' में तथा .'नेतिकता के हित में 
. युक्तिसंगत प्रतिबन्ध' (२८४५018510 1१०५४८४015) लगा सकता है । इसी भाँति संघ बनाने, 
. आते-जाने, निवास या वृत्ति अथवा रोजगार करने की स्वतन्त्रता प्रतिबन्धित है । उदाहरण के 
| संघ बनाते के अधिकार को 'सावंजनिक व्यवस्था” तथा नैतिकता के हित में प्रतिबन्धित 
| किया जा सकता है। आने-जाने तथा निवास की स्वतन्त्रता 'सर्वसाधारण के हित में” तथा अनु- 
सूचित जनजातियों के हित में' प्रतिबन्धित को जा सकती है। वृत्ति, उपजीविका या व्यापार को 
` स्वतन्त्रता पर भी साधारण जनता के हित में राज्य 'युक्तिसंगत प्रतिबन्ध' लगा सकता है। 
5 इसी प्रकार वन्दीकरण की अवस्था में प्राप्त अधिकारों के विषय में कहा गया है कि 
` _ बन्दी बनाये गये व्यक्तियों को प्राप्त संरक्षण की स्वतन्त्रता दो प्रकार के अपराधियों पर लागू 


' नही होगी : प्रथम, शत्र देश के निवासियों पर; तथा दुसरे, निवारक निरोध अधिनियम के 


` अन्तर्गत गिरफ्तार व्यक्तियों पर । इस प्रकार हम देखते हैं कि स्वतन्त्रता के अधिकार पर अनेक 
: ` प्रतिबन्ध हैं। 9 


___ तिवारक निरोध ( Preventi४० 160० )-स्वतन्त्रता के अधिकार के प्रति- ` 


 बन्धों के विवेचन के प्रसंग में निवारक निरोध के विषय में दो शब्द कह देने आवश्यक हैं। 
संविधान के अनुच्छेर 22 के खण्ड 4 में निवारक निरोध की चर्चा की गई है। निवारक निरोध 
' का उहेश्य किसी व्यक्ति को अपराध करने के पहले ही: शंका होने पर गिरफ्तार कर लेना है। 
` इसके अनुसार किसी व्यक्ति को कुछ समय फे लिए विना मुकदमा चलाये नजरबन्द किया जा 
सकता. है। ` . , 

> संविधान में निवारक निरोघ-सम्बन्धी प्रावधान अत्यन्त विवादास्पद रहा है.। संविधान- 
जब यह अनुच्छेद पास हो रहा था, तब इसकी कट्‌ आलोचना की गई थी । संविधान-सभा 
मुख सदस्य श्री एच० वो० कामथ ने कहा था कि “यह दिन लज्जा और दुःख का है। 
गा भारतीय जनता की रक्षा करे।” इसी. प्रकार एक सदस्य ने इसे अत्याचार का घोपणा- 
|| पत्र ( Declaration of Tyranny) कहा था। इसी प्रकार समय-समय पर अन्य लोगों द्वारा 
सलक ; आलोचना की गई है। 


संविधान में वणित निवारक निरोध-व्यवस्था के अनुसार सन्‌ 1950 ई० में ही निवारक 


वरूप वह 1969 ई० तक चलता रहा । 1969 ई० में इसकी अवधि न बढ़ाई जा सकी । 
| ० में जव पाकिस्तान के शरणाथियों का संकट उत्पन्न हुआ, तब आन्तरिक सुरक्षा 
अधिनियम धियम ( Maintenance of Internal Security Act, 1971 ) के नाम से इसे पुन: 
गया । साधारण बोलचाल की भाषा में इसे मीसा (\/15A ) कहा जाता रहा। आपात- 
अधिकारियों ने इसका दुरुपयोग किया। फलतः इसकी कट्‌ आलोचना हुई। 
(पार्टी सत्ता में आई तो उसने इस प्रकार के दुरुपयोग को रोकने के लिए 44वें संशोधन 
प (1979 ३०) में कुछ प्रावधान किये। इसके अनुसार यह व्यवस्था की गई है कि 
कानून के अन्तगंत किसी व्यक्ति को तभीःदो- माह से अधिक अवधि के लिए 
या जा सकता है जबकि परामशंदाता मण्डल यह प्रतिवेदन दे दे कि दो मास से 
बन्दी के पर्याप्त आधार हैं। इस प्रकार के 'परामर्शदाता मण्डल' (एडवाइजरी बोर्ड ). 
यक छ से उच्च न्यायालय का एक पदासीन न्यायाधीश होगा तथा पराम्श- 
हिव राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सिफारिशों के 
£ का आन्तरिक सुरक्षा अधिनियम 44वें संशोधन के प्रतिकूल थां । अतएव वह. 
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प; | अधिनियम' पास हो गया था। समय-समय पर इसकी अवधि बढ़ाई .जाती रही जिसके _ 
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बाद में बढ़ती हुई महंगाई तथा आथिक अपराधों को रोकने के लिए तत्कालीन प्रधान 

मंत्री श्री चरणसिंह के मंत्रिमण्डल के परामर्श पर अक्टूबर, 1979 ई० में राष्ट्रपति ने निवारक 
निरोध-सम्वत्धी अध्यादेश. जारी किया । 1980 $० की सातवीं लोकसभा के निर्वाचन में इन्दिरा 

कांग्रेस को बहुमत मिला 1 उसने अध्यादेश को अधिनियम का रूप देने का प्रयास किया । फलतः 

1980 ६० की फरवरी में - राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (पश $८०४६) 8०) बना] . 


स्वतंत्रता के अधिकार की आलोचना Le 


भारतीय संविधान भारतीय नागरिकों की स्वतंत्रता का महत्वपूर्ण अधिकार प्रदान 

करता है। उन्हें एक प्रकार से सभी महत्वपूर्ण और मौलिक स्वतंत्रताए प्रदान की गई हैं। किन्तु । 
इस अधिकार में जो अनेक प्रतिबन्ध लगा दिए गए हैं, वे इस अधिकार के महत्व को कम करते ' 
हैँ । आलोचकों के अनुसार ये प्रतिबंध बहुत ही संदेहपूर्ण, अनिश्‍चित ओर लचीले हैं। इसी प्रकार 
निवारक निरोध-विषयक प्रावधान की भी कटु आलोचना की गई। इसे 'दमन और निरंकुशता 
का पत्र, 'दासता का चाटंर' तथा अप्रजातांत्रिक कहा गया है । आलोचना के इन तकां में कुछ 
सत्य है, किन्तु देश की परिस्थिति को देखते हुए हमें यह स्वीकार करने में संकोच नहीं होना 
जि भारतीय संविधान-निर्माताओं ने वहुत सोच-समझकर स्वतंत्रता-विषयक प्रावधान 
बनाए थे। a 0.9 


3. शोषण के विरुद्ध अधिकार (अनुच्छेद 23, 24) (Right Against Exploitati 9 


भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों के. अन्तर्गत एक अन्य महत्वपूर्ण. 

१ आकार णय के विरुद्ध अधिकार है ॥ इस अधिकार के अन्तर्गत मुख्यतया तीत निम्नलिखित 
अधिकार हैं-- ; 

1..छोटी आयु के बालकों के शोण्ण पर रोक, 

2. मनुष्यों के क्रय-विक्रय पर रोक, 
3 बेगार लेने पर रोक 1 ह न 
हट छोटी आयु के बालकों का शोषण न हो, इसके लिए संविधान में यह व्यवस्था 
5 कि चौदह वर्ष से कम आयु वाले किसी बालक को किसी कारखाने या खान में नौ 
जायगा और न किसी अन्य कष्टकारक मजदरी में लगाया जायगा । 

इसी प्रकार संविधान में यह स्पष्ट रूप सें कह दिया गया है कि मनुष्यों की 


अवैध या गैर-कानूनी होगी । ; 


वेगार पर रोक लगाने के लिए भी संविधान में समुचित व्यवस्था की गई है 
नागरिक किसी से बेगार लेता है तो वह अपराधी समझा जायगा। हिल ल NR 
. शोषण के अधिकार के अपवाद और प्रतिजन्‍्ध--इस अधिकार में भी ।संवि 
- धान के अनुसार राज्य सावंजनिक प्रयोजन हेतु अनिवार्य सेवा अधिनियम कार्यान्वित 
है। इस प्रकार यदि देश पर किसी प्रकार का संकट उपस्थित होता है तो राज्य अप 
नागरिकों को सेना में भर्ती होने के लिए बाध्य कर सकता है। 
4. धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 25,26, 27 एबं 28) ( 
dom of Religion) « ; 
भारतीय संविधान धामिक स्वतंत्रता के महत्व को स्वीकार करता 
रिकों को महत्वपूर्ण घामिक स्वतंत्रता प्रदान करता है.। घामिक स्वतंत्रत 
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1. प्रत्येक व्यक्ति को सावंजनिक सुव्यवस्था, नैतिकता तथा स्वास्थ्यं सम्बन्धी नियमों के | 
रहते हुए अन्तःकरण की स्वतंत्रता है। : 


2. अत्येक व्यक्ति को अपने धर्म को मानने, उपासना की शोई विधि अपनाने; अयने घमं 
| का प्रचार करने का अधिकार है । गि 
3. धर्मे-अचार के लिएं व्यक्ति अपनी पृथक्‌ धामिक संस्थाएँ ओर संगठन बना सकता है 
तथा उनका प्रवन्ध कर सकता है । ; है 
4. राज्य अपनी ओर से किसी धर्म फो प्रोत्साहित नहीं कर सकता और न घामिक | 
प्रयोजन के लिए किसी व्यक्ति को कर देने को बाध्य कर सकता है । ४ 
3, राज्य द्वारा संचालित शिक्षण-संस्थाओ में (जिनका पूरा खर्च राज्यकी ओर से जाता _ + 
है) धामिक शिक्षा नहीं दी जा सकती । | 
धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार पर प्रतिबन्ध . य 
इस प्रकार संविधान सभी आवश्यक धामिक स्वतंत्रताऐ प्रदान करता है। धामिक 
स्वतंदता-सम्वन्धी इन धाराओं को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार-पत्र' (टाकाल ०f 7ध- 
8015 1७४) कहा गया है। ` 


अन्य अधिकारों की भाति धामिक्ष स्वतंत्रता पर भी अनेक प्रतिबन्ध हैं। इत प्रतिबन्धो 
को हम संक्षेप में निम्नलिखित रूप मे रब सकते हैं-- न 


1. राज्य सावंजनिक हित, नैतिकता तथा स्वास्थ्य की दृष्टि से धामिक स्वतंत्रता को 
नियंत्रित कर सकता है । 


2. राज्य आधिक, राजनैतिक तथा सामाजिक दृष्टि से धासिफ मामलों में हस्तक्षेप कर Ee 


सकता है। 


5. संस्कृति तथा शिक्षा-सम्बन्धी अधिकार (अनुच्छेद 21 और 30) (Cultural ang: 
"_ Educational Rights) "० 


भारतीय संविधान सभी भारतीय नागरिकों को संस्कृति तथा शिक्षा-सम्बन्धी अधिकार 
प्रदान करता है। इस अधिकार के मुख्य पक्ष निम्नलिखित हैं-- नच प. 
= 5“ भारत या उसके किसी भी भाग में रहने वाले नागरिकों के अंत्येक ऐसे वर्ग को. 
जिसकी अपनी पृथक्‌ भाषा, लिपि या संस्कृति हो, उसे बनाये रखने का अधिकार दिया गया है 


._ 2. धर्मे या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गो को अपनी शैक्षणिक संस्थाओं 
- स्थापना तथा प्रशासन का अधिकार दिया गया है। डव 


3. राज्य या राज्य को सहायता से संचालित विद्यालयों में मूल वंश, धमं भ 
आदि के आधार पर किसी का भेदभाव नहीं किया जायगा। 
4. राज्य द्वारा विभिन्न वर्गों को शिक्षण-संस्थाओं . इत्यादि को आधिक सहायता देने से 
किवी प्रकार का भेदभाव नहीं जायगा । Bs 
`` 3 संवैधानिक उपचारों का अधिकार (अनुच्छेद 32) (३४४४ (० ८००४४१०४० 
EE Remedies) | 


म, अधिकार के अन्तर्गत अन्तिम, किलत सर्वाधिक म हत्वपूर्ण | मूल भ का पर 
त अधिकार है । डॉ० अम्बेदकार ने इस अधिकार को, 


Fo tn ह Jo न | 
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संवैधानिक उपचारों का अधिकार नागरिकों के मूल अधिकारों का सर्वाधिक 
बन पक्ष है ग इसके अभाव में अन्य मौलिक अधिफारों का कोई महत्व जा रह जाता है। 
इस दृष्टि से संवैधानिक उपचारों के अधिकार को यदि भारतीय नागरिकों के मूल अधिकारों 
का मूर्धन्य अंग कहा जाय तो असंगत न होगा । भारतीय संविधान में इस अधिकार का समावेश 
| कर मूल अधिकारों की सुरक्षा को व्यवस्था को गई है। इस प्रकार अधिकारों की सुरक्षा को | 
| भो एक अधिकार मान लिया गया है । £ | 
` संवैधानिक उपचारों के अधिकार के अनुसार यदि कोई सरकार, संस्था या व्यक्ति 
जमाते रूप में किसी नागरिक के मूल अधिकारों का अपहरण करता है तो वह नागरिक | 
यायालय की शरण ले सकता है। न्यायालय ऐसी स्थिति में अधिकार की रक्षा के लिए | 
आवश्यक आदेश दे सकता है। संवैधानिक शब्दावली में इन आदेशों -को 'रिट' (छा! )कहा | 
* जाता है। हिन्दी में इन्हें आदेश तथा लेख की संज्ञा दी गई है। ये 'रिट' या लेख कुल पाँच 
` प्रकार के हैं-- 
. 7 बन्दोअत्यक्षीकरण (हैबियस कार्स), 
2, परमादेश (मैण्डमस), 
3. प्रतिषेध (प्रोहिबिशन), 
4. अधिकार-पृच्छा (को-वारण्टो) तथा 
७ 5ऽ.उतरेषण (साशयोरारी) 
| ¬. उहाँ हम इन पाँच प्रकार के लेखों या आदेशों पर. संक्षेप में प्रकाश डालेंगे । इन आदेशों 
कक विषय में यह बात ध्यान देने को है कि इन आदेशों के जारी करने का अधिकार केवल 
४. सर्वोच्च न्यायालय ओर उच्च न्यायालयों को है । | 
४ 1], बर्दोअत्यक्षीकरण (४ 01 ४७०55 00115)--बन्दी-प्रत्यक्षीकरण लैटिन 
भाषा के 'हेवियस कापंस' (110९25 001905) शब्द का हिन्दी रूपान्तर है । 'हैबियस कार्पस' 
0 का शाब्दिक अय है शारीरिक रूप में उपत्थिति। इस प्रकार 'बन्दी-प्रत्यक्षीकरण लेख “का अर्थ 


re 


` होता है की के शरीर को न्यायालय के सामने उपस्थित करो. ।' यह लेख उसं व्यक्ति को | 
5 ता पुर लागू किया जाता है जो यह मानता है कि उसे अवेध खूप से बन्दी बनाया | 
"गवा हे.। 


९ 
_ 
3 

१ 


` बन्दी को प्रार्थना पर न्यायालय गिरफ्तार किए वर व्यक्ति को अपने समक्ष प्रस्तुत्त कर्ते 
का आदेश दे सकता है और इस बात की 'जाँच कर, सकता है कि व्यक्ति को कानून के वि | 
ie गिरफ्तार किया गया है या .कातून के | 


अनुसार। यदि बन्दी को ञान ने के विरु | 
न्यायालम 


| 
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की प्रार्थना पर उस समय जारी किया जाता है जज कि कोई अधिकारी या प्राधिकारी झपने 
कर्तव्य-पालन की उपेक्षा करता है और उसकी उस उपेक्षा से उस व्यक्ति के मूल अधिकार का 
उल्लंघन होता है। 
उदाहरण के लिए, रेलवे के नियम के अनुसार किसी व्यक्ति को रेलवे द्वारा क्षति होने . 
पर क्षतिपूति मिलनी चाहिए। किन्तु सम्बन्धित रेलवे पदाधिकारी किसी कारण से उस व्यक्ति 
को क्षतिपूति की धनराशि नहीं देता । ऐसी स्थिति में क्षतिग्रस्त नागरिक न्यायालय से परमा- 
देश-जारी करने की प्रायंना कर सकता है और न्यायालय उस अधिकारी को समादेश द्वारा 
अपने कर्तव्य-पालन के लिए वाध्य कर सकता है ! 
3. प्रतिषेध (Writ of Proiiibt००)~-प्रतिषेध का अथे है रोकना या मना करना । 
जव कोई न्यायालय या अद्ध-च्याथिक संस्था अपने अधिकार-शेत्न के बाहर कायं करती है तो उसे . 
रोकने के लिए यह आदेश:जारी किया जाता है। इस प्रकार प्रतिषेध का आदेश उच्च न्यायालय 
2, द्वारा निम्न न्यायालय या अद्ध -न्यायिक निकाय (९५३७।-]५५०।३। ७०५५) को किसी नागरिक 
| की प्रार्थना पर उस समय जारी किया जाता है जव कि न्यायालय या अद्ध -न्यायिक निकाय या. 
| संस्था अपने अधिकार का अतिक्रमण करता|करती है। 
| ` 4. अधिकार-पृड्छा ( it 0 (२ए०-४१४॥॥०)--अधिकार-पृच्छा या 'को-वारण्टो' 
~ , | का शाब्दिक अर्थ है किस अधिकार से--8 शव: ४४1011४ ? जब कोई व्यक्ति ऐसे एदाछ्चिः | 
। कारी के रूप में कार्य करने लगता है जिसका उसे वैधानिक अधिकार प्राप्त नहीं'हीता तो 
न्यायालय अधिकार-पृच्छा लेख या आदेश जारी कर उस व्यक्ति से यह पूछता है कि किस 
अधिकार से वह सम्बन्धित पद पर कार्य कर रहा है! इस प्रकार यह आदेश उस व्यक्ति के विरुद्ध 
जारी किया जाता है जिसका पद या नियुक्ति विवादास्पद होती. है । यदि न्यायालय को 
यह विश्वास हो जाता है कि वह व्यक्ति अंवैध रूप से किसी पद पर कार्य कर रहा है तो 
न्यायालय उस व्यक्ति को उस पद से अलग होने का आदेश दे सकता है। अधिकार-पच्छा 
आदेश. किसी व्यक्ति की प्रार्थना पर सर्वोच्च . न्यायालय तथा उच्च .न्यायालय द्वारा जारी किए 
जाते हैं। किन्तु इस सम्बन्ध में यह स्मरण रखना आवश्यक है कि अधिकार-पृच्छा आदेश 
केवल कानून द्वारा स्थापित किए गए सार्वजनिक महत्व के पदों के विरुद्ध स्तुत किये जा सकते 
हैं, निजी संस्थाओं के विरुद्ध नहीं । 
5. उत्प्रेषण-लेख (7 ०† C९7६।०7३९।) इसका शाब्दि अर्थं है पूर्णरूप से सूचित 
होना (7० ७९ 1019 17(071९१) । इस आदेश द्वारा किसी निम्न न्यायालय या अद्ध त्यायिक . 
प्राधिकारी को उसके समंक्ष विचारार्थं प्रस्तुत किसी मुकदमे और उससे सम्बन्धित समस्त | Se 
कागजपत्रों को ऊपर के या अन्य न्यायालय में भेजने का आदेश दिया जाता है।इस आदेशका | 
प्रयोग मुख्यतया दो आधारों पर किया जाता है । प्रथमतः जब कि मुकदमा सम्बन्धित | 
न्यायालय के अधिकार-क्षेत्र के बाहर हो तथा दूसरे तब, जब कि उस न्यायालय में न्यायके | 
के दुरुपयोग की आशंका हो । न. 


इस प्रकार हम देखते हैं कि भारतोय संविधान में मौलिक अधिकारों को रक्षा के लिए रे 
महत्वपूर्ण प्रयास किया गया है। इस प्रयास के प्रभाव में हमारे मौलिक अधिकार 'कोरे दस्ता= 


ee भक्षिका; अीभित "आ अमर्यादिक्त अधिकार न 


! सोमा या प्रतिबन्ध है । वस्तुत: प्रत्येक अधिकार किसी न किसी प्रतिबन्ध 
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उदाहरण के लिए, समता के अधिकार को ले लीजिए । सरकार स्त्रियों, बच्चों 
तथा पिछड़ी हुई जातियों के हित की दृष्टि से इस अधिकार हमे प्रतिबन्धित कर सकतो.है। 
इसी प्रकार स्वतंत्रता के अधिकार को ले सकते *' संविधान हमें विचार और अभिव्यक्ति की 
स्वतंत्रता प्रदान करता है। किन्तु राज्य को यह अधिकार है कि वह राज्य की सुरक्षा, विदेशी 
राज्यों से मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध, सार्वजनिक सुव्यवस्था, भद्रता, नेतिकता, न्यायालयों को मानहानि, 
व्यक्तियों के अपमान और अपराध को रोकने के लिए इन अधिकारों पर उचित प्रतिबन्ध लगा 
सकता है। इसी प्रकार अन्य स्वतंत्रताओं को भी प्रतिबन्धित किया जा सकता है । 
` शोषण के विरुद्ध अधिकार की. भी अपनी सीमाएं हैं। घामिक अधिकार को भी राज्य 
साबंजनिक हित, नैतिकता तथा स्वास्थ्य की दृष्टि से. नियंत्रित कर सकता है। यही नहीं, 
` आधिक, राजनीतिक, सामाजिक तथा धार्मिक स्वतंत्रता पर कतिपय प्रतिबन्ध लगाए जः सकते 
. ह । यही बात संस्कृति और शिक्षा सम्बन्धी अधिकार के विषय में भी कही जा सकती है। लोक- 
हित की दृष्टि से इन अधिकारों को मर्यादित करने का अधिकार राज्य फो प्राप्त है । जहाँ तक 
संवंधानिक उपचारों के अधिकार का प्रश्‍न है, संकट-काल में इस अधिकार के प्रयोग को स्थगित 
'किया जा सकता है । इस प्रकार हुम देखते हैं कि प्रायः हमारे सभी अधिकारों पर कुछ न कुछ 
`` सीमाएं हैं। इन सीमाओं को बहुलता के कारण आलोचकों ने भारतीय संविधान के मौलिक 
) अधिकारों को मौलिक अधिकारों का अध्याय' न कहकर 'मौलिक अधिकारों की सीमाओं का - 
अध्याय (8 Chapter of Limitaions on Fundamental (5) कहा है। 


मौलिक अधिकारों का प्रयोग कब स्थगित हो सकता हे ? 
भारतीय संविधान में बित मौलिक अधिकारों की एक प्रमुख विशेषता. यह है विः इन 


अधिकारों में से अनेक अधिकार विशिष्ट थतियों में स उनके 
प्रयोग को स्थगित किया जा सकता है। परिस्थितियो में निलम्बित हो सकते हैँ या उनके 


PoP RR REPRESS जि 
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| 


2: 4. - य, 5 गुल अधिकारो के प्रयोग को प्रभावित, नियंत्रित या 
* निवारक निरोध-सम्वन्धी अध्यादेश या अधिनियम के स्थिति. में 
मु लागू होने की स्थिति. में भी 
५ कुष्ठ मुल अधिकार सम्बन्धित व्यक्ति के लिए अहीन हो जाते है ।- 


ु लिए कुछ कक ह ग सार शान्ति-व्यवस्था बनाए रखने के 

__ आवागमन, संगठन या ह करे घों के लागू होने पर विचार-अभिव्यक्ति, 
Ee BI... आदि की स्वतंत्राऐं निलम्बित हो जाती 
` (6. संविधान के 


। संकट-काल की घोषणा 
` का प्रयोग यी जाता णा होने पर अनेक प्रकार के मूल अधिकारों 
शाप लत न. करे के विकारों में मुख्यतया भाषण, अभिव्म 


क ना | | 
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हमारे मौलिक अधिकार ५207० 79. 


. ` इसप्रकार हम देखते हैं कि संविधान में नागरिकों के मौलिक अधिकारों के निलम्बन 
के लिए अनेक प्रावधान है । विशिष्ट परिस्थितियों में नागरिक अपने अनेक मौलिक अधिकारों 
.से वंचित किए जा सकते हैं । 
पर हमें यह न भूलना चाहिए कि मौलिक अधिकारों के निलम्वन-विषयक ये प्रावधान 
राष्ट्र के व्यापक हित को दृष्टि-पथ में रखकर किए गए हूँ। अतएव इनसे सशंकित होने की 
आवश्यकता नहीं है। इन प्रावधानों की आड़ में संकट-काल में नागरिकों को उनकी' व्यक्तिगत 
स्वतंत्रता से न वंचित किया जा सके, इसके लिए भी संविधान में अनेक प्रावधान हैं। अभी 
हाल में इस दृष्टि से 44वें संशोधन अधिनियम द्वारा एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है, वह 
यह कि इस संशोधन के अनुसार संकट-काल में भो किसो को उसके जीवन और शरीर की रक्षा 
के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता । 


मौलिक अधिकारों की आलोचना 


मौलिक अधिकारों की अनेक विद्वानों ने अनेक आधारों पर आलोचना को है। 
आलोचना के मुख्य तर्को को हम निम्नलिखित रूप में रख सकते हैं-- 


1. सौलिक अधिकार अत्यन्त प्रतिबन्धित है-मौलिक अधिकारों की प्रथम प्रखर 
आलोचना को यह प्रमुख आधार है कि मौलिक अधिकार अत्यन्त प्रतिबन्धित हैं। आलोचकों 
के अनुसार प्रत्येक अधिकार पर किसी प्रतिबन्ध का कोई प्रश्‍नचिल्ल अवश्य लगा है। इन 
प्रतिबंधों ने मौलिक अधिकारों को अत्यन्त सीमित कर दिया है। ये सीमाएँ इतनी व्यापक हैं 
कि आलोचकों ने मौलिक अधिकार-विषयकः अध्याय को मौलिक अधिकार क्रा अध्याय न 

; कहकर उनकी सीमाओं का अध्याय कहा है । 


SS 


मौलिक अधिकारों की आलोचना | इसी प्रकार कुछ अन्य आलोचकों ने इस अध्याय 
1. मौलिक अधिकार अत्यन्त प्रति |को अधिकारों का निषेध (9६१४०१, ०£ 
बंधित हैं ` R९1५) कहा है। भारत के सर्वोच्च न्याया- 


2, आथिक अधिकारों का अभाव है 


3 अधिकारों की भाषा क्लिष्ट और | हु के भूतपूर्व न्यायाधीश एम० सी० छागला ने 


इन्हीं सीमाओं के प्रकाश में मौलिक अधिकारों 


जटिल है की आलोचना करते हुए कहा था कि “हमारा - 
हि कारों के प्रतिकूल है. इन अधि- | संविधान एक हाथ से मौलिक अधिकार प्रदान 
5. संसद को अधिकारों के संशोधन की दूसरे हाथ से उन्हें छीन | 
आवो ण्य लिया, 2. आथिक अधिकारों का अभाव--- 


.6. कार्यपालिका हारा मौलिक अधि- 


कारों का हनन कियाजा - भारतीय संविधान में वणित मोलिक अधिकार 


मूलतया. राजनैतिक, धार्मिक, सामाजिक और 
सांस्कृतिक अधिकार हैं। इन अधिकारों में 
आथिक अधिकारों, यथा काम पाने का अधिकार, | 
बेकारी, 'वीमारी या वृद्धावस्था में आधिक 


| __ सहायता के अधिकार आदि का उल्लेख नहीं है। इन अधिकारों के न होने से नागरिकों के अन्य 
“.. मूल अधिकार भी महत्वहीन हो जातें हैं। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि “भारतीय संविधान : 
| भारत में राजनंतिक लोकतंत्र की स्थापना करता है, आथिक लोकतंत्र की नहों।” पर जब.तक 
आथिक लोकतंत्र की स्थापना नहीं होती, तब तक राजनीतिक लोकतंत्र अधूरा रहेगा!इस .. 
अकार .आधिक लोकतंत्रक्षस्याप्रस्नाभाधिकअधिक्ररेंळ अक्षाबन्हघारे/ब्रेक्िक अधिकारपत | 


सकता डु 
7. सिद्धांत और व्यवहार में पर्याप्त 
अन्तर है। ` 


rt 


'को अधूरा और अशक्त बनाता है। ट 
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तंच 22 को भाषा क्लिष्ट और जटिल है-हमारे मौलिक शार च 
लोचा चितिग में एक अन्य तके प्रस्तुत किया जाता है, वह यह कि ह अ के 
भाषा और उनकी अभिव्यक्ति जिस रूप में की गई है, दस और जटिल है। उन्हें जन- 

, ए-लिखा वर्ग भास , शि 

Cl मच संविधान को “वकीलों का स्वर्ग' (Law9ers. Paradise ) चना 

` दिया है और अनावश्यक मुकदमेवाजी को प्रोत्साहित किया दै । _ इस प्रकार र क्लिष्टता हमारे 

मौलिक अधिकारों का एक अत्यन्त दुर्बेल पक्ष है। यदि हम अपने अधिका र इस पक्ष की 

तुलना संयुक्त राज्य अमेरिका या शक रूस के संविधान के मूल अधिकारों से करे तो 

आलोचना के इस तकं की सत्यता स्पष्ट हो जायेगी। इन देशों के संविधान में वर्णित मूल 
अधिकार जितने सुस्पष्ट, सुवोध औौरं सुनिश्चित हैं, वैसे हमारे मूल अधिकार नहीं हैं । 


4. संकटकालीन प्रावधान मूल अधिकारों के प्रतिकूल हैं-हमारे मूल अधिकारों की 
आलोचना के प्रसंग में एक यह तकं प्रस्तुत किया जाता है कि संकटकलीन प्रावधान मूल अधि- 
कारों के प्रतिकूल हैं। संकटकालीन प्रावधानो के विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है. कि वास्तव 
में संकटकालीन प्रावधानों की व्यवस्था ऐसी है जिससे संकट-काल की घोषणा कर नागरिकों 

५ की अनेक स्वतंत्रताओं का अपहरण किया जा सकता है। इस प्रकार संकटकालीन प्रावधान एक 
| दृष्टि से भूल अधिकारों के प्रतिलोम हैं, शतु हैं। 

4 5. संसद को अधिकारों के संशोधन की अत्यधिक शक्ति प्राप्त है--मौलिक अधिकारों 

ˆ को आलोचना में एक यह तकं दिया जाता है कि भारतीय संसद को मूल अधिकारों के संशोधन 

की व्यापंक शक्ति प्राप्त है। इस शक्ति का प्रयोग कर संसद मूल अधिकारों को संशोधित कर 

सकती है, सीमित कर सकती है तया उन्हें प्रभावहीन बना सकती है। भारत का संवैधानिक 

इतिहास तथा संसद द्वारा किए गये संशोधन इस बात के प्रमाण हैं। 1979 ई० का, 44वाँ 

` संशोधन अधिनियम इस तथ्य का एक जीवंत और ताजा उदाहरण है। इस संशोधन अधिनियम 

` द्वारा सम्पत्ति के अधिकारों को मूल अधिकारों से हटाकर एक वैधिक अधिकार वना दिया गया 

` है। फलतः सात मूल अधिकारों के स्यान पर अव. हमारे छह मूल अधिकार रह गए हैं। इस 

प्रकार संसद के मूल अधिकारों के संशोधन को व्यापक शक्ति मूल अधिकारों की महत्ता को 


. धूमिल बनाती है। - 


_ ८. कार्यपालिका द्वारा मोलिक अधिकारों का हनन हो सकता है--भारत की संवैधा-- 


_ तिक व्यवस्था में कतिपय ऐसे प्राववान हैं जिनके कारण कार्यपालिका अपनी शक्ति का 
दुरुपयोग कर सकती है और इस दुस्पयोग के द्वारा वह नागरिकों के मौलिक अधिकारों का 
` दमन कर सकती है। उदाहरण के लिए, हम निवारक निरोध को ले सकते हैं । यह एक ऐसा 
' आधान है जिसकी तुलना दो-नली बन्दर से की गई है जिसका प्रयोग नागरिकों की स्वतंत्न- 
_ ताओं की रक्षा के लिए भी किया जा सकता है और उन स्वतंत्रताओं के विनाश के लिए भी। 
इसी प्रकार संकट-काल gs कार्यपालिका द्वारा नागरिक 'स्वतं्रताओं का. दमन दिया जा 
र ह हात आ श्री सोमनाथ लाहिडी के ये विचार, कि 
Fe धिकारो का निर्माण एक पुलिस के सिप 

तत यील राष्ट्र की दृष्टि से” महू हे ३ थे किया गया है, कि एक 


के प्रसंग में एक अन्य तर्क सुत किया जाता है, वह में 
[दि र कया जाता है, वह यह कि मौलिक अधिकार सिद्धान्त 


. EC-0.In Public Domain. Panini विकार को 


रूप से समझने में सफल नहीं हो . | 


_ 7. सिद्धांत ओर व्यवहार में अन्तर--नागरिकों के मौलिक अधिकारों की आलोचना! 


र इते हैं, किन्तु व्यवहार में उनकी ; [ती है।:.. | 
ह्र के लिए, हुम संवेधानिक उपचारों के अधिकार क ग ना : | 
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के इस अधिकार के अनुसार नागरिक स्वतंत्रताओं की उपेक्षा होने पर नागरिक न्यायालय कौ 
शरण ले सकता है। किन्तु भारत में न्याय महेँगा है और आदमी उसकी कोमत-नुद्दी जुका 
सकता । इस अधिकार का प्रयोग केवल धनवान या सम्पन्न लोग कर सकते हैं, निर्धन और विपन्न 
नहीं । जिस देश में चालीस प्रतिशत से अधिक जनसंख्या दरिद्रता-रेखा (P०४९9 Line) से 
नीचे रहती है, उस देश के नागरिकों के लिए नागरिकों का यह अघिकार-पत्र एक कोरे 
दस्तावेज के अतिरिक्त और कुछ नहीं कहा जायगा। इसी प्रकार कतिपय अन्य अधिकारों की 
व्यावहारिकता भी इस बात को स्पष्ट कर देती है कि हमारे मूल अधिकार सिद्धान्त और व्यव- : 
हार के विषम अन्तर के जीवन्त दृष्टान्त हैं। जैसा कि नार्मल डी० पाभर ने कहा है कि “आज | 
फा भारत का संविधान प्रत्याभुत सुल अधिकार तथा उन अधिकारों को सीमित वास्तविकता के ._ 
सध्य विशांल अन्तराल प्रस्तुत करता है। 


इन आलोचनाओं का मूल्यांकन 


- मौलिक अधिकार-विषयक आलोचनाओं के उपयुक्त विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है 
कि मौलिक अधिकार-विषयक प्रकरण भारतीय संविधान का एक अत्यन्त शिथिल पक्ष है । 
किन्तु यदि राष्ट्र के व्यापक हितों के परिप्रेक्ष्य में इन आलोचनाओं का मूल्यांकन करें तो देखेंगे 
कि भारतीय नागरिकों के मूल अधिकारों पर लगाए गए समस्त आरोप उपयुक्त नहीं हैं । 
उदाहरण के लिए, हम पहली आलोचना अर्थात्‌ मौलिक अधिकारों के प्रतिन्ध-सम्बन्धी तर्को 
को ले सकते है। यह सत्य है कि मौलिक अधिकारों पर अनेक प्रतिबन्ध हैं, अनेक सीमाएँ हैं। | 


>. 


'किन्तु ये समस्त सीमाएँ मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए, देश में शान्ति-व्यवस्था बनाए 

रखने के लिए लगाई गई हैं। स्वतन्त्रता का अर्थ स्वछन्द्रता नहीं होता । देश के नागरिक सही 

अर्थों में स्वतन्त्रता का उपभोग कर सकें, इसके लिए अनुकूल वातावरण की आवश्यकता होती 

है । अधिकारों पर लगाए गये प्रतिबन्धों का प्रयोजन ऐसे ही अनुकूल वातावरण का सृजन है । 

' अतएव यह कहना कि नागरिकों के मूल अधिकारों का अध्याय अधिकारों का अध्याय न॑ होकर 
अधिकारों की सीमाओं का अध्याय है, तथ्य को विकृत करना है। 2 

इसी प्रका र.यह कहा जातः है कि मूल अधिकारों की भाषा क्लिष्ट है और ये अस्पष्ट 


> | हैं। कानून की भापा और शब्दावली स्वभावतः सामान्य शब्दावली से कुछ कठिन होती ह 
._ अतएव मूल अधिकार-विषयक प्रावधानों को भाषा का कठिन होना स्वाभाविक है । जहाँ तक 
है उनकी स्पष्टता का प्रश्‍न है, व्यापक विवेचन और अधिकारों के विभिन्न पक्षों के उल्लेख के ` 


कारण यदि वे जटिल प्रतीत होते हैं, तो अस्वाभाविक. नहीं हैं। फिर भी सामान्यतया उनमें . 
स्पष्टता का अभाव नहीं है। ` >  अआ 

मूल अधिकारों की आलोचना का एक अन्य तकं यह है कि संकट-काल में मूल अधिः _ 
कारों को निलम्बित किया जा सकता है। प्रत्येक राष्ट्र के जीवन में संकट की घड़ियाँ आती हैं। 
ऐसे समय यदि शासन के पास संकट का सामना करने के सिए विशेष शक्तिः नहीं होती तो 


उपयुक्त 


| राष्ट्र की स्वाधीनता प्रश्‍न-चिह्लो से घिर जाती है। अतएव आलोचना का यह तर्क भी उपयुक्त 
| प्रतीत नहीं होता है । ग 


जब कि वह यह जात लेती है कि ऐसे कार्य में उसे जनमत का समर्थन प्राप्त रहेगा । इस भक पथ 
हम देखते हैं कि मूल अधिकार-विषयक हमारी अनेक शंकाएँ असंगत हैं 1 अन्त में हम डॉ 
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हट" नवीन भारतीय संविधान और नाग वि... 
पायली “ है ह सकते x गा सुंशोधन ह; अधिकारों के 3 | 
क गन्द मे कहते किवमह गोवन हास मोति. | 
` क्षेत्र मे काफी अन्तर आ गया है, फिर भी यह स्पष्ट हे कि मौलिक अँर्धिकॉरविंषयक अध्याय 
__व्यक्ति-स्वातंत्य का अभिरक्षक, सार्वजनिक आचरण की आचार-संहिता तथा 
` भारतीय जनतंत्र का सशक्त एवं शाश्वत आधार है।” 


मौलिक अधिकारों का महत्व : संविधान में उनके 
समावेश से लाभ | 


मौलिक अधिकार हमारी स्वाधीनता के अनुपम वरदान, हमारी स्वतंत्रताओं के रक्षा- 

` कवच तथा हमारे जनतन्व के आधार-स्तम्भ हैं। अतएव मौलिक अधिकारों की उपयोगिता या 
महत्व के विषय में दो मत नहीं हो सकते । अध्ययन हो घया की दृष्टि से हम मौलिक ` 
अधिकारो के महत्व को संक्षेप में निम्नलिखित रूप में रख सकते हैं-- | 

1, व्यक्तित्व के सम्यक्‌ विकास में सहायक --प्रो० लास्की के अनुसार “अधिकार जीवन | 
अनिवार्य दशाएं हैं जिनके अभाव में व्यक्ति अपने व्यक्तित्व के विकास की आशा नहीं कर 
, सकता । हमारे. संविधान-निर्माताओं मे 
: व्यक्तित्व के विकास में अधिकारों को महत्व- 
पूर्ण भूमिका को स्वीकार कर व्यक्तित्व के 
विकास के लिए अवश्यक सभी अधिकारों को . 
प्रदान करने का प्रयास किया है । ईस प्रकार ' 
हमारे मूल अधिकारों की एक प्रमुख उप 


, . मौलिक अधिकारों कां महत्व 
* 1 व्यक्तित्व के सम्यक्‌ विकास में 


2. जनतंत्र के आधार-स्तम्भ 


ः ला स्वतंत्रताओं के रक्षा. | योगिता उनका व्यक्तित्व के विकास. में सहायक. 
| 4 कार्यपालिका को स्वेच्छाचारिता के होना है। 


2. जनतंत्र के जाधार-स्त*भ--जनतंत् 
एक.ऐसा जीवन-दर्शन, एक ऐसी राजनैतिक 
व्यवस्था होता है जिसमें नागरिकों के अधि 
कारं के क ® विकास के लिए पूरा 
| र अवसर सुलभ होता है। भारतीय जनतंत्र भी 
| 1. Ta 020 2 ` इसका अपवाद नहीं है। भारतीय. संधिधान ने 

समयास जान नागरिकों को मूल अधिकारों को प्रदान कर 
की आधारशिलाओं को सुदृढ़ बनाने का प्रयास किया है। इस हम कह: सकते हैं 
(कि हमारे मूलाधिकार हमारे जनतन्त्र के आधारस्तम्भ हैं। उर च 
3. नागरिक स्वतत्रतानो के रक्षाकवच- संविधान में प्रों कर 
्रताओं मूल अधिकारों का. प्रावधान कर 
प्रकार की नागरिक स्वतंत्रताओं की रक्षा का प्रयास कियः गया है। इस प्रकार हम कह 


| के अवरोधक 
` 5. व्यवस्थापिका की निरंकुशता के 
"नियंत्रक 


6. सामाजिक संस्कृति के संरक्षक 


Pd 


हा द नाविका ह ना आकि रक्षा-कवचहैं।  . 

4. a च्छाचारिता के अवरोधक -नागरिकों के धिकारों 

क कर कार्यपालिका को स्वेच्छाचारिता पर अंकुश लगाने तकिया या 

त Er अभाव में कार्यपालिका स्येच्छाचारी होकर नागरिकों की स्वतंद्रताओं का. 
त 8 ४३ हम कह सकते हैं कि हमारे मूले अधिकार कार्यपालिका की स्वेच्छा- | 


क की हे 
॥ Pani ni Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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5. सस की निरुता पर अंकुश सतत में भारी'वदर्मितफ्रर्थ्ते कर सत्तारूढ़ दल ऐसे 
कानून वना सकता था जिससे नागरिक स्वतंत्रताओं का दमन हो सकता था। मूल अधिकारों के 
संविधान में उल्लेख होने से संसद या राज्यों के विधान-मण्डल निरंकुश नहीं हो सकते! 
न 6. सामाजिक संस्कृति के संरक्षक-भारतवर्ष में अनेक धर्मों, सम्प्रदायों, जातियों, 
भाषा; आर आचार-विचारों के लोग रहते हैं। हमारे संविधान ने इस तथ्य को ध्यान में रखते 
हुए अधिकारों का ऐसा प्रावधान किया है जिससे सभी जातियों, धर्मों, भाषा-भाषियों आदि को | 
अपने विकास का अवसर मिले और सभी मिलकर देश की सामासिक संस्कृति (20708 ` 
(एधपा2) के विकास में योग दे सके । इस प्रकार नागरिकों के मौलिक अधिकारों को सामासिक 
संस्कृति का संरक्षक कहा जा सकता है। ` ` 
7. सामाजिक प्रगति में सहायक <-जिस प्रकार व्यक्ति के विकास के लिए अधिकार आव 
एयक होते हैं, उसी प्रकार सामाजिक प्रगति के लिए भी उनकी आवश्यकता होती है। मौलिक 
अधिकारों का संविधान में समावेश कर सामाजिक प्रगति का मार्ग प्रशस्त किया गया है। 
8. राजनेतिक संस्कृति के मानदण्ड--इंगलैंड के प्रसिद्ध आदर्शवादी विचारक रक 
हिल ग्रीन ने एक स्थल पर लिखा है कि “अधिकार सभ्यता के मानदण्ड होते हैं। किसी देश ने 
सभ्यता की दिशा में कहाँ तक प्रगति की है, इसका परिचय हमें इस तथ्य से मिलता है कि उस 
देश के नागरिकों को कितने अधिकार प्राप्त हैं।” भारतीय संविधान के मूल अधिकारों का विशद . 
विवरण इस तथ्य का साक्षी है कि भारतीय सभ्यता प्रगति-पथ पर कितनी. आगे बढ़ी हे । दूसरे 
शब्दों में हमारे मूल अधिकार हमारी बिकसित राजनेतिक चेतना के प्रकाश-स्तम्भ हैं, हमारी 
राजनैतिक संस्कृति के मानदण्ड हैं। >. आ 

इस प्रकार हमारे मूल अधिकार हमारे संविधान के हृद-स्थल हैं, उसको आत्मा हैं, हमारे 
जनतंत्र का जीवन हैं, हमारी वैयक्तिक तथा सामाजिक, प्रगति के माध्यम हैं, हमारी स्वतंत्रताओं 
के रक्षा-कवच हैं तथा हमारी विकसित राजनैतिक चेतना के सफल मानदण्ड । 


मौलिक अधिकार, संसद और संवैधानिक संशोधन : संवैधानिक 
संशोधनों द्वारा मौलिक अधिकारों को कहाँ तक छीना जा सकता हे ! | 


संसद संवेधानिक संशोधन के माध्यम से मौलिक अधिकारों को कहाँ तक सीमित कर 
सकती है, यह प्रश्‍न भारत की राजनैतिक व्यवस्था का एक अत्यन्त विवादास्पद प्रश्‍न रहा है। 
समय-समय पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा .दिए गए निर्णयों तथा भारतीय विधिशा स्त्रियो तथा. 
अन्य राजशास्त्रियो द्वारा इस प्रश्‍न पर प्रकाश डाला गया है। ” 

उदाहरण के लिए, इस प्रश्‍न पर सर्वप्रथम वैधानिक महत्व के विचार सर्वोच्च न्यायालय ' 
ने शंफरी प्रसाद बनाम बिहार राज्य (1951) नामक विवाद के प्रसंग में व्यक्त किये थे। इस 
विवाद में प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम को चुनौती दी गई थी और यह स्थापित करने. | 
का प्रयास किया गया था कि संसद को मूल अधिकारों में संशोधन का अधिकार नहीं है। सर्वोच्य 
न्यायालय ने अपने निर्णय में यह स्वीकार किया कि संसद को मूल अधिकारों में संशोधनः करने 
का पूरा अधिकार है। = रड !-: 2 
` ` इसके बाद सज्जन रिह बनाम राजस्थान राज्य नामक विवाद सामने आया नी 
विवाद में संविधान के 16वें संशोधन अधिनियम 1964 ई० कों चुनौती दी गई थी। इस विवाद 
के निर्णय में पुनः सर्वोच्च न्यायालय ने संसद के मूल अधिकारों में संशोधन तो को स्वीकार 
किया और यह कहा कि मूल अधिकारों से सम्बन्धित- संविधान का सतहवाँ संशोधन अधिनियम 
वघ है । य पे < जर हे + 
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54 नवीन भारतीय संविधान और नागरिक-जीवन ' 
किन्तु सन्‌ 1 66६३ ९५१५न्चः अयोयातिथ कापव्दलाःणहुआःदृष्िकयेसञमने आया। 


सर्वोच्च न्यायालय के सामने गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य नामक विवाद विचारार्थं प्रस्तुत 


मेंस के वें संशोधनों को चुनौती दी गई थी। 27 फरवरी 
, था। इस विवाद में संविधान के चौथे और 17वें संशोधनों को बुनौती दी गई थी। : 
1967६० को अपना ऐतिहासिक निर्णय देते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने यह आ दिया कि 
; संशोधन अवैध हैं और संसद को मूल अधिकारों को संशोधित करने डा र नहीं 
है । संसद की संशोधन-शक्ति पर प्रश्‍न-चिल्ल लगाकर एक वैधानिक समस्या खडी कर दी थी। 
यह समस्या भारतीय संसद की खर्चा -शक्ति को चुनौती दे रही थी। अतएव वैधानिक स्तर पर 
इस समस्या के समाधान का प्रयास किया गया। संविधान का 24वाँ संशोधन अधिनियम (सन्‌ 
9971३०) इसी प्रयास का प्रतिफल थो । 


24वें संशोधन अधिनियम को पास कर संसद ने मौलिक अधिकारों में संशोधन के संस- 


:; प्रतिष्ठा कर दी । इस संशोधन अधिनियम द्वारा यह बात स्पष्ट कर दी 

बी गरम जन अधिकारों में संशोधन करने का अनन्य अधिकार हे। इसके बाद 25वें 
संशोधन अधिनियम द्वारा सम्पत्ति के अधिकार में महत्वप्रणं परिवर्तेन किए गए । | 

बीच स्वामी केशवानन्द भारती नामक विवाद पर विचार हुआ । सर्वोच्च न्याया- 

लय ने व पर 24 अप्रैल, 1973 ई० को अपना ऐतिहासिक निर्णय दिया । इस निर्णय में 

सर्वोच्च न्यायालय के तेरह न्यायाधीशों में से नौ न्यायाधीशों ने निर्णय में कहा कि “हम लोग 

` घोषित करते हैं कि इस निर्णय के बाद संसद को संविधान के खण्ड 3 (मूल अधिकार-विषयक 

र. प्रकरण) के किसी उपबन्ध में इस तरह संशोधन का अधिकार नहीं होगा जिससे. कि मौलिक 

अधिकार छिन जायें या परिसीमित हो जाये।” 

इस ऐतिहासिक निर्णय ने संसद के मूल अधिकारो-विषयक संशोधन के अधिकार पर 

` प्रशन-चिह्न लगा दिए। इस निर्णयः की तोत्र प्रतिक्रिया हुई। 'अनेक राज्यविज्ञों और विधि- 

_ शास्त्रियों तथा न्यायविदों ने इस निर्णय की कटु आलोचना की। उधर इस समय केन्द्र में प्रधान 

मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस दल सत्तारूढ़ था । इन्दिरा गांधी की सरकार 

. सामाजिक न्याय स्थापित करने के लिए कृतसंकल्प थी । बैंकों का राष्ट्रीयकरण, प्रिवी-पर्स का 

` उन्मूलन इत्यादि के माध्यम के वह लोकतांत्रिक समाजवाद की स्थापना के लिए आगे कदम 

_ बढ़ाना चाहती थीं । मूल अधिकारों के संशोधन को शक्ति के विना इन्दिरा सरकार अपने लक्ष्य 

-___ को प्राप्त नहीं कर सकती थी। फिर इस निर्णय ने 'गोकुलनाथ विवाद! के प्रसंग में प्रस्तुत 

स्थापना को अस्वीकृत कर दिया था और स्पष्ट शब्दों में यह स्थापित किया कि संसद को संवि- 

 घानतथा ह्ला में संशोधन की शक्ति प्राप्त है। किन्तु संसद ऐसा कोई संशोधन नहीं 

कर सकती जिससे संविधान की आधारभूत संरचना विकृत हो जाय। इस प्रकार इस निर्णय के 


ofthe constitution) को नष्ट किए बिना मूल अधिकारों में संशोधन करःसकती है। इस 
प्रकार केशवानन्द भारती विवाद के निर्णय ने 24वें संशोधन की वैधानिकता की परिपुष्टि कर 
(दी । अब संसद अपनी वैधानिक स्थिति के अनुसार संविधान और मूल अधिकारों में संशोधन 
करने में पुरो तरह सक्षम है। सन्‌ 1978 ई० के 44वें संशोधन-अधिनियम ने भूल अधिकारों में 
महत्वपुर्ण संशोधन किए हैं। इस संशोधन का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि इस संशोधन अधि- 
Fr नियम द्वारा मोलिक अधिकारों में से सम्पत्ति के अधिकार को पृथक कर दिया गया है। सम्पत्ति 
को अधिकार भब एक वंधिक अधिकार रह'गया है। सम्पत्ति के अधिकार के निकल जाने से अब 

` सातःमूल अधिकारों के स्थान पर केवल छह मूल अधिकार स्ह-सश हैं। 
इसप्रकार हम कह सकते हैं कि वर्तमान संवैधानिक स्थिति यह है कि संविधान की मूल 


| पर रह। 


। में परिवर्तन किए विना संसद मूल अधिकारों को संशोधित कर सकती है। 
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अनुसार वर्तमान स्थिति यह है कि संसद संविधान की. आधारभूत संरचना (515० $7०६० ` 


` 317 तथा 19 (6) को संविधान के तृतीय खण्ड से हटा . दिया गया । इसके स्थान पर सं न 
.. बिना किसी को सम्पत्ति से वंचित' नहीं किया जायगा।” 


हमारे मोलिक अधिकार 85 
Digitized by_Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सम्पत्ति का अधिकार एक वेधिक अधिकार : सम्पत्ति के 
अधिकार की वर्तमान स्थिति  . ` 


सम्पत्ति का अधिकार संविधान को मूल व्यवस्था के अनुसार एक मौलिक अधिकार था। 
इस अधिकार का प्रावधान संविधान के 31वें अनुच्छेद में किया गया था। इसके अतिरिक्त 19वें 
अनुच्छेद (6) में भी इस अविकार का उल्लेख था । संविधान के अनुच्छेद 31 (1 ) में कहा गया 
था कि “विधि के प्राधिकार के विना किसी को उसकी निजी सम्पत्ति से वंचित नहीं किया 
जायगा। 31 (2) में यह प्रावधान था कि “सार्वजनिक प्रयोजन के लिए किसी भी चल या अचल 
सम्पत्ति को सम्पत्ति के बदले में क्षतिपूर्ति या मुआवजा देकर राज्य द्वारा लिया जा सकेगा ।' 
दाद में सम्पत्ति के इस अधिकार में कतिपय संशोधन किए गए । उदाहरण के लिए, 
संविधान के प्रयम संगोधन अधिनियम 1951 ई० द्वारा यह व्यवस्था की गई कि जमींदारी 
उग्मूलन-सम्वन्धी कानून मुआवजे की व्यवस्था न होते हए भी वैध समझे जायेंगे । 9 
सम्पत्ति के अधिकार-विषयक धाराओं में अभी भी कुछ बाधाएँ विद्यमान थीं जिनके रहते 
सामाजिक न्याय के लिए सम्पत्ति का अधिग्रहण करना कठिन था। इन बाधाओं में सबसे बड़ी 
बाधा सम्पत्ति के मुआवजे से सम्बन्ध रखती थी। मुआवजे के प्रश्‍न को लेकर न्यायालयों में 
अनेक विवाद पेश हुए थे। अतएव संविधान के चौथे संशोधन अधिनियम (सन्‌ 1955 ई०) द्वारा . 
यह प्रावधान किया गया कि मुआवजे की राशि के निश्चय करने का पूरा अधिकार व्यवस्थापिका 
को होगा । इसके अतिरिक्त इस सम्बन्ध में कुछ अन्य प्रावधान भी किए गए। 
सन्‌ 1951 तथा 1955 ० के संशोधनों के होते हुए भी अनेक विधान मण्डलों द्वारा 
पारित भूमि-सुधार-सम्बन्धी कुछ.विधायी प्रस्तावों को न्यायालय में चुनौती दी गई थी । केरल 
भुमि-सम्बन्धी अधिनियम (1961 ई०), मद्रास भूमि सुधार जोत सीमा अधिनियम (1961), . 
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम (1955) तथा महाराष्ट्र कृषि भूमि अधिनियम (1961) 
न्यायालयों हारा अवैध घोषित कर दिए गये थे। अतएव.इन परिस्थितियों में संविधान का 
सत्नहुर्वां संशोधन अधिनियम (1961 ई०) पास हुआ । इस अधिनियम द्वारा सम्पदा (1255) 
शब्द की व्याख्या की गई। 25वें संशोधन अधिनियम (1971 ई०) द्वारा सम्पत्ति के अधिकार में 
छठ और परिवर्तन किए गए | इन समस्त संशोधनों के फलस्वरूप सम्पत्ति के अधिकार की जो. 
ति थी, वह इस प्रकार थी : (1) किसी व्यक्ति को. कानून की सत्ता के बिनां अपनी सम्पत्ति _ 
से वंचित नहीं किया जा सकता था। (2) कोई सम्पत्ति सार्वजतिक प्रयोजन के सिवाय तया | 
किसी कानून की सत्ता के विना अजित या अधिगुहीत नहीं की जा सकती थी । (3) कानूंन में _ 
इस प्रकार अजित या अधिगृहीत सम्पत्ति के सिए मुआवजे का प्रावधान होना आवश्यक था। 
(4) कानून में या तो मुआवजे की राशि निश्चित होनी चाहिए थी या उन सिद्धान्तों का उल्लेख | 
होना चाहिए था जिनके अनुसार मुआवजे की राशिं निश्चित होनी थी । (5) उस कानून को 
न्यायालये में इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती थी कि मुआवजे की धनराशिं 
अपर्याप्त है। न 
अनुच्छेद 31 के अतिरिक्त 19वें अनुच्छेद के खण्ड (6) में सम्पत्ति के अर्जन, व्ययन ९ 
धारण को स्वतंत्रता प्रदान की गई थी। . 5 इक -- १ 
. सत्त 1978 ई० में सत्तारूढ़ जनता पार्टी ने 44वें संशोधन अधिनियम द्वारा सम्पत्ति 
मोलिक अधिकार को मौलिक अधिकारों से अलग कर दिया । इस प्रकार संविधान के अनुच्छ 


में 300 (अ) अनुच्छेद जोड़ा गया । इस अनुच्छेद में यह कहा गया हैं कि “कानून की सत्ता के 
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2 हर है झं नवीन भारतीय संविधान और नागरिक-जावत 
` त्रय दमो सभय में संर्पेसिका०जधिक्ाइअमरीलिज- ती हिर एर न होकर एक 
वैधिक र है। इसलिए अव सम्पत्ति के अधिकार का मौलिक अधिकार के अन्तर्गत उल्लेख 


ल त्ति के अधिकार को वह कानूनी संरक्ष 
` 'एक वैधिक अधिकार हो जाने के कारण अब सम्प र hh ` ग 
संवैधानिक उपचारों (अनुच्छेद 32) के आधार परस मल अधिकार हो जाने दे ol 
की सीधे शरण ली जा सकती है । सम्पत्ति के अधिकार र Se ब ह्‌ ब 

सम्पत्तिका अधिकार इस प्रकार के संवैधानिक संरक्षण से वाचत ह! पति किसी, अन 
... यह नहीं कि अब सम्पत्ति का अधिकार महत्वहीन होमा या hs कती धं 
उसकी सम्पत्ति से वंचित किया जा सकता है। वस्तुतः जैसा क मे सद्ध विषिशास्त्री डा० 
पी० कै० त्रिपाठी ने कहा है कि'सम्पत्ति का अधिकार पहले की उपेक्षाऔरअधिक.सुरक्षितहै। . 
Be . लघु और अति.लघु प्रर्त और उनके उत्तर 

लघु प्रश्‍न और उनके उत्तर 
प्रश्‍न 1--धारतोय संविधान में कोन-कोन से मूल अधिकार दिये गए हैं? 
\ उत्तर--भारतीय संविधान में वर्तमान समय में मुख्यतया अग्नलिखित छह अधिकारों 

कां उल्लेख है-- 

(1) समता का अधिकार, (1) स्वतंत्रता का अधिकार, (४1) शोषण के विरुद्ध अधि- 
` कोर, (४) धार्मिक स्वतंत्रता. का अधिकार, (४) संस्कृति तथा शिक्षा सम्बन्धी अधिकार, 
(४) संवेधानिक उपचारों का अधिकार । Fe 
प्रशन 2--समता के अधिकार के अन्तर्गत मुख्यतंया फोन-कोन से अधिकार आहे हुँ? 
उत्तर (1) कानून के समक्ष समता, (2) सामाजिक समता, (3) अवसर की समता, 
(4) अस्पृश्यता, (5) उपाधियों का अन्त | 

प्रश्‍न 3--स्वतन्त्रता के अधिकार के अन्तर्गत कौन-कौन से अधिकार आते हैं ? : 
 _ उत्तर (1) विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, (2) शान्तिपूर्णं सभा करने की . 

स्वतंत्रता, (3) समुदाय या र निर्माणं करने की स्वतंत्रता, (4) भारत-क्षेत्र के अन्तगंत 
Cd या भ्रमण की स्वतंत्रता, (5) निवास की स्वतंत्रता, (6) इच्छानुसार व्यवसाय की 
प्रश्न 4--घामिफ स्वतन्त्रता के अधिकार का संक्षेप में उल्लेख फीजिए ? 
उत्तर-धामिक स्वतंत्रता के अन्तर्गत मुख्यतया निम्नलिखित अधिकार आते हैं- 
के (1) अत्येक व्यक्ति को अपने विश्वास के अनुसार धर्म को मानने और धामिक आचर 
करने का अधिकार है, (2) प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म का प्रचार करने का अधिकार है, 
3) धर्म-प्रचार के लिए नागरिक शिक्षण-संस्थाभो की स्थापना । ल्‍ “यु 
..._अश्न 5--संवेधानिक उपचारों के अधिकार के अन्तगंत-न्यायपालिका को कौन-कौन 
श.(रिट) जारी करने का अधिकार है? . कक ह 


Ma 


oS SSE यय 


i उत्तर--(1) बच्दी:प्रत्यक्षकरण, (2) परमादेश, (: सिषेध ल है 
Po De (ल (+) उणे १ 
प्रश्‍न 6--बन्दी-प्रत्यक्षीक्रण का बया अये है? | ४ fi 
उत्तर--इसका सामान्य अर्थ है बन्दी को न्यायालय में उपस्थित करना । इसके | 
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हमारे मोलिक अधिकार o/ 


न्यायालय को यहाका 5 होतक िाह० नळी ापमा 021 । व्यक्ति ळी अपने सामने 
उपस्थित होने का आदेश दे । यह आदेश (रिट) उस व्यक्ति क i लागू किया जाता हैं 


जो यह मानता है कि उसे अवैध रूप से बन्दी बनाया गया है। 
प्रश्‍न 7- सम्पत्ति के अधिकार की इस समय क्या स्थिति. है ? 
: _ उत्तर-सम्पत्ति का अधिकार पहले एंक मूल अधिकार था। इस अधिकार के अनुसार. - 
| पहले-भारत के प्रत्येक नागरिक को सम्पत्ति के अजित करने, उसके उपयोग करने; 
। तथा बेचने का अंधिकार था । परन्तु संविधान के 44वें संशोधन अधिनियम के अनुसार सम्पत्ति 
| के अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से अलग कर दिया गया है। अब सम्पत्ति का अधि- 
| कारःकेवल वैधिक या कानूनी. अधिकार है । जा 
प्रशन 8 - संविधान में सूल अधिकारों का क्‍यों उल्लेख फिया गया है? 
उत्तर--भारतीय संविधान में नागरिकों के मूल अधिकारों के समावेश का मुख्य उद्देश्य, 
नागरिक स्वतंत्रताओं की रक्षा की व्यवस्था झरना था। मूल अधिकारों का संविधान में समावेश 
| करने से कार्यपालिका या व्यवस्थापिका या अन्य किसी व्यक्ति, संगठन या सता द्वारा'नाग- | 
रिकों कौ आवश्यक स्वतंत्रताओं का हप्रन नहीं किया जा सकता। 
प्रशन 9 सूस अधिकारों को जामोचना फे सुख्य बिन्दु बताइए । 
उत्तर-- (1) मूले अधिकारों के अन्तर्गत अनेक महत्वपूर्ण अधिकारों का समावेशनहीं . 
किया गया है! उदाहरण के लिए इनमें काम पाने का अधिकार, विचा फा अधिकार आदि, 
का उल्लेख नहीं है। (2) मूल अधिकारों पर अनेक सीमाएँ हैं। इसीलिए कहा गया है कि इन 
मूल अधिकारों फो संविधान: एक हाथ से देता है और दूसरे हाथ से ले लेता है। 
प्ररद1 0 सूस अधिकारों का वणा महत्व है? 
उत्र - मूल अधिकारों को भारतीय लोकतंत्र का आधार-स्तम्भ कहा जा सकता है। - 
ये अधिकार नागरिकों के जीवन, सुरक्षा और विकास के लिए आवश्क स्वतंत्रताएँ प्रदान कर 
उनके व्यक्तित्व के चतुर्मुखी निकास का अवसर प्रदान करते है । साथ ही उन्हें किसी प्रकार के 
अनाचार, अत्याचार, दमन और शोषण से रक्षा करते हैं । 


झरय 11--घूल अधिकारों झा प्रयोग कब स्थगित किया जा सकता है? rt 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
3५. 
उसर-- 1) संविधान का संशोधन कर मूल अधिकारों का प्रयोग प्रभावित 
नियंत्रित और स्थगित किया जा सकता है, (2) आयातकाल में मूल अधिकारों का प्रयोग 
स्थगित किया जा सकता है । (3) भारत के सैनिक सेवाओं के लोगों के सिए मूल अधिकारों | 
का प्रयोग स्थगित किया जा सकता है, (4) जिस भाग में सेनिक कानून लागू है, वहाँ पर 
मूल अधिकारों का प्रयोग स्थगित किया जा सकता है। ! 
प्रश्न 12--निवारक निरोध पर संक्षेप में प्रकाश डालिए। _ 
| उत्तर -निवारक निरोध का उद्देश्य किसी व्यक्ति को अपराध करने के पहले ही. 
शंका होने पर गिरफ्तार कर लेना है। इसके अनुसार किसी व्यक्ति को मुकदमा चलाए _ 
बिना कुछ समय के लिए नजरवन्द किया जा सकता है। संविधान के अनुच्छेद 22 के खण्ड 4 _ 
| दनिवारक निरोध का जिक्र किया गया है। वर्तमान व्यवस्था के अनुसार किसी भी व्यक्ति _ 
को निवारक निरोध कानून के अस्तर्गंत गिरफ्तार कर अधिक-से-अधिक दो महीने तक _ 
, नजरबन्द किया जा | Br ननक प 
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सकता हे। इसेंसे अंधक की अकः तेफ। मंजरबर्द८रखने केत लिका ४सलाहकार बोर्ड” की | 
अनुमति लेनी पडती है। 'सलाहकार बोर्ड का गठन उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश 

` को सलाह से किया जाता है। बोर्ड का अध्यक्ष उच्च न्यायालय का कार्यरत न्यायाधीश | 
होता है। इसके अतिरिक्त दो अन्य सदस्य होते हैं। अन्य सदस्य उच्च न्यायालय के कार्यरत. . 
अथवा अवकाश प्राप्त न्यायाधीश होते हैं। द 


| 

(क 1 

निवारक निरोष प्रावधान को प्रभावी बनाने के लिए समय-समय पर सम्बन्धित । 
| 

| 

| 

| 


88 नवीन भारतीय संविधान और नागरिक-जीवज 1 । 


कानून बनाए गए । सबसे पहले 1950 ई० में 'निवारक निरोध भघिनियम' लागू हुआ। 
उसके समाप्त होने के बाद 'आन्तरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम (मीसा (184) लागु 
_ हुआ। उसके समाप्त होने के बाद 'राष्ट्रीय सुरक्षा कानून ,.'नेशनल सेक्यूटिरी एक्ट' लागू | 
हुआ जो अव भी लागू है। ४ ; 
अति लघु प्रन और उनके उत्तर 


.प्ररन 1--भारतोय संविधान के फिस अध्याय में मूल. अधिकारों फा उल्लेख फ़ियां 
है? ह र णू 
उत्तर - तीसरे अध्याय में । - in 
डर प्रश्‍न 2--भारतोय संविधान में मूल अधिकार का उल्लेख किन अनुच्छेदों में है ? | 
) ¢ उत्तर--14 से लेकर 32 अनुच्छेद तक । | 

प्रश्य 3--संवंधानिक उपचारों के अधिकार का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? | 
-उत्तर--32वें अनुच्छेद में। हट “> | 
प्रश्‍न 4--अस्पृश्यता के अन्त का उल्लेख किस.अधिकार के अन्तर्गत किया गया है? | 
उत्तर-समता के अधिकार के अन्तर्गत । 


` प्रश्‍न 3- सम्पत्ति के अधिकार को किस संशोधन-अधिनियम हारा हटाया गया है? 
उत्तर--44वें संशोधन-अधिनियम द्वारा। : ह है? 


त = किस 'रिट' (आदेश) के अनुसार बन्दी को न्यायालय के सामने उपस्थित 
गता है Sh 


उत्तर-वन्दी-प्रत्यक्षीकरण या 'हैवियस कार्पस'। 


प्रश्‍न 7 जव कोई व्यक्ति, इधिकारी या. संस्था अपने कर्तव्यों का करता 
तो न्यायालय किस आदेश को जारोकरताहे?. ' हा E 


उत्तर -परमादेश (रिट ऑफ मैण्डमस) 


लल... . प्रश्‍न तई व्यक्ति या पदाधिकारी किसी ऐसे पद पर कार्य करता है या ऐसा | 
हे ह करता हे जिसका उसे कानूनी अधिकार नही है तो किस आदेश को जारी कया जाता | 


(स लाच (रिट ऑफ को वारण्टो) 

शिया अशन 7--सर्वोच्च न्यायालय या उच्च यायालय अधीनस्थ न्यायालय 

किया के उचित रूप से पालन न होने पर कोन-सा आदेश देता हे ?- क काण त 
. उत्तर- उत्प्रेषण-आदेश । त 2 

` = अशन 10--सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यांयालय अधीनस्थ 122 । | 

छ क 1 आधार - ॥. 

पर कि वह मामला उसके कार्यक्षेत्र के बाहर है, कोन सा आदेश जारी ता > दय | 

` उत्तर-प्रतिषेध। न्न क i | 


8 


> ~ 
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_ प्रशन 1 1--बृतति व्यापार या रोजगार करने को स्वतंत्रता किस सूल आंधकार के 
| अन्तर्गत आती है? . 

| उत्तर--स्वतन्त्रता के अधिकार के अन्तर्गत । उ 
| प्रश्‍न 12--छोटी आयु के बालकों के शोषण पर रोक, मनुष्य के क्र॑-विक्र: पर रोक 

|| तथा वेगार लेने पर रोक किस सूल अधिकार के अन्तगत अते हैं ? 

| उत्तर--शोषण के विरुद्ध अधिकार (अनुच्छेद 23, 24) 

| प्रश्‍न 13—फानून के ससक्ष समता का अधिकार किन लोगों को प्राप्त है? 
| उत्तर- -भारतीय नागरिकों तथा अन्य समस्त भारत में रहने वाले लोगों को। ' 
| 
| 


प्रशन 14--संवेधानिक उपचारों के अन्तरगत कौन-कौन से "ठिट' आते हैं? 
a उत्तर--'बन्दी प्रत्यक्षीकरण', परमादेश, अधिकार-पृच्छ, उत्तेषण तथा प्रतिषेध । 
प्रश्न 1 5--वर्तमान स्थिति में सम्पत्ति फे अधिकार को क्या 'संवंधानिक उपचारों' के 
यन्तर्मत संरक्षण प्राप्त है? 
डत्तर-नहीं, 'संवेघानिक उपचारों' का संरक्षण केवल मूल अधिकारों को प्राप्त है। . 
प्रशन 16--ुल अधिकारों ओर नीति निर्देशक तत्वों के मध्य एक सुख्य अन्तर 
बताइए । - ( उ० प्रर 1990) 
| उत्तर-मूल अधिकारों का उल्लंघन होने पर न्यायालय की शरण ली जासकती है . | 
९, किन्तु नीति-निर्देशक तत्वों के सम्बन्ध में ऐसा नहीं है । री 
ग महत्वपूर्ण प्रश्‍न 


निवन्धात्मंक प्रश्‍न है 
द 1. मल अधिकारों से आप वया समझते हैं ? भारतीय संविधान में लिखिंत मूल | 
>> अधिकारों का वर्णन कीजिए । : (उ० प्रर, 1978) | 
2, भारतीय संविधान में नागरिकों को कौन-कौन से मूल अधिकार दिए गए हैं? :. 
संवैधानिक संशोधनं द्वारा उन्हें कहाँ तक छीना जा सकता है १ (उ० प्र० 1980) ` | 
5. भारत के संविधान के अनुसार भारतीय नागरिकों को कौन-कौन से मूल अधिकार __ 

प्राप्त हैं? संक्षेप में समझाइएं। ४---- ह (उण प्र०, 1985) | 
० 4. भारतीय संविधान में मूल अधिकारों तथा राज्य के नीति-निर्देशक तत्वों का अन्तर | 
तथा उनका महत्व बताईए । bor (उ० प्र, 1982) 
5. मल अधिकारों का अर्थ बताइए. भारतीय संविधान में वर्णित मूल अधिकारों पर 
संक्षेप में प्रकाश डालिए । मूल अधिकार राज्य के नीति-निर्देशक तत्वों से किस प्रकार भिन्न ह? ० 
> Bo (उ० प्र०, 1984) : 


6. भारतीय संविधान के अन्तर्गत प्राप्त नागरिकों के मूल अधिकार को विवेचना | 
कीजिए एवं इनके उपभोग की सीमाएँ बताइए । (उ० प्र०, 1988 90) हा 
SF न - I 
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>>-२अधिकारों को आशा करना निरर्थक है। 
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' ० हमारे दस मूल कर्तव्य ७ मूल कर्तव्यों का मूल्यांकन 

आमुख | र 

अधिकारों का उपभोग करते हुए मनुष्य उनके बदले में जिन कार्यों को करता है, उन 

कार्यों के सामूहिक रूप का नाम कर्तव्य है। अधिकार. और कतंव्य वस्तुतः एक ही रथ के दो 

` बक्क होते हैं। कर्तव्य की धरती पर ही अधिकार का पौधा जन्मता है । कर्तव्य के बिना अधिकार 

अपना भह॒त्व खो-बंठते हैं। इसलिए कर्तब्य को "अधिकार का दर्पण कंहा जा सकता है। 

अधिकारों का उपभोग करने वाले नागरिक अपने कतंव्यों की. उपेक्षा न कर सके, इसलिए 

` कतिपय देशों के संविधान में कतंव्यो को संविधानः का अंग वना डा गया है। विश्व के 35 

देशों के संविधानों में कर्तव्यों का समावेश किया गया है। इन देशों में सोवियत रूस, साम्यवादी 

चीन, जापान, इटली, युगोस्लाविया, चेकोस्लाविया, अल्वानिया, ब्राजील, क्यूबा तथा स्पेन 

मुख्य हैं। 

हमारे दस मूल कर्तव्य क 


भारत के मूल संविधान में कर्तव्यों का न य “नही था। किन्तु संविधान के 42वें 
EG अधिनियम (1976 ई०) द्वारा अपने संविधान में कतव्यो का समावेश किया गया.। ये 
कतंव्य संविधान के चौथे अध्याय, अर्थात्‌ राज्य के -नीति-निर्देशक तत्वों वाले अध्याय में वणित 
हैं। इस अध्याय में अनुच्छेद 51 में 51 (अ) जोडकरं इन कतंव्यों का प्रावधान किया गया है। 
इन कर्तव्यों की संख्या कुल दस है । ये दस कतंव्य इस प्रकार हैं-> 
; 1. संविधान का पालन तथा उसके आदश, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज ओर राष्ट्रगान का 
 आदर-संविधान में पहले. कतंव्य का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि “भारत के प्रत्येक 
नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे और उसके आदर्शो, संस्थाओं. 
राष्ट्रध्वज तथा राष्ट्रगान का आंदर करे |” इस प्रकार संविधान के पालन को नागरिकों का 
_ प्रथम मूल कतंव्य बताया गया है। संविधान हमारे देश की सर्वोच्च विधि है। हमारा संसदात्मक 
 जनतंत्र इसी संविधान पर आधारित है। हमारे संविधान में हमारे अतीत की उपलब्धियों की 
` छाप है, वर्तमान के संचालन का प्रावधान है और भविष्य के निर्माण का संकेत । अतएव 
_ संविधान का पालन हमारा पावन कर्तव्य है । 7 । 


रः प्राचीन यूनान के कतिपय नगर राज्यों में 
प्रत्येक नागरिक शपथ लेता था। संविधान में 


न्य १ राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, मन्त्र-मण्डल ` 
` के सदस्य, संसद और विधान-मण्डल के सद SE ँ 


ह्‌ न संविधा > । अत के नाते 
व्य कर्तव्य है कि हमःअपने संविधाने, उसके द्वार हैं। अतएव एक नागरिक के ना 
नियमों का पालन करें। 


के अतिरिक्त धा हि आदणो ओर संविधान द्वारा 

टर र ड ` | स्थापित संस्थाओं का आदर करना भी हमारा 
हमारे देस मूळ कतंव्य कतंव्य है। आदर्श और संस्थाओं के अतिः 

(कः रेक \नादिक कोपष्ट्रीय प्रतीको, . 
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करना चांहिए। हमारा तिरंगा राष्ट्रध्वजः. 
हमारी स्वाधीनंता, हमारी राष्ट्रीय एकता, 

हमारे राष्ट्रीय गौरव और हमारी शक्ति का 

प्रतीक है । प्रत्येक देश में बहाँ के नागरिक 

अपने राष्ट्रध्वज की रक्षा और सम्मान के 

लिए अपने प्राणों की आहुति देने के लिए 

तत्पर रहते हैं । हमें भी इस राष्ट्रध्वजे के ` 
प्रति आदर की, भावना रखनी चाहिए । 

राष्ट्रध्वज के साथ राष्ट्रगान का आदर करना 

भी हमारा पावन कतंव्य है। हमें राष्ट्रगान 

याद होना चाहिए, राष्ट्रगान के समय पूर्ण 

अनुशासंन में रहना चाहिए और ऐसा कोई 

कार्य नहीं करना चाहिए जो उसके सम्मान 

के प्रतिकूल हो । 


2. राष्ट्रीय आन्दोलन के प्ररक - 
व्यक्तिगत तथा सामूहिक उत्कर्षं का |आदरशों का पालन-प्रत्येक देश के राष्ट्रीय 
प्रयास आन्दोलन के पीछे कुछ प्रेरक आदर्श होते 


हैं। भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन भी इसका अपवाद नहीं था | हमारा राष्ट्रीय आन्दोलन अनेक 
उदात्त आदर्शो से प्रेरित और प्रभावित रहा है। स्वतंत्रता, समता, भ्रातृत्व, धर्म-निरपेक्षता 
तथा साम्राज्यवाद का विरोध हमारे राष्ट्रीय आन्दोलन के कतिपय आदर्श रहे हैं। हमारा 
संविधान भी इन आदर्शो पर आधारित है। हमारे राष्ट्रीय जीवन में इनः आदर्शो का अपना 
महत्व है । इसी महत्ता को दृष्टिपथ में रखते हुए संविधान में दूसरे कतव्य का प्रावधान किया 


गया है । इसके अनुसार “प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह स्वन्लत्रता के लिए हमारे 
राष्ट्रीय आन्दोलन को प्रेरित करने -वाले-उच्च आदशों को हूदय में. संजोए रखे और उन्तका 
पालन करे!” 

3. भारत को संप्रभुता, एकता और अखण्डता की रक्षा -सम्प्रभुता राष्ट्र को सर्वोच्च 
k और सर्वोच्च शक्ति का प्रतीक होती है। सम्प्रभुता की रक्षा का अर्थ होता है राष्ट्र 
की स्वाधीनता भौर उसकी स्वाधीन स्थिति की रक्षा। इसी प्रकार राष्ट्र की एकता और 
अखण्डता की इसी महत्ता को दृष्टि-पथ में रखते हुए हमारे तीसरे कतंव्य का प्रावधान किया 
गया है। इनके अनुसार “प्रत्येक भारतीय नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह भारत, की 


2. राष्ट्रीय आन्दोलन के प्रेरक आदशों 
का पालन ब 

3 भारत की संप्रभुता, एकता और 
अखण्डता की रक्षा 

4. देश की रक्षा और राष्ट्र-सेवा 

5. भारत के लोगों में समरसता और 
समान भ्रातृत्व. की भावना का 
निर्माण 

6. सामासिक सांस्कृति की परम्परा की 
रक्षा 

7, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और 
प्राणियों के प्रति दया 

8. वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास 

9. सार्वजनिक सम्पत्ति की सुरक्षा और 
हिंसा से दूर रहना 


॥ सम्प्रभुता, एकता ओर अखण्डता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण बनाए रखे।” 
FILS SE । 


1. हमारे राष्ट्र-ध्वज की विशेषताओं पर प्रकाश डालने वाली ये पंक्तियाँ स्मरणीय हैं-- 
केसरिया रंग हमें बताता कभी न छोड़ो संच्चाई, 

हरा रंग बतलाता है अपनी धरती की तरुणाई। 

श्वेत रंग कहता है हमसे शान्ति कभी न छोड़ो, 

चक्र हमें वतलाता-है.कि कदम कभी न मोड़ो। 

सिंह हमारी शक्ति ओर पौरुष का ध्यान धराते हैं, 

वृषभ और अश्व के जोड़े कतंव्य पाठ पढ़ाते है । 

“सत्यमेव जयते' यह कहता विजय सत्य को होगी, 


०० डिज्न विश्व पं क्षासु [माँ की ल जतेगी ०. 
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4, देश कौ रक्षा और राष्ट्र-सेवा--देश की रक्षा और राष्ट्र-सेवा नागरिकों का अंनन्य 
कतंव्य होता है। अनेक देशों में इस कतव्य के लिए देश की संवैधानिक, व्यवस्था या कानून में 
प्रावधान होता है। भारत में भी कतंव्यो के अन्तर्गत इस आवश्यकता का समावेश किया गया 
है। इसके अनुसार “प्रत्येक भारतीय नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह देश की रक्षा करे और 

` बुलाए जाने पर राष्ट्र को सेवा करे।” संविधान में इस कतँव्य का समावेश कर नागरिकों को 
` उनके पावन दायित्व की याद दिलाई गई है--वह दायित्व जिसके लिए हमें अपना सब कुछ 
. अपित करने में किसी प्रकार का संकोच नहीं करना चाहिए। ; 


_ __5. भारत के लोगों में समरसता और समान *्रातृत्व को भावना का निर्माण -संविधान | 


में कहा गया है कि “प्रत्येक भारतीय का यह कर्तव्य होगा कि बह भारत के सभी लोगों मे 
समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे जो धर्म, भाषा और देश या वर्ग पर 
आधारित सभी भेदभाव से परे हो और ऐसी प्रथाओं का परित्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के 
-विरुद्ध है।” इस प्रकार इस कतव्य के माध्यम से दो कतंव्यों का वोध कराया गया हे--प्रथमत: 


यह कि समस्त भारतीयों के मध्य समरसता और 'भ्रातृत्व की भावना का सुजन; तथा दुसरे, 


नारियों का सम्मान । प 
जहाँ तक इनमें से पहले कर्तव्य का प्रश्‍न है, इसका प्रमुख प्रयोजन यह है कि प्रत्येक 


भारतीय को धर्म, भाषा तथा क्षेत्रीय अन्तर को भुलाकर पारस्परिक सौहादं, समरसता और | 


| ` भ्रातृत्व की ऐसी भावना का विकास करना चाहिए जो हमारी. गौरवमयी परम्परा के अनुरूप 
- हो। इसी प्रकार भारत-भूमि स्त्रियों के आदर के लिए विश्व-विश्वुत रही है। यत्र नायस्तु 
पुज्पन्ते रमन्ते तत्र देवताः --'जहाँ नारियों का आदर होतां है, वहाँ देवता निश्वास करते है, यह 
भारतीयों का पुरातन आदर्श रहा है। अतएव हमें इसी भावना के अनुरूप आचरण का प्रयास 
करना चाहिए। इससे हमें उन सत्र परम्पराओं का परित्याग करना चाहिए जो कि हमारी 

` संस्कृति के प्रतिकूल है। द 


6, सामासिक संस्कृति को परम्परा को रक्षा--भारतीय संस्कृति के भव्य भवन के 
निर्माण में विविधि जातियों तथा विविध तत्वों का योग रहा है। यहाँ समय-समय पर अनेक 


_  जातियाँआईऔर कालान्तर में सव भारतीय मानव-समाज का अभिन्न अंग बन गई। आज | 


। 
| 
। 
| 
| 
| 
| 
| 


भारतं में विविध जातियों, वर्णो, विचारों ओर धर्मों के लोग रहते है। भारतीय संस्कृति ने इन 


' सव विविधताओं के मध्य एकता की स्थापना का प्रयास किया है । इस प्रयास में हमारी संस्कृति 

का जो रूप विकसित हुआ है, उसे मिली-जुली संस्कृति या सामासिक संस्कृति (C००४० 

' Cपutuपट) की संज्ञा दी गई है। संविधान का यह प्रावधान इसी सामासिक संस्कृति की रक्षा 
का सन्देश देता है। ल में यह कहा गया है कि “प्रत्येक भारतीय का यह कतव्य होगां कि 
. बहु अपनी सामासिक संस्कृति की समृद्ध विरासत के मूल्य को समझे और उसकी रक्षा करे।” 


“7. प्राकृतिक पर्यावरण को रक्षा और प्राणियों पर दया--शस्य-श्यामला मातृभूमि | 


अपनी प्राकृतिक सुषमा के लिए विशव-विश्नुत रहो है। कश्मीर से लेकरु कन्याकुमारी तक हमे ' 


` अरत को प्राकृतिक छटा तथा वनश्री की अनुपम शोभा का अलौकिक दर्शन होता है। इसलिए 
प्रकृति की इस अनुपम देन की रक्षा करना हमारा परम धमं है। 


न इसी प्रकार भारत बुद्ध, महावीर और अशोक का देश रहा है। प्रत्येक प्राणी, चाहे वह 
| कितना ही: अकिचन क्यों न हो, अपना महत्व रखता है। क इस कर्तव्य के माध्यम से 
` अपने इसी दायित्व का संदेश दिया गया है। इसके अनुसार यह कहां गया है कि “प्रत्येक भारतीय 
का यह कर्तव्य होगा कि वह प्राकृतिक पर्यावरण (जिसके अन्तर्गत जंगल, झील, नदी तथा वन्य 
हमा है) की रक्षा 
९323 
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और विकास करे तथा जीवित प्राणियों के प्रति दया का व्यवहार | 
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8, बँशानिक दृष्टिकोण का. चिकांस--संविधान में वर्णित आठवें कतंव्य पर अकाश _ 
डालते हुए कहा गया है कि “भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कतव्य होगा कि वंह वैज्ञानिक . .. 
दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानाजंन तथा सुधार की भावना का विकास करे 1 


| 
| ` वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा मानववाद आधुनिक सभ्य जीवन के आधार-स्तम्भ माने जाते 
| हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का आशय यह है कि हम अन्ध-विशवासों से ऊपर उठें और विवेक 
| वर आधारित जीवन-दृष्टि को अपनायें। इसी प्रकार मानवंवाद इस सिद्धान्त पर आधारित है 
| कि झनुष्य समस्त कार्यों का मापदण्ड —Man is the measurs of all things. फलत: 
| इसी दृष्टिकोण से जीवन और समाज की समस्याओं का समाधान ढूँढ़ने का प्रयास करना 
| चाहिए । मानव-जीवन में ज्ञानार्जन का भी अपना महत्व है। जिस मनुष्य में जिज्ञासा नहीं होती, 
ज्ञानाजन की भावना नहीं होती, बह मनुष्य कूप-मण्डूक (कुएँ में पड़े हुए मेढक) की भांति.हो 
जाता है। इस प्रकार इस कर्तव्य के द्वारा भारतीय नागरिकों को वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने 
दी प्रेरणा दी गई है। हट. 
9. सार्वलनिक संपत्ति की सुरक्षा ओर हिसा से बुर रहना--संविधान में वर्णित नवें 
| कर्तव्य में यह कहा गया है कि “भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कतंव्य होगा कि यहसावेजतिक 
| उप्पत्ति की सुरक्षा करे और दिसा से हूर रहे ।” इस प्रकार इस कव्य के अनुसार नागरिकों से 
यह आशा की जाती है कि ये सार्वजनिक सम्पत्ति की सुरक्षा करेंगे और हिंसा से दुर रहेंगे। 
` कभी-कभी फुछ नागरिक अपने अधिकारों की पूर्ति के लिए कतिपय ऐसे कार्य कर 
बैठे हैं जिसे सावेजनिक सम्पत्ति को अपार क्षति पहुंचती है और हिंसा का वातावरण बन 
। ` >जाता है। इससे देश को नाना प्रकार की हानि उठानी पड़ती है। अतएव . नागरिकों को इस 
| ऊर्तन्मका. वौध कराकर यह आशा की गई है कि वे इस प्रकार के राष्ट्र-विरोधी कार्यों से दूर 
रहूँगे। र कक 
| 10, व्यक्तिगत तथा सामूहिक उत्फष का प्रयास--संविधान में वणित दसवें कर्तव्य में 
यह मया है कि “भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कतंव्य है कि वह व्यक्तिगत तथा सामूहिक 
| ` गतिविधियों के फ़ियाक्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त करने का प्रयास करे जिससे कि राष्ट्र उत्तरोत्तर 
.।. अल्नत्ति कर प्रयास और उपलब्धि की नई ऊँचाइयों को छू ले । न 
इस कर्तव्य के द्वारा नागरिकों को कर्मठ बनकर व्यक्तिगत तथा सामूहिक भ्रयास के 
माध्यम से राष्ट्र को उन्नति के उच्चतम शिखर पर ले जाने का सन्देश दिया गया है। 


सुल कतेव्यों का मूल्यांकन 


».... भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों का समावेश कर भारत को संवैधानिक युगयात्रा य सें. 
एक नया कीतिमान जोड़ने का प्रयास किया गया है। इस प्रयास के द्वारा भारतीय संविधान को : 
“एक बड़ी कमी की पूर्ति हुई है। यह हमारी एक श्रेष्ठ उपलब्धि है। किन्तु इस उपलब्धि की हम | 
मुक्त कण्ठ से प्रशंसा नहीं कर सकते । कारण स्पष्ट है। प्रयमतः यह्‌ कि इन मूल कतंव्यो को 
नीति-निर्देशक तत्वों के साथ रखा श हैं। नीति-निर्देशक तत्वों के साथ होने के कारण इन | 
कर्तव्यों को बही दैधानिक स्थिति है जो नीति-निर्देशक तत्वों की है। जिस प्रकार हम नीतिः 
निदेशक तत्वों की उपेक्षा होने प्र शासन को न्यायालय में दोषी नहीं ठहरा सकते, उसी प्रकार | 
इन कतंब्यों. की उपेक्षा होने पर हम किसी नागरिक को न्यायालय में दोषी नहीं ठहरा सकते। _ 
इस प्रकार मूल कर्तव्यों का सबसे बड़ा दोष यह है कि इन कर्तव्यों के पीछे कोई कानूनी बल नही _ 
है, उनके उल्लंघन के लिए दण्ड का कोई प्रावधान नहीं है । फलतः मूल कतंव्यों का पालन करने : 
| के लिए कानूनी ईष्ट से किसी को वाध्य नहीं किया जा सकता । व 
>. र) चट 4 
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उ इसके अतिरिक्त मूल कर्तव्यों का एक अन्य दोष और है, वह यह कि मूल कतंव्यों की 
. अभिव्यक्ति की शेली ओर शब्दावली सुस्पष्ट और सुबोध नहीं है। इन्हीं दोषों के कारण मूल 
_ कतंव्यो की आलोचना की शई है । किन्तु इन दोषों के वावजूद मूल कतंव्यों का अपना महत्व है । 
ये हमारे राजनैतिक जीवन के प्रेरक स्रोत हैं, राजनेतिक आचरण के मानदण्ड हैं और हैं राष्ट्र 
कौ बहुमुखी प्रगति के सशक्त माध्यम । फलतः उनका पालन करना हमारा नेतिक दायित्व है। _ | 


लघु और अति.लघु प्रश्‍न और उनके उत्तर 


प्रश्‍न 1--भारतोय संबिधान सें लणित दस झूल कतंव्य कोन से हैं ? 

र उत्तर--भारतीय संविधान में त्रणित दस मूल कतंव्य इस प्रकार हैं : 

| (0) संविधान का पालन तथा उसके आदर्शो, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान , 
का आद्र, (2) दाष्ट्रीय आन्दोलन के प्रेरक आदंशों का पालन, ( 3) भारत की संप्रभुता, / 
| एकता, मखभ्छता को रक्षा, (4) राष्ट्र-रक्षा और राष्ट्र की सेवा, (5) भारतवासियों में समर-* . 
सता को भावना, (6) सामासिक संस्कृति की रक्षा, (7) प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और 
प्राणियों पर दया, & ) वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास, (9) सार्वजनिक सम्पत्ति की सुरक्षा 

` भर हिंसा से दूर रहना, (10) व्यक्तिगत तथा सामुहिक उत्कर्ष का प्रयास । | 


अति लघु प्रश्‍न और उनके उत्तर 
. प्रश्‍न 1--ब्रारतोय संविधान में मूल-फर्तव्यों का समावेश कब किया गया ? 


उत्तर--भारतीय संविधान में मूल कतंव्यों का समावेश 42वें संशोधन अधिनियम 
1976) द्वारा किया.गया । 


प्रश्न 2--मूल कर्तव्यों का भारतीय संविधान सें किस अध्याय में उल्लेख है? 

_ उत्तर-मूल कर्तव्यों का उल्लेख भारतीय - संविधान के चौथे अध्याय (नीति निदे- 

'तत्व वाले अध्याय) में दिया गया है। 

र प्रश्‍न 3.--वया मूल कतंव्यों का पालन करने फे लिए वंधांनिक दृष्टि से किसी नांग- 

फो बाध्य किया जा सकता है । “९ | 
उत्तर--मूल कर्तव्यों का पालन करने के लिए किसी को बाध्य नहीं फिया जा सकता । 

"प्रश्‍न 4. - किन्हों दो मूल कंतंव्यो का उल्लेख कोजिए । "7 

 अत्तर--(1) संविधान का पालन तथा उसके आदशों, संस्थाओं और राष्ट्रीय प्रतीकों । 

आदर, (2) भारत की संप्रभूता, एकता और अखण्डता की रक्षा । हे ड | 
> ५ | 

* 


महत्वपूर्ण प्रश्‍न 


के प्रश्‍न 
1. संविधान में हमारे किन मुल कर्तेव्यों का वर्णन किया गया है ?, , 
मूर्ल नग का उल्लेख कीजिए और बतलाइए कि क्या उनका पालन करना कानूनी 


“राज्य के नोति-निर्देशक तत्व कार्यपालिका के दिग्दशंक, व्यवस्यापिका के पथ-प्रदर्शक तथा 
न्यायपालिका फे लिए प्रफाश-स्तस्भ को साति हैं ।” ४ 


अध्याय 10 


राज्य के नीति निर्देशक तत्व 


७ नोति-निर्देशक तत्वों के समावेश का उद्देश्य ७ नोति-निर्देशक तत्वों का अर्थ, स्वरूप 
ओर लक्षण ७ नीति-निर्देशक तत्वों और मूल अधिकारों में अन्तर ७ नीति-निर्देशक तत्व , | 
भौर सुल अधिकारों में कोन श्रेष्ठ है ७ नोति-निर्देशक तत्वों का बर्गीकरण ७-मोति- 
निर्देशक तत्वों को आलोचना ७ नोति-निर्देशक तत्वों का महत्व ७ नोति-निर्देशक तत्वों का 
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1... आमुख ९ 
* . _ व्यक्ति हो या समाज, राज्य हो या शासन, उसे अपनी जीवंन-यात्रा को सफल और 
सार्थक वनाने के लिए किन्ही निश्चित सिद्धान्तो या आदशों को लेकर चलना आवश्यक होता 

. है। ये सिद्धान्त या आदर्श उसके विकास की गति-दिशा निर्धारित कर उसे अपने लक्ष्य तक 
पहुँचने में योग देते हैं । वैयक्तिक, सामाजिक तथा राजनैतिक जीवन में आदर्शो की इसी महती . 
भूमिका को दृष्टिपथ में रखंकर भारतीय संविधान-निर्माताओं ने शासन के आदर्शों के रूप में 
एक पृथक्‌ अध्याय का प्रावधान किया है ।! संविधान का चौथा अध्याय ऐसा ही अध्याय है। 
इस > के 16 अनुच्छेद (36 से लेकर 51 तक) राज्य के नीति-निर्देशक तत्वों पर प्रकाश 
डालते हैं। : ५ 

. . . राज्य के नीति-निर्देशक तत्व राज्य की भावी नीति के सन्देशवाहक हैं। ये वे मौलिक 
आदर्श हैं जिनका पालन करना शासन का कर्तव्य होगा; -ये वे प्रकाश-स्तम्भ हैं जिनके प्रकाश में 
कार्यपालिका अपनी नीति का निर्धारण करेगी; ये वे मानदण्ड हैं जिनके अनुसार व्यवस्थापिका 
विधियों का निर्माण करेगी; ये वे दर्पण हैं जिनकी सहायता से न्यायपालिका अपने न्यायिक 
दायित्व का निवंहन करेगी । राज्य की नीति के ये निर्देशक तत्व देश में आथिक लोकतन्त्र को 
स्थापना के सबलं माध्यम हैं, लोक-कल्याणकारी राज्य की संस्थापना के प्रभावपरक उपकरंण , 
हैं.तथा लोकतांत्रिक समाजवाद के प्रवर्तन के समस्त साधन हँ । 
राज्य के नीति-निदेशक तत्वों का संविधान में समाबेश का उद्देश्य: संविधान में | 

राज्य के नीति-निदंशक तत्वों का समावेश क्यों किया गया? - 8 
हमारे संविधान का कोई प्रावधान निष्प्रयोजन नहीं है । संविधान के प्रत्येक अनुच्छेद 
का, प्रत्येक वाक्य का, प्रत्येक शब्द का अपना अर्थ है, अपना प्रयोजन है, अपता उद्देश्य है। | 
राज्य के नीति-निदेंशक तत्व भी इसके अपवाद नहीं हैं। संविधान में उनके समावेश के कई. 
उद्देश्य थे। संक्षेप में इन उद्देश्यों को हम निम्नलिखित रूप में रख सकते हैं- कट 
1. राज्य के नीति-निर्देशक तत्वों का प्रमुख प्रयोजन' उन सिद्धान्तो और आदशों को 
अभिव्यक्ति करना है जिन्हें भारतीय संविधान का सैद्धान्तिक या बौद्धिक आधार 
. कहा जा सकता है। इन संद्धान्तिक आधारों का एक संकेत संविधान की प्रस्तावना 


| ५ 1. जिन अन्य देशों के संविधानों में नीति-निर्देशक तत्वों का प्रावधान है, उनमें कुछ 
5 इस प्रकार हीयसे” (एएआा. ६०} प्राणील'"(1942/६७) 8 कंस (4946 ई०), इटली य 
|. (191ई०)तथा वर्मा (1948०)) | Ceo ME 


NS 
= 
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ल भा है। राज्य के नीति-निर्देशक सत्व इसी प्रस्तावना की. व्यापक व्याख्या 
करते हैं। 


2. इन सिद्धान्तो का उद्देश्य भावी विधायकों, विधि-निर्माताओं और कार्यपालिका-. 


शक्ति का प्रयोग करने वाले लोगों को यह बतलाना था कि भविष्य में उन्हें अपनी 
शक्ति का प्रयोग किस प्रकार करंना चाहिए। न 
3. भारत में संसदात्मक शासनं की स्थापता की गई है। संसदात्मक शासन में सत्ता 
विभिन्न राजनैतिक दलों के हाथ में बदलती रहती है। कोई भी राजनैतिक दल 
संविधान के आदर्शो के प्रतिकूल आचरण न करे, इसीलिए संविधान-निर्माताओं ने 
उन आदर्शो का स्पष्ट उल्लेख किया है जिन पर संविधान आधारित है। जैसा कि 


पं3 जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि “चूँकि भारत में जनतंत्र एक नई वस्तु हैं, . 


अतएव आवश्यक है कि इसके कुछ सिद्धान्त हों जो आगांमी शाजनेतिक दलों को 
संविधान की भावना का निरन्तर स्मरण दिलाते रहें।' 


ये 


` ३ जी० एन० जोशी के अनुसार “इनका उद्देश्य पशा वातावरण उत्पन्न करना हैं 


लोकतांत्रिक गणराज्य के विकास के अनुकूल हो ।'' 


| 5. इनका उद्देश्य भारत की राजनैतिक व्यवस्था की भाती गति-दिणा फा स्वरूप 
` निश्चित करना है। दूसरे शब्दों में इनका उद्देश्य यह वतलाना है फि भारत का 
लक्ष्य राजनैतिक लोकतन्त्र के साथ आधिक लोकतन्त्रं की स्थापना करना है। 
 अंतएव भारत के भावी कर्णधार इस लक्ष्य की उपेक्षा न कर उसे प्राप्त करने का 

प्रयास करें। . है 


राज्य के नीति-निर्देशक तत्वों का अर्थ, स्वरूप और लक्ष्य 


श्य के नीति-निदेशक तत्व संविधान के आधारभूत सिद्धांतों और आदर्शो के वे 
' संचित रूप हैं जिनका उद्देश्य भावी ए राजनीति तथा आथिक नीति का निरूपण 
करना है। दूसरे शब्दों में संत्रिधान के मतों और आदर्शों की संचित उस ज्ञानराशि का 
` नाम राज्य के नीति-निदेशक तत्व हैं जिसका प्रयोजन यह बतलाना है कि राज्य की क्या तीति 


' होनी चाहिए और उसे भावी भारत के निर्माण के लिए क्या कदम उठाना चाहिए । 
` _ जसा कि ऐल० जी० खेडेकर ने लिखा है कि “ये सिद्धान्त वे आदर्श हैं जिनकी उपलब्धि 
के लिए शासन प्रयास करेगा ।” जी० एन ० जोशी के अनुसार “राज्य के नीति-निर्देशक सिद्धान्त 
मा वे सिद्धान्त हैं जिन्हें संक्नि्ान-निर्माता नई सामाजिक-आशिक सिद्धान्त-व्यवस्था 
अ सिद्धान्त मानते थे, किन्तु जिन्हें वे देश की मौलिक विधि में स्थान देने में 


0 पायली के अनुसार, “ये सिद्धान्त उन सिद्धान्तों का शिलान्यास करते हैं जिनकी 
आधारशिला पर नये जनतांत्तिक भारत का निर्माण किया जायगा। ये भारतीयं जनता के 


आदशों व आकांक्षाओं का वह अंश है जिन्हें वह एक युक्तिसंगत अवधि के अन्तर्गत प्राप्त करना 


हैं | || शा 


शी० श्रीनिवासन के अनुसार “राज्य के नीति-निदेशक तत्व इस बात के संकल्प हैं कि 
नीतियां जोक-कल्वाणकारी राज्य के लक्ष्यों को प्राप्त करने कीओर सतत उन्म 
'अमरलन्दी के अनुसार “ये ऐसे आदेश हैं जो जनता गे राज्य को दिए हैं 1” 
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“ये निर्देशक सिद्धान्त उन मानवीय सामाजिक आदशों | 


राज्य के नीति-निदेशक तत्व . विर 97 
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डॉ० महादेव प्रसाद शर्मा के अनुसार “ये सरकार तथा जनता को इस वात का नि 


याद दिलाने वाले अनुस्मारक हैं कि क्या किया जाना चाहिए।” 
राज्य के नीति-देशक. तत्वों के उपर्युक्त विवेचन से उनके अर्थ, स्वरूप और लक्षणों 
का आभास मिल जाता है । इनके स्वरूप और लक्ष्य सम्बन्धी विशेषताओं को हम संक्षेप के ` 
निम्नलिखित रूप में रख सकते हैं--- 
1. राज्य के नीति-निर्देशकः तत्व उन सिद्धान्तों का संकेत देते हैं जिन पर कि हमारा 
संविधान आधारित है । 
2. नीति-निर्देशक तत्व उन आदर्शो का बोध कराते हैं जिनके अनुसार शासन को कार्य 
करना चाहिए । 
3 नीति-नि्देशक नत्व अनुदेश-पत्र (Instrument of Intructi0॥) की भांति हुँ । 
4- इन नीति-निर्देशक तत्वों के पीछे कानून की शक्ति नहीं है। फलतः इनकी उपेक्षा . 
था उल्लंघन होने पर कानून या न्यायालय की शरण नहीं ली जा सकती । | 
5. नीति-निरदेशकं तत्व के पीछे कानून की शक्ति नहीं है, किन्तु संविधान यह आशा 
करता है कि राज्य उनका पालन करेगा । जैसा कि संविधान के 37वें अनुच्छेद 
२ > में कहा गया है कि देश के शासन के आधारभूत सिद्धान्त और कानून बनाने म इन 
तथ्बों का प्रयोग करना राज्य का कर्तव्य होगा । र 


_ राज्य के नीति-निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकारों में अच्तर 
यू राज्य वे नीति-निदेशक तत्व और मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के दो महत्व-- 
पूर्ण अध्याय है । दोनों का समावेश दो भिन्न प्रयोजनों से किया गया हैं। फलतः दोनों को 
बैधानिक स्थिति में स्वरूप और प्रयोजन को दृष्टि से पर्याप्त अन्तर है । इस अन्तर के मुख्य 
बिन्दुओं को हमं निम्नलिखित रूप में रेख सकते हैं-- 

1. मूल अधिकारों और राज्य के नीति-निर्देशक तत्वों का प्रथम अमुख अन्तर यह है कि 
मूल अधिकारों को कानून का संरक्षण भ्राप्त है, उनकी उपेक्षा या उल्लंघन होन पर 
न्यायालय की शरण लो जा सकती है जबकि नीति-निर्देशक तत्वों को कातून 
संरक्षण प्राप्त -नहीं है, उनकी उपेक्षा होने पर न्यायालय ह शरण नहो मिल 

` सकती । इस प्रकार मूस अधिकार न्यायाविष्ट (justiciab|c) हैं जव कि राज्य क 
नीति-निर्देशक तत्व न्यायाविष्ट नहीं हैं । शिक र: 
2. मौलिक अधिकारों और राज्य के नीति-निर्देशक तत्वों में दूसरा अन्तर यह है कि 
मौलिक अधिकार निषेधात्मक हैं जब कि राज्य के नीति-निर्देशक तत्व सकारात्मक | 
हैं। जैधा कि एतेन ग्लेडहिल ने लिखा है कि “मूल अधिकार निषेवात्मक आज्ञाए | 
हैं जो सरकार को कुछ कार्यों को करने से रोकते हैं. जब कि निदेशक तत्व सका: | 
रात्मक आदेश हैं जो सरकार को कुछ करने का आदेश देते हे" a 
3. मौलिक अधिकार और राज्य के नीति-निर्देशक तत्वों का तीसरा अन्तर यह है कि 
मौलिक अधिकार की स्थिति साध्य की है और राज्य के नीति-निर्देशक तत्व साधन 
„ की भाँति हैं । जैसा कि एक विद्वान्‌ ने कहा है कि “मौलिक अधिकारों का अध्याय: 
साध्य है, नीति-निर्देशक तत्वों का अध्याय सांधन है। यदि एक उत्तम जीव 
दर्शन है तो दूसरा उसका व्यावहारिक स्वल्प हैँ।” fo 
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ठे नवीन भारतीय संविधान और चागरिक-जीवन तकु 
| . अधिका र फस तवि दशक, ती जी या ne वनि मूल अधिकारों 
हु का विषय व्यक्ति है तो यात ग पारस्प र्क सम्बन्धा का.उल्लेख 
` हे जब कि नीति-निर्देशक तत्वों का सम्बन्ध मुख्यतया राज्य से हे।. 
5. मूल अधिकार सीमित और मर्यादित हैं जब कि नीति-निर्देशक तत्व व्यापक और 


6. हा वतमान. की वस्तु हैं, वे नागरिकों को प्राप्त हो चुके हैं जब कि राज्य 


के नीति-निर्देशक तत्व भविष्य केआश्वासन है । 
7. मूल अधिकारों का प्रयोजन देश में राजनैतिक लोकतन्त्र की स्थापना करना है जब 
कि राज्य के नीति-निर्देशक तत्वों का प्रयोजन देश में आथिक लोकतन्त्र को 
स्थापना है । > अर दि 
8. मूल अधिकार मुख्यतया वैधिक मान्यंताओं पर आधारित हैं जब कि राज्य के नोति- 
निदेशक तत्व मूलतया नंतिक मान्यताओं पर आधारित हैं। . 
9. मूल अधिकार नागरिकों के अधिकारों का बोध कराते हैं जब कि राज्य के नीति- 
निर्देशक त्त्व राज्य के कर्तव्यों पर प्रकाश डालते हैं। * 


मूल अधिकार और राज्य के नोति-निर्देशक तत्वों के अन्तर-विषयक उपर्युक्त विवेचन र 


| (को चाटे के रूप: में हंम निम्नलिखित प्रकार से रखः सकते हैं:-- 


जज ज्ञा अधिकार राज्य के नीति-निदेशकं तत्व 


1. कानून का संरक्षण प्राप्त नहीं है) इनके 


1. कानून का संरक्षण प्राप्त है। ण 
पीछे जनमत तथा नैतिक शक्ति है। 


2. निषेधात्मक हैं। . 2. सकारात्मक हैं। 
 3.साध्य हैं। 3. साधन है । 

` 4 इतका संबंध व्यक्ति और राज्य से है। | 4 इनका सम्बन्ध राज्य से है। 
5. सीमित और मर्यादिते हैं। 5. असीमित और व्यापक हैं । 


6. भविष्य के आश्वासन हैं। 

7. इनका उद्देश्य आथिक लोकतन्त्र की 
स्थापना है। 

8. नैतिक मान्यताओं पर आधारित हैं। 

9, राज्य के कर्तव्यों पर प्रकाश डालते हैं। _ 


` 6. वर्तमान की वस्तु हैं। 

7 इतका उद्देश्य राजनेतिक लोकतन्त्र की 
` स्थापनाहै। | 

` 8 वेधिक मान्यताओं पर आधारित हैं। 

9. नागरिकों के अधिकार का बोध कराते हैं। 


राज्य के नीति-नि्देशक तत्व तथा मूल अधिकारों की तुलनात्मक 
` स्थिति : मूल अधिकार और राज्य के नीति-निर्देशक तत्वों में से कौन 
ग श्रेष्ठ माना जायगा ? . 

राज्य के नीति-निर्देशक तत्व ओर मूल अधिकार दोनों भारतीय संविधान के.दो गौरव- 
अध्याय हे । देश की संवेधानिक व्यवस्था में दोनों का अपना महत्व है, किन्तु संवैधानिक 
को दृष्टि से दोनों में मौलिक अन्तर है। यह अन्तर प्रायः इस विवादः का मूल कारण 
राज्य के नीति-निर्देशक तत्वों और मूल अधिकारों में से किसे प्राथमिकता दी जानी 


किसे श्रेष्ठ माना जाय ? समय-समय पर न्यायाधीशों, विधिशा स्त्रियों तथा राजनयिकों 
स प्रश्‍न पर अपने विभिन्न विचार व्यक्त किये है। . 
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राज्य के नीति-निर्देशक तत्व - 2 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
. उदाहरण के .लिए, “मद्रास राज्य बनाम झंग्यक्त दोराई राजन' (1951) नामक 
` विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश श्री एस० आर० दास ने अपने निर्णय में यह स्था- 
पित किया था कि “मूल अधिकार-विषयक अध्याय पवित्र है, उसे किसी विधायी कार्य या 
कार्यपालकीय आदेश द्वारा सोमित या कम नहीं किया जा संकता। राज्य के नीति-निर्देशक 
तत्वों को इन अधिकारों के अनुरूप होकर चलना होगां।” ; 
इस बीच सम्पत्ति के अधिकार को लेकर कई विवाद ख़ड़े हुए । उनमें दिये गये निणंयों 
के कारण संविधान में संशोधन करना आवश्यक हो गया । 
| ` संविधान के प्रथम तथा चोथे संशोधन अधिनियम इस आवश्यकता के प्रतिफल थे। 
| चोथे संशोधन विधयेक को प्रस्तुत करते हुए प्रधान मन्त्री पं० नेहरू ने कहा था कि “यदि नीति- 
| निदेशक तत्वों तथा मूल अधिकारों में अंतविरोध हो, तो नीति-निर्देशक तत्व को ही प्राथमिकता 
दी यनी ओर संसद का यह कतंव्य होगा कि संविधान में संशोधन कर इस अन्तविरोध का 
अन्त कर दे ।” 
इन संशोधनों के बाद न्यायालय द्वारा जो निर्णय. दिये गए, उनमें न्यायालयों ने राज्य . 
| के नीति-निदेशक तत्वों की महत्ता स्वीकार की, किन्तु मूल अधिफारों की तुलना में राज्य के 
| 
| 


नीति-निर्देशक तत्वों को अरीयता नहीं दी गई। “बिहार राज्य बलाम कामेश्वर ,सह', 'केरल 
. शिक्षा विध थक विवाद!, 'कुरेशी वनास बिहार राज्य नामक विवाद कुछ ऐसे ही विवाद थे। 
सन्‌ 1973 ई० के 'केशवानन्द भारती नामक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने पुनः यह स्था- 
पित किया कि वैधानिक दृष्टि से मुल अधिकारों की स्थिति राज्य के नीति-निर्देशक तत्वों की 
तुलना में श्रेष्ठ है। 
उधर कांग्रेस सरकार सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए कृतसंकल्प थो। उदाहरण 
के लिए, 26 वें संशोधन विधेयक को प्रस्तुत करते हुए यह कहा था कि “हम नीति-निर्देशक 
तत्वों को क्रियान्वित करने के लिए कृतसंकल्प हैं और इस हेतु यदि मौलिक अधिकार को संशो- 
धित भी करना पड़ा तो हम करंगे।” मजूर 
राज्य के नीति-निर्देशक तत्वों को उचित संवैधानिक स्थिति,प्रदान किये बिना सामा- ` 
जिक न्याय की दिशा में कोई क्रान्तिकारी कदम उठाना कठिन था। अतएव इस दृष्टि से संवि- 
धान में अपेक्षित संशोधन करना आवश्यक था। फलत: संविधान का 42वाँ संशोधन अधिनियम 
। (सन्‌ 1976 ई०) पारित हुआ। इस संशोधन अधिनियम हारा मूल अधिकारों की तुलना में 
| राज्य के नीति-निर्देशक तत्वों,को प्राथमिकता दी गई। इस संशोधन अधिनियम में यह प्रावधान . 
क्रिया गया कि “संसद संविधान के चौथे भाग के किसी एक या सभी सिद्धान्तो को लागू करने | 
के लिए जिन कानूनों का निर्माण करेगी, उन्हें इस आधार पर न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा ` | 
सकेगी कि ये कानून संविधान में दिये गये मूल अधिकार को परिसीमित या समाप्त करते हे. 1”? 
इस प्रकार 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा यह स्पष्ट झर दिया गया कि राज्य के नीति-निदेशक 
तत्वों तथा मोलिक अधिकारों में वरीयता या प्राथमिकता नीति-निर्देशक तत्वों को दी जायगी। 
मई, सन्‌ 1980 ई० में 'मिनर्वा मिल्स बनाम भारत सरकार” नामक मुकदमे में. _ 
सर्वोच्च न्यायालय ने पुनः एक ऐतिहासिक निर्णय दे दिया। इस निर्णय द्वारा 42वें संशोधन 
| अधिनियम के उस प्रावधान को अवैध घोषित कर दिया गया जिसमें यह कहा गया या कि. 
नीति-निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों की तुलना में वरीयता दी जायगी । इस निर्णय ने राज्य 
के नीति-निर्देशक तत्वों को श्रेष्ठता पर पुनः प्रश्‍न-चिल्ल लगा दिये हैं। , 3 
! मिनर्वा मिल्स बनाम भारत सरकार नामक विवाद के निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय के जड 
पाँच न्यायाधीशों की न्यायपीठ ने बहुमत से यह स्थापित किया कि नीति-निर्देशक तत्वों को ड 
| क्रियान्वित करने के लिए मूल अधिकारों को समाप्त या सीमित करना आवश्यक नहीं है।इस | _ 
निर्णय के अनुसार नीति-निदेशक तत्व ओर मूल अधिकार दोनों एक-दूसरे के पूरक हैं। दोनों का _ 
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5 5 व | _ नवीन भारतीय संविधान और नायरिक-जीवन 

सत्तुलत भारतीय संविधान को आध रस ह दे गिदी तले थी भूल अधिकारों 
में से किसी को प्राथमिकता देने का अर्थे होगा उस सन्तुलन को नष्ट करना। इस भकार इस 
निर्णय के अनुंसार नीति-निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों से श्रेष्ठतर नहीं माना जा सकता । 


राज्य के नीति-निर्देशक तत्वों का वर्गीकरण . | 

. राज्य के नीति-निर्देशक तत्वों का किस प्रकार वर्गीकरण किया जाय, इस. प्रश्न पर 
विद्वानों ने विभिन्न विचार व्यक्त किये हैं। प्रसिद्ध राजशास्त्री डॉ० महादेवश्रसाद शर्मा ने राज्य . 
के नौति-निर्देशक तत्वों को तीन वर्गों भें विभक्त किया है-- 

1. समाजवादी तत्व, 

2. गांधीवादी तत्व तथो . 

3. उदारवादी बौद्धिक तत्व । 
` यह नीति-निर्देशक तंत्वों का बौद्धिक या वेचारिक वर्गीकरण रहा। राज्य के नीलिः 

निदेशक तत्वों की व्यापकता. को देखते हुए इस वर्गीकरण को सन्तोषजनक नहीं कहा जा 


नीति-निर्देशक तत्वों के वर्गीकरण :का दूसरा 
प्रतिनिधि दृष्टिकोण भारत के सवोच्च न्याया- 
लय के भूतपूर्व प्रधान न्यायाधीश पी० वी० 
गजेन्द्र गडकर का है। उमके अनुसार राज्य के 
नीति-नि्देशक तत्वों को मुख्यतया चार दर्यो 
में विभक्त किया जाना चाहिए । ये चार वर्ग 
इस प्रकार हैं-- i 

1, सामाजिक नीति के सामान्य 


ह | 1. सामान्य नीति-विषयक तत्व : 
| 2. स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास 
| _ सम्बन्धी तत्व _ 

"3. प्रशासकीय सुधार-सम्बन्धी तत्व 

4. आर्थिक विकास-सम्बन्धी तत्व 

| 5, शिक्षा तथा सांस्कृतिक विकास 

' | सम्बन्धी तत्व ` 

6. अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा - 

सम्बन्धी तत्व 


सिद्धांत 
: 2. प्रशासकीय नीति के सिद्धान्त 
3; सामाजिक-आर्थिक नौति-संबंधी 
सिद्धान्त 
4. अन्तर्राष्ट्रीय नीतिं-विषयक सिद्धांत। 
अध्ययन की सुविधा से हम राज्य के नीति-निदेंशक तत्वों का निम्नलिखित ख्प में 
ग-कर अध्ययन कर सकते हैं--- | 


राज्य के नीति-निर्देशक तत्दों का वर्गीकरण | 
हि कू सक | 


, स्वास्थ्य तथा सामा- प्रशासकीय सुधार- आशिक विकास- 
जिक विकास सम्वन्धी तत्व . सम्वन्धी तत्व 


अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा 
तत्व--संविधान के तृतीय अध्याय (राज्य के नीति-विवयक | 
SIRS के सामान्य सिद्धान्त-संबंधी तः 


राज्य के नीति-निर्देशक तत्व _ 101 
रे Digitized by Arya Samaj Fou 400 c ४ सिसन ढ्‌ 
पर प्रकाश डाला गया है ये सिद्धांत उस शासन-नाति का सकते देते है द्वारा अप- 
नाया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए 37वे अनुच्छेद में यह कहा गया है कि तृतीय खण्ड के 
प्रावधान न्यायालय द्वारा भयुक्त नहीं किये जायेंगे, किन्तु ये शासन के आधारभूत अंग हैं, अंतएव 
विधियों के निर्माण में इन सिद्धान्तों को व्यवहार में लाना राज्य का कर्तव्य होगा। इसी प्रकार 
38वुं अनुच्छेद में कहा गया है कि “राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था का प्रभावी रूप से संरक्षण 
करेगा जिसमें सामाजिक, आथिक और राजनीतिक न्याय राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं के 


| के लिएं सुरक्षित रहे ।” 

| 2. स्वास्थ्य तया सामाजिक सुधार.सम्बन्धी तत्व--दुसरे वर्ग में स्वास्थ्य तक सामाजिक 
सुधार सम्बन्धी तत्व आते हैं। संक्षेप में इस वर्ग के अन्तर्गत आने वाले तत्वों को हम निम्नः 

| लिखित रूप में रख सकते है- 


| 1, राज्य उपयुक्त सामाजिक व्यवस्था हारा जनता के कल्याण का प्रयास करेगा | 


2. राज्य जनता के जीवन-स्तर को ऊँचा उठाने का प्रयास करेगा। . ' 

3. राज्य लोगों के आहार के स्तर को उन्नत करेगा तथा लोक-स्वास्थ्य के सुधार का 
प्रयास करेगा । प न 

4 राज्य पर्यावरण की रक्षा और सुधार का प्रयास करेगा । 


5, राज्य इस वात का प्रयास करेगा कि स्त्रियों और बालकों के स्वास्थ्य और शक्तिं तथा . | 
उनकी सुकुमारावस्था का दुरुपयोग न हो। वह ऐसी परिस्थितियों का विरोध | 
करेगा जिसमें नागरिकों को अपनी सामथ्यं एवं आयु के-प्रतिकूल रोजगार का अनुः । 
सरण करने के लिए बाध्य होना पड़े । ~ न 
6. राज्य इस बात का प्रयास करेगा कि शिशुओं और किशोरों का शोषणनहोतथा 


| 
| . 
| 


सतिक और भौतिक परित्याग से उनका संरक्षण हो। : 
7. राज्य चिकित्सा के प्रयोजन को छोड़कर अन्य कार्यों के लिए मादक द्रव्यों के प्रयोग 
का निषेध करेगा । . 
8. राज्य समाज के दुर्बलदार लोगों, विशेषकर हरिजनों और अनुसूचित जनाजातियों | 
के शैक्षणिक तथा आथिक हितों कीं वृद्धि का प्रयास करेगा । लकर: 
3. प्रशासकीय सुधार-सम्यर तत्व--प्रशासकीय सुधार-सम्वन्धी तत्वों के अन्तर्गत वे | 
सत्व आते हैं जिनका प्रमुख प्रयोजन प्रशासन में सुधार तया देश की राजनैतिक एकता से हैं . 
इन तत्वों में से मुख्य निम्नलिखित हैं-- - * he 
1. राज्य समस्त भारतीय क्षेत्र में. नागरिकों के लिए एक समान ब्यवहार-संहिता | 
(खाशा ०/९) बनाने का प्रयास करेगा । dR 
2, राज्य देश की न्यायापालिका को कार्यपालिका से पृथक्‌ करने का प्रयास करेगा। 
3, राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करेगा ओर उन्हें ऐसी शक्तियाँ प्रदान करेगा जिससे 
वे स्वायत्त शासन की इकाई के खूप में कार्य कर सके । भ्र 
4. आथिक विकास-सम्बन्धों तत्व--रोज्य के नी निर्देशक कत 
तत्व की स्थापना का सन्देश देते है। इस दृष्टि से अनेक आथिक तत्वों का प्रावधान किया गया 
है। ये प्रावधान मुख्यतया इस प्रकार हैं-- गा डकर 
1, राज्य अपनी नोति इस प्रकार निर्धारित करे जिससे कि सभी नागरिकों, को चाहे ह ५ 
सत्री हों या पुरुष, जीविका के साधन प्राप्त करने का समान अवसर मिले। . ` 
- 2 समाज में आथिक वितरण ऐसा हो कि समस्त समाज का कल्याण हो। . ` 
3. समाज की 00 व्यवस्था इस प्रकार की हो कि देश के घन और उत्पार नके 
दीनी फी अहितकर केम्द्रोकारणा त a Vidyalaya Collection. - 34) > 


र, न्‌ वि 3, ५ 
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` 4, पुरुषों और स्तियीं की मेनि कार्य के लिए सर्भान वेतन मिले i 
5. पुरुषों तया स्त्रियों के स्वास्थ्य और शक्ति का तथा बच्चों की सूकुमारावस्था का 
दुरुपयोग न हो। आथिक आवश्यकताओं के कारण नागरिक ऐसा व्यवसाय अपनाने 
के लिए बाध्य न हों जो कि उनकी आयु तथा शक्ति के प्रतिकूल हो। « 
6. बालकों तथा नवयुवकों की शोषणं ओर अनैतिकता से रक्षा हो। 


f 7. राज्य ऐसी व्यवस्था. करे जिससे नागरिकों को मानवोचित रूप से कार्य करने का- 
अवसर मिले तथा प्रसूति के समय नागरिकों को सहायता मिले । 


8. राज्य तथा आथिक संगठन द्वारा ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करे जिससे कि 
कृषि, उद्यो उद्योगो तथा अन्य क्षेत्रों में श्रमिकों को कार्य तथा निर्वाह योग्य मजदूरी 
मिले। उन्हें जीवन-स्तर को ऊँचा करने, अवकाश-काल का पूर्ण उपभोग करने तथा 
सामजिक एवं सांस्कृतिक विकास का पूरा अवसर मिले । > 

9. राज्य कृषि, पशुपालन आदि के क्षेत्र में आधुनिक तथां वैज्ञानिक तरीकों का प्रयोग 
कर उनकी दशा में सुधार करे, गोवध का निपेध करे तथा अन्य दुधारू पशुओं -के 

वध को रोके 1 


10. राज्य ग्रामीण उद्योगों को प्रोत्साहित कर 'ग्रामों को आथिक दशा में सुधार लाने 
का प्रयास करे । न 


11. राज्य अपनी आधिक स्थिति और आधिक विकास के अनुसार इस बात का प्रयास 


| ` करेगाकिलोगोंको काम का अधिकार मिले, शिक्षा का अधिकार मिले ओर बेरोजगार होने 
` को स्थिति में बेरोजगारी का भत्ता मिले । ; 


5. शिक्षा तथा सांस्कृतिक विकास सम्बन्धी तत्व--शिक्षा तथा संस्कृति सम्बन्धी तत्वों 
में मुख्य निम्नलिखित है-. 
1. राज्य संविधान के आरम्भ होने से .10 वपं के अन्तर्गत 14 वर्ष की आयु तक के 
बालकों के लिए निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करे | इस प्रकार राज्य 
` निरक्षरता को दूर करने का प्रयास करे। 


2. राज्य का यह कर्तव्य होगा कि वह ऐतिहासिक अथवा कलात्मक महत्व के प्रत्येक 


स्मारक या वस्तु को, जिसे संसद राष्ट्रीय महत्व का घोषित करे, दूषित होने, नष्ट . 


2 होने, स्थानान्तर किए जाने अथवा वाहर भेजे जाने से रक्षा करे। 


6. अत्तर्राष्ट्रीय शान्ति ओर सुरक्षा विषयक तत्व--राज्य को अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति तथा 
सुरक्षा के लिए निम्नांकित प्रयास करना चाहिए-- . * 1 
` ` य राज्य को राष्ट्रों के वीच न्याय तथा सम्मानपूर्ण सम्वन्ध स्थापित करने क! प्रयास 
. करना चाहिए 


`2. राज्य अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति तथा सुरक्षा वनाए रखने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय य विधि तथा 
सन्धि की शर्तों का पालन करे | ४ की 


ॐ. राज्य अन्तर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता द्वारा हल करने का प्रयत्न करे। 

ज्य के नीति-निदेशक तत्वों की आलोचना 

राज्य के नीति-निदेशक तत्व संविधान के सर्वाधिक विवाद ह वे 
सी र वादास्पद पक्ष रहे हैं। उनके 

और side स्थिति के कारण उनकी कट आलोचना की गई है । संविधान सभा में 

द जार हो रहा था,तब एक सदस्य ने उन्हें 'नव वर्ष के वधाई-सन्देश” (2 5८0 


क 


द 


oS DPC Pe UP VN 
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राज्य के नीति-निदेशक तत्व 2७, Sr, IO 


of New Year 1१८४० शिं३688) ककल इनकी 'आलोलका| को©धीः। इसि उल्क! इन्हें 'संव- 
घानिक महत्व से वंचित राजनंतिक घोषणा-पत्न' ( Political manifesto devoid of .. 
constitutional importance), ‘नेतिक उपदेश' (Moral 0९०९७७), ‘शुभ इच्छाए 
(Pious W5०5), 'पविन्न अतिरजनाएं' (1005 ५५०11) आदि की संज्ञा दी गई 
है। इसी प्रकार एक आलोचक ने इन्हें “उदात्त लगने वाली भावनाओं का आवश्यक शब्दाउम्बर' 
कहा था। एक दूसरे आलोचक ने इन्हें | कूड़े-कचरे” की ऐसी पेटी कहा था जिस पर अपने 
आकांक्षा-अश्व पर बेंठकरं कोई भी चल सकता था। प्रो? के० टी० शाह ने इनकी तुलना एक 
ऐसे चेक से की है जिसका भुगतान बैक की सुविधा पर छोड़ दिया गया है ४ 

इस प्रकार राज्य के नीति-निर्देशक तत्वों की अनेक आलोचकों द्वारा अनेक आलोचना 
की.गई हैं। आलोचना के मुख्य पक्षों को हम निम्नलिखित रूप में रख सकते हैं-- 


1. न्यायिक संरक्षण से वंचित राज्य के नीति-निर्देशक तत्वों की आलोचना का सवं- 


प्रमुख तरक यह है कि इन नीति-निर्देशक तत्वों को न्यायिक संरक्षण प्राप्त नहीं है। फलतः इन्हें 


| 
| 


0" 


बित आ 


गू करने के लिए न्यायालय राज्य को बाध्य 

नहीं कर सकता । न्यायिक संरक्षण से वंचित 

होने के कारण इनकी स्थिति पवित्र आकां" 
क्षाओं या आदर्शो के अतिरिक्त और कुछ | 
नहीं है । [ | 
2. अस्पष्ट तथा अताकिक खूप से | 
कमबद्ध--राज्य के नीति-निर्देशक तत्वों की | 
' आलोचना का अन्य तकं यह है कि ये नीति- | 
| 


नीति-निर्देशक तत्वों की आलोचना 
1. न्यायिक संरक्षण से वंचित 

2. अस्पष्ट तथा अताकिक रूप से क्रमबद्ध 
3. अव्यावहारिक 

4. असंगत 

5. साधनों की उपेक्षां 

6. संवैधानिक गत्यवरोध की आशंका 


निर्देशक तत्व अस्पष्ट हैं तथा अताकिक रूप से क्रमबद्ध हैं| जसा कि प्रो० श्रीनिवासन ने लिखा 
है कि “राज्य के नीति-निर्देशक तत्वों की व्यवस्था सन्तोषजनक नहीं है। इनमें कई बाते 
अस्पष्ट हैं और कइयों को बार-वार दोहराया गया है। इसके अतिरिक्त निर्देशक सिद्धान्तो का 
न तो उचित ढंग से वर्गीकरण किया गया है और न ही उनको किसी ठोस आधार पर क्रमबद्ध 
किया गया है।” 

3. अब्यावहारिक हैं-राज्य के नीति-निर्देशक तत्वों के विरुद्ध एक अन्य आरोप यह 

लगाया जाता है कि इनमें में अनेक तत्व ऐसे हैं जो अव्यावहारिक हैं। उन तत्वों को कार्यरूप में 

परिणत करना सम्भव नहीं है। उदाहरण के लिए, हम 'मद्य-निषेध' को ले: सकते हैं। मद्य-निषेध 
के प्रावधान को पूर्ण रूप से व्यावहारिक रूप प्रदान करना सम्भव नहीं है। कारण स्पष्ट है कि 

नैतिकता अपने अन्तःकरण की वस्तु होती है, उसे किसी पर जबरदस्ती थोपा नहीं जा सकता । 


4, असंगत हैं--राज्य के नीति-निर्देशक तत्वों की अन्य आलोचना यह की जाती है कि ये 


' तत्व असंगत हैं । असंगत इस अर्थ में कि जिस समय इनका संबिधान में समावेश किया गया था, 


उस.समय परिस्थितियाँ भिन्न थी । आज परिस्थितियां दूसरी हैं और आने वाले समय में परि 

स्थितियां और भी बदल जायेंगी । अतएव बदलती हुई परिस्थितियों के सन्दर्भ में ये नीति- 
निर्देशक तत्व पुराने पड़ जायंगे। इस प्रसंग में डॉ" आइवर जेतिग्स के ये विचार उल्लेखनीय 
हैं, "तीति-निदेशक तत्व इंग्लैंड कीं उन्नीसवीं शताब्दी के राजनैतिक अनुभवों पर आधारित हैं। 
थे बीसवीं शताब्दी के मध्य में भारत के लिए अनुपयुक्त हैँ।' : कः 
. 5. साधनों को उपेक्षा--राज्य.के नीति-निर्देशक तत्वों की आलोचना में एक अन्य तक 

यह प्रस्तुत किया जाता है कि ये तत्व साध्य पर तो प्रकाश डालते हैं, किन्तु उस साध्य को प्राप्तं ` 


1. “A cheque payablc by the bank concerned 80 its convenience,” 
द —K.T. Shah. 
: a 32 है ल Panini kanya Man: Vidyalaya Collection. ३ Np 
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: करने के लिए किन साधनों का प्रयोग किया जायगा, इस पर प्रकाश नहीं डालते । जंसा कि ॥ | 
विद्वान्‌ ने लिखा है कि “संविधान का यह अध्याय केवल लक्ष्य की चर्चा करता है, लक्ष्य-प्रापि 
के लिए साधनों का नहीं । यह फेबियन समाजवाद के विचारों को अपनाता है, किन्तु उसके मुख | 
साधन उत्पादन, विनिमय तथा वितरण कें राष्ट्रीयकरंण को नहीं अपनाता ।” 
6. संवंधानिक गत्यवरोध को आशंका-कुछ आलोचकों के अनुसार राज्य के नीति] , 
निर्देशक तत्वों का प्रावधान कुछ परिस्थितियों में देश को संवैधानिक व्यवस्था में गत्यवरोश . 
खडा कर सकता है । राष्ट्रपति, मंत्रिमण्डल, संसद और सर्वोच्च न्यायालय के प्रश्नों को प 
संवैधानिक समस्याएं खड़ी हो सकती हैं । 


` . राज्य के नीति-निर्देशक तत्वों का महत्व : उपयोगिता 
यह सत्य है कि राज्य के नीति-निदेशक तत्वों में कतिपय दोष तथा शिथिलताएं हैं। प 

इन शिथिलताओं या दोषों का यह अर्थ नहीं कि राज्य के -नीति-निर्देशक तत्वों का देश को 

संबैधानिक व्यवस्था में कोई महत्व नहीं है। जैसा कि डॉ० अम्बेदकर ने कहा था कि “मैं य 

स्वीकार नहीं कर सकता कि कानून की शक्ति न प्राप्त होने के कारण नीति-निदेशक तत्व य 

हैं। ये तत्व विधान-मण्डल एवं कार्यकारिणी के लिए आदेश-पत्न हैं जिनके आधार पर उन्हें 

भविष्य में देश का शासन करना है।” अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से हम राज्य के नीतिः| 


CS 


दै | 


निर्देशक तत्वों के महत्व को निम्नलिखित रूप में रख सकते हैं-- | 


संदिः et ५ | 
- 1. संविधान को प्रस्तावना के तीम अविधान को प्रस्तावना सामाजिक,| 
--- भाथिकःऔर राजनैतिक न्याय, बहुमुखो स्वतन्त्रता तथा स्वतन्त्रता तथा विश्व चन्धुत्व जैसे उच्च आदर्शो को 


v| 
ह RT 


पोन तत्वा के महत्व | भारतीय संवैधानिक व्यवस्था का लक्ष्य मानती 
र ह sh र Ey राज्य के नीति-निदेशक तत्व इन्हीं आदश 
अस्ता ताक को विशद व्याख्या करते हैं। इस प्रकार राज्य 

र क संविधान 5 प्रस्तावना 
न पुरक हुँ। यदि संविधान 'की प्रस्तावना; 

४ य हा Zh संविधान का मंगलाचरण है तो राज्य के नीति: 

6. स और व्यवस्थापिका की | रके तत्व -उस "मंगलाचरण के वृहत्तर 

ड संस्करण हैं। ` | 

स्वेच्छाचारिता से नागरिकों के रक्षक 


ने रक- राज्य 
Jon ; 2. मूल अधिकारों के परिपूरक--राउ 

है शीक लोकतंत्र के सन्देश-वाहक | के नीति-नि्देशक तत्व मूल अधिकारों के परि 

श लॉके-कल्याणकारी राज्य के संस्थापक ह्न मै रोक” 

9 प्रध्यवर्ती मार्ग के प्रवर्तक पूरक हैं। यदि मूल अधिकार राजनैतिक लोक 

.| 10. जनमत के मानदण्ड ० _ | तंत्र की स्थापना करते हैं तो राज्य के नीतिः 


||| विश्व-शान्ति के पोषक निर्देशक तत्व आधिक लोकतंत्र का आदर्श 
कट या प्रस्तुत करते हैं। “यदि मूल अधिकार निषेधा 
Ee ह हैं जो सरकार को कुछ कार्यो को करने से रोकते हैं तो निर्देशक तत्व सकारात्मक 
० बा को कुछ करने का आदेश देते है । यदि मूल अधिकार का अध्याय साध्य है 
हनो नीति-निर्देशक च मुल अ रकाअ 


: तत्वों का अध्याय साधन है यदि एक उत्तम शन है तो दुसरा 
उसका व्यावहारिक स्वरूप है ।” प उत्तम जोवन का द है तो दू 


दिग्दशंक--र नीति-निर्देशक तत्व कार्यपालिका को उसके 
। व ये वतात हूँ कि कार्यपालिका को किस दिशा में चलना चाहिए, 
करना चाहिए, लोक-कल्याण के लिए कौन सें 
नदणक तत्व भारतीय सरकार-रूपी नाविक के 
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लिए ध्रुवतारे के समान हैं. जिसे देखकर नाविक यह पता लगा लेता है कि उसका पोत किस 
दिशा को ओर जा रहा है और किस दिशा की ओर उसे जाना चाहिए । 
4. व्यवस्थापिका के पव-पदर्शक--राज्य के नीति-निर्देशक तत्व व्यवस्थापिका के पथ-' 
प्रदर्शक कहे जा सकते हैं । नीति-निदेशक तंत्वों में उन आदर्शों का उल्लेख और संकेत है जिनको 
प्राप्ति का प्रयास करना राज्य का कर्तव्य होगा। राज्य इन्हीं आंदर्शों के प्रकाश में कानून का _ 
निर्माण करेगा । 
1 . 5, न्यायपालिका के प्रकाश-स्तस्भ--यद्यपि राज्य के नीति-निर्देशक तत्वों को कातून 
| का वैसा संरक्षण प्राप्त नहीं है, जैसा कि मूल अधिकारों फो है; किन्तु फिर भी न्यायालय 
| उपेक्षा नहीं कर सकते । जेसा कि एम० सी० सीतलवाड ने लिखा है कि “राज्य के नीति-निर्दे- 
र शक सिद्धान्त कानूनी रूप से लागू न होते हुए भी न्यायालयों के लिए प्रकाश-स्तम्भ हैं । कानूनों 


| की व्याख्या करते समयं सर्वोच्च न्यायालयं और उच्च न्यायालयों की दृष्टि इन्हीं तत्वों की ओर 

प जाती है जिसमें संविधान-निर्माताओं की वास्तविक भावनाओं का ज्ञान होता है.। 

य 6. कार्यपालिका और व्यवस्थापिका री.स्वेस्छाचारिता से नागरिकों के रक्षक -संसदीय॑ 

हें शास्तन में राजनैतिक सत्ता कभी एक दल के हाथों में होती है और कभी दूसरे दल के, कभी क्र 

त. दलों के । ऐसी स्थिति में शासन स्वेच्छाचारी होकर मनमानी कर सकता है । राज्य के नीति- 

निर्देशक दत्व ऐसी स्वच्छाचारिता पर. अंकुश का कार्य करेंगे । नीति-निदेशक तत्वों द्वारा 

ह, निर्धारित लक्ष्मण-रेखा का अतिक्रमण करना उनके. लिए हितकर नहीं होगा । जैसा कि डॉ० 

न| राघवाचारी ने सिखा है कि “उनको (नीति-निर्देशक तत्वों को) संविधान में रखने का औचित्य 

रो | यह है कि कोई भी पार्टी राजनीतिक शक्ति प्राप्त करे, परन्तु उसे उन आदेशों का पालन करना 
| पड़ेगा जिन्हें नींति-निर्देशक तत्व कहते हैं । कोई उनकी अवहेलना नहीं कर सकता, क्योंकि चाहे 
उसे त्यायालय में कानून-भंग के लिए 'उत्तरदामी न होना पड़े, परन्तु उसे अगले निर्वाचन में . 
[| मतदाताओं के सामने अवश्य उत्तर देना पड़ेगा ।” | 
7. आथिक लोकतंत्र के सन्देशवाहक--राजनंतिक लोकतंत्र आथिक लोकतंत्र के विना 
अधूरा होता है (राज्य के नीति-नि्देशक तत्व भारत में आधिक लोकतंत्र की स्थापना का 
सन्देश देते दै । जैसा कि डॉ० अम्बेदकर ने कहा था कि “हमने राजनेतिक लोकतंत्र प्राप्त कर 
लिया है, हमारा लक्ष्य आथिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। नीति-निर्देशक तत्व आथिक 
लोकतंत्र कौ स्थापना में सहायक होंगे ।” 

8, लोक-कल्याणकारी राज्य के संस्थापक--नीति-निर्देशक तत्वों में जिन आदशों का 
प्रावधान है, उनका पालन भारत में लोक-कल्याणकारी राज्य-की स्थापना में सहायक रहा है। 
इन सिद्धान्तों का पूरी.तरह पालन कर हम अन्य कमियों को दूर कर एक सच्चे लोक-कल्याण- 
कारी राज्य बी स्थापना करने में सफल हो सकते हैं। जैसा कि एम०सी० छागला ने लिखा है 
कि “यदि इन निर्देशक सिद्धान्तों का भली-भाँति पालन किया जाय तो हमारा देश पृथ्वी.पर 

| "वर्ग बन जायगा। भारत केवल राजनैतिक के दृष्टि से ही जनतंत्री नहीं होगा, प्रत्युत एक 

र . एल्याणकारी राज्य होगा जिसके नागरिकों में आधिक समानता होगी और प्रत्येक व्यक्ति 

2 काम करने, शिक्षा प्राप्त करने तथा अपने परिश्रम का फल प्राप्त करने का समान अवसरं 
I . मा ॥” - 

9- मध्यवर्तों मार्ग के प्रयर्तक--राज्य के नीति-निर्देशक तत्वों का अन्य महत्व इस तथ्य 

है कि नीति-निर्देशक तत्व भारत के लिए एक ऐसे मध्यम मागं का पथ-प्रदर्शन करते हैं जो दो 

शयताओं के मध्य का है। दूसरे शब्दों में यह ऐसा मागे है जिसमें न तो साम्यवाद के दोष 


९ 


we 


विधान Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


[रतीय संविधान व्यक्ति-स्वातंत्य के बिरोधी, सवंहारा वर्ग के अधिनायकत्व तथा जन- 
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जोर न पूंजीवाद के । जैसा कि डॉ० पायली ने लिखा है कि “राज्य के नीति-निर्देशक तत्व | क 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai_and eGangotri 


106 नवीन भारतीय संविधान और नागरिक-जीवन 


साधारण की आधिक सुरक्षा-विरोधी पूँजीवादी अल्पतंत्र, दोनों चरमः सीमाओं के मध्य सन्तत 

स्थापित करता है।” : हः . 

- 10. जनमत के मानदण्ड -भारतीय संविधान में नीति-निदशक तत्वों का प्रावधान कं 
संविधान-निर्माताम ने एक ऐसे मानदण्ड का प्रावधान किया है जिसके प्रकाश में जनमत शासा 
के काथों का मुल्यांकन करेगा। राज्य के नीति-निर्देशक तत्वों की अवहेलना या उपेक्षा कर 
वाली सरकार जनता को दृष्टि में उपयुक्त नहीं मानी जायगी। अतएव लोकप्रियता से वंचि/ 
सरकार को अगले निर्वाचन में पुनः समर्थन प्राप्त करना कठिन होगा । इस प्रकार नीति-निदश। 
तत्व जनमत के लिए एक मानदण्ड का कार्य करेंगे । साथ जनमत नीति-निदेशक तत्वों 

के एक प्रहरी का भी कार्य करेगा । ड वमत नोहि ग 

11. विश्व-शान्ति के पोषक--राज्य के नीति-निदेशक तत्वों में अन्तर्राष्ट्रीय .शान्ति 
सहयोग, सुरक्षा: आदि के महत्वपूर्ण प्रावधान हैं। इन प्रावधानों का पालन कर भारत विश्वः 
शान्ति की स्थापना में स्तुत्य योग-दे सकता है। इस प्रकार ये नीति-निदंशक तत्व विश्‍व-शानि. 
`की स्थापना में सहायक हो सकते हैं । A 

इसे प्रकार राज्य के नीति-निर्देशक तत्वों के उपर्युक्त विवेचनं से उनकी महत्ता का| 
परिचय मिर जाता है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि नीति-निर्देशक तत्व भारतीय संविधान के| 
गौरवशाली अंग हैं। वे कार्थपालिका के दिग्दर्शक, व्यवस्थापिका के. पथ-प्रदर्शक तथा न्याय- 


स्त का के प्रकाश-स्तम्भ हूँ । भारत के भुत व प्रधान न्यायाधीश, श्री केनिया के शब्दों में/'राज्य | 
० _ कै नोति-निर्देशक तत्व संविधान के अंग हैं, ये तत्व सारे राष्ट्र के सुचिन्तित ज्ञान के प्रतिफल हैं | 
जिनको, अभिव्यक्ति उस संविधान सभा द्वारा हुई है ज़िसे देश की सर्वोच्च और स्थायी विधि | 

बनाने का कार्य सौंपा गया था ।” | 


| 
| 


नीति-निर्देशक तत्वों का व्यवहार में प्रयोग 


नीति-निदेशक तत्व हमारी संवैधानिक “व्यवस्था की शोभा कें 
य शोभा या सज्जा के ही उपकरण 
नहीं रहे हैं, प्रत्युत व्यवहार में उन्हें चरितार्थ करने का सक्रिय॑ प्रयास किया जाता रहा है। इस 


` को प्राप्त करने के लिए देश के भौतिक साधनों का नियंत्रण 
स्वामित्व, तरह 
किया जाना नाह कि उ जनाधार का हि हो तथा धन मोर, जिक शिया कुण 


, को अपनाने संघीय ः सरकारे 
ल का प्रयास किया गया। इस प्रकार हमारी संघीय सरकार तथा राज्य की 


1. कार्यपालिका तथा न्यायपालिका दो ० ठ 
उठाए गए है। । व bh (सि को क्रियान्वित करने बाः महत्वपूर्ण र | 
अधिकारी या अधिकारियों के हाथ ह. लिका और न्यायपालिका सम्बन्धी शक्तियाँ ए 


के हायु मे 
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2. देश में एक ही आचार-संहिता ( यूनिफाम सिविल कोड) की व्यवस्था करने का भी 
प्रयास किया गया है। हिन्दू विवाह अधिनियम 1955 तथा हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 
ऐसे ही प्रयास के प्रतिफल हैं। 
लानि विकास-सम्वन्धी तत्वों को क्रियान्वित a के लिए पिछड़ी जातियों और 
रे हरिजनों के कल्याण, नारियों की दशा में सुधार तथा बालकों के संरक्षण के लिए अनेक कातून 
ब बनाए गए हैं। इसी प्रक्र मद्य-निषेध की दिशा में भी कुछ प्रयास किए गए हैं। अनेक राज्यों ने 
ह| आंशिक या पूर्ण रूप से गद्य-निषेध-लागू करने का प्रयास किया है। 


यो 4. आधिक (तत्वों को क्रियान्वित करने के लिए समय-समय पर अनेक कदम उठाए गए 
| है । संक्षेप में इन प्रयासों को हम निम्नलिखित रूप में रख सकते है-- . 

त (1) कृषि और उद्योग-धन्धों के विकास के लिए निश्चित प्रयास किए गए हैं। 

वः (म) पशु-घन.की उन्नति के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं। ' - 

नि (मे) ग्रामों के समन्वित विकास के लिए ग्राम-विकास योजनाएँ क्रियान्वित की 
” -गई हैं। ; 

का | (1४) सम्पत्ति का कुछ हाथों में केन्द्रीकरण न हो, इसके लिए अनेक कानून बनाए गए 

के| हैं। राजाओं के 'प्रिवीपसँ' की समाप्ति, “बैंकों का राष्ट्रीयकरण', "शहरी भूमि का सीमाकरण' 


| तथो 'एफाधिपत्य-निरोधक' कतिपय अधिनियम इसी दिशा में किए गए कुछ प्रयास हैं । सरकार 
य| की ओद्योगिक और आथिक नीति का निर्धारण भी इस प्रकार का रहा है जिससे कि सम्पत्ति का 
हैँ, ` अनुचित केन्द्रीकरण न हो! 
| हे (४) भारतीयों के. जीवन-स्तर को उन्नत करने के लिए भी अनेक प्रयास किए 
गए हैं। : 
| 5. शिक्षा और संस्कृति सम्बन्धी तत्वों को लागू करने का प्रयास किया गया है । अनेक 
राज्यों में निःशुल्क और अनियार्य शिक्षा को सीमित रूप से लागू किया गया है । साक्षरता के 
लिए प्रौढ़ शिक्षा की अनेक योजनाओं को लागू किया गया है। इसी प्रकार राष्ट्रीय महत्व के 
| स्मारकों की रक्षा के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं । ४ 
6. स्वास्थ्य ओर चिकित्सा सम्बन्धी सेवाओं की दिशा में भी अनेक कायं किए 
गए हैं। ५ म न 
7. लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत राज की स्थापना की 
गई हैं। राज्यों ने इस दिशा में अलग-अलग कानून बनाए हैं। : 
8. देश के पर्यावरण के सुधार के लिए तथा वन'और वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए 
. निश्‍चित नियम और कानून बनाए गए हैं।. उ 
2. अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति औरं अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं के समाधान के लिए शान्तिपणं | 
साधनों के अपनाने की दिशा में भारत ने समय-समय पर अनेक कदम उठाए हैं। 
इस प्रकांर इन तत्वों को क्रियान्वित कर भारत में लोक-कल्याणकारी राज्य को 
स्थापना का प्रयास किया जा रहा है। किन्तु अभी हम इस प्रयास में बहुत पीछे हैं। आवश्यकता | Map 
है कि हम पूरी.निष्ठा और तत्परता से इन सिद्धान्तो के अनुरूप भारत की राजनैतिक व्यवस्था ` Se 
| | को बनाने का प्रयास करें, तभी हम भारत में संच्चे लोकतंत्र की स्थापना में सहायक हो | 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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| संविधान का 42 वाँ संशोधन अधिनियम और नीति-निदेशक तत्व 
नीति-निर्देशक तत्वों की दृष्टि से 42वें संशोधन अधिनियम का अपना महत्व है। इस 


संशोधन अधिनियम द्वारा राज्य के नीति-निर्देशक तत्वों को भूल अधिकारों से.वरिष्ठ बनाने का 
प्रयास किया गया था। उनके अनुसार यह प्रावधान किया गया कि नीति-निदेशक तत्वों में से - 
किसी एक या सभी सिद्धान्तों को लागू करने के लिए संसद जिन कानूनों का निमोण करेगी, 
| उन्ह इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकेगी कि ये कानून संविधान में दिए गए किसी 
| अधिकार को सीमित या समाप्त करते हैं। 
| जनता पार्टी के शासन-काल में 44वें संशोधन-अधिनियम द्वारा 42वें संशोधन-अघि- 
नियम की इस व्यवस्था को बदलने का प्रस्ताव किया गया, किन्तु राज्य सभा द्वारा यहु प्रस्ताव 
| अस्वीकृत कर दिया गया था। फलतः वह पास न हो सका। अतएव 42वें संशोधन द्वारा 
स्थापित व्यवस्था के अनुसार राज्य के नीति-निदेशक तत्वों को मूल अधिकारों की तुलना में 
वरीयता मिलनी चाहिए। किन्तु | मई, 1980 ई० के मिनर्वा मिल्स बनाम भारत सरकार नामक 
विवाद में जो निर्णय दिया गया है, उसके अनुसार 42वें संशोधन के इस प्रावधान को समाप्त कर 
दिया गया है। 
| 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा राज्य के नीति-निर्देशक तत्वों में कुछ तत्वों को और 
| जोड़ दिया गया था। ये तत्व इस प्रकार थे-- र - 
| 1. बालकों को स्वतंत्र और गरिमामय .वातावरण में स्वस्थ विकास के अवसर औरं . 
| सुविधाएँ दी जायें। बालकों और नवयुवको की शोषण से रक्षा की जाय । र 
| 2. राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि कानून-व्यवस्था इस प्रकार कार्य करे कि सभी लोगों _ 
को न्याय का समान अवसर सुलभ हो। इसके लिए आथिक दृष्टि से निल लोगों 
| को मुफ्त कानूनी सहायता देने का प्रयास किया जाय । 
3. राज्य विभिन्न उद्योगों में लगे हुए श्रमिकों को इन उद्योगों के प्रवन्ध में भाग दिलाने 
| के लिए प्रयास करेगा । 


4. जाति देश के पर्यावरण की रक्षा तथा उसमें गुधार के लिए तथा वन और वत्य 
प्राणियों की सुरक्षा के लिए प्रयास करेगा । द र 


लघु तथा अति लघु प्रश्‍न और उनके उत्तर 
लघु प्रन ओर उनके उत्तर 
- प्रश्‍न 1--नो ति-निर्देशक तत्वों का क्‍या अर्थ है ? 


संविधान में उल्लेख इस दृष्टि से किया गया है कि उनके प्रकाश में भारतीय शासन अपनी नीति 
| - निर्धारित कर सके । A 

प्रश्‍न 2-नीति-निर्देशक तत्वों को क्या विशेषताएं ? कयी 

उत्तर--(1) ये तत्व शासन के आधारभूत सिद्धांत है, (2) देश में लोकतंत्र के संस्थापक 

हैं, (3) शासन के लिए प्रकाश-स्तम्भ हैं, (4) नीति-निर्देशक तत्वों को न्यायपालिका का संरक्षण | 


प्रथा नहीं है, (5) ये तत्व देश में आथिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं । 
प्रश्‍न 3- नोति-निर्देशक तत्वों ओर मूल अधिकारों सें बया अन्तर हे? Sn 
उत्तर--मूल अधिकारों और नीति-निर्देशक तत्वों में मुख्य अन्तर इस प्रकार हैं- 


क र 


10 दोन भारतीय सविधे और मीमिरिकविन ब | 


(1) मूल अधिकारों को कानून का संरक्षण प्राप्त है जब कि नाति-निर्देशक तत्वों को | 
` कानूनी संरक्षण प्राप्त नहीं है। (2) मूल अधिकार नकारात्मक है, नीति-निदंशक तत्व सका- | 
रात्मक हैं। (3) मूल अधिकार वर्तमान की वस्तु हैं जब कि. नीति-निर्देशक तत्व भविष्य के | 
आशवाशन है। (5) मूल अधिकार राजनैतिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं जब कि नीति- | 
निर्देशक तत्व आथिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं। - | | 
4---नोति-निदशक तत्वों का क्या महत्व है? ८ 
ह दरः (1) नीति-निर्देशक तत्व शासन के लिए भ्रकाश-स्तम्भ हैं, (2) ss | 
तत्व मुल अधिकारों के परिपूरक हैं, (3) देश के विधायकों के पथ-अदर्शक हैं, (4) न्या | 
के मार्गदर्शक हैं, ($) लोककल्याणकारी राज्य के संस्थापक हूँ) | 
प्रशन 5--नौति-निर्देशक तत्वों फो संक्षिप्त आलोचना कीजिए । | 
उत्तर--(1) नीति-निर्देशक तत्वों को कानून का बल प्राप्त नहीं है । | 
(2) ये उपदेश केवल शुभ इच्छाओं के अतिरिक्त और कुछ नहीं हैं।  । | 
(3) ये तत्व एक ऐसे बैंक के नाम चेक की भाँति हैं जिसका भुगतान वेक की 
न सुविधा पर छोड़ दिया गया है। | 
के. अति लघु प्रश्‍न और उनके उत्तर | 
हि प्रश्‍न 1--नोति-निदशक तत्वों का एक वाक्य में अर्थ चताइये। | 
’ उत्तर--नीति-निर्देशक तत्व एक प्रकार के नैतिक आदर्श हैं जिनका पालन करना राज्य | 
का धर्म होगा । 
प्रश्‍न 2-नीति-निर्देशक तत्व ओर मुल अधिकारों का एक मुल अन्तर बताइये ? 
उत्तर-नीति-निर्देशक तत्व और मूल अधिकारों का मूल अन्तर यह है कि जहाँ नीति: | 
निर्देशक तत्वों को कानून का संरक्षण प्राप्त नहीं है, वहाँ मूल अधिकारों को कानून का संरक्षण । 
प्राप्त हे । 
प्रश्‍न 3--नीति-निदेशक तत्वों का उल्लेख किस अध्याय में किया गया हे ? 
उत्तर--चौथे अध्याय में । 


ड महत्वपूर्ण प्रन 
_ निबन्धात्मक प्रश्‍न 


_ `` ]. भारतीय संविधान के नीति-निदेशक तत्वों का संक्षेप में वर्णन कीजिए तथा 
महत्व पर प्रकाश डालिए। (उ प्र०, 1974) 


2. भारतीय संविधान में राज्य के नीति-निर्देशक तत्वों का कया अर्थ हैं? क्या वे मूत | 


भारतीय संविधान में राज्य के नीति-निर्देशक तत्वों तथा मौलिक अधिकारों कॉ 
अत्तर तथा महत्व बताइए । (उ० प्र०, 1982) 


4. राज्य के नीति-निदेशक तत्वों का संक्षिप्त परिचय दीजिए। नीति-निर्देशक ततो 
{ मौलिक अधिकारों में क्या अन्तर है?  , अ (उ० प्र०,- 1984] 
,. 5. भारतीय संविधान में राज्य के नीति-निर्देशक तत्वों का वर्णन करते हुए मुः 

l * (उ० प्र०, 1987 
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` लघु प्रश्‍न 
1. राज्य के नीति-निदेशक तत्व और मूल अधिकारों का अन्तर वताइए । 
2. नीति-निर्देशक तत्वों के मुख्य वर्ग बताइए । 
२ 3. प्रशासकीय सुधार-सम्बन्धी नोति-निर्देशक तत्वों पर पाँच पंक्तियाँ लिखिए। 
4. नीति-निर्देशक तत्वों का संविधान में क्यों समावेश किया गया है? 
5. नीति-निर्देशक तत्वों की मुख्य विशेषताएं बताइए । 
6. नीति-निर्देशक तत्वों के महत्व पर पाँच पंक्तियाँ लिखिए । ; 
7. 42 संशोधन अधिनियम द्वारा किन नीति-निर्देशक तत्वों का समावेश किया | 


गया? 


अति लघु प्रश्‍न ` उ 
1. नीति-निदेशक तत्वों का उल्लेख संविधानः के किस अध्याय में है? 
2. नीति-निर्देशक तत्व और मूल अधिकार का एक अन्तर बताइए । 
d 3. नीति-निर्देशक तत्वों की दो विशेषताएं बताइए । 
4. किन्हीं दो नीति-निर्देशक तत्वों का उल्लेख कीजिए। 


5. क्या नीति-निदेशक तत्वों का पालन करने के लिए शासन को वाध्य किया जा 
सकता है? 


~ 


“पारतोय राष्ट्रपति रती गंशवंतत काट गौरण-खुपुर दषस हरूदूक६उस्रोह्सिंत प्रतीक है ।” 


FE ° 11 


राष्ट्रपति-संघ की कार्यपालिका का वैधानिक प्रधान 


'७ राष्ट्रपति का निर्वाचन दौसे होता है? ७ राष्टूपति के निर्बाचन की प्रमुख दिशे- 
^ ताएं ७ राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष क्यो? ७ राष्ट्रपत्ति फे निर्वाचन का सूल्यांकन ७ राष्ट्र- | 
पत्ति को शश्तियों का दर्गोकरण ७ राष्ट्रपति फे शान्तिकालोच अधिफार ७ राष्ट्रपति के संफड- | 
कालीन अधिकार ० राष्ट्रपति को वास्तविक स्थिति ७ राष्ट्रपति एव झा भहत्य । । 
आमुख | 
भारतीय संघ का राष्ट्रपति भारतीय गणतंत्र फा गौरत-भुकुट, भारत को राजनंतिक | 
व्यवस्था का शीर्षस्थ अंग, भारत की संसदात्मक कार्यपालिका का ओपचारिक अध्यक्ष, राष्ट्र के ,| 
रक्षा-बलों का प्रधान नायक तथा राष्ट्र की गरिमा का प्रांजल प्रतीक हे । भारतोय संविधान / | 
> उके हाथों में देश को सर्वोच्च कार्यपालिकीय शक्तियाँ निहित करता है। कार्यपालिका का 
प्रधान होने के नाते देश के शासन के समस्त कार्य उसी के नाम से किए जाते हैं। सिद्धान्ततः 
` देश के शासन का वही सर्वेसर्वा है। परन्तु भारत की संवेधानिकर व्यवस्था एक संसदात्मक 
` व्यवस्था हैं! एक संसदात्मक संविधान में सिद्धांत और व्यवहार में बहुत अन्तराल होता है। | 
सिद्धान्त में जो सत्य प्रतीत होता है, व्यवहार में वह असत्य होता है । अतएव भारतीय राष्ट्रपति | 
सिद्धान्ततः जिन शक्तियों का उपभोग या प्रयोग करता हुआ प्रतीत होता है, व्यवहार में उन : 
शक्तियों का उपभोग या प्रयोग मंत्रि-परिषद करती है। कारण स्पष्ट हे । संसदात्मक कार्यः 
पालिका में कार्यपालिका के दो पक्ष होते है-वेधानिक कार्यपालिका भर वास्तविक कार्य- 
पालिका । वैधानिक कार्यपालिका शासन को नाममात्र की शक्तियों का प्रयोग करती है और | 
वास्तविक कार्यपालिकोथ शक्तियाँ मंति-परियद्‌ के हाथों में निहित होती हैं। भारत में राष्ट्रपति 
_ बेधानिक कार्यपालक है ओर मंत्रि-परिषद वास्तविक कार्यपालिका है। इस प्रकार भारतीय 
' राष्ट्रपति भारतीय शासन का वेधानिक प्रधान है, नाममात्र का शासक है, उसके हाथों में 
शासन की वास्तविक शक्तियाँ निहित नहीं हैं। डॉ० अम्बेदकर के शब्दों में, “वहू राज्य का प्रधान 


5 है। परततु कार्यपालिका का नहीं। वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है, परन्तु राष्ट्र पर शासन 


र या हीं करता ! वब कया केवल राष्ट्र का प्रतीक है। शासन-व्यवस्था में उसकी स्थिति रवर की मुद्रा 
 (मुहर)को भांति हे जिसके द्वारा राष्ट्र के निर्णय व्यक्त होंगे ।”” पर इसका अर्थ यह नहीं कि 
2 भारतीय राष्ट्रपति देश की संवेधानिक व्यवस्था का अनावश्यक उपकरण या अनुपयोगी उपांग 
"४ है ॥ वस्तुत: भारतीय राष्ट्रपति का पद भारतं वी संवैधानिक व्यवस्था का एक अनिवार्य, 
उपयोगी ओर अप्रतिम अंग है -ऐसा अंग जिसकी अनुपस्थिति में हम भारत की संसदात्मक 

व्यवस्था के समग्र रूप को परिकल्पना नहीं कर सकते । भारत की संवेधानिक व्यवस्था में राष्ट्र” 
डर पति पद की भूमिका-के सम्यक ज्ञान के लिए उसके पद-सम्बन्धी विविध पक्षों का अवलोकत 
आवश्यक है। सुविधा की दृष्टि से राष्ट्रपति पद के प्रमुख पक्षों का अध्ययन हम निम्नलिखितं 
रूप में कर सकते हैं-- 
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रा ___.__ 1८ भारतीय कार्यपालिका के वैधानिक अध्यक्ष के लिए “राष्ट्रपति” (प्रेसीडेण्ट) शब्द 
EF ब गया है। संयुक्त राज्यं अमेरिका (यू० एस० ए०) की os के न | 
अमेरिकी रा डेट (राष्ट्रपति) शब्द का प्रयोग किया जाता है । किन्तु भारतीय राष्ट्रपति और. 
माय मत के नाम की समांनता के अतिरिक्त और कोई समानता नहीं है। अमेरिका 
के योग करता & |. है, अतएव अमेरिकी राष्ट्रपति वास्तविक काय़्ेपालिकीय शक्तियों का. 
तीय रात हीमि स्वि सीसी रपि से भी मित 
ति साट्‌ या साजागी से मिलती-जुलती है। पालिका के वैधानिक श । 
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29 राष्ट्रपति का निर्वाचन. कंसे होता हे ? 
भारतीय संविधान द्वारा भारत में गणराज्य या गणतंत्र की स्थापना की गई है । गणतंत्र - 


का प्रधान जनता द्वारा प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से निर्वाचित होता है। गणतंत्र के प्रधान होने के 
नाते भारतीय राष्ट्रपति का पद एक निर्वाचित पद हैं। इसका निर्वाचन परोक्ष रूप से एक 


>>> 


निर्वाचक मंडल दारा होता है । भारतीय संविधान में राष्ट्रपति पद के लिए अहंताओं, निर्वाचन, 
पदावधि, पदच्युति आदि का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है। 


राष्ट्रपति पद की अहुँताएँ : योग्यताएं-संविधान में राष्ट्रपति-पद के प्रत्याशी 
(उम्मीदवार) के लिए कुछ अहंताएँ या योग्यताएं निर्धारित की गई हैं। इसके अनुसार राष्ट्रपति 
पद के प्रत्याशी के लिए यह आवश्यक है कि उसमें नीचे लिखी योग्यंताए हों-- 

(क) वह भारत का नागरिक हो । 

(ख) पैंतीस वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। 

(य) लोकसभा के लिए सवस्य निर्वाचित होन की योग्यता रखता हो। 

(घ) कोई भी ब्यक्ति जो भारत सरकार या राज्य सरकार अथवा किसो स्थानीय 
प्राधिकारी के अधीन किसी सवेतन पद पर नियुक्तं हो, राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी नहीं हो 
सकता । पर इस प्रसंग में यह स्मरण रखना आवश्यक है कि सरकार के अधीन कुँछ ऐसे सवेतन 
पद हैं जिन पर यहु प्रतिबन्ध लागू नहीं होता राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, केन्द्रीय तथा 
राज्य सरकारों के मंत्रियों के पद ऐसे ही हैं। संविधान द्वारा एक अन्य प्रतिबन्ध और लगाया 
गया है कि राष्ट्रपति संसद के किसी सदन का अथवा किसी राज्य के विधान-मंडल के सदन का 
सदस्य नहीं होगा ? यदि संसद या राज्य विधान-मंडल का कोई भी सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित 
हो जाता है तो पद-ग्रहण करने गी उसकी सदस्यता समाप्त समझी जायेगी! अपने पद के 
अतिरिक्त राष्ट्रपत्ति लाभ का अन्य कोई पद ग्रहण नहीं करेगा । 


~ _C ¢ \" 

राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया 

1. राष्ट्रपति पद के सिए नामांकन : निर्वाचन का प्रथम चरण--राष्ट्रपति पद को 
निर्वाचन-अक्रिया का प्रथम चरण राष्ट्रपति का नामांकन है। सन्‌ 1974 ई० की संशोधित 
व्यवस्था के अनुसार जो व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए खड़ा होना चाहता है, उसका राष्ट्रपति के 
तिर्वाथिफर-मण्डल के दस सदस्यों द्वारा नामांकन तथा दस सदस्यों द्वारा समयंन होना आवश्यक « 
है। प्रत्याशी को नामांकत के लिए 2,500 ₹० की जमानत (सेक्युरिटी) जमा करना आवश्यक _ 
होता हूँ ! | र क 

2. राष्ट्रपति के निर्वाचन का निर्याचक-भण्डल--राष्ट्रपति का निर्वाचन सीधे जनता | 
दारा न होकर एक तिर्वाचक-मण्डल (21८०109181 ९००४६ प. द्वारा होता है । संविधान के 54व 
| . अनुच्छेद में कहा गया. है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक-मण्डल द्वारा होगा। इस 
| निर्वाचक-मण्डल में दो वर्गों के सदस्य होंगे। ये दो वर्ग इस प्रकार है-- * 

(अ) संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, तथा [ 

(ब) राज्यों की विघान-सभाओं के निर्वाचित सदस्य । - र 
इस प्रकार निर्वांचक्त-म्डल में संसद और राज्य की विधान-सभाओं के केवल निर्वा 
खित सदस्यों को गत देते का अधिकार होभा। फलतः राज्यसभा के च तो 12 मनोनीत सदस्य 
राम्टूएति के निर्वाचन के अधिकारी होते हैं और न राज्य की विधान-परिषदों (L९।ऽ।३!।४९ 


ट००००।६)ॐ म्स आमि लदी तदो का अधिलार होता है। 
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` 3, निर्वाचन की व्यवस्था तथा -मंडल हारा राष्ट्रपति का -रराष्ट्रपति... 
के नामांकन के बाद एक निश्चित तिथि को राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। निर्वाचन में'निवो- * 
._ चक-मण्डल के सदस्य भाग लेते हैं। निर्वाचन का संचालन निर्वाचन आयोग (Election Com- 
७००) करता है । निर्वाचन आयोग ही नामांकन दाखिल करने, लोटाने तथा उनकी जाँच 
की तिथि तया मतदान की तिथि का निर्धारण करता है । निर्वाचन आयोग केन्द्रीय सरकार के 
... परामर्शे से निर्वाचन-पदाधिकारी तथा सह-निर्वाचन-पदाधिकारियों की नियुक्ति करता है। 
` राज्यों की विधान सभा के सदस्य अपने-अपने राज्यों में तथा संसद-सदस्य दिल्ली में अपना मत- 
दान करते हैं। मतदान Ev होता है । इस प्रकार निर्वाचक-मण्डल के सदस्यों द्वारा राष्ट्रपति 
का निर्वाचन राष्ट्रपति को निर्वाचन-प्रक्रिया का दूसरा चरण है। 
भल 4. निर्वाचक-सण्डल के सदस्यों को मत-संख्या की निर्धारण-विधि--संविधान में राष्ट्र- 
` पति के निर्वाचन में जिस विधि का उल्लेख है, उसके अनुसार निर्वाचन में प्रत्येक मतदाता का 
मत एक से अधिक माना जाता है। निर्वाचक-मण्डल के प्रत्येक सदस्य का एक मत कितने मतों 
के बराबर होगा, इसके निर्धारण के लिए संविधान में एक निश्चित प्रक्रिया का उल्लेख है। इस 
`` प्रक्रिया के मुख्य दो पक्ष है- 
` (अ) राज्य को विधानसभाओं के सदस्यों के मत-निर्धारण की प्रक्रिया, तथा 
(ब) संसद के निर्वाचित सदस्यों के मत-निर्धारण की प्रक्रिया। 
ne ऱ्या 3, राज्य को विधान-सभाओं के सदस्यों का मत-निर्धारण--राज्य की विधान-सभा के 
| । “थे ल की मतसंख्या के निर्धारण के लिए संविधान में निम्नांकित सूत्र (फामू ला) का 
` उल्लेख है--- 
क राज्य की स तमा रू उस Sd 0 
उस राज्य की विधान-सभा के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या _ 
इस सूत्र के अनुसार किसी राज्य की विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों के एक मत का 
मूल्य निर्धारित करने के लिए राज्य की जनसंख्या में राज्य की विधान-सभा के निर्वाचित सदस्यों 
कुल संख्या का भाग दे दिया जाता है। फिर भजनफल को 1000 से विभाजित कर दिया 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
। 
| 
जाता है। इस विभाजन के बाद जो भागफल आता है, उस भजनफल के बराबर ही उस राज्य | 


i की विघान-सभा के प्रत्येक सदस्य का एक मत माना जाता है। यदि शेष भाजक से आधा या 
आधे से अधिक ( 500 या उससे अधिक ) बचता है तो भजनफल में एक मत और जोड़ दिया 
| ता है और यदि आधे से कम बचता है तो कुछ नहीं जोड़ा जाता। 

“इस सूत्र को एक उदाहरण के द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है । 
मान लीजिए उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 8,83,41,144 है। उसकी विधान-सभा के 
निर्वाचित सदस्यों की संख्या 425 है.। दः 


अतः उत्तर प्रदेश की विधान-सभा के प्रत्येक सदस्य की मत-संख्या इस प्रकार 
8,83,41,144 _ 
रए 
इस प्रकार उपयुक्त सूत्र के अनुसार भाग देने पर उत्तर 208 आया : प्रदे 
(स प्रका देने पर र आया । फलतः उत्तर | व 
क विधानसभा के प्रत्येक सदस्य का राष्ट्रपति के निर्वाचन में एकमत 208 मतों के बराबर 


5 बही 


यही प्रक्रिया भारतीय संघ के अन्य राज्यों की विधान-सभाओं -संख्या ञ. 
लिए अपनाई जाती ह। के सदस्यों की मतः ¢ 
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` इस प्रसंग प यह स्मरण? रेमे? मीविश्येक है पके करद्रप्रशीसित०विंधान-सभाओं के__ 
सदस्यो को राष्ट्रपति के निर्वाचन में मत देने का अधिकार नहीं है। हे 
77 6. संसद के निर्वाचित सदस्यों फे मत-निर्धारण फौ प्रक्रिया--संसद के प्रत्येक निर्वाचित 
सदस्य की मत-संख्या निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित सूत्र अपनाया जाता है-- 
समस्त राज्यों की विधान सभाओं के समस्त सदस्यों की कुल मत-संख्या 
"८०.३ संसद के निर्वाचित सदस्यो को कुल संख्या 


इस प्रकार संसद के प्रत्येक सदस्य की मत-संख्या संसद ( लोकसभा और राज्य-सभा ) 
के निर्वाचित सदस्यों की कुल सदस्य-संख्या से समस्त राज्यों की विधान सभाओं के कुल सदस्यों 
के लिए निर्धारित मत-संख्या में भाग देकर निकाली जाती है । यदि शेष 500 या 500 से अधिक 
बचता हैं तो भागफल में एक मत जोड़ दिया जाता है। पर यदि शेष 500 से कम वंचता है तो 
उसकी गणना नहीं होती । 

7. राष्ट्रपति के निर्वाचन में एकल. संकमणीण सत-पदधति का प्रयोग--राष्ट्रपति की 
निर्वाचन-प्रक्रिया का अन्य पक्ष एकल. संक्रमणीय मत-पद्धति (Single Transferable Vote 
5५5६९) है! इस प्रक्रिया में चुनाव गुप्त मतदान द्वारा होता है और चुनाव में सफलता प्राप्त 
करने के लिए उम्भीदवार को न्यूनतम कोटा (९४०४०) प्राप्त करना आवश्यक होता हैँ । च्यूनू० 
तम्‌ फोटा निर्धारित करने के लिए यह सूत्र अपनाया जाता है- 

र दिए गए मतों की संख्या 
न्यूनतम कोटा ==नळाचित होने वाले प्रतिनिधियों की मल्या 1 1 1 a] 


[उदाहरण के लिए, मान लीजिए कुल मतों की संख्या 1,00,000 है। राष्ट्रपति पढ के 
लिए 1 व्यक्ति चुना जाना है। अतएव (में 1 और जोड़ दिया गया (1 1) ३21 इस प्रकार 
दो का भाग देने पर 50,000 भअनफल आया । सूत्र के अनुसार इसमें 1 ओर जोड़ देने पर यह 
संड्या 50,001 हो जायगी । यही संख्या निर्धारित कोटा कहुलायेगी । जो प्रत्याशी 50,001 मत 
मत प्राप्त कर लेगा, वह विजयी घोषित हो जायगा और राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित माना 
जायगा 1] 


राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रमुख विशेषताएं 


राष्ट्रपति के निर्वाचन-विषयक उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हम कह सकते हैं कि 
राष्ट्रपति की निर्वाचन-व्यवस्था की कतिपय विशेषताएं हैं । संक्षेप में हम इन विशेषताओं को 
निम्नलिखित रूप में रख सकते हैं-- 
` 1. राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक-मण्डल द्वारा होता है । इस निर्वाचक-मण्डल में 
दो प्रकार के सदस्य होते है--(1) संसद के दोनों सदनों (लोकसभा और राज्यसभा ) के र निर्वा- 
चित/सदस्य तथा (2) राज्यों की विधान-सभाओं के निर्वाचित सदस्य । इस प्रकार राष्ट्रपति के | 
निर्वाचन में केवल निर्वाचित सदस्यों को भाग लेने का अवसर मिलता है, मनोनीत सदस्यों को | 
निर्वाचन में भाग लेने का अधिकार नहीं है। - 
2. निर्वाचन प्रत्यक्ष न होकर परोक्ष होता है। दूसरे शब्दों में राष्ट्रपति का निर्वाचन सीघे | 
जनता द्वारा न होकर अप्रत्यक्ष रूप में जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा होता है. 
3. निर्वाचन गुप्त मतदान-पद्धति द्वारा होता है । च 
4. निर्वाचन में प्रत्येक मतदाता का एक मत से अधिक माना जाता है । प्रत्येक 
राज्य की विधान-सभा के सदस्य का एक मत राष्ट्रपति के निर्वाचन में कितने मतों के बराबर 


माना जायगा, इसके निर्धारण के लिए संविधान में एक निश्चित प्रक्रिया का उल्लेख है। इसी | 


2६.०३५; 
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प्रकार संसद के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य का एक मत. राष्ट्रपति के निर्वाचन में कितने मतों के 
बराबर होगा, इसका निर्धारण भी एक निश्चित पद्धति द्वारा किया जाता है। इस प्रकार फी 
पद्धति के प्रयोग का प्रमुख कारण यह था कि निर्वाचित राष्ट्रपति जनता के अधिकांश का प्रति- 
निधि हो । 


5. राष्ट्रपति के निर्वाचन की एक अन्य विशेषता यह है कि इस पद्धति में ऐसी व्यवस्था 
` की गई है कि देश की समस्त विधान-सभाओं के निर्वाचित सदस्यों के कुल मत संसद के सदस्यों 
के कुल मतों के बराबर रहें। इस व्यवस्था के अभाव में वही व्यक्ति राष्ट्रपति चुना जाता जिसे 
राज्यों को विधान-समाओं का बहुमत प्राप्त हो जाता या जिसे विधान-सभाओं के सदस्य 
चाहते हैं। कारण स्पष्ट है कि विधान-सभाओं के निर्वाचित सदस्यों की संख्या संसद के निर्वाचित 
सदस्यों को संख्या से लगभग चार गुनी है। फलतः ऐसी स्थिति में अनेक राजनैतिक कठिनाइयों 

' के खड़े होने की सम्भावना थी । 


6. इसी प्रकार संविधान में जो पद्धति निर्धारित की गई है, उसके अनुसार भारतीय संघ 
के प्रत्येक राज्य को समान महत्व प्रदान करने का प्रयास किया गया है। किन्तु राज्यों 
को जनसंख्या और उन राज्यों की विधान-सभाओं के सदस्यों की संख्या में अन्तर होने के 
कारण प्रत्येक राज्य की विधान-सभा के सदस्यों की राष्ट्रपति के निर्वाचन में मत की स्थिति 
अलग-अलग होती है। उदाहरण के लिए, वर्तमान समय में त्रिपुरा के एक सदस्य का मत 26 
मत के बराबर है जत्र कि उत्तर प्रदेश के प्रत्येक सदस्य का एक मत 208 मतों के बराबर माना 

| ` गया है | इसी प्रकार वर्तमान संमय में संसद के प्रत्येक सदस्य का एक मत 702 मतों के बराबर 
५0 माना गया है. 
डू 7. राष्ट्रपति बेः निर्वाचन के समय यदि संसद या विधान-सभाओं के किसी या किन्हीं 
` सदस्यों का स्थानं रिक्त होता है तो उस या उन रिक्त स्थानों के कारण राष्ट्रपति का निर्वाचन: 
अवेध नहीं माना जायगा । 


उदाहरण के लिए, सन्‌ 1974 ई० में राष्ट्रपति के निर्वाचन के समय गुजरात विधान 
` स॒भा भंग थी। अतः यह प्रश्‍न खड़ा हुआ कि क्या गुजरात. विधान सभा के भंग होने की स्थिति 
में राष्ट्रपति का निर्वाचनः हो सकता है? इस प्रश्‍न पर राष्ट्रपति ने सर्वोच्च न्यायालय -से 
परामश माँगा। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने परामर्श में यह स्थापित किया कि “राष्ट्रपति का 
ह राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त होने के पूर्वं किया जाना चाहिए । अतएव एक राज्य 
' को विधान सभा के भंग होने की स्थिति में भी राष्ट्रपति कें निर्वाचन सम्पन्न हो सकते हैं ।' 
राष्ट्रपति का निर्वाचन : अप्रत्यक्ष क्यों ? 


भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के अप्रत्यक्ष निर्बाचन को क्यों अपनाया ˆ 

द Pe निर्वाचन को क्यों अपनाया “गया ? इसके 

उत्तर म मुख्यतया निम्नलिखित तक दिए जाते हूँ म 

El. हा में संसदात्मक प्रणाली अपनाई गई है । संसदात्मक शासन में राज्य का अध्यक्ष 
>> का भधान या वेधानिक प्रधान होता है । जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से 


त्य लत होने वाला राष्ट्रपति वास्तविक कार्यपालिका का प्रधान बनने का प्रयास 
रता, वह मात वेधानिक प्रधान को स्थिति 


व्यवस्था का स्वरूप नष्ट हो सकता था । 


2, निदे 
ल केक्यन लीय बनाने का प्रयास किया गया है ताकि दह्‌ राज्य के 


गे दशा में उसका पद निष्पक्ष न रह जाता । 
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i. 


से सन्तुष्ट न रहता । फलतः इससे 


न 


रूप से अपने कर्तव्य का पालन कर सके । प्रत्यक्ष निर्वाचन. { | 
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3. संयिधान वास्तविक शक्ति मंत्रि-परिषद को देता हैं। यदि राष्ट्रपति भो वास्तविक , | 
शक्ति का उपभोग करने लगता तो दोनों में संघर्ष की सम्भावना बढ़ जाती! 
4. भारत में मतदाताओं की संख्या करोड़ों में है । फलतः प्रत्येक पाँच वर्षे पर ऐसे 
चुनाव की व्यवस्था करना एक कठिन कार्य होता । इसमें धन भी अत्यधिक व्यय 
होता और अनावश्यक तनाव उत्पन्न होता । 
राष्ट्रपति की निर्वाचन-प्रक्रिया का मूल्यांकन 
राष्ट्रपति की निर्वाचन-प्रक्रिया की कुछ विद्वानों ने कटू आलोचना की है । आलोचना के 
प्रसंग में मुख्यतया दो तके दिए गए हैं-- 
` प्रथम, चुनाव-प्रक्तिया अत्यन्त जटिल हे! 
दूसरे, इसमें प्रयुक्त किए गए 'आनुपातिक प्रतिनिधित्व तथा "एकल संक्रमणीय पद्धति? 
जैसे शब्दों का प्रयोग गलत है । FA | 
इन तकों में कुछ सत्य अवश्य है, किन्तु राष्ट्रपति के पद, निर्वाचकों के स्तर तथा भारत 
के राजनैतिक परिवेश को देखते हुए यहु प्रक्रिया उपयोगी और सार्थक कही जायगी । 


इस प्रक्रिया के पक्ष में मुख्यतया-निम्नलिखित तक दिए जा सकते हैं-- 

1, यह प्रक्रिया निर्वाचन में निश्चित बहुमत का निर्णय करने गे सहायक होगी; _ 

2. इससे राज्य की विधान-सभाओं के प्रादेशिक दलों तथा संसद के छोटे राजनैतिक 
दलों को राष्ट्रपति के निर्वाचन में अपनी भूमिका अदा करने का समुचित अवसर 
मिलेगा । 

3. यह प्रक्रिया रांघात्मक सिद्धान्त के अनुरूप है। | 

4. इससे छोटे-बड़े सभी राज्यों को निर्वाचन में समान योग देने का अवसर मिलेगा। 

5. डॉ० पायली के अनुसार 'यह पद्धति कागज पर भले हो' जटिल प्रतीत हो, किन्तु 
व्यवहार में अपेक्षाकृत यह सरल प्रक्रिया है !' ; 
राष्ट्रपति के निर्वाचन-विषयक विवाद--संविधान के 71वें अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति 
के निर्वाचन को लेकर यटि कोई विवाद खड़ा होता है तो उस पर विचार करने और निर्णय देने 
का अधिकार उच्चतम न्यायालय को है। यदि सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति. के चुनाव कोः `. 
अवैध घोषित कर देता है तो राष्ट्रपति अपने पद से हटने के लिए बाव्य होगा । सर्वोच्च न्याया- . 
-लय के इस अधिकार को 39वें संशोधन अधिनियम (सन्‌ 1975 ई० ) द्वारा समाप्त कर दिया 
गया था, किन्तु सन्‌ 1978 ई० के 44वें संशोधन अधिनियम द्वारा सर्वोच्च न्यायालय को पुनः 
यह अधिकार दे दिया गया है। | ° क - >> पक 
प राष्ट्रपति का कार्यकाल - राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष है। यदि भृत्य, त्यःगपत्र अया 
महाभियोग के कारण राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है तो इस स्थिति में नए राष्ट्रपति का 
निर्वाचन पुनः पाँच,वर्ष के लिए होता है । संविधान के अनुसार नए राष्ट्रपति का निर्वाचन छह 
` मास के अन्दर हो जाना चाहिए। : 
यदि कोई राष्ट्रपति अपनी अवधि समाप्त होने के पुर्व अपने पद से त्यागपत्र देता चाहता | 
है तो वह ऐसा कर सकता है। उसे अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सम्बोधित करना चाहिए । ४ 
एक बार निर्वाचित हो जाने पर कोई व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए दुबारा भी खड़ा हो 
सकता है। संविधान में किसी व्यक्ति के राष्ट्रपति पद फे लिए दुबारा खड़े होने पर कोई रोक 


| . नहीं है । किस्त यह एक प्रकार की परम्परा बन गई है कि कोई व्यक्ति दो बार से अधिक 
20: ५ 60-01 n Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. भ EE 
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पद के लिए जड़ा होप क की अद भर के अथम 
डॉ० राजेन्द्रप्रसाद को है। डॉ० राजेन्द्रप्रसाद राष्ट्रपति पद के लिए दो बार निर्वाचित हुए, किन्तु 
तीसरी बार वे निर्वाचन में नहीं खड़े हुए । । ; 
*. राष्ट्रपति पद के खाली होने को व्यवस्था--यदि कोई राष्ट्रपति अपना पाँच वर्ष का 
__ कार्यकाल पूरा करने के पहले ही पद-त्याग कर देता है अथवा उसको मृत्यु हो जाती है तो 
उसके स्थान पर भारत का उपराष्ट्रपति तब तक राष्ट्रपति पद पर आसीन रहेगा जब तक 
कि दूसरा राष्ट्रपति निर्वाचित नहीं हो जाता । राष्ट्रपति अपना त्याग-पत्र उपराष्ट्रपति को 
देता है। 
उदाहरण के लिए, 3 मई, 1969 ई० को भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति डां० जाकिर 
.. हुसेन की मृत्यु हो गई। उनके स्थान पर श्री वी० वी० गिरि स्थानापन्न राष्ट्रपति हो गए। इसी 
प्रकार श्रौ फबरुद्दीन अली.की मृत्यु (11 फरवरी, 1977 ई०) के पश्चात्‌ श्री बी० डी० जत्ती 
कार्यवाहक राष्ट्र पति बने। 
मान लीजिए कि ऐसी कोई स्थिति आ जाती है जव कि किसी कारण से राष्ट्रपति और 
उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त हो जाता है तो उस समय दया व्यवस्था होगी ? संवैधानिक 
व्यवस्था के सार नुसार ऐसी स्थिति में भारत के उच्चतम न्यायालय का प्रधान न्यायाधीश स्थाता- 
पन्न राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा । प्रधान न्यायाधीश के असमर्थ होने पर सर्वोच्च न्यायालय 
का दूसरा वरिष्ठ न्यायाधीश राष्ट्रपति के पद को संभालने का अधिकारी होया । 


` भारतीय संविधान के अनुसार यदि कोई राष्ट्रपति संविधान के विरुद्ध आचरण करता 
है या संविधान का अतिक्रमण करता है तो वह महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है. । 


महाभियोग की कार्यवाही संसद के किसी सदन में प्रारम्भ की जा सकती है । किन्तु 

इसके लिए यह आवश्यक है कि महाभियोग लगाने के लिए सदन का प्रस्ताव कम से कम सदन 

के एक-चोथाई सदस्यों द्वारा प्रस्तावित होना चाहिए। जो सदन महाभियोग की कार्यवाही 

' प्रारम्भ करेगा, उसे इस आशय की लिखित सुचना राष्ट्रपति को 14 दिनपूर्व देनी आवश्यक है। 

राष्ट्रपति को सूचना देने के बाद यदि यह प्रस्ताव सदन में दो-तिहाई बहुमत से स्वीकृत 

हो जाता है तो उसके वाद उसे दुसरे सदन में भेजा जायगा । दुसरा सदन महाभियोग की जाँच 

"करेगा और यदि राष्ट्रपति के विरुद्ध लगाये गये आरोप सिद्ध हो जाते हैं तथा दूसरा सदन भी 

अपने कुल सदस्यों के कम-से-कम दो-तिहाई बहुमत से महाभियोग के प्रस्ताव को स्वीकृत कर 
` लेता है तो उस प्रस्ताव के स्वीकृत होने की तिथि से राष्ट्रपति का स्थान रिक्त समझा जायगा । 


नहीं किया गया है। 


के र न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश 
बह प्रतिज्ञा करता है कि न्यायाधीश के बम कह अप ग्रहण करता है। इस शपथ 


वह श्रद्धापूवंक अपने पद के कतंव्यो को प्रा-करेगा, संविधान का 
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“राष्ट्रपति का महाभियोग : राष्ट्रपति को अपने पद से केसे हटाया जा सकता है ? . 


ह ` समय Ss पति पद की शपथ--राष्ट्रपति के पद के लिए नात व्यक्ति पद-ग्रहण. करने के | 
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राष्ट्रपति-संघ की कार्यपालिका का वैधानिक प्रधान 119 
| पालन करेगा तथा अपने देश, की जनता के कल्याण में निरत रहेगा ।” 
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. राष्ट्रपति फा पेतन और णसे-भारतीय संघ राष्ट्रपति की वतमान समय में 
20,000 रुपये मासिक वेतन भिलघा है। वेतन के अतिरिक्त राष्ट्रपति फो संसद हारा निर्घा- 
रित विविष प्रकार छे भत्ते और अनेक सुविधाएँ मिलती हैं। अवकाश-प्राप्ति के वाढ राष्ट्र 
पति को 10,000 रुपए मासिक पेंशन, निजी सचिवालय के लिए निदिचित धनदाशि तथा 
निःशुल्क चिकित्सा फी सुविधाएं प्राप्त होती ह । 

मूल संविधान में राष्ट्रपति का वेतन दस हजार रुपये मासिक था। 1985 ६० में . | 

एक संशोधन द्वारा राष्ट्रपति का वेतन पन्द्रह हजार रुपये मासिक फर दिया गया । 1990 
६० सें पुनः इसमें वृद्धि फर वीस हजार रुपये मासिक कर दिया गया। इसी अधिनियम 
द्वारा राष्ट्रपति फी पेंशन भी दस हजार रुपये मासिक कए दी गई । 


| 
| 
धेतन भौर भत्तों के अतिरिक्त राष्ट्रपति निवास और यात्रा आदि की विशेष सुवि- 
थाएँ मिलती हैं। राष्ट्रपति फे निवास के सिए दिल्ली में 'राष्ट्रपति भवन, शिमला में “राज- 
| भवन” तथा हैदराबाद के निफट बोलराम में “नीलायम' जैसे भव्य भौर विशाल भवन हैं । 
| दिल्ली में राष्ट्रपति भवन विशव फा सबसे विशाल राजमहल है। इसके मुख्य भयन में 445 
| कमरे हैं। इनमें खे 145 कमरे भारत सरकार के विविध कार्यालयों के लिए तषा 79 कमरे 
राष्ट्रपति के सचिवालय के लिए प्रयुक्त होते हैं। राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में ही राष्ट्रपति 
| के अंधिफारियों और कर्मचारियों फे निवास के लिए अनेक भवन हैं। 
| राष्ट्रपति की उन्मुक्तिथाँ : विशेषाधिकार 
| राष्ट्रपति का पद प्रतिष्ठा और गौरव-गरिमा का पद.है । अतएव राष्ट्रपति के पद के 
। अनुकूल उसे अनेक उन्मुक्तियाँ या व्यक्तिगत विशेषाधिकार दिये गये हैं। ये उन्मुक्तियां इस 
प्रकार हैं-- 
| र . वह अपने कार्यकाल में अपने शासन-सम्वन्धी कार्यों के लिए किसी न्यायालय के 
| ` समक्ष उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। 1 
2. उसके कार्यकाल में उसके विरुद्ध दण्ड-विधि की कोई प्रक्रिया नहीं लागू की जा 
। सकती । इस प्रकार जब तक राष्ट्रपति अपने पद पर है, तव तक उसके विरुद्ध किसी भी प्रकार 
का फौजदारी का मुकदमा नहीं चलाया जा सकता और न गिरफ्तारी का कोई वारण्ट ही 
जारी किया जा सकता है । 
3. यदि किसी व्यक्ति का उस पर कोई दावा है तो उस पर दीवानी का मुकदमा 
चलाया जा सकता है, पर इसके लिए दो महीने पहले-लिखित सूचना देनी आंवश्यक है। 


; 2 र 
- राष्ट्रपति की शक्तियाँ, अधिकार और काय [ 
भारतोय संविधान राष्ट्रपति को अनेक शर्क्तियों से समलंकृत करता है। भारतीय राष्ट्र 
| पति की शक्तियों और अधिकारों को हम प्रधानतया दो भागों में विभक्त कर सकते हैं-- Pe 
हः 1. यह शपथ इस प्रकार है-- र 
मैं अमुक सलाह कि मै-श्रद्धापूवक भारत के राष्ट्रपति-पंद का कार्य- . द 
पालन करूँगा तथा अपनी पूरी योग्यता से संविधान और विधि का प्रतिरक्षण करूँगा तथा _ 
भारत की जनता की सेवा और कल्याण में निरत रहूंगा । -अनुच्छेद 80 ` 
2. यदि कोई राष्ट्रपति स्वेच्छा से कम वेतन लेता चाहे तो ले सकता है। उदाहरण के 


= 
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1. राष्ट्रपति के शान्तिकालीन अधिकार । 

2. राष्ट्रपति के संकटकालीन अधिकार । 

इन अधिकारों को हम तालिका के रूप में इस प्रकार वर्गीकृत कर सकते है-- ' 
राष्ट्रपति के अधिकारों का वर्गीकरण 


'शान्तिकालीन अधिकार > संकटकालीन अधिकार 


RE 


| 
' कार्यपालिकौय व्यवस्थापकीय वित्तीय अधिकार न्याय-सम्बन्धी 
. अधिकार अधिकार अधिकार . 


युद्ध या सशस्त्र विद्रोह- राज्यों के वेधानिक संकट- - वित्तीय 
कालीन अधिकार कालीन अधिकार 


` राष्ट्रपति के शान्तिकालोन अधिकार 


| 

| 

| 

| 

ॅ गर | 
र / 
£| 

त | 

Ti राष्ट्रपति के शान्तिकालीन अधिकारों या शक्तियों से आशय उन अधिकारों सेहै | 
` जिनकाप्रयोग वह देश की शान्तिकालीत स्थिति में अपने देनिक प्रशासन-कार्य में करता है। 
` राष्ट्रपति के कार्य साधारण या सामान्य प्रशासन से सम्वन्धित हैं। अतएव इन अधिकारों को | 
राष्ट्रपति के सामान्य या साधारण अधिकारों की भी संज्ञा दी गई हे | 


राष्ट्रपति के शान्तिकालीन अधिकारों को हम मुख्यतया चार वर्गों में रख सकते हैं-- 
1. कार्यपा लिकीय अधिकार 
2. व्यवस्थापिकीय अधिकार 
| 3. वित्तीय अधिकार 
“ठ 4. न्याय-सम्वन्धी अधिकार 
_ 1. कार्यपालिकोय अधिकार--संविधान के 53वें अनुच्छेद में कार्यपालिकीय शर्तियों 


पर प्रकाश डाला गया है। इसके अनुसार “संघ की कार्यपालिकीय शक्ति राष्ट्रपति में तिहि | 
` होगी तथा वह इसक्षा प्रयोग संविधान के अनुसार या तो स्थयं अथवा अपने अधोनस्थ कर्मचारियों 
| 
| 


5! 
Ns 
x 


` द्वाग़् करेगा। राष्ट्रपति संघीय कार्यपालिका का प्रधान है, अतएव उसकी कार्यपालिकीय 
ह्यो प्रमाव-परिचि में वह सभी क्षेत्र आ जाता है जो संबीय जासन के अन्तर्गत आता 

। सवाय शासन का क्षेत्र व्यापक है । फलतः राष्ट्रपति को व्यापक कार्यपालिकीय शक्ति 
आप्त हैं। पि की कार्यपालिकीय न 


कर सकते शक्तियों का अध्ययन हम संक्षेप में निम्नलिखित छप में 


हैं। संघ ल Ch उसके 
. 2, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री 
परिषद्‌ के अन्य मंत्रियों की 


` प्व भंग हुई । छठी लोकसभा भी सन्‌ 1979 ई० में अपनी अवधि के पुवे भंग को गई । नहीं 


मति ठकास a A पडा जा 

ॐ; राष्ट्रपति संघ-शासन के समस्त उच्च पद्वाधिकारियों को नियुक्ति करता है।इस 

प्रकार वह सर्वोच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालयों के 

न्यायाधीश, राज्यों के राज्यपाल, महाधिवक्ता (एटार्नी जनरल), नियंत्रक तथा महालेखा-परीक्षाक 

(कम्पट्रोलर एण्ड ओडीटर जनरल ); संघीय लोक-सेवा आयोग के सदस्य, संयुक्त लोक-सेवा 

आयोग के सदस्य, निर्वाचन आयोग तथा वित्त आयोग के सदस्यों आदि की नियुक्ति करता है । 

5. राष्ट्रपति राज्यपाल, महान्यायवादी, सर्वोच्च तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों 

तथा कुछ अन्य संघीय पदाधिकारियों को पदच्युत कर सकता है। किन्तु इस प्रसंग में यह स्मरण 

रखना अविश्यक है कि इन पदाधिकारियों की पदच्युति के निश्चित आधार होते हैं तथा 
पदच्युति के लिए निश्चित प्रक्रिया का अनुगमन करना आवश्यक होया है । 

6. राष्ट्रपति देश के रक्षा-वलों, सशस्त्र सेनाओं का प्रधान होता है। बही स्थलसेना, 

जलसेना तथा वायुसेना के प्रधान सेनानायकों को नियुक्त करता है। वही किसी को सैनिक 


सेवाओं के आधार पर 'फील्ड-मार्शल' को उपाधि कर सकता है। राष्ट्रपति ही राष्ट्रीय प्रतिरक्षा ' 
समिति (National Defence Committ) का अध्यक्ष होता हूँ। 


7. वैदेशिक क्षेत्र में भी राष्ट्रपति को महत्वपूर्ण अधिकार प्राप्त है । वह राष्ट्र का प्रधान 
होने के नाते अन्तरराष्ट्रीय जगत्‌ में देश का प्रतिनिधित्व करता है! वह विदेशों में स्थित भारतीय | 
दूतावासों के लिए राजदूतों, कूटनीतिक प्रतिनिधियों तया बाणि ज्यदूतों की नियुक्ति करता है। | 
बह विदेशों के राजदूतों तथा कूटनीतिक प्रतिनिधियों के प्रमाण-पत्र को स्वीकृत करता हु। ` 
समस्त सन्धियों तथा अन्तर्राष्ट्रीय समझौते राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं । 

४. राष्ट्रपति राज्यों को इस आशय का निर्देश भेज सकता है कि उन्हें अपने राज्य का ' 
शासन किसे प्रकार संचालित क<ना चाहिए। इन निर्देशों के माध्यम से राष्ट्रपति राज्योंके | 
प्रशासन का अन्वीक्षण और नियंत्रण कर सकता हैं। , 

9, संघ-शासित श्रेत्रों की शासन-व्यवस्था के संचालन का पूरा अधिकार राष्ट्रपति के ` 
हाथों में होता हैं । इसके साथ ही जनजातियों के क्षेत्रों के शासन का अधिकार भी राष्ट्रपति 
को है । 2 

इस प्रकार हम देखते हैं कि राष्ट्रपति को कार्यपालिका के क्षेत्र में महत्वपूर्ण अधिकार | 
प्राप्त हैं। इस दृष्टि से उसे भारत की कार्यपालिका का प्रधान प्रवन्धक, संयोजक और निर्देशक 
कहा जा सकता है। > 

2. व्यवस्थापिकीय अधिकार--राष्ट्रपति को विधायन या व्यवस्थापन के क्षेत्रमेंभी 
महत्वपूर्ण शक्तियाँ प्राप्त हैं। इन शक्तियों को हम निम्नलिखित रूप में रख सकते हैं-- र 

1. राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है । वह संसद. के अधिवेशन को आमंत्रित करता, Fe 
स्थगित करता तथा आवश्यकता पड़ने पर लोकसभा को मंग करता है! २० मम 

2. लोकसभा के अधिवेशनों के प्रारम्भ और समाप्त होने की तिथियाँ भी राष्ट्रपति _ 

'द्वारा ही निश्चित की जाती हैं। `° 


3. राष्ट्रपति राज्य सभा के 12 सदस्यों को मनोनीत करता है; ये सदस्य साहित्य, | 
विज्ञान, समाज-सेवा व कला आदि के क्षेत्र में प्रतिष्ठा-प्राप्त व्यक्ति होते हैं। इसके अतिरिक्त 


1. उदाहरण के लिए 27 दिसम्बर, 1970 ई० को राष्ट्रपति श्री वी० वी० गिरि ने. 
प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी की सलाह पर चतुर्थ लोकसभा को उसकी अवधि के 14 मास 
पूर्वे भंग कर दिया था। इसी प्रकार पांचवी लोकसभा जनवरी, 1977 ई० में अपनी अवधि 


लोकसभा भरी इसी पक्ष पवमा' भवसि के' पूर्णे कीः गई 2/०५ Collection. 
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`यदि लोकसमा में आंग्ल-भारतीयों (4०९1०-14३१) का समुचित प्रतिनि 
बह दो आंग्ल-भारतीयों को लोकसभा का सदस्य मनोनीत करता है। 


4. संसद के प्रथम अधिवेशन के प्रारम्भ में राष्ट्रपति उद्घाटन-भाषण देता है। इस | 
 भाषणमेंशासन की नीति और कार्यक्रमों पर प्रकाश डाला जाता है। इसके अतिरिक्त अन्य | 
अवसरों पर भी संसद को अपना सन्देश भेजने या भाषण देने का अधिकार है। 


>. कोई विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति के विना अधिनियम नहीं बन सकता। जब | 
' ` संसद के दोनों सदन किसी विधेयक को स्वीकार कर लेते हैं तो उसे राष्ट्रपति की स्वीकृति के | 
' लिए भेजा जाता है । राष्ट्रपति किसी भी विधेयक पर अपनी स्वीकृति दे सकता है, या अपने | 


. सुझाव के साय उसे संसद के पुनविचार के लिए स्थगित कर सकता है अथवा अपनी स्वीकृति 


को अनिश्चित काल के लिए रोक सकता है। परन्तु यदि संसद किसी विधेयक को दुबारा पास | 
. कर देती है तो राष्ट्रपति उसे स्वीकार करने के लिए बाध्य हो जाता है। पर संसद द्वारा दुबारा | 


पास विधेयक के लिए यह आवश्यक है कि वह कम-से-कम दो-तिहाई बहुमत से पास हो। इस 
प्रसंग में यह स्मरण रखना आवश्यक है कि राष्ट्रपति अपनी निषेध-शक्ति का प्रयोग साधारण 


आ के विषय में कर सकता है, धन विधेयकों को अस्वीकृत करने का उसे अधिकार 
नहीं है। 


धित्व न हुआ तो 


a 


less 6. राष्ट्रपति को अध्यादेश (0०००) जारी करने का अधिकार है। यह अध्यादेश 
| उसंसमयजारी किया जाता है जब संप्रद का अधिवेशन नहीं चल रहा होता या संसद भंग रहती 
4  है। इन अध्यादेशों का वैसा ही प्रभाव होता है जैसा कि संसद द्वारा निमित अधिनियमों- का | 
` ऐसा अध्यादेश संसद के अधिवेशन के प्रारम्भ होने की तिथि से छह सप्ताह तक जारी रहेगा, 
तत्पश्‍चात्‌ वह रह समझा जायगा। संसद इस तिथि के पूवं भी उसे रह करार दे सकती है। 

_ राष्ट्रपति स्वयं जब चाहे, अपना अध्यादेश वापस ले सकता है। 


7. कुछ ऐसे विधेयक हैं जिन पर राष्ट्रपति की पुवंस्वोकृति आवश्यक है। राष्ट्रपति की 
, परवस्वीक्ति के बिना इन विधेयकों को संसद के किसी सदन में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। 
इस प्रकार के विधेयक मुख्यतथा निम्नलिखित हैँ ५2 
 . (1) राज्यों के पुनवितरण-सम्बन्धी विधेयक A 
` (7) राज्यो के क्षेत्रों में परिवर्तन-सम्बन्धी विधेयक 
(म) राज्यों के नामों में परिवर्तन-सम्बन्धी विधेयक 
(४) धन-सम्वन्धी विधेयक । 
oS 8. प्त यायी अशिया के अतिरिक्त राष्ट्रपति को राज्यों की विधायी शक्तियों पर 
मह ह शक्ति प्राप्त है । इस दृष्टि से राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों के मुख्य पक्ष , 
र (1) राज्य-सूची के अन्तर्गत आने वाले कछ विषय ऐसे हैँ जिन पर विधि-निर्माण के 
कद बना i है। दे विषयों में मार तथा वाणिज्य सम्बन्धी | 


(1) यदि किसी राज्य का विधान मडल समवर्ती सूची के किसी ऐसे विषय पर कानून 
का निर्माण करता है जो उसी विषय की संघीय दिदि के हे पित 
को राष्ट्रपति के हत्ताक्षरो के Duct र विरोधी हो तो राज्यपाल उ ॅ 


रख लेगा आओ 
(71) यदि किसी: राज्यका विधान-मंडल जल या. विद्युत्‌ सम्बन्धी या किसी विशेष 
क कर माना हु ठै तो)-पःमापलःअलवीधेककाको भी: सेष्दवति'्की स्वीकृति के. 


| 
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उपर्युक्त विधेयकों -पर राष्ट्रपति अपनी स्वीकृति दे सकता है, अपनी स्वीकृति रोक 
सकता है अथवा राज्य के राज्यपाल को विधेयक पर पुनः विचार करने के लिए विधान मंडल 
में भेजने का आदेश दे सकता है । इस प्रकार भेजे गये विधेयक पर राज्य के विधान मंडल द्वारा 
छह महीने के अन्दर विचार करना आवश्यक है। इसके उपरान्त राष्ट्रपति उस विधेयक पर 
अपनी स्वीकृति दे सकता है अथवा अपनी स्वीकृति रोक सकता है। 
इस प्रकार के राज्य के कुछ विषय-सम्बन्धी विधेयकों को अस्वीकृत करने का अधिकार 
| राष्ट्रपति के हाथों में निहित है। डॉ० महादेव प्रसाद शर्मा के शब्दों में, “राज्य के विशेष प्रकार 
| के विधेयकों को अनुमति देने की शक्ति वास्तविक तथा अबाध है। 
9. राष्ट्रपति की अनुमति से अनेक महत्वपूर्ण निकायों या संस्थाओं के प्रतिवेदनों 
(रिपोर्टस) और सिफारिशों को संसद के समक्ष पेश किया जाता है। इन निकायों, संस्थाओं या 
आयोगो में संघीय लोकसेवा आयोग, वित्तीय आयोग, कम्पद्रोलर और आडीटर जनरल आदि 
| मुख्य हैं । 


10. जब किसी कारण से राज्यसभा के अध्यक्ष का पद रिक्त हो जाता है तथा उपाध्यक्ष .“ 
या अध्यक्ष के लिए निश्चित पैनेल के अन्य सदस्य भी अध्यक्ष पद पर कार्य करने के लिए सुलभ टू 
नहीं होते तो राष्ट्रपति उस स्थिति में राज्यसभा के अध्यक्ष को मनोनीत करता है। 5,» ठ, (न 

व इस प्रकार हम देखते हैं कि राष्ट्रपति को देश की संवंधानिक व्यवस्था में व्यवस्थापन के 
क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण अधिकार प्राप्त हैं। कौल और शकधर ने लिखा है कि . "राष्ट्रपति को 
विधायन के क्षेत्र में कार्यपालिका की भाँति ही महत्वपूर्ण शक्तियाँ प्राप्त हैं।” इसी प्रकार 
प्रो० अवश्रबिहारी लाल ने राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों का' मूल्यांकन करते हुए लिखा है.कि 

` “किसी भी देश में जहाँ एक लिखित संविधान तंया संसदात्मक व्यवस्था है, राज्याध्यक्ष को ऐसी 
विधायिनी शक्तियाँ प्राप्त नहीं हैं ।” 
3. वित्त-सम्बन्धी अधिकार --राष्ट्रपति के वित्तीय अधिकार भी महत्वपूर्ण और व्यापक 
हैं। इन अधिकारों को संक्षेप में हम अग्रलिखित रूप में रख सकते हैं-- 
1 पी की अनुमति के बिना कोई धन विधेयक संसद में पेश नहीं किया जा 
सकता “ 
2. सरकारी आय-व्यय का वाषिक विवरण (बजट) राष्ट्रपति की ओर से संसद के 
समक्ष प्रस्तुत किया जाता है । 
3. राष्ट्रपति की अनुमति से पुरक, अतिरिक्त तथा अन्य मागें रखी जाती हैं। न 
4. भारत की आकस्मिक निधि संसद के अधीन रहती हैं। आवश्यकता पड़ने पर वह 
इस राशि में से शान को अग्निम-धन के रूप में आथिक सहायता दे- सकता है 
जिसकी स्वीकृति कुछ समय बाद संसद से ले ली जाती है । 
5. वह मे से होने वाली आय में विभिन्न राज्यों के भाग को निर्धारित _ 
करता 
6. वह यह निश्चित करता है कि' पटसन या जूट.के निर्यातकर की आय में से 
राज्यों को बदले में क्या धनराशि मिलनी चाहिए। -% 
7. वह प्रत्येक पाँच वर्ष पर वित्त आयोग (Finance Commission) का गठन 
करता है i 
* 8. राष्ट्रपति ही संसद के समक्ष देश के महालेखा परीक्षक तथा वितीयः आयोग का 
प्रतिवेदन (रिपोट) प्रस्तुत करता है । 
9, बह-प्रित्ताआग्रो ए कीऽसि फारो. के म्नुस्पाळ्केख, भोरऱराऱ्यफे०मध्य करों से प्राप्त 
आय का विभाजन करता है। 
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4. न्याय-सम्बन्धी अधिकार--यद्यपि भारतीय शासन-व्यवस्था में न्यायपालिका को 
कार्यपालिका के नियंत्रण से मुक्त रखने का प्रयास किया गया है ,किन्तु फिर भी राज्य के अध्यक्ष के रूप 
में राष्ट्रपति को कुछ न्याय-सम्बन्धी अधिकार दिए गए हैं । इन अधिकारों को हम संक्षेप में निम्नलिखित 
रूप में रख सकते हें 
1. वह उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा न्यायाधीशों की 
| नियुक्ति करता हे | 
| 2. राष्ट्रपति को न्यायालयों द्वारा दंडित व्यक्तियों के दंड को क्षमा (Pardon), रोक ` 
| (Reprieve), हल्का या प्रास्थगन (Respite), या परिहरण (Remission ) का अधिकार है । दूसरे 
शब्दो में राष्ट्रपति गय य द्वारा दडित व्यक्ति के दंड को क्षमा कर सकता हे, दंड को कम कर सकता है 
या स्थगित कर सकता हे ।)यह अधिकार राष्ट्रपति निम्नलिखित मामलों में प्रयुक्त करेगा-- 
() उन सभी मामलों में जहाँ दंड सैनिक न्यायालय द्वारा दिया गया है । 
| (1), उन मामलों में जहाँ दंड ऐसे अपराध के लिए मिला हो जो संघीय शासन के क्षेत्र के - 
अन्तर्गत आता है। . प 
(11) उन सब मामलों में जहाँ अपराध के लिए मृत्युदंड दिया गया हो । 
| 3. राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह संवैधानिक दृष्टि से किसी विवादास्पद प्रश्‍न को 
परामर्श के लिए सर्वोच्च न्यायालय के पास भेज दे । किन्तु सर्वोच्च न्यायालय अपनी सलाह देने के 


लिए बाध्य नहीं किया जा सकता । यह सर्वोच्च न्यायालय की इच्छा पर निर्भर करता हे कि वहं अपनी 
सलाह दे या न दे | ; > 
भारत के नवें राष्ट्रपति का निर्वाचन (1992)--नवें राष्ट्रपति के निर्वाचन में डॉ शंकर दयाल 
शर्मा विजयी घोषितु किए गए | उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी पूर्व लोक सभा अध्यक्ष प्रो० जी० जी० 
स्वेल को परास्त कर सफलता प्राप्त की । डॉ. शर्मा को मिले मतों का मूल्य 6,75,864 है जबकि उनके 
निकटतम प्रतिद्दंदी प्रो, जी० जी० स्वेल ने 3,46,485 मत हासिल किए। इस प्रकार डॉ० शर्मा ने | 
3,29,379 मत मूल्य से विजय हासिल की । राष्ट्रपति पद के तीसरे प्रत्याशी काका जोगिन्दर सिंह उर्फ | 
धरती पकड़ को 1135 मूल्य के मत प्राप्त हुए श्री राम जेठमलानी ने (जो चुनावी होड़ से हट गए थे) 
2707 मूल्य के मत प्राप्त किए। श्री जेठमलानी ने प्रो० जी० जी० स्वेल के समर्थन में अंतिम क्षणों में | 
अपना नाम वापस लिया था। श्री शर्मा को कुल डाले गए मतों का 64.78 प्रतिशत मत मिला। यह 
| भतिशत निवर्तमान राष्ट्रपति रामास्वामी वेंकटरमन को 1987 में मिले मतों 72.3 प्रतिशत से कम हे, श्री 
ज्ञानी जेल सिंह को 1982 में 72.7 प्रतिशत मत मिले थे । 
ऱ्य ` आँकड़ों के अनुसार अब तक सर्वाधिक मतों से जीत का श्रेय डॉ० राजेनद्र प्रसाद को है जिन्हें... 
11957 में राष्ट्रपति पद के लिए दोबारा चुनाव लड़ने पर 99.3 प्रतिशत मत मिले थे । राष्ट्रपति के चुनाव 
| में सबसे कम मतों से जीत श्री बी० वो० गिरि की हुई थी जिन्होंने 50.12 प्रतिशत प्राप्त कर अपने | र 
| प्रतिद्वन्दी श्री नीलम संजीव रेडी को हराया था | श्री रेड्डी 1977 ई) में निर्विरोध राष्ट्रपति चुनेगएथे। | 


राष्ट्रपति की आपातकालीन (संकटकालीन) शक्तियाँ : अधिकार _ । 

ही. ` पी भारतीय राष्ट्रपति की. शक्ति-शृंखला में उसकी आपातकालीन या .संकटकालौन | 

4 संविधान की अत्यन्त महत्वपूर्ण, किन्तु सर्वाधिक विवादास्पद पक्ष मानी जाती हे. 

६] महत्वपूर्ण इसलिए कि संविधान के ये भ्रावधान भारतीय संघ की कार्यपालिका को अनन्त शक्ति | 

|| अदान ता ह और र इसलिए कि इन. य व परस्परविरोधी विचार प है. 
क्रियावार बट DE जीय जञास (त पक/अंहारकळ्झत्नाळधा दमन-और | 
प्रतिक्रियावाद की क शस्र “कहा गया ह, वहां दूसरी ओर इन्हें भारत की संवैधानिक 


i 126 उभ की (वीमे सीरतीयासंबिधान भोए-नावदिक शीवचा प 
ह व्यवस्था का रक्षा-कत्रच तथा भारतीय संविधान का हद-स्थल कहा गया है। अतएव भारत | 
की संवधानिक व्यवस्था के र 
के सम्यक्‌ मूल्यांकन के लिए राष्ट्रपति की आपातका 
१८272: सकते हैं- 6 है 
राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों का वर्गीकरण 
संविधान में राष्ट्रपति संकटकालीन शक्तियों या अधिकारों के विवेचन के प्रसंग में 
तीन प्रकार के संकटों-का उल्लेख किया गया है। ये तीन प्रकार के संकट इस भाँति हैं-- 
ह; 1. युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह-पंबंधी संकट । 
. 2, राज्यों में संवेधानिक तंत्र के विफल होने सम्बन्धी संकट । 


3. वित्तीय संकट । 


सम्यक अध्ययन के लिए, भारतीय राष्ट्रपति की स्थिति और शक्ति |. 
लीन शक्तियों को निम्नलिखित रूप में रब 


2" ड ड ; | इसे हम तालिका द्वारा निम्नलिखित रूप में व्यक्त कर सकते हैं-- 
तौन आपातकालीन स्थितियाँ 
| मुद्ध, वाहरी आक्रमण 7 राज्यों में संवेधानिक वित्तीय संकट... 
या सशस्त्र विद्रोह तंत्र के असफल होने (अनुच्छेद 360) 
सम्वन्धी संकट - से सम्बन्धित संकट 
(अनुच्छेद 352) (अनुच्छेद 356) 


4 ॐ 


> 2 इन तीनों प्रकार की संकटकालीन स्थितियों के विषय में संविधान में तीन विभिष्न 

' . प्रकार की व्यवस्थाओं का उल्लेख है। यहाँ हम इन तीनों प्रकार की व्यवस्थाओं तथा 

_ ्यवस्थाओं का सामना करने के निए राष्ट्रपति के अधिकारों का विवेचन करेंगे । 

| 1.युद्ध, वाहरी आक्रमण या सशस्त्र बिद्रोह सम्बन्धी संकट (आपात) 

प मूल संविधान (352वें अनुच्छेद) में यह प्रावधान था कि 'यदि राष्ट्रपति को पह) 

` ` विशवास हो कि युद्ध, बाह्य आक्रमण अथवा आन्तरिक अशांति के कारण भारत अथवा उस 

` किसी एक भाग की शांति तथा सुव्यवस्था के नष्ट होने का भय है तो वह इस प्रकार के संक, | 
को घोपणा कर सकता था।' सन्‌ 1977 ई में सत्ताळूड जनता पार्टी ने आपातकालीन उपबंधों | 

में महत्वपूर्ण संशोवन किये । ये संशोधन संविधान के 44वें संशोधन अधिनियम द्वारा लाये | । 

इस संशोधन अधिनियम के अनुसार अब प्रयम प्रकार के संकटकाल-पिषयक्ष प्रावधान की स्थिति 

` इस प्रकार है-- ै - 

1. प्रथम प्रकार का आपातकाल युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह होते अभ 
उसकी आशंका होने पर ही लागू किया जा सकेगा ।? : 


2. राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 352 के अन्तर्गत आपातकाल की घोषणा तभी को ४ 
सकेगी जबकि मंत्रिमंडल राष्ट्रपति को इस आशय का लिखित पराभशे दे दे। . 
` 3. घोषणा के एक माह के अन्दर संसद के विशेष बहुमत (संसद के दोनों 
. अलग-अलग कुल बहुमत एवं उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्य 
. द्रो-तिहाई बहुमत) से इसकी स्वीकृति आवश्यक होगी । इसको लागू करने क 

__ प्रति छह माह बाद स्वीकृति आवश्यक होगी। . ' ` व. 
1. इस प्रकार मूल संविधान के 'आंतरिक अशांति' शब्दों के स्थान पर 'सशस्त ° | | 
ल गट hain Bon Kanya Maha Vidyalaya Collection. हर E 
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4. लोकसभा में उपस्थित एवं मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के साधारण -चहुमत से 
. आपातकाल की घोषणा समाप्त की जा सकती है। आपातकाल पर विचार करने 
के लिए लोकसभा की बठक उसके ३5 सदस्यों की माँग पर बुलाई जा सकती है । 
5. इस संकटकाल की घोषणा सारे देश या देश के किसी भाग या कुछ भागों में लागू हो. 
सकती है 17 त 
इस प्रकार प्रथम प्रकार का संकटकाल तीन कारणों से लागू किया जा सकता है-(1) 
युद्ध, (2) बाहरी आक्रमण या (3) सशस्त्र विद्रोह, अथवा इसमें से किसी की आशंका पर। 


घोषणा की अवधि 


| यह संकटकाल पुरे देश या देश के किसी भाग में लागू किया जा सकता है । 

| इस आपातकाल की घोषणा के एक माह (तीस दिन) के अन्तर ही उसको स्वीकृत के 

| लिए उसे संसद के समक्ष रखा जाना चाहिए । उसकी स्वीकृति के लिए संसद का विशिष्ट बहुमत 
आवश्यक है। उसे आगे चलाने के लिए प्रत्येक छह माह पर संसद की स्वीकृति लेते रहना 
चाहिए । इस प्रकार प्रथम प्रकार के संकट की घोपणा,तव तक चलती रहेगी जव तक कि संसद 

| उसका समर्थन करती रहेगी और जब तक राष्ट्रपति के आदेश द्वारा उसे वापस नहीं लिया 

। 

| 


जाता । राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की लिखित सलाह परं ही इस प्रकार के संकटकाल की घोषणा 
करेगा । - 


प्रयम प्रकार को घोषणा के प्रभाव ओर परिणाम--प्रथम प्रकार (अर्थात्‌ युद्ध, बाहरी 
आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह) की घोज गा के मुख्यतया निम्नलिखित परिणाम या प्रभाव होंगे-- ` 


1, केन्द्रोय सरकार की कार्यपालिकीय और विधायी शक्तियों में वृद्धि हो जायगी । कक 
2. संसद को सारे देश या उसके किसी भाग के लिए राज्य-सूची के अन्तर्गत आने वाले 


विषयों पर कानून बनाने का अधिकार हो जायगा। 
3, ऐसे कानून उद्घोपणा के छह महीने के बाद प्रभावी नहीं रहेंगे। वाच 
£- राज्य विधान-मंडलों द्वारा निमित कोई कानून संसद द्वारा निर्मित विधियों के क 


१.४ 


ह) विरोध में अमान्य रहेंगे । 5 ४ य 

ह । 5. यदि संसद का अधिवेशन नहीं चल. रहा है तो राष्ट्रपति राज्य-सूची के अन्तर्गत 

आने वाले विषयों के वारे में अध्यादेश जारी कर सकेगा । : भि 

| 6. अपने विस्तृत अधिकार-क्षेत्र के अन्तर्गत इस अवधि में संसद त न बता सकती है | 

1। और भारत सरकार तथा उसके अधिकारियों को इन विधिंयों के कार्यात्वयन के 

| लिए अधिकार तथा कतव्य सौंप सकती है। १ Ft: डा 222 
7. केन्द्रीय सरकार राज्यों को आदेश दे सकती है कि वे अपनी कार्यपांलिका-शक्तिका | 


. किस प्रकार.प्रयोग करें । - ४ . 
8. संघीय अधिकारियों को ऐसे अधिकार और कतंव्य सौंप सकती है जो राज्य-सरकार | 
के अधिकारियों द्वारा कार्यान्वित किए जाते हैं । RS 
“ 9. संसद विधि द्वारा अपने कार्यकाल को जव तक आपात-उद्घोषणा प्रक्तंन में है, एक | 
बार मे एक वर्ष के लिए बढ़ा सकती है। किन्तु उद्घोषणा के अन्त होने के पश्चात्‌ 
संसद की बढ़ी हुई अवधि छह महीने से अधिक नहीं हो सकती । 7 


| - 1. मूल संवेधानिक व्यवस्था के अनुसारं इस प्रकार की घोषणा का प्रावधान सारे देश | 
| केलिए था, किन्तु सबिधान के 42वें संशोधन द्वारा इसे देश के कुछ भागों या किसी भाग में भी 
|| ` . लागू किया जा सकता है । इस व्यवस्था को 44वें संशोधन नियम द्वारा बदला नहीं गया है। ` 


मारल ... ९९-0न Public Domain. Panini Kanya.Maha Vidyalaya Collection. 
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10 संविधान के 19वें अनुच्छेद में वणित "व्यक्तियों के स्वतन्त्रता-विषयक अधिकार'' 
निलम्बित किए जा सकते हैं। किन्तु, इन स्वतंत्रताओं के अन्तर्गत आने वाला, 
जीबन और शारीरिक स्वतंत्रता-विषयक अधिकार इस आपातकाल में भी निलंबित 
नहीं किया जा सकता । 

` 11. संविधान के 32वें अनुच्छेद में वणित संवैधानिक उपचारों के अधिकार को निलंबित 

किया जा सकता है। | 

प्रथम प्रकार के संकटकाल को घोषणा फा व्यवहार में प्रयर्तन--संविधान लागू होने से 
' _ लेकर अब तक प्रथम प्रकार की संकटकालीन घोषणा केवल तीन बार लागू की जा चुको है। 
` _ र्बप्रथम यह अक्तूवर, 1962 ई० में लागू की गई जंब साम्यवादी चोन ने भारत पर आक्रमण 

. क्रिया । यह घोषणा जनवरी, 1968 ई० तक चलती रही । 
` दूसरी घोषणा सन्‌ 1911 ई० को दिसम्बर में लागू हुई। उस समय इसके लागू करने 

` का मुख्य कारण पाकिस्तान के साक्ष.भारत-का युद्धया। . 

न तीसरी घोषणा जून, 1975 ई० में लागू की गई! यह घोषणा आन्तरिक अशान्ति के | 
आधार पर को गई थी। ये दोनों घोषणाएं मार्च, 1977 ई० में समाप्त कर दी गईं। दूसरी } 
` घोषणा 27 मार्च, 1977 को समाप्त को गई और तीसरी घोषणा 2! मार्च, 1977 को । इस 
प्रकार वर्तमान समय में प्रथम आधार पर लागू देश या उसके किसी भाग में कोई संकटकाल 


` नहीं है। 
2 राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर उत्पन्न संकट 
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संविधान में वर्णित दुसरे प्रकार का संकंट राज्यों में संवैधानिक तंत्र की असफलता सें | 
3 संबंध रखता है। संविधान का 356वाँ अनुच्छेद इस प्रकार के संकट का प्रावधान करता है। | 
इसके अनुसार यदि राष्ट्रपति को राज्यपाल से सूचना मिले या अन्य प्रकार से उसे यह विश्वास | 
हो जाय कि किसी राज्य में संविधान के अनुसार शासन चलाना असम्भव हो गया है और राज्य 
में संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है तो राष्ट्रपति इस आशय की घोषणा कर सकता है। 
कः घोषणा को अवधि:-संविधान की मूल व्यवस्था के अनुसार संसद द्वारा एक बार प्रस्ताव 
5 प्य कर राज्य में छह माह के लिए राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता था। 42वें. संशोधन | 
. अधिनियम द्वारा.इस अवधि को एक वर्ष कर दिया गया था। 44वें संविधान अधिनियम डार | 
इस अवधि को पुनः छह माह कर दिया गया है। 
सा इसी प्रकार 44वें संशोधन के पु राज्य में राष्ट्रपति-शासन की:अधिकतम अवधि तीत | 
र थं याळ अब इस व्यवस्था में संशोधन कर दिया गया है । इसके अनुसार “राज्य " | 
` राष्ट्रपति-शासन को एक वर्ष की अवधि के बादं और अधिक समय तक जारी रखने के 


सद की स्वीकृति आवश्यक है, किन्तु संसद इस आशय का प्रस्ताव कि 
गं र ग व तभी पारित करेगी जब 
ह में अनुच्छेद Fs के अन्तर्गत संकटकाल लागू हो तथा (2) निर्वाचन आयोग 

म “a कि वतमान समय में राज्य में निर्वाचन कराना सम्भव नहीं है । परन्तु कित | 
A में राज्य में राष्ट्रपति-शासन तीन वर्ष से अधिक अवधि के लिए लागू नहीं किया 


* राज्य में संवंधानिक शासन की विफलता पर आधारित संकटकालीन प्रभाव 
नि गा, संकटकालीन घोषणा के 
किक दत्त संवंधानिक शासन को विफलता पर आधारित संकटकालीन घोषणा १: 
त थ प्रभाव और परिणाम. होंगे- FE 
` ` 1. इस घोषणा कई द्वारा राष्ट्रपति राज्य न्य सी के सं. 
1000000110 | 


° 


००० कुपतिऊसंपकीतार्यपातरिसाकावणतिकूञप्राता. 2: 
2. राष्ट्रपति राज्य के मंत्रिमण्डल को भंग कर सकता है। > 
3. राष्ट्रपति राज्य की विधान सभा को भंग कर सकता है या थोड़े समय के लिए... 
निलम्बित कर सकता है। > के 
4, उच्च न्यायालय की शक्तियों के अपहरण को छोड़कर राष्ट्रपति कोई भी ऐसी कार्य- 
वाही कर सकता है जो उक्त घोपणा ज्ञागू करने की दृष्टिसे आवश्यक और 
वांछनीय हो । ह 
5. संकटकालीन की अवधि में राज्य-सूची के अन्तर्गत आने वाले विषयों पर कानून 
बनाने का अधिकार संसद के हाथों में आ जाता है। संसद यह कार्य स्वयं कर सकती ` 
हैँ या उसे किसी अन्य निकाय को सौंप सकती है। - 
6. राज्य-गासन की आर्थिक शक्तियाँ केन्द्रीय शासन के हाथों में आ जाती हैं । 
7. यदि लोक सभा का सत्र नहीं चल रहा है तो राष्ट्रपति राज्य की संचित निधि में से 
आवश्यक व्यय फी स्वीकृति दे सकता है। ६ 


संवेक्षानिक तंत्र की विफलता-विधयक लंफट-काल को घोषणा का व्यवहार में प्रयोग-- ' 
संवैधानिक तंत्र की विफलता-विषयक संकटकालीन प्रावधानों का सर्वप्रथम प्रयोग सन्‌ 1951 
ई० में पंजाव के राज्य-शासन के विषय में किया गया था। तव से लेकर आज तक अनेक बार 
अनेक राज्यों में इस संकटकाल की घोषणा को जा चुकी है। एक सर्वेक्षण के अनुसार मई, 
19 2208 तक कुल मिलाकर लगभग 85 वार इस प्रंकार की. संकटकालीन घोषणा की जा 
चुकी है। | 


| 
| 


59वाँ संशोधन अधिनियम, पंजाब के लिए संकटकालीन प्रावधानों सें संशोधन -माचं,. 
1988 में संविधान का 59वाँ संशोधन अधिनियम पास हुआ | इस संशोधन नियम द्वारा पंजाव 
नी समस्या को ध्यान में रखते हुए संविधान के अनुच्छेद 352 तथा 359 (अ) में संशोधन 
किया गया हैं । इसके अनुसार संकटकालीन प्रावधानों में 'आन्तरिक उपद्रव शब्दों को जोडा | 
गया है । किन्तु ये प्रावधान केवल पंजाब राज्य में ही लागू होंगे) इस आधार पर पंजाव में | 
संकट-काल को लम्बे समय तक वढ़ाया जा सकता है। इस संशोधन अधिनियम का उद्देश्य | 
पंजाब में आतंकवाद या उग्रवादियों की समस्या से निबटने के लिए आवश्यक शक्ति और समय _ 
प्राप्त करना है। प्रतिपक्ष के अनेक नेताओं ने इस संशोधन अधिनियग को लोकतंत्र की हत्या | 
का एक साधन बताया है। पर सत्तारूढ़ दल (कांग्रेस आई) के सदस्यों का कहना था कि पंजाब | 
में शान्ति स्थापित करने तथा राष्ट्रीय एकता को वनाए रखने के लिए संविधान में इस प्रकार _ 


हे ` ` 
अनुच्छेद में किया गया है। उसके अनुसार जव राष्ट्रपति को यह विश्‍वास हो जाय कि ऐसी 
परिस्थिति उत्पन्न हो गई है जिससे कि भारत की आधिक स्थिति या वित्तीय व्यवस्था को 
खतरा है तो वह आशिक संकट की घोषणा कर सकता है । इस प्रकार को घोषणा सारे दे 
अथवा संकटग्रस्त क्षेत्र में लागू हो सकती. है। ऐसी घोषणा प्रारम्भ में दो महीने को अवधि 
लागू गा । इस बीच यदि उसे संसद को स्वोकृति मिल जाती है तो वह आगे भी लागू 
सकती है । र , री 
तोसरे संकटकाल की घोषणा के प्रभाव ओर परिणाम्र--आथिक या वित्तीय संक 


राष्ट्रगति के मुख्य अधिकार निम्नलिखित होंगे-- _ प 


में र 
«1. दष्वूपतिरसंत्रटकर्लओ यासार त्ति 
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2. राज्यों के अधिकारियों के वेतन में कभी का आदेश दे सकता है। 
3. राज्य के विधान-मण्डल द्वारा स्वीकृत विधेयकों के लिए उसकी स्वीकृति आवश्यक 
है। 2 ५ ४ 
कक . 4. वह उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय और केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों 
डा के वेतन में कटौती कर सकता है । - | 
य 5. राज्य विधान-मण्डल द्वारा पारित सभी धन-विधेगकों को राष्ट्रपति की स्वीकृति के |. 
CR लिए रक्षित किया जा सकता है । { क | 
[a सौभाग्य से अभी देश में इस प्रकार के संकट की घोषणा करने को स्थिति नहीं | 
तिका ४ कर ५ | 
' राष्ट्रपति के संकटकालीन अधिकारों की आलोचना | 
राष्टपति की संकटकालीन या आपातकालीन शक्तियों को कट आलोचना हुई है। | 
` | घान सभा में जब संकटकालोन प्रावधानों पर विचार हो रहा था, तब अनेक सदस्यों में | 
उसकी तीखी प्रतिक्रिया हुई थी। श्री एच० वी० कामथ ने इस प्रसंग में कहा था कि “'इस' ¦ 
अध्याय द्वारा हम एक निरंकुश तथा पुलिस राज्य की आधारशिला रख रहे हैं। यह राज्य उन | 
` आदशों एवं सिद्धान्तों का हनन करेगा जिन्हें पिछली शताब्दियों में हम लोगों ने मान्यता प्रदान । 
| को है। वह एक ऐसा राज्य होगा जिसमें कोटि-कोटि स्त्री-पुरुपा के अधिकार हर समय खतर | 
4 मे रहेंगे। यदि वहां शान्ति होगी तो वह श्मशान-घाट की शान्ति होगी जिसमें मरुस्थल कीसी | 
. शुन्यता होगी।' इसी प्रकार एक अन्य सदस्य श्री. के० टी० शाह ने आपातकालीन उपबगधो | 
- को प्रतिक्रियात्मक एवं पश्चाद्गामी अध्याय का शानदार उपसंहार तथा सर्वोच्च गौरव कहा | 
था।? ण - | 
Ee एक अन्य सदस्य ने आपातकालीन प्रावधानों को “संविधान के मस्तक पर एक कलंक' | 
` जहा था। इस प्रकार संकटकालीन प्रावधानों की संविधान-निर्माण के समय और उसके वाद में | 
भी समय-समय पर कट्‌ आलोचना की गई है। आलोचना के मुख्य तकं अग्नलिखित हैं-- 
1. राष्ट्रपति संकटकालीन शक्तियों का दुरुपयोग कर तानाशाह वन सकता है । 
टे आजी ह भारत. र संघात्मक स्वरूप नष्ट हो सकता है ओर उसके स्थान पर एकात्मक शासन | 
स्या सकता है । र क! 
ह 3. नागरिक मौलिक अधिकारों से बंचित किए जा सकते हैं, फलतः आपातकाल में वे| 
शासकीय अत्याचार के शिकार हो सकते हैं । “यु 
८ 4. राज्यों की वित्तीय स्वायत्तता नष्ट की जा सकती है । . र 
3. आपातकालीन शक्तियों का राजनैतिक अस्त्र के रूप में प्रयोग किया जा सकता] 
जिसके लहान में बिसेधी दलों की सरकारों का दमन किया जा सकता हैं! 
उपर्युक्त तके निराधार नहीं है । उनमें सत्य का अंश है । इन तको. की सार्थकता उ 
समय और उचित प्रतीत होती है जब कि हम आपातकालीन शक्तियों के व्यावहारिक प्रयोग '। 
प्रकरण पर दृष्टिपात करते हैं। उदाहरण के लिए, हम राष्ट्रीय संकटकालीन व्यवस्था कोते 
ति हैं। जैसा न कि हम पहले कह चुके हैँ कि अव तक. तीन वार (अक्टूबरः 1962, दिस. 
चया तरि में प्रथम प्रकार को संकटकालीन घोषणाएँ की जा चुकी है । तमे 
पा नहीं है पणा काल में सत्ता का किस प्रकार दुरुपयोग किया गया, यह! ते 
छा नहीं है। जनता पार्टी का उदय सत्ता के इसी दुरुपयोग का एक प्रतिफल था । 
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किसी जनतांतिक व्यवस्था के प्रधान को प्राप्त नहीं होती ! उसकी वित्तीय शक्तियाँ भो 
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के संकटकालीन प्रावधानों, यथा राज्य में संवैधानिक तंत्रं की विफलता-विपयक प्रावधानों का भी | 
समय-समय पर प्रयोग किया गया हैं। जैसा कि हम पहले कह चुके हैं कि सन्‌ 1951 ई०्से * 
लेकर 1988 ई० तक लगभग 70 वार दूसरे प्रकार के संकटकालीन प्रावधानों का प्रयोग किया 
गया है । इस तथ्य को भी स्वीकार करने में हमें संकोच नहीं करना चाहिए कि इन प्रावधानों ' 
का अनेक बार प्रयोग राजनैतिक प्रयोजन की दृष्टि से किया गया है। इसका एक ताजा उदाहरण 
1977 ई० में लोकसभा के निर्वाचन के उपरान्त जनता पार्टी की सरकार द्वारा हरियाणा, 
पश्चिमी बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब, विहार, उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान तथा मध्य 
प्रदेश में विरोधी दलों की सरकार का भंग करना था । ये सरकारे दूसरे प्रकार के संकटकालीन 
प्रावधानों के आधार पर भंग की गई थीं । इसी प्रकार जब केन्द्र में 1980 ई० के लोकसभा के 
निर्वाचन के उपरान्त इन्दिरा कांग्रेस की सरकार सत्ता में आ गई तो उसने भी नौ राज्यों | 
की सरकारों को भंग कर दिया । ये तथ्य इस बात के सूचक हैं कि राजनैतिक प्रयोजन को दृष्टि 
से इन अधिकारों का प्रयोग किया जा सकता है। किन्तु, उसका अर्थ यह नहीं कि राष्ट्रपति के 
संकटकालीन प्रावधान निरर्थक हैं । वस्तुतः संकटकालीन प्रावधान जैसा कि एक विद्वान्‌ ने कहा . द 
है, “एक अरी हुई बन्दूक को भाति है जिससे नागरिकों की स्वतंतता को रक्षा भी हो सकती है 


>> 


और स्वतंत्रताओं का नाश भी हो सकता है ।” अतएव इन प्रावधानों का सावधानी से प्रयोग ही 
हमें उनकी विक्रृतियों से मुक्त रख सकता है। प्रेत्येक राष्ट्र को समय-समय पर अनेक खत्तरों का 
सामना करना पड़ता है। इन खतरों का सामना करने के लिए संविधान में संकटकालीन प्राव- | 


- घानों का होना अनिवार्य है। फिर अनेक प्रश्न-चिह्नों से घिरे भारतीय गणतंत्र के लिए इस 


प्रकार के प्रावधान अपना विशेष महत्व. रखते हैं। कहना न होगा कि इन्हीं प्रावधानों के आधार श्‌ 
पर हमने पिछले चालीस वर्षों में वाहरी आक्रमणों से अपनी रक्षा की है, अनेक राष्ट्रीय _ 
समस्याओं का समाधान किया है, अपने राष्ट्र की एकता और संवैधानिक व्यवस्था की रक्षा को 
है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि संकटकालीन प्रावधान हमारी संवैधानिक व्यवस्था के प्रहरी 

हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा के रक्षा-कवच हैं तथा राष्ट्रीयं एकता के आधार-स्तम्भ हैं । इसीलिए इस | 
संकटकालीन प्रावधानों को संविधान का सेफ्टी वाल्व' (सुरक्षा-वल्ब), संविधान का जीवन- ल 
स्रोत या उसका हृद्‌-स्थल कहा गया है. ।. अन्त में हम टी० टी० कुष्णमाचारी केशब्दोमेंकह . 
सकते हैं कि “संविधान के अन्तर्गत की गई.-संकटकालीन व्यवस्था को एक आवश्यक बुराईके 
रूप में स्वीकार करना होगा, क्योंकि इन उपबन्धों के बिना संविधान-निर्माण के हमारे संभी _ 
प्रयत्न अन्ततः निष्फल हो जायेंगे 1” ` ड न 


राष्ट्रपति की वास्तबिक स्थिति : उसके अधिकारों और शक्तियों का ५ 
मूल्यांकन . हि. 


राष्ट्रपति की सामान्य या शान्तिकालीन तथा संकटकालीन शक्तियों के उपयुक्त विवेचन | 
से ऐसा प्रतीत होता है कि भारतीय संघ का राष्ट्रपति एक अनन्त शक्तिसम्पन्न पदाधिकारी है। * प 
वह राष्ट्र की कार्यपालिका का प्रधान है। सारे देश जा उसी के नाम से संचालित होता | 
है। वही प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद के अन्य . की नियुक्ति करता है । राष्ट्र क्ट 
उच्च पदों की नियुक्तियाँ भी उसी के हाथों में निहित हैं । ह के के 

व्यवस्थापन या विधायन के क्षेत्र भी उसकी शक्तियां नगण्य नहीं है । वहः संसद का . 
अभिन्न अंग है । इस नाते वह संसद के अधिवेशनों को आमंत्रित करता है; स्थगित करता हैया | 
भंग करता है। संसद द्वारा पास विधेयक उसके हस्ताक्षर के बाद ही अधिनियम का रूप घारण 
करते हैं । उसे अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है । यह एक ऐसी शक्ति है जो साम 
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| हैं। बही राष्ट्र के आयं-व्यय का वाषिक लेखा प्रस्तुत करता है, उसकी अनुमति के बिना 
कोई वित्तीय विधेयक संसद में प्रस्तुत नहीं किय। «५४ सकता। जहाँ तक न्यायिक शक्तियों का 
प्रश्न है, राष्ट्रपति सर्वोच्च और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। उसे 
-_. विशिष्ट स्थितियों में अपराधियों को न्यायालयों हारा दिए गए दण्ड को कम करने, दण्ड का 
' स्थगन करने तथा क्षमादान का अधिकारप्राप्त है! _ 
इस प्रकार राष्ट्रपति की शक्तियों के सामान्य सर्वक्षण से ऐसा प्रतीत होता है के भार- 
तीय संघ का राष्ट्रपति भारतीय शासन का सर्वेसर्वा है, वही शासन का सर्वोच्च सूत्रधार है, वहीं 
समस्त कार्यपालिकीय, व्यवस्थापिकीय ओर न्यायपालिकीय शक्तियों का प्रपुरू आगार है।पर | 
जैसा कि हम पहले कह चुके हैं, संसदात्मक व्यवस्था में सिद्धान्त और व्यवहार में पर्याप्त अन्त- | 
'राल होता है। जो सिद्धान्त में सत्य प्रतीत होता है, व्यवहार में वह. मिथ्या होता है । अतएव | 
भारतीय राट्रपति जिन शक्तियों से समलंकृत प्रतींत होता है, वे शक्तियाँ वस्तुतः भारतीय 
राष्ट्रपति की न होकर भारतीये संघ के मंत्रिमण्डल को हैं। . वी । 
त्य इस प्रसंग में हमें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53 (1) तथा अनुच्छेद दू i) का 
. उल्लेख करना आवश्यक है । अनुच्छेद 53 (1) में कहा गया हैं कि “संघ की कार्यपालिकीय शक्ति | 


132 र ह ' नवीन भारतीय संविधान और नागरिक-जीवन म | 


राष्ट्रपति में निहित होगी तथा वह्‌ उसका प्रयोग इस संविधान के अनुसार या तो स्वथं याः अपने 
अधीनस्थ पदाधिकारियों के द्वारा करेगा।' इस अनुच्छेद में 'संविधान के अनुसार' तथा 

_ 'धोतस्व पदाधिकारियों जैसे झब्द-पदों का उल्लेख यह स्पष्ट कर देता है कि राष्ट्रपति की 
शक्ति मर्यादित है। संविधान का 74 (1) ची इस स्थिति की और भी पुष्टि कर ' 
५ देता है । इस अनुच्छेद में कहा गया है कि “राष्ट्रपति को अपने काया में सहयोग तथा परामश | 
` ` देने के लिए एक मंत्रि-परियद होगी जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होगा तथ! वह (राष्ट्रपति) 

उसके परामर्श के अनुसार कार्य करेगा ।' 
व संविधान के 74वें अनुच्छेद में इस आशम का भी उल्लेख है कि राष्ट्रपति मंत्रि-५रिषद | 
` द्रारादी गई मंतणा या परामर्श को मानने फे लिए वाध्य है। फलतः राष्ट्रपति जो भी कार्ये | 
करता है, वह संविधान के अनुसार तथा मंत्रि-परिषद को मंत्रणा के अनुसार करता हैँ । उदा- 
 हुरणके लिए, हम राष्ट्रपति की नियुक्ति-सम्वन्धी शक्ति को ले सकते हैं। संविधान के अनुसार 
राष्ट्रपति प्रधानमंत्री तथा प्रधानमंत्री की सलाह से मंत्रि-परिपद के अन्य मंत्रियो की नियुक्ति 
करता है। पर ये निगृक्तियाँ राष्ट्रपति संवैधानिक व्यवस्था और संसदीय परम्पराओं के अनुसार 
करता है, उसमें वह मनमानी नहीं कर सकता । टूसरे शब्दों में वह उसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री 
तियुक्त करेगा जिसे कि लोकसभा के बहुमत का समर्थन प्राप्त है । 

0  इसीप्रकार राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर ही अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। 
प्रधानमंत्री अपने पद पर तत्र तक वना रहेगा जब तक कि उसे लोकसभा का विश्वास या | 
थन प्राप्त रहेगा । संघी शासन के अन्य उच्च पदाधिकारियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति मंति” 
परिषद की सलाह पर ही करता है। संघीय शासन की समस्त कार्यपालिवीय शक्तियां का प्रयोग 
"वस्तुतः मंत्रि-परिपद ही करती है। मंत्रि-परिपद ही शासन-सम्बन्धी नीति निर्धारित करती है 
£ ४ शासत-संबंधी महत्वपूर्ण निर्णय लेती तथा उन निर्णयों और नीति के अनस!र शासन का संचालत 
करती है। इस प्रकार वास्तविक कार्थपालिकीय शक्तियाँ मंत्रि-परिपद के हाथों में निहित हैं 

टरपंति तो नाममात्र का प्रधान है । यही वात राष्ट्रपति की व्यवस्थापिकीय शक्तियों के विषय 
भी कही जा सकती है त के लिए, हम राष्ट्रपति की विधेयकों पर हस्ताक्षर करने की | 
शक्ति को ले सकते हैं। संविधान के अनुसार राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के विना कोई विधेयक |. 
अभावी या स्वीकृत नहीं माना जायगा, पर राष्ट्रपति को किसी विधेयक को अस्वीकृतकरने की | 
प्राप्त नहीं है। राष्ट्रपति किसी विधेयक को पुनविचार के लिए वापस कर सकता है 
सद द्वारा पुन: विचार होने पर ववा जब वह वित्रेथक राष्ट्रपति को भेजा. जायया ११. 
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जहाँ तक वित्तीय शक्तियों का प्रश्‍न है, संविधान के अनुसार राष्ट्रपति संसद के समक्ष 
राष्ट्र के आय-व्यय का वाषिक लेखा-जोखा (वजट) प्रस्तुत करता है। पर बजट मंत्रिमण्डल फे 
वित्तीय मंत्रालय द्वारा. तैयार किया जाता है । अन्य वित्तीय शक्तियों का भी प्रयोग वह मंत्रि- 
मण्डल के परामर्श से करता है । न्यायिक शक्तियाँ भी अपवाद नहीं हैं। इन शक्तियों का प्रयोग 
भी वह मंत्रिमण्डल के सहयोग और परामर्श से करता है। 
[ इस प्रकार राष्ट्रपति अपनी समस्त कार्यपालिकीय शक्तियों का प्रयोग मंत्रिमण्डल को 
- सलाह से करेगा, वह चाहे उच्च पदाधिकारियों की नियुक्ति की बात हो, चाहे संसद के अधि- 
वेशनों के स्थगन या भंग करने की वात हो और चाहे संकटकालीन प्रावधानों के प्रयोग की बात 
हो र) मंत्रिमण्डल, जैसा कि संसदात्मक व्यवस्था में होता है, अपनी नीति और कार्योके लिए लोक- 
सभी के प्रति उत्तरदायी है । उत्तरदायित्व और अधिकार साथ-साथ चलते हैँ। राष्ट्रपति न इस 
प्रकार के उत्तरदायित्व से बॅधा है और न ही उसके पास मंत्रिमण्डल के समान, अधिकार ही हैं। + 
इस भाँति संविधान के प्रावधान, देश की संवेधानिक व्यवस्था और उस व्यवस्था की छाँह में 
विकसित परम्पराएँ भारतीय राष्ट्रपति को देश को संसदात्मक व्यवस्था के संवैधानिक प्रधान के 
रूप में प्रतिष्ठापित करती हैं। जैसा कि डॉ० अम्बेदकर ने कहा था कि “राष्ट्रपति राज्य का 
प्रधान है, कार्यपालिका का नहीं; वह राज्य का प्रतिनिधित्व करता है, शासन का नहीं ।” इसी 
प्रकार पं० जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि “हमने अपने राष्ट्रपति को वास्तविक शक्तियाँ 
प्रदान नहीं की हैं, प्रत्युत हमने उसके पद को गरिमा और शोभा का पद बनाया है।” 


क्या राष्ट्रपति मात्र अलंकार या शोभा का एक उपकरण है ? "हूँ 


भारतीय राष्ट्रपति भारत की संवैधानिक व्यवस्था का वैधानिक प्रधान है। पर इस 

प्रसंग में एक प्रश्‍न सामने आता है, वह यह कि क्या राष्ट्रपति की स्थिति केवल एक “भव्य प्रभा, 

'स्वणिम शून्य' (009०1 280) 'अलंकार-उपकरण' या “रदर की मुद्रा' (Rubber Stamp) 

की है? कया भारतीय राष्ट्रपति शासन की वास्तविक शक्तियों से वेचित एक नितान्त अशक्त | 

पदाधिकारी है ? इसमें कोई सन्दैह नहीं कि भारत का राष्ट्रपति कार्यपालिका-शक्तियों से वंचित 
- है, किन्तु इसका यह अर्थ नहीं कि भारतीय राष्ट्रपति की देश की संवैधानिक व्यवस्था में कोई | 
अपनी भूमिका नहीं है, कोई स्वर नहीं है, कोई बर्चस्व नहीं हैं। Er 

अपने देश के संविधान और संवैधानिक व्यवस्था में कतिपय ऐसे स्थल हैं, कतिपय ऐसो | 

स्थितियाँ हैं जो राष्ट्रपति को अपनी प्रभावी भूमिका निभाने का अवसर प्रदान करती है! 
सर्वप्रथम हम राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमन्त्री की नियुक्ति को ले सकते है । संविधानके | 
अनुसार राष्ट्रपति को प्रधानमन्त्री की नियुक्ति का अधिकार है। राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत 
“दल के नेता को ही प्रधानमन्त्री के पद पर नियुक्त करता है। जब तक लोकसभा में किसी दल” | 
का स्पष्ट बहुमत होगा तथा दल के नेतृत्व के विषय में कोई विवाद नहीं होगा, तब तक राष्ट्रपति _ 
को इस विषय .में अपनी स्वेच्छा के प्रयोग का अवसर नहीं मिलेगा । किस्तु कभी ऐसी स्थिति | 
आ सकती है जवकि लोकसभा में किसी राजनैतिक दल कास्पष्ट बहुमत न हो या बहुमत अथवा 
दल के नेतृत्व का प्रश्‍न विवादास्पद हो। सन्‌ 1979 ई० की संवेधानिक समस्या इसका एक 
दृष्टान्त है । 9 
1979 की संदेधानिक समस्या और राष्ट्रपति का निर्णय-सन्‌ 1979 ई० की जुलाई | 
में मोरारजी के नेतृत्व के मन्त्रिमडल ने त्यागपत्र दे दिया। मोरारजी के त्यागपत्र से जनता | 
पार्टी में इस प्रश्‍न पर विवाद छिड़ गया कि मोरारजी का उत्तराधिकारी कौन हो? जनता | 
पार्टी के एक गुट ने पार्टी से अलग होकर जनता (सेक्युलर) के नाम से अपना अलग दल बना | 
लिया । इस दल के नेता चरणसिंह ने स्वयं को प्रधानमंत्री बनाने का दावा किया। उधर जन (Se 
पार्टी के शपू. ते, रोहरी देसाई को पश्वानमंतरी बनाने का आग्रह क्रिया! राष्ट्रपति" | 


क 
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संजीव रेडी ने पहले विपक्ष के नेता श्री यशवंतराव चौह्वान को मंत्रिमंडल के गठन के लिए 

आमंत्रित किया। चोह्वान ने मंत्रिमंडल के गठन में अपनी असमर्थता व्यक्त की । इसके उपरान्त 

` राष्ट्रपति ने जनता पार्टी तथा जनता सेक्युलर दोनों 'बोे लोकसभा में स्थिति का मूल्यांकन 

` क्िया। इस मूल्यांकन में उन्हें चरणसिंह को स्थिति अधिक उपयुक्त लगी। फलतः उन्होंने 

चरणसिह को मंत्रिमंडल बनाने के लिए आमंत्रित किया। परन्तु साथ में यह शते लगा दी कि 

_ वे यथाशीघ्र लोकसभा में अपने पक्ष में विश्वास प्राप्त कर अपने बहुमत की पुष्टि करें। किन्तु 

चरणसिह लोकसभा में अपना समर्थन सिद्ध करने में असमर्थ रहे, फलतः 20 अगस्त, 1979 ई० | ' 

_ को चरणसिंह की सरकार पराजित हो गई | इस बार जनता पार्टी के जगजीवनराम ने अपनी 

* सरकार बनाने का दावा किया । किन्तु राष्ट्रपति ने उसे अस्वीकृत कर दिया और लोकसभा को 
अंग कर पुनः निर्वाचन कराने की घोषणा की। इस अवघि में चरणसिंह. को अपने पद पर बने 

' . रहने की अनुमति दे दी सन्‌ 1979 ई० को घटनाएँ इस तथ्य की साक्षी है कि विशिष्ट परि-| ` 
' _स्थितियोंमें राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति में अपने स्वर को प्रभावी बना सकता है। उसके 
अतिरिक्त कुछ अन्य संवैधानिक प्रावधान ई जो राष्ट्रपति के पद को विशेष प्रभावी बनाते हैं। 


Crime ७ < 


` चे प्रावंध्रान मुख्यतया निम्नलिखित हैं-- 
| राष्ट्रपति की प्रभावी भूमिका के कुछ अन्य आधार 
क 1. राष्ट्रपति संसद को सन्देश भेजकर किसी विषय में दिधि-निर्माण का परामर्श दे 


ता. सकता है । | 
| ` 2. राष्ट्रपति संसद द्वारा पास किए गए किसी विधेयक को पुनः विचार के लिए भेज 
4 5301 ` सकता है; किन्तु दुबारा विचार करने के उपरान्त भेजे गए विधेयक पर हस्ताक्षर, 
A करना उसके लिए अनिवार्य होगा । 


3. राष्ट्रपति मंत्रिमंडल, द्वारा लिए गये किसो निर्णय को पुनः विचार के लिए मंत्र 
मण्डल के पास वापस भेज सकता हे । ह 

4. ऐसे विषय पर जिस पर किसी एक मंत्रालय ने !नर्णय किया है, किन्तु सारे मंतर" 
मंडल ने विचार नहीं किया, राष्ट्रपति सारे मंत्रिमंडल द्वारा विचार किए जाते 

का आदेश दे सकता है। 
.> संघीय शासन के विषय में उसे मंत्रिमंडल से सूचना प्राप्त करने का अधिकार है।| 
इसके अतिरिक्त ब्रिटिश सम्राट्‌ की भाँति उसे भी मंत्रिमंडल को परामर्श देते! 
. प्रोत्साहन देने तथा चेतावनी देने का अधिकार है! । 
आयुक्त प्रावधानों के प्रकाश में हम कह सकते हैं कि भारतीय संघ का राष्ट्रपति मात 
हक या स्वर्णिम शून्य' नहीं है, प्रत्युत वह सशक्त और प्रभावशाली वैधांतिक 
क्या राष्ट्रपति तानाशाह या अधिनायक वन सकता है ? 


राष्ट्रपति की विशिष्ट स्थिति उसके संकटकालीन अधिकार तथा भारतीय संविधान 
हा कची में ड विद्वानों, राजमनीपियों तथा विधि-विशारदों ने ४ ६ 
पत कर था कि भारतोय राष्ट्रपति अनुकूल थतियों का ला" 
उठाकर अधिनायक या तानाशाह वन सकता है। र टत वि ; 
ती उदाहरण के लिए, ड०.वी० एम० शर्मा ने अपने एक नित्रंध में लिखा था कि “भार. 
संविधान ने, राष्ट्रपति को अत्यन्त व्यापक शक्तियाँ प्रदान की हैं । इस सम्बन्ध में || 
Bod है कि राष्ट्रपति उक्त शक्तियों का प्रयोग किस प्रकार करेगा | 
न ग | द्यि र्ति तपने कालाचा कि FF 


ic Domain,.Pani है न 
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करेगा, अर्थात्‌ क्या वहः संवैधानिक प्रधान बना रहेगा या वह राज्य की कार्यपालिका का भी 
प्रधान वनना चाहेगा।” प्रो० मृत्युळ्जय बनर्जी ने इस प्रसंग में लिखा है कि “राष्ट्रपति की 


स्थिति क्या होगी, यह तो भविष्य ही बतायेगा। फिर भी भारतीय संविधान-निर्माताओं ने 

भारी गलती की है और संदिग्ध तथा अस्पष्ट संविधान तैयार किया है जिसमें उपवन्धित कुछ 

किया गया हैं, परन्तु अर्थ कुछ निकलते हैं।” इसी प्रकार एलेन ग्लेडहिल ने कंहा है कि “समय 

ही बतायेगा कि अपने कतंव्यों के पालन में राष्ट्रपति अपने व्यक्तिगत विचारों के अनुसार कहाँ 

` तक कार्य करेगा 1001-10 राष्ट्रपति को तानाशाह बनने से रोकने के लिए संविधान में 

कोई व्यवस्था नहीं की गई है। 
कतिपय अन्य विद्वानों ने भी इसी प्रकार शंकाएं व्यक्त करते हुए सिद्ध करने का प्रयास 

किया है कि भारतीय राष्ट्रपति विशिष्ट परिस्थितियों में अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर देश 

का तानाशाह बन सकता है । 
इन शंकाओं का मुख्य आधार'मूल. संविधान का 74 (1) अनुच्छेद था जिसमें यह 

कहा गया था कि राष्ट्रपति को उसके कार्यों में सहयोग और परामर्श देने के लिए एक मंत्रिमंडल 

होगा । इस अनुच्छेद में उस समय यह प्रावधान नहीं था कि राष्ट्रपति मंत्रिमंडल के परामर्श 

को मानने के लिए बाध्य होगा। परन्तु संविधान के 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा इस अनुच्छेद _ 

में जो संशोधन किया गया है, उसके अनुसार राष्ट्रपति मंत्रिमंडल के परामर्शं को उपेक्षा नहीं 

कर सकता; वह उसके परामर्शं को मानने के लिए बाध्य होगा । अतएव वर्तेमात समय में इस 

अनुच्छेद के आधार पर यह शंका नहीं की जा सकती कि राष्ट्रपति. मंत्रिमंडल के परामर्श की | 

उपेक्षा कर तामाशाह बन बैठेगा । ; व, 
भारतीय संविधान को प्रवतित हुए लगभग चार दशक हो रहे दै । इन वर्षों में भारत 

के राष्ट्रपति-पद को अनेक महत्वपूर्ण व्यक्ति सुशोभित कर चुके है । इन वर्षों में राष्ट्रपति-पद .. « 

पर आसीन व्यक्तियों ने अपने दायित्व का, अपने कंतंव्यों का जिस प्रकार पालन किया है, 


की ओर उन्मुख होती है, यदि रा 
दलों के स्थान पर छोटे-छोटे के 
शिथिल व्यक्तित्व और सीमित 
सकती है। दूसरे शब्दों में जब तक 
_ तब तक राष्ट्रपति के संवैधानिक सीम 
स्वस्थ राजनैतिक परम्पराओं का लोप हो जायेगा, जब हो ई oe 
जायगा, जब नागरिकों में राष्ट्र के प्रति. दायित्व-निर्वहन के अंकुर लुप्त हो जायेंगे, जब केन्द्र में 
- किसी दल का स्पष्ट ,हुमत बनना कठिन हो जायगा तथा प्रधानमंत्री पद के लिए प्रतिभा ओ 
प्रभाव के नेतृत्व को प्राप्त करना असम्भव हो जायगा, तब स्थिति अवश्य बदल सकती है। 


5 
- राष्ट्रपति पद को महत्व, औचिंत्य और उपयोगिता 
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` उपयोगी और अपरिहायं अंग हैं। वह देश की संवेधानिक व्यवस्था का प्रधान प्रतीक 
' प्रहरी है। उसके पद का अपना महत्व है । इस महत्ता का अवलोकन हम निम्नलिखित रुप ग्न 
कर सकते हैं - ; | 
1. राष्ट्र का प्रतोक--जन-साधा रण अमूत प्रतीकों की अपेक्षा राष्ट्र के मूते प्रतीकोंमे 
अधिक आस्था और विश्वास रखने का अभ्यस्त होता है । इस मूर्त प्रतीक की आवश्यकता की 
- पूति जितनी राष्ट्रपति के माध्यम से हो सकती है, उतनी किसी अन्य पद या पदाधिकारी पे 
नहीं । इसका मुख्य कारण यह है कि राष्ट्रपति कां निर्वाचन यद्यपि परोक्ष रूप से होता है, किन्तु 
उसके निर्वाचन का आधार व्यापक होता है। उसके इस निर्वाचन में सारे देश के जन-प्रतिः 
निधियों का हाथ होता दै । निर्वाचित होने के वाद उसका किसी दल से सम्बन्ध नहीं रहता। 
अतएव राष्ट्रपति किसी एक दल का या एक प्रदेश का प्रतिनिधित्व नहीं करता; वह समस्त 
देश का, राष्ट्र का प्रतिनिधि और प्रतीक होता है। उसके विचार राष्ट्र के विचार माने जाते हैं, 
उसकी वाणी राष्ट को वाणी मानी जाती हे । 
: 2. शासन में स्थायित्व का माध्यम -ससदात्मक व्यवस्था में परिपदों का कार्यकाल 
निश्चित नहीं कहा जा सकता | मंत्रि-परिषद वनती-दिगइती रहती हें । अतएव ऐसी स्थिति भें 
शासन में स्थायित्व बनाये रखने के लिए किसी माध्यम का होना आवश्यक होता है । राष्ट्रपति 
इस माध्यम की महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस माध्यम के रूप में वह संसदीय व्यवस्था में 
' स्थायित्व बनाए रहता है। लोकसभा में विश्वास से वंचित प्रधानमंत्री या उसके मंत्रिमंडल को 
अपदस्य कर और नए प्रध्षानमंत्री की नियुक्ति कर या नए निर्वाचन में विजयी दल के नेता को 
kt प्रधानमंत्री बनाकर वह अपने इस दायित्व का निर्वहन करता है । 
3. संबंधानिक व्यवस्था का प्रह्री--राष्ट्रपति को देश की संवंधानिक व्यवस्था का 
८ _ यदि प्रहरी कहा जाय तो असंगत न होगा । राष्ट्रपति देश के संविधान के प्रति शपथ लेता है। | 
यह शपथ उस पर देश की संबेधानिक व्यवस्था की रक्षा का विशेष दायित्व डालती है । एक 
निष्पक्ष, निर्दलीय तथा देश की संवैधानिक व्यवस्था के सर्वाधिक गरिमामय पद के अधिकारी 
5 होनेके नाते राष्ट्रपति अपने इस दायित्व का सफलतापूर्वक निर्वहन कर सकता हे । 


4. एक प्रभावशाली मध्यस्थ-किसौ भो राष्ट्र में समय-समय पर विभिन्न 
` घटकों, वर्गो या व्यक्तियों में ऐसे विवाद या संघर्ष खड़े हो सकते हैं जिनसे राष्ट्र की एकता या 
_ संवंधानिक व्यवस्था के लिए संकट या समस्या खड़ी हो सकती है। ऐसे समय में अपनी विशिष्ट 
. स्थिति और पद के कारण भारतीय संघ का राष्ट्रपति एक प्रभावशाली मध्यस्थ की भूमिका 

अदा कर सकता हे! इस प्रकार एक प्रभावशाली मध्यस्थ के रूप में राष्ट्पति-पद की अपनी 
' उपयोगिता है। 


5. सम्मान का त्रोत--आदर ओर सम्मान मानव की स्वाभाविक आकांक्षाएं होती है! 
` किसी व्यक्ति की उपलब्धियों की राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृति और उस स्वीकृति के प्रतीक के मे 
3 पं पुरस्कार या सम्मान की प्राप्ति न केवल उस व्यक्ति को प्रोत्साहित . करंती है, प्रत्युत त 

य लोगों को प्रेरणा मिलती हे । इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए प्राय: राष्ट्र अपने नाग 
`को सम्मानित और पुरस्कृत करने के लिए सम्मानयूचक उपकरणों का प्रावधान करते द|, 
भारत में इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कतिपय सम्मानसूचक्‌ पुरस्कारों का सूजन किग गर 
Pe Ts ci [5 
¬> 1970३ में मोरारजी मंत्रि-परिपद का त्यागपत्र और श्री चरणसिंह के धात 


सम्बन्धित घटनाएँ इस तथ्य कत; ने हुँ - र्ध 
Public Domain. Panik 11] 101 idyalaya Collection. 
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है । भारत-रत्न, पद्म-विभूषण, पद्मभूषण तथा पद्मश्री: जसे पुरस्कार ऐसे ही हैं। ये पुरस्कार 
राष्ट्रपति कसा दिए जाते हैं । राष्ट्रपति द्वारा दिये जाने से पुरस्कारों की गरिमा अधिक बढ़ 
जाती है। इन [के अतिरिक्त अनेक सैनिक और पोलिस पुरस्कार आदि भी हैं जो 
सम्बन्धित क्षेत्र के योग्य व्यक्तियों को दिये जाते हैं। इस प्रकार भारतीय राष्ट्रपति को सम्मान 
का स्रोत (Fountain 0 01०७7) कहा जा सकता है। 


6. अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र सें राष्ट्र का प्रतिनिधि-राष्ट्रपति राष्ट्रीय क्षेत्र में ही नहीं, प्रत्युत 
अन्तरराष्ट्रीय क्षेत्र में उपयोगी भूमिका अदा करता है। राज्य के प्रधान होने के नाते राष्ट्रपति 
अन्तर्राष्ट्रीय जगत्‌ में भारत का प्रधान प्रतिनिधि माना जाता है । इस नाते वह युद्ध और शान्ति 
सम्बन्धी घोषणाएँ करता तथा विदेशों से भारत आने वाले राजदूतों के प्रमाण-पत्र स्वीकार 
करता तथा इसी प्रकार के अन्य औपचारिक कार्य करता है । - 

इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारत का राष्ट्रपति भारत की संवैधानिक व्यवस्था का 
याँचवाँ पहिया (Fifth wheel of the ७०४०) या अनुपयोगी अंग नहीं, प्रत्युत एक उपयोगी 
और अपरिहार्य अंग है। देश की संसदात्मक पद्धति का गौख-मुकुट है, देश की राजनैतिक 
व्यवस्था का प्रबुद्ध प्रहरी है, राष्ट्र का प्रतीक है और है राष्ट्रीय जीवन एवं संगठन का एक 
सशक्त खोत । हु 8 

राष्ट्रपति की स्थिति तथा संविधान के 42 वें और 44 वे 


संशोधन अधिनियम ; 
संबिधान के 42वें तथा 44वें संशोधन अधिनियमों ने राष्ट्रपति की स्थिति पर महत्वपूर्ण 
प्रभाव डाला है । अतएव इन दोनों संशोधन अधिनियमों से सम्बन्धित प्रावधानों को दृष्टि-पथ 
में रखना आवश्यक हे । १ 
जहाँ तक 42वें संशोधन अधिनियम और राष्ट्रपति की स्थिति का सम्बन्ध है. इस 
संशोधन अधिनियम द्वारा राष्ट्रपति और मंत्रिमण्डल के सम्बन्धों को स्पष्ट किया गया है 
संविधान के मूल अनुच्छेद 74 (1) में कहा गया था कि “राष्ट्रपति को. अपने कार्यों के सम्प1दन 
में सहायता और परामश्श देने के लिए एक मंत्रि-परिषद होगी जिसका प्रधान प्रधाउमन्त्री 
होगा ।” ग ८ 
` इस अनुच्छेद में यह स्पष्ट नहीं था कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के परामर्श को मानने के 

लिए बाध्य होगा या नहीं। 42वें संशोधन अधिनियम (1976 ई०) के द्वारा इस अस्प दा को: 
दूर कर दिया गया है। इस संशोधन अधिनियम के द्वारा संशोधित संविधान का 74वाँ (1) | 
अनुच्छेद इस प्रकार है-- , र 
“राष्ट्रपति को अपने कार्यो के सम्पादन में सहयोग और परामश देने के लिए एक मौ 

परिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमन्त्री होगा तथा वह (राष्ट्रपति) उसकी मंत्रणा के अनुसार | 
कार्य करेगा। | लक 
इस प्रकार इस संशोधन द्वारा यह स्पष्ट कर दिया गया है कि राष्ट्रपति अपने मंत्रि 
परिषद के परामर्श को मानने के लिए बाब्य होगा । | न 
इसी प्रकार 44वें संशोधन अधिनियम (1979) द्वारा यह व्यवस्था की गई है कि 
_*मंत्रि-परिषद द्वारा राष्ट्रपति को जो भी परामर्श दिया जायगा, राष्ट्रपति मंत्रिमण्डल को उस 
`` पर दुबारा विचार करने के लिए कह सकेगा । किन्तु दुसरी बार विचार करने के उपरान्त मंत्रि: 


PICT ०. “१” 


- >> ६-2 ७2 
ह ह 


1. जनता पार्टी की सरकार ने इन पुरस्कारों को समाप्त कर दिया था, किन्तु नई 
_ सरकारने उनका पुनः प्रवर्तन!कर दि पा । प , प 
: CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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र अनिवार्य 


` मण्डल राष्ट्रपति को जो भी परामर्श देगा, राष्ट्रपति उस परामर्श को अनिवार्य रूप से स्वीकार 
करेगा । र म 

i उपयुक्त संशोधन राष्ट्रप्रति की स्थिति को स्पष्ट कर देते हे । इन संशोधनों के आघार 
पर यह कहा जा सकता है कि भारतीय. राष्ट्रपति मंत्रि-परिषद के परामर्श . के अनुसार कार्य 
| करने के लिए बाध्य है। . 


6 
| उपराष्ट्रपति 
भारतोय संविधान में राष्ट्रपति के अतिरिक्त उपराष्ट्रपति (४c९-P1९ऽ।५९॥) पद 
 काभीप्रावघानः है। संविधान के 73वें अनुच्छेद में कहा गया है कि 'भारत के लिए एक उप- 
. राष्ट्रपति होगा! भारत की राजव्यवस्था में उपराष्ट्रपति की मुख्य भूमिका राज्य-सभा के 
क तथा राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके पद पर कार्य करने वाले पदाधिकारी के रूप 
3 न 


हे | 
| : “उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया--उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मण्डल 
` द्वारा होता है । इसे निर्वाचक मण्डल में संसद के दोनों सदनों के सदस्य सम्मिलित.होते हैं। 
- निर्वाचन र पातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत-पद्धति द्वारा होता है। 
. ` ` मतदान या गुप्त होता है । पहले संसद के दोनों सदनों के सदस्य संयुक्त रूप से उप- 
` ° राष्ट्रपति का निर्वाचन करते थे। किन्तु सन्‌ 1961 ई० के एक अधिनियम के अनुसार अब दोनी 
` सदन पृथक्‌ रूप से उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं। 
| ___' उपराष्ट्रपति के निर्वाचन कीः व्यवस्था निर्वाचन आयोग करता है। | 
PF 1. उपराष्ट्रपति की योग्यताएं--संविधान के अनुसार उपराष्ट्रपति के पद पर खड़े | 
` होते वाले प्रत्याशी (उम्मीदवार) में निम्नलिखित योग्यताएं होनी चाहिए | 
So 1. वह भारत का नागरिक हो। । 
2, वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। 
` 3. उसमें वे सब योग्ताएँ हों जो राज्यसभा के सदस्य के लिए निर्धारित है। ज्य 
4. वह संघ-सरकार या किसी राज्य-सरकार अथवा उसके अधीन किसी स्थानीय संस्था | 
आदि का वेतनभोगी अधिकारी या कमचारी न हो, या उसे इस रूप में कोई अन्य 
आथिक लाभ न प्राप्त हो रहा हो। । र न 
3. वह संसद के किसी.सदन कप किसी राज्य के विधान-मण्डल का सदस्य न हो। यवि 
निर्वाचन के समय वह इनमें से किसी भी सदन का सदस्य होगा तो निर्वाचित हो 
जाने के बाद उसका यह स्थान रिक्त समझा जायगा। _ 
6. उपराष्ट्रपति क॑ प्रत्याशी को नामांकन के लिए 2500 रु० जमानत के रूप में जमा 
करना होता है। उसके नामांकन के लिए कम-से-कम पाँच प्रस्तावक होने चाहिए | 
--ऐैथा पा चि अनुमोदन करने वाले व्यक्ति होने चाहिए। प्रस्तावक और .अनुमोदक . 
` संसद के सदस्य होने चाहिए । ः हा 
कार्यकाल--उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है । इस अवधि के बाद भी वहं तव | 
ने पद पर बना रहता है जब तक कि उसके उत्तराधिकारी का निर्वाचन नहीं हो जाता! | 
गति अपने पद पर दुबारा भी चुना जा सकता है। 0 
पा अपनी पाँच वर्ष की अवधि पूरी करने के पूव भी अपने पद से त्यागपत्र दे | 
पल वह राष्ट्रपति को सम्बोधित करके देगा। यदि उपराष्ट्रपति का a) 
हो, रा है तो डरे सप्रति का तिरी 


। 
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कर लिया जाता है। यह निर्वाचन पद रिक्त होने के.छह माह के अन्दर हो जाना चाहिए । इस 
प्रकार मध्यावधि या बीच में उपराष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित व्यक्ति अपने पद पर पूरे पांच 
वर्षे तक कार्य करेगा । 
उपराष्ट्रपति को अपने पट से केसे हटाया ज्ञा सकता है? उपराष्ट्रपति को पद से 
हटाने की एक निश्चित पद्धति है । इसके अनुसार थदि राज्यसभा के सदस्य अपने कुल सदस्यों 
के बहुमत से उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव पास कर देते हैं और लोकसभा उस प्रस्ताव का 


समर्थन कर देती है तो उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटा दिया. जायगा । bs 
देनी . 


हटाने के लिए प्रस्ताव लाने के 14 दिन पूर्वे उसे इस आशय की सूचना या 
आवश्यक है। 
उपराष्टूपति पद को शपथ--अपना पद-ग्रहण करने के पूर्व उपराष्ट्रपति या तो राष्ट्रपति 
के सामने अथवा राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त अन्य किसी व्यक्ति के सामने इस आशय की शपथ ग्रहण 
करेगा कि वह संविधान के प्रति निष्ठा रखेगा तथा अपने कतंव्यो का निष्ठा से श्रद्धापूर्वक पालन 
करेगा ज 
वेतन, भन्ते आवि---दिसम्वर, 1985 ई० के एक संशोधन यम के अनुसार उप- - 
राष्ट्रपति का वेतन 7,500 रुपये मासिक कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त उन्हें 1,000 रुपये 
मासिक भत्ता मिलता है। साथ ही वे सब सुविधाएँ मिलती हैं जो केन्द्रीय मंत्रियों को 
मिलती हैं। 
उपराष्ट्रपति के अधिकार और कार्य 
उपराष्ट्रपति के अधिकार और कार्यों के मुख्यतया दो पक्ष हैं-- 
1. राज्यसभा फे पदेन अध्यक्ष के रूप में कार्य । र 
2. राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके स्थान पर कार्यवाहक रा के रूप में 
कार्य । MSS 
1. राज्यसभा के अध्यक्ष के रूप में कार्य--उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष 
होता है । राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष के रूप में वह मुख्यतया निम्तलिखित कार्य करता है-- . 


1. बह सदन को दैठफों का संचालन करता, सदन में अनुशासन बनाए रखता तथा | 


सदन की अवज्ञा करने वाले सदस्यों को.सदन से बाहर कर सकता है। 
2, उसकी आज्ञा के विना सदन में कोई सदस्य भाषण नहीं दे सकता। 
3, सदन में कौन से प्रश्‍न पूछे जायें और कौन से न पुछे जायें, इसके निर्णय का अधिकार 

भी अध्यक्ष को ही है। व्य 
4. संदन में असंसदीय भाषा के प्रयोग पर वही नियंत्रण रखता है। 
5. वही सदन के सदस्यों के विशेषाधिकारो को रक्षा करता है । 


6. वही विधेयकों तथा प्रस्तावों पर मतदान कराता है तथा मतदान का फल घोषित व 3] i 
A 


करताहै। ' 2000. 
7. राज्यसभा द्वारा पारित विधेयकों पर वही हस्ताक्षर करता है। 


8. अध्यक्ष के रूप में उसे सदन में सामान्य सदस्यों की भाँति मतदान का अधिकार नहा. | 


है। किन्तु जब किसी विषय पर दोनों पक्षों की ओर से बरावर-वरावर मत पडते हैं, 
तब उसे निर्णायक मत देने का अधिकार होता है। Es 
- इस प्रकार उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के अध्यक्ष के रूप में प्राय: बहो अधिकार प्राप्त 
` जो कि लोकसभा के अध्यक्ष को प्राप्त होते हैं। जव दोनों सदनों का संयुक्त होता . 
है, तब उस रांयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है, न कि उपराष्ट्रपात ॥ 
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_ इसो प्रकार कौन-सा विधेयक धन विधेयक है, इसके निर्णय का अधिकार भी लोकसभा के. 
अध्यक्ष को होता है। । 
> 2. कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप सें कार्य--उपराष्ट्रपति का दूसरा महत्वपूर्ण काय 
| राष्ट्रपति के स्थान के रिक्त होने पर कार्ये करना है। राष्ट्रपति का स्थान मुख्यतया निम्नलिखित 
._ चारकारणोंसे रिक्त हो सकता है - न 
५५ 1. राष्ट्रपति के अस्वस्थ होने पर । 

2 उसके पद-त्याग करने पर। 


3. उसके पदच्युत होने पर । 
4. उसकी मृत्यु पर । 


ह * उपयुक्त स्थितियों में जब राष्ट्रपति को पद रिक्त हो जाता है, तव उपराष्ट्रपति राष्ट्र- 
प्रति के पद पर कार्य करने लगता है। उदाहरण के लिए, डॉ० जाकिर हुसेन की मृत्यु के बांद 
' श्री वी० वी० गिरि ने उनके पद पर राष्ट्रपति का पद संभाला । इसी प्रकार श्री फखरुद्दीन अली | 
की मृत्यु पर श्री वी० डी० जत्ती कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे। जब तक उपराष्ट्रपति कार्यवाहक 
राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, तब तक उसे राष्ट्रपति की समस्त शक्तियों, वेतन तथा 
सुविधाओं के उपभोग का अधिकार होता है; किन्तु जव तक राष्ट्रपति के पद पर वह "कार्यं 
` करता है, तब तक उसे राज्पसभा के अध्यक्ष-सम्बस्धी वेदन और भते नहीं मिलते । 


h 


ESN PIS 


NS इस प्रकार कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप ,में उपराष्ट्रपति अधिक से अधिक छह मर्ह हीरे 
1 त ० ५] ह ह्‌ ने 
_ तक कार्य कर सकता है, क्योंकि छह भहीने के अन्तर्गत नए राष्ट्रपति का निर्वा हो पाना 
५ वर ए राष्ट्र 1 निर्वाचन हो जाता 
. _ तिष्कषं 


TS MMR ह 


ना व सत्य ताई एक तो 
टर ह | राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना । राष्ट्रपति के इन दोनों कार्यों के आधार पर हम कह स ते है 
र pe न नहीं है। भारत की राज्य-व्यवस्था में उसकी अपनी भूमिका ` 
_ लघु और अति लघु प्रन तथा उनके उत्तर 

प्रन और उनके उत्तर 323 2 

अश्न 1--भारतीय संघ के राष्ट्रपति पद के लिए कोन-सो योग्यताएं निर्धारित हैं ?. 


“उत्तर -(1) वह भारत का नागरिक हो। (2) उसकी आयू 35 वर्ष से कम न 

से कम न ही | 
| (3) वह लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। (4) वह भारत सरकार, भं 
सरकार तथा किसी स्थानीय सरकार के अधीन कोई लाभ का पद ग्रहण न किए हो। 
५ मशन 2--राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है? 
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प्रश्‍न 3--राष्ट्रपति का नामांकन कंसे किया जाता हे ? 


उत्तर--राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया का पहला चरण ं 
1974 ई० को संशोधित व्यवस्था. के भनुसार जो व्यक्ति राष्ट्रपति के पद के लिए पतन 
चाहता है, उसका राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के दस सदस्यों द्वारा समधित होना आवश्यक है । 
प्रत्याशी को 2,500 रुपये 'सेक्युरटी' के रूप में जमा करने आवश्यक होते हैं। 

प्रश्न 4--राष्ट्रपति को उसके पद से कब, क्यों ओर कंसे हटाया जा सकता हे? 


उत्तर--भारतीय संविधान के अनुसार यदि राष्ट्रपति संविधान के प्रतिकूल आचरण | 
करता है अथवा संविधान का अतिक्रमण करता है तो उसे अपने पद से हटाया जा सकता है। 
राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग की कार्यवाही की जाती है। महाभियोग की कार्यवाही 
संसद के किसी सदन में प्रारम्भ की जा सकती है। जो सदन महाभियोग लगाएगा, उसकी सूचना 
राष्ट्रपति को कम से कम 14 दिन पूर्वे देनी आपश्यक होती है। 


महाभियोग लगाने के लिए सदन का प्रस्ताव कम-से-कम एक-चौथाई- सदस्यों 
स्वीकृत होना चाहिए। राष्ट्रपति को सूचना देने के बाद यदि वह प्रस्ताव उस सदन में (जिसमें 
कि उसे पहले पेश किया गया है) दो-तिहाई बहुमत से पास हो जाता है तो उसे दूसरे: सदन में 
भेजा जायगा। प्रस्ताव प्राप्त करने पर दूसरा सदन महाभियोग की जाँच करेगा। यदि जाँच 
होने पर राष्ट्रपति के विरुद्ध लगाए गए महाभियोग के आरोप सही पाए जाते हैं और दूसरा 
सदन उस आधार पर अपने कुल सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई बहुमत से राष्ट्रपति के 
महाभियोग प्रस्ताव को पास कर देता है तो उस प्रस्ताव पास होने की तिथि से राष्ट्रपति का 
पद रिक्त समझा जायगा । प 


प्रश्‍न 5--राष्ट्रपति के विशेषाधिकार क्या हैं ? 


उत्तर--(1) राष्ट्रपति अपने पद से सम्बन्धित जो कार्ये करेगा, उसके लिए उसके विरुद्ध - 


किसी न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकेगा। (2) जब तक राष्ट्रपति अपने पद पर | 


आसीन है, तब तक उसके विरुद्ध किसी प्रकार का फौजदारी मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। 
(3) व्यक्तिगत कायों के लिए उस पर दीवानी मुकदमा चलाया जा सकता है, किन्तु इसके लिए 


` उसको दो महीने पहले लिखित सूचना देना आवश्यक है। 


प्रश्‍न 6--राष्ट्रपति के संकटकालीन अधिकार कितने प्रकार के होते हैं । 
उत्तर--राष्ट्रपति के संकटकालीन अधिकार तीन प्रकार के है-- 


` (1) युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह संबंधी संकट और उस स्थिति का सामना 
करने के लिए राष्ट्रपति के अधिकार, (2) राज्यों में संवैधानिक संकट और उसका सामना करने | 


के लिए राष्ट्रपति के अधिकार, (3) वित्तीय या आथिक संकट और उसका सामना करने के ._ [ 


लिए दिए गए अधिकार । 
प्रश्‍न 7--राष्ट्रंपति को विधायी शक्तियों पर संक्षेप में प्रकाश डालिए। 


उत्तर- (1) राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है। (2) वह संसद के अधिवेशन को | 
हाता है। (3) उसे संसद को सम्बोधित करने तथा अधिवेशन को स्थगित करनेकाअधिकार 
। (4) वह राज्य सभा के 12 सदस्यों को मनोनीत करता है । (5) संसद द्वारा पास विधेयक | 


पर वह हस्ताक्षर करता है। (6) वह अध्यादेश जारी करता है। 
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प प्रश्‍न 8 किसी राज्य में संवेधानिक तंत्र के असफल हो जाने पर जब आपातकाल । 
घोषणा जारी को जातो है, तब उसका वया प्रभाव होता है ? 

ड उत्तर--(1) राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है। (2) राष्ट्रपति राज्य की 

कार्यपालिका प J कोसौंप देता है। उसकी सलाह के लिए ड सहायक अधिकारियों 

' की नियुक्ति कर देता है। (3) राज्य की विधान सभा भंग कर दी जाती है या उसके अधिवेशन 

झो आपातकाल में स्थगित कर दिया जाता है । (4) राज्य की मंत्रि-परिषद भंग कर दी जाती 

 हे। (5) राज्य को व्यवस्थापिका की शक्तियाँ संसद को सौंप दी जाती हैं। 


महत्वपूर्ण प्रश्‍न 


८/7 1. भारत के राष्ट्रपति का. निर्वाचन किस प्रकार होता है? संविधान में उसकी क्या 
स्थिति है? समझाइए । , _____ (उ० श्र०, 197) 
स 2. भारत में आपातकाल की घोषणा किन परिस्थितियों में को जाती है? इस घोषणा 
के कया परिणाम होते है? . (उ० प्र०, 1979,8\) 
 3.राष्ट्रपति का भारत के संविधान में क्या स्थान है? उसकी शक्तियों फा वर्णन | 
 कीजिए। र (उ० प्र०, 1982) | 
_⁄ 4 भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया समझाइए। भारतीय संविधान में उसका | 

क्या महत्व है? | (उ० प्र०, 1983) | 
5. भारत के राष्ट्रपति के अधिकार और शक्तियों का विवेचन कीजिए ? 
ह | ट ` (उण प्र०, 1984) 


छु प्रश्न 


1. राष्ट्रपति पद के लिए खडे होने बाले व्यक्ति में कया योग्यताएं होनी चाहिए ? 
2. राष्ट्रपति के निर्वाचन की मुख्य विशेषताएँ बताइए । 


> र यदि राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता हैं तो उसके लिए संविधान में क्या | 
4. राष्ट्रपति को उसके पद से कंसे हटाया जा सकता है? 


और परिणाम होता है ? 
0. राष्ट्रपति के संकटकालीन अधिकारों को आलोचन के मुख्य बिन्दु बताइए । 
राष्ट्रपति पद के महत्व पर पाँच पंक्तियाँ' लिखिए नळ 


ठी. गव संशोधन अधिनियम राष्ट्रपति के.अधिकारों और स्थिति पर ग | 
न inf Fe Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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13. उपराष्ट्रपति के पद के लिए क्या योग्यताएं हैं ? ` 

14. उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कंसे होता है? 

15. उपराष्ट्रपति के क्या कार्य और अधिकार हैं? 

16. उपराष्ट्रपति को अपने पद से कैसे हटाया जा सकता है? 
अति लघु प्रश्‍न 


1. भारतीय राष्ट्रपति के पद पर खड़े होने वाले व्यक्ति की आयु कम से कम कितने 
वर्ष होनी चाहिए ? 
र 2. भारतीय राष्ट्रपति के निर्वाचन में खड़े होने बाले प्रत्याशी को नामांकन के लिए 
कितना रुपया जमानत के रूप में जमा करना होता है? . 
3. राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करता हूँ? 
॥ . 4. राष्ट्रपति के निर्वाचन की दो विशेषताएँ बताइए । 
| 3. राष्ट्रपति को कितना वेतन मिलता है? 
| 6. राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है ? 
| 7. राष्ट्रपति के निर्वाचन-विषयक विवाद का निर्णय कौन करता है ? 
8. राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना है? 
| 9. राष्ट्रपति को अवकाश-प्राप्ति पर कितनी पेंशन मिलती है? 
10. राष्ट्रपति अपने पद की शपथ किसके सामने लेता है ? 
11. राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करता है? 
| 12. राष्ट्रपति अपने पद पर कितने वर्ष तक बना रहता है ? 


कै यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता हैं तो उसका स्थान कोन ग्रहण 


| 
| 
| 


करता है 


14. यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद एक साथ खाली हो 
उसका कोन स्थान ग्रहण करेगा ? हर यद टक ली हो जाता है तो 


15, उपराष्ट्रपति पद के लिए खड़े होने वाले व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष का 
चाहिए ? 

`. 16. उपराष्ट्रपंति का निर्वाचन कौन करता है? 

17. उपराष्ट्रपति और राज्यसभा का कया सम्बन्ध है? 

18. उपराष्ट्रपति को कितना वेतन मिलता है? , 

19, राष्ट्रपति को महाभियोग की कार्यवाही की सूचना कितने दिन पूर्व देनी चाहिए ? 
20, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत करता है ? र 3 २ 
Rt राष्ट्रपति एंग्लो-इण्डियन समुदाय के कितेने व्यक्तियों को लोकसभा में मतोतीत २. 


करता है 
22. भारत के वर्तमान राष्ट्रपति का नाम बताइए ।. 
23. भारत के वतंमांन उपराष्ट्रपति का नाम बताइए। > 
24. अभी तक राष्ट्रपति के किस संकटकालीन अधिकार का उपयोग नहों हुआ है? ही 
25. प्रथम प्रकार के आपातकाल की घोषणा संसद के सामने कितने समय के अन्दर | के 

रखी जानी चाहिए? र > 
26. संसद एक बार में कितने समय के लिए आपातकाल की घोषणा को स्वीकृत 


२ करती हे 2 CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


मंविधात भोर तीव 


7 राज्ये संवैधानिक संकट की घोषणा अधिक से अधिक कितने दिन जारी रह क्‍ | 


` 28, संकटकाल की घोषणा कव समाप्त हो जाती है ? 
29, संविधान के कोन से, अनुच्छेद संकटकाल-सम्बन्धी व्यवस्था पर प्रकाश डालते हैं ? 


30. राष्ट्रपति के महाभियोग की कार्यवाही संसद के किस सदन में चलाई जा 


31. क्या राष्ट्रपति मृत्युदण्ड पाए हुए व्यक्ति को क्षमादान दे सकता है ? 
32, भारतीय संघ के प्रथम उपराष्ट्रपति का नाम बताइए। (उ० प्र० 1990) 
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संघीय मंत्रिपरिषद्‌ 


७ संत्रि-परिषद-विषयक संवंधानिक प्रावधान ७ मंत्रिपरिषद का संगठन कसे होता 
है ७ मंत्रि-परिषद की विशेषताएं ७ मंत्रि-परिषद के कार्य ७ मंत्रिपरिषद ओर राष्ट्रपति का 
सम्बन्ध ७ प्रधान मन्त्री : अधिकार, शक्ति ओर स्थिति 


आमुख 
(4 अन्य संसदीय शासन-प्रणालियों की भाँति भारत की संसदात्मक कार्यपालिका के भी दो 
पक्ष है: एक, औपचारिक पक्ष; और दूसरा, वास्तविक पक्ष । राष्ट्रपति संघीय कार्यपालिका के. 
औपचारिक पक्ष का प्रतिनिधित्व करता है जबकि मंत्रि-परिषद वास्तविक पक्ष का। फलतः जहाँ 
एक ओर राष्ट्रपति राज्य करता है, वहाँ मंत्रिपरिषद शासन करती है । जहाँ राष्ट्रपति नाम 
मात्र का शासक है, वहाँ म लिमियय सावः की वास्तविक सतियो का भुला है I स्तविक शक्तियों का सुत्रधार है। जहाँ राष्ट्र- 
पति राज्य का.वेधानिक प्रधान है, वहाँ मंत्रिपरिषद शासन की व कर्णधार है । > 
इस प्रकार संघीय मंत्रि-परिषद भारत की संसदात्मक कार्यपालिका की वास्तविक शाक्त 
सम्पन्न संस्था है । वह वस्तुतः भारत की संसदात्मक व्यवस्था का ऐसा केन्द्र-बिन्दु है जिसके 
चारों ओर भारत की संसदात्मक व्यवस्था आवृत्तियाँ लेती हैं। यह वह आधार-स्तम्भ हे जिस 
। पर भारत को संसदात्मक व्यवस्था का भव्य भवन आधारित है। यह वह धुरी है जिसके चारों 
¢ ओर भारत का शासन-संयंत्र चक्कर लगाता है। यह बह सूर्येपिण्ड है जिसके चारों ओर भारत 
के राजनैतिक सौर-मण्डल के अन्य नक्षत्र आवत्तियाँ लेते हँ । अतएव भारत की राजनैतिक 
व्यवस्था के सम्यक्‌ ज्ञान के लिए भारतीय मंत्रिमण्डल के विविध पक्षों का अध्ययन आव-. 
श्यक हैं। Ye 
संविधान में मंत्रि-परिषद का प्रावधान ट 
भारतीय मंत्रि-परिषद के अध्ययन का प्रारम्भ हम मंत्रि-परिषद की रचना या उसके 
संगठन से कर सकते हैं। 
भारतीय संविधान के 74वें अनुच्छेद में संघीय मंत्रिपरिषद का प्रावधान किया गयां है। . 
इस अनुच्छेद में कहा गया है कि-- | 
“राष्ट्रपांत को उसके कार्यों में परामर्श और सहायता देने के लिए एक मंत्रि-परिषद 
होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा तथा वह (राष्ट्रपति) उसके (मंत्रि-परिंषद के) परामश 
के अनुसार कार्ये करेगा ।! इसके अतिरिक्त मंत्रिपरिषद-विषयक कुछ अन्य प्रमुख संवेधानिक | 
प्रावधान इस प्रकार हैं-- 
1. मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी रहेगी। | 
2. कोई व्यक्ति यदि लगातार छह महीने तक संसद का सदस्य नहीं रहता तो वह मंत्रि: 
परिषद का सदस्य नहीं रह सकेधा। ‘ 
3. मंत्रि-परिषद के सदस्य राष्ट्रपति के प्रसाद-पर्येन्त अपने पद पर बने रहेंगे1 न 
इस प्रकार संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को परामश देने 
वाली एक संस्था है, एक निकाय हैं जिसकी मंत्रणा और सहयोग से राष्ट्रपतिं अपने कार्यों का ._ 
संप!दन-करता है । ` | 


ट व 


1 कक 
ह मंत्रिपरिषद की रचना और संगठन कंसे होता हे? | 
| Sr सीमि मंतर | गठन के अनेक चरण हैं, अनेक पक्ष हैं 
चट पक्षों को ; होत ता ना न हक हा ही है 
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की”. अळू 


नवीन भारतीय संविधान और नागरिक-जीवन 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and 8081420 
. _ ]. प्रधानमंत्री को नियुक्ति-प्रधानमंत्री की नियुक्ति मंत्रि-परिषद की रचना का प्रथम 
- चरण है। संविधान के 75 (1) अनुच्छेद में कहा गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति. 
द्वारा की जायगी और अन्य मंत्री प्रधानमंत्री के परामर्श पर नियुक्त किए जायेंगे। इस प्रकार 
संबैधानिक व्यवस्था के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति त द्वारा की जाती है । किन्तु 
_ व्यवहार में राष्ट्रपति लोकसभा के बहुमत दल के नेतां को प्रध नियुक्त करता है। ऐसा ` 
इसलिए कि प्रधानमंत्री तया-उसकी मंत्री-परिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। वे तभी 
तक अपने पद पर बने रहते हैं जब तक कि उन्हें लोकसभा का विश्वास प्राप्त रहता है। लोक- 
सभा के विश्वास से वंचित हो जाने पर वे अपने पद पर बने नहीं रह सकते । 4 
फलतः जब तक लोकसभा में किसी दल का स्पष्ट बहुमत होता है या बहुमत हारा 
लोकसभा के नेतृत्व के विषय में कोई विवाद नहीं होता, प्रधानमंत्री की नियुक्ति में कोई कठिनाई 
नहीं होती। किन्तु कभी-कभी ऐसी स्थिति आ सकती है जवकि लोकसभा में किसी दल का 
स्पष्ट बहुमत न हो और लोकसभा के नेतृत्व का प्रश्‍न विवादास्पद हो। ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति 
को प्रधानमंत्री की नियुक्ति में अपने विवेक के प्रयोग का अवसर -मिल सकता है। इस तथ्य का 
उदाहरण जुलाई, 1979 ई० की घटनाएँ हैं। 1979 ई० में केन्द्र में जनता पार्टी सत्तारूढ थी 
और मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे। इस समय मोरारजी देसाई की सरकार के विरुद्ध प्रतिपक्ष 
के नेता श्री यशवन्त राव चौह्वाण ने अविश्वास का प्रस्ताव पेश किया । अविश्वास के प्रस्ताव 
` का सामना किए वगर मोरारजी देसाई ने अपना'त्याग-पत्र दे दिया । इसी बीच जनता पार्टी के 
` एक वर्ग ने पार्टी से अपना सम्बन्ध-विच्छेद कर जनता (सेक्युलर) नाम से एक पृथक्‌ दल का 
| संगठन कर लिया और इस दल के नेता श्री चरणसिह को प्रधानमंत्री नियुक्त करने का दावा 
| किया। राष्ट्रपति ने ऐसी स्थिति में पहले प्रतिपक्ष या विरोधी दल के नेता श्री चौह्वाण को 
/ प्रधानमंत्री पद के लिए आमंत्रित किया । किन्तु श्री चौह्वाण ने मंतिमण्डल-निर्माण में अपनी ` 
असमर्थता व्यक्त कर दी | ऐसी स्थिति में श्री मोरारजी देसाई तथा श्री चरणसिह्द दोनो ने अपने- 
अपने पक्ष के समर्थकों की सूची राष्ट्रपति के सामने प्रस्तुत क्री और प्रधानमंत्री के पद परं 
तियुक्ति का दावा किया | क्योंकि श्री चरणसिंह के समर्थकों की संख्या अधिक थी। अतएव 
राष्ट्रपति ने श्री चरणसिंह को प्रधानमन्ती के पद पर नियुक्त कर दिया। साथ ही शीघ्रातिशीघ ` 
लोकसभा | सा के समर्थन में विश्वास प्राप्त करने का आदेश दियां । 
नत भी चरणसिह ने कई दलों के समर्थन से अपनी सरकार बनाई थी। इन दलों में इन्दिरा 
द यी भी एक दल था। जव लोकसभा में श्री चरणसिंह के विश्वास प्राप्त करने की बात आई, | 
[कांग्रेस ने अपना सहयोग न दिया। फलतः श्री चरणसिंह लोकसभा में विश्वास प्राप्त 
करने में असमर्थ रहे। उनकी सरकार 24 दिन में ही अपदस्थ हो गई। श्री चरणसिह ने 
` त्यागपत्र दे दिया और राष्ट्रपति को लोकसभा वे LT NE अी 
दी। टू कसभा के नए निर्वाचन कराने की लिखित सलाह 


` प्रधान मंत्री की नियुक्ति को लेकर अभी हाल में र्‌ वाँ 
[ हो मला रः गठन के उपरान्त संसद में किसी राजनेतिक pn 
कत सबसे बड़ा दल था और उसे 193 सीट (स्थान) मिली थीं। इसके विपरीत राष्ट्रीय मोचे 
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ठा बाम सोच ने राष्ट्रीय मोचे की सरकार को बाहर से समथन देने का आण्वासन दिया । 


विवाद पर भारतीय जनता पार्टी ने 
न सिह एवं लोक सभा में विषवास-मत प्राप्त 
जनता दल में विभाजन हो ण्या। श्री चन्द्रशेखर के नेतृत्व में... 
ए सिएएक तमाः क़ गित हो (०/२२२ Collection. ES > ह 
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कांग्रेस पार्टी फे अध्यक्ष श्री राजीय गांवी ने चग्द्रणेखर को बाहर से समथंन देने का 
आश्‍वासन दिया ! शी पन्द्रशेखर प्रधान मंत्री बने । कारणों धे श्री राजीव गांधी 
बीर चन्देसर सरकार की सहयोग की प्रवृत्ति समाप्त हो गई। हस आशंका से कि राजीव . 
गांधी फे ष में कांग्रेस चन्द्रशेल्वर सरकार फो यपना समर्थन देना बन्द कर देगी, चनद्र-. 
शेखर ने नवीं लोक सभा को भंग करने भौग दसवीं लोक सभा फे चचाव की सिफारिश की। 
जून में निर्वाचन हुए । कांग्रेस दल का केन्द्र में बहुमत फे साथ ह्री थ्री राजीव गांधी की दक्षिण 
. भारत में हत्या कर दी गई। कांग्रेस (ई) के सामने नेतृत्व का प्रदन खड़ा हुआ। किन्तु - 
काँग्रेस पार्टी ने इस अडसर पर एकता दिखाई । श्री पी० वो० नरसिंह राव सवंसम्मति से 
कांग्र स संसदीय दल के नेता चुन लिए गए। फलतः राष्ट्रपति फो प्रधान नंत्री की नियुक्ति में 
कोई कठिनाई नहीं हुई। इस प्रकार यदि लोकसभा में किसी दल को स्पष्ठ बहुमत मिल 
जाता है तो प्रधान मंत्री फी नियुक्ति फा कार्य सरल हो जाता है। यदि लोक समा में किसी 
दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिल पाता यौर बहुमत के नेतृत्व का प्रश्‍न विवादस्पद हो जाता ' 
है, तय राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री की नियुक्ति में अपने विवेक के प्रयोग का अवसर मिलता - 
है। कि लोकसभा में किसी दल फा स्पष्ट बहुमत न हो या बहुमत के नेतृत्व का प्रएन 
विवादास्पद हो। इसके नतिरिक्त सामान्य स्थितियों में राष्ट्रपति बहुमत दल के नेता को ही 
प्रधानमंत्री फे पेद पर नियुक्त करेगा । 
2. प्रधानमन्त्री द्वारा सस्त्रियों का चयन-भ्रधानमस्त्री द्वारा मन्त्रियो का चयन मन्त्रि- 
परिषद के गठन का दूसरा चरण है। संविधान,के अनुसार राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री के परामश से 
अन्यः मंत्रियों की नियुक्ति करता है । अतएव जो व्यक्ति प्रधानमन्त्री के पद पर नियुक्‍त हा जाता 
है, बंह अपने मन्त्रि-परिषद की एक सूची राष्ट्रपति को दे देता है। मन्त्रि-परिपद के सदस्यों के 
चयन में प्रधानमन्त्री कई तथ्यों को दृष्टि-पथ में रखता है। तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं र 
1, वह साधारणतया अपने दल के सदस्यों का ही अपनी मन्त्रि-परिषद के लिए चयन 
करता है । ी “ 
2. मन्त्रि-परिषद के सदस्यों का चयन करते समय प्रधानमन्त्री दल में उनको स्थिति को 
ध्यान में रखता है। 
, यदि लोकसभा में किसी दल का स्पष्ट बहुमत नहीं होता. और कई दलों से मिलकर 
टॅ Hb गठन होता है तो वह समर्थक दलों या सरकार के विभिन्न घटकों की . 
स्थिति को ध्यान में रखते हुए सदस्यों का चयन करता है । 
` 4, प्रधानमंत्री इस वात का ध्यान रखता है कि उसकी मंत्रि-परिषद में, देश के विभिन्न 
भागों तथा विभिन्न हितों व समूहों का प्रतिनिधित्व हो। इस प्रकार वह अल्पः 
संख्यकों, अनुसूचित जातियों, जनजातियों, स्त्रियों, युवकों तथा देश के विभिन्न-क्षेत्रों 
को समुचित प्रतिनिधित्व प्रदान करने का प्रयास करता हे । र न 
5, प्रधानमन्त्री संसद के दोनों सदनों को भी.समुचित प्रतिनिधित्व देने का प्रयास 
करता है। ` र A 
6. वह इस बात का ध्यान रखता है कि उन्हीं व्यक्तियों का चयन हो जो अपने पदोंके | 
दायित्व का सम्यक रूप से निर्वाचन कर सक । कः 
7. उपर्युक्त तथ्यों के अतिरिक्त बह इस वात का ध्यान रखता है कि मंत्रि-परिषदको . 
सदस्यता के लिए चुने जाने वाले सदस्य उसके विश्‍वास-पात् हों, उसके नेतृत्व में | 
आस्था रखते हों और उसे पूरी निष्ठा से अपना सहयोग देने के लिए तत्पर हॉ | 
| i 3, मंत्रियों की संवेधानिक योग्यताएं -मंत्रि-परिषद. के सदस्यों के लिए संविधान के 
अनुसार संसद का सब्स्य होतय आव्यक्षद0 कतार सणा जाही. क्तियों को मं्रि 


[ 
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गए कानून के अनुसार वर्तमान समय में मन्त्रि-परिषद के विभिन्न स्तर के मन्त्रियों का वेतन इस प्रकार . 
ह वेतन 


= प्रधानमंत्री त्र ¬ ॐ हजार रुपए मासिक तथा 1000 रुपए मासिक भत्ता । 

मंत्रिमण्डल स्तर के मंत्री- 3,000 रुपए मासिक वेतन तथा 1000 रुपए मासिक भत्ता | 

. राज्यमंत्री - ¬ 3000 रुपए मासिक वेतन तथा 700 रुपए मासिक भत्ता 

उपमंत्री 2000 रुपए मासिक वेतन तथा 300 रुपए मासिक भत्ता मिलता हे । 


द निशुल्क मिलता है । टेलीफोन तथा यातायात के लिए भी निःशुल्क सुविधाएँ मिलती हे । 


i 


इसके 
सदस्यों के भत्ते आदि में कुछ ओर वृद्धि की गई हे | 


| _ नवीन भारतीय संविधान और नागरिक-जीवन EE. 


परिषद में त किमी जती हे'जो संसदकेव्सदर्था हॉ 1 धदिकोई व्यक्ति मत्रिप्परिषद का सदस्य चुन 
लिया जाता है;किन्तु संसद का सदस्य नहीं होता हे तो यह आवश्यक होता है कि वह संसद के किसी 
सदन का छह महीने के अन्दर सदस्य चुन लिया जाय । हड 

4. मंत्रियों की सदस्य-संख्या--संविधान में मंत्रि-परिषद की कुल संख्या का उल्लेख नहीं 
है। यह प्रधानमंत्री की इच्छा पर निर्भर करता है कि उसके मंत्रि-परिषद में कितने सदस्य हों। 
सामान्यतया मंत्रिपरिषद में कुल सदस्यों की संख्या 50 से लेकर60 तक होती ह 

5. मंत्रियों का वर्गीकरण--मंत्रि-परिषद में सामान्यतया निम्नलिखित स्तरों के मंत्री होते | 
| 
| 


1. मंत्रिमण्डल-स्तर के मंत्री (2301161 Min $€) 
2. मंत्रिमण्डल-स्तर के मंत्री जो मंत्रिमण्डल के सदस्य नहीं हैं ()\/$17५ 01 11९ 


_ Cabinet rank but not members of the Cabinet) 


र 3. राज्य मंत्री (1115125 0! 51316) 4. , उपमंत्री (Deputy Ministers) 
सोते है इसके अतिरिक्त मंत्रियों के साथ ही संसद-सचिव (?111911011319 ५९८४९८३7९७) भी 
न्‍ ः 

इस प्रकार प्रधानमन्त्री के अतिरिक्‍त मंत्रि-परिषद में चार स्तर के मत्री होते हैं। कभी-कभी - 
प्रधानमन्त्री के अतिरिक्त उप-प्रधानमन्त्री पद का भी सृजन किया जाता हे । उदाहरण के लिए पं0 
जवाहरलाल नेहरू की मंत्रि-परिषद में सरदार वल्लभ भाई पटेल उप-प्रधानमंत्री थे। इंसी प्रकार 
मोरारजी देसाई 1967 ई0 के बाद के निर्वाचन में उप-प्रधानमंत्री बने थे । 1977 ई0 में गठित जनता 
पार्टी की सरकार में जव श्री मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे, तब श्री चरणसिंह व श्री जगजीवनराम 
उप-प्रधानमंत्री बनाए गये थे । ट 

इस प्रकार मंत्नि-परिषद में विभिन्न स्तर के मंत्री होते हें। इस प्रसंग में यह स्मरण रखना 

` चाहिए कि संसदीय सचितव मंत्रि-परिषद के सदस्य नहीं होते,न ही इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती. 
हे । इनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री रा होती हे । संसदीय सचिव मंत्रियों को संसद-विषयक मामलों में 

' सहायता देने के लिए नियुक्त किए जाते हैं । 
` ` ` संत्रियो के वेतन और भतते-मंत्रि-परिषद के मंत्रियों के वेतन और भत्ते के निर्धारण का: 
अधिकार संसद को है । संसद कानून बनाकर मंत्रियों का वेतन निर्धारित करती हे । संसद द्वारा बनाए 


वेतन के अतिरिक्त मंत्रियों को अनेक भत्ते और सुविधाएं मिलती है । उन्हें सुसज्जित भवन 
अतिरिक्त अन्य अनेक सुविधाएँ मिलती हे । अभी कुछ दिनों पूर्व मंत्रि-परिषद के 


* ४४४४४४५४४४ i, SS 


___ > मंत्रियों की शपथ--मंत्रि-परिषद के सदस्य 7 क्त हो जाने के बाद प्रत्येक मंत्री के 
द द प्रत्येक मंत्री राष्ट्रपति 

काह हे । ये शपथे दो प्रकार की होती हे । एक अपने पद की और दूसरी गोपनीयता 
, संविधान की तीसरी अनुसूची में किया गया हे । ये शपथे अग्रलिखित हैं-- 

` ते _ शव की शपथ लेता हूं 

Es ; - सतन से अतिक करता ॥ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के 


१ CEC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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संविधान के प्रति निष्ठा और श्रद्धा रखूंगा (कि मैं भारत की संप्रभुता और अखण्डता की रक्षा 
करूंगा)" कि मैं संघ के मन्त्री के रूप में अपने कतंव्यों का शद्धपूर्वेक तथा शुद्ध अन्तःकरण से 
पालन करूगा तथा भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के विना मैं सव प्रकार के लोगों के प्रति 
संविधान के अनुसार न्याय करूँगा 1' 
ईश्वर की शपथ लेता हूं 2 
2, 'मै....*-.... ईश त्यक्ता Pe 2 s मत्न में 
ठा सै प्रतिज्ञा करता हूँ कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में 
मेरे विचार के लिए लाया जायगा अथवा मुझे ज्ञांत होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस 
अवस्था को छोड़कर जव कि ऐसे मन्त्री के रूप में अपने कतंव्य के उचित नित्रेहन के लिए ऐसा 
करना अपेक्षित हो, अन्य अवस्था में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में सूचित या प्रकट नहीं करूँगा | 
मंत्रिपरिषद का कार्यकाल-- संविधान के अनुसार मान्त्रपरिषद के सदस्य राष्ट्रपति के . 
प्रसाद-पर्येन्त (अर्थान्‌ जब तक राष्ट्रपति चाहे) अपने पद पर बने रहेंगे । पर मन्त्रिपरिपद लोक- 
सभा के प्रति उत्तरदायी होती है, अतएव मंत्रिपरिषद तव तक अपने पद पर वनी रहती है जव 
तक कि उसे लोकसभा का विश्वास प्राप्त रहता है। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष हे, फलता 
मंत्रिपरिषद भी पाँच वर्ष तक अपने पद पर वनी रहती है। यदि कोई मंत्री किसी कारण से इसके 
* पूर्व त्यागपत्र देना चाहता है तो वह दे सकता है । त्यागपत्र राष्ट्रपति के नाम से सम्बोधित किया 
जाता है। 


मंत्रिपरिषद के विभिन्न विभाग .और विभागों का बितरण 


प्रधानमंत्री तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति के उपरान्त मन्त्रियों का कार्यविभाजन होता 
है। मन्तियों के कार्य-विभाजन या विभाग-वितरण का अधिकार प्रधानमन्त्री को होता है। 
प्रधानमन्त्री मन्त्रियों की योग्यता, व्यक्तित्व और अनुभव आदिं के आधार पर विभागों का वित- 
रण करता है। - र” 
मंत्रिंपरिपद के ये विभिन्न विभाग मंत्रालय कहलाते हैं। वर्तमान समय में मंत्रिपरिषद 
के मुख्यतया निम्नलिखित विपयों से सम्बन्धित विभाग है--(1) गृह, (2) विदेश, (3) प्रति- 
रक्षा, (4) वित्त, (5) वाणिज्य और उद्योग, (6) कृषि, (7) संचार, (8) ऊर्जा, (9) पर्या- 
वरण, (10) स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण, (11) मानवीय संसाधन, (12) सूचना तथा 
प्रसारण, (13) श्रम, (14) विधि तथा न्याय, (15) संसदीय कार्य, (16) पेट्रोलियम तथा प्राकु- 
. तिके गैस, (17) योजना, (18) विज्ञान और प्रौद्योगिकी, (19) इस्पात, (20) परिवहन, ' | 
(21) शहरी विकास, (22) जल-संसाधन, (23) निर्माण, आवास तथा पुनर्वास, (24) आपूति 
आदि। / 
इनमें से प्रत्येक ।वभाग या मन्त्रालय सामान्यतया एक मन्त्रिमण्डल स्तर (कैबिनेट स्तर) 
के मन्त्री के अधीन होता है । कैबिनेट स्तर के मन्त्री के नीचे राज्य मन्त्री तथा उपमन्लो होते हैं। 
कभी-कभी राज्य मन्त्री को भी किसी विभाग का स्वतन्त्र नियंत्रण दे दिया जाता है। 
मन्त्रियों की सहायता के लिए प्रत्येक विभाग में अनेक सरकारी अधिकारी ओर कमं- 
चारो होते हैं । | र) 
| परिय ओर मंत्रिमण्डल--मंलिपरिषद के अध्ययन के प्रसंग मे मंत्रिपरिषद और : _ 
मंत्रिमंडल के अन्तर क्रे विषय में दो शब्द कह देने आवश्यक हैं। सामान्य बोलचाल में मंत्रि 
परिषद और मंत्रिमंडल एक-दूसरे के पर्याय माने जाते हें । किन्तु संवेधानिकं शब्दावली में मंत्रि: 
परिषद और मंत्रिमण्डल में निश्चित अन्तर होता है। मंत्रिमंडल (कैविनेट) मंत्रिपरिवद का ही 
एक लघु मंग होता हैं। मंत्रि्पा होता है । मंत्रिपरिषद की सदस्य-संख्या विशाल होती है। अतएव शासन को _ 
स 1. ये शब्द 1963 ई० के संवेधा निक संशोधन द्वारा जोडे गएथे। 9 a 
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सुविधा को दृष्टि से मंत्रिपरिषद के वरिष्ठ सदस्यों तथा विभिन्न मंत्रालयों के मंत्रियों को एक 
अलग समिति गठित कर लो जाती है। राजनेतिक शब्दावली में इस समिति को 'केबिनेट' या 
` मंत्रिमंडल कहते हैं। इस प्रकार मंत्रिमण्डल या 'केबिनेट' मंत्रिपरिषद की आन्तरिक समिति है। 
“इसके अन्तर्गत मन्त्रिपरिषद के वरिष्ठ, अनुभवी और प्रभावशाली सदस्य होते हैं । मं 
के सारे सदस्य इसके सदस्य नहीं होते। मन्त्रिमंडल का मुख्य कार्य शासन का नीति- 
- करना तथा शासन को योजनाओं को निश्चित करना है। एक दृष्टि से मन्त्रिमण्डल ही मन्ति 
परिषद की वास्तविक कार्यपालिका है। ' 
मंत्रिपरिषद और मंत्रिमण्डल विषयक उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि 
मन्त्रिपरिषद और मन्त्िमण्डल में में पर्याप्त अन्तर है । अन्तर के मुख्य बिन्दुओं को हम. संक्षेप, 
में निम्नलिखित रूप में रख सकते हैं ह 
1. मंत्रिपरिषद एक वृहत्‌ संस्था होतो है जिसमें सभी स्तर के मंत्री सम्मिलित होते हूँ 
जब कि मंत्रिमण्डल मंत्रिपरिषद की एक आन्तरिक समितिं: होती है जिसमें केवल 
कैबिनेट स्तर के मन्त्री सम्मिलित होते हैं। विशिष्ट अवसरों पर आवश्यकता पड़ने । 
पर अन्य स्तर के मन्लो भी उसकी बैठकों में आमंत्रित कर लिये जाते हैं । 
2. मन्त्रिमण्डल का मुख्यं कार्य शासन फा नीति-निर्धारण करना है जब कि भन्त्रिपरि- 
षद का नीति-निर्धारण में योग नहीं होता । ; 


धट 3. मंत्रिमण्डल के समस्त मंत्री मंत्रिपरिषद के सदस्य होते हैं, किन्तु मंत्रिपरिषद के 
) समस्त सदस्य या मंत्री मंत्रिमण्डल के सदस्य नहीं होते । 
ड 4 रचना आर आकार को दृष्टि सं मंत्रिमंडल मंत्रिपरिषद से छोटा होता है। सामान्यः 
| तया मंत्रिमंडल में 18-20 मंत्री होते हैं जबकि मंत्रिपरिषद के कुल सदस्यों की' 


ह कहीं अधिक होती है क्योंकि मंत्रिपरिषद में सभी स्तर के मंत्री सम्मि- 
ह्‌ | 


प्रत्येक सप्ताह में होती है, किन्तु आवश्यकता पड़े | 
मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता प्रधानमंत्री | 
नालो है। प्रधानमंत्री की राय से असहमति भा ! 
मे म परिषद का [1 | 
ऐसी स्थिति में वह त्यागपत देने के लिए बाध्य हो जातक तर तनमन ही ह ; 
2 ¢ 4 


° भारतीय मन्त्रिपरिषद की प्रमुखं विशेषताएँ 


` मतरिपरिपद-प्रणाली की कतिपय विशेषताएँ मंत्रिपरिषद- ः 
का अपवाद नहीं है। भारतीय मंत्रिपरिषद- भा को मतिमित ही 
विशेषताओं को हम निम्नलिखित | 
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रित है । फलतः भारतीय मंत्रिपरिषद एक समग्र इकाई के रुम में कार्य कस्ती है। मंत्रिपरिषद 
के प्रधानमंत्री या अन्य मंत्रियों के स्वर समस्त मंत्रिपरिषद के स्वर माने जाते हैं। मंत्रिपरिषद 
का कोई मन्त्री किसी निर्णय से भले ही सहमत न हो, किन्तु जव तक वह मंत्रिपरिषद का सदस्य 
रहता है, तब तक वह उस निर्णयको मानने के लिए बाध्य होता है। मंत्रिपरिषद का निर्णय एक 
प्रकार से समस्त मन्त्रियों का निर्णय माना जाता है । इस प्रकार मंत्रिपरिषद शासन और समाज 


में एक ठोस इकाई के रूप में कार्य करती है। 


, 2. राजनेतिक एकरूपता--राजनेतिक एकरूपता (?०ांध०्श ००४९०५) मंत्रि- ` 
परिषद की अन्य प्रमुख विशेषता है। राजनैतिक एकरूपता का अर्थ यह है कि मंत्रिपरिषद के 
समस्त सदस्य एक ही विचारधारा या एक ही कार्यक्रम या एक से सिद्धान्तो में विश्वास करते 
.हैं। इसीलिए सामान्यतया एक ही राजनैतिक दल के लोग मंत्रिपरिषद के सदस्य होते हैं। जब 
लोकसभा में किसी एक दल का बहुमत नहीं होता, तव कई दलों कौ मिली-जुली मंत्रिपरिषद 
का निर्माण होता है। ऐसे मिली-जुली मंत्रिपरिषद के सदस्य कुछ निश्चित कार्यक्रम में एकमत 
होकर चलने का. प्रयास करते हैं । ु 

3. सामूहिक उत्तरदायित्व--सामूहिक उत्तरदायित्व (Collective Responsibility) 
मंत्रिपरिषद की वैचारिक आधारशिला मानी जाती है । सामूहिक उत्तरदायित्व का यह अर्थः 
होता है कि मंत्रिपरिषद के सदस्य सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अतएव 
यदि प्रधानमन्त्री या किसी अन्य मन्त्री के प्रति लोकसभा में अविश्वास का प्रस्ताव पास हो जाता 
है.तो सारे मंत्रिपरिषद के सदस्य. त्यागपत्र दे देते हैं। जैसा कि एक विद्वान्‌ ने कहा है कि मन्ति- 
परिपद के सदस्य एकसाथ डूबते हैं और एकसाथ तैरते हैं---611 swim and sink together. 
दूसरे शब्दों में मंत्रिपरिषद के सदस्य इस मान्यता को लेकर चलते हैं कि एक सबके लिए और 
सब एक के लिए। 

4, मंत्रिपरिषद की कार्यवाही को गोपनोयता--गोपनीयता मंत्रिपरिपद-प्रणाल्ली का 
प्राण होती है। प्रत्येक मन्त्री मंत्रिपरिषद की गोपनीय या गुप्त बातों को जनता अथवा सदन के 
समक्ष व्यक्त नहीं करते । इस दृष्टि से प्रत्येक मन्त्री गोपनीयता की शपथ लेता है। इस शपथ का ' 
प्रावधान भारतीय संविधान में दिया हुआ है। इस प्रकार का प्रावधान इसलिए किया गया. है 
कि कोई मन्त्री राष्ट्र-हित की दृष्टि से महत्वपूर्ण शासन की गुप्त वातो को व्यक्त न करे । 

5. प्रधानमन्त्री का नेतृत्व---प्रधानमन्त्री मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है। वह अपनी 
मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति करा है, उनमें विभागों का: वितरण करता है। वह उनके 
कार्यों में सामंजस्य स्थापित करता, उनकी कार्यवाहियों को नियंत्रित करता तथा उन्हें पदच्युत 
करता है। इस प्रकार प्रधानमन्त्री मंत्रिपरिषद का आदि ओर अन्त होता है। इसीलिए उसे 
'सभकक्षों में प्रथम' या 'प्रधानो में प्रधान' मन्त्रिपरिषद-रूपो मेह्राब का मध्य प्रस्तर कहा 
जाता है। : 
6. व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के सम्बन्धों की अभिन्नता---मंतिपरिषदीय प्रणाली . 
में व्यवस्यापिका और कार्यपालिका का अभिन्न सम्बन्ध होता है। भारतीय मंत्रिपद भी इसी 
सिद्धान्त पर गठित होती है । यहाँ मंत्रिपरिपद के सदस्य व्यवस्थापिका अर्यात्‌ संसद के सदस्य 
होते हैं, वे संसद की कार्यवाही में सक्रिय भाग लेते हैं।जब तक लोकसभा में उन्हें विश्वास प्राप्त 
रहता है, तब तक बे अपने पद पर बने रहते हैं। एक प्रकार से मंत्रिपरिषद संसद की 'कार्य- 
कारिणो समिति’ (१९०५६४० C०९९) के रूप में कार्य करती है। 

7, वास्तविक कार्यपालिका तया वैधानिक कार्यपालिका में अन्तर--मंतिपरिषदीय 
आ में वास्तविक कार्यपालिका तथा वैधानिक कार्यपालिका में स्पष्ट अन्तर होता है। भारत 
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में भी वैधानिक कार्यपालिका ओर बास्तविक कार्यपालिका में स्पष्ट अन्तर है राह 
वेधानिक कार्यपालिका का प्रधान है और मंत्रिपरिषद वास्तविक कार्यपालिका का। 
नाममात्र का शासक है जब कि मंत्रिपरिषद वास्तविक कार्यपालिकीय शक्तियों का उपभोग 
करतो है । नाममात्र का शासक होते के नाते राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद का प्रधान नहीं होता, न व्र 
मंत्रिपरिषद का सदस्य होता है ओर न ही उसकी अध्यक्षता करता है। मंत्रिपरिषद की अध्यक्षता 
का अधिकार तो प्रधानमन्त्री का होता है। | ज 

इस प्रकार भारत को मंत्रिपरिपदीय व्यवस्था उन सब विशेषताओं से समलंकृत है जे 
किसी मंत्रिपरिषदीय व्यवस्था में होती हैं । 


3. 
मंत्रिपरिषद के कायं 
संवेघानिक प्रावधानों के अनुसार मंत्रिपरिषद का प्रमुख कार्य राष्ट्रपति के कायं 
सहयोग ओर परामर्श देना है। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई सलाह को मानने के ति 
वाध्य होता है । राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद द्वारा दी' गई किसी सलाह को दुबारा विचारार्थ मंत 
परिषद को वापस भेज सकता है, किन्तु मंत्रिपरिषद द्वारा दुसरी वार विचार करने के बाद दो 


राष्ट्रपति को शासन में सलाह और सहयोग देना होता है, किन्तु संसदीय परम्परा के अनुसार 
समस्त कार्यपा लिकीय शक्तियों का प्रयोग और प्रवर्तन मंत्रिपरिषद ही करती है । अध्ययन कौ 
सुविधा की दृष्टि से मंत्रिपरिषद के प्रमुख कार्यों को हम निम्नलिखित रूप में रख सकते हैस | 
A 1. राष्ट्रीय नीति का निर्धारग--मंत्रिपरिषद का सर्वोपरि कार्य राष्ट्रीय नीति का 
_ निर्धारण है। मंत्रिपरिषद ही सारे देश के प्रशासन ता सम्वन्धी नीति का नि 
उ (र और कायं | करती हे! उसी के द्वारा निर्धारित और | 
मन्त्रिपरिषद की शक्तियाँ और कार्यं निर्देशित.नीति के अनुसार राष्ट्र के शासन-यंब 
1, राष्ट्रीय नीति का निर्धारण | 


का. संचालन होता है ! राट्रीय नीति के 
2. राष्ट्रीय कार्यपालिका का संचालन | निर्धारण के साथ ही मंत्रिपरिषद अपने देश की 
- 3. विभिन्न विभागों का समन्वयन 


अन्तर्राष्ट्रीय नीति का भी निर्धारण करती है। 
पु 4, राष्ट्रीय विधियों का व्यवस्थापन इस प्रसंग में यहस्मरण रखना आवश्यक है किं | 
fF 5: EE और वित्तीय व्यवस्था का | नीति-निर्धारण का कार्य मंत्रिमंडल करता | 


है, उसमें समस्त-मंत्रिपरिषद का योग वही. 
रहता। . ` | 
2. राष्ट्रीय कार्यपालिका का संचालन 1 


6. वेदेशिक सम्बन्धों का संचालन 
7. अन्य कार्य 


-विन्दु होती है । संघीय सूची के अन्तर्गत आगे | 
करती है। शासन की सुविधा के लिए कार्गो | 


5 
का संचालन करता है। इस प्रकार मंतिपररि | 
होती है। . 


कि विभिन्न विभागों 
ह 
8 


१:०० 
अ: Si 


> अ 
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का अतिक्रमण न करे तया कार्यपालिका के समस्त अंगों में सामंजस्य बंना रहे। इस प्रकार ' 


विभिन्न विभागों का समन्वय मंत्रिपरिषद का एक प्रमुख कार्य है। 
4. राष्ट्रीय विधियों का व्यवस्थापन--यद्यपि व्यवस्थापन संसद का प्रमुख काये है, किन्तु 
मंत्रिपरिषद भी व्यवस्थापन की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। मंत्रि-परिषद के 
व्यवस्थापन-विषयक कार्यों को हम संक्षेप में निम्नलिखित रूप में रख सकते हैं-- 
1. मंद्विपरिषद व्यवस्थापन की दिशा में संसद का नेतृत्व करती है। 


2. संसद में कोन से विधेयक सरकार द्वारा कव प्रस्तुत किए जायेंगे, इसका निर्धारण 

मंत्रिपरिषद ही करती है। 

3. जिस विभाग से सम्बन्धित विधेयक होता है, उसी विभाग के मन्त्री द्वारा वह 

विधेयक संसद में पेश किया जाता है । 

4. मंत्रिपरिषद ही किसी अधिनियम.को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक नियम 

(R५९5) बनाती है। 

5, मंत्रिपरिषद ही मुख्यतया संविधान में संशोधन-विषयक विधेयकों को पास कराने का 

प्रयास करती हैँ। 

इस प्रकार व्यवस्थापन के क्षेत्र में मंत्रिपरिषद को अनेक महत्वपूर्ण शक्तियाँ प्राप्त हैं। 
इन.शक्तियों, अधिकारों या कार्यों के आधार पर मंत्रिपरिषद को “लघु व्यवस्थापिका' (1106 
Lei]2०7०) कहा गया है। 

5. आथिक और वित्तीय व्यवस्था का निर्देशन--मंत्रिपरिषद हो देश की आथिक और 
वित्तीय व्यवस्था का निर्देशन करती है। वही देश की आथिक नीति का निर्धारण करती है। 
वही ओद्योगिक और कृषि के विकास की गति-दिशा निर्धारित करती है। वही आथिक विकास 
की विभिन्न योजनाओं का निर्माण करती है । बही यह निर्धारित करती है कि किन वस्तुओं पर 
कब और कितना कर लगाया जाय या किन वस्तुओं से कर हटाया जाय । वही राष्ट्रीय आय- 
व्यय का वाषिक ब्योरा (बजट) तैयार करती है तथा उसे संसद के समक्ष प्रस्तुत करती है। 
इस प्रकार मंत्रिपरिषद को देश को आथिक ओर वित्तीय व्यवस्था का प्रमुख सुत्रधार कहा जा 
सकता है । ड 

/ 6. वंदेशिक सम्बन्धों का संचालन-मंत्रिपरिपद वंदेशिक. सम्बन्धों के संचालन में - 
महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है । वही देश की वैदेशिक नीति का निर्धारण करती है। वही 
दूसरे देशों के साथ राजनयिक सम्बन्धों का संचालन करती है। वही विदेशों के लिए राजन 
नियुक्त करती है। वही विदेशों में शिष्ट-मंडल भेजने का प्रबन्ध करती है । वही संधि, सम 
इत्या दि के सम्पन्न कराने मे आवश्यक कदम उठाती है । बही अन्तरराष्ट्रीय सम्मेलनों में सम्मिलित. 
होने के लिए अपने प्रतिनिधि भेजती है । वहो आवश्यकता पड़ने पर क्षेत्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय 
'सम्मेलनों का आयोजन करती है। ४ 3 

7. अन्य कार्य--उपर्युक्त कार्यों के. अतिरिक्त मंत्रिपरिषद कुछ अन्य महत्वपुण काय 
करती है । इन कार्यो को हम संक्षेप में निम्नलिखित रूप में रख सकते हैं-- 


1. बही शासन के उच्च पदों पर नियुक्तियो के लिए राष्ट्रपति को परामर्श देतीह। . 
उच्च तथा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, राज्यों के राज्यपाल, राष्ट्रीय रक्षा. 


बलों के सेनाध्यक्ष, विभिन्न आयोगों के अध्यक्ष तथा सदस्य. आदिः की नियुक्तिका 


ते Kr 
1. कार्यपालिका द्वारा इस प्रकार नियम-निर्माण को प्रदत्त व्यवस्थापन (९।९९३९१  . ल 
_ eislati0n) कहते हैं। Ras २-२ 
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अधिकार वस्तुतः मंत्रिपरिषद का ही है। राष्ट्रपति केवल उसमें निमित्त-मात्न 


2. बह कतिपय उच्च पदाधिकारियों की पदोन्नति के विषय में अन्तिम! निर्णय देती है। 
3. बही आवश्यकता पड़ने पर विभिन्न आयोगों के गठन की व्यवस्था करती है। 
` 4. वही राष्ट्रपतिं को संकटकाल की घोषणा के लिए परामर्श देती है तथा राष्ट्रपति हे 

संकटकालीन अधिकारों का प्रयोग करती है। 

5. वही किसी देश से युद्ध या शान्ति की घोषणा का निर्णय लेती है तथा संसद डे 
समथन से उसे घोषित करती है। 

6. वही राष्ट्रीय पदकों तथा-अन्य राष्ट्रीय सम्मानों तंथा भारतरत्न, पद्मभूषण, पद्म 
आदि सम्मानों के प्रदान करने के लिए राष्ट्रपति को नाम भेजती है। 

7. व अपराधियों के अपराधों के क्षमादान के लिए राष्ट्रपति को सिफारिश करती 

1 ० 


इस प्रकार मंत्रिपरिषद को अनेक प्रकार की कार्यपालिकीय, व्यवस्थापिकीय और 
वित्तीय शक्तियाँ प्राप्त हैं। इन शक्तियों के कारण मंत्रिपरिषद राजव्यवस्था की ऐसी घुरी वत 
गई है जिसके चारों ओर भारतीय शासन का समग्र संयंत्र आवृत्तियाँ लेता है, चक्कर लगाता 
. है। इस दृष्टि से भारतीय मंत्रिपरिषद को शासन का प्रमुख सूत्रधार, शासन-शक्ति, प्रमुद 
` ऊर्जा-केन्द्र तथा भारतीय कार्यपालिका का प्रमुख आधार-स्तम्भ कहा जा सकता है। 
4 


मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति का सम्बन्ध 


मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति दोनो. भारत की संसदात्मक कार्यपालिका के अभिन्न अंग 
हैं। फलतः दोनों एक-दूसरे से घनिष्ठ रूप से सम्बन्धित हैं। इस संबंध का अध्ययन हम निम्न- 


लिखित रूप में कर सकते हैं-- 


, 71 राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद को नियुक्ति करता है--रष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के संबं 
. _शंबलाकी पहली कड़ी नियुक्ति की वह प्रक्रिया है जो राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद में प्रथम 
; a Sd lel पडण: | बा व्यवस्था के अनुसार राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति 

र अन्य मंत्री प्रधानमंत्री के परामर्श से - | 

CC प्या F क किए जाते हैं | उसी के प्रसाद-पर्यत्तं | 
क 2. मन्त्रिपरिषद राष्ट्रपति को परामशं देती है-संविधान के 74व अनुच्छेद के अनुसार 
. राष्ट्रपति को शासन में सहयोग और परामर्श देने के लिए एक मंत्रिपरिपद होगी जिसकी-सलह |. 
' से वह कार्य करेगा । इस प्रकार परामर्शे का आधार राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद को एक-दूसरे | 

के निकट लाता है। संशोधित व्यवस्था के अनुसार राष्ट्रपति मंत्रिपरिपद द्वारा दी गई सलाई | 

को दुबारा विचार के लिए मंत्रिपरिषद को वापस भेज सकता है। किन्तु यदि मंत्रिपरिषद | 
हुरी वार बही सलाह देती है तो राष्ट्रपति उस सलाह को मानने के लिए बाध्य होया । णता 


न पति ओर संसद को जोड़ने वालो कडी है- मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति | 
ड (७-0 in Public 0०7 दायति के विचारों, हधाव्यश्रिपरिपद सच | 


Ss is 
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सदस्यों.तक पहुँचाती है और संसद के स्वरों को वह राष्ट्रपति तक पहुंचाती है। इस प्रकार 
मन्त्रिपरिषद संसद्र और राष्ट्रपति के मध्य एक सेतु का कायं करती है। , 


इस प्रकार हम देखते हैं कि मन्त्रिपरिषद और राष्ट्रपति एक-दूसरे से घनिष्ठ रूप से 
सम्बन्धित हैं । जहाँ तक कि राष्ट्रपति और मन्त्रिपरिषद की तुलनात्मक स्थिति का प्रश्‍न है, हमें 
यह न भूलना चाहिए कि राष्ट्रपति देश की संसदात्मक व्यवस्था का संवेधानिक प्रधान है, किन्तु 
उसके हाथों में वास्तविक शत्तियाँ निहित नहीं हैं। वास्तविक शक्तियों का उपभोग तो मन्दि- 
परिषद ही करती है । 


मंत्रिपरिषद और संसद 

संसदात्मक व्यवस्था में मंत्रिपरिपद और संसद एक दुसरें के घनिष्ठ रूप से सम्बन्धित 
होती हैं। भारत की संसदात्मक व्यवस्था भो इसका अपवाद नहीं है । भारत में भी संसद और 
मन्त्रिपरिपद में घनिष्ठ सम्बन्ध है। एक प्रकार.से मंत्रिपरिपद को संसद की कार्यकारिणी 
समिति कहा जा. सकता है । मंत्रिपरिषद और संसद के पारस्परिक सभ्बन्धों का अध्ययन हम 
निम्नलिखित रूप में कर सकते हैं-- 

1. मंत्रिपरिषद का गठन संसद के सदस्यों द्वारा होता है--मन्त्रिपरिषद के सदस्य संसद 
के सदस्य होते हैं। यदि कोई व्यक्ति, नियुक्ति के समय सदस्य नहीं होता तो उसे छह महीने के 
अन्दर सदस्य होना आवश्यक होता है। 

2, मंत्रिपरिषद का कार्यकाल संसद के विश्वास पर निर्भर करता है-- संवैधानिक 
व्यवस्था के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती हैं। अतएव जब तक मंत्रि- 
परिषद को लोकंसभा का विश्वास प्राप्त रहता है, तब तक वह अपने पद पर बनी रहती है। 
किन्तु जब लोकसभा के विश्वास से वह वंचित हो जाती है, तब वह अपने पद से त्यागपत्न देने के 
लिए वाध्य होती है। उदाहरण के लिए जुलाई, 1979 ई० में जब मोरारजी को यह विश्वास हो 
गया कि लोकसभा के विश्वास से उनकी सरकार वंचित होने जा रही है तो उन्होंने अविश्वास 
प्रस्ताव पर विचार होने के पूर्व. अपनी मंत्रिपरिषद का त्यागपत्न दे दिया। इसी प्रकार जब 
श्री वी पी सिंह लोकसभा का विश्वास प्राप्त करने में असमर्थ रहे तो उन्होंने त्यागपत्ते दे दिया। 
इस प्रकार मंत्रिपरिषद का कार्यकाल लोकसभा पर निर्भर रहता है। 

3 मंत्रिपरिषद संसद द्वारा नियंत्रित होती है-मन्त्रिपरिपद अपनी नीति और कार्यों 
| लिए संसद के प्रति उत्तरदायी होती है । संसद प्रश्‍न पूछकर तथा अनेक प्रकार के प्रस्तावों के 
द्वारा मन्त्रिपरिषद पर नियंत्रण रखती है । इन प्रस्तावों मं काम रोको प्रस्ताव या स्थगन प्रस्ताव 
तथा अविश्वास का प्रस्ताव मुख्य हैं। इसी प्रकार वजट या विधि के प्रस्ताव को अस्वीकृत 
करके या मन्त्रियो के वेतन में कटौती करके संसद मन्त्रीपरिषद पर नियंत्रण रखती है। यदि 
*- लोकसभा में अविश्वास का प्रस्ताव पास हो जाता है या किसी मन्त्री के वेतन में कटोती का 
प्रस्ताव स्त्रीकृत हो जाता है या लोकसभा बजट को अस्वीकृत कर देती हैं तो मन्त्रिपरिषद ` 
त्यागपत्र देने के लिए बाध्य हो जाती है। | ee 

4. मंत्रिपरिषद संसद पर नियन्त्रण रखती है-जिस प्रकार संसद मंत्रिपरिषद पर ' _ 
नियन्त्रण रखती है, उसी प्रकार मंत्रिपरिपद का भी संसद पर नियन्त्रण रहता है। मंत्रिपरिषद _ 
द्वारा संसद के नियन्त्रण के मुख्य आधार निम्नलिखित है -- | 2४ र 
1. प्रधानमन्त्री लोकसभा के बहुमत दल का नेता होता है । मंत्रिपरिपद के अन्य सदस्य | 
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भी संसद के सदस्य होते हैं। लोकसभा में बहुमत होने के कारण हे का 
लोकसभा में पर्याप्त प्रभाव रहता है । 

2. प्रधानमन्त्री लोकसभा में अपने दल का नेता होता है.। अपने दल के नेता होने के 
कारण प्रधानमन्त्री का मंत्रिपरिषद पर नियन्त्रण रहता है। 


3. प्रधानमन्त्री के परामर्श पर ससंद के अधिवेशन आमंत्रित किये जाते हँ, स्थगित किए 
जाते हैं या लोकसभा की कार्यवाही के नियम निर्धारित किये जाते है । 


22 हे 4. प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति को लोकसभा को भंग करने की सलाह दे सकता है। प्रधान- 
ळी मन्त्री के हाथ का यह एक ऐसा अस्त्र होता है जिससे कि लोकसभा के सदस्य सदा 
डरते रहते हैं। र 


:. गरु 5. मंत्रिपरिषद की सलाह से ही राज्यसभा के पकएजातहा सा? बारह सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत 
किए जाते हैं। 


इस प्रकार मंत्रिपरिषद संसद की तसी है और स्वामिनी भी | शिशु इस अर्थ में कि | 
संसद मंत्रिपरिषद की जननी होती है। मंत्रिपरिषद के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं। साथ ही 
मत्तिपरिषद त की स्वामिनी भी है। स्वामिनी इस अथे में कि मंत्रिपरिषद का संसद प्र पूर्ण 
 _ प्रभुत्व रहता है। 


प्रधानमंत्री : अधिकार, शक्ति और स्थिति | 
प्रधानमन्त्री भारत की संसदात्मक व्यवस्था का सर्वाधिक सशक्त पक्ष है । यदि मंत्रि- 
) . परिषद भारत के संसदात्मक यान का प्रमुख चक्र हैं, तो प्रधानमन्त्री उस चक्र का प्रमुख संनालक | 
 है। यदि मंत्तिपरिपदे संसदात्मक व्यवस्था का प्रमुख प्रासाद है तो प्रधानमन्त्री उस प्रासाद का 
 आधारःस्तम्भ है। | 
क “यदि मंत्रिपरिषद भारत की राजतैतिक व्यवस्था का सौरमण्डल है तो प्रधानमन्त्री वह 
सूय है जिसके चारों ओर वह सीर-मण्डल आवृत्तियां लेता है।” दूसरे शब्दों में प्रधानमन्त्री 
भारत की संसदात्मक व्यवस्था का हृद-स्थल है, उसका जीवन है, उसका अपरिहाग्रं आधार है। | 
i: भारतकी राजनीतिक व्यवस्था में प्रधानमन्त्री की इस महती भूमिका के परिचय के 
` लिए हमें उसकी शक्ति और स्थिति पर एक दृष्टि डाल लेना आवश्यक है । अध्ययन को सुविधा 
ह की दृष से हम भारत के प्रधानमन्त्री के अधिकार, शक्ति और स्थितिका अवलोकन अग्रलिखित 
रूप में कर सकते हैं-- 
7. अधानमानत्ी मन्त्रिपरिषद के जन्म ओर जोवन का प्रधात स्रोत है-प्रधानमन्त्री का 
सर्वोपरि और सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य अपनी मन्तिपरिपद की रचना है । राष्ट्रपति द्वारा 
भानमती अपनी 


दबा मन्त्रिपरिषद का निर्माता तो होता ही है, साथ ही वह उसका जीवन-ल्ोत: - | 
होता. के मध्य विभागों का वितरण करता तथा यह निश्‍चय | 
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इतिहास में इस प्रकार के उदाहरणों की कमी नहीं है जवकि प्रधानमन्त्री की कृपा से बंचित होने 
पर उस मन्त्री को मन्त्रिपरिषद से हटना पड़ा। यदि कोई मन्त्री प्रधानमन्त्री के आग्रह करने पर | 
भी त्यागपत्र नहीं देता तो प्रधानमन्त्री अपनी पुरानी मन्त्रिपरिषद का त्यागपत्र देकर नई 
मन्त्रिपरिषद का गठन कर सकता है और इन नई मन्त्रिपरिषद के गठन में वह ऐसे मन्त्री को 
अलग कर सकता है। इस प्रकार मन्त्रियो के अस्तित्व की बागडोर प्रधानमन्त्री के हाथों में रहती 
है। इस प्रकार प्रधानमन्त्री मन्त्रिपरिषद के जन्म, जीवन और अन्त का-स्रोत होता है। जैसा कि 
एक विद्वान्‌ लिखा. है कि “मन्त्रिपरिषद की रचना और संगठन में प्रधानमन्त्री को जितनी 
शक्तियाँ प्राप्त हैं, उतनी संसार के किसी तानाशाह को भी प्राप्त नहीं हैं।” 


2. मन्त्रिपरिषद का प्रमुख संचालक है-प्रधानमन्त्री मन्त्रिपरिषद के जन्म और जीवन 
का ही स्रोत नहीं होता, प्रत्युत वह मन्त्रिपरिषद का प्रंधान संचालक भी होता है। प्रधानमन्ती 
ही मन्त्रिपरिषद तथा ..मन्त्रिमण्डल की अध्यक्षता करता है। वही मन्त्रिपरिषद को कार्यवाही 
संचालित करता है। वही विभिन्न मंत्नालयों के मध्य समन्वय स्थापित करता है । वही समस्त 
मन्त्रियों को आवश्यक निर्देश दे समग्र: शासन पर नियन्त्रण रखता है। इस प्रकार प्रधानमन्त्री 
मन्त्रिपरिषद का प्रधान और सशक्त संचालक होता है। प्रधानमन्त्री अपने इस दायित्व का 
निवेहन दो सचिबालयों के माध्यम से करता है ! प्रधानमन्त्री का सचिवालय तथा मन्त्रिपरिषद 
का सचिवालय ऐसे ही सचिवालय हैं। 


3. लोकसभा का नेता-प्रधानमन्त्री बहुमत दल का नेता होता है। लोकसभा में बहुमत 
दल की प्रधानता होती है। अतएव प्रधानमन्त्री लोकसभा में दल का प्रभावशाली नेता होता है । 
लोकसभा के नेता के रूप में प्रधानमन्त्री सदन की कार्यवाही में प्रमुख भूमिका अदा करता है। 
उसके निर्देशन और नियन्त्रण में मन्ब्रिपरिषद के मन्त्री सदन के पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देते 
हैं। प्रधानमन्त्री ही सदन में अपने दल की नीति का प्रधान वकता और प्रधान पक्षपोपक होता 
है । बही सदन में शासन की प्रमुख नीतियों की घोषणा करता है। वही सदन के सदस्यों को 
महत्वपुर्ण राष्ट्रीय समस्याओं तथा उन समस्याओं के समाधान के लिए सरकार द्वारा किए गए 
प्रयासों से अवगत कराना है। दसीय सवेतक (९21५ ४/८१) द्वारा वह अपने दल के सदस्यों 
कों आवश्यक निर्देश देता है। वह सदन का समय-विभाजन तथा कार्यक्रम तैयार करता है। वही 
सरकारी तथा निजी कार्यों का समय निर्धारित करता है। लोकसभा में व्यवस्था बनाए रखने के 
लिए बह लोकसभा के अध्यक्ष की सहायता करता है। ०८6१. (: आटफीऽि 1) 
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4. मन्त्रिपरिषद ओर राष्ट्रपति के बीच को कड़ी-प्रधानमन्त्री मन्त्रिपरिषद आर 
राष्ट्रपति के वीच की कड़ी का कार्य करता है । संवेधानिक व्यवस्था के अनुसार राष्ट्रपति को 
शासन-सम्वन्धी गतिविधियों की सूचना देने का प्रधान कार्य प्रधानमन्वी का ह अन्य मन्तियों 
को सीधे राष्ट्रपति को शासन के विषय में कोई सूचना देने की आवश्यकता नहं. होती । राष्ट्र- 
पति भी प्रधानमन्त्री के माध्यम से किसी मंत्रालय के किसी निर्णय की सूचना माँग सकता है। 
इस प्रकार प्रधानमन्त्री वह माध्यम है, वह कड़ी है जो राष्ट्रपति और मन्त्रिपरिषद को एक-दूसरे 
से जोड़ती है। 

5. राष्ट्रीय नीति का प्रधान निर्माता-प्रधानमन्त्री राष्ट्रीय नीति का प्रधान निर्माता 


होता है। वही देश की आन्तरिक और विदेशी नीति का प्रमुख सूत्रधार होता है। उसके द्वारा 
निर्धारित नीति के अनुसार राष्ट्रीय शासन की गति-दिशा निर्धारित होती है। उदाहरण के लिए 
भारत के प्रथम प्रधानमन्त्री पं० जवाहरलाल नेहरू ने भारत की वैदेशिक नीति के जो आदश. 
निर्धारित किए थे, वे आदर्श आज भी हमारी वैदेशिक नीति के आधार बने हुए हे । इसी प्रकार 
इन्दिरा गांधी ने भी अपने शासन-काल में राष्ट्रीय और वेदेशिक नीति की दिशा में अनेक मान- | 
दण्ड निर्धारित किए हैं। : 
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6. राष्ट्र के उच्च पदों को नियुक्ति का प्रधान खरोत है--राष्ट्र के शासन से डु 
अनेक उच्च पद ई। इन उच्च पदों पर नियुक्ति का सैद्धान्तिक अधिकार राष्ट्रपति को है। किन्तु 
व्यवहार में इस अधिकार का प्रयोग प्रधानमन्त्री करता है। इस प्रकार निर्वाचन आयोग, वित्त 
आयोग, संघीय लोकसेवा आयोग आदि के अध्यक्ष एवं सदस्यों तथा विदेशों को भेजे जाने वाले 
राजदूतों आदि की नियुक्ति वस्तुतः उसो के हाथों में होती है । राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री के परामश 
पर ही ये नियुक्तियां करता है, अपनी इच्छा से नहीं ।. ; 

7. दल को नेता-प्रधानमन्त्री संसद में अपने दल का नेता तो होता ही है, साथ हो 
संसद के बाहर भी अपने दल का प्रधान नेता माना जाता है। वह अपने दल का प्रतीक और 
प्रधान प्रतिनिधि कहा जाता है। दल के संगठन, रचना में दल के कार्यक्रम ओर नीतिके 
निर्धारण में उसी का स्वर प्रधान मांना जाता है । निर्वाचनों में दल के प्रत्याशियों के चयन में 
उसका ही प्रमुख प्रभाव होता है। देश के निर्वाचनों में उसका दल प्रधानमन्त्री को ही आधार 
मानकर चुनाव लड़ता है। एक प्रकार से संसद के महानिर्वाचन. प्रधानमन्त्रो के महानिर्वाचन 

. माने जाते हैं। दल में प्रधानमन्त्री की भूमिका क्रितनी प्रभाव होती है, इसका जीवन्त उदाहरण 
इन्दिरा कांग्र सं है! 

8. राष्ट्र का नेता--प्रधानमन्त्री अपने दल का ही नेता नहीं होता, प्रत्युत वह सारे राष्ट 
का नेता माना जाता है। सारा राष्ट्र उसे अपना प्रधान मानता है। उसकी वाणी राष्ट्र को वाणी 
. मानो जाती है। राष्ट्रीय और अपने देश से सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं.के समाधान में 
Ey सारा राष्ट्र उसी से मुख्ये आशा करता है। इस प्रकार वह किसी एक प्रदेश का, क्षेत्र का, व 

या जाति का नेता न होकर सारे राष्ट्र का नेता माना जाता है। 
9, अन्तर्राष्ट्रीय जगत्‌ में राष्ट्र का प्रतिनिधि--प्रधानमन्त्री अन्त में 
का प्रधान प्रतिनिधि माना जाता है। वही देश की वैदेशिक नीति का को वेळी) 
वैदेशिक सम्बन्धों में राष्ट्र के दृष्टिकोण का वही प्रमुख उद्घोषक होता है, वही वैदेशिक संबंधो | 
की रूपरेखा निर्धारित करता है। विदेशों के साथ की जाने कली वाली सन्धि या समझोता 
के सम्पन्न करने में उसी का'नेतृत्व प्रधान होता है। वही प्रमुख अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनोंं 
भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए स्वयं सम्मिलित होता या अपने प्रतिनिधि भेजता है। ब ` 
कि ह सुरक्षा, हा विस्तार के लिए समय-समय पर विदेश-यात्राए कर |" 
हि अ्था हे कोण, आकांक्षाओं और आदर्श को विश्व के राजनैतिक रंगमंच पर्य 
निष्कर्ष 


कर इस प्रकार प्रधानमन्ती भारत की राजनैतिक व्यवस्था का अत्यन्त सशक्त पक्ष है! उत 
! ह शक्तियाँ प्राप्त हैं। भारतीय प्रधानमन्त्री की स्थिति और शक्तियों ल 
डॉ हुए प टी० साहू ने कहा था कि “प्रधानमन्त्री: की शक्तियों को देखकर मुझे ऐसा | 
र लगता है कि यदि वह चाहे तो किसी भी समय देश का ताना शाह वन सकता है ।” | 
इसमें कोई सन्देह नहीं कि भारत की राजनेतिक व्यवस्था मे प्रधानमन्त्री का पद भत | 
प्रभावी और शक्तिशाली पद है। यदि प्रधानमन्त्री के पद पर आसीत व्यक्ति प्रखर 
वानी है तो वह अपने पद को ओर भो प्रभावशाली बना सकता है। उदाहरण न 
' लिए, भारत के प्रथम प्रधानमन्त्री पं० जवाहरलाल नेहरू के व्यक्तित्व के कारण उनकी "| 
अत्यन्त प्रभावशाली वन गया था | जैसा कि श्रोनिवास आयंगर ने लिखा है कि “जब वे ( J 
नेहरू) आ में पहुंचते थे, चाहे वह स्थायी समिति. की सभा हो, चाहे कोई सावज | 
ह स नो प्रकार की सभाओं में वे समान प्रभाव डालते थे। डी की आँखें उन्हीं की ग 
६ हवू स्पेन्दककुछ वर्षता वरि स्त्रिया हतप्रभ-सी'हो जाती । 
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लघु एवं अति लघु उत्तरीय प्रश्‍न और उनके उत्तर 


लघु उत्तरीय प्रश्‍न और उनके प्रश्‍न 


प्रश्‍न 1 केन्द्रीय मंत्रिपरिषद का गठन केसे होता है ! 

उत्तर--राष्ट्रपति लोकसभा के बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त 
करता है। प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के अन्य मंत्रियों की नियुक्तिं | 
करता है! 

प्रशन 2 -द्या राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की इच्छा के विरुद्ध केन्द्रीय मंत्रिपरिषद के मंत्रियों 
की नियूपितं कर सकता है? 

` उत्तर--राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री को सलाह्‌ के बिना किसी व्यक्ति को मंत्रिपरिषद पद 

पर नियुक्त नहीं कर सकता । यदि राष्ट्रपति प्रधान मंत्री की सलाह के बिना किसी व्यक्ति को 
मंत्री नियुक्त करता है तो प्रधान मंत्री अपना त्याग-पत्न देकर संवैधानिक संकट उत्पन्न कर 
सकता है । | 
प्रश्न 3--क्या राष्ट्रपति केन्द्रीय मंत्रिपरिषद को सलाह के बिना शासन कर सकता है? 

उत्तर--राष्ट्रपति भारत को संसदात्मक व्यवस्था का संवैधानिक प्रधान है । संविधान 
के अनुसार वह मंत्रिपरिषद ` की सलाह से कार्य करने के लिए बाध्य है। संविधान में ऐसा कोई 
प्रावधान नहीं है जिसके अनुसार राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह और सहायता के बिना कार्य 
करे। र 
; प्रश्न 4--क्या राष्ट्रपति के प्रधानमंत्री या उसको मंत्रपरिषद को अपदस्थ कर 
सकता है ? 

उत्तर--कोई भी राष्ट्रपति तब तक किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री पद से अपदस्थ या 
हटा नहीं सकता जब तक कि उस व्यक्ति को लोकसभा के बहुमत का समर्थन प्राप्त है । 

प्रशन 5 कया राष्ट्रपति स्वेच्छा से किसी व्यक्ति को प्रधानमन्त्री पद पर नियुक्त कर 
सकता है ? 

उत्तर--राप्ट्रपति प्रधानमन्त्री पद पर उसी व्यक्ति को नियुक्त कर सकता है जो लोक- 
सभा में बहुमत दल का नेता हों अथवा जिसे लोकस भा के बहुमत का समर्थन प्राप्त हो। अतएव 
राष्ट्रपति प्रधान मंत्री की नियुक्ति में मनमानी नहीं कर सकता | . 


प्रश्न 6-क्या प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति को शासन-सभ्बन्धो गतिविधियों को सुचना देते 
केलिएबाध्यहे! र 

उत्तर--संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार प्रधानमंत्री को शासन की प्रमुख गतिविधियों 
से अवगत कराना आवश्यक है। पर प्रधान मंत्री राष्ट्रपति को शासन-सम्बन्धी किन बातों को 
कैसे और कब सूचना देगा, यह प्रधान मंत्री की इच्छा पर निर्भर करेगा । 

प्रश्‍न 7--सामृहिक उत्तरदायित्व का वया आशय है? . | 

उत्तर--सामूहिक उत्तरदायित्व से यह आशय है कि मंत्रिपरिषद के सदस्य अपनी नीति 
और कार्यों के लिए सामूहिक रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं। 

प्रश्‍न 8--केन्द्रीय मन्त्रिपरिषद के मन्तियो के लिए कपा योग्यताएं आवश्यक हैं ? 


उत्तर--(1) उसे संसद के किसी सदन का सदस्य होना चाहिए, (2) यदि कोई व्यक्ति | 
मंत्रिपरिषद का सदस्य निर्वाचित कर लिया जाता है, किन्तु संसद का सदस्य नहीं होता तो उसे 


छह महीने कष. भुन्दर संसद का सदस्य चन लिया जाना चाहिए र 
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प्रश्न 9--केन्द्रीय मन्त्रिपरिषद की पाँच विशेषताएँ बताइये । क 
उत्तर--(1) मंत्रिपरिषद का प्रधान प्रधानमंत्री होता है। (2) मंत्रिपांरेषद डा सदस्य 
संसद के बहुमत दल के सदस्य होते हैं। (3) मंत्रिपरिषद सामूहिक ला से लोकसभा कै प्रति 
उत्तरदायी होती है। (4) मंत्रिपरिषद के सदस्य शासन-सम्बन्धी मामलों और नीति. में एकमत 
होकर कार्य करते हैं। 
प्रश्त 10--मन्त्रिपरिषद ओर मन्त्रिमण्डल में क्या अन्तर है ? 
मंत्रिपरिषद की 'सदस्य-संख्या विशाल होती है। इसमें सभी श्रेणियों, यथा केविनेट 
(मंत्रिमण्डल-स्तर) के मंत्री, राज्य मंत्री तथा उपमंत्री सम्मिलित होते हैं जव कि मंत्रिमण्डल 
में मंत्रिपरिषद के मंत्रिमण्डल-स्तर के मंत्री सम्मिलित होते हैं। 
` प्रश्‍न 11--केन्द्रीय मन्त्रिपरिषद के पाँच मख्य कार्य बताइये। 
उत्तर-(1) मतिपरिषद शासन की नीति निर्धारित करती है। (2) कायेपालिका- 
सम्बन्धी कार्यो को करती है । (3) शासन-सम्बन्धी महत्वपूर्ण नियुक्तियाँ करती है॥ (4) देश की 
या का संचालन करती,है। (5) युद्ध तथा शान्ति सम्बन्धी कार्यों का संचालन 
करती है। 
प्रश्‍न 12--प्रघानमन्त्री के पाँच मुख्य कार्य बताइये । 
CE उत्तर- (1) प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का निर्माण करता है। (2) मंत्रिपरिषद के 
) मं के प्रध्य विभागों का वितरण करता है! (3) राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद फे मध्य कड़ी 


का स है। (4) राष्ट्र की नीति का निर्माण करता है । (5) लोकसभा में अपने दल 
का नेतृत्व करता है। र 


अति लघु प्रन और उनके उत्तर 
प्रश्‍न 1-प्रधानमन्त्री को नियुक्ति कोन करता है? 
_ उत्तर--पअधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। 
र अश्न 2--राष्टरपति प्रधानमन्त्री के पद पर किस व्यक्ति को नियुक्त करता है? 
_2तर-यष्टूपति लोकसभा के बहुमत दल के नेता की प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। 


प्रश्‍न 3-मन्त्रिमण्डल या मन्त्रिपरिषद की बैठकों की कोन अध्यक्षता करता है? 
उत्तर-प्रघान मंत्रा | 


प्रश्न 4--मस्त्रिपरिषद संसद के किस सदन के प्रति उत्तरदायी. होती है ? 
उत्तर-लोकसभा के प्रति । 
प्रश्न 5--मन्त्रिपरिषद के सदस्य किसके सामने शपथ ग्रहण करते हैं? 
उत्तर-राष्ट्रपति के सामने । | 

प्रश्न 6--सन्त्रियों को कितनी श्रेणियाँ होतो हैं ? 

उत्तर-(1) कैबिनेट मंत्री, (2) राज्य मंत्री, (3) उपमंत्री । | 
प्रश्‍न 7--संसद के किस सदन में मन्तिपरि प पास | 
पर मन्तिपरिषद को त्याग-पत्र देना होता है? ह (गीरा का मसा “प 
उत्तर--लोकसभा में। 
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महत्वपूर्ण प्रश्‍न 


निवन्धात्मक प्रश्‍न 


1. केन्द्रीय मन्त्रिपरिषद के निर्माण, कार्यो तथा अ धिकारो पर प्रकाश डालिए । 
(उ० प्रः, 1990) 


2, केन्द्रीय मन्त्रिपरिषद का संगठन कँसे होता है ? उसके क्या अधिकार हैं ? 
3. भारत की मन्त्रिपरिपद की प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। 
4. प्रधानमन्त्ी की नियुक्ति कसे होती है? उनके अधिकारों और कर्तव्यों का उल्लेख 
कौजिए। ड्या (उ० प्र०, 1983) 
5, 'प्रधानमन्त्री मन्त्रिपरिपद-रूपी मेहराव का मुख्य प्रस्तर है ।' व्याख्या कीजिए । 
6. भारत में संसद मन्विपरिषद पर किस प्रकार नियंत्रण रखती है ? 
, (उ० प्र, 1979) 
7. मन्त्रिपरिषद का निर्माण कैसे होता है? उसका राष्ट्रपति और लोकसभा के साथ 
सम्बन्ध बताइए। (उ० प्रण, 19 9१ 
लघु प्रश्‍न 
1. भारतीय मन्त्रिपरिषद की चार विशेषताएँ बताइए। 
2. केन्द्रीय मन्त्रिपरिषद का गठन कँसे होता है ? 
3. केन्द्रीय मग्त्रिपरिषद का राष्ट्रपति से क्या सम्वन्ध है? 
4. केन्द्रीय मन्त्रिपरिषद का संसद से क्या सम्बन्ध ह्‌? 
5 मन्त्रिपरिषद पर संसद कैसे नियंत्रण रखती है? 
6. प्रधानमंत्री के कार्यं और अधिकार पर प्रकाश डालिए। 
___ १. केन्द्रीय मंत्रिपरिषद के पाँच कार्य बताए। 
अति लघु प्रश्‍न 
1. प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता हैं 
2. राष्ट्रपति किस व्यक्ति को प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त करता है ? 
3, मंत्रिपरिषद संसद के किस सदन के प्रति उत्तरदायी होती है? 
4. मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति किसकी सलाह से कौन करता है ? 
5, मंत्रिपरिषद और मंत्रिमण्डल में क्या अन्तर है! 
6 मंत्रिपरिषद के दो काये वताइए। 
7. मंत्रिपरिषद का कार्यकाल कया है? , 


8, केन्द्रीय मंत्रिपरिषद-रूपी मेहराव का मध्य प्रस्तर कौन कहलाता है ? ल 
(उ० प्रण, 1985) प्र 


~ 


“संसद साहत.को हाजतेत्िक  व्यव्तत्या का ताकत के है वह राष्ट्र का लघु 
दर्षण, देश को सर्वोच्च व्यवस्थापिका तथा राष्ट्र की संप्रभुता 
का जीवन्त प्रतोक है।” 


अध्याय.13 


भारतीय संसद 


७ संसद का स्वरूप ७ लोकसभा का संगठन ७ लोकसभा के निर्वाचन की विशेषताएँ 
७ लोकसभा के पदाधिकारो : अध्यक्ष ७ लोकसभा को शक्ति और कार्य ० राज्यसभा 
का संगठन ७ राज्यसभा के अधिकार और कार्य ७ संसद को विधायी प्रक्रिया ७ लोकसभा 


और राज्यसभा का सम्बन्ध ७ राज्यसभा को स्थिति का मूल्यांकन ७ संसद को शक्तियाँ . 


ओर कार्य 

आमुख 
2 संसद भारतीय संघ की व्यवस्थापिका-शक्तियों का प्रधान केन्द्र-स्थल है। वही देश की 
 संसदात्मक व्यवस्था का प्रतीक और प्रहरी है। वही भारत के प्रतिनिधिमूलक लोकतंत्र की 
_ आधारशिला है। वही भारतीय जनता की संप्रभु शक्ति को अभिव्यक्ति का सवल माध्यम है 
तथा वही राष्ट्र की आकांक्षाओं, आदर्शों और आवश्यकताक्षों के मुखरित करने का प्रधान 
उपकरण है। 

द भारतीय संविधान के अनुसार भारतीय संसद का निर्माण राष्ट्रपति, लोकसभा तथा 
राज्यसभा से मिलकर होता है। लोकसभा जनता का जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचत 
सदन है जबकि राज्यसभा परोक्ष रूप से निर्वाचित प्रतिनिधियों का आगार है । 


यहाँ हम भारतीय-संसद के संगठन, शक्ति और कार्यो पर प्रकाश डालेंगे । 


भारतोय संसद 
र i क. । | 
लोकसभा _ न राष्ट्रपतिः राज्यसभा 
प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन (परोक्ष रूप से निर्वाचित सदन) 
अधिकतम संख्या -- अधिकतम संख्या 250 
र निर्वाचित 545 निर्वाचित 238 
गोनीत एंग्लो-इण्डियन 2 मनोनीत 12 
लोकसभा 


' लोकसभा भारत को द्विसदनात्मक (दो सदनवाली) व्यवस्थापिका का प्रथम और 
[घि सदन है । इस प्रकार यह लोकप्रिय सदन है। इसे भारत की राजनैतिक व्यवस्था का 
संसदात्मक शासन का प्राण तथा संवैधानिक पद्धति का केन्द्रबिन्दु कहा जा सकता है। 
का संगठन . ह 

भारतोय संविधान की मुल व्यवस्था में लोकसभा की अधिकतम सदस्य-संख्या 500 
गई थी। किन्तु देश की बढ़ती हुई जनसंख्या के प्रकाश में वाद में इस संख्या 
किया गया। अन्तिम परिवर्तन सन्‌ 1973 ई० के 31वें संशोधन अधिनियम 
अधिनियम द्वारा लला को अधिकतम संख्या 547 निर्धारित 


कषद 


१९७४5 निर्वाचित ` 


i 
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सदस्यों में से 525 भारतीय संघ के राज्यों की जनता द्वारा (तथा 20 केन्द्र-शासित क्षेत्रों द्वारा 
निर्वाचित होगे । ; 

इसके अतिरिक्त भारतीय संविधान में यह व्यवस्था की गई है कि प्रति दस वर्ष पश्चात्‌ 

होने वाली जनगणना के आधार पर 'परिसीमन आयोग? लोकसभा में राज्यों तथा केन्द्र-शासित 

क्षेत्रों के प्रतिनिधियों . को संख्या निश्चित करेगा । संविधान की इस व्यवस्था के अन्तर्गत 1971 

ई० की जनगणना के आधार पर भविष्य के लिए लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों को संख्या 542 

निश्चित की गई है.। 


42वें संबेधानिक संशोधन के अनुसार व्यवस्था को गई है कि लोकसभा और राज्य को 
विधानसभाओं की सदस्य-संख्या में 2001 ई० तक कोई परिवर्तन नहीं किया जायगा । बह 
संख्या वही रहेगी जो 1971 ई० की जनगणना के आधार पर निर्धारित की गई है। 


` लोकसभा के सदस्यों को योग्यताएं -- लोकसभा की सदस्यता के लिए वही व्यक्ति खड़ा 
हो सकता है जिसमें निम्नलिखित योग्यताएं हों-- 

1. बह भारत का नागरिक हो। 

2. 25 वर्ष की आयु पुरी कर चुका हो। 

3. ऐसी योग्यताएं रखता हो जिसे संसद ने विधि द्वारा निश्चित किया हो। 

4. उसमें संसद द्वारा निर्धारित किसी भी प्रकार को अयोग्यता न हो। 


लोकसभा को सदस्यता के लिड्‌ अयोग्यताएँ -- लोकसभा की सदस्यता के लिए योग्यताओं 
के साथ ही कतिपय अयोग्यताओं का भी उल्लेख किया गया है । ये अयोग्यताएं इस प्रकार हैं-- 


1. वह भारत सरकार अथवा किसी राज्य सरकार को सेवा में लाभ के पद पर न हो। 
परन्तु वे पद जिन्हें संसद ने इस दृष्टि से मुक्त कर दिया है, लाभ के पद नहीं माने 
जायेगे । भारतीय संघ एवं राज्यों के मंत्री, संसद-सचिव सथा उपमुख्य सचेतक 
पद इसी प्रकार के हैं। 

2. वह किसी न्यायालय द्वारा पागल करार कर दिया गया हो। 

3. वह उन्मुक्त दिवालिया न हो 

4. वह किसी. विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त कर चुका हो अथंवा किसी अन्य 
राष्ट्र के प्रति निष्ठा रखता हो। 

5. वह निर्वाचन-सम्बन्धी किसी अपराध का अपराधी हो। 

6. वह किसौ अपराध में दो वर्ष से अधिक सजा पाया हो और इस प्रकार सजा से मुक्त ` 
हुए उसे 5 वर्ष से अधिक न हुआ हो। 

7. वह किसी सरकारी नौकरी से भ्रष्टाचार के आधार पर निकाला गया हो। 

8- वह संसद द्वारा बनाए गए किसी नियम के अनुसार .सदस्यता के लिए अयोग्य | 
ठहराया गया हो। पला ea 

लोकसभा का मतदाता होने के लिए आवश्यक लोकसभा के निर्वाचन में द 
मतदाता होने के लिए निम्तलिखित योग्यताएं निर्धारित की गई हैं— द 


1. वह भारत का नागरिक हो। 

2, उसकी आयु 18 वर्ष की हो चुकी हो । र म 
3. निर्वाचन-क्षेत्र में कम-से-कम 180 दिनों तक रह चुका 

4. उसमें संसद द्वारा निर्धारित किसी भी प्रकार की अयोग्यता न हो। 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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लोकसभा के निर्वाचन की विशेषताएं 


भारतीय लोकसभा के निर्वाचन की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं-- - 

1. प्रत्यक्ष निर्वाचन--भारतीय` लोकसभा के निर्वाचत की एक मुख्य विशेषता यह है 
कि लोकसभा का निर्वाचन प्रत्यक्ष प्रणाली के अनुसार होता है। प्रत्यक्ष निर्वाचन का अर्थ यह 
है कि जनता स्वयं अपने प्रतिनिधियों का निर्वाचन करती है । 

ण 2. निर्वाचन-क्षेत्रो को समानता--लोकसभा के सदस्यो के निर्वाचन के लिए प्रत्येक 
राज्य को समान निर्वाचन-क्षेत्रो मे विभाजित कर दिया जाता है। प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों 
को संख्या कितनी होगी, इसका निश्चय संसद करती है। संसद ने इस आशय का अधिनियम 
बनाकर यह निश्‍चित कर दिया है कि भारतीय संघ के किस राज्य या किस केन्द्र दारा प्रशासित 
क्षेत्र से कितने सदस्य निर्वाचित किए जायेंगे । 

| 3. पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए स्थानों का संरक्षण--लोकसभा में भारत के पिछड़े 
वर्ग के लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के लिए स्थान. + 
सुरक्षित कर दिए गए हैं। इससे लोकसभा में वे निश्चित संख्या में आ सकेंगे। 1980 ई० के | 
45वें संशोधन अधिनियम के अनुसार इन स्थानों को अगले दस वर्षों के लिए पुनः सुरक्षित कर 
दिया गया है। पहले यह व्यवस्था 1980 इ, तक के लिए थी । 
4, संयुक्त निर्वाचन-क्षेत्र--लोकसभा के निर्वाचन की अन्य विशेषता संयुक्त निर्वाचन- 
 पद्धतिहे। इसका अर्थ यह है कि विभिन्न घ॒र्मो या सम्प्रदाय के लोगों के लिए पृथक्‌ निर्वाचन- 
| क्षेत्रों की व्यवस्था नहीं है। सभी धर्मों और सम्प्रदाय के लोगों--हिन्दू, मुसलमान, सिक्ख; 


i 


_ इसाई, पारसी इत्यादि के लिए मिले-जुले निर्वाचन-क्षेत्रो की व्यवस्था है। 
>, गुप्त मतदान-पद्धति-निर्वाचन में गुप्त मतदान-प्रणाली' अपनाई गई है । इसलिए 
_ मतदाता केन्द्र में जाकर अपना मत डाल आता है। इस प्रकार की व्यवस्था रहती है कि उसमें 
यहु पता नहीं चल पाता कि किसी मतदाता ने अपना मत किसे दिया। 


6. वयस्क मताधिकार- लोकसभा के निर्वाचन को अन्य विशेषता वयस्क मताधिकार 


प्रणाली है। इसके अनुसार भारत का प्रत्येक वयस्क नागरिक जो कुछ शते पूरी करता है, त 
_ लोकसभा का मतदाता हो सकता है। ~ 
.__ _ लोकसभा का कार्यकाल--मूल संविधान की व्यवस्था के अनुसार लोकसभा का कार्यः 
काल 5 वर्ष रखा गया था, किन्तु 42वें संशोधन अधिनियम (1976) द्वारा यह कार्यकाल 6 वर्ष 
कर दिया गया । वाद में 44वें संशोधन अधिनियम द्वारा उसे पुनः 5 वर्ष कर दिया गया। इस 
प्रकार वर्तमान समय में लोकसमा का कार्यकाल 5 वर्ष है। 
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1. थ्री एस० एस० मोर ने अपनी पुस्तक “भारतीय संसद : व्यवहार एवं प्र क्रिया” में. 
[परिस्थितियों को चर्चा की है जब कि लोकसभा को उसके कार्यकाल समाप्त होने के पूर्व 
जाय 1 ये परिस्थितियां इस प्रकार हैं-(1) जब लोकसभा राष्ट्र की इच्छा को 

में हो। (2) जब का किसी महत्वपूर्ण विषय पर लोकसभा में 


) जब प्रघानमन्त्रो को यह प्रतीत 'हो.कि,रिर्वाचकरो.को इहुछ़ा जानने का 


र 
यह्‌ प्र 
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__ संवैधानिक व्यस्था के अनुसार लोकसभा का कार्यकाल साधारण स्थिति में बढ़ाया 
नहीं जा सकता, किन्तु संकटकाल की घोषणा करने पर संसद कानून बना कर नबा 
पहले एक वर्ष तक बढ़ा सकती है । किन्तु इस अवधि को एक बार में एक वर्ष से अधिक के लिए 
नहीं बढ़ाया जा सकता । यदि संकटकाल की घोषणा जारी रहती है तो संसद दो बार ओर 
कानून वनाकर इस अवधि को बढ़ा सकती है। इस प्रकार संकटकाल की अवधि. में इसे कुल 
न त हे अविक केर आढी सा जा सकला है । संकटकाल की समाप्ति होने पर लोक- 

[ल अधिक-से-अधिक लिए बढ़ाया 
लिए उसमें वृद्धि नहीं की जा सकती क सही” र गया पक 3 


लोकसभा की सदस्यता का अन्त केसे होता है ? 


संविधान में कतिपय ऐसे प्रावधान हैं जिनके आधार पर लोकसभा के किसी सदस्य को 

सदन की सदस्यता से वंचित किया जा सकता है। ये प्रावधान इस प्रकार है-- 

1. यदि कोई व्यक्ति एक या अधिक निर्वाचन-क्षेत्र स लोकसभा का सदस्य निर्वाचित 
हो जाता है तो उसे केवल एक क्षेत्र से निर्वाचित माना जायगा, उसे दूसरे निर्वाचन- 
क्षेत्र से त्यागपत्र देना होगा। उदाहरण के लिए, श्रीमती इन्दिरा गांधी 1980 ई० 
की जनवरी के निर्वाचन में दक्षिण में मेढक और उत्तर में रायबरेली दोनों स्थानों 
से निर्वाचित हुई । संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार वे केवल एक ही क्षेत्र का प्रति- 
निधित्व कर सकती थीं। अतएव उन्होंने रायबरेली क्षेत्र की सदस्यता से अपना 
त्यागपत्र दे दिया था। 

2. यदि कोई व्यक्ति राज्य की विधान सभा, विधान-परिपद्‌ और लोकसभा तीनों का 
सदस्य चुन लिया जाता है तो उसे केवल एक का ही सदस्य माना जायगा। अन्य 
स्थानों से उसे त्यागपत्र देना होगा । 

3. यदि कोई सदस्य लोकसभा का सदस्य होने के बाद कोई सरकारी सेवा प्राप्त कर 
लेता है तो उसे लोकसभा की सदस्यता से त्यागपत्र देना होगा । 


4. यदि लोकसभा का कोई सदस्य संसद के अधिवेशन से निरन्तर 60 दिन तक 
अनुपस्थित रहता है तो उसका स्थान रिक्त घोषित कर दिया जायगा । 


5, यदि लोकसभा ने सदन के विशेषाधिकारों की अवहेलना के लिए किसी सदस्य को 


आ) दण्डित कर उसे सदस्यता से बंचित कर दिया है तो वह सदस्य सदस्यता से वंचित 


माना जायगा ।: 


6. कोई सदस्य स्वेच्छा से भी सदन की सदस्यता से त्यागपत्र दे सकता है। उदाहरण 
के लिए जनवरी, 1980 ई० के निर्वाचन में श्री हेमवती नन्दन हया णा इन्दिरा 
काँग्रेस के टिकट से लोकसभा के सदस्य चुने गए। कुछ कारणों से उन्होंने इन्दिरा 
कांग्रेस की सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया । साथ ही उन्होंने लोकसभा की सदस्यता 

. से भी त्यागपत्र दे दिया। र 


1. उदाहरण के लिए 1978 ई० के एक संसदीय उपनिर्वाचन में श्रीमती इन्दिरा गांधी _ 
कर्णाटक में चिकमंगलूर से लोकसभा के लिए निर्वाचित हुई । किन्तु सदन में जनता पार्टी का _ 
बहुमत था । जनता पार्टी ने लोकसभा में श्रीमती इन्दिरा गांधी के विरुद्ध सदन में यह आरोप ._ 
लगाया कि उन्होंने अपने प्रधातमंत्री-काल में सदन के विशेषाधिकारों को अवहेलना की: है। इसी | 


पास कर उन्हें सदन की सदस्यता से वंचित कर दिया था। 


. आधार परुःळोकसभएते मली. हिमा. के वि 2 दिस स्व 7,१78 ई० को प्रस्ताव 
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लोकसभा के पदाधिकारी : अध्यक्ष 


सदन की कार्यवाही: को सुचार रूप से चलाने के लिए कुछ पदाधकारियों की आवश्यकता 
होती है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ऐसे ही पदाधिकारी हैं। ; 


लोकसभा के निर्वाचन के उपरान्त सदन के पहले ही सत्र में लोकसभा के अध्यक्ष 

(3९485) का निर्वाचन होता है। सदन के सदस्य अपने सदस्यों में से ही किसी वरिष्ठ 
सदस्य को अध्यक्ष निर्वाचित करते है । सामान्यतया प्रधानमन्त्री प्रतिपक्ष या विरोधी दल के 
नेता से परामर्श करके अध्यक्ष के लिए नाम प्रस्तावित करता है। समान्यतया इस प्रकार प्रस्ता- 
___ वित व्यक्ति सवसम्मति से अध्यक्ष निर्वाचित हो जाता है । अध्यक्ष पद पर निर्वाचित हो जाने के 


अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष लोकसभा की अध्यक्षत। करता है। इसके अतिरिक्त 
लोकसभा के सदस्यों में से छह सदस्यों का एक मध्यक्ष-मण्डल(?थशाट of Chairmen) 


तयार करता है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में इस अध्यक्ष-मण्डल के सदस्यों में 
एक सदस्य सदन की अध्यक्षता करता है। | 


अध्यक्ष के अधिकार और कार्य 
लोकसभा का अध्यक्ष सदन का सर्वाधिक प्रभावशाली पदाधिकारी है। सदन की 


कार्यवाही के संचालन, सदन के अनुशासन और सदन के प्रशासन के क्षेत्र में उसे अनेक महत्वपूर्ण 


कार प्राप्त हैं। अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से अध्यक्ष के अधिकारों और कार्यों को ह्म 
शखिति रूप में रख सकते हैं-- 
अध्यक्ष के अधिकार ओर काये 


fe 3 नियंत्रण-सम्वन्धी प्रशासकीय अधिकार विशिष्ट अधिकार 
ओर कार्यं अधिकार और कार्य ओर कार्य और कायं 

- नियस-सम्बन्धी अधिकार और कार्य-अध्यक्ष के नियम-सम्बन्धी अधिकार और कार्य 

मुख्यतया निम्नलिखित हैं-. 

1, सदन के नेता के परामर्श से सदन की 
विविध कार्यवाही के लिए क्रम और 
समय निर्धारित करता है। 

2. संविधान तथा सदन की प्रक्रिया के 


के ह शार और कार्य 
गयम-सम्वन्धी न 
नियंत्रण-सम्बन्धी संस 


५ थे क £ द 
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करता तथा नियम-विरुद्ध प्रश्नों को अस्वीकृत करता है। उसकी अनुमति के बिना 
किसी प्रश्‍न या प्रस्ताव पर विचार नहीं हो सकता । 
4. वह किसी प्रश्‍न पर मत लेता है तथा उसके परिणाम की घोषणा करता है । 
5. वह सभा की कार्यवाही की नियम-सम्बन्धी आपत्ति (0०0६ ०† ०7५९7) पर निर्णय 
देता है। उसका निर्णय अन्तिम माना जाता है। 
6. वह सदन के समक्ष प्रस्तुत किसी संवैधानिक समस्या के समाधान के विषय में अपना 
निर्णय देता है। 
7. वह सदन की कायवाही से ऐसे शब्दों को निकाल देने का आदेश देता है जो उसको 
दृष्टि में मानहानिकारक, अशिष्ट, अनुचित तथा असंसदीय हैं। 


2, नियंत्रण-सम्बन्धी अधिकार ओर कार्य-अध्यक्ष के नियंत्रण-सम्बन्धी अधिकारों और 


कार्यों को हम संक्षेप में निम्नलिखित रूप में रख सकते हैं-- ; 


1. वह सदन में सुव्यवस्था तथा अनुशासन बनाए रखता है तथा अनुशासन भंग करने 
चाले सदस्यों के विरुद्ध कार्यवाही करता है। यदि कोई सदस्य उसको आज्ञा का 
उल्लंघन करता है तो वह उसे सदन से निष्कासित कर सकता है। आवश्यकता पड़ने 
पर वह किसी सदस्य को निलम्बित भी कर सकता है । 

2. यदि सदन में अव्यवस्था के कारण सदन की कार्यवाही चलाना असम्भव हो तो वंह 
सदन की बैठक स्थगित कर सकता है। 

3. वह सदन के सदस्यों को वोलने की अनुमति प्रदान करता है। सदन के सदस्य उसी 
को सम्बोधित कर अपना भाषण देते हैं। : 


4 वह सदन के सभा-भवन के अग्दर दर्शकों तथा प्रेस-प्रतिनिधियों के प्रवेश को नियंत्रित ; 


E 
5, बाद कोई सदस्य अंग्रेजी या हिन्दी या संविधान द्वारा स्वीकृत अपनी मातृभाषा में 
बोलना चाहता है तो अध्यक्ष उसे उस भाषा में बोलने की अनुमति देता है। 
6. यदि सदन में गणपूर्ति (कोरम) के बरावर सदस्य नहीं होते तो वह बेठक को स्थगित 
.या निलम्बित करता है । 
7. बह सदन-सम्वन्धी आवश्यक आदेशों को जारी करता है। नह 
3. प्रशासकीय अधिकार और कार्य-अध्यक्ष के प्रशासकीय अधिकारों और कार्यों के 


अन्तर्गत मुख्यतया निम्नलिखित अधिकार भोर कार्यं आते हैं-- 


1. वह लोकसभा के सचिवालय का प्रधान होता है। अतएव सचिवालय को व्यवस्था 
का प्रधान दायित्व उसी पर है । 

2. वह संसदीय कार्यवाहियों के कागज-पत्र की सुरक्षा की व्यवस्था करता है। पर 

3. वह सदन के सदस्यों, सदन के स्टाफ के जोवन ओर स्वतंवता तथा सदन की सम्पत्ति क. 


ता है। 
4. जे सदन के सदस्यो की सुविधाओं और विशेषाधिकारों की सुरक्षा करता है। 


5. बहुं सदन तथा सदन की समितियों की बैठकों की व्यवस्था करता है। हर 
4 विशिष्ट अधिकार -लोकसभा के अध्यक्ष के विशिष्ट अधिकार इस प्रकारहै-- | 
1. वह सदन द्वारा पारित विधेयक पर हस्ताक्षर करता है। 
2. वह यह निश्चित करता है कि कौन विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं । 
CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. . 
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3. वह कुछ संसदीय समितियों, यथा नियम समिति, सामान्य उद्देश्य समिति आदि का 
पदेन अध्यक्ष होता है। इसके अतिरिक्त वह अन्य संसदीय समितियों के अध्यक्षों 
की नियुक्ति करता है। 

4. वह संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता हे । 


5. वह्‌ सदन तथा राष्ट्रपति के मध्य एक कड़ी का कार्य करता है । 
अध्यक्ष की स्थिति का मूल्यांकन 


, अध्यक्ष के अधिकार ओर कार्यों के उपर्युक्त विवेचन से उसकी स्थिति का एक संकेत 
मिल जाता है। वस्तुतः लोकसभा का अध्यक्ष भारत की राजनैतिक व्यवस्था का एक अत्यन्त 
प्रभावशाली और महत्वपूर्ण पद है । वह लोकसभा की गरिमा और गौरव, सम्मान और मर्यादा, 
प्रतिष्ठा और प्रभुत्व का प्रतीक माना जाता है। भारत के प्रथम प्रधान मंत्री पं० जवाहरलाल 
नेहरू के शब्दों में “अध्यक्ष सदन का प्रतिनिधित्व करता है। वह सदन की मर्यादा का प्रतिनिधित्व 
करता है । और क्योंकि सदन राष्ट्र का एक विशिष्ट रूप में प्रतिनिधित्व करता है, अतएव 
अध्यक्ष राष्ट्र, स्वतन्त्रता और स्वाधीनता का प्रतीक वन जाता है।” इसी प्रकार अशोक मेहता 
ने कहा था कि “अध्यक्ष सदन के वयक्तिक और सामूहिक अधिकारों का रक्षा-कवच है।” अध्यक्ष 
' की स्थिति का मूल्यांकन करते हुए लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष श्री मावलंकर ने कहा था कि 
“संसदीय लोकतन्त्र के समग्र ढांचे में अध्यक्ष ही एकमात्र तानाशाह है, अर्थात्‌ वह अपनी शक्तियों 
__ का प्रयोग विना किसी पूर्व परामश अथवा किसी की सहमति से करता है। उसकी सत्ता को कोई 
` _ चुनौती नहीं दी जा सकती ।” इसी प्रकार कौल एवं शकधर ने लोकसभा के अध्यक्ष की स्थिति 
पर भ्रकाश डालते हुए लिखा है कि “लोकसभा का सर्वाधिक और महत्वपूर्ण, पारम्परिक और 
औपचारिक प्रधान अध्यक्ष होता है। उसकी सत्ता अध्यक्ष की निरंकुश और अविचल निष्पक्षता 
| 0 पद का प्रमुख लक्षण है तथा संसदीय जीवन का प्रमुख नियम है) पर आधा- 
Rh 1 
इस प्रंकार लोकसभा का अध्यक्ष भारत की संसदात्मक व्यवस्था का एक अत्यन्त सशक्त 
| पक्ष है । वस्तुतः जसा एस० एस० मोर गे लिखा है, “भारतीय लोकसभा के अध्यक्ष की शक्तियाँ 
इंग्लण्ड की कॉमन्स सभा के स्पीकर से कहीं अधिक हैं 1? 


नी इसमें कोई सन्देह नहीं कि जव तक अध्यक्ष एक निर्दलीय और निष्पक्ष पदाधिकारी के 
` रूपें है, तव तक अपनी शक्ति ओर प्रभाव का प्रयोग करता रहेगा । किन्तु यदि बह संसदीय 


| र का अतिक्रमण कर अपनी शक्ति का दुरुपयोग करता है तो उसे अपनी और सदन की 
1 बनाए रखना कठिन हो जायगा । 


3 
४ लोकसभा. की शक्ति, अधिकार और कायं 
_ लोकसभा भारत की संसदात्मक व्यवस्था का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पक्ष, है। वह प्रतिनिधि- 
व्यवस्था का जीवन्त प्रतीक, भारतीय राष्ट्र का लघु दर्पण तथा भारत की व्यवस्थापिका 
श्च और सशक्त संस्थान है। इस नाते उसे अनेक शक्तियां और अनेक अधिकार प्राप्त हैं । 
र सुविधा की दृष्टि से उसके अधिकारों और कार्यों को संक्षेप में निम्नलिखित रूप में 


—Ashok Mehta. 
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ड व्यवस्थापिकोय या विधायो अधिकार ओर कार्य--लोकसभा देण को सर्वोच्च व्यवस्था- 
पिका है। स्वभावतः उसे व्यवस्थापन या विधायन के क्षेत्र में अनन्त अधिकार प्राप्त हैं। 


` इन अधिकारों को संक्षेप में अग्रलिखित रूप में रख सकते हैं-- 


1. लोकसभा संघीय सूची, समवर्ती 


लोकसभा के अधिकार और काग सूची तथा राज्य-सूची के अंतगत 
1. विधायी अधिकार a या यत कर 


2, वित्तीय अधिकार 
3. कार्यपालिकीय अधिकार 
4. संविधान के संशोधन-संवंधी 


2, किसी राज्य या राज्यों में 
संवैधानिक संकटकाल के लागू 


होने पर उस राज्य.या उन राज्यों 
अधिकार च = विधियों 
5, निर्वाचन-स म्बन्धी कार्य हो, विधियों का निर्माण 
6. जनमत की अभिव्यक्ति-विपयक 3. वह अवशिष्ट सूची के अन्तर्गत 
र कार्ये आने वाले विपयों पर भी विधि- 
= अन्य काय निर्माण करती है । 


इस प्रकार विधायन के क्षेत्र मे लोकसभा को अत्यन्त महत्वपूर्ण शक्ति प्राप्त है । 


2, वित्तीय अधिकार--प्रतिनिधिमूलक व्यवस्था में वित्तीय शक्ति का प्रधान स्रोत 
सामान्यतया जनता द्वारा चने हुए प्रतिनिधियों के हाथों में होता है। भारत को प्रतिनिधिमूलक 
व्यवस्था भी इसका अपवाद नहीं है। यहाँ राष्ट्र की वित्तीय शक्ति का प्रधान सूत्र लोकसभा के 
हाथों में निहित है। संविधान के 102वें अ नुच्छेद के अनुसार वित्त विधेयक लोकसभा में ही पेण 
किए जा सकते हैं, राज्यसभा में नहीं । कौन विधेयक वित्त विधेयक है, इसका निर्णय करने का 
अधिकार भी लोकसभा के अध्यक्ष को है। 

लोकसभा द्वारा पास हो जाने पर वित्तीय विधेयक राज्यसभा को भेजा जाता है। 
राज्यसभा वित्त विधेयक पर विचार करने के बाद 14 दिन के अन्दर लोकसभा को वापस भेज 
देती है । घन विधेयक के विपय में राज्यसभा को अपने सुझाव देने का अधिकार है, किंन्तु लोक- 
सभा इन सुझावों को मानने के लिए वाध्य नहीं है । वह चाहे तो इन सुझावों को स्वीकार कर ले 
या'अस्वीक्केत कर दे। यदि राज्यसभा वित्तीय विधेयक को [4 दिन के अन्दर लोकसभा को वापस 
नहीं करती तो निश्चित तिथि के बाद वह वित्तीय विधेयक दोतों सदनों द्वारा पास माना 
जायेगा । इसके अतिरिक्त लोकसभा को समस्त व्यय की स्वीकृति का अधिकार प्राप्त है। 
अनुदान-सम्बन्धी मांगें भी केवल लोकसभा में प्रस्तुत की जाती हैं । ; 

3. कार्यपालिकोय अधिकार व शक्तियाँ-संसदात्मक व्यवस्था में कार्यपालिका व्यवस्था: 
पिका कां अभिन्न अंग होती है । भारत की संसदात्मक व्यवस्था में भी संघीय मन्त्रिपरिषद संसद 
का अंग है । एक दृष्टि से मन्त्रिपरिषद को संसद को कार्यकारिणी समिति कहा जा सकता है । 
फलतः संसद अनेक महत्वपूर्ण कार्यपालिकीय शक्तियों का उपभोग करती है। संविधान के अनुसार _ 
[अनुच्छेद 75 (3)] मन्त्रिपरिषद सामूहिक रूप -से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी रहेगी। _ 
मन्त्रिपरिपद के लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होने के कारण लोकसभा का मन्त्रिपरिषद पर पूर्ण _ 
नियंत्रण रहता है । मत्विपरिषद के सदस्य तभी तक अपने पद पर वने रहते हैं जब तक कि उन्हें 
लोकूसभा का विश्वास प्राप्त रहता 'है। लोकसभा का विश्यास खो जाने पर मन्त्रिपरिषद को _ 
त्यागपत्र देना होता है। es हु 

अविश्वास-प्रस्ताव के अतिरिक्त कार्यपालिका को नियंत्रित करने के लिए लोकसभा के 


\ 


हाथ में अन्य अनेक अस्त्र होते हैं। लोकसभा के सदस्य मंत्रियों से प्रश्‍न पूछते हैं। प्रायः सदन 


ह का पहला टा मुके सहता ७ये”पात /छोठीककोरी) धळ्काशों से लेकर नीति- 
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सम्वन्धी बड़ी-बड़ी बातों से सम्बन्धित हो सकते है । पूर्ण प्रश्नों के साथ पुरक प्रश्‍न भी पुछे जाते | 
हैं। इसी प्रकार काम रोको या स्थगन प्रस्ताव (Adjournment Motion) के द्वारा भी लोक- 
सभा मन्त्रिपरिषद को नियंत्रित करती है। इस प्रकार के प्रस्ताव किसी विशेष परिस्थिति या | 
दुर्घटना आदि के विषय में बहस करने के लिए किए जाते हैं। स्थगन प्रस्ताव के समय सदन की | 
अन्य कार्यवाहियों को रोक दिया जाता है। इन प्रस्तावों के द्वारा सदन के सदस्य सरकार के | 
दोषों और शल की कटु आलोचना करते हैं। इसके अतिरिक्त लोकसभा किसी सरकारी विधेयक ; 
या प्रस्ताव को अस्वीकृत कर, सरकार द्वारा अनुदान,की माँगों को अस्वीकृत कर, या बजटमें . | 
कटौती कर मन्त्रिपरिषद को नियंत्रित करती है। इस प्रकार लोकसभा अनेक कार्यपालिकीय 
` अधिकारों का उपभोग करती है ।- | 
4. संविधान के संशोधन-सम्बन्धो अधिकार --लोकसभा को संविधान के संशोधन की 
दिशा में महत्वपूर्ण अधिकार प्राप्त हैं। इस अधिकार का प्रयोग वह संसद के दूसरे सदन अर्थात्‌ 
राज्यसभा के साथ मिलकर करती है। अपनी इस शक्ति का प्रयोग कर लोकसभा ने संविधान 
के अनेक महत्वपूर्ण पक्षों को संशोधित करने का सफल प्रयास किया है। र | 
5. निर्वाचन-सम्बन्धी अधिकार व कार्य -- लोकसभा को निर्वाचन की दिशा में भी कुछ | 
अधिकार प्राप्त हैं। वह अपने सदन के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्वाचन करती है । राज्य- | 
जन हा राज्यों की विधान-सभाओं के साथ वह राष्ट्र और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन का कार्ये 
2 1 | 
Ue 6. जनमत की अभिव्यक्ति-बिषयक कार्य -लोकसभा जनता का प्रतिनिधि सदन है। 
उसका संगठन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है। उसमें सारे 
'देश के जन-प्रतिनिधि होते हैं । अतएव सारे देश के लोगों की समस्याओं से वे अवगत रहते हैं । 
_ इन समस्याओं के प्रति सरकार का ध्यान आकृष्ट करना और उन समस्याओं के निराकरण के 
लिए प्रयास करना जन-प्रतिनिधियों का मुख्य कतव्य होता है। लोकसभा के सदस्य जनमत के 
त्ति वाक जागरूक और निष्ठावान्‌ होंगे, उतना ही अधिक वे सदन में जनमत की 
) अभिव्यक्ति में सफल होगे । जैसा कि प्रो० मारिस जेम्स ने कहा कि “लोकसभा लोकमत की 
अभिव्यक्ति वाला सर्वाधिक प्रभावशाली लोकमंच है।” 
ह 7. अन्य कार्य--लोकसभा के उपयुक्त कार्यों के अतिरिक्त कुछ अन्य कायं भी है । इन 
को संक्षेप में हम इस प्रकार रख सकते हैं-- र 
1. लोकसभा राष्ट्रपति की संकटकालीन घोषणा को स्वीकृति प्रदान करती है। 
2. लोकसभा राज्यसभा के साय राष्ट्रपति के महाभियोग में भाग लेती है। 
3. उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए राज्यसभा द्वारा पारित प्रस्ताव लोकसभा द्वारों 
` अनुमोदित होना चाहिए। ् ; 
` 4. लोकसभा राज्यसभा के साथ मिलकर सर्वोच्च न्यायालय तथा-उच्च न्यायालय के । 
र a गए महाभियोग के प्रस्ताव को पारित करती हैँ. 
®. ए सामूहिक क्षमादान (^mn९७५) प्रदान लोकसभा 
` उसकी स्वीकृति पर विचार करती Ry ps प नोक 
पाल. हम देखते हैं कि लोकसभा संसदीय शक्तियों और परम्पराओं का प्रतीक है। 
नह नियंत्रक, वित्तीय शक्तियों की प्रयोगकर्ता तथा भारतीय जनमत का 
नउग ह। अन्त में हम डॉ० महादेवप्रसाद शर्मा के शब्दों में कह सकते हैं कि “यदि संसद 
E ; सर्वोच्च अंग है तो लोकसभा संसद का सर्वोच्च अंग है। ग a दृष्टिसे 
सद है। एक अन्य विद्वान्‌ के अनुसार “लोकसभा संसदीय शक्तियों. का ्रोतगौरी | 
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डॉ० एम० ची० पायली ने लोकसभा की स्थिति का मूल्यांकन करते हुए कहा है कि 
संसदीय विश्वास और उत्तरदायित्व, दोनों का प्रधान आधार लोकसभा है। दा हाही मे 
“संसद के विश्वास का अर्थ है लोकसभा का विश्वास और कार्यपालिका के उत्तरदायित्व का 
अर्थ है लोकसभा का उत्तरदायित्व ।” 

इस प्रकार लोकसभा भारत की संसदात्मक कार्यपालिका -न॥ सर्वाधिक सशक्त पक्ष है। 
| वही लोकशक्ति की प्रतिनिधि रूप, राष्ट्रीय व्यवस्थापिका का शीर्षस्थ निकाय तथा भारत की 
| कोटि-कोटि जनता की अव्यक्त आकांक्षाओं को मुखर रूप देने वाला प्रभावशाली लोकमंच है । 

4 


; राज्यसभा 
4 (‘The Council of States) 
र राज्यसभा संसद का -उच्च या द्वितीय संदन है । यह एकं स्थायी सदन है तथा इसका 
संगठन ओर स्वरूप लोकसभा से भिन्न है। यहाँ हम राज्यसभा के संगठन, शक्ति तथा स्थिति 
आदि के विषय में विचार करेंगे ! 


राज्यसभा का संगठन 


संविधान के 80वें अनुच्छेद के अनुसार राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 
निश्चित की गई है। इसमें से 238 सदस्य राज्यों और संघ-प्रशासित क्षेत्रों की विधान-सभाओं 
द्वारा परोक्ष रूप से निर्वाचित किए जायेंगे तथा 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए 
जायेंगे । राष्ट्रपति ऐसे व्यक्तियों को मनोनीत करेगा जो कि कला, साहित्य, विज्ञान, समाजसेवा 
या सहकारिता के क्षेत्र में विशेष ज्ञान और अनुभव प्राप्त कर चुके हैं । 

सदस्यों का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व-प्रणाली द्वारा एकल संक्रमणीय मतदान | 
प्रणाली के आधार पर होता है। निर्वाचन की व्यवस्था निर्वाचन आयोग करता है। 

राज्यसभा के सदंस्यो की योग्यताऐ--राज्यसभा के प्रत्याशी व्यक्ति के लिए अग्रलखित 
योग्यताओं का होना आवश्यक है--- न 

1. वह भारत का नागरिक हो । 

5 2. बह 30 वर्षे की आयु पूरी कर चुका हो। . 
ह 3. उसमें वे सभी योग्यताएं हों जिन्हें संसद कानून द्वारा निश्चित कर दे। ; 
सन्‌ 1951 ई० के जन-्रतिनिधित्व अधिनियम के अनुसार कोई व्यक्ति जो राज्य के _ 
किसी संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र का निर्वाचक नहीं है, राज्यसभा का सदस्य नहीं हो सकता । इस 
प्रकार हमः देखते हैं कि राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन की प्रायः वही योग्यताएं हैं जो लोकः 
सभा की सदस्यता के लिए हैं। अन्तर केवल आयु का है।. लोकसभा की सदस्यता के लिए 25 | 
की आय चब फास की आय है जब कि राज्यसभा.की सदस्यता के लिए 30 वर्ष को आयु निश्चित की गई है।_ | 
न लिए वही अयोग्यताएं हैं जो कि लोकसभा के लिए हैं। > 
राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल : राज्यसभा एक स्यायी सदन--राज्यसभा एक ' 
स्थायी सदन है, फलतः वह कभी भंग नहीं होता । इसके सदस्यों का कार्यकाल छह वर्ष होता है, 
अर्थात्‌ वे छह वर्ष के लिए निर्वाचित किए जाते हैं। किन्तु लगभग एक-तिहाई सदस्य प्रति दो 
वर्षों पर कार्य-निवृत्त होते जाते हैं तथा उनके स्थान पर नए सदस्यों का निर्वाचन होता | 
जाता है। र र हो ८: 
राज्यसभा के.पदाधिकारो--भारत का उपराष्टपतिं राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता 
ग .. है। वह सर्भा की अर्ध्येवीसी केरता' है;-संदम में भ्रनुप्राक्षण जलाम>,सबा है॥ अदन की कार्यवाही | 
. तथा वाद-विवाद को नियंत्रित करता है। | किर es 


ड 
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राज्यसभा के अध्यक्ष के अतिरिक्त एक उपाध्यक्ष (४०९-Chairm००) होता है:। इस 
उपाध्यक्ष का निर्वाचन राज्यसभा के सदस्यों द्वारा होता हैं। उपाध्यक्ष राज्यसभा का सदस्य 
होता है (उसका निर्वाचन छह वर्ष के लिए किया जाता है। उपाध्यक्ष का कार्य अध्यक्ष की 
अनुपस्थिति में उसके कार्य और कर्तव्य का पालन करना होता है। 


अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में राज्यसभा के वरिष्ठ सदस्यों का एक मण्डल 
(पैनेल) होता है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में इस पैनेल में से सबसे वरिष्ठ | 
सदस्य राज्यसभा की अध्यक्षता करेगा। - 

राज्यसभा के अध्यक्ष को भाषण देने की अनुमति देने, सदन की कार्य-प्रणाली-सम्बन्धा 
प्रश्नों को तय करने, वाद-विवाद को नियंत्रित करने, विचाराधीन प्रश्नों और प्रस्तावों पर 
मतदान कराने तथा उसके परिणाम को घोषित करने का कार्य अध्यक्ष का है। इस प्रकार 
अध्यक्ष सदन में अनुशासन बनाए रखने और कार्यवाही संचालित करने सम्बन्धी सभी आवश्यक 
कार्य करता है। 


राज्यसभा के अधिकार और कायं 


| 
| 
| 
| 
' संसद का अंग होने के नाते राज्यसभा को भी अनेक महत्वपूर्ण अधिकार प्राप्त हैं। 
राज्यसभा के अधिकारों और कायों को हम संक्षेप में अग्रलिखित रूप में रख सकते'है-- 
1. कार्यपालिका-सम्बन्धी अधिकार-संघीय मन्त्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी । 
है। अतएव राज्यसभा को झार्यपालिका के क्षेत्र में कोई महत्वपूर्ण अधिकार भ्राप्त नहीं है। पर 
इसका अर्थ यह नहीं कि राज्यसभा प्रशासन-सम्बन्धी बातों में शक्तिशून्य है। राज्यसभा के 
| सदस्यों को मन्तिपरिषद में भी महत्वपूर्ण प्रतिनिधित्व. मिलता है । इसके अतिरिक्त राज्यसभा ` 
} प्रश्नों, प्रस्तावों तथा वाद-विवादों द्वारा मन्त्रिपरिषद के कार्यों पर एक सीमा तक नियंत्रण 
/ रखती हें। इस प्रकार यद्यपि राज्यसभा को - मन्त्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पास 
कर उसे हटाने का अधिकार नहीं है, किन्तु उसे नियंत्रित करने के लिए उसके पास कुछ शक्ति 
है। जैसा कि प्रो० के० बी० राब ने लिखा हे कि “राज्यसभा मन्त्रिपरिषद को समाप्त नहीं कर 
सकती, किन्तु उसे कुछ दशाओं में विपन्न अवश्य कर सकती है।' 
2. विधायन-सम्बन्धो अधिकार--जहाँ तक कि विधायन का प्रश्‍न है, राज्यसभा को | 
घन विधेयकों को छोड़कर अन्य-समी विधेयकों के विपय में समान अधिकार प्राप्त है 1 कोई भी 
` साधारण विधेयक राज्यसभा में पेश किया जा सकता है। लोकसभा द्वारा पास किया गया कोई 
भी विधेय. संसद द्वारा तव तक पास नहीं माना जायगा जब तक कि बह राज्यसभा द्वारा पास 
नहीं हो जाता। यदि किसी विधेयक के विषय में लोकसभा और राज्यसभा में मतभेद होता है 
तो दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाकर उस मतभेद को दूर कर विधेयक पास करने का 
प्रयास किया जाता है। ऐसे संयुक्त अधिवेशन में बहुमत से निर्णय लिया जाता है। इस प्रकार 
औपचारिक दृष्टि से साधारण विधेयक के विषय में राज्यसभा को लोकसभा के समान अधिकार 
प्राप्त हैं। ह अलका में लोकसभा की स्थिति इस क्षेत्र मे श्रेष्ठतर है। 

। 3. वित्त-सम्बन्धी अधिकार--राज्यसभा के वित्त-सम्बन्धो अधिकार महत्वहीन हैं। 
.. वस्तुतः वित्त के न. राज्यसभा को कोई शक्ति प्राप्त नहीं है। कोई वित्तीय विधेयक राज्य- 
सभा में प्रस्तावित नहीं किया जा सकता; वह केवल लोकसमा में ही पहली बार प्रस्तावित 
5 बे जा सकता है। राज्यसभा को वित्तीय विधेयक पर 14 दिन के अन्दर अपना विचार व्यक्त 
. करना आवश्यक है। यदि राज्यसभा 14 दिन के अन्दर अपना मत नहीं भेजती तो विधेयक 
ककी के : 1. ‘Rajya Sabha may embrass if not ‘destroy the Ministry under 
_ Certain circumstances.’ —K.V. Rao: 

EE CG-0.In Public Domain. Panini Kacy PAttieméentiry? Beiffdefacy in India. 
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लोकसभा द्वारा पीरित होने पर ही विधि बने जायगा । इस प्रकार राज्यसभा. घन-विघेयक के. _ 
विषय में अधिक-से-अधिक 14 दिन का विलम्ब कर सकती हैं। राज्यसभा घन-विधेयक के | कै 
विषय में कुछ सिफारिशें कर सकती है। किन्तु उन सिफारिशों को मानना या न मानना लोक- . 
सभा की इच्छा पर निर्भर करता है। “ ५ :- + 
4. संजिधान में संशोधन करने का अधिकार--संविधान में संशोधन करने के क्षेत्र में 
राज्यसभा को लोकसभा के समान अधिकार प्राप्त हैं। लोकसभा को.भाँति संशोधन-विधेयक | 
पहले राज्यसभा में भी पेश किया जा सकता है। इस प्रकार संविधान में संशोधन के लिए राज्यः | 
। राज्यसभा के सहयोग फे विना किसी संशोधन- 
विधेयक को पास करना सम्भव नहीं है। उदाहरण के लिए, लोकसभा ने संविधान का 45वां a 
संशोधन अधिनियम पास किया, किन्तु -राज्यसभा ने उस संशोधन-विधेयक के अनेक प्रस्तावों | 
को अस्वीकृत कर दिया। इस प्रकार संविधान के संशोधन की दिशा में राज्यसभा को महत्वपूणं ` ` 
अधिकार प्राप्त हैं । | न 
5. राज्य-सूची-सम्बन्धी अधिकार--राज्यसंभा को यह अधिकार है कि वह विशेष | द 
दशाओं में राज्य-सूची के अन्तर्मंत आने वाले किसी विषय पर कानून का निर्माण कर दे। ट 
संविधान के अनुच्छेद 249 के अनुसार राज्यसभा उपस्थित तया मतदान में भाग लेने वाले दोः | FE 
तिहाई सदस्यों के बहुमत से राज्य-सूची में दिए गए किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का विषय 
घोषित कर उस पर कानून वनाने का अधिकार प्राप्त कर सकती हैं । ऐसा प्रस्ताव केवल एक ४ 


` वर्षं तक के लिए प्रभावी रहता है। किन्तु यदि राज्यसभा चाहे तो उसकी | अवधि एक बार मः 


एक वर्ष तक और बढ़ाई जा: सकती है। 


. घोषणा का अनुमोदन करती है। यदि ऐसी घोषणा लोकसंभा के भग होने के बाद की गई है तो 


, 6. अखिल पारतीय सेवाओं फी स्थापना--संविध(न के अनुच्छेद 312 के अनुसार | 
राज्यसभा नई अखिल भारतीय सेवा या सेवाओं की स्थापना कर सकती है । इसके लिए राज्य-_ 
सभा को दो-तिहाई बहुमत से प्रस्ताव पास करना आवश्यक है। राज्यसभा द्वारा पारित इस 
प्रस्ताव व बाव में संघ सरकार यां लोकसभा किसी नई अखिल भारतीय सेवा का गरुन नहीं 
कर सकती । टर 


उसे केवल राज्यसभा.की स्वीकृतिं से पास किया जा. सकताःहैं। 
8. अन्य अधिकार--राज्यसभा के कुछ अन्य अधिकार इस प्रकार हैं-- 


1. राज्यसभा लोकसभा के साथ मिलकर राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति का निर्वाचन | 
करती है i 
2. राज्यसभा राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय के. न्यायाधीशों तथा.कुछ अत्य उच्च पदाः 
' 'श्चिकारियों के विरुद्ध लगाए गये महाभियोग पर विचार करती है। ° 
- 53, उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव पहले राज्यसभा में ही पेश किया 
/ \ राज्यसभा इस प्रकार प्रस्ताव पास कर लोकसभा के समर्थन के बाद 


२ 


को अपदस्थ करा सकती है । जं 
4. राज्यसभा विभिन्न आयोगों के प्रतिवेदनों (रिपोर्ट्स) पर विचार करती है 
5. द्वितीय संघीय लोकसेवा आयोग के क्षेत्राधिकार से राज्यसभा किसी 
.अलग करने के लिए निर्णय ले सकती हूँ । ` _ 82%: 


जाता 
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_ राज्यसभा के अधिकारों का मूल्यांकन 
कः द्वितीय सदन सदा वाद-विवाद. के विषय र ९ । प्रायः उन्हें व्यवस्थापिका का अनु- 
` पयोगी और अनावश्यक सदन कहा जाता रहा है। भारतीय राज्यसभा भी इसका अपवाद 


ही उ समय-समय पर कतिपय विद्वानों ओर जननायकों ने राज्यसभा को तीतर भत्संना की 
' हे। उदाहरण के लिए, डॉ० महादेवप्रसाद शर्मा ने उसे संसार का सर्वाधिक दुर्देल सदन वताते 
हुए कहा है कि “इसे राज्यों का वास्तविक प्रतिनिधि कहना कठिन है, उसमें राज्यों की रक्षा 
करने की सामर्थ्ये नहीं है!” 
टं ` राज्यसभा को आलोचना के विषय में जो मुख्य तक दिए जाते हैं, वे संक्षेप में इस 


` असार हैं- | 
` 1. राज्यसभा की संगठ्न-प्रक्रिया दोषपूर्ण है। इस दोषपूर्ण गठन के कारण राज्यसभा ' 
` 7 . के सदस्य नतो राज्यों के प्रतिनिधि हो पाते हैं और न ही राज्यों की विधान- 


सभाओं के । इसी प्रकार एक अन्य आलोचक के अनुसार “राज्यसभा ग दो सरकार 
का प्रतिनिधित्व करती है, न राज्यों का ओर न जनता का1  . 


| ` 2. आनुपातिक प्रतिनिधित्व-प्रणालीः तथा एकल संक्रमणीय मत-पद्ध छे और परोक्ष 
अ निर्वाचनःप्रक्रिया के कारण राज्यसभा के निर्वाचन में धदवान व्यक्ति मतों को 
के खरीद कर सदन पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर सकते हैं। प 
| 3. राज्यसभा की कारय-प्रक्रिया भी दोधपूर्ण है ! र 
| 4. राज्यसभा की शक्ति नगण्य है । उसे कोई महत्वपूर्ण शक्ति प्राप्त नहीं है । इसमें कोई 
सन्देह नहीं कि भारत की राजनैतिक व्यवस्था में राज्यसभा को बह स्थान और 
भहत्व प्राप्त नहीं है जो कि लॉकसजा को है। शारतीय संघ की कार्यपालिका (मंत्रि- 
परिषद) लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है । 


संसदात्मक व्यवस्था में उसका स्थान नगण्य है । 
राज्यसभा की अपनी उपयोगिता है, भारत की झंसदात्मक व्यवस्था में उसका अपना 
महत्व है। संविधान-निर्माताओं ने उसका सृजन जिस उद्देश्य की दृष्टि से किया था, उस उद्दप 
पूति की दिशा में उसने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। 


` राज्यसभा को भावी भुमिका. भौर उद्देश्य पर प्रकाश डालते हुए थी गोपालस्वामी 
येगर ने संविधान सभा में कहा था कि “संविधान-निर्माताओं का राज्यसभा कें प्रावधान का 
यह था कि यह सदन महत्वपूर्ण मामलों पर शानदार वाद-विवाद करे और उन 
कों को पारित करने में देरी करे जो निचले सदन (लोकसभा) में जोश में पास कर किए 
है !? राज्यसभा इस उद्देश्य की पूर्ति में असफल नहीं रही है। अपने जीवन के प्रारम्भ- 
से लेकर अब तक राज्यसभा अपने कर्तव्य के पालन और अधिकारों की रक्षा में सदेव 
रही है। इस प्रसंग में अनेक दृष्टान्त दिए जा सकते हुँ। इसका संवसे ताजा उदाहरण 


यि वित्तीय विंधेयको के विषय में भी राज्यसभा की श्क्तियाँ सीमित हैं, अन्य क्षेत्रों में भी _ 
उसकी शक्ति मर्यादित है। किन्तु यह सव कुछ होते हुए भी यह नहीं कहा जा सकता कि भांरत 


० के वाद की घटनाएं हैं। 1977 ई० में केन्द्र में जब जनता पार्टी को सरकार बन गई, 
Set neither the Government, nor the people, aor the state, . | 
| a  .. . ७. =—BhawaniSingh: ‘| 
afd Hieronal Profiis. | 
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तब जनता पार्टी का लोकसभा में वहुमत था, किन्तु राज्यसभा में उसका बहुमत नहीं था। - 
फलतः केन्द्रीय सरकार को अनेक अवसर पर राज्यसभा की ओर से व्यवधानों का सामना करना 


व्यवस्था में अपना महत्व रखती है। अन्त में हम प्रो० जितेन्द्र रंजन के शब्दों में कह सकते हुँ 
कि दा न केवल रचना की न विश्व का सबसे अधिक श्रेष्ठ द्वितीय सदन हैं वरन्‌ 
वह आधुनिक जनतंत्र के योग्य तथा द्वितीय सदन के उद्देश्यों को पूति करने छ दष्टि से 

सर्वाधिक सन्तुलित द्वितीय सदन है ।” 2 हे a 


= 3 


| है | 
| संसद में विधियों का किस प्रकार निर्माण होता हे ? : विधायी प्रक्रिया. 
(Legislative Procedure): - 
प्रत्येक देश की! व्यवस्थापिका का. प्रमुख कार्य विधियों का निर्माण करना है। भारतीय 
संसद का भी प्रमुख कार्य विधि-निर्माण है। यहाँ हम संसद में विधियों के निर्माण की प्रक्रिया पर 
विचार करेंगे। हु 
४ विधेयक फा अर्थ ओर प्रकार--कानून या विधि (०६) बनाने के लिए संसद के समक्ष . 
, जो भारूप (0180) या ससविदा (P००51) प्रस्दुत' किया जाता है, उसे विधेयक (Bint) 
कहते हैं । मोटे रूप में विधेयक दो प्रकार के होते हैं-- 
प 3. साधारणः विधेयक (070727) 911) ओर ० 
| 2. धन-विधेयक (1४००7 31!) या वित्त-विधेयक (Finance था) | र 
दोनों प्रकार के विधेयको को पारित करने के लिए पृथक्‌-पृथक्‌ प्रक्रियाऐ हैं। : 
साधारण विधेयक को प्रक्रिया 
(Procedure of an Ordinary Bill) 


| धन-विधेयक और वित्तीय विधेयको को छोड़कर अन्य विधेयक साधारण विधेयक 
| कहलाते हें | साधारण विधेयक सरकारी होने पर मन्त्रियों द्वारा और गैर-सरकारी होनेपर | 
निजी. सदस्यों (९10५८ \€m0८7$) द्वारा संसद के किसी भी सदन में उपस्थित किए जा ' > 


सकते हुँ । र , करा 
के पुरस्थापन (1170670४0०॥ )--स्ाधारण विधेयक किसी भी सदस्य द्वारा पुरस्थापित _ जं 
किया जा सकता है । यदि सरकारी गजट में कोई सरकारी प्रस्ताव प्रकाशित हो जाय, तो 
सरकारी विधेयक का पेश किया जाना मान लिया जाता हैं। उसके लिए मन्तियो की उपस्थिति ` 
पैर मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत की अनुमति की आवश्यकता नहीं होती । जव कोई | 
स्वतन्त्र सदस्य संसद के किसी सदन में कोई साधारण विधेयक प्रस्तुत 
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4 ० धां2860 By Arya ३७18 पांत आर्तता and eGangotri 


सामान्य सिद्धान्तो (General Principles), उद्देश्यों और मुख्य-मुख्य बातों पर संक्षिप्त भाषण 
 देताहै। इसे विधेयक का प्रथम वाचन (First २००५०0४) कहते हैं। प्रथम वाचन के अंवसर 
पर विधेयक के प्रत्येक खण्ड या धारा परं बहस नहीं होती, बल्कि सामान्य सिद्धान्तों पर ही 
` वाद-विवाद होता है। - 
कभी-कभी विधेयक या पुरस्थापन और प्रथम वाचन एक ही दिन होता हैं। 
वाचन के उपरान्त विधेयक को अध्यक्ष । 


2८. वाचन (9९००१ २९०) --प्रथम वाचन के 
भारतीय गजट में छपने के लिए भेज देता है ! किसी सदस्य की प्रार्थना पर भी सदन का अध्यक्ष 
. _ विधेयकको भारतीय गजट में छपने के लिए भेज सकता है। ऐसी स्य ति में विधेयक के . 
` ` प्रस्थापित करने के लिए सदन की आज्ञा लेने की आवश्यकता नहीं होती । जिस दिन विधेयक 
_ प्रविचार होना निश्चित होता है, विधेयक का प्रस्तावक निम्नलिखित प्रस्तावों में से कोई एक | 
प्रस्ताव रख सकता है ` र 
1, सदन विधेयक पर यां तो शीघ्र विचार करे अथवा प्रस्ताव में निर्देशित किसी अन्य | 
` दिन उक्त विधेयक पर विचार किया जाय, ४ ; 
2. विधेयक प्रवर समिति में भेज दिया जाय, अथवा 
3. विधेयक को जनमत-संग्रह के लिए प्रसारित किया जाय । 
` गदि कोई विधेयक विरोधशुन्य हो और शासन द्वारा पुरस्थापित किया गया हो, तो 
' शायद उस पर तुरन्त विचार करने की अनुमति मिल जा सकती है । सामाजिक महत्व के ऐसे 
` ` विधेयकों को, जिनका राष्ट्र के जीवनं पर प्रभाव पड़ता हो अथवा कोई ऐसी नयी वात हो 
` जिसके कारण विवाद और विरोधी भाव उत्पन्न हो, अवश्य ही जनमत के लिए प्रसारित किया .. 
| . जाता है। सभी विधेयक अवश्य ही प्रायः प्रवर समिति में विचारार्थ भेज दिये जाते है । 
^ _अबतोनांग्रस्तावोमें से कोई एक प्रस्ताव रखा जाता है, तो या तो उसी दिन अथवा 
[त्प दिन विधेयक के सिंद्धान्तों पर विचार किया जाता है। विधेयक का प्रस्तावक विस्तारपूर्वक ` 
` ` समझाता है और व्याख्या करता है कि प्रस्तावित विधेयक की क्यों आवश्यकता हैं और 
आवश्यकता का क्या महत्व है। परन्तु बिरोधी सदस्य उक्त विधेयक की आलोचना करते हैं। 
.._. इस संमय भी विस्तारपूर्वक विधेयक पर विचार नहीं होता और न इस समय विधेयक पर ४ | 
संशोधन उपस्थित किए जा संकते ई ओर न. धारा-प्रतिधारा पर मतदान ही हो सकता है।इस | 
समय तो समूचे विधेयक पर विचार किया जाता है और संशोधन केवल उक्त प्रस्ताव पर किए _ 


जते हैं। 
समिति-स्तर (2011111५20 912६९)--यदि सदन विधेयक को प्रवर-सामंति में भेजने 


से सम्बद्ध प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है, तो एक तदर्थ समिति नियुक्त की जाती है। उक्त 
है और दूसरा विधि-सदस्य | 


 जोपदेन प्रवर-समिति का सदस्य होता है। सदन का अध्यक्ष सदन के सदस्यों में से ही किसी .. 
किसी समिति में सदन का | 


सदस्य को प्रवर-समिति का सभापति नियुक्त कर देता है। यदि किस 
उपाध्यक्ष भी सदस्य हो, तो वही समिति का : सभापति होता है। समिति विधेयक की सुदस 
परीक्षा करती है। वह किसी भी व्यक्ति को बुला सकती है और उसकी गवाही करा के उससे 


` याऐसे लोगों की राय भी ले सकती है जिनके हितों पर उक्त विधेयक का प्रभाव पड़ता 
परवर-समिति विधेयक न भी द वही कर सकती है । : 

्रतिवेदन-स्तर (1२९७०1 928९ यदि .विधेयक को प्रवर समिति में भेजा जाता | 
के लिए प्रसारित किया जाता है, तो प्रतिवेदन ज्व 


ad 
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पर जनमत-संग्रह किया जाता है और महत्वपूर्ण विषंयों को प्रवर-समितिं में भेजा जाता है। | 
.प्रतिवेदन के मिल जाने पेर विधेयक के खण्ड-खण्ड पर (९12० 97 13७०) विचार किया 
| जाता है, ्रतिवेदन-स्तर पर प्रत्मेक संशोधन के सुझाव पर बहस होती है तथा अक प्रशोधन . 
पर और फिर मूल धारा पर अलग-अलग सदन की राय ली जाती है और विधेयक खण्डशः पास 
भे किया जावा है । ० 


ऱ्य तृंतीय वाचन (11४70 1२6४0778)--यदि द्वितीय वाचन में विधेयक स्वीकार हो | 
जाता है, तो वह तृतीय वाचन के लिए सदन के समक्ष रखा जाता है । तृतीय वाचन सदन में ' 
विधेयक की अन्तिम, अवस्था (1.०5: 5६३४९) है । इस अवस्था में विधेयक के केवल सामान्य | 
सिद्धाल्तो के पक्ष और विपक्ष में भाषण दिए जाते हैं। नए संशोधन या भाषा-संम्बन्धी अशुद्धियों 
'को दुर करने वाले संशोधन प्रस्तुत.नहीं किए जा संकते । तृतीय वाचन के अवसर पर सम्पुर्ण | 
विधेयक (8115 85 9 \॥०।०) पर मतदान लिया जाता है और यदि विधेयक. बहुमत से 
स्वीकृत हो जाय तो विधेयक सदन द्वारा स्वीकृत माना जाता है। न व ड 
दुसरा सदन (0४९९ ०७५९) --तृतीय वाचन में स्वीकृत हो जाने पर सदन के अध्यक्ष 
या सचिव द्वारा विधेयक का प्रमाणीकरण (Ath९n६।०३६।००) किया जाता है और प्रंमाणी- . 
करण के पश्चात्‌ विधेयक को दूसरे सदन में भेज दिया जाता है । दूसरे सदन में भी विधेयक 


को निम्नलिखित 2 स्तरों से गुजरना पड़ता है--(1) प्रथम 'वाचन, (2) द्वितीय वाचत, (3) 
समिति-्वर, (4) प्रतिवेदन-स्तर और (5) तृतीय वाचन। . - 
'हब्दूपति फो स्वीकृति (P९ऽ५००४'५ ^५९॥)-यदि दूसरा सदन भी विधेयक को 
उसी रूप में पास कर देता है जिस रूप में उसे प्रथम सदन ने भेजा है जिसमें विधेयक पुरस्थापित ` 
किया यया थां तो विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया जाता है.। राष्ट्रपति | 
विधेयक को स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है। यदि वह चाहे तो विधेयक को दोनों सदनों | 
के पुनविचारार्थे वापस भेज.संकता हैं। ऐसा,करते समय राष्ट्रपति उक्त विधेयक में संशोधनका 
` सुझाव रखते हुए अपना सन्देश भी “भेज सकता है। किन्तु दुबारा संसद के दोनों सदन, उक्त . 
पर विधेयक को संशोधनसहित या संशोधनरहित, पास कर देते हैं, तो राष्ट्रपति को अवश्य ही. 
स्वीकृति प्रदान-करनी होती है। राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने पर विधेयक विधि का रूप घारण | 
| "करता है। ज 


` विधेयक-सम्बन्धी गतिरोध-(0&व०्न) को दूर करने के उपाय | 


यदि विधेयक को दूसरे सदन द्वारा अस्वीकार कर दिया जाय अथवा दूसरा सदन ऐसे 
` संशोधनों सहित उसे पारित करे जिन्हें प्रथम सदन स्वीकार नहीं करता युपमा बु सरा सदन, _ 
विधेयक को छह मास तक नहीं लौटाये, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति संसद के सदनोंकी 
| सम्मिलित बैठक बुला सकता है जहाँ दोनों सदन मिलकर विधेयक पर विचार और मतदान 
'करें। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कभी भी हो सकती है। यदि संयुक्त बठक से 
आदेश.तिकल चुका है और उसके बाद यदि लोकसभा विघटित हो जाय, तो भी विधेयक माप्त 
नहीं होगा । संयुक्त बैठक के लिए दोनों सदनों की सम्पूर्ण सदस्य-संख्या के दसवें भाग की 
. उपस्थिति गणपूर्ति (९००णा॥) के लिए पर्या है। संयुक्त बैठक में लोकसभा का स्पीकर ओर 
' . यदि स्पीकर अनुपस्थित हो तो लोकसभा का उपाध्यक्ष. सभापति का आसन ग्रहण. 
. और. संयुक्त बैठक में लोकसभा की प्रक्रिया के अनुसार कार्रवाई होती. ह यदिः 
आवश्यक समझे तो कारवाई की प्रक्रिया में परिवर्तन भी हो pes । दोनों से 
मे संगो त्या यी अ हत | आरी बन अस्तावित 
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` उन संशोधनों नो सम्बन्ध हव जिनको किसी ष्र सदन ने प्रस्तावित किया था, किः दुसरे 
BE i स 1 ल ती शि! दी जिये "महो, इस समका ०, | 
` सभापति का आदेश और निर्णय अन्तिम होता है । यदि संयुक्त बेठक में उपस्थित और मतदान | 
करनेवाले सदस्यों के बहुमत द्वारा उक्त विवादग्रस्त विधेयक पारित हो जाता है, तो उसे दोनों | 
 स॒दतोंद्वारा पारित मान-लिया जाता है ओर उसे राष्ट्रपति की स्व्रीकृति के लिए भेज दिया. . 
` -जाता है। 
‘र धन-विधेयक के पास करने की प्रक्रिया 
(Procedure of Money Bill) 
धन-विधेयक (107९ 011) षया है ?--धन-विधेयक के लिए जो प्रक्रिया निर्धारित | 
` है, वह साधारण विधेयक की प्रक्रिया से भिन्न है। धन-विधेयकों पर लोकसभा का पुर्णत: नियंत्रण 
. रहता है, अतएव धन-विधेयक सर्वप्रथम लोकसभा में ही पुरस्थांपित हो सकता है, राज्यसभा में | 
नही । संविधान की धारा 110 के अनुसार धन-विधेयक दह्‌ है जो अग्रलिखित किसी भी विषय «_ 
 सेसम्वन्धित है-- | 
कड 1. कर लगाने, घटाने, बढ़ाने, नियमित करने या संशोधन करने इत्या दि से, ग 
3३] ` 2, ऋण लेने, भारतं सरकार द्वारा गारण्टो देने के नियम या भारत सरकार पर आथिक | 
5 मे भार डालने की व्यवस्था से, 
| 


3. भारत की संचित निधि (९०1501५2६९ पएप्याठे) या आकस्मिक निधि (C01 
tingency Fund) को सुरक्षित रूप से रखने, उसमें रुपये जमा केरने या उसमें रे 


4. भारत की संचित निधि पर किसी व्यय का भार डालने या उसमें से किसी व्यय के 
लिए धन देने की स्वीक्रति से, ह ; 

5. सरकारी हिसाब में धन जमा करने या उसमें से खर्च, उसको जाँच आदि से, 

6. इनमें से किसी एक विषय से सम्वन्धित । र 

क इस प्रकार धन-विधेयक वह विधेयक है जिसका सम्बन्ध संघ के आय-व्यय, निधियों, * 

हिसाब-किताब ओर उनकी जाँच इत्यादि से है। 

प कोई विधेयक धन-विघेयक है या नहीं, इसका निर्णय लोकसभा का अध्यक्ष करता है. 

और उसका निर्णय अन्तिम होता है । प द 

_ धन-विधेयक की प्रक्रिया-इस प्रकार धन-विधेयक की प्रक्रिया साधारण विधेयक से 

भिन्न है। ह पति की पूर्वेस्वीकृति से केवल लोकसभा में ही उपस्थित किया जा 

` सकता है, राज्यसभा में नहीं। धन-विधेयक किसी गॅर-सरकारी सदस्य द्वारा पुरस्थाित नहीं हो | 

सकता । राष्ट्रपति को सिफारिश से वित्त मन्त्री (£187०९ 1/5९7) ही “लोकसभा में धच- | 

विधेयक पेश करता है। लोकसभा द्वारा पारित होने पर वह राज्यसभा में विचारार्थ भेजा जाता | 

` हैं। लोकसभा का अध्यक्ष हस्ताक्षर कर उसे धन-विधेयक घोषित करता है। यदि राज्यसभा 

[यंक पाने के 14 दिन के भीतर अपनी सिफारिशों के साथ लोकसभा में उस विधेयक को - 

ने का प्रस्ताव पास कर दे तो लोकसभा उसकी सिफारिशों पर विचार करेगी । लोकसभा 

पुणं अधिकार है कि वह उन सिफारिशों या उनमें से कुछ को स्वीकार करे या नहीं करे। | 
लोकसभा किसी सिफारिश को मान ल, तो सिफारिश के साथ और यदि नहीं माने तो जिस * 
वह लोकसभा में पारित हुआ था, उसी रूप में दोनों सदनों द्वारा पारित समझा जायेगा। | 
राज्यसभा 14 दिन के अन्दर धन-विधेयक को नहीं लौटाती है, तो उक्त अवधि की हि, 

म द्वारा उसी रूप में पारित समझा जायेगा जिस रूप में लोकसभा | 


घन निकालने की व्यवस्था से. 


| 


कं 


त के बाद वह॒ दोनों सदनों 


2: 
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ते उसको पारां था सके नक क वि रथी जायेगा। यहाँ भी. - 
धन-विधेयक की घोषणा करते हुए लोकसभा के अध्यक्ष का हस्ताक्षर अनिवाये है। व दर 
तो उसे वापस कर सकता है ओर न उस पर अपनी अस्वीकृति ही दे सकता हे । 


प वित्तीय प्रक्रिया के प्रमुख अंग | 
भारतीय संसद की वित्तीय प्रक्रिया को निम्नलिखित पाँच वर्गों में बांटा जा सकता ् 


ठ | 
1. वाषिक आय-ब्यय विवरण (477८१! 8६९६) Ri 
2. अनुदान की माँगें (Demands for Grant) ५ 
3. विनियोग विधेयक (The Appropriation Bill) i 
4. वित्त विधेयक (The Finane Bill) + 
5. अन्य वित्त विधेयक न्ती 
5 हम इन राबों पेर अलग-अलग विचार करेंगे-- i 
त 1, बाधिक आय-ब्यय विवरण-प्रत्येक वित्तीय वर्ष के आरम्भ में राष्ट्रपति की. 
. औपचारिक अनुमति से अगामी वर्ष का अनुमानित आय-व्यय विवरण (८1०४1 Budget} ' 
| लोकसभा में वित्त-मंत्री द्वारा उपस्थित किया जाता है। आय-व्यय विवरण के दो भाग होत _ 
| हैं-रेलये आथ-य्यय (९117०५ 3५५६०) और साधारण थाय-च्यय (General Budget) $ 
| दीनों की प्रक्रिया एक ही है लेकिन रेलवे आय-व्यय विवरण रेलवे-मन्त्ती द्वारा तथा साधारण 
आय-व्यय विवरणः वित्त-मन्ती द्वारा सदन में उपस्थित किये जाते हुँ । विवरण में खर्च-सम्वन्धी - 
दो तरह की रफमें पृथक्‌-पृथक्‌ दिखायी जातीं हैँ--(क ) संचित निधि परः भारतीय व्यय को 
. रकम (0००8०1०९4 Fund (1850) और (ख) संचित निधि से लिए जाने वाले व्यय 
की अन्य रकम । प्रथम वर्ग के व्यय की रकम पर संसद मत नहीं दे सकती, केवल वाद-विवाठं 
कर सकती है। संविधान के अनुसार संचित निधि पर भारित व्यय निम्नलिखित हँ- 
` (क) राष्ट्रपति के वेतन, भते तथा उसके कार्यालय से सम्बद्ध अन्यं व्यय । 
(ख) राज्यसभा के सभापति, उपसभापति तथा लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के. 
; ._ ` वेतन और भत्ते। 
(ग) भारत सरकार के ऋण-सम्बन्धी व्यय । 
(घ) उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन, भत्ते तथा पेंशन-प्रबन्ध सेर्‌ 
व्यय और संघ न्यायालय (7९५९३! ©017४) के न्यायाधीशों के पेंशन-स 
व्यय । ; 0 
(ङ) भारत के नियंत्रक-महालेखा-फरीक्षक के वेतन, भत्ते.और पेंशन से सम्बद्ध 
(च) मध्यस्थे न्यायाधिकरण या न्यायालय के आदेशों की पूति से सम्बन्धित ८ 
हि (छ) न्यायालय जो स्वतंत्रता के पूर्व भारत-क्षेत्र में स्थित थे, उनके न्याया 
पेंशन-सम्बन्धी व्यय । कक न पिक, 
(ज) संघीय लोकसेवा आयोग के सदस्यों के वेतन, भत्ते और पंशन से सम्बद्ध 


(झ) ऐसा कोई व्यय, जिसे संसद विधि द्वारा संचित निधि पर भारित ६ 


, इन व्यय-राशियों पर संसद को मतदान का अधिकार नहीं है, क्योंकि ये ३ 
संसद इन पर केवल वाद-विवाद कर सकती है। _ / - 


150 ०90257 दीन रेतीचे दिधि आरि भोरगरिकेर्गविरन ० 


2. अनुदान को सांग--संचित निधि पर भारित व्यय-राशियों झो छोड़कर अन्य व्ययं 
"की राशियां लोकसभा में राष्ट्रपति की पूर्वस्वीक्ृति से अनुदान की माँग (Demands {or 


_ ठ्टाव्य5) के रूप में उपस्थित की जाती हैं। लोकसभा को इन पर वाद-विवाद करने तथा मत . 


देने का अधिकार है। वह इन माँगों को स्वीकार कर सकती है, कम कर सकती है या अस्वीकार 


कर सकती है, लेकिन बढ़ा नहीं सकतो। व्यवहार में आलोचनाओं के पश्चात्‌ वित्त-मन्त्री द्वारा . 


5 उपस्थित किया गया आय-व्यय विवरण लोकसभा से पारित हो जाता है। 
3. विनियोग विधेयक---अनुदान को माँग की लोकसभा द्वारा स्वीकृति होने के बाद 


| स्वीकृत की गयी राशियों को संचित निधि से निकालने के लिए एक विधेयक लोकसभा में 


उपस्थित किया जाता है। इसे विनियोग विधेयक कहते हैं। इसमें दो प्रकार को व्यय-राशियों 
को निकालने का प्रावधान रहता है: (क) संचित निधि पर भारित व्यय-राशि और (ख) अन्य 
व्यय-राशि जिसको माँग लोकसभा द्वारा स्वोकृत हो गयी है। लोकसभा में इस विधेयक पर 
साधारण वाद-विवाद हो सकता है, लेकिन संशोधन या कटोती का प्रस्ताव नहीं हो सकता । 
लोकसभा द्वारा स्वीकृत होने पर लोकसमा का अध्यक्ष यह प्रमाणित करता है कि यह धन- 
` विघेपक हे और इसे राज्यसभा में प्रेषित-किया जाता हैं। राज्यसभा धन-निधेयक को अस्वीकार 


नहीं, कर सकती, केवल वाद-विवाद कर सकती है और 14 दिनों के भीतर अपनी सिफारिशों के . 


साथ लींकसभा को लोटा देगी । राज्यसभा 14 दिनों के भीतर-यदि उसे नहीं लौटाये तो उक्त 


` अवधि के वाद वह विधेयक राष्ट्रपतिं क्री स्वीकृति के लिए भेज दिया जाता है। राष्ट्रपति भी : 


` धन-विघंयक को अस्वीकार नहीं कर सकता भौर न पुनविचार के लिए दापस कार सकता है। 
उसकी स्वीकृति के वाद विधेयक कानून का रूप ले लेता है और उसी के आधार पर संचित 
निधि से रुपये निकाले जाते हैं । | > 
4. वित्त-विघेयक (47५६1 Finance 511)---ओय-व्यय विवरण में प्रस्तावित करों 
| को एक विधेयक के रूप में संसद के समक्ष उपस्थित किया जाता हैं। इसे वाषिक वित्त-विधेयक 
(Annual Finance Bill) कहते हैं। इसके लिए भी वही प्रक्रिया है जो अन्य धन-विधेयक के 
लिए निर्धारित है। अन्तर इतना है कि इसमें कर को अस्वीकृत करते या घटाने का संशोधन 
उपस्थित किया जा सकता है । द ह 
र 5. अन्य वित्त विधेयक--आय-व्यय विवरण पारित होने के बाद वित्तीय वषं के बीच 
यदि आवश्यकता हो जाय, तो राष्ट्रपति संसद के समक्ष अनुपूरक अनुदान (Supplementery 
01215), सहायक अनुदान (^५१।६।००३। (33) या अतिरिक्त. अनुदान (127०255 
हि दवय को माँग पेश करता है । लोकसभा- को यह मो अधिकार हे किं वह आवश्यकता 


यर लोकसभा जनता को प्रतिनिधि सभा है, 
`. ` अतएव राष्ट्र के घन प्र उसका नियंत्रण होना ही चाहिए | - 7 


कद न 
ह ` 
क ह क ) . 


AR 


__.__ अग्रलिखित ख्प में रख सकते हैं-- 


[ विद्येयक 


1, साधारण विधेयक संसद के किसी भी 
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j साधारण तथा धन विधेयकों के अन्तर के मुख्य पक्ष. 
साधारण विधेयक तथा धन-विधेयक के पारित कारने की उपर्युक्त प्रक्रिया के अध्ययन से 
यह स्पष्ट हो जाता है कि दोनों विधेयकीं में पर्याप्त अन्तर है। अन्वर के मुख्य पक्षों को हुम 


RE 


3 


« धन-विधेयक केवल लोकसभा में. ही 


| सदन में प्रस्तुत किए जा सकते हैं। प्रस्तुत किये जा सकते हैं। 
: 2. साधारण विधेयक संसद के किसी भी | 2. धन-विधेयक केवल मंत्रिपरिषद के 
हर. - सदस्य द्वारा प्रस्तुत किए जा सकते हैं । सदस्यों द्वारा प्रस्तुत किए जा सकते हैं। 
| 3. साधारण विधेयक के प्रस्तुत करने के लिए | 3. धन-विधेयक के प्रस्तुत करने के लिए 
| राष्ट्रपति की पुवं अनुमति लेनी आवश्यक राष्ट्रपति की पूर्वं अनुमति आवश्यक 
| नहीं होती है। होती है। 

4, साधारण विधेयक झो राज्यसभा 6 महीने | 4. धन-विध्षेयक को. राज्यसभा केवल 14 
तक रोक सकती है । दित तक रोक सकती है । 

5, साधारण विधेयक के लिए 6 महीने | 5. धन-विधेयक को राज्यसभा यंदि 14 दिने | 
| के बाद संसद को मा अधिवेशन तक नहीं भेजती तो वह राज्यसभा हारा , | 
| होता है। > ७ | पास समझा जायगा। 


त 6 
| | लोकसभा औरं राज्यसभा का सम्बन्ध 


लोकसभा और राज्यसभा भारत के संसदात्मक.राजध्रासाद के दो आधार-स्तम्भ हे । 


- भारतीय व्पवस्थापिका के दो अभिन्न और अपरिहार्य अंग होने के नाते दोनों सदन एक-दूसरे से 
घनिष्ठ रूप से सम्बन्धित हैं। इन दोनों .सदनों के इस पारस्परिक सम्त्रन्ध का अध्ययन हम: 


1. क्यपालिका को दृष्टि 


3०९ 


ट्र 

| 

` निम्मलिछित रूप में कर सकते हैं-- 
9 रे 

4 


संसद के दोनों सदनों का सम्बन्धं 


4. कार्यपालिका की दृष्टि से 
` 2. सामान्य विधेयकों की कट से 
' 3, धन-विधेयकों की दृष्टि ; 
4. संविधान में संशोधन की दृष्टि से 

5. महाभियोग के अधिकार की दृष्टि से 
6. निर्वाचन-संस्वन्धी अधिकार की 


से-यदि हम कार्यपालिकीय दृष्टि से लोकसभा और 
„ सभा के पारस्परिक सम्बन्धो का विवेचन करें तो हम देखेंगे कि लोकसभा और राज्यसभा 


कर सकती हे। यह अधिकार 
; नहीं हैं 


भारतीय संघ की कार्यपालिका पर 
रखती हैं। दोनों को मंत्रिपरिषद से प्रश्‍न 

पूछने, काम रोको प्रस्ताव और निन्दा प्रस्ताव 
आदि प्रस्तुत करते का अधिकार हैं। दो 

सदनो के सदस्य मंत्रिपरिषद के सदस्य होते 
हैं। किन्तु मंत्रिपरिषद लोकसभा के भ्रति 
उत्तरदायी होती है। लोकसभा अविश्वास का 
प्रस्ताव पास कर मंत्रिपरिषद को 


182 ` नवीन भारतीय संविधान और नागरिक-जीवन 


` 2.सासान्स विते >! मा रन्स वि तिमि को „से राज्यसभा और 
लोकसभा सामान्य रूप he सामान्य 2 2 में पेश किया 


,जा सकता है। उसका दोनों सदनों के सहयोग से पास होना आवश्यक है। यदि किसी विधेयक ' 


के सम्बन्ध में लोकसभा ओर राज्यसभा में तीव्र मतभेद हो जाता है तो राष्ट्रपति दोनों सदनों के 
संयुक्त अधिवेशन को आमंत्रित करता है। इस संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा का 
अध्यक्ष करता है। इस संयुक्त अधिवेशन में निर्णय बहुमत से होता है। क्योंकि लोकसभा की 
सदस्य-संख्या राज्यसभा को सदस्य संख्या से अधिक होती है । -अतएव लोकसभा जैसा चाहेगी, 


* बसा होगा । राज्यसभा सामान्य विधेयकों के क्षेद्र में केवल छह महीने का विलम्व कर सकती: 


हैं। इसके अतिरिक्त उसके विरोध का और कोई महत्व नहीं है। | 
3. घन-दिघेयक की दृष्टि से-धन-विधेयकों की दृष्टि से राज्यसभा की स्थिति शक्ति- 
` शून्यता की है। कोई भी घन-विधेयक राज्यसभा में पहले प्रस्तुत नहीं किया जा सकतः। वह 


केवल लोकसभा में ही प्रस्तावित किया जा सकता है। राज्यसभा धन“विधेयक को अधिक-से-. 


अधिक 14 दिन तक रोक सकती है । इसके अतिरिक्त उसे अन्य कोई अधिकार प्राप्त नहीं है । 
4. संदधान में संशोधन की दृष्टि से-- संविधान में संशोधन कः दोनों सदनों को समान 
अधिकार प्राप्त है। संविधान में संशोधन-विययक कोई विधेयक दोनों सउनों में पेश किया जा 
ह । इसके अतिरिक्त संशोधन-विधेयक को दोनों सदनों में सदन के बहुमत तथ उपस्थित 
सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत सें पास होना चाहिए ! 
, इस प्रकार जैसा कि डॉ० एम ० घो० पावली ने लिखा है कि “संविधान के संशोधन शो 
इशा में दोनों सदनों के समान धधिक्षार अत्यन्त महत्व के हैं !” 
5, महाभियोग के अधिकार कौ दृष्टि से--महाधियोग के अधिकार की दृष्टि से राज्य- 

सभा को लोकसभा के समान अधिकार प्राप्त हैं। राष्ट्रपति पर मद्दाभियोग का अधिकार संसद 


इसी प्रकार उसे दुसरे सदन में प्रस्तुत और पास होना जाहिए। उपराष्ट्रपति के महाभियोग के 


ः 6, निर्वाचन-तम्दन्धी अधिकार की बृष्टि से-लोकसभा और राज्यसभा दोनों को 
निर्वाचत को दृष्टि से समान अधिकार प्राप्त हैं। दोनों सदन राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति फे 
निर्वाचन में भाग लेते हैं ! ५ 


7. अन्य अधिकारों को दृष्टि से--उपर्युक्त अधिकारों के अतिरिक्त राज्यसभा तया . 


रम कुछ अन्य अधिकारों की दृष्टि से भी एक-दूसरे से सम्बन्धित हैं। ये अधिकार इसे 
_ प्रकार हैं-- जक 

* L सर्वोच्च तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पदच्युत करने का भस्ताव दोनों 
58४ सदनों द्वारा पास होना चाहिए। | 

| 2, इसी प्रकार राष्ट्रपति द्वारा की गई संकटकालीन घोषणा दोनों सदनों द्वारा स्वीकृत 
ल्य होनी चाहिए। न 


अधिकार दोनों सदनो को है। 


ह यव गार हम देखते है कि राज्यसभा और लोकसभा दोनों एक से घनिळ रूप से 
वसित हे । दोनों एक-दूसरे के पूरक, सहयोगी ओर सहघर्नी हैं। द भारत के संसदीय 
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>. नियंत्रक एवं महालेखा-परीक्षक तथा मुख्य.चुनाव आयुक्त को पदच्युत करने का.. 
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राज्यसभा की स्थिति का मूल्यांकन 


(लोकसभा और राज्यसभा में कौन श्रेष्ठ है) 


लोकसभा और राज्यसभा के पारस्परिक सम्वन्धो और शक्तियों के प्रकाश में यह स्पष्ट 

k हो जाता है कि संसदीय परम्पराओं के अनुसार राज्यसभा भारत की संसदात्मक व्यवस्था का 

` ` उच्च सदन है?.किन्तु शक्तियों और अधिकारों की दृष्टि से लोकसभा राज्यसभा की अपेक्षा 

अधिक शक्तिशाली सदन हे । 

राज्यसभा फे-सशबत होने के प्रमु आधार-लोकसभा के शक्तिशाली होने के फई 
कारण हैं, कई आधार हैं । इन कारणों और आधारों फे मुख्य पक्ष अग्रलिखित है- 

, संजिधान के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। 

, लोकसभा अविश्वास का प्रस्ताव पास कर मं्तिपरिषद को अपदस्थ कर सकती है! 

. धन-विधेयकों को सर्वप्रथम केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है । 

| , राज्यसभा धन-विधेयकों को केवल 14 दिन के लिए रोक सकती है, इससे अधिक 

र. बिलम्ब नहीं कर सकती । 

घन-यिधेयकों को अस्वीकृत करने का अधिकार राज्यसभा को नहीं है। राज्यसभा 

; धन-विधेयको के सम्बन्ध में अपनी सिफारिश भेज सकती है, किन्तु इन सिफारिशों 

` का मानना या न मानना राज्यसभा की इच्छा पर निर्भर करता है। 

न 6 धन-विधेयक की व्याख्या करने का अधिकार अर्थात्‌ यह अधिकार कि कौन विधेयक 

| घन-विधेयक है, कौन नहीं---इसकी व्याख्या करने का अधिकार लोकसभा के अध्यक्ष . 

को है। 

. 7, सामान्य विध्रेयकों की दशा में राज्यसभा अधिक-से-अधिक छह महीने तक विधेयक 
फो रोक सकती है। गदि विधेयक के विषय में दोनों सदनों भें कोई विवाद खड़ा हो 
जाता है तो दोनों संदनों का संयुक्त अधिबेशन बुलाया जाता है। इस अधिवेशन को 

| अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता हे । लोकसभा की सदस्य-संख्या राज्यसभा 

>> * की सदस्य-संख्या की दुशनी से अधिक है और निर्णय बहुमत से लिए जाते हैत 
अत्तएव लोकसभा अपनी इच्छानुसार किसी विधेयक को पास करवा सकती है। | 

प्रकार हम देखते हैं कि जहाँ तक कि शक्तियों का प्रश्‍न है, इसमें कोई संदेह नहीं 

लोकसभा राज्यसभा से कहीं अधिक श्ेष्ठतर स्थिति में है : 


राज्यसभा की उपयोगिता और महत्व . 


राज्यसभा सर्वथा एक अशक्त और अनुपयोगी सदन है ?-यह सत्य है कि राज्यः 
सभा की स्थिति लोकसभा को तुलना में महत्वहीन है, उसे वास्तविक शक्तियाँ प्राप्त नहीं हूँ 
बह द्वितीय सदन नहीं, प्रत्युत दूसरे स्तर का सदन हे । इन्हीं आधारों पर एक विद्वान ने राज 
सभा को विश्व का सर्वाधिक अशक्त सदन कहा है। किन्तु यह सब कुछ होते हुए भी यह 
कहा जा सकता कि राज्यसभा सवंथा एक अशक्त ओर अनुपयोगी सदन है। | 


जळ 3 2 rm 


tn 


राज्यसभा एक अशक्त सदन नहीं है-मंत्रिपरिषद के उत्तरदायित्वं ओर 
शक्तियों के अतिरिक्त राज्यसभा लोकसभा के समकक्ष.ही शक्तियों को प्रयोग करती है । जैसा 
प० जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि “वित्तीय शक्तियों को छोड़कर राज्यसभा लोकसभ 
समान ही शक्तियों का उपयोग करती है 
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वल nr वीर भरत सिविधीति और भरगिरिकेर्जीचिभि9०! 
1. उदाहरण के लिए हम राज्यसभा को कार्यपालिकीय शक्तियों को ले सकते हैं॥ राज्य- 
पी समा संघीय मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पास नहीं कर सकती, 
५ किन्तु वह संघीय मंत्रिपरिषद के सामने अन्य अनेक प्रस्ताव रख सकती हैं ओर प्रश्‍न . 
Gers . रखकर मंत्रिपरिषद को कठिनाइयों में डाल सकती है। जैसा कि के० वी० राव नें 
 _ लिखा है कि “राज्यसभा संघीय मंत्रिपरिषद को नष्ट नहीं कर सकती, किन्तु 
विशिष्ट दश्चाओं में वह उसे कठिनाइयों में डाल सकती है।” 
2. सामान्य विधेयक के क्षेत्र में राज्यसभा फो महत्वपूर्ण अधिकार प्राप्त है। वह किसी 
सामान्य विद्ठेयक को अपने सदन में प्रस्तुत कर सकती है । लोकसभा द्वारा पास 
. विधेयक को वह छह महीने तफ, रोक सकती हैं। र 


प्राप्त हैं। . : 
प्रयोग करती है । 


5, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश आदि के विरुद्ध .चलाए 
गए महाभियोग में वह लोकसभा के समान अधिकारों का उपयोग करती है। 


के साथ और समान शक्तियों का उपयोग करती है। 


5 नहीं हैं। ये अनन्य शक्तियां इस प्रकार हैं-- ` र 
 _ (अ) संविधान के पुछे 249 के अनुसार राज्यसभा राज्य-सूची के अन्तमेंत आने वाले 
` किसीदिषय को राष्ट्रीय महत्व का विर्षय घोषित कर संसद को उस विषय में 
' कानून बनाने का अधिकार दे सकती है। ५2: | 
(च) संविधान के अनुच्छेद 312 के. जनुसार राज्यसभा नई अखिल भारतीय सेवा या 

सेवाओं की स्थापना फर सकती है। हे 

राज्यसभा को उपयोगिता के पच नें प्रमुख तफं- उपयुक्त अधिकारों के अतिरिक्त 
ळी हितीय सदन के प में राज्यसभा का अपना महत्व रहा है। इस महत्व के मुख्य पक्ष इस 


(2) राज्यसभा लोकसंशा द्वारा- भेजे मए विधेयकों पर सावधानी और गम्भीरता से 
बिचार कर जल्दकाजी में किये गए दोषों को दुर करने में योग देती है। ' 
ह (४) राज्यसभा.लोकसभा द्वारा पारित सामान्य विधेषकों पर अपना मतभेद व्यक्त कर 
` ` छह महीने तक रोक सकती है। इस बीच जनता को विधेयक के दोषों का ज्ञाते. 
.__ कराया जा सकता है। प्रभावशाली जनम हो जाते पर ऐसे विधेयक को पारित 
र र्दी ; क न क 
. (॥॥) राज्यसभा लोकसभा की निरंकुशता पर अंकुश का कायें करती है । राज्यसभा % 
होते हुए लोकसभा को आवेश में लाकर देश की संवैधानिक व्यवस्था के मौलिक 
आधारों को परिवर्तित करना सरल नहीं होगा! ५ न 
राज्यसभा में देश के अनुभवी, वयोवृद्ध, वरिष्ठ राजनायंकों ओर विद्वानों के प्रति- 
निधित्व का अवसर मिल जाता है। ऐसे लोगों के लोकसंभा में निर्वाचित होते की 


3. संविधान के संशोधन-संवंधी विधेयक की दशा में उसे लोकसभा के समान अधिकार _' | 


4. राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में वह लोकसभा फे समान अधिकारों का हा 


6. राष्ट्रपति द्वारा की. गई आपातकाल की उद्घोषणा की स्वीकृति देने में वह लोकसभा 
7. इसके अतिरिक्त राज्यसभा को कुछ ऐसी शक्तियाँ प्राप्त हैं जो लोकसभा को आप्त 


; | दाज्यंसभा -. ` 
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ट दोनों सदनों के सदस्य एक निश्चित तिथि को सभा-भवन में एकत्रित होते है तथा 


es _ आरीयसंसद.  , 18 
हस प्रकीर ई्यिलेंभी का देशी का विवी निक व्यवस्था? में धपनीरमहत्व है। भारतके | 
संवैधानिक इतिहास की अल्प अबधि में ही राज्यसभा ने अपने औचित्य को सिद्ध किया हैं, अपती 
सत्ता को प्रतिष्ठापित किया है तथा अपने अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष किया है। .. . - 

राज्यसभा द्वारा अपने अधिकारों की रक्षा तथा स्थिति की प्रतिष्ठापना का प्रथम प्रयास । 


हमें 1953 ई० में दिखलाई पड़ता है। 29 अप्रैल, 1953 ई० को राज्यसमा ने 1952ई० के 


आयकर संशोधन विधेयक पर विचार करना प्रारम्भ किया। यह विधेयक लोकसभा द्वारा पहले 
ही पास कर दिया गया था। लोकसभा के अंध्यक्ष ने इस विधेयक को धन-विधेयक की संज्ञा दी 
थी। या राज्यसभा ने यह दावा किया कि वह विधेयक धन-विघेयक नहीं है। इस प्रश्त को. 
लेकर दोनों सदनों में पर्याप्त विवाद चला । इसी प्रकार इस घटना के पश्चात्‌ 1953 ई० में ही | 
'लोक-लेखा समिति' (पब्लिक-एकाउप्ट्स) के संगठन के विषय में राज्यसभा और लोकसभा के * 
मध्य विवाद चला । राज्यसभा अपनी अलग लोक-लेखा समिति का गठन करना :चाहती थी। _ 
पर लोकसभा का कहना था कि धन-सम्बन्धी विषयों पर पूर्ण अधिकार लोकसभा को प्राप्त है। 
अतएव राज्यसभा को इस प्रकार की समिति के गठन का अधिकार नहीं है। अन्त में पंडित नेहरू | 
के हस्तक्षेप से इस विवाद का अन्त हुआ। पं० नेहरू ने लोक-लेखा समिति में राज्यसभा केसात 
सदस्यों के लिए प्रावधान का प्रस्ताव पास कराकर इस विवाद का अन्त कराया। इसी प्रकार . 
1962, 1963 तथा 1968 ६० में कुछ अवसरों में राज्यसभा ने लोकसभा से अपना मतभेद 
व्यक्त कर अपनी स्थिति, शक्ति और महत्व को मुखरित करने का प्रयास किया था। 1977ई० 
में लोकसभा द्वारा पास किए गए 44वें संविधान संशोधन विधेयक के अनेक पक्षों को अस्वीकार 
कर राज्यसभा ने यह सिद्ध कर दिया कि व्यवस्थापनके क्षेत्र में उसके अपने स्वरों का भी कुछ 
महत्व है । ५ 3 रं स 
ये दृष्टान्त इस तथ्य के प्रमाण हैं कि राज्यसभा भारत की राजनैतिक व्यवस्था का एक 
अनावश्यक और अनु पयोगी अंग न होकर एक उपयोगी और आवश्यक अंग है। जैसा कि. डो० - ` 
पायली ने लिखा है कि, “राज्यसभा एक अनुपयोगी सदन या व्यवस्थापन में अवरोध खड़ा करने 
वाला सदन ही नहीं है। वस्तुतः राज्यसभा शासन का एक अपरिहार्य अंग है, वह केवल शोभा | 
का दूसरा सदन नहीं!” A 


तल 9 

संसद की कार्यबाही कैसे संचालित होती हे? 
संसद के दोनों सदनों के संगठन, शक्ति तथा व्यवस्थापन को प्रक्रिया के अध्ययन के. 

ही संसद की कार्यवाही-सम्बन्धी.भक्रिया पर भी एक वृ डाल लेना आवश्यक हे । संसद 
दार्येवाही-सम्बन्धी प्रक्रिया का अध्ययन हम संक्षेप में निम्नलिखित रूप में कर सकते हैं-- ४ ४ 
1. संसद के अधिवेशन--संविधान के अनुसार संसद का प्रतिवर्ष कम-से-कम दो वार | 

अधिवेशन होना चाहिए। दो अधिवेशनों के बीच का अन्तर्काल छह महीने से कम होना चाहिए 
दूसरे शब्दों में दो सन्दभों के मध्य का अन्तर्काल छह महीने से अधिक. नहीं होना चाहिए। इस 
नियम के अन्तर्गत राष्ट्रपति जब ओर जहाँ चाहे संसद के एक या दोनों सदनों का सत्र 
सकता है । सामान्यतया वर्ष में संसद के दो अधिवेशन होते है । पहला अधिवेशन जन 
अप्रैल तक होता है और दूसरा अधिवेशन सितम्बर से दिसम्बर तक चलता है। आव 
नुसार जून में भी बुलाया जाता है जो अगस्त तक चलता है। 
राष्ट्रपति संसद के अधिवेशन को स्थगित कर सकता है तथा लोकसभा को £ 
कर सकता है। राष्ट्रपति यह कार्य मंत्रिपरिषद के परामर्श से करता है। ् 
2, संसद के प्रथम अधिवेशन में शपथ-प्रहण--अत्येक सामान्य निर्वाचन के बाद 
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0 तवीत भारतीय संविधान भौर तागरिक-जीवन - 


हक अथवा राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त व्यक्ति क्ेसामने अपने पद की शपथ लेते हैं। शपथ के बिना 


औपचारिक दृष्टि से वे अपना पद-ग्रहग नहीं कर सकते हैं। 
>. यदि कोई सदस्य शपथं के विना अपना पद-ग्रहण हर लेता है या मत देता है--यह 
जानते हुए भी कि उसमें सदस्यता की योग्यता नहीं, तो उसे अनधिकृत रूप से बैठने के लिए 


_अ्थेदण्ड देना होगा । हे 
रड 3, प्रथम सत्र में राष्ट्रपति का भाषण--सामान्य निर्वाचन के वाद प्रत्येक वर्ष के प्रथम 
। अधिवेशन के प्रारम्भ में दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन में राष्ट्रपति का भाषण होता है। 
उसका यह भाषण प्रधानमन्त्री के निर्देशन में मन्त्रिपरिषद द्वारा तैयार किया जाता है । 
` ज्राषणमें आन्तरिक तथा वैदेशिक नीति-सम्बन्धी सरकार की अधिकृत उद्घोषणाओं 

समस्याओं के समाधान का संकेत 


कका उल्लेख रहता है। साथ ही देश की परिस्थितियों तथा 


| 
| रहता है। 

4, राष्ट्रपति के भाषण पर चाद-विबाद--राष्ट्रपति के भाषण के वाद दूसरे दिन की 
__ बैठक में प्रत्येक सदन भाषण पर वाद-विवाद -करता है। मन्त्रिपरिपद की ओर से राष्ट्रपति को 
उसके भाषण के लिए धन्यवाद देने का प्रस्ताव उपस्थित किया जाता है। यदि विरोधी दल 
(आषण पर असन्तोप व्यक्त करता है तथा भाषण में संशोधन का प्रस्ताव पास कराने में समर्थ 
हो जाता है तो उसका अर्थ होता है मन्तिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव । ऐसी स्थिति 
में मन्तिपरिषद त्यागपत्र देने के लिए बाध्य होती है। विरोधी दल राष्ट्रपति के अभिभाषण के 
प्रतिं असन्तोष व्यक्त करने के लिए कभी-कभी सदन से वाहर चला जाता है। 

5. देनिक कार्यवाही फे लिए कोरम--भाषण के उत्तर का प्रस्ताव पारित होने के 
हि सवन सदन अपनी दैनिक कायवाही प्रारम्भ करता है । दैनिक कार्यवाही के लिए सदस्यों की 


कोर य (0४००४) कहते हैं। संविधान के अनुसार प्रत्येक सदन के सदस्यों के दशांश को 
” माना जायगा, अर्शात्‌ सदन की कार्यवाही के संचालन के लिए कुल सदस्यों का दसवां 


__ 


`. संसद-सदस्यों के वेतन, भत्ते ओर सुविधाएँ - संसद के प्रत्येक सदस्य को निश्चित 
तेत और भत्ता मिलता है। वर्तमान समय मे प्रत्येक सदस्य को 1500 र० मासिक वेतन तथा .. 
00 २० मासिक भत्ता एबं अधिवेशन के दिनों में 150 रु० प्रतिदिन भत्ता दिया जाता है। 
अतिरिक्त उन्हें भारत के किसी भी भाग में भ्रमण करने के लिए प्रथम श्रेणी का निःशुल्क 
तथा 640 किलो मीटर से अधिक की यात्रा के लिए हवाई जहाज का पास संसद के 
सम्मिलित होने के लिए दिया जाता है। . ; 


संसद-सदस्यों के लिए पेंशन का भी प्रावधान किमा गया है । पाँच 
सदस्यता के पश्चात इससे अधिक को अवधि के लिए 500 ९० मासिक पेंशन दिये 
व्यवस्था की गई हें। 


संसद के अधिकार, शक्ति और. कायं 
की सर्वोच्च व्यवस्थापिका है। फलतः राष्ट्र की सर्वोच्च विधायिनी यी का 
बघायिनी शक्तियों के अतिरिक्त संसद को . ` 
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| . ही वह कतिपय अन्य कार्य भी करती है । इस प्रकार संसद के अनेक अधिकार, शक्ति और कार्य 
` हं? अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से इन कार्यों और अधिकारों को हम निम्नलिखित रूप में 
रख सकते हैं-- ४ | 

व व . कार्येपालिकीय अधिकार और कार्य --संसद को राष्ट्र की कार्यपालिकीय शक्तियों | 
के क्षेत्र में महत्वपूर्ण अधिकार प्राप्त हैं। संघीय कार्यपालिका अर्थात्‌ मन्त्रिपरिषद के सदस्य { | 
संसद के सदस्य होते हैं । संसद मन्त्रिपरिषद से प्रश्‍न पूछकर तथा अनेक प्रकार के प्रस्तावों के 
माध्यम से कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है। 


मन्त्रिपरिपद सामुहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। लोकसभा मंत्रि: 
परिषद के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पास कर उसे अपदस्य कर सकती है। लोकसभा को 
बैठक का प्रत्येक पहला घण्टा प्रश्नों के लिए निर्धारित रहता है। प्रश्नों के उत्तर के लिए विभिन्न 
मन्त्रालयों से अलग-अलग दिन निर्धारित रहते हैं। डॉ० महादेवप्रसाद शर्मा के अनुसार प्रश्‍न 
संसदीय जनतंत्न की अत्यन्त महत्वपूर्ण विधा है । संसद के प्रश्‍न पूछने वाले समय को मन्तियों 
की गतिविधियों पर प्रभाव डालने वाला प्रकाश-स्तम्भ कहा गया है। इस प्रकार संसद अपनी 


संसदीय शक्ति और अया ` माध्यम से राष्ट्रीय कार्यपालिका पर नियन्त्रण रखती है तथा | 
समय-समय पर उसके दोषों और शिथिलताओं फो उजागर करती हे। न 


2. दिधायी शक्तिया--संसद को विधायन या व्यवस्थापन के क्षेत्र में अररिमित 
शक्तियां प्राप्त हैं। उसे संघीय सूची के अन्तर्गत आने वाले समस्त विषयों पर विधि-निर्माण का > 
अधिकार प्राप्त है । इसके अतिरिक्त समवर्ती सूची के अन्तर्गत आने वाले विषयों पर उसे राज्यों. 
के समान विधि-निर्माण का अधिकार प्राप्त है। विशिष्ट दशाओं में वह राज्य-सूची के अन्तर्गत 
आने चाले विषयों पर भी विधि-निर्माण का कार्य कर सकती है। अवशिष्ट विषयों पर विंधि- 
निर्माण का अधिकार भी उसी को है। इस प्रकार विधायन के क्षेत्र में संसद को अनेक व्यापक यी 
शक्तियां प्राप्त हैं । य 
` 3. वित्तीय शक्तियाँ--यह राजशास्त्र की एक स्थापित: मान्यता है किजो वित्त पर र 
नियंत्रण रखता है, वह राष्ट्र को नियंत्रित करता है। भारतीय संसद को राष्ट्र की वित्तीय 
व्यवस्था पर नियंत्रण की पुरी शक्ति प्राप्त है। संसद की अनुमति और स्वीकृति केबिनानंतो. | 
कोई नया कर लगाया जा सकता है,न धन का व्यय किया जा सकता है! संसद ही देश के वील 
आय-व्यय के वाषिक अनुमान (बजट) को स्वीकृति करती है। दूसरे शब्दों में केवल देश की . 
- संचित धनराशि ((201501104(20 10) पर मतदान का अधिकार संसद को नहीं है, शेष _ 
अन्य सभी धन-सम्बन्धी माँगों पर संसद की स्वीकृति आवश्यक है। . , ये 
4. संविधान के संशोधन-सम्बन्धी शवित--भारतीय संविधाने के संशोधन की दशा सें 
संसद को महत्वपूर्ण अधिकार प्राप्त है । संविधान में संसद कहाँ तक संशोधन कर सकती है, यह _ 
एक विवादास्पद प्रश्‍न रहा है। 'गोलकनाथ-विवाद' के ऐतिहासिक निर्णय में सर्वोच्च न्याया | 
लय ने यह निर्णय दिया था कि संसद को संविधान में व्यापक संशोधन की शक्ति प्राप्त नहीं Ce 
बाद में संसद ने एक संशोधन द्वारा यह स्थापित किया कि संसद को संविधान में संशोधन की 
पूर्ण शक्ति प्राप्त है। इसी आधार पर संसद ने संविधान में व्यापक संशोधन किए । संविधान का 
42बाँ संशोधन इस तथ्य का एक ज्वलंत उदाहरण है। बाद में 'केशव भारती नामक विवाद के 
निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने भी संसद की संविधान में संशोधन को शक्ति को स्वीकार किया 
_ किन्तु साथ ही यह भी स्थापित किया कि संसद संविधान की मौलिक बातों में संशोधन नहीं कर 


. 1. संसद के प्रत्येक सदन के कार्यो और अधिकारों का उल्लेख पहले किमा ज 
संसद केभपर अधिकारों ओर समो कजस कयात दै ०।९०।०१. . | 
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सकती । इस प्रकार पिती समथ मै सेवे सैविंधोन के भौतिके पक्षीमेक्षशोधन के अतिरिक्त | 
` _ अन्य सब पक्षों में संशोधन कर सकती है। 5 ही 
5. विर्वाचन-सस्वत्धी अधिकार और कार्य--संसद राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के ` 
-___.तिर्वांचन में योग देती है । इसके अतिरिक्त लोकसभा अपने अध्यक्ष का निर्वाचन करती हे । 
1. . 6, देदेशिक नीति का नियंद्रणफ--देश की वैदेशिक नीति के नियंत्रण में संसद की भूमिका 


महत्वपूर्ण. । भारत सरकार द्वारा युद्ध, शान्ति या सन्धि सम्बन्धी . सभी महत्वंपूणं - 
क समक्ष प्रस्तुत की जाती हैं। संसद के सफल विरोध की स्थिति में संघीय 

सरकार वैदेशिक क्षेत्र में कोई महत्वपूर्ण कदम नहीं उठा सकती । ; 

. 7.राष्ट्र फा सर्वोच्च षिचार-मंच--संसद राष्ट्र का सर्वोच्च विचार-मंच है। संसद में 
सारे राष्ट्र के जन-प्रतिनिधियों का संगम होता है। ये.जन-प्रतिनिधि शासन को सारे राष्ट्र ही 
समस्याओं, आवश्यकताओं ओर आकांक्षाओं से अदगत कराते हैं। जन-प्रतिनिधि अपनी प्रभाव- 

' शाली वाणी में राष्ट्र और राष्ट्र के स्वरों को मुखरित करते हैं 4. 

| 8. संसद के अन्य फार्य और अधिफार--उपर्युक्त कार्यों औ\र- अधिकारों के अतिरिक्त 


संसद के कुछ अन्य अधिकार और कार्य भी हैं। इन कायों और अधिकारों को संक्षेप में हम 

निम्नलिखितं रूप में रख सकते है-- - 

' 1.संसद राष्ट्रपति को संकटकालीन शक्तियों पर नियंत्रण रखती हैं। संसद की स्वीकृति 
: के बिना राष्ट्रपति द्वारा की गई उद्घोषणा अप्रभावी हो जायगी । 


2, संसद किसी राज्य के परामर्श से उस राज्य में विधान-परिषद की स्थापना कर 
सकती है या उसकी विधान'परिषद को समस्त कर सकती है। 

3. संसद किसी नये राज्य का निर्माण कर सकती है, राज्यों कां पुनगंठन कर सकती है, 
,अथवा किसी राज्य की सलाह से उसके नाम में. परिवर्तन कर सकती है। 

` 4. संसद दी राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग चलाने का अधिकार 

' अ्राप्त है। ह 5 

5. संसद को सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को अपदस्थ करने 

' के लिए प्रस्ताव पास करने का अधिकार है । 


इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत की राजनेतिक व्यवस्था में भारतीय संसद का अत्यन्त 
महत्वपूर्ण स्थान हे । संसद मात्र बातचीत का केन्द्र और विचार-मंच नहीं है, प्रत्युत वास्तदिक 
बाधायी.शक्तियों से सम्पन्न एक प्रभावशाली और शक्तिशाली संस्थान है। ऐसा संस्थान जिसे 
का गुरुत्वाकर्षेण-ेन्द्र कहा जा सकता हैं.। - ! 
र संसद को संप्रभृता की सीमाएँ | 
भारतीय संसद ब्रिटिश संसद की एक अनुकृति है। ब्रिटिश संसद के विषय में ऐसा कहा £ 
है कि वह अनन्त ओर अपरिमित शक्ति-सम्पन्न संस्थान है। भारतीय संसंद के विषय म॑ | 
कहा जाता है कि संघीय व्यवस्थापन के क्षेत्र मे संसद को भो अनेक महत्वपूर्ण शक्तियाँ 
॥ किन्तु इसका-यह अर्थ नहीं कि भारतीय संसद की शक्तियाँ असीमित हैं। वस्तुतः `| 
संसद की शक्ति पर अनेक सीमाए हैं। इन सीमाओं को संक्षेप में हम निम्नलिखित | 
रख सकते हैं-- ५ ऱ्ञ 
ससद द्वारा पास किए विधेयकों पर. राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने आवश्यक हैं। रे 
राष्ट्रपति पास किए हुए विधेयकों को एक बार पुनः विचार के लिए वापस भेज - | 


भारतीय संसद... 7189. 
हन्तु 0 a गराई सरी बोर hennai and eGangotri | Ss 
सकता हैँ, हन्तु संसद रौ बार जाने पर राष्ट्रपति हस्ताक्षर करनेके | 


लिए बाध्य होगा । , 
2. संसद केवल संघीय सूची, समवर्ती सुची तथा अवशिष्ट. विषयों पर जात बना | 
सकती है। राज्य-सूची के अन्तर्गत आने वाले विषयों पर विशिष्ट प भें. 


ही वह कानून बनाने कां अधिकार रखती पे: 

3. संविधान के संशोधन. की दिशा में उसे निर्बाध शक्ति प्राप्त नहीं है। संविधान के | 
अनेक महत्वपूर्ण पक्षों के संशोधन करने के लिए कम-से-कम आधे राज्यों के विधान: . 
मंण्डलों का सहयोग प्राप्त करना आवश्यक है। स्म 

4. संसद संविधान के मौलिक या आधारभूत पक्षों में संशोधन नहीं कर सकती। | | 
संसद संविधान के अनुरूप विधियों का ही निर्माण कर सकती है। संविधान के प्रति- | 
कूल बनाई गई विधियां सर्वोच्च न्यायालय द्वारो'अवेध घोषित कर दी जाती हैं। - 

6. संसद की नागरिकों के मूल अंधिकारो के संशोधन की शक्ति भी सीमित है। > 

7. बित्तीय क्षेत्र में संसद को भारत फी संचित निधि के विषय में विचार करने का 
अधिकार नहीं 

४. संसद का कार्यकाल संविधान द्वारा निर्धारित है। विशिष्ट परिस्थितियों में ही उसके .. : 
कार्यकाल को थोड़े समय कें लिए बढ़ाया जा सकता हूँ। ह 

9. संसद पर राष्ट्र के जनमत का नियंत्रण रहता हैः। जनमत की उपेक्षा करना संसद के | 
लिए सामान्यतया सम्भव नहीं रहता । £ 

10, संसद अपनी रचना और कार्य-पद्धति द्वारा भी सोमितःहै। वह अपने दायित्व का 

निर्वहन निश्चित प्रक्रिया के अत ही कर सकती है। 
संसद और संघीय मन्त्र-परिषद : संसद संन्त्रि-परिषदे पर किस. 


प्रकारं नियन्त्रण रखती हे ? PE 

कार्यपालिका पर व्यवस्थापिका का नियन्त्रण, संसद्रीय पद्धति की आधारशिला. होता | 

है । भारत की संसदात्मक व्यवस्था भी इसका अपवाद नहीं है । भारतीय संघ की. कार्यपालिका | 
` : संसद के प्रति उत्तरदायी है। फलतः संसद मंत्रि-परिपद पर अनेक दृष्टियो से _ नियन्त्रण रखती * 

| हैं। सामान्यतया संसद द्वारा मंति-परिषद 'के नियन्त्रण की पाँच विधाएं हैं। ये विधाएं इस. 
प्रकार है-- द अ 
1. वाद-विवाद. द्वारा--- संसदीय नियन्त्रण की सर्वाधिक सामान्य विधा वाद-विवाद है। ४ 


संसद. राष्ट्रीय समस्याओं के वाद-विवाद का | 
सर्वोच्च मंच है। इन संसदीय . वाद-विवादों 
` "संसद शासन की शिथिलताओं की ओर सरकार 
को ध्यान आकृष्ट करती और उसे अपनी | 
शिघिलताओं के दूर करने या उपसे मुक्ति पाते 
` का आग्रह करती है। संसद के ये वाद-विवाद 
राष्ट्र के समाचार-पत्रों तथा रेडियो आदि के 
द्वारा प्रकाशित और प्रसारित होते हैं। अतएव. 
सामान्यतया कार्यपालिका इन 'वाद-विवादों ओर | 
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मंत्रिपरिषद पर संसद के नियन्त्रण 
` ` कीपाँच विधाएं 

| 1. वाद-विवादद्वारा . | 
2. प्रण्न तथा पूरक प्रश्नों दारा 

3. सामान्य प्रस्तावं द्वारा 

4. स्थगन-प्रस्ताव हारा ` 

5, अविश्वास के प्रस्ताव द्वारा. . 


के लिए संसद के प्रत्येक अधिवेशन 
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विभिन्न मंत्रालयों द्वारा उत्तर दिये जाने के लिए अलग-अलग समय निर्धारित रहता है। यदि 
अश्नो का उत्तर सन्तोषजनक नहीं होता तो पुरक प्रश्‍न पूछे जाते हैं। पुरक प्रश्नों के पूछने के 
लिए पुवंसूचना देने की आवश्यकता नहीं होती । प्रश्‍न और पूरक प्रश्नों का बड़ा महत्व है। ये 
प्रश्न और पूरक प्रश्‍न शासन के भूलों और दोषों को प्रकाश में लाते है । मन्त्रीगण इन प्रश्नों 

, का उत्तर देने में बड़ी सावधानी वरतते हैं। जब कोई मन्त्री अश्नों का _सन्तोपज नक उत्तर देने 
में असमथं होता है तो उसकी संसद और संसद के बाहर बड़ी भत्सना हाती हे । ऐसी स्थिति में 
कभी-कभी मन्त्री प्रश्नों का उत्तर न देकर उसे यह कहकर टाल देते हें कि सार्वजनिक हित,में 
उत्तर देना उचित नहीं है । 

3. सामान्य प्रस्ताव द्वारा -सामान्य प्रस्ताव संसदीय नियन्त्रण की अन्य विधा है । संसद 
मन्ति-परिपद को सतक करने एवं चेतावनी दने के लिए ऐसे प्रस्ताव पास करती है जिनमें 
कार्यपालिका को शासन सम्वन्धी कुछ निर्देश दिये जाते हैं। ये प्रस्ताव कानून के समकक्ष शक्ति 
नहीं रखते, किन्तु फिर भी मन्त्रिपरिपद इनको उपेक्षा नहीं कर सकती । - 

4. स्थगन-प्रस्ताव (काम रोको प्रस्ताव) द्वारा-स्थगन-प्रस्ताव ससद के हाथों में . 
कार्यपालिका के नियन्त्रण का एक शक्तिशाली शस्त्र है । किसी विशेष परिस्थिति अथवा किसी 
विशेष घटना के विपय में बहस करने के लिए सदस्य जव सभा की अन्य कार्यवाही को रोककर 
अथवां स्थगित कर जो विधा अपनाते हैं, उसे 'स्थगन-प्रस्ताव' या 'काम रोको प्रस्ताव' 
(Adjournment ४०४०1) कहते हैं। ये प्रस्ताव सामान्यतया उस समय रखे जाते हैं जव कि 
प्रश्‍न पूछने का समय समाप्त हो जाता है । यदि सदन के अध्यक्ष की दृष्टि में प्रस्ताव सार्वजनिक 
हित में नहीं होता तो अध्यक्ष उसके प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं देता। ऐसी दशा में प्रस्ताव 
पॉस नहीं माना जाता और वह समाप्त हो जाता है। यदि सदन का अध्यक्ष प्रस्ताव को स्वीकार 

प्त कर लेता है तो उस दिने की अन्य कार्यवाही रोक दी जाती है और उस पर वाद-विवाद प्रारम्भ 
)  होजाताहै। यदि प्रस्ताव पास हो जाता है तो उसे सरकार के विरुद्ध निन्दा का प्रस्ताव (४०८ 


4 


| of Censur९) समझा जाता हे । 


5. अविश्वास के प्रस्ताव हारा--संसदीय शस्त्रागार का सबसे. शक्तिशाली अस्त्र 
अविश्वास का प्रस्ताव” (1९० Confidcncc M00) है । इस प्रस्ताव का प्रमुख सम्बन्ध 
लोकसभा से हे । मन्त्रि-परिपद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती हे। यदि लोकसभा में ' 
अविश्वास का प्रस्ताव पास हो जाता है तो मन्त्ति-परिषद को त्यागपत्र देना आवश्यक हो जाता 

` ` हे । अविश्वास का प्रस्ताव किसी एक मन्वी अथवा सारी मन्त्रि-परिषद के विरुद्ध प्रस्तुत किया 
: जा सकता है । चाहे यह प्रस्ताव किसी एक मन्त्री के विरुद्ध ही क्यों न हो, प्रस्ताव के पास हो 
जाने पर सारी मन्त्रिपरिषद अपना त्यागपत्र देन के लिए वाध्य होती है। 
इस प्रकार संसद कार्यपालिका पर अनेक विधाओं से नियन्त्रण रखती है। मन्ति- 
` परिषद के सारे सदस्य संसद के सदस्य होते हैं। यदि कोई सदस्य संसद का सदस्य नहीं होता तो 
. से मन्त्री होने के छह महीने के अन्दर संसद का सदस्य हो जाना आवश्यक होता है। इस प्रकार 
| द््त्रियरिषदसंसद को कार्यकारिणी समिति होती है । सिद्धांत में इस कार्यकारिणी पर संसद 
. का पुणं नियंत्रण रहता है, किन्तु व्यवहार में यह नियंत्रण पुरी तरह प्रभावकारी नहीं. होता 
| | इसका मुख्य कारण दलीय पद्धति कें कारण मन्त्र-परिषद का संसद के अपने दल के सदस्यों 
"पर्‌ पुरण प्रभुत्व होता है। सदस्य दलीय अनुशासन से पुरी तरह वंधे.- होते हैं। इस अनुशासन के 
` प्रतिकूल आचरण करना उनके लिए हितकर नहीं होता। सदन में दल के मुख्य सचेतक ( Chief . 
ह!) ओर सचेतक (1?) होते हैं जो अपने दल के अनुशासन की रक्षा के लिए सदैव | 
सचेष्ट रहते हैं। bE ; 


> 


इसके अतिरिक्त मन्वि-परिषद राष्ट्रपति को:लोकसभा के भंग करने की सलाह दे सकता 
0 क र्ता... 
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य संसद 


इसी प्रकार कतिपय अन्य कारणों से मन्त्र-परिषद का संसद पर अपना प्रभाव रहता | 
है। यही कारण है कि “सिद्धांत में तो संसद मन्त्ि-परिषद की सरष्टा; संहारक और स्वामिनी 
है, किन्तु व्यवहार में मन्त्रि-परिपद संसद की स्वामिनी है।” 
11 


संसद और राष्ट्रपति 


रांसद और राष्ट्रपति भी अनेक दृष्टियों से एक-दूसरे के सम्वन्धित हैं। इस सम्बन्ध के 
प्रमुख पक्षों को हम संक्षेप में निम्नलिखित रूप में रख सकते हैं-- 
- 1. राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है। संसद का निर्माण राष्ट्रपति, लोकसभा 
तथा राज्यसभा से मिलकर होता है। र 
2. राष्ट्रपति संसद के अधिवेशन को आमन्त्रित करता, स्थगित करता या लोकसभा को 
भंग-करता है । यह कार्य वह मंत्रिपरिषद की सलाह से करता है । दर 
- राष्ट्रपति संसद के अधिवेशन के प्रारम्भ में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में संसद | 
को सम्बोधित करता है । | 
4. राष्ट्रपति समय-रामय पर संसद को संदेश भेजता है। इस सन्देश के माध्यम से वह 
संसद को किन्हीं विषयों पर विधि-निर्माण का परामर्श दे सकता है। 
5. संसद द्वारा पास किये हुए विधेयक राष्ट्रपति के हस्ताक्षर पर ही अधिनियम का रूप . 
धारण करते हैं । कि न 
6. राष्ट्रपति राज्यसभा के 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। कः 
7. संसद को राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की कार्यवाही का अधिकार है। 


लोकसभा और राज्य सभा : एक तुलनात्मक शब्द-चित्र 
लोकसभा 


1. रचना--अधिकतम सदस्य-संख्णा 8 
(545 तथा 2 मनोनीत एंग्लो-इण्डियन 
सदस्य।) 

2. सदस्यों को योग्यताएं-(1) भारत का 
नागरिक हो, (1) 25 वर्ष की आगु से 
कम न हो, (11) संसद द्वारा निर्धारित 
अन्य योग्यताएं रखता हो। 

3. निर्वाचन--लोकसभा के सदस्य प्रत्यक्ष 
रूप से जनता द्वारा . निर्वाचित होते 
हुँ। 

4, पदाधिकारी--लोकुसभा ' फा प्रधान | 
पदाधिकारी अध्यक्ष होता है। इसके 
अतिरिक्त उपाध्यक्ष और अन्य पदाधि- 
कारी होते है । 

5. कार्यकाल-सामान्यत्रया पांच वप हे, 

किन्तु इसके पहले भी भंग हो सकती 


ws 


- राज्यसभा 


रचना--अधिकतम-संख्या 250 (238 | 
सदस्य निर्वाचित तथा 12 राष्ट्रपति द्वारा _ 


अ 
को योग्यताएं--(1) वह “भारत 
का नागरिकों हो, (1) कम-से-कम 30 
की आयु का हो, (71) संसद द्वारा विर्धारित 
अन्य योग्यताएं रखता हो। : 


क्षेत्रों क्री विधानसभाओं के द्वारा 
चित । 
पदाधिकारी--उपराष्ट्रपति 
का पदेन सभापति होता हे! इसके अति! 
उपसभापति तथा अन्य कई अधिकारी 


ह्‌! 


काथकाल-प्रत्यक सदस्य का 
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NS): Digiizea भती घ्यारतीपर आंविशान और सागरिक जीवन >> 
` 6. शक्तियाँ- (1) यह सदन शक्तियाँ--(1) अपेक्षाकृत अशक्त सदन 
है| (2) मंत्रिपरिषद इसके प्रति उत्तर- | है। (४) इसमें पास किए हुए अविश्वास के 
-____*दायी होती है । इस सदन में अविश्वास | प्रस्ताव द्वारा मंत्रिपरिषद भंग नहीं होती। 
` का प्रस्ताव पास होने पर मन्त्रिपरिषद | (71) इसमें धन विधेयक पहले पेश नहीं 
` को त्यागपत्र देना होता है। (71) घन | किया जा सकता। (1४) राज्यसभा धन-. 
` _ विधेयक इसी सदन में पहले पेश होता | विधेयक को अधिक-से-अधिक 14 दिन के 
` हे। (५) सामान्य विधेयंको के क्षेत्र में | लिए रोक सकती हे। (४) सामान्य विधेयक 
भी राज्यसभा की अपेक्षा इसकी स्थिति | और संविधान के संशोधन-सम्बन्धी विधेयक 
` ` ` सुदृढ़ है। इसमें भी पहले. पेश हो सकते हैं, किन्तु इन 

A विधेयकों के क्षेत्र में भी लोकसभा की स्थिति 
इससे श्रेष्ठ है । परन्तु कुछ बातों में राज्य 
“सभा को कई महत्वपूर्ण अधिकार प्राप्त हैं। 

12 
संसद और राज्यों के विधान-मण्डल 


. संसद और राज्यों के विधान-मण्डल परस्पर एक-दूसरे से कई दृष्टियों से सम्बन्धित हूँ !. 

` इस सम्बन्ध को हम संक्षेप में निम्नलिखित खूप में रख सकपेहँ- . ps 
2 1. संसद और विधान-मण्डल दोनो देश की व्यदस्थापिका के दो पक्ष हैं--संसद संधीय 

` व्यवस्यापिंका है और विधान-मण्डल राज्यों की व्यवस्थापिका का निर्माण करते हैं । 

2. साधारण स्थितियों में संसद संघीय सूची या समवर्ती सूची तथा अवशिष्ट विषयों ` 
पर विधि-निर्माण करती है ओर राज्यों के विधान-मण्डल राज्य-सूची के अन्तर्गत 
आने वाले विषयों पर विधि-निर्माण करते हैं। क 

3. समवर्ती सूची पर संसद और राज्य दोनों को विंधि-निर्माण का अधिकार हे । किन्तु 
यदि संसद और राज्यों के विधान-मण्डल द्वारा बनाये गये कानून में कोई विरोध 

'____ होता है तो संसद द्वारा बनाये गये कानून को प्रभावी माना जायगा । 

4. संसद संबिधान में संशोधन कर राज्य-सुची के अन्तर्गत आने वाले किसी विषय को 
_____ समवर्ती सूची के अन्तर्गत ले सकती है। 
5. र हे लागे होने वाले वैधानिक संकट की उद्घोषणा को स्व्रीकृति,संसद दोरा दी 

जातो है। 

` 6. किसी राज्य में वैधानिक संकट की घोषणा होने पर उस राज्य फे वि्ान-मण्डले की 

` वित्तीय और कानून बनाने की शक्ति संगद के हाथों में आ जाती है। 

`. 7. संसद किसी राज्य की सलाह से उस राज्य में विधान-परिषद की स्थापना कर सकती ` । 

हेया विधान-परिपद के अस्तित्व कों समाप्त कर सकती है। न > 

8. संसद तथा राज्य की विधान समा मिलकर राष्ट्रपति का निर्वाचन करती हैं। . 


” लघु और अति लघु प्रश्‍न और उनके उत्तर | 
प्रश्‍न 1--लोकसझा के सदस्य होने के लिए कथा योग्यताएं हं? 


उत्तर-- (1) वह भारत का नागरिक हो। (2) वह 25 वर्ष को आयु पूरी कर चुका हो । | ग 
ऐसी. योग्यताएं रखता हो जिसे संसद ने विधि द्वारा निश्चित किया हो। (4) वह पागल' a 


न.हो। (5) वह भारत सरकार यां राज्य सरकार की सेवा में न हो। _ 
Collec 20) 
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` होने. पर उस राज्य या उन राज्यों के लिए विधियों का निर्माण करती है। (3) वह अवशिष्ट 
सूची के.अन्तर्गंत आने वाले विषयों पर विधि-निर्माण का कार्य करती है। te 
प्रश्न 3 लोकसभा के वित्तीय अधिकार बताइये । र ४, 
उत्तर-(1) कोई वित्तीय विधेयक लोकसभा में ही पेश होता है । (2) लोकसभा 
द्वारा वित्तीय विधेयक पास हो जाने पर राज्य सभा में जाता है। (3) राज्य सभा को 14 दिन 
के अन्दर विधेयक वापस करना होता है। यदि वह ऐसा नहीं करती तो विधेयक दोनों सदनों 
द्वारा पास माना जाता है। यदि राज्य सभा वित्तीय विधेयक के विपय में कोई सुझाव देती है तो _ 
उन सुझावों को मानना या न मानना लोकसभा का अधिकार है । चा 
प्रश्‍न 4--लोकसभा के अध्यक्ष के मुख्य कार्य बताइये । क 
उत्तर -(1) लोकसभा का अव्यक्ष सदन”की अध्यक्षता करता है। (2) वह सदन में 
व्यवस्था और अनुशासन बनाए रखता है। (3) वह सदन द्वारा पास विधेयक पर हस्ताक्षर 
करता है। (4) वह सदन की सुविधाओं और विशेषाधिकारों की सुरक्षा करता है । रर 
प्रश्न 5--लोकसभा भन्त्रिपरिषद पर किस प्रकार नियंत्रण रखती है? 


उत्तर--लोकंसभा केन्द्रीय मन्त्रिपरिषद.की नीति और कार्यों की आलोचना कर तथा _ 
विभिन्न प्रकार के प्रस्ताव पास कर मंत्रिपरिषद को नियंत्रित करती है। लोकसभा वित्तीय 
माँगों को स्वीकृत करती है। मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पास कर मंत्रिपरिषद 
'को अपदस्थ करती है । ल्य 
प्रश्‍न 6--लोकसभा तथा राज्य सभा के सदस्यों के निर्वाचन सें क्या अन्तर है ? 
उत्तर -लोकसभा तथा राज्य सभा के सदस्यों के निर्वाचन में मौलिक अन्तर है। लोकः _ 
सभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से वयस्क नागरिकों. द्वारा किया जाता है, जब कि ' 
राज्य सभा के 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। राज्य सभा के शेष सदस्यों का 
निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से राज्य की विधान संभा के सदस्यों हारा होता है। इन सदस्यों का | 
निर्वाचन एकल संक्रमणीय मत एवं आनुपातिक प्रतिनिधित्व-प्रणाली के अनुसार होता है। भी 
प्रश्‍न 7--रोज्य सभा को सदस्यता के लिए क्या योग्यताएं हैं ? fe 
उत्तर--(1) वह भारत का नागरिक हो। (2) उसकी उम्र 30 वर्ष से कम न हो। 
जन-प्रतिनिध्रित्व अधिनियम 1951 ई० के अनुसार वह उस राज्य का संसदीय निर्वाचक हो. 
'जहाँ से कि वह चुनाव लड़ रहा है। (4) संसद द्वारा निर्धारित अन्य योग्यताएं रखता हो। | 
प्रश्‍न 8 भरतोय संसद के चार मुख्य कार्य बताइए । ६ टी 
उत्तर--(1) संघीय तथा समवर्ती सूची के अन्तर्गत आने वाले विषयों पर कानू 
बनाती है । (2) संसद केन्द्रीय मन्त्रिपरिषद पर नियंत्रण. रखती है । (3) संसद राष्ट्रीय : 
पर विचार कर उसे स्वीकृत करती है । (4) संसद देश के जनमत को व्यक्त करती है । 
` प्रशन 9--लोकसभा तथा राज्य सभा फे पारस्परिक सम्बन्ध बताइए? 
उंत्तर--लोकसभा तथा राज्य सभा संसद के दो सदन हैं। लोकसभा निम्न सदन है 
राज्य सम उच्च सद।न किन्तु शक्ति की दृष्टि से लोकसभा अधिक शक्तिशाली | 
साधारण विधेयक संसद के किसी सदन में पेश किए जा सकते हैं । किन्तु लोक सभा द्वारा प 
साधारण विधेयक को राज्य.सभा अधिक से अधिक 6 माह तक रोक सकती है तथा धन वि 
को 14 दिन के अन्दर वापस करना राज्य सभा के. लिए आवश्यक होता है । 
प्रश्‍न 10--संसद-सदस्यो के दया विशेषाधिकार है? हिल 
5 2: उत्तर-- (1) संसद सदस्यों को अपने सदन या सदन की बा अपने 
`` करने का पूस/अधिकार होवै इसरम्रमलः, अगाम. निरा तिर् 
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नहीं की जा सकती 0) ती संसद मदस्य की एन के "चिवः के 40 दिन पूवं या वाद 
में किसी दीवानी कार्यवाही के लिए गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। किन्तु फौजदारी मामलों 
के लिए गिरफ्तार किया.जा सकता है। 
अति लघु प्रशन i प 

प्रश्‍न 1--लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है ?. 

उत्तर -5471 * 

प्रश्‍न 2--लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? 

उत्तर--पाँच वर्ष । - 

प्रश्‍न 3--लोकसभा में एंग्लो-इण्डियन सदस्य कितने होते हैं? 

उत्तर--दो । 

ह प्रश्‍न 4--निर्वाचित हो जाने के बाद लोकसभा का अध्यक्ष किस दल का नेता माना ` 

जाता है ? 

उत्तर-किसी दल का नहीं। 

प्रश्‍न 5--संसद के दोनों सदनों में र किस सदन में अविश्वास का प्रस्ताव पास होने पर 


केरद्रीय मन्त्रिपरिषद भंग हो जाती है ? 
 उत्तर-लोकसभा में। | 
प्रश्‍न 6 -संसद के दोनों सदनों में से कोन-सा सदन अधिक शक्तिशाली माना जाता है? 
' ` उत्तर-लोकसभा। 


प्रश्न 77“ संसद का कौन-सा सदन स्थायी सदन माना जाता है? 
उत्तर--राज्य सभा । 
` प्रश्त 8--राज्य सभा में राष्ट्रपति कितने सदस्य मनोनीत करता है? 
_ उत्तर-12। 
प्रश्न 9--लोकसभा में उत्तर प्रदेश के कुल कितने प्रतिनिधि होते हैं? 
उत्तर--85 | द 
अश्न 10--राज्य सभा का कोन अध्यक्ष होता. है? 
उत्तर--उपराष्ट्रपति । 
Fh द ह 11--कोई विधेयक वित्तीय (धन) विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन 
` “करता है? र 
1. उत्तर-लोकसभा का अध्यक्ष । 
क प्रश्‍न 12-किसी सामान्य विधेयक के विषय में दोनों सदनों में मतभेद होने पर, क्या 
किया जाता है ? म्य 
उत्तर-दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है । 
प्रश्न 13--संसद के दोनों सदनो के संयुक्त अधिवेशन को कौन अध्यक्षता करता है? 
उत्तर--लोकसभा का अध्यक्ष । 
प्रश्‍न 14--लोकसभा के अध्यक्ष को कितना वेतन मिलता है ? 
उत्तर--5,500 रु० प्रति माह । 


यी महत्वपूर्ण प्रश्‍न 
.निवन्धात्मक प्रश्‍न | कं ह हे 
1. लोकसभा के संगठन तथा कार्यों का वर्णन कीजिए । -(उ० प्र०, 1974). 
. 2. राज्यसभा के संगठन और कार्यों का वर्णन कोजिए। (उ प्र०, 1986) 
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3. भारतीय संसद के कार्यों का वणेन कीजिए। राज्यों के विधान-मेण्डलों-के साथ इनके 

` बया सम्बन्ध हैं ? ` (उ०्प्र» 1977) | ट 
4. भारतीय संसद में विधि-निर्माण-प्रक्रिया का वर्णन कीजिए । | 


5. भारत के संघीय संविधान के अन्तर्गत संसद के कार्यों का वर्णन कीजिए। र: 
(उ० प्र, 1981) 


6. लोकसभा के संगठन का वर्णन कीजिए । मंत्रि-परिषद सें. उसका क्या सम्बन्ध है ? 
(उ० प्र० 1982) / 


7. राज्यसभा के संगठन .पर प्रकाश डालिए। भारतीय संसद में . राज्यसभा का. क्या 


महत्व है? (उ० प्र० 1983) 
8, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए-- | 
(अ) भारतीय संसद में वित्त विधेयक की प्रक्रिया . | (उ० प्र०, 1983) 
(ब) लोकसभा का अध्यक्ष । व यी 
(स) कार्य-स्थगन प्रस्ताव । 
(द) विनियोग विधेयक । 
छघु प्रश्‍न 


1. लोकसभा की सदस्यता की अयोग्यताए क्या हूँ? 

2. लोकसभा के सदस्य होने के लिए आवश्यक योग्यताएं क्या हैं? 
3. लोकसभा के निर्वाचन की मुख्य विशेषताएं बतलाइए । 

4. लोकसभा की सदस्यता का अन्त केसे होता है ? 

5. लोकसभा के अध्यक्ष के अधिकार बताइए। 

6. लोकसभा क्रे वित्तीय अधिकार कया हैं? 

7. संसद मंत्रि-परिषद पर किस प्रकार नियंत्रण रखती है ? 

8. साधारण तथा धन विधेयक में क्या मुख्य अन्तर है? 
9. स्थगन-प्रस्ताबं (काम रोको प्रस्ताव) से क्या आशय है? 
10. अविश्वास के प्रस्ताव से क्या आशय है ? ` 
11. संसद और राष्ट्रपति के सम्बन्ध के विषय में आप कया जांनते हैं ? 
12. संसद और मंत्रि-परिषद के सम्बन्ध पर प्रकाश डालिए । 

13. लोकसभा और राज्यसभा का मुख्य अन्तर बताइए । 


अति लघ एवन 
1. लोकसभा की अधिकतम संख्या क्या दै ? (उर प्रश, 
. ` 2. लोकसभा की वर्तमान सदस्य-संख्या कितनी है ? 

3. लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष का कया नाम है? 
4. लोकसभा के अध्यक्ष के दो मुख्य काय वतलाइए। 
5. लोकसभा की सदस्यता के लिए खड़े होने वाले व्यक्ति की कम-से-कम नि 

होनी चाहिए ? 

6. लोकसभा के निर्वाचन में मतदान का अधिकार किसे होता हे? 


7 उत्तर प्रदेश से लोकसभा के लिए कितने प्रतिनिधि चुने जाते हैँ? | 
8, राज्यसभा की अधिकतम सदस्य-संख्या कितनी है? _ _ 
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10; लोकसभा का कार्यकाल कितना है? 

` 11. संसद के अधिवेशन कौन आमंत्रित करता है? 
12. संसद के अधिवेशनों में कितने दिन से अधिक झा अन्तर नहीं होना चाहिए ? 
13. राज्यसभा का कार्यकाल क्या है? 


RS 14. भारतीय संविधान में संशोधन का प्रस्तावं संसद के किस सदन में प्रस्तुत किया जा 
सकता है? » 


15..धन विधेयक संसद के किस सदन में पेश किया जा सकता हैं? 
है § जव किसी विधेयक्त के विषय में दोतों सदतों में मतभेद होता है, तब क्या किया 
जाता 
17: संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता 
18. राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है ? 
19. राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कौत करता है? 


20. संसद का सबसे शक्तिशाली सदन कीने है. 
21. लोकसभा का वया कोरम (गणपति) है द 


22 लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष का माम दस्ताइए । 
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सर्वोच्च त्यायालय 
७ सर्वोच्च न्यायालय का गठन . ७ सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधोशों की नियुक्षित कर 
७ पद के लिए योग्यताएं, वेतन, भत्ते, कार्यकाल . ७ सर्वोच्च न्यायालय का क्ेत्राधिकार 


७ सर्वोच्च न्यायालय का मूल्यांकन : महत्व ७ सर्वोच्च न्यायालय को स्वतन्त्रता । 
आमुख ; 


न्यायपालिका शासन का तीसरा किन्तु सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग है। न्यायाधीशों के 

अभाव में विसी देश की संवैधानिक व्यवस्था की परिकल्पना नहीं की जा संकती । be न्याय- . . 

पालिका के अभाव में विधियाँ निष्प्राण अक्षरों के अतिरिक्त और कुछ नहीं कही ।इस | 

प्रकार न्यायपालिका देश की राजनैतिक व्यवस्था की आधारशिला होती हैं, शासन की सुव्यवस्था _ 

का प्रतीक होती है और नागरिक स्वतन्त्रताओं की प्रहरी होती है। Kh 

भारत में न्यायपालिका का भठन--न्यायपालिका के इसी महत्व को ध्यान में रखते हुए | 
न्यायपालिका का गठन किया गया है। संघात्मक व्यवस्था के अनुसार मारत में न्यायपालिका के _ 
दो प्रधान पक्ष हैं -- ” , 

(1) संघीय न्यायपालिका और 

(म) राज्यों की न्यायपालिका । क... 

संघीय न्यायपालिका के रूप में सर्वोच्च या. उच्चतम न्यायालय (91९१९ Court) 

है। संघ की इकाइयों, यथा राज्यों के लिए उच्च न्यायालय है। “2 पे - 

यहाँ हम भारत की न्यायपालिका के प्रथम आधार. सर्वोच्च न्यायालय के विविध पक्षी 

पर विचार करेंगे । न्य 


सर्वोच्च (उच्चतम) न्यायालय का गठन र 


पहले 1960 ई० के संशोधन द्वारा की गई । इस संशोधन अधिनियम के अनुसार सर्वोच्च न्याया: 
लय के न्यायाधीशों की कुछ संख्या 14 निश्चित की गई थी। यह संख्या 1976 ई० तक चलती 
रही।_ 1977 ई० में सम्बन्धित कानून में पुन: संशोधन कर यह व्यवस्था की गई कि सव 
न्यायालय में प्रधान (मुख्य) न्यायाधीश सहित कुल मिलाकर 18 न्यायाधीश होंगे। 
. अगस्त, 1985 ई में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में पुनः वृद्धि करने 
लिंए कानून बनाया गया। इस संशोधित व्यवस्था के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय में एक 
न्यायाधीश. तथा 25 अन्य न्यायाधीश होंगे। इस प्रकार अव सर्वोच्च न्यायालय में कुल 
न्यायाधीश हो सकते हैं। : १२ 
इसके अतिरिक्त आवश्यकता पड़ने पर तदर्थ (एडहाक) न्यायाधीश भी नियुक्त 
सकते हैं। ये तदर्थ न्यायाधीश थोड़े समय के लिए ही नियुक्त किए जा सकते हैत | 


सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति ` र र 
सर्वोच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीशों तथा अन्य 'त्यायाधीशों की नियुक्ति 
द्वारा की जाती है। अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के पूर्व वह स्वोच्च न्यायालय के प्रधान न्य 
धीश से परामर्श लेता है। पर राष्ट्रपति इस परामर्श को मानने के लिए बाध्य बव होता. 
चद के लिए योग्यताएँ--उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के लिए नि य्‌ 
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1. वह भारत का नागरिक हो। ः ~ ~ 
2. वहं किसी उच्च न्यायालय में कम से कम 5. वर्ष तक न्यायाधीश रह चुका हो या 

कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता (वकील) रह चुका हो | 
3. राष्ट्रपति की दृष्टि में वह पारंगत विधिवेत्ता (कानून का माना हुआ जानकार) हो। 
4. उसकी आयु 65 वर्ष से कम हो। = 
यदि किसी न्यायाधीश की आयु के विपय में कोई मतभेद हो तो इसका निर्णय राष्ट्रपति 


करेगा । 

शपय-प्रहण--प्रत्येक न्यायाधीश को पद-ग्रहण करने के पूर्व राष्ट्रपति के सम्मुख अथवा 
राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त अन्य किसी व्यक्ति के सम्मुख एक शपथ लेनी पड़ती है। इस शपथ में उह 
अपने कतंव्य का पक्षपातरहित होकर भक्तिपूर्वक पालन करने का वचन देता है । 


सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन, भत्ते आदि 


संविधान के 54वें संशोधन अधिनियम, 1986 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के प्रधान तथा 
' अत्य न्यायाधीशों के वेतन में वृद्धि की गई है। 
- इस संशोधित व्यवस्था के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश को 10 | 
हजार रुपये मासिक वेतन तथा अन्य न्यायाधीशों को 9 हजार रुपये मासिक वेतन दिया जाता 
है। इसके अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश को 1,250 रुयेये मासिक तथा अन्य न्यायाधीशों को 750 
"रुपये मासिक भता दिया जाता है । वेतन और भत्ते के अतिरिक्त न्यायाधीशों को निवास, (प 0 
कारः, आदि को सुविधाएँ सुलभ है । SEA 
र सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर यह प्रतिबन्ध लगा दिया गया है कि वह भारत के 
` किसी अत्य न्यायालय में या किसी अधिकारी के अधीन वकालत या अन्य कोई,कार्यं आदि नहीं 
` कर सकता । - 


कार्यकाल ; 
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपने पद पर 65 वर्ष की आयु तक वने रहते हैं ।! 65 


वर्ष को आयु के अन्दर कोई न्यायाधीश स्वेच्छा से पदत्याग कर सकता है। इसके अति रिक्त 


| कदाचार अथवा असमर्थता के लिए वह हटाया भी जा सकता है। इसके लिए एक विशेष प्रक्रिया 

का मत करना होता है। इसके अनुसार उसे अपने पद से तभी हटाया जा सकता है जब कि 

) सुसद के दोनों सदन मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत से इस आशय का प्रस्ताव 
प्रास कर द । इसके उपरान्त ऐसे प्रस्ताव पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने आवश्यक होते हैं। 


सर्वोच्च न्यायालय का कार्य-केन्द्र--सर्वोच्च (उच्चतम) न्यायालय का मुख्य कार्य-केन्दर 


: ` दिल्ली है। किन्तु, सर्वोच्च न्यायालय की वैठक सर्वोच्च न्यायालय के प्रधान -न्यायांधीश की 


अनुमति से भारत के किसी अन्य स्थान में भी हों, सकती है। अन्य स्थान में बैठक करने के.लिए 


र | हय यायाधीश को राष्ट्रपति की पुर्व स्वीकृति लेनी आवश्यक होती है। 
. स्ब्ाच्चन्यायालय का क्षेत्राधिकार - 


सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को प्रधानतया तीन वर्गो में विभाजित किया जा 


का बे नसा ता है-- 
कर 1. की आयु के विषय में कोई मतभेद हो नो उसका निर्णय करने का 
॥श्वकार राष्ट्रपति को दिया गया है राष्ट्रपति को यह अधिकार संविधान के पन्द्रहवे संशोधन 
नियम के अनुसार दिया गया है। A | 


; ५८ -CE-0:In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


सर्वोच्च न्यायालय 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and 809891! Fr: 
1. प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार CE 
2. अपीलीय क्षेत्राधिकार 
3. परामशंदात्री क्षेत्राधिकार 


सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार 
प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार अपीलीय क्षेत्राधिकार परामशंदात्री से्राधकार | 
। प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार--संविधान के 131वें अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के 
प्रारंभिक क्षेत्राधिकार की व्याख्या की गई है। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार से आशय उस क्षेत्राधिकार ' 
से है जिससे सम्बन्धित मामलों पर प्रारम्भ में विचार करने का अधिकार प्राप्त होता है। स 
निम्नलिखित विवादों में सर्वोच्च न्यायालय को प्रारंभिक क्षेत्राधिकार प्राप्त है-- 
(क) भारत सरकार तथा एक या एक से अधिक राज्यों के बीच विवाद । ५२8 
(ख) भारत सरकार और कोई राज्य या राज्यों तथा एक या एक से अधिक राज्यों के ) | 
बीच विवाद । द र ia 
(ग) दो या दो से अधिक राज्यों के वीच संवैधानिक विषयों के सम्बन्ध में उत्पन्न कोई _ 
विवाद | ra 


प्रारम्भिक अधिकार 
उपस्थित नहीं किया जा सकता । इन मामलों पर विचार करने का 


न्यायालय को ही है। ~ 
विधान द्वारा नागरिकों को प्राप्त मौलिक अधिकारों. 


प्रारस्मिक समवर्ती क्षेत्राधिकार--सं के रो 
की रक्षा के लिए उच्चतम न्यायालय के साय ही साथ उच्च न्यायालयों को भी अधिकार दिए गए 
रां से सम्बन्धित बिवाद चाहे तो पहले उच्च न्यायालय म॑ 


त्र के अन्तर्गत आने वाले. मुकदमों को अन्य किसी न्यायालय में 5 
एकमात्र अधिकार सर्वोच्च | 


है। इसके अनुसार उसे समस्त भारत के उच्च न्यायालय 
अधिकार प्राप्त है । 
उच्चतम न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार को हम 
1. संविधान-सम्बन्धी . 
2. दीवानी 
3. फौजदारी . - 


4. विशिष्ट 
अपीलीय क्षेत्राधिकार 


संविधान-सम्बन्धी दीवानी त त्यना विशिष्ट | 


1. संविधान-सम्बन्धी--जहां तक संविधान-सम्बन्धी क्षेत्राधिकार का प्रश्‍न है 
की 132वीं धारा में कहा गया है कि यदि उच्च न्यायालय यह प्रमाणित कर दे 
संविधान की व्याख्या से सम्बन्धित कानून का कोई महत्वपूर्ण प्रश्न निहित है तो सर्वोच्च 
लय में उच्च न्यायालय के निर्णय की अपील की जा सकती है। यदि उच्च न्यायालय ऐसा प्रमाण 


पत्र न दे तो सर्वोच्च न्यायालय को यहं अधिकार प्राप्त है कि se ऐसी अपील की 
कैप ह 


EF . |) [तह 


or य 


नवीन भारतीय संविधान और नागरिक-जीवन 
Digitized by Arya Samaj-Foundation Chennai and eGangotri . 

2. दीवानी- सर्वोच्च न्यायालय के दीवानी क्षेत्राधिकार की मुल व्यवस्था को संविधान 
के 30वें संशोधन दवारा संशोधित किया गया है । 30वें संशोधन (1973 ई०) के पूर्व यह व्यवस्था 
थी कि सर्वोच्च न्यायालय में केवल ऐसे ही मामलों की अपील की जा सकेगी जिसमें विवादग्रस्त 
राशि 20 हजार रुपये से अधिक हो। परन्तु 30वें संशोधन द्वारा इस सीमा को हटा दिया गया 

' है। अव संशोधित व्यवस्था के अनुसार सर्वोच्च न्यायायलय में उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए 
ऐसे सभी निणंयों के विरुद्ध अपील की जा सकती है जिनमें उच्च न्यायालय द्वारा यह प्रमाणित 
कर दिया जाय कि इस इस विवाद में कानून को व्याख्या से सम्वन्धित कोई सारपुर्ण प्रश्न 

` अत्तग्रस्त है । 
3. फ़ीजदारो-सर्वोच्च न्यायालय में फौजदारी मामलों में उच्च न्यायालय हारा दिए 
गए निर्णयों के विरुद्ध अग्रलिखित स्थितियों में अपील की जा सकती है-- 
(क).जब उच्च न्यायालय ने नीचे के न्यायालय के ऐसे किसी निर्णय को रह करके 
[शे मृत्यु-दण्ड दे दिया हो जिसमें नीचे के न्यायालय ने अभियुक्त को अपराधमुक्त 
. किया हो। 


- (ख) जव उच्च न्यायालय ने नीचे के न्यायालय में चल रहे किसी विवाद को अपने 
न्यायालय में मंगाकर अभियुक्त को मृत्यु-दण्ड दिया हो। ` क न्न 
(ग) जब उच्च न्यायालय यह ,प्रमाणित कर दे कि वह मामला या विवाद सर्वोच्च 
न्यायालय में अपील के योग्य है। अ 
4. विशिष्ट--कुछ ऐसे मामले हो सकते हैं जो कि उपर्युक्त वर्गों के अन्तगेत नहीं आते ! 
` अतः संविधान ने सर्वोच्च न्यायालय को ऐसे विशिष्ट मामलों की अपीलें सुनने का भी अधिकार 
` दिया है। संविधान के 153वें अनुच्छेद के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय को यह अधिकार दिया गया 


/:  हैकि सेनिक न्यायालय को छोड़कर वह भारत के अन्य किसी भी न्यायालय या न्यायाधिकरण 
“  [ट्विब्युनल) के निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने की अनुमति प्रदान कर दे. । 


* को अत्यन्त व्यापक ओर महत्वपूर्ण शक्तियाँ प्राप्त हैं। 
(3) राष्ट्रपति को परामर्श देने का अधिकार--उच्चतम न्यायालय का अन्य महत्वपुर्ण 
अधिकार राष्ट्रपति को परामर्श देने का अधिकार है। भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति 
. विवादग्रस्त कानूनी प्रश्नों पर परामर्श ले सकता है। उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए इस 
 परामश को मानना राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर करता है । " 9 
अनेक अवसरो पर भारतीय संघ के राष्ट्रपति ने अनेक महत्वपूर्ण और विवादग्रस्त 
कानूनी सतत प्रश्नों पर उच्चतम न्यायालय. से परामर्श प्राप्त किया है । उदाहरण के लिए 1957 ई० में 
राष्ट्रपति ने केरल शिक्षा विधेयक को तथा 1964 ई० में उत्तर प्रदेश विधानसभा और उच्च 
` न्यायालय के संघर्ष-विषयक विवाद को उच्चतम न्यायालय के समक्ष भेजा था। 
इसी प्रकार 1974 ई० में गुजरात की विधानसभा के भंग होने पर राष्ट्रपति-निर्वाचक 
मण्डल का स्थान रिक्त हो गया। प्रतिपक्ष ने ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति के निर्वाचन को स्थगित 
nn हा भा किया । ति शा ने इस अवसर पर उच्चतम न्यायालय से परामर्श 
साया । उच्चतम न्यायालयं ने अपना अभिमत व्यक्त करते हुए कहा कि राष्ट्रपति-निर्वाचक मंडल 
/ ` क्क किसी स्थान के रिक्त होने पर निर्वाचन को स्थगित नही किया जा सकता और न इस प्रकार 
. की रिक्तता से निर्वाचक मण्डल की वैधता पर ही कोई आँच आती है। 
_ इसो प्रकार 1977 ई० में जनता पार्टी की सरकार ने नौ राज्यों के विधान-मण्डलों 
भंग करने का निश्चय किया, तव राष्ट्रपति ने सर्वोच्च न्यायालय से परामशं लिया था । 
राष्ट्रपति ने विशेष न्यायालयों की स्थापना के विषय मे.भो उच्चतम न्यायालय से परामर्श ` 


इस प्रकार अपीलीय क्षेत्राधिकार की दृष्टि से भारत के उच्चतम या सर्वोच्च न्यायालय 


NINE SS 


लिया था। . 6०-0.0117५७1० Domain. Panini Kaya. Maha’ Vidyalaya Collection. 
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अन्य अधिकार 


द 1. न्यायिक पुनविलोकन-सम्बन्धी अधिकार -संविधान के अनुच्छेद 131 तथा 122 के 
अनुसार सर्वोच्च न्यायालय संघ तथा राज्य सरकार द्वारा निर्मित विधियों का न्यायिक पुनविलो- 
` कॅन कर सकता है। दुसरे शब्दों में यदि संसद या राज्य के विधान-गण्डलों द्वारा कोई ऐसी विधि 
बनाई गई है जो संविधान के प्रतिकूल है तो ऐसी विधि को सर्वोच्च न्यायालय अवैध घोषित कर 
सकता है। सर्वोच्च न्यायालय की इस शक्ति को न्यायिक पुनविलोकन (?०फ़छः ०£ Judicial 

_ R९४९) कहते हैं । दक २: 
 समय-्सभयपर इस अधिकार का प्रयोग कर सर्वोच्च न्यायालय ने देश की संवैधानिक 
` युगयात्रा को प्रभावित करने का पुरा प्रयास किया है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्यायिक पुन- 
विलोकन की इस शक्ति के प्रयोग के जीवन्त दृष्टान्त कतिपय विवादों में उसके द्वारा दिए गए 
ऐतिहासिक निणंयों में गोलकनाथ विवाद (1907 ई०), केशवानन्द भारती विवाद (1973 ई०) 


_ तथा मिनर्वा मिल्स विवाद (1980 ई० ) मुख्य हैं । 


८ मौलिक अधिकारों की रक्षा है। संविधान के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय को नागरिकों के मौलिक 
अधिकारों की उपेक्षां पर आदेश या 'रिट' (7) जारी करने का अधिकार है। ये 'रिट' इस 


) उत्ररण । : 
. 3. अभिलेख न्यायालय के रूप सें कार्य ओर _अधिकार---सर्वोच्च न्यायालय एक 
ना अभिलेख न्यायालय (00111 ०! ९८००6७) है। अभिलेख न्यायालय के रूप में उसके निर्णय 


रक्षिय रखे जाते हैं तथा नीचे के न्यायालय उसके निर्णयों को महत्व और मान्यता देने के लिए 
` दाध्य होंगे! देश के किसी न्यायालय में वे साक्ष्य और प्रमाण के लिए प्रस्तुत किए जा सकते: हैं । 


सर्वोच्च न्यायालय के लिए निर्णय की उपेक्षा या अवहेलना अर्थात्‌ न्यायालय के अवमान 
"प of C017) के लिए दोषी व्यक्ति को दंडित करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय 
सरे शब्दों में सर्वोच्च न्‍्यायालय को अपनी मानहानि या अवभानना के मुकदमे सुनने 
उसके लिए दोषी व्यक्तियों को दंड देने का अधिकार है । 
4. अपने निर्णयों के विरुद्ध अपोल सुनने का अधिकार -संविधान के 1 37वें अनुच्छेद के 
सर्वोच्च न्यायालय को यह अधिकार प्राप्त है कि वह स्वयं द्वारा दिए गए निर्णयों या 
पर आवश्यकता होने पर पुनः विचार करे । संविधान में यह प्रावधान इस दुष्टि से किया 
न्यायालय के निर्णयों के विरुद्ध कोई अपील नहीं की जा सकती । अतएव 
निर्णयों के विरुद्ध अपीलों को सुनकर उन पर पुनः विचार कर सर्वोच्च न्यायालय-अपने 
'गए किसी निर्णय की कमियो को दूर कर सकता है। 
. प्रबन्ध ओर प्रशासन सम्बन्धी अधिकार-सर्वोच्च न्यायालय को अपना व्यवस्था 
का भी अधिकार है। इस दृष्टि से सर्वोच्च न्यायालय मुख्यतया निम्नलिखित कार्थ 
न्यायालय अपनी कार्यविधि तथा अपने व्यवहार के नियमों का निर्माण 


2. मोलिक अधिकारों की रक्षा--सर्वोच्च न्यायालय का अन्य महत्वपुर्ण अधिकारः” 


(1) बन्दी-अत्यक्षोकरण, (2) परमादेश, (3) अधिकार-पृच्छा, (4) प्रतिबेध तथा 


__ किसी न्यायालय में प्रस्तुत किए जाने पर उनकी प्रामाणिकता के विषय में कोई प्रश्‍न नहीं किया ' 
गा।. 


०, 
Masini, ` 
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(मं) सर्वोच्च न्यायालय अपनी कार्यवा हियों से सम्बन्धित नियम बनाता है । 
(7५) सर्वोच्च न्यायालय अपने कार्यालय की व्यवस्था-सम्बन्धी नियम बनाता हुँ। 
(iv) सर्वोच्च न्यायालय अपने न्यायालय के अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति 
करता है । 
6. अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण--सर्वोच्च न्यायालय को अपने अधीनस्थ न्याया- 
लयों के कार्यो के निरीक्षण का अधिकार हे । 44वें संशोधन अधिनियम के अनुसार सर्वोच्च 
न्यायालय को निरीक्षण का अधिकार प्राप्त है । 


इस प्रकार हम देखते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार अत्यन्त व्यापक है । 
जेसा कि देश के प्रसिद्ध विधि-विज्ञ एच० एम० सीरवाइ ने कहा है, “भारत के सर्वोच्च न्यांया- | 
लय का क्षेत्राधिकार जितना व्यापक है, उतना व्यापक शेद्राधिकार विश्व की किसी भी 
संघात्मक व्यवस्था के सर्वोच्च न्यायालय का नहीं है।” इसी प्रकार श्री अल्लादि कृष्णास्वामी 
अय्यरने लिखा है कि “भारत के सर्वोच्च न्यायालय को जितनी शक्तियाँ प्राप्त हैं, उतनी 
शक्तियां विश्व के अन्य किसी भी सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त नहीं हैं।” 9 
2 पट 
सर्वोच्च न्यायालय का महत्व | के 
सर्वोच्च न्यायालय का देश की संवैधानिक व्यवस्था में बया स्थान है ? > 
सर्वोच्च न्यायालय के संगठन, शक्ति और क्षेत्राधिकार के आधार पर यह कहा जा 
सकता है कि सर्वोच्च न्यायालय देश की न्याय-व्यवस्था का अत्यन्त प्रभावशाली और शक्ति- 
सम्पन्न निकाय है 1! डॉ० पापली के शब्दों में “सर्वोच्च न्यायालय में विविध एवं व्यापक | 
शक्तियों के सन्निहित होने के कारण सर्वोच्च न्यायालय न्याय के क्षेत्र में तो सर्वोच्च सत्ता का 
प्रयोग करता ही है, साथ ही वह देश के संविधान और विधियों का भी संरक्षक है!” अध्ययन | 
की सुविधा की दृष्टि से देश को संवैधानिक व्यवस्था में सर्वोच्च न्यायालय की स्थिति और _ 
महत्व का मूल्यांकन हम निम्नलिखित रूप में कर सकते हुँ ` > 


1. देश का सर्वोच्च न्यायपोठ- सर्वोच्च न्यायालय. देश की न्याय-व्यवस्था का सर्वोच्च 
न्यायपीठ है । अपनी शक्ति और स्थिति के आधार पंर वह भारत की 'न्याय-व्यवस्था का शीर्षस्थ 
अंग है। देश में उससे अधिक श्रेष्ठ या शत्ति-सम्पन्न अन्य कोई न्यायालय नही है। उसके द्वारा 
दिए गए निर्णय अन्तिम निर्णय होते हैं। अधीनस्थ न्यायालयों की अपीलें उसी के पास आती हैं, 
उसके निर्णयों के विरुद्ध अपीलें सुनने का अधिकार अन्य किसी न्यायालय को नंहीं है। र 


. 2.संविधान का सर्वोच्च व्याख्याता-यदि संविधान देश को सर्वोच्च विधि हैं 
सर्वोच्च न्यायालय देश की सर्वोच्च विधि का सर्वोच्च व्याख्याता है । अपनी न्या 
पुनविलोकन की शक्ति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय देश के संविधान को व्याख्या करते 
अ है। उसके दारा की गई संविधान को व्याख्या सर्वाधिक प्रामाणिक ओर पुणं मानी 
जाती है। 


कार्यवाही के विषय में जो नियम बनाएगा, वे नियम संसद द्वारा ब्रनाए गए काननों के 
होने चाहिए तथा उन पर राष्ट्रपति की स्वीकृति होनी चाहिए। _ न 


2, “The combination of such wide and varied powers in the Sup 
urt makes it not‘only the supreme authority in the judicial field t 
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3. संदिष्रा् का प्रहरो--संर्वोच्च न्यायालय को देश की संवैधानिक व्यवस्था और 
संविधान का प्रहरी कहा जा सकता है। देश की संवधानिक व्यवस्था के समक्ष. उत्पन्न संवैधानिक 
समस्याओं के स्यायिक समाधान का अन्तिमं शस्त्र उसी के हाथों में है। संविधान के विरुद्ध 
बनाई यई विधियों को अवैध घोषित कर सर्वोच्च न्यायलय देश के संविधान की रक्षा करता है। 


' इसप्रकार सर्वोच्च न्यायालय देश के संविधान के प्रहरी का कार्य करता है। 


4. भूल अधिकारों का रक्षक--भारतीय संविधान ने नागरिकों को कतिपय मूले 
अधिकार प्रदान किए हैं। इन मूल अधिकारों की उपेक्षां और अवहेलना न हो, इस दृष्टि से उन्हे 
न्यायिक संरक्षण प्रदान किया गया है । इस न्यायिक संरक्षण की सर्वोच्च शक्ति सर्वोच्च न्यायालय 

` के हाथों में निहित है। 25 * र १५ 
` 5. देश की संवंधानिक व्यवस्था का सन्तुलन-चक्त--देश में शासंन-शक्ति और सत्ता के 7 
अनेक केन्द्र हैं। एक ओर कार्यपालिका है, दूसरी ओर व्यवस्थापिका। .एक ओर संघीय शासन / | 
: है) दूसरी ओर उसकी इकाइयाँ। इसी प्रकार एक ओर शासन है और bi दूसरी ओर साधारण. 
जनता । सर्वोच्च न्यायालय -ज्ञासन-सत्ता तथा शक्ति के इन विविध पक्षों के मध्य सन्तुलन का 
` कार्य करता है। इस दृष्टि से सर्वोच्च न्यायालय को देश की संवैधानिक व्यवस्था का सन्तुलन- 7 
चक्र (8318006 १९०1) कहा जा सकता नि 


'इस प्रकारे हम कह सकते हैं कि सर्वोच्च व्यायालय देश फे संविधान का एक अत्यन्त 
` महत्वपूर्ण उपादान है । वह देश का सर्वोच्च न्यायंपीठ है, संविधान का सर्वोच्च व्याख्याता है, 
| संविप्तान का प्रहरी है, मूल अधिकारों का रक्षक है और' है देश की संवैधानिक व्यवस्था का 
4 सन्दुलन-चक्र। देश की संवैधानिक व्यवस्या' में सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका के विषय में दो 
` जत नहों हो सकते | संविधान-सभा के एक वरिष्ठ सदस्य 'क्षी अल्लादि कुष्णास्वाली शब्यर ने 
सर्वोच्च न्यायालय की इसी भूमिका को दृष्टि-पथ,में रखते हुए कहा था कि “भारतीय संविधान 
का भावी विकास एक सीमा तक सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशन कौर कार्य पर निर्भर करेगा। . 
गहू रक महान्‌ अभिकरण है ओ व्यक्तिगत स्वाधीनता तथा रागाजिक निय्नंवण के सध्य अन्तर 
की रेखा छो स्पष्ट करेगा । र कट RR i 
` किन्तु सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति ओर स्थिति का यह अर्थ नहीं कि देश की संवंधानिक. 
3 व्यवस्था में उसकी स्थिति एक 'तृतीय सदन' (79170 2110९7) या 'श्रेष्ठत्तर व्यवस्थापिका 
‘(Super Legislature) की है, जैसा कि संयुक्त राज्य अमेरिका में वहाँ के सर्वोच्च न्यायालय 
को है। जैसा कि श्री दुर्गादास वसु ने लिखा है कि “भारत में वस्तुतः संसदीय संप्रभुता तथा 
स्थायिक सर्वोच्चता के मध्य का मार्गे अपनाया गया है।” फलतः सर्वोच्च न्यायालय कोई 
| उमर्यादित शक्ति-सम्पन्न निकाय नहीं है। जैसा कि पं० जवाहरलाल नेहरू ने कहा या कि “हमने 
` त्यायपालिका को प्रतिष्ठा, गरिमा और स्वतंत्रता प्रदान करने का प्रयास किया है, उसे 
`` व्यवस्थापिका से नायि मबा प्रदान नहीं को हैं।” अन्त में हम अलेक्जेण्डोबिच के शब्दों में क , 
ट सकते हैं कि भारताय न्य संविघान-निर्माताओं का कोई अतिरिक्‍त निकाय महीं हैं, 
` 0 प्रत्यत बहु एक ऐसा निका है जिसका कार्य व्यपत विधि का प्रयोग है।” ” 


` «सर्वोच्च न्यायालय की स्वतंत्रता | 
`. ज्यायपालिका अपने कतंव्यो का विधित्रत्‌ पालन कर सके, इसके लिए उसकी स्वतंत्रता | 
0 ज्ञो रक्षा आवश्यक होती है। डॉ० के० वी० राव के अनुसार न्यायपालिका की स्वतंत्रता के | 
तीन अर्थ होते हैं: प्रथमतः, न्यायपालिका शासन के अन्य अंगों के अतिक्रमण से मुक्त हों; दूसरे, | 

| 

र 


न्यायालय के निर्णय तया आदेश व्यवस्थापिका के हस्तक्षेप से स्वतंत्र हों; तीसरे, न्यायपालिका | 
"के निर्णय व्यवस्थापिका तंया कार्यपालिका के प्रभाव से मुक्तं हों। 1 पी ४ 1 


२. ७७-0७-॥ Public Domain; PaniniKanya:Maha Vidyalaya Collection. 
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न्यायपालिका को स्वतंत्रता के इसी महत्व को दृष्टि-पथ में रखते हुए भारतीय संविधान 


में न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए अनेक-प्रावधान किए गए हैं। इन प्रावधानों को हंम संक्षेप 
में निम्नलिखित रूप में रख सकते हैं 
1. न्यायाधीशों की नियुक्ति को समुखित व्यवस्था--सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों | 
की नियुक्ति की समुचित व्यवस्था की गई है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति  - 
राष्ट्रपति करता हैं। किन्तु राष्ट्रपति केवल उन्हीं व्यक्तियों को नियुक्त कर सकता है जिनमें. 


ह हद कि संविधान द्वारा निर्धारित योग्यताएँ हैं। 
न्यायपालिका की स्वतंत्रता | वह किसी ऐसे व्यक्ति को न्यायाधीश नियुक्त 


के प्रावधान नहीं कर सकता जिसमें कि निर्धारित योग्यताएं 

1. न्यायाधीशों की = की समुचित नहीं है । न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय 
लताला राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के प्रधान 
पद की पूर्ण सुरक्षा. न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीशों से भी परामश 
ल्व ता करता है । इस प्रकार न्यायाधीशों की नियुक्ति 


को संसद के हाथों से अलग कर न्याय- 
पालिका की स्वतंत्रता की पहली शर्त को पूरा 


2 

3 व 

4, अवकाश-प्राप्ति पर उचित प्रावधान 
5 

किया गया है । 


. अवकाश के उपरान्त वकालत पर 


प्रतिबन्ध -- हे 
6. अपने नियम-निर्माण का अधिकार 2. पद की पूर्ण सुरक्षा --पदःकी पूर्ण 
7. अपने कर्मचारियों पर नियंत्रण का | सुरक्षा न्यायपालिका की स्वतंत्रता की अन्य 
अधिकार आधारशिला है। पद की सुरक्षा के लिए 


संविधान में कई प्रावधान किए गए हैं। ये | 
प्रावधान इस प्रकार हैं 
(1) न्यायाधीशों को लम्बा कार्यकाल दिया गथा है। वे 65 वर्ष की अवस्था में अवकाश 
ग्रहण करते हैं । ; न र 
(1) उन्हें अपने पद से सामान्यतया अलग नहीं किया जा सकता । उन्हे अपदस्थ करने के . 
लिए संविधान में वाणित प्रक्रिया का अनुगमन करना आवश्यक है । 
(11) उन्हें विशिष्ट.दोषों के लिए ही अपदस्य किया जा सकता है। 2 
3. पर्याप्त वेतन--सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए समुचित ल का प्रावधान . 
है। इसके अतिरिक्त उन्हें, अनेक सुविधाएँ और भत्ता मिलता है । इन सुविधाओं में निःशुल्क 
सरकारी निवास-स्थांन भी आता हे । वि 
4. अवकाश-प्राप्ति पर उचित प्रावधान - अवकाश-प्राप्ति के वाद न्यायाधीशों को अपने . 
जीवन-यापन में कठिनाई न हो, इसलिए उन्हें अवकाश-प्राप्ति के बाद समुचित अवकाश-वृत्ति | 
या पेंशन मिलती है । है या र 
5, अवकाश के उपरान्त बकालत पर प्रतिवस्ध --सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश _ 
निष्पक्ष रूप से अपने दायित्व का निर्वहन करें, इसलिए अवकाश-प्राप्तिके बाद उनकी वकालत सा 
पर प्रतिबन्ध लगाया गया है। संविधान के अनुसार कोई अकाश-प्राप्त न्यायाधीश भारतीय 
क्षेत्र में किसी न्यायालय या प्राधिकारी के समक्ष वकालत नहीं कर सकता । किन्तु विशेष प्रकार 
के कार्यों तथा जाँच आयोगों आदि के लिए उनको नियुक्ति की जा सकती है। 


. न्यायपालिका के विशेषाधिकार 
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7. अपने कर्मचारियों पर नियंत्रण का अधिकार--सर्वोच्च न्यायालय को अपने कर्म- 
चारियों के नियंत्रण का पूर्ण अधिकार दिया गया है। इन कर्मचारियों की नियुक्ति, उनकी सेवा 
को शर्तों आदि का पूरा अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को है। 

4 8, न्यायपालिका के विशेषाधिकार--न्यायपालिका को स्वतंत्रता की. रक्षा के लिए 
। सर्वोच्च न्यायालग को कतिपय विशेषाधिकार या उन्मुक्तियां दी गई हैं। इनके अनुसार न्यायालय 
के निर्णय तथा कार्य आलोचना से परे है । न्यायालय की प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए तथा उसको 
अवांछत्तीय आलोचना से मुक्त करने के लिए न्यायालय को अपनी अवमानना (Contenipt of 

€०५४६) के लिए दोषी व्यक्ति को दण्ड देने कां अधिकार दिया गया है। 


9. न्यायाधीशों को स्वतंत्रता के लिए कानूनी संरक्षण - न्यायपालिका की स्वतंत्रता.के 
लिए भारतीय संविधान में जो संरक्षण प्रदान किए गए हैं, उनके अतिरिक्त न्यायाधीशों को 
` कानूनी संरक्षण भी प्रदान किया गया है। इस दृष्टि से संसद ने अगस्त, 1 985 ई में 'न्यायाधीश 
संरक्षण अधिनियम' पास किया दै । इसके अनुसार न्यायाधीशों को अपने कतंव्य-पालन में पूरी 
स्वतंत्रता रहेगी । उन पर उनके कर्तब्य-पालन के लिए कोई दीवानी या फौजदारी कार्यवाही 
नहीं की जायगी। फलतः ये निष्पक्ष तथा निर्भय होकर निर्णयः दे सकते हैं। 
निष्कर्ष 
| इस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए अनेक प्रावधान किये गये 
\ हूँ। इन प्रावधानों का ही ग्रह प्रतिकल है कि सर्तरोच्च न्यायालय अपने कर्तव्य का निष्ठा. 
निष्पक्षता और योग्यता से पालन करने में समर्थ रहा है। 
लघु तथा अति लघु उत्तरीय प्रश्‍न और उनके उत्तर 
लघु उत्तरीय प्रश्‍न के 
प्रश्‍न ! -- सर्वोच्च न्यायालय के पद के लिए क्‍या योग्यताएं हैं? 
__ उत्तर--(1) वह भारत का नागरिक हो । (2) बह किसी उच्च न्यायालय में कम-से-कम 
"5 वर्ष तक न्यायाधीश रह चुका हो या कम-से-कम दस वर्ष तक अधिवक्ता रह चुका हो। (3) 
राष्ट्रपति की दृष्टि मे वह कानून का अच्छा ज्ञाता हो । (4) उसका आयु 65 वपं से कम हो! 
४ भरन 2--सर्वोच्च न्यायालय के भ्रारस्भिक क्षेत्राधिकार के विषय में आप क्या जानत 


हेः? - 

॥ १.09 उत्तर--सर्वोच्च न्यायालय के प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत निम्नलिखित विषय 

| अतह (1) भारत सरकार तथा एक या एक से अधिक राज्यों के वीच विवाद, (2) भारत 

सरकार और कोई राज्य या राज्यों तथा एक या एक से अधिक राज्यों के बीच विवाद, (3) 
दो या दो से अधिक राज्य के वीव सर्वधानिक विपयों के सम्बन्ध में उत्पन्न विवाद । 

ह प्रश्‍न 3- सर्वोच्च न्यायालय का दोवानी अधिकार-क्षेत्र बताइए । 


जिनमे “उत्तर--सर्वोच्च न्यायालय में उन समस्त दोवानी मामलों की अपील की जा सकती हैं 


सर्वोच्च न्यायालय यह प्रमाणित कर दे फि विवादे त 
महत्त्वपूर्ण प्रश्न अन्तहित हुँ। इस विवाद में कानून की व्याख्या से स 


प्रश्‍न 4 -सर्वोच्च न्यायालय के फौजदारी क्षेत्राधिकार पर प्रकाश डालिए । 


उत्तर--सर्वोच्च न्यायालय में फौजदारी-सम्बन्धी निम्न प्रकार के विवाद आते हैं - 
जेब उच्च न्यायालय ने नीचे के न्यायालय के किसी ऐसे निर्णय को रद करके अभियुक्त की 


प्रमाणित कर दे कि यह मामला 
yalaya Collection. : 


< छ he 6 रे 
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अति लघु प्रश्न और उनके उत्तर कुड न 

प्रश्‍न 1--सर्वोच्च न्यायालय में कुल कितने न्यायाधोश होते हैं ? 

उत्तर-- 26 (एक प्रधान न्यायाधीश तथा 25 अन्य न्यायाधीश) 

प्रश्‍न 2- सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को कितना वेतन मिलता है ? 

उत्तर--प्रधान न्यायावीश को 10,000 ० तथा अन्य न्यायाधीशों को 9,000 रु० . 
मासिक वेतन मिलता है। इसके अतिरिक्त अन्य भत्ते और सुविधाएँ मिलती 

प्रश्‍न 3--सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कौन नियुक्ति करता हे? 

उत्तर-रराष्ट्रपति । 

प्रश्‍न 4 - सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कितनी आयु तक अपने पद पर बने रहते 


हैं? 
उत्तर--65 वर्ष । 
प्रश्‍न 3 --सर्वोच्च न्यायालय के वतमान प्रधान न्यायाधीश का नाम बताइए। 
उत्तर-- श्री रंग नाथ मिश्र । 
महत्वपूर्ण प्रश्‍न 
निवन्धात्मक प्रश्‍न 
1. भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संगठन तथा कार्यों का वर्णन कीजिए । ् 
(उ० प्र०, 1973, 85) 
2. भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के संगठन तथा उसके कार्यो का वणंन कीजिए। उसे. 
संविधान का संरक्षक क्यों कहा जाता है? ` (उ० प्र०, 1980) 
~ 3. भारत के संविधान में उच्चतम न्यायालय का क्या स्थान है? उसके अधिकारों को 
समझाइए । (उ० प्र०, 1984) ` 


4. भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के संगठन तथा क्षेत्राधिकार का वर्णन कीजिए। के 
(उ० प्र०, व्यक्तिगत, 1982, 85 91 ) 9 
J 5. भारतीय उच्चतम न्यायालय के संगठन ओर कार्यो का वर्णन कीजिए। भारतीय 
संविधान में उसका. क्या महत्व है? श्र 
6. सर्वोच्च न्यायालय की स्वतंत्रता के लिए क्‍या प्रावधान किए गए हैं ? रे 
7. निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए .. 
` छ (अ) सर्वोच्च न्यायालय का दीवानी क्षेत्राधिकार । 
(व) सर्वोच्च न्यायालय का फोजदारी क्षेत्राधिकार। 


1. सर्वोच्च न्यायालय.के संगठन पर प्रकाश डालिए। 
2. सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर नियुक्ति के लिए क्या योग्यताएं हैं ? 
3. सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श-सम्वन्धी क्षेत्राधिकार पर प्रकाश डालिए। 


अति लघु प्रश्‍न 
1, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश को क्या वेतन मिलता है ? 
2. भारत के सर्वोच्च न्यायालय में वर्तमान समय में कुल कितने न्यायाधीश है? | 
3. सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को कितना वेतन मिलता है? त 5 
| 


4 सर्वोच्च #यायतम्‌- काला 10420 अपने पद पर बने 


क 


.. 5, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य 


s 


“राज्यपाल राज्य का वेधानिक प्रधान, राज्य में केन्द्र का प्रतिनिधि तथा राज्य े न | 
"9५००१ औरे केन्द्रीय शित की जोड़ने थाली ही है ० ह 


———————— 


अध्याय 15 
राज्यपालः राज्यों को कार्यपालिका 
be . का वैज्ञानिक प्रधान. 


पसा ७ राज्यपाल की नियुक्ति ७ राज्यपाल पद की योग्यताऐ ७ राज्यवाल पद का! 
“८ . कार्यकाल ७ राज्यपाल को शक्तियां, अधिकार और कार्य . ७ राज्यपाल की शक्तियों का 
मुल्यांकन ७ राज्यपाल और मंत्रिपरिषद ७ राज्यपाल और. विधान-मण्डल 


`. आमुख 


भारतीय संविधान देश में संवंधानिक व्यवस्था की स्थापना करता है। संघात्मक, 

व्यवस्था दोहरी शासन-पद्धति पर आधारित होती है। इस दोहरी शासन-पद्धति में जहाँ एक 
ओर संघ की सरकार होती है, वहाँ दुसरी ओर संघ की इकाइयों की सरकारे होती है । भारत 

` को संघात्मक व्यवस्था भी इसका अपवाद नहीं है। भारत में एक ओर जहाँ संघ की सरकार है, 
| वहाँ दूसरी ओर उसकी इकाइयों की- शासन-व्यवस्था है। 


भारतीय संघ की शासन-व्यवस्था का शब्द-चित्र हम पहले प्रस्तुत कर चुके हैं। यहाँ 
हम भारतीय संघ की इकाइयों की राज-व्यवस्था की रूपरेखा पर प्रकाश डालेंगे । 


| भारतीय संघ की इकाइयों की शासन-व्यवस्था के विवेचन के पुर्व यह ध्यात रखना 
' आवश्यक है कि भारतीय संघ में दो प्रकार की इकाइयां हैं-- 
> (1) संघ की बड़ी इकाइयाँ जिन्हें राज्य (5६०१०३ ) कहा जाता है; तथा 
(2) संघ की छोटी इकाइयां जिन्हें केन्द्र द्वारा शासित क्षेत्र या संघीय क्षेत्र (Union 
“127i1०7९5) कहा जाता है। | , 
. जिस प्रकार संघीय शासन का स्वरूप संसदात्मक है, उसी प्रकार राज्यों के शासन का 


' स्वरूप भी Sd 1 जिस प्रकार केन्द्र में कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका 
हैं, उसी प्रकार राज्यों में भी शासन के ये तीन अंग हैं। र 


क 


HS THINS Se “ITO 


' ` राज्यों के शासन की रूपरेखा का एक परिचय हमें: आगे दिये रेखाचित्र से मिल 
जाता है— - 
>> आओ राज्य-शासन की रूपरेखा 
> कार्यपालिका ` न्यायपालिका 
ट 1] क | . विधानमण्डल उच्च न्यायालय 
पाल. रिषद 


इस प्रकार राज्यों में कार्यपालिका, का वैधानिक परधान राज्यपाल होता है। इसलिए | 
राज्यपाल वाले. राज्य भी कहा जा सकता है । राज्यों में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति | 
क ublic Domain. Panini Kanya Maha.Vidyalaya Collection. 8 
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0७फ्यपानर ५ समो ञ-लागपलित/का रितिक क्ष, 209 | 
राज्य की मॅलिपरिषद के हाथों में निहित होती है। व्यवस्थापिका के रुप में र्यं में विधान" 
मण्डल है । विधान-मण्डल में किसी राज्य में दो सदन हैं और किसी में केवल एक सदन ; च्याय- 
पालिका के रूप में राज्य में उच्च न्यायालय है। 4 
राज्यों के अतिरिक्त भारतीय संघ की छोटो इकाइयाँ हे । इन इकाइयों को संघीय क्षेत 
या केन्द्र-शासित क्षेत्र कहते हैं। यहाँ हम राज्यों को शासन-व्यवस्था पर प्रकाश डालग । 
हि... . राज्यपाल 


(Governor) ' 


~ 


राज्यपाल राज्य को कार्यपालिका का वैधानिक प्रधान है। वह राज्य में केन्द्र का 
प्रभावशाली प्रतिनिधि, केन्द्रीय सरकार ओर राज्य-शासन को जोड़ने वाली कड़ो तथा राज्य की 
कार्यपालिका का गौरवशाली मंग है। . क he 

राज्यपाल पद का प्रावधान संविधान के छठे खण्ड में अनुच्छेद 153 से लेकर 162 तक में 

किया गया है । अनुच्छेद 153 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा।' अनुच्छेद 
154 के अनुसार “राज्य की कार्यपालिकीय शक्ति राज्यपाल के हाथों में निहित होगी। इस 
कार्यपालिकोय शक्ति का प्रयोग वह संविधान के अनुसार स्वतः या अपने अधीनस्थ अधिकारियों 
द्वारा करेगा ।” 

राज्यपाल को निश्रुकित-रायपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है । राज्यपाल 
की -नियुक्ति-सम्बन्धी कई राजनैतिक परम्पराओं या प्रथाओं का विकास हुआ है । इस दृष्टि से 
दो प्रथाओं का उल्लेख आवश्यक है । प्रथमतः यह कि राज्यपाल प्रायः अन्य राज्य का. निवासी 
होता है ! इस प्रकार कोई पंजाबी पंजाब का गवर्नर नहीं होता तथा कोई गुजराती गुजरात का 
गवर्नर नहीं हो सकता ।* ः र र 

राज्यपाल की नियुक्ति-विषयक दुसरी परम्परा यह रही है कि राज्यपाल को नियुक्ति, 
करने के पुर्व सामान्यतया सम्बन्धित राज्य के मुख्य मंत्री से भी पहले परामर्श लिया जाता है । 
पर इस परम्परा की भी कभी-कभी उपेक्षा हुई हैं। 


४ राज्यपाल पंद के लिए योग्यताएँ--संविधान के अनुसार राज्यपाल के पद पर नियुक्त टं 
किए जाने वाले व्यक्ति में अग्रलिखित योग्यताएं होनी चाहिंए--.. र 


1. बह भारत का नागरिक हो । न EE 
2. वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो । ह 
3. वह संसद या राज्य के विधान-मण्डल का सदस्य न हो। 
4. वह्‌ लाभ के अन्य किसी पद पर न हो। 


REINS +3+७मक अ<-. Pr य र 


1. संविधान के अनुसार दो. या दो से अधिक . राज्यों के लिए एक ही राज्यपाल को | 

, नियुक्त किया जा सकता है। उदाहरण के लिए आसाम का राज्यपाल नागालैंड, मेघालय ओर 
' त्रिपुरा का भी राज्यपाल होता है। यय 

2, अभी तक इस दिशा में दो अपवाद सामने आए हैं। एक है श्री एच० सी० मु' 

का तया दूसरा कुमारी पद्मजा नायडू का। ये दोनों बंगाली थे और पश्चिम बंगाल के 

नियुक्त हुए थे। इस प्रसंग में यह स्मरण रखना आवश्यक हैं कि ये दोनों व्यक्ति मूलतयाः 

- के थे, किन्तु बाद में इनका सम्बन्ध दुसरे राज्यों से हो गया था। उदाहरण के लिए श्री 

' का सम्बन्ध बिहार से था और कुमारी नायडू का सम्बन्ध आंध्र प्रदेश से था। 

_ ९-0. Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Colle 
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210 नवीन भारतोय संविधान और नागरिक-जीवन हः 
राज्य itized b क्री jF fi ड iandeG जनता 5 - 
पाल पद का केयकाल-- संविधान के अनुसार राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद- 
पर्यन्त (अर्थात्‌ जव तक राष्ट्रपति चाहे) अपने पद पर बना रहेगा। फलतः राष्ट्रपति किसी भो 
समय राज्यपाल को उसके पद से हटा सकता है। 


सामान्यतया राज्यपाल 3 वर्ष के लिए नियुक्त किया जाता है, किन्तु इस. अवधि के 
समाप्त होने पर वह तव तक अपने पद पर वना रहता है जब तक कि उसके उत्तराधिकारी की 


| 
ग 
| 


| 


नियुक्ति न हो जाय। इस प्रकार इस अवधि में उसका कार्यकाल कुछ महीनों के लिए बढ़ाया जा | 


सकता है । 
यदि कोई राज्यपाल किसी कारण से अपने कायंकाल समाप्त होने के पूर्व त्यागपत्र देना 
चाहता है तो वह दे सकता है। 
र्र यदि किसी कारण से राज्यपाल का पद आकस्मिक ख्प से रिक्त हो जाता हे तो उसके 
* स्थान पर नए राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। राज्यपाल के लिए कुछ दिनों के लिए 
अवकाश लेने या उसके पद के आकस्मिक रूप से रिक्त होने की स्थिति में सामान्यतया राज्य के 
उच्च न्याथालय का मुख्य न्यायाधीश राज्यपाल का पद ग्रहण करता है। | 
राज्यपाल द्वारा शपथ-ग्रहृण राज्यपाल-पद ग्रहण करने वाले प्रत्येक व्यक्तिको पद- 
 , ग्रहण के पुर्व एक शपथ-ग्रहण करंनी होती हे । इसके अनुसार वह यह प्रतिज्ञा करता है या शपथ 
_ _ लेता है कि अपनी पुरी योग्यता से संविधान और विधि का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण/ 
करेगा तथा राज्य को जनता को सेवा करेगा ।! यह शपथ वह राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य 
न्यायाधीश या उसकी अनुपस्थिति में काम करने वाले रावसे. ज्येष्ठ न्यायाधीश के सामने. 


| लेता है। < 
4 वेतन, भत्ता तथा उन्मुक्तियॉ--संविधान के अनुसार राज्यपाल को 11,000 रुपये मासिक 
वेतन भौर कई प्रकार के भत्ते मिलते हैं। इसके अतिरिक्त उसे निःशुल्क निवास-स्थान तथा 
कतिपय अन्य सुविधाएँ भी मिलती है। 


अपने कतंव्य-पालनः के लिए राज्यपाल जो कार्य करेगा, उसके लिए उसकी पदावधि में 

उसके विरुद्ध किसी भी न्यायालय में फौजदारी की कार्यवाही नहीं की जायगी। इसी प्रकार 

वयक्तिक रूप में किए गए किसी कार्य के लिए उसके विरुद्ध दीवानी न्यायालय में कोई कार्यवाही 

पी री जा सकेगी जबकि इस प्रकारः की कार्यवाही की पुरी सूचना उसे दो माह पुर्व दे दी 

क. राज्यपाल के वेतन, भत्ते तथा अन्यं विशेषाधिकारों के सम्बन्ध में संसद को विधि बनाते 

का अधिकार है, लेकिन किसी राज्यपाल के कार्यकाल में उसके वेतन तथा भत्ते में किसी प्रकार 
को-कटौती नहीं की जा सकेगी । 


राज्यपाल को शक्तियाँ, अधिकार और कायं 


राज्यपाल राज्य को कार्यपालिका का वेधानिक प्रधान है । एक वैधानिक प्रधान होने के 
नाते उसे अनेक अधिकार और शक्तियाँ प्राप्त हैं। उसके अधिकारों. शक्तियों तथा कार्यों का 
अध्ययन हम निम्नलिखित रूप में कर सकते हैं 


[करकः , 1. कार्यपालिकीय शक्तियाँ -- राज्य की 


IE ह कोयेपातिकीय शक्तियाँ ` .. सिया 3 निहित हैं। फलतः राज्यपाल उन समस्त 
1. संविधान (159व अनुच्छेद) के अनुसार शपथ इस प्रकार हैः 


श्रद्धापुवंक (राज्य का नाम) के राज्यपाल का कार्य-पालन करूँगा तथा अपनी पुर्ण योग्यता से 


जनता की सेवा और कल्याण में निरतरूँ 
र CC-0.In Public Domain: Pa 


Devin ७०0०० 


| 


और विधि का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करूँगा एवं मैं (राज्य का नाम) की | 


गा।” त क्ल 
i Kanya Maha Vidyalaya Collection. RS 


। 


कार्यपालिकीय शक्तियाँ राज्यपाल के हाथों में ` 


"मै... -अमुक---..-ईशवर की शपथ सेता हूँ (या सत्यनिषठा से प्रतिभा करता हूँ) किं 


धि 


' निम्नलिखित रूप में रख सकते हैं 


Pens 2.7...” 


०४८, उपज प्रंप्रलिकाका जैधतिकप॒प्नान 2 | 
के ! र 
3. Sl शक्तियों का प्रयोग करता है जो कि राज्यको _ 
4. न्याय-सम्बन्धी शक्तियाँ कार्यपालिका के अधिकारःक्षेत्न के अन्तर्गत 


ड आती हँ । संक्षेप में राज्यपाल की कार्यपालिकीय 
अन्य शक्तियाँ शक्तियों को हम निम्नलिखित रूप में रख 
सकते हैं-- 
1. राज्यपाल राज्य की मंत्रिपरिपद के प्रमुख-मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। 
2. मुख्यमंत्री की सलाह से वह अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है । द 
3. वह राज्य के लोकसेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों, राज्य के महाधिवक्ता 
च जनरल) तथा राज्य के कतिपय अन्य उच्च पदाधिकारियो की नियुक्ति 
करता है। 
4. राज्यपाल राज्य के विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति (चांसलर) होता है। इस नाते 
वह विश्वविद्यालय के कुलपति की नियुक्ति करता द्‌ A टर 
5, वह राज्य-शासन के संचालन-विषयक नियमों का निर्माण करता है । 
6. वह हा की सलाह से राज्य की मंत्रिपरिषद के मंत्रियों में विभागों का वितरण 
करता है। 
7. वह मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों के त्यागपत्र स्वीकृत करता है. 
8. यह जान लेने पर कि राज्य की मंत्रिपरिषद को विधानसभा में बहुमत प्राप्त नहीं है, 
मुख्यमंत्री की सलाह से मंत्रिपरिषद को भंग करता है। टी हे | 
9 शा में वेधानिक संकट उत्पन्न होने पर वह राष्ट्रपति को इस आशय की सूचना 
है ई 
10. जब राष्ट्रपति द्वारा राज्य में संकटकाल की घोषणा हो जाती है ओर मंत्रिपरिषद | 
भंग हो जाती है तो राज्यपाल राष्ट्रपति के आदेशानुसार राज्य-शासत के समस्त 
सूत्र अपने हाथों में ले लेता है। 
11. मध्यप्रदेश तथा असम जैसे राज्यों के राज्यपाल को अपने राज्य की जनजातियों के . 
हितों की रक्षा करने का भी अधिकार है। ह 
12, इसके अतिरिक्त राज्य की शान्ति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए वह अन्या _ $ 
आवश्यक कदम उठाता है। 5३३ 
2. विधायी शमितर्या राज्यपाल को व्यवस्थापन के क्षेत्र में भी अनेक अधिकार प्राप्त 
हैं। जिस प्रकार राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग माना जातः है, उसी प्रकार राज्यपाल भी राज्य 
के विधान-मण्डल का अंग माना जाता है। राज्यपाल के विधायी अधिकारों और कार्यी को हम 


1. राज्यपाल को विधान-मण्डल के एक या दोनों संदनों के अधिवेशनो को आए 
, करने, स्थगित करने या विधान-संभा को भंग करने का अधिकार है। 
2. वह विधान-मण्डल के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में पृथक्‌-पृथक्‌ प्रत्येक अधि 
के प्रारम्भ में भाषण दे सकता है । 

3 वह विधान-मण्डल के किसी सदन में आवश्यकतानुसार सन्देश भेज सकता है । 
4. वह विधान-परिषद के 1|6 सदस्यों को मनोनीत करता है। 
5. यदि राज्यपाल को यह विश्वास हो जाय कि विधान-सभा में एंग्लो-इंडियन स म 
का Ri प्रतिनिधित्व नहीं बह उक्त समुदाय के प्रतिनिधियों को उ 
CEGx0.In भीमनति करे १४a aha Vidyalaya Collection. ; : 
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6. राज्य के विधान-मण्डल द्वारा पास कोई विधेयक तभी अधिनियम का रूप धारण ` 


कर सकता है, जबकि उस पर राज्यपाल के हस्ताक्षर हो जायें। राज्यपालं-विधेयक 
पर अपनी स्वीकृति रोक कर विधान-मण्डल द्वारा पुन: विचार के लिए उसे वापस 
भेज सकता है। किन्तु यदि विधान-मण्डंल दूसरी वार विधेयक को वापस कर देता 
है तो राज्यपाल को अपनी स्वीकृति देनी आवश्यक होगी। र 

7. वह कुछ विधेयकों को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए रोक सकता है । 
8. जव राज्य के विधान-मण्डल का अधिवेशन न चल रहा हो तो उस स्थिति में 
आवश्यकता .पड़ने पर राज्यपाल अध्यादेश (Ordinance ) जारी कर सकता 
द | त अध्यादेशों को महत्व वही होगा जो राज्य द्वारा बनाए गए कामूनों का 

ता है। - 
राज्यपाल द्वारा जारी किए गये अध्यादेश विधान-मण्डल. की बैठक होते ही उसके 
समक्ष पेश किए जायेंगे। यदि विधान-मंडल चाहे तो प्रस्ताव पास. कर उस अध्यादेश को अविलंब 
समाप्त कर सकता है, अन्यथा अध्यादेश विधान-मण्डल की प्रथम बैठक के छह सप्ताह के बाद 
स्वतः समाप्त समझा जायगा । इस प्रसंग में यह स्मरण रखना आवश्यक है कि राज्यपाल के 
अध्यादेश जारी करने की शक्ति पर कुछ प्रतिबन्ध हैं । 


` 9. धन-विघेयक को छोड़कर अन्य विधेयकों को आवश्यक समझने पर विधान-मण्डल _. 


नी पुनः विचारार्थं भेज सकता है, साथ ही वह अपने सुझाव-सन्देश भी भेज सकता 
; | य 
6 3. वित्तीय शक्तियों -राज्यपाल को कतिपय वित्तीय शक्तियाँ भी प्राप्त हैं! इस 
शक्तियों को हम संक्षेप में निम्नलिखित रूप में रख सकते हैं-- द 
| 1. प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ में राज्यपाल उस वर्ष के वाषिक आय-व्यय का विवरण 
(बजट) विधान-मण्डल के समक्ष पेश करतां है। इस वजट में राज्य के आय-व्यय 
का अनुमानित व्योरा रहता है। 
2. राज्यपाल की सिफारिश के विना कोई धन-विधेयक विधान-मण्डल में प्रस्तुत नहीं 
'किया जा सकता है। ; 
` 3. किसी भी प्रकार के सरकारी आय-व्यय और अनुदान की माँग राज्यपाल की 
अनुमति के विना विधान-मण्डल से प्रस्तुत नहीं की जा सकती । 
कट. 4. खड त पि राज्यपाल के नियंत्रण में होती है । विधान-मण्डल की 
1: आत ति र राज्यपाल इस निधि से आकस्मिक व्यय के. लिए 


१. आवश्यकता पड़ने पर कोई पूरक माँग राज्यपाल - 

र + अस्तत की जा सकती ह| ग ग राज्यपाल की स्वीकृति से ही विधान-मण्डल 
> पर 4. न्याय-सम्बन्धी शक्तियाँ-न्याय के क्षेत्र में भो राज्यपाल को कुछ शक्तियां प्राप्त 

उसके न्याय-सम्बन्धी अधिकारों और कार्यों को संक्षेप में हम निम्नलिखित रूप में. रख 


में परामर्श देता है। 
हे राज्यपाल के सामने पद-ग्रहूण के पूर्वं प्रत्येक न्यायाधीश शपथ ग्रहण करता है। 
3. ड न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्शे से राज्यपाल अधीनस्थ न्यायालयों 
के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है.।' न्याय विभाग के अन्य कर्मचारियों की 
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कर है अर त्यायातूय चह झप) लोह लाखो, के परम से. 


1. राज्यपाल राष्ट्रपति को अपने राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति . 
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4. राज्य हारा बनाए गए कानूनों के उल्लंघन करने के सम्बन्ध में जिन अभियुक्तों को 
सजा मिली हो. राज्यपाल उनकी सजा को कम कर सकता है, स्थगित कर सकता 
है, बदल सकता है या क्षमा कर सकता है। किन्तु, मृत्यु-दण्ड को क्षमा करने का 

; अधिकार राज्यपाल को नहीं है। इसी प्रकार संघीय विधियों के उल्लंघन करने वाले 

1. अपराधियों के दण्ड को क्षमा करने का अधिकार भी उसे नहीं है । ट 

F 3. अन्य अधिकार--राज्यपाल की उपर्युक्त शक्तियों के अतिरिक्त कुछ अन्य अधिकार . 

भर कार्य भी हैं। इन्हें हम संक्षेप में निम्नलिखित रूप में रख सकते है 

1. राज्यपाल राज्य लोकसेवा आयोग को वाषिक रिपोर्ट ( प्रतिवेदन) को प्राप्त करता 
तथा उसे मंत्रिपरिषद के विचाराथं भेजता है। इसके बाद वह प्रतिवेदन विधानः 
- मण्डल में भेजा जाता है। 
2. वह्‌ राज्य के आय-व्यय के सम्बन्ध में प्रदेश के महालेखा-परीक्षक के प्रतिवेदन को 
प्राप्त करता है! ग - 

| इस प्रकार हम देखते हैं कि राज्यपाल को अनेक प्रकार की शक्तियां प्राप्त हुँ। 

राज्यपाल को शक्तियों का मूल्यांकन: 


राज्यपाल की वास्तविक स्थिति _ 


राज्यपाल की शक्तियों की दीर्घ श्रुंखला के सिंहावलोकन से ऐसा प्रतीत होता है कि 
राज्यों का राज्यपाल अनेक शक्तियों से समलंकृत. है । राज्य-शासन के समस्त कार्य राज्यपाल के 
| नाम से-किए जाते हैं। राज्यपाल ही राज्य के मुख्यमन्त्री तथा मुख्यमन्त्री के: परामशं से मंत्रि- 

| परिषद के अन्य मन्द्रियों की नियुक्तियाँ करता है। इसी प्रकार राज्यं के अन्य उच्च पदों की _ 

| नियुक्तियाँ भी उसी के हाथ में निहित हैं। व्यवस्थापन के क्षेत्र में भी उसे अनेक अधिकार प्राप्त , 
हैं। उसके हस्ताक्षर के बिना कोई विधेयक अधिनियम का रूप धारण नहीं कर सकता। उसे ह 
राज्य-सूची के अन्तर्गत आने वाले विषयों पर अध्यादेश जारी करने का अधिकार हे! वही राज्य | 
के विधान-मण्डल के अधिवेशन को आमंत्रित करता है, स्थगित करता है तथा विधान-सभा को 
भंग करता है। वित्तीय क्षेत्र में भी उसे महत्वपूर्ण शक्तियां प्राप्त हैं। उसकी अनुमति के बिना . 
कोई धन-विधेयक सदन में प्रस्तुत नहीं किया ज्या सकता । घन-सम्बन्धी माँगें भी उसकी अनुमति _ 
के बिना सदन में प्रस्तुत नहीं को सकतीं । इसी प्रकार न्याय के क्षेत्र में भी उसे अनेक शक्तियां | 
प्राप्त हैं । > 


PP 


इन शक्तियों के सामान्य अवलोकन से, ऐसा लगता है कि राज्यपाल ही वस्तुतः राज्य . 
शासन का सर्वेसर्वा है। इसमें. कोई सन्देह नहीं कि सिद्धान्तः राज्यपाल राज्य का प्रधान है, _ 
राज्य की कार्यपालिका का अध्यक्ष है, राज्य-शासन का सर्वोप्ररि ओर सर्वोच्च पदाधिकारी है| . 
पर इस प्रसंग में हमें यह न भूलना चाहिए कि भारत की शासन-व्यवस्था संसदात्मक व्यवस्था 
है और संसदात्मक व्यवस्था में सिद्धान्त और व्यवहार में विशाल अन्तराल होता है। होकर कक 

` सिद्धान्त में जो शक्तियाँ राज्यपाल की प्रतीत होती हैं, वे शक्तियां वस्तुतः राज्यपाल की न होकर | 
मंत्रिपरिषद को-होती हैं। दूसरे शब्दों में राज्यपाल एक वेधानिक प्रधान हैं। एक वंधानिक _ 

. प्रधान होने के नाते वह राज्य करता है, शासन नहीं करता; वह राज्य का प्रधान है, शासन का | 

नह्‌ ही > डे 0 

त इस दृष्टि से उसकी कुछ शक्तियों का एक संक्षिप्त पुनरावलोकन आवश्यक है । उदाहरण 

के लिए, हम उसकी मुख्यमन्त्री की नियुक्ति-सम्बन्धी शक्ति को ले सकते हैं। संविधान के अनुसार 

- राज्यपाल मुख्यमन्त्री की नियुक्ति करता है, किन्तु व्यवहार में वह उसी व्यक्ति को राज्य 


` मुख्यमन्त्री पद्य, लेले ल ल निशा क के हा हो। इसी भकार _ 
अन्य मत्वियो की ह का उसका अधिकार भी.मपचा रिक है। रायु टो र 
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में भी उसका अधिकार नाममात्र का होता है। उसकी वित्तीय और अन्य शक्तियों के विषय में | 
भो यही वात कही जा सकती है। : Ds 
इस प्रकार व्यवहार में राज्यपाल की शक्तियाँ वस्तुतः राज्य की मंत्रिपरिषद की शक्तियाँ 
हैं । राज्यपाल-पद पर नियुक्त अनेक व्यक्तियों ने समय-समय पर अपने पद की शक्तिहीनता का 
संकेत दिया है। उदाहरण के लिए, मध्य-प्रदेश के भूतपूर्वं राज्यपाल डॉ० पट्टाभि सीतारमैया ने 
अपने पद ओर स्थिति पर प्रकाश डालते हुए कहा था कि “मैं होटल का एक योग्यता-प्राप्त 
रुह ह---राज्यपाल का कार्य आगन्तुको का सम्मान करना, उनको चाय, भोजन और दावत 
देने के अतिरिक्त और कुछ नहीं है।” भूतपूर्व राज्यपाल श्री श्रीप्रकाश ने कहा था कि "मैं भली- 
भांति जानता हूँ कि मुझे अपनी ओर से कुछ करना-धरना नहीं है, मैं तो केवल वैधानिक राज्य- 
पाल हूं, मुझे तो निदिष्ट स्थान पर केवल हस्ताक्षर करना है।” इसी प्रकार जब बी० वी० गिरि 
उत्तर-प्रदेश के राज्यपाल बने तो उन्होंने स्पष्ट शब्दों में अपनी स्थिति को स्वीकार करते हुए 
कहा कि “मैं अपने मन्तियों का मात्र परामर्शदाता रहूंगा, इससे अधिक और कुछ नहीं ।” 
एक अन्य राज्यपाल श्रीमती सरोजनी नायडू ने अपनी स्थिति पर प्रकाश डालते हुए 
कहा था कि “मैं सोने के पिजड़े में बन्द चिड़ियाँ की भांति हूँ”-1 am 8 bird in & olden - 
cage. 
विभिन्न राज्यपालों द्वारा व्यक्त उपर्युक्त विचारों से यह स्पष्ट हो जाता है कि राज्यपाल - 
वस्तुत: राज्य के वैधानिक प्रधान के अति रिक्त और कुछ नहीं है ।.दुसरे शब्दों में राज्यपाल राज्य 
का संवैधानिक और प्रतीकात्मक प्रमुख है जिसका कार्य राज्य की मंत्रिपरिषद के परामशं से 
! कार्य करना है। जैसा कि भी गिरधारी लाल ने लिखा हैं कि “राज्यपाल की स्थिति वह नहीं है 
⁄ ` जो उसके पद से प्रतीत होती है। वह नाममात्र का प्रधान है, नामभात्र का कार्यपालक है, उसके 
| पद का महत्व कार्ये से अधिक शोभां है। उसकी स्थिति एक अधिकारी की अपेक्षा सम्मान तथा 
प्रतिष्ठा की है” 1 - 
उपयुक्त विवेचन से ऐसा प्रतीत होता है क्रि राज्य की राज-व्यवस्था में राज्यपाल की 
स्थिति एक 'स्त्रणिम गुन्य' (90101 2200 ) या खर की मुहर! (५७४९7 9६००7) की है। 
उसे नतो कोई शासन की शक्ति प्राप्त है और न ही उसके पद का कोई औचित्य है। वस्तुतः 
ऐसा नहीं है। राज्यपाल न तो नितान्त शक्तिहीन पदाधिकारी है और न ही उसका पद मात्र 
` शोभा या सजावट का पद है। उसके पद का अपना महल है, अपनी उपयोगिता है । उसके पद के 
' महत्व और उपयोगिता का परिचय हमें निम्नलिखित तथ्यों से मिल जाता है— 
या 1 राज्यपाल को विशिष्ट परिस्थितियों में अपने विवेक के प्रयोग का अधिकार है-- 
यद्यपि संविधान में स्पष्ट रूप से राज्यपाल को अपने विवेक के अनुसार कार्य करने का अधिकार 
_ नहीं है। किन्तु विशिष्ट परिस्थितियों में उसे अपने विवेक के अनुसार कार्य करने का अधिकार 
` है। ये परिस्थितियाँ संक्षेप में इस प्रकार है-- . 
 ()जत्रराज्य की विधान-सभा में किसी दल का स्पष्ट वहुमत न हो और राज्यं के ् 
न मुख्य मन्त्री की नियुक्ति का प्रश्‍न खड़ा हो । व द 
sR (#) जब मंत्रिपरिषद का विधोन-सभा में बहुमत समाप्त हो जायं और उस मंत्रि- 
_ परिषद की पदच्युति का प्रश्‍न खड़ा हो। 


(गं) जव मुख्यमन्त्री अपनी मंत्रिपरिषद का त्यागपत्र दे दे और त्यागपत्र देने के साथ 
` ही विधान-सभा के भंग करने की सलाह दे। 


5 द (1४) जब अन्य कारणों से राज्य की विधान-सभा के विघटन का प्रश्त खड़ा हो। . 
म. की सकट खड़ा हो और उस सम्बन्ध में राष्ट्रपति को अपना 
CED (स्पोर्ट) भेजना हो | Kanya Maha ५४.) Collection. x 
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प्रभाव और प्रतिष्ठा का पद है । अन्त में हम प्रो० पायली के शब्दों में कह सकते 
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इन परिस्थितियों में राज्यपाल अपने विवेक का प्रयोग कर सकता है । इसके अतिरिक्त 

असम के. राज्यपाल को असम की आदिम जातियों ने दिशा में अपने | 
पिन के प्रयोग हा वाले क्षेत्र के प्रशासन की दिशा में अपने 

2. केन्द्रीय शासन और राज्य-शासन को मिलाने वाली कड़ी--राज्यपाल ४ 
उपयोगिता केन्द्रीय शासन और राज्य-शासन को जोड़ने वाली कडी की है। दुसरे गम 
राज्यपाल एक ऐसी कड़ी है जो केन्द्रीय शासन और राज्य-शासन को एक-दूसरे से जोड़ती है। 
जसा कि डॉग पायली ने कहा है कि “राज्यपाल वह कड़ी है जो संघ को उसकी इकाइयों से 
जोइती है, वह माध्यम है जो केन्द्र और राज्य के पारस्परिक सम्बन्धो को बनाए रखता है 1” 

3. राज्य सें केन्द्र का प्रतिनिधि--राज्यपाल-पद के औचित्य और उपयोगिता का दूसरा 
आधार यह है कि राज्यपाल राज्य के केन्द्र के प्रतिनिधि का कार्य करता है। वह राष्ट्रपति द्वारा 
म जाता है । अतएव उसका एक प्रमुख कार्य राज्य में केन्द्रीय शासन का प्रतिनिधित्व 

l 

4. राज्य की शासन-व्यवस्था का प्रहरी--राज्यपाल राज्य की शासन-व्यवस्था का 
भमुख प्रहरी होता है। उसका यह प्रमुख कार्य होता है कि वह यह देखें कि राज्य का शासन 
संविधान के अनुसार चल रहा है या नहीं । जैसा कि डॉ० अम्बेदकर ने कहा था कि “राज्यपाल 
किसी दल का प्रतिनिधि नहीं है । वह समग्र राज्यं के लोगों का प्रतिनिधि है ! उसे यह देखना 
चाहिए कि राज्य का शासन ऐसे स्तर पर है जिसे अच्छा, सक्षम और ईमानदार प्रशासन कहा 
जायगा। इसी प्रकार डॉ० पायली द्रे भी लिखा है-कि “राज्यपाल सुविधा और सत्ता के स्थान" 
पर आसीन एक तटस्थ दर्शक है जो यह देखता है कि राज्य में कया हो "रहा है। अपनी उस 
स्थिति,के आधार पर वह राज्य-सरकार की गरिमा, स्थायित्व तथा उसके सामूहिक उत्तर 
दायित्व को बनाये रखता है ।” श्री कन्हैयालाल माणिकलाल मुन्शी ने भी इसी प्रकार के विचार 
व्यक्त करते हुए कहा है कि “राज्यपाल संवैधानिक मर्यादा का प्रहरी है? 

5. राज्य-शासन का सहायक ओर पथ-प्रदर्शक--राज्यपाल को राज्य-शासन का सहायक 
और पथ-प्रदशक कहा जा सकता है। राज्य-शासन के सहायक के रूप में वह राज्य की शासतः 
व्यवस्था में एक संवैधानिक प्रधान के रूप में अपना योग देता. है। राज्य-शासन के सर्वोच्च | 
पदाधिकारी के रूप में वह शासन का पय-प्रदर्शन करता है। जैस। कि डॉ० पायली ने लिखा है 
कि “राज्यपाल राज्य की मंत्रिपरिषद का सुविज्ञ परामर्शदाता है, ऐसा व्यक्तित्व है जो राज्य 
की अशान्त राजनीति को शान्त कर सकता है।” इसी प्रकार पी० के० सेन ने भी लिखा हैकि ` 
“राज्यपाल का कार्ये शासन-यंत्र के सरल संचालन में योग देना है। यह देखना है कि उराके 
हस्तक्षेप नहीं, प्रत्युत मैत्रीपूर्ण सहयोग से राज्य-शासन-रूपी रथ के पहिए चल रहे हैं।” 72% 


निष्कर्ष े र 
इस प्रकार राज्यपाल राज्य-शासन का प्रधान प्रहरी और पथ-प्रदर्शक हे । सामान्यतया हे | 

वह एक वेधानिक प्रधान है जिसका कार्य मंत्रिमण्डल के परामर्शे से राज्य-शासन का संचालन -. 

करना है। किन्तु विशिष्ट परिस्थितियों में वह राज्य की राज-व्यवस्था में प्रभावी भूमिका अदा _ 

कर सकता है। वस्तुतः एक सुयोग्य, सक्षम, ४ भवी और निष्पक्ष राज्यपाल अपने पद की | 

गरिमा ओर उपयोगिता को स्थापित कर सकता हे । जैसा कि बी० जो० खेर' ने लिखा 

संविधान सभा में कहा था कि “एक अच्छा राज्यपाल बहुत लाभ पहुंचा सकता है औरए 

बुरा राज्यपाल धूर्तता भी कर सकता है, भने ही उसे संविधान से कम शक्तियां मिली हो. 
इस प्रकार निष्कर्ष के रूप में हून कह सकते हैं कि राज्यपाल का पद राज्य-श 
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"राज्यपाल न तो नाममात्र का प्रधान है और न हों वह रवर की मुहर है, परन्तु एक 'ऐसा' 
कार्याधिकारी है जिसका सूजन राज्य-शासन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है।' : 
| राज्यपाल और विधान-मण्डल 
। राज्यपाल और विधानसभा अनेक दृष्टियों से एक-दूसरे से सम्बन्धित हैं। इस सम्बन्धं ` 
' को हम निम्नलिखित रूप में रख सकते हैं-- कि... 
1.-राज्यपाल राज्य के विधान-मण्डल का सदस्य नहीं होता, किन्तु: वह राज्य - 
मण्डल का अभिन्न अंग माना जाता है.। 
2. राज्यपांल विधानसभा के अधिवेशन को आमंत्रित. करता, स्थगित करता या भंग 
क्रता है। Fe 
3. राज्य की विधानसभा में यदि एंग्लो-इण्डियन समुदाय का समुचित प्रतिनिधित्व नहीं 
होता, तो राज्यपाल एं्लो-इण्डियन समुदाय के लोगों को विधानसभा का सदस्य 
मनोनीत करता है। - 
4. राज्यपाल विधानसभा के ६ सदस्यों को मनोनीत करता है । 
= 5. राज्यपाल 'निर्वोचन-सम्बन्धी अपराध के लिए दोषी पाये गए किसी व्यक्ति को 
ee निर्वाचन आयोग की सिफारिश पर व्यवस्थापिका की सदस्यता से वंचित करता है । 
आ 6. विधान-मण्डल द्वारा पांस: किए गए विधेयकों पर राज्यपाल हस्ताक्षर करता हूँ। 
| 7 उसे धन-विधेयकों को छोड़कर साधारण विधेयकों परं अपनी स्वीकृति रोकने का 
) : अधिकार है। किन्तु यदि कोई साधारण विधेयक विधान-मंडल द्वारा दुबारा पास 
| कर दिया जाता है तो उस पर उसे हस्ताक्षर करना अनिवार्य होगा 1 
3 8. जब विधान-मण्डल का अधिवेशन नहीं चल रहा होता, तब उसे अध्यादेश जारी 
812 करने का अधिकार है। : ह ह 
9. राज्यपाल राज्य के लोकसेवा आयोग तथा महालेखा-परीक्षक के 'प्रतिवेदनों को 
` विचारायं व्यवस्थापिका के सामने पेश करता है। 
राज्यपाल और राज्य की मन्त्रिपरिषद 
राज्यपाल और मंत्रि-परिषद राज्य की कार्यपालिका के दो अपरिहार्य अंग है. । राज्य-- 
राज्यको कार्यपालिका का वैधानिक प्रधान है जबकि मंत्रि-परिषद राज्य की वास्तविक 
कार्यपालिका है। कार्यपालिका के अभिन्न अंग होने के नाते दोनों एक-दूसरे से घनिष्ठ रूप से 
ह है । इस सम्बन्ध को हम संक्षेप में निम्नलिखित रूप में रख सकते हैं--- ट 
यो कं राज्यपाल मुख्य मन्त्री: की नियुक्ति करता है तथा मुख्य मन्त्री की सलाह से अन्य 
` पलयो को नियुक्ति करता है। सामान्यतया वह बहुमत दल के तेता को मुख्य मंत्री नियुक्त ' 
करता " है । किन्त जव विधानसभा में करिसी दल का स्पष्ट बहुमत नहीं होता, तो राज्यपाल को 
अपने विवेक के अनुसार कार्य करने का अवसर मिलता है। मुख्य मंत्री को सलाह से वह अन्य 
विर्यो की नियुक्ति करता है। ४ 
2. संविधान के अनुसार मंत्रि-परियद राज्यपाल के प्रसाद-पर्यन्त अपने पद पर बनी 
311 फलतः जत्र तक मंत्रिपरिषद को विधानसभा का विश्वास प्राप्त रहता है, तब तक वह 
का कर का किन्तु 00808 विश्वास खो देने पर उसे अपने पद पर बने ” 
सय है) ऐसी स्यि मंत्रिपरिषद * दे देगी; अन्यथा 
1६ -परिपद को अपदस्थ कर देगा। ता ध्त्या यत्र ! 
ली, हाह हाईक. (क्ति 


सहालोच्य आवश्यक | 


एव अगराकी, कांप लिका/छा; दे ह्विक प्रान 2. 

4. हा स्वतः मुख्य मंत्री से शासन-सम्बन्धी आवश्यक जानकारी प्राप्त कर 

5. राज्यपाल को मंत्रि-परिषद को परामर्श देने; प्रोत्साहित करने और चेतावनी देने का _ 
अधिकार है।  . ; 

6. सामान्यतया राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह से कार्य करता है। किन्तु कुछ | 
विषयों और परिस्थितियों में राज्यपाल को, अपने विवेक के अनुसार कार्य करनेका 
अधिकार है। इस प्रकार राज्यपाल और मंत्रि-परिषद एक-दूसरे से अनेक दृष्टियों | 
से सम्बन्धित हैं। ' . oe 5 

लघु और अतिं लघु उत्तरीय प्रश्‍न और उनके उत्तर 

लघ उत्तरीय प्रश्‍न और उनके उत्तर CR EE 
द प्रश्‍न 1--भारतोय संविधान के अनुसार राज्यपाल के पद पर नियुक्त होने वाले व्यक्ति 
में क्या योग्यताएं होनी चाहिए ? र क पपल 

उत्तर--(अ) वह भारत का नागरिक हो। (व) वह 35 वर्षं की आयु पुरी कर चुका. 
हो। (स) यह संसद या राज्य के विधान-मण्डल का सदस्य न हो । (द) वह लाभ के अन्य किसी _ 
पद पर न हो। 

भ्रश्‍ल 2- राज्यपाल को कार्यपालिकोय शक्तियों पर संक्षेप में प्रकाश डालिए । 

उत्तर--(1 ) राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका का वैधानिक प्रधान होता है I) 
राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। (3) मुख्यमंत्री की सलाह रो अन्य मंत्रियों की. 
नियुक्ति करता है। (4) संकट-काल में राज्य का शासन संचालित करता है। 
अति लघु प्रश्‍न औरं उनके उत्तर ; 


अश्न 1--राज्यपाल को नियुक्ति कौन करता है? 
उत्तर--राष्ट्रपति । i 
प्रश्‍न 2 -राज्यपाल कितने वर्ष के लिए नियुक्त किया जाता है ? 
उत्तर--पाँचवबं1। ८: ; र 
> 'प्रश्‍न 3--राज्यपाल को कितना वेतन मिलता है? ` 
१ उसर--11,000 ₹० प्रतिमाह। क 
प्रश्‍न 4--क्या राज्यपाल मृत्यु-दण्ड पाये हुए व्यक्ति को क्षमा कर सकता है ? 
` उत्तर-नही। " - 


*“ ` महत्वपूर्ण प्रश्‍न 


निबन्धात्मक प्रश्‍न 
1. राज्यों के शासन में राज्यपाल का क्या महत्व है? राज्यपाल तथा मनन 

` आपसी सम्बन्धों का वर्णन कीजिए। वाका . (उण०्प्र०, 
2. राज्यों के राज्यपाल किस प्रकार नियुक्त होते हैं? उनके क्या कार्य हैं? | 
Fa द .- (उ० प्र, 1976, 8 
3. राज्यों के शासन में राज्यपाल का क्या स्थान है? राज्यपाल व मंत्रि 
कया सम्बन्ध है? . भड कर ज्र (उ० प्र०, 
4: राज्यपाल की: नियुक्ति और उसकी शक्तियों का वर्णन कीजिए। राज्यपाल 
प्रदेश के शासन में क्या महत्व हे? न प्र 
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"केन्त्र-शासित क्षेत्र भारत को संघात्मक व्यवस्था की लघु इकाइयां हैं।' 


Eo अध्याय 16 

: - ~ रों 

ES केन्द्र-शासित क्षेत्रों का शासन 

न ७ केन्त्र-शातित क्षेत्रों का वर्गीकरण ७ प्रतिनिधिसुलक शासन वाले क्षेत्र © दिल्ली 

` - क्षेत्र का प्रशासन ७ प्रतिनिधिमूलक शासनरहित क्षेत्र । 

' आमुख 1 

- भारत को संघात्मक व्यवस्था के विवेचन के प्रसंग में हमने देखा था कि भारत की संवे- 
धातिक व्यवस्था के अनुसार भारतीय संघ में दो प्रकार की इकाइयां हैं: (1) राज्य ओर (2) 
केन्द्रशासित क्षेत्र। जहाँ तक राज्यों का प्रश्न है, राज्यों के प्रशासन के विषय में हम पहले 

(राज्यपाल वाले अध्याय में) विचार कर चुके हैं तथा आगे भी विचार करेंगे। यहाँ हम केन्द्र- 

. शासित क्षेत्रों को शासन-व्यवस्था पर प्रकाश डालेंगे। 


सात केद्ध-शासित क्षेत्र-इस समय भारतीय संघ में कुल 7 केन्द्र-शासित क्षेत्र हैं। ये 
क्षेत्र इस प्रकार है द 


७5 ४-७: PT - कत्व 


क्षेत्र का मास राजधानो क्षेत्रफल 
(वर्ग किलोमीटर में) _ 

1. दिल्ली दिल्ली 1,485 

2. दमण भौर ड्यू पंजिम 3,813 

3. पाण्डिचेरी * पाण्डिचेरी 480 

* 4. अण्डमान और निकोबार द्वीप पोटं ब्लेयर 8,293 
5. लक्षद्वीप, मिनिकोय और . 

अमीनीदीव कोनौकोडें 32 

6. चण्डीगढ . चण्डीगढ़ 114 

7. दादर ओर नगरहवेली ' . सिलवासा 49] 


प्रशासन-व्यवस्था का प्रसंग संविधान के 329वें अनुच्छेद में आता है। इस अनुच्छेद में कहा गया 
है कि जब तक संसद केन्द्र-शा सित क्षेत्रों के प्रशासन के लिए कोई पृथक कानून नहीं बनाती, तब 
कैन्द्र-शासित क्षेत्रों का प्रशासन राष्ट्रपति के हाथों में रहेगा । राष्ट्रपति अपने इस अधिकार 
प्रयोग के लिए प्रशासक नियुक्त कर सकता है । इस प्रशासक के पद का नाम क्या होगा, इसका 
निर्धारण भी राष्ट्रपति करेगा । यदि राष्ट्रपति चाहे तो वह किसी केन्द्र-शासित क्षेत्र का.प्रशासन 
उस क्षेत्र के समीपस्थ राज्यपाल.को सौंप सकता है। संसद कानून बनाकर किसी भी केन्द्र-शासित 
क्षेत के शासन की रूपरेखा निर्धारित कर सकती हे । , 


शासित क्षेत्रों का वर्गीकरण - 

शासन के स्वरूप की दृष्टि से केन्द्र-शासित क्षेत्रों को हम दो वर्गों में रख सकते हैं-- 
वे क्षेत्र जहाँ प्रतिनिधिमूलक संस्थाएं हैं। 

क्षेत्र जह प्रतिनिधिमूलक संस्थाएं नहीं है ।. ट 


ub, 
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केन्त्र-शासित क्षेत्रों के प्रशासन को संवंधानिक व्यबस्था---केन्द्र-शासित क्षेत्रों की | 


fee, 


i -.. 
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केन््र-णासित क्षेत्रों का वर्गीकरण 
= प्रतिनिधिमूलक संस्थाओं | 
संस्थाओं वाले क्षेत्र रहित क्षेत्र ह 
क निकोबार 
दभण र ड्यू पांडिचेरी दिल्ली (2 । च्य मिनिकोय और 
| 6) अमोनीदीव 
दादरा और नगरहवेली 
(4) चण्डीगढ़ . 


केन्द्र-शासित क्षेत्रों के प्रथम चग के शासन की रूपरेखा ` 


इन hs सितु भे ली मे में से दो में विधानसभा और मंत्रिमंडल , कि 
'मेट्रोपालिटन काडिसिल' की प्रावधान है । कितु दिल्ली के लिए 
सीति इन केन्द्रशासित क्षेत्र की प्रतिनिधि संस्थाओं, यथा 


1 विधानसभा तथा 'मेट्रोपालिटन 
काउंसिल' की सदस्या-संख्या इस प्रकार है-- > > 
| क्षेत्र का नास सवस्य-संख्या क्षेत्र का प्रधात 
| 1. दमण-ड्यू 30 लेफ्टीनेण्ट गवर्नर 
| 2. पांडिचेरी 30 ज्र 
3. दिल्ली 61 ग्य 
(मेट्रोपा लिटन काउंसिल) 


इस प्रकार सात केन्द्र-शासित क्षेत्रों में से दो क्षेत्रों में विधानसभाएं हैं .तथा दिल्ली में 


माके स्थान पर मेटोपालिटत काउंसिल" है। के स्थान पर 'मेट्रोपालिटन काउंसिल' दिल्ली की शासन-व्यवस्था पर हम अलग 
से विचार करंगे। जहाँ तक दो केन्द-शासित क्षेत्रों, यथा 


हि 7 दमण ओर ड्यू तथा पांडिचेरी का प्रश्‍न 
है, इन दोनों केन्द्र-शासित क्षेत्रों का शासन मिलता-जुलता है। 1 


j दो केन्द्र-शासिस क्षेत्रों के शासन की छ्परेखा 
र लाता व्यवस्थापिका 
i CO - | 
3 ] विधानसभा 
ले० गवनंर 


कार्यपालिका : लेफ्टीनेण्ट गवनंर : मंत्रिमण्डल 
[र इन केन्द्र-शासित क्षेत्रों की कायंपालिका का भधान लेफ्टीनेंट गवर्नर या उप- 
Ps | Be राष्ट्रपति द्वारा पाँच वर्ष के लिए होती है । 
|वह भेत में राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में कार्ये करता है। फलतः वह राज्य-शासन का केवल 
|वधानिक प्रधान ही नहीं होता है, -वरन्‌ वास्तविक शक्तियों का उपभोग भी करता है ला ब उसके 
परामर्श के लिए क्षेत्र में एक मंत्रिमंडल होता है। यह मंत्रिमंडल अपने क्षेत्र की 
पाए उत्तरदायी होता है। मंत्रिमंडल में एक मुख्यमन्त्री और उसकी सहायता के लिए अन्य 
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220 ००७००१ ही तर रतीय संविघान ओर नागरिक जी बन ..., 
। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जांती है। क्योंकि विधानसभा की सदस्य-संख्या कम 

ह हे लिए कळ के सदस्यों की संख्या भी अधिक नहीं होती । क्षेत्र में एक सचिवालय 

होता है जिसका प्रधान प्रमुख सचिव या चीफ सेक्रेटरी होता है। 

व्यवस्थापिका ` 


झेत्र की व्यवस्यापिका एकसदनात्मक होती है । इस एकसदनात्मके व्यवस्थापिका को. 
लेजिस्लेटिव एसेम्बली कहते हैं। इन क्षेत्रों की लेजिस्लेटिव एसेम्बली की सदस्य-संख्या 30 . 
से अधिक नहीं हो सकती । एसेम्बली के इन सदस्यों का निर्वाचन वयस्क मताधिकार के अनुसार 
होता है। . हूँ हे * 
: `. केन्द्रीय शासन इसमे से प्रत्येक व्यवस्थापिका में दो सदस्य गनोनीत करता है। व्यवस्था- 
पिका का कार्यकाल पाँच वर्ष होता है। इसे एक वर्ष के लिए बढ़ाया भी जा सकता है। 
.एसेम्बली कौ अध्यक्षता के लिए स्पीकर होता है। स्पीकर का निर्वाचन एसेम्बली के 
सदस्यों द्वारा किया जाता है । स्पीकर की अनुपस्थिति में उसका कार्ये डिप्टी स्पीकर द्वारा किया 
जाता है। प्रशासन में योग देने के लिए एसेम्बली कूछ समितियों का भीं गठन करती है! 
ब्यवस्थापिका को अपने क्षेत्र के अन्तर्गत. आने वाले विषयों के सम्बन्ध में विधि-निर्माण 
`का अधिकार होता है । किन्तु कुछ ऐसे विषय हैं जिन पर विधेयक प्रस्तुत करने के लिए उप- 
राज्यपाल की पूर्वस्वीक्ृति लेना आवश्यक होता है। जली 
विधानसभा द्वारा जब कोई विधेयक पारित हो जातां है तो उसे उपराज्यपाल के पास 
_ ` भेजा जाता है। उपराज्यपाल उसे राष्ट्रपति को अनुमतिं के.लिए रख लेता है।.उपराष्ट्रपति . 
` विधेयक पर अपनी स्वीकृति प्रदान कर सकता है अथवा उसे पुनविचार के लिए वापस भेज 
देता है। ! 
क्षेत्रों में न्याय का प्रबन्ध 


संविधान के 241 (1) अनुच्छेद के अनुसार संसद को केन्द्रीय क्षेत्र के लिए उच्च 
त्यायांलय गठित करने को अधिकार दिया गया है-। इसके अनुसार संसद एक या एक से अधिक 
केन्द्र-शासित क्षेत्रों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की व्यवस्था कर सकती है। इस अधिकार 
के अनुसार दिल्ली के लिए पृथक्‌ उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है । गोवा, दमण, दीव में 
... ज्यूडीशियल कमिश्नर के न्यायालय को ही उच्च न्यायालय में परिणत कर दिया गया है। - 
` पाण्डिचेरी मद्रास उच्च न्यायालय के. अन्तगंत आता है। मिजोरम तथा अरुणांचल गोहाटी उच्च 
| त्यायालय के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आते ह । 


(1 


गक इस प्रकार उपर्युक्त दो केन्द्रीय क्षेत्रों में प्रतिनिधिमूलक शासन की स्थापना की गई है, 
दर किन्तु इनके कार्यक्षेत्र पर केन्द्र का व्यापक नियंत्रण है । 


>: . दिल्ली क्षेत्र का प्रशासन 
दिल्ली भारत की राजधानी तथा विश्व के महान्‌ नगरों में प्रमुख है। दिल्ली की ऐति- 
| हासिक पपरा तथा उसकी वर्तमान स्थिति के प्रकाश में उसके प्रशासन को रूपायित करने | 
| का प्रयास किया गया है । दिल्ली को एक नवम्बर, 1956 ई० को केन्द्र-शासित क्षेत्र बनाया | 
4 ` गया। उसकी विशिष्ट स्थिति को देखते हुए संसद ने.सन्‌ 1966 ई० में दिल्ली प्रशासन-अधि- 
£ निम (Delhi Administration Act, 1966) क। . निर्माण किया। दिल्ली का बर्तमान ' 
` प्रशासन इसी अधिनियम पर आधारित है। अ हर 
ग रक दिल्ली क्षेत्र के प्रशासन की रूपरेखा पर यदि हम दृष्टि डालें तो देखेंगे कि उसके शासत 
: के प्रमुख मंग इस प्रकार हैँ- ` . क 


a CC-0.In Public Domain.PaniniKanya Maha Vigyalaya Collection. 
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दिल्लो क्षेत्र फा प्रशासन 
कार्यपालिका त उस ताजा जरा मा * व्यवस्थापिका = 
महानगर परिषद उच्च न्यायालय 


लेफ्टीनेण्ट कार्यकारिणी 
गवरनर परिषद 


| 
| 
| 
| 

छेफ्टीनेण्ट गवर्नर या उपराज्यपाल 02028 

: दिल्ली कायेपालिका का प्रधान लेफ्टीनेण्ट गवर्नर या उपराज्यपाल होता है। उपराज्यय | 

पाल की नियुक्ति पाँच वर्ष के लिए राष्ट्रपति द्वारा होती है । न दा 

| र उपराज्यपाल क्षेत्र के शासन का प्रधान माना जाता है । उपराज्यपाल फे कार्यं और 

अधिकारों को हम निम्नलिखित रूप में रख सकते हैं-- स के 
नल क्षेत्र का प्रधान होने के नाते उसे महानगर परिषद के अधिवेशन बुलाने, स्थगित करने, ... 
बैठक में भाग लेने, भाषण देने आदि का अधिकार है। शासन में उपराज्यपाल की सहायता और 


सलाह देने के लिए एक कार्यकारिणी परिषद होती है। | | 
कार्यकारिणी परिषद्‌ क्षेत्र के सामान्य प्रशासन की देखभाल करतो है, किन्तु कुछ 
विषय हैं जो सुरक्षित हैं और उनके शासन के सम्बन्ध में उपराज्यपाल को पूर्ण अधिकार प्राप्त 
हैं। इन विषयों के शासन में उपराज्यपाल अपने विवेक से कार्य करता है। क्षेत्र की लोकसेवाए 
गह की शान्ति-व्यवस्था, दिल्ली पोलिस का संगठन आदि विषय इसी प्रकार के हैं। नई दिल्ली 
के सुप्रशासन के लिए भी उपराज्यपाल को विशेष अधिकार दिए गये हैं। कार्यकारिणी परिषद 
द्वारा नई दिल्ली के सम्बन्ध में किए गए किसी भी निर्णय पर उपराज्यपाल की सहमति होनी : 
आवश्यक है। यदि परिषद तथा उपराज्यपाल के मध्य नई दिल्ली सम्बन्धी निर्णय पर मतभेद. 
होता है तो उस विषय पर उपराज्यपाल का निर्णय अन्तिम माना जायगा। ° | 
कार्यपालिका-सम्बन्धी सभी निर्णय, चाहे वे उपराज्यपाल के स्वयं के विवेक की शक्तियों. 
से सम्बन्धित हों अथवा अन्य विषयों से, उपराज्यपाल के नाम से: प्रसारित किए जाते हैं। | हु 
उपराज्यपाल. अपने कार्यो के लिए राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। केन्द्रीय 
* pa गृह-विभाग उसे अपने अधिकारों के उचित प्रयोग के विषय में आवश्यक निर्देश दे 
सकता है। द ` त 


कार्यकारी परिषद 


_ (Executive Council) Re 
उपराज्यपाल को शासन में सलाह और सहायता देने के लिए एक कार्यकारिणी 
है । कार्यकारिणी परिषद के सदस्यों की संख्या चार से अधिक नहीं हो सकती । इन चार 
में से एक मुख्य कार्यकारी पार्षद (Ce! E६००९ C०५००॥।०) होता है ¦ 
कार्यकारी पार्षद (६६९०७४४९ 2०७॥०॥००) होते है । कायकारी परिषद क॑ सदस्य 
द्वारा मनोनीत किए जाते हैं । वेधानिक दृष्टि से यह आवश्यक नहीं है कि ये सदस्य म 
“के बहुजन दल के सदस्य हों, किन्तु व्यवहार में बहुमत दल के सदस्य ही कार्यकारी 
सदस्य नियुक्त किए जते हैं। यदि कोई सदस्य महानगर परिषद की सदस्यता से 
से वंचित हो जाता है और लगातार छेह महीने तक उसका सदस्य नहीं. 
CC-0. In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalay, 
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यतीत हो जाने पर उसकी कार्यकारी परिषद को सदस्यता भी स्वतः समाप्त हो जाती है। 
उस प्रकार कार्यकारी परिषद के सदस्यों को महानगर परिषद का सदस्य होना आवश्यक है। 

| इतकार्यकारी परिषद के सदस्यों के कार्य-विभाजन के नियम बनाने का अधिकार 

राष्ट्रपति को है। कार्यकारी परिषद के सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित वेतन और भत्ता 

मिलता है । कार्यकारी परिषद का मुख्य कार्य अपने क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले प्रशासन की . 

' व्यवस्था है। 

महानगर परिषद (मेट्रोपालिटन काउंसिल) 


` हित्ती क्षेत्र को व्यवस्थापिका को 'मेट्रोपालिटन काउंसिल'. (१८५०७०2 
(007०1) कहते हैं । वर्तमान समय में इसके कुल सदस्यों की संख्या 61 है।. इसमें से 5 सदस्य 
उपराज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं और शेपं सदस्य दिल्ली के नागरिकों द्वारा वगस्क मता- 

' भिकार के आधार पर निर्वाचित किए जाते हैं । 
. महानगर परिषद का कार्यकाल पाँच वर्ष होता है। परिषद का एक अध्यक्ष और एक 
उपाध्यक्ष होता है । इनका निर्वाचन परिषद के सदस्मों द्वारा होता है । इन्हें वहुमत से अपने पद 
से हटाया जा सकता है। 5 ह 
महानगर परिषद के मुख्य कार्य निम्नलिखित हैं-- 

1 राज्य-सूची तथा समवर्ती सूची के अन्तर्गत आने वाले विपयों पर विचार करना। 

2. उपराज्यपाल द्वारा प्रेषित राज्य-सूची तथा समवर्ती सूची पर्‌ बने कानून को दिल्ली 

में लागू करने के प्रस्ताव पर विचार करना । 

3. दिल्ली से सम्बन्धित बजट पर विचार करना । 

' 4. अन्य कोई विषय जो उपराज्यपाल द्वारा विचारार्थ रखा जाय। 


प्रतिनिधिमूलक शासनरहित क्षेत्र 
जसा कि हम पहले कह चुके हैं कि संघीय क्षेत्रों या कॅन्द्र-शासित क्षेत्रों में से चार ऐसे 
क्षेत्र हैं जिनमें प्रतिनिधिमूलक संस्थाएँ नहीं हैं। ये चार क्षेत्र हैं: (1) चण्डीगढ़, (2) अण्डमान- 
बार द्वीपसमूह, (3) लक्षद्वीप, मिनीफोय और अमीनीदीव तथा (4) दादर ओर नगर 
न 


ग्रहाँ हम इन संघीय क्षेत्रों की शासन की संक्षिप्त रूपरेखा पर एक दृष्टि डालंगे-- 
. - 1. चण्डोगढ़--चण्डीगढ़ क्षेत्र का उदय पंजाव के विभाजन के फलस्वरूप हुआ। यह भी 
दल्ली की भाँति एक प्रकार का 'नगर-राज्य' हैं। किन्तु इसका शासन दिल्ली से.सवंथा भिर 
यहाँ प्रतिनिधिमुलक संस्थाएं नहीं हे । चण्डीचढ़ के शासन का सर्वेसर्वा एक चीफ कमिश्नर 
चीफ कमिशनर की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है । टी 
2. अण्डमान-निकोबार द्वीपसमूह-|अण्डमान निकोवार द्वीप-समह को केन्द्र सित क्षे 
7 | ~ न समू i क्षत्र 
9 1956 ई० मे बनाय़ा गया / इस क्षेत्र का प्रवन्ध भी एक कक पिनक ठार होता ' 
ss राष्ट्रपति करता हैं। शासन की दृष्टि से सारे क्षेत्र को चार प्रमुख खंडो में - 
oa हा । प्रत्येक खंड के मुख्य अधिकारी होते हैं। ये अधिकारी चीफ कमिश्नर _ 
लक्षद्वीप, मिनोकोय और अमीनीदीव--ये द्वीपसमूह पहले मद्रास- राज्य के अन्तर्गत... 
राउ तगठन के उपरान्त 1 नंवम्वर, 1956 ई० को इन्हें एक पृथक्‌ केन्द्र-शासित | 
लिस प्रेक्ञत्रिनिसद्रेरर द्यास/होता है। विकास- | अ 
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केन्द्र-शासित क्षेत्रो का शासन 

चार खण्डों में विभक्त कर दिया गया है । यह क्षेत्र न्याय की दृष्टि से केरल. उच -< जे | 
अन्तगंत आता है। हे केक | 
4. दादर ओर नगरहवेली--यह्‌ 72 ग्रामों से बना हुआ क्षेत्र है। सिलवासा 
को राजधानी है। इस संघीय क्षेत्र का प्रशासन भी एक प्रशासक द्वारा व है। दि 
लघु तथा अति लघु उत्तरीय प्रश्‍न और उनके उत्तर 

प्रश्‍न 1-- किसी केन्द्र-शासित क्षेत्र का शासन फंसे होता है? 


, उत्तर - केन्द्र-शासित क्षेत्र की कार्यपालिका का प्रधान लेफ्टीनेण्ट गवर्नर होता है। 
लेफटीनेण्ट गयनंर की नियुक्ति राष्ट्रपति करता. है । वह केन्द्र-शासित क्षेत्र क्री न शक्ति 
का उपभोग करता है। 
अति लघु प्रश्‍न और उनके उत्तर 
प्रश्‍न 1-वरतमान समय में कुल कितने केन्द्र-शासित क्षेत्र हैं ? ह 
उत्तर- सात । र 
प्रश्न 2--उन दो केन्ब्र-शासित क्षेत्रों का नाम बताइ जहाँ न 
सत्यात ह ए जहाँ पर कि प्रतिनिधिमूलक - 
उत्तर-पांडिचेरी और दिल्ली । 
प्रश्न 3--उन चार केन्द्र-शासित क्षेत्रों का नाम बताइए जहां प्रतिनिधिभुलक संस्थाएं 


नहीं हैं.। 

उत्तर--चण्डीगढ़, अण्डमान, निकोबार द्वीपसमूह, लक्षद्वीप, मिनिकोय एवं अमीनीदीव 
तथा दादर एवं नगर हवेली । 
निवन्धात्मक प्रश्‍न BS 


1. केन्द्र-शासित क्षेत्रों को प्रशासन की दृष्टि से कितने वर्गो में रखा जा सकता हैँ? 
उनके शासन के ठिषय में आप कया जानते हैं? 
उन केन्द्र-शासिन क्षेत्रों के प्रशासन पर प्रकाश डालिए जहाँ कि प्रतिनिधिमूलक 
संस्थाएं हैं। | 
३. दिल्ली क्षेत्र के प्रशासन का संक्षिप्त परिचय दीजिए । 
4. उन केन्द्र-शासित क्षेत्रो के प्रशासन का संक्षिप्त परिचय दीजिए जहाँ कि प्रतिनिधिः 
मूलक संस्थाएं नहीं हैँ। . 
5. निम्नलिखित क्षेत्रों के शासन पर टिप्पणियाँ लिखिए-- ' री 
1. लक्षद्वीव, मिनीकोय और अमीनीदीव के >. 
2. चण्डीगढ़ । 1 
' छचु प्रश्‍न 
र 1..दिल्ली क्षेत्र के प्रशासन पर दस वाक्य लिखिए। 
2. दिल्ली को महानगर परिषद पर प्रकाश डालिए । 
ल्घु प्रश्‍त स 
मित तितर हो. कृत स्राव a Maha / 
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राज्य को मंत्रिपरिषद राज्य को शासन-व्यवस्था को बह धुरी है जिसके 
चारों ओर राज्य का शासन-चक्र आवृत्तियाँ लेता है ।” 


ः "> ८... ` अध्याय! Ee र 
राज्य की मंत्रीपरिषद | 
७ मंतिपरिषद को रचना, संगठन ७ मंत्रिपरिषद की शक्तियाँ और कार्य ७ मुख्य 


> . मंत्रो ७ मुख्य मंत्री और विधानसभा का सम्बन्ध 
` आमुख 


i मंत्रिपरिषद राज्य की वास्तविक कार्यपालिका है। वही राज्य-शासन की वह धुरी है . 
_ अिसक्ेचारांओर राज्य का शासन-संयंत्र आवृत्तियाँ लेता है। यही राज्य-शासन का प्रमुख 
यान है, यही वह आधारशिला है जिस पर कि राज्य-शासन की समस्त व्यवस्था आधारित 
रहती है। जो स्थान केन्द मे केन्द्रीय मन्त्रिपरिषद का है, राज्य में वही स्थान राज्य की मंति- 
परिषदका है । अतएव राज्य की शासंन-व्यवस्था के सम्यक्‌ ज्ञान के लिए राज्य की मंत्रिपरिषद 
को रचना, संगठन और शक्ति पर एक दृष्टि डालनी आवश्यक है। 
. राज्यकी मंत्रिपरिषद की रचना, संगठन 
संविधान के अनुच्छेद 163 में राज्य की मंत्रिपरिषद का प्रावधान किया गया है। इस 
* अनुच्छेद के अनुसार, “उन बातों को छोड़कर, जिनमें राज्यपाल अपने विवेक से कार्य करता है, 
अन्य कार्यों के निर्वहन में उसे सहायता-देने के लिए एक मन्त्रिपरिषद होगी !” 
- राज्य की मन्त्रिपरिषद का प्रधान मुख्य मन्त्री होता.है। मुख्य-मन्त्री की नियुक्ति राज्य 
` का राज्यपाल करता है। मुख्य मन्त्री की सलाह से राज्यपाल अन्य मन्त्रियों को नियुक्ति ' 
करता है। | 
5 राज्यपाल उसी व्यक्ति को मुख्य मन्त्री नियुक्त करता है जिसका विधानसभा में Lh मत 
"होता है। जब व.भी विधानसभा में किसी दल का स्पष्ट i मत नहीं होता, तो वह कई दलों के | 
| संयुक्त संगठन के नेता. को मुख्म मन्त्री पद पर नियुक्त करता I ५ 


-- मन्त्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या कितनी होगी, इस विषय में संविधान में किसी _ 
निश्चित संख्या का उल्लेख नहीं है। मन्त्रिपरिषद की संख्या का निर्धारण सामान्यतया राज्य _ 
को स्थिति ओर आवश्यकता पर निर्भर करता है । साधारणतया बड़ी जनसंख्या वाले राज्यों में . | 

' बढ़ी मन्त्रिपरिषद और छोटी जनसंख्या वाले राज्यों में छोटी मन्त्रिपरिषद होती है। उदाहरण | 

` केलिए, उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में मन्तिपरिषद के सदस्यों की संख्या 40-50. होती है। | 

> च में कितने सदस्य होंगे, इसके निर्णय का पूर्ण अधिकार मुख्य न को. 


ह 

` i Boys, 

२ शक Ya 
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| ___ संत्रियों फो योग्यता-मन्त्रिपरिषद की सदस्यता के लिए यह आवश्यक है कि वह 
|  विधात-मण्डल के किसी सदन का सदस्य हो। यदि नियुक्ति के समय कोई मन्ती विधान-साडल. 
A का सदस्य नहीं होता, तो उसे नियुक्ति की तिथि से छह महीने के भीतर विधान-मण्डल के किसी 


नहीं हो. 


म 


1. यदि विधानसभा के सदस्यगण किसी व्यक्तिको अपना नेता चुनने में सफल न 


और राज्यपाल को यह, निर्णय लेना कठिन [नसभा में किसे : 
स्यो किमन पिस वशी कह ई on में किसे 


राज्य की मंचिपरिषद कक 225. 

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai नहीं झल a "29120 20530, 

एक सदन का संदस्य निर्वाचित हो जाना आवश्यक है। यदिशिसा ' र त उसे मन्त्ि-पद ` 

` से त्यागपत्र देना आवश्यक होगा । मद 

संत्रियो को श्रेणियाँ--संविधान में मन्त्रिपरिषद के विभिन्न मंत्रियोंके वर्गीकरण का . : 

कोई प्रावधान नहीं है, किन्तु वर्तमान समय में राज्य-मंत्रिपरिषद में मन्त्रियों को तीन श्रेणियाँ | 
होती हैं : (1) कैबिनेट मन्त्री या मन्त्र-मण्डल के सदस्य (९20/1९६ Minister), (2) राज्य 
मन्त्री (State Minister), (3 ) उपमंत्री (Deputy Minister) । इसके अतिरिक्त संसदीय 

सचिव (Parliamentary Secretaries) होते हैं। 

मन्त्रियों की इन श्रेणियों में मन्त्रि-मण्डल या कैबिनेट स्तर के मन्तियों का स्थान | 

सर्वेश्रेष्ठ माना जाता है। मन्त्रि-मण्डल (९20/९६) के मन्त्री ही शासन के नीति-निर्धारण | 

में योग देते हैं । मन्त्रिपरिषद के अन्य मन्त्रियों को भन्ति-मण्डल की बैठकों में भाग लेते का 

अधिकार नहीं होता । कैबिनेट स्तर के मन्त्री एक या अधिक प्रशासकीय विभागों के प्रधान 


होते हैं। f 
मंत्रियों का कार्य-विभाजन--मम्तियो में कार्य-विभाजन या विभागों का वितरण मुख्य | 

मंत्री करता है । मुख्य मंत्री एक या एक से अधिक महत्वपूर्ण विभागों को अपने हाथों में रखता _ 
है। प्रत्येक विभाग एक मंत्री के अधीन होता है । उसकी सहायता के लिए राज्यमन्त्री ओर उपः | 
| मन्त्री तथा संसदीय सचिव होते हैं। RE 
| संविधान के अनुसार मध्य प्रदेश, विहार तथा उड़ीसा राज्यों की मन्त्रिपरिषद में वहाँ - « 
की आदिम जातियों, अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्ग के लोगों के कल्याण के लिए एक-एक हे 

- विशेष मन्त्री होता है । " ~ पम 
संत्रियों का वेतन और भत्ता-मन्त्रियों को कितना वेतन और भत्ता मिलेगा, इसका | 

निश्चय राज्य का विधान-मण्डल करता है। विभिन्न राज्यों में मन्त्रियों का वेतन भिन्त भित | 

होता है। साधारणतया यह वेतन 1000 र० से लेकर 1,500 रु० तक होता है । . इसके हक) 

उन्हें नि:शुल्क निवास-स्थान, टेलीफोन. वाहन तथा अंन्य अनेक प्रकार की सुविधाएँ मिलती हैं। | 

मंत्रियों की शंपथ--मन्तिपरिंषद का प्रत्येक सदस्य अपना पद ग्रहण करते समय दो ; 

प्रकार की शपथ लेता है । पहली शपथ के अनुसार वह भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा तथा 

निष्ठा रखते हुए भय, पक्षपात, अनुराग या द्वेष के विना कत्तव्य-पालन का वचन देता हे! दूसरी 

| ` शपथ गोपनीयता की शपथ होती है । उस शंपथ के अनुसार वह मंत्रिपरिषद. कौ नीति और 


कार्यों की गोपनीय जानकारी को किसी के सामने व्यक्त न करने की शपथ, लेता है। मंतिगण ये 
दोनों शपथे राज्य के राज्यपाल के सामने ग्रहण करते हैं। _ 9 


सन्त्रिपरिषद का कार्यकाल--संविधान के अनुसार मन्तिपरिषद के सदस्य राज्यपाल के. टो. 


प्रसाद-पर्यन्त (जब तक राज्यपाल चाहे) अपने. पद पर बने रह सकते हैं। किन्तु व्यवहार 
उनका कार्यकाल विधानसभा के कार्यकाल के अनुसार पाँच वेषं होता है। यदि इस अवधि 
` पूवं मंत्रिपरिषद के विरुद्ध विधानसभा में अविश्वास का प्रस्ताव पास हो जाता है तो मंत्िः 
परिषद उसके पूवं भी अपदस्थ हो सकती है।  : 5 : टा 
दक मन्त्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व--मन्तिपरिषद का सामूहिक कय यि 
संसदात्मक व्यवस्था का एक अपरिहार्य लक्षण माना जाता है। मन्तिपरिषद के सामूहिक 
रिषद के सदस्य सामूहिक रूप से विधानसभा के.प्रति 
न्त्रिपरिषद के किसी एक सदस्य को किसी क 
री. मन्त्रिपरिषद दोषी मानी जाती है। इंसी र्र 
र देती है तो यह अवि 


` >. >... नुवानभारतायसावधानंञारनागेरिकलजोीवने «७ ` 
_ मंत्रियों को त्यागवेब्र'प्देनाम्होता/हेभ (इस कार मतिपिरिषद'एक'इकीई ओप में कार्य करती 


“है इसीलिए मंत्रिपरिषद के सदस्यों के विषय में रूढा जाता है कि वे एकसाथ तैरते हैं और 
` एकसाथ डूबते ह-They swinn and sink together. \ र 
क मंत्रिपरिषद को कार्यदाही-मंतिपरिषद की बैठक प्रायः सप्ताह में एक वार होती है। 
! पर इस प्रसंग में यह स्मरण रखना आवश्यक है कि सामच्यतया मंत्रिपरिषद की बैठक में 
कैबिनेट स्तर के मंत्री ही सम्मिलित होते हैं। फलतः ये बैठक एक प्रकार से समस्त मंत्रिपरिषद 
की बैठक न होकर केवल मंत्रिपरिषद की अन्तरंग समिति अर्थात्‌ मंत्रिमण्डल (कैबिनेट) की 
बठक होती हैं । 1 
मंत्रिपरिषद या मंत्रिमण्डल की बैठक की अध्यक्षता मुख्य मंत्री की अनुपस्थिति में 
मंत्रि-परिषद का कोई वरिष्ठ सदस्य करता है। बैठक में शासन और राज्य की प्रमुख समस्यायों 
प्र विचार किया जाता है तथा महत्वपूर्ण निर्णय.लिये जाते हैं। मंत्रिपरिषद 'द्वारा लिया गया 
'तिणय समस्त मंत्रिपरिषद का निर्णय माना जाता है। यदि कोई मंत्री इस निर्णय से असहमत 
होता है तो उसे अपने पद से त्यागपत्र देना होता है। 
दना मंत्रिपरिषद का सचिवालय--मंत्रिपरियुद का प्रधान केन्द्र सचिवालय (5००7८६४) 
"या मुख्यालय होता है। यह सचिवालय राज्य की राजधानी में होता है । इस सचिवालय का 
| प्रधान अधिकारी मुख्य सचिव (0४०5९०८३1५) होता है । सचिवालय में अनेक विभाग 
होते हैं। प्रत्येक विभाग का प्रधान एक सचिव (5९०८७१) होता है । उत्तर प्रदेश में प्रत्येक 
` विभाग का प्रधान सचिव “सचिव तथा आगुक्त' (Sccrerary-cum Commisi0ner) कह- 
लाता है। सचिव की सहायता के लिए संयुक्त सचिव, उपसचिव इत्यादि अनेक अधिकारी होते 
 हें। इनके नीचे छोटे अधिकारी तथा कर्मचारी होते हैं। प्रत्येक सचिव और उसके अधीनस्थ 
' सधिकारी और कर्मचारी अपने विभाग के मंत्री की अधीनता में कार्य करते हैं। 
मंत्रिपरिषद की शक्तियाँ, अधिकार और कायं 
८ मंत्रिपरिषद राज्य की वास्तविक कार्यपालिका है । एक वास्तविक कार्यपालिका के 
` ताते उसे अनेक शक्तियां प्राप्त हैं, उसके अनेक अधिकार हैं। अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से 
मंत्रिपरिषद की शक्तियों ओर कार्यों को हम निम्नलिखित रूप में रख सकते हैं--- 
EL 1. शासन को नोति का निर्धारण--मंत्रिपरिषद का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कायं शासन 


निर्धारण करती है। दुसरे शब्दों में वह यह निश्चय करती है कि राज्य-शासन किस नीति का 

न क राज्य की समस्याओं के समाधान के लिए कौत से कदम उठाये, कौन से कार्य 
करे, आदि। 

न 2. राज्य-शासन को योजनाओं का निर्माण और क्रियान्वयन मन्तिपरिषद का अन्य 

काव राज्य-शासन-सम्बन्धी योजनाओं का निर्माण तथा उनका कार्यान्वयन है। इस 


“> 


र 
ह. 4. 

x 

> हे. 


बनाती तथा योजनाओं को व्यावहारिक रूप देने के लिए कदम उठातो है । 
र: ह _3. राज्य-शासन का संचालन--राज्य की कायंपालिकीः मस्त सूः - 
क हों में निहित होते है गयपालिकोय शक्ति के समस्त सूत मन्ति 

कप ऱ्य नरपारषद द्वारा संचालित होते हैं। शासन-संचालन के लिए मन्ब्रिपरिषद ठिमिन्न मन्द्रालयों 
* मे विभक्त होती है। प्रत्येक मन्त्रालय किसी मंत्री के अधीन होता है। मंत्री अपने अधीनस्थ 


विकारों और कपंचारियो की सहायता से अपने मन्त्रालय का ,प्रशासन करता है। इस 


ष करती है।  ., 


ublic Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


` क्षी नीति का निर्धारण है। इस दृष्टि से मन्त्रिपरिषद राज्य-शासन की समस्त नीति का. 


' अकार मन्तिपरिषद राज्य की शोसन-सम्बन्धी विविध समस्याओं के समाधान के लिए योजनाएं | 


प्रकार राज्य के. जैज के पा आने वाले शासन के समस्त पक्षों का संचालन और व्यवस्था | | 


। 


की जी RN SVC D4 


। अतएव राज्य के. सामान्य शासन-सम््रन्धी समस्त कार्य . | 


__ "को.मुख्यमन्त्री के पद परं नियुक्त करता है जिसे विधानसभा के बहुमत का समर्थन प्राप्त न 


बहुमत का अथवा अ 


. राज्यकीमंत्रिपरषद ` | वी 


4..राज्वेश्वासय "के/न्क वदाधिकारियो को/जिमुशितिपसंत्रिपरिप्द राज्य-शासनके | 
अनेक महत्वपूर्ण अधिकारियों की नियुक्ति में योग देती है । राज्य का महाधिवक्ता, लोकसेवा. 
आयोग के अध्यक्ष और सदस्य तथा इसी प्रकार के अन्य उच्च पदाधिकारियों को नियुक्ति:राज्य 
का राज्यपाल मंत्रिपरिषद के परामशं से करता है । | | ट्क 
5, विधाल-मण्डल सें शासन का प्रतिनिधित्व--मंत्रि-परिषद के सदस्य विधान-मण्डल. _ बर 
के भी सदस्य होते हैं। वे विधान-मण्डल में उपस्थित होते हैं। विधान-मण्डल के सदस्यों को वे 
शासन की नीति, शासन के कार्यक्रम तथा शासन की योजनाओं से अवगत कराते हैं। इसके ५ 
साथ ही विधान मण्डल के सदस्यों द्वारा पूछे गये प्रएनों इत्यादि का उत्तर देते हैं । मर 
_ 6. विधि-निर्मांण--विधि-निर्माण का प्रमुख कार्ये विधान-मण्डल या व्यवस्थापिका का 
है। किन्तु व्यवस्थापिका में प्रस्तुत होने वाले अधिकांश विधेयक सरकारी विधेयक होते हैं। ये. 
सरकारी विधेयक मंत्रिपरिषद द्वारा ही प्रस्तुत किये जाते हैं। मंत्रिपरिषद ही यह निश्चित | 
करती है कि किस विषय पर झीन-सा विधेयक प्रस्तुत किया जाय, किस अधिनियम में संशोधन . 


; छिया जाय तथा किस अधिनियम को निरस्त-किया जाय। 


7. बजट तैयार करना--मन्त्िपरिषद राज्य के आंय-व्यय का वाषिक ब्योरा (बजट). 
तैयांर करती है। इस व्योरे में बह यह निर्धारित करती है कि किस वस्तु पर कितना कर लगेगा, _ 
किस खोत से कितनी आय होगी और किस मद पर कितना व्यय किया जायगा। बजट तैयार 
करने के उपरान्त मन्त्रि-परियद उसे राज्य के विवान-मंडल के समक्ष प्रस्तुत करती है। राज्य ' 
के विधान-मंडल की स्वीकृति के उपरांत वह पारित किया जाता है। 5 
इस प्रकार मन्त्रिपरिषद राज्य की शासन-व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका अदा 
करती है। 7 

2 `. मुख्यमन्त्री 
ee र न 

र (The Chief Minister) ::< ““अओ 
राज्य की मन्त्रिपरिषद के सर्वप्रमुख और के पदाधिकारी को मुख्यमंत्री कहते हैं। . 
यदि मन्त्रिपरिषद राज्य-शासन को संचालित करने ईती नौका है तो मुख्य मन्त्री उस नौका को 
चलाने वाला प्रमुख चालक है। मुख्यमन्त्री ही वस्तुतः मंत्रिपरिषद का सरष्टा, संयोजक और `| 
संचालक होता है । उसे यदि राज्य-शासन की सर्वेसर्वा अथवा मंत्रिपरिषद का आदि और अन्त. 
कहा जाय तो असंगत न होगा । अतएव राज्य की मंत्रिपरिषद के सम्यक्‌ परिचय के लिए मुख्य. 
मंत्री के पद और स्थिति पर एक दृष्टि डाल लेना आवश्यक है। : : नि 
: को नियुक्ति-संविधान के अनुच्छेद 164 (1) के अनुसार मुख्य मत्ती 

ही नियुक्ति राज्यपाल द्वारा होगी। संसदात्मक प्रणाली के अनुसार राज्यपाल उसी व्यक्ति 


Na 2९ का 


होता है। 


कभी-कभी ऐसी स्थिति आ 
निश्चित नहीं हो पाता है । राज्यपाल 


1) 22 8 | - के \ Digit नवीन, भारतीय संविधान, भर नागरिक जीवन... 
_ संकट उत्पन्न होने की सूचना देत! हैं। राष्ट्रपति उस राज्य में संवैधानिक संकट की घोषणा कर 


` राज्य का शासन अपने हाथ में ले लेता है। राज्य की विधाने-सभा भंग कर दी जाती है और 


.... विधान-सभा के लिए नए निर्वाचन का आदेश दे दिया जाता है। 

मुख्यमंत्री के लिए यह आवश्यक है कि वह विधान-मंडल का सदस्य हो। यदि कोई 

£ शर विधान-सभा का सदस्य नहीं होता ओर मुख्यमंत्री नियुक्त कर दिया जाता है तो उसे छह 
` महीने के अन्दर विधान-मंडल का सदस्य हो जाना आवश्यक होगा। यदि ऐसा नहीं होता तो 
' मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त व्यक्ति का अपने पद से हटना आवश्यक हो जायगा । 
राज्यों के राजनेतिक इतिहास में उन दुष्टांतों की कमी नहीं है जबकि ऐसे व्यक्तियों 
को मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया जो कि विधाच-सभा के सदस्य नहीं 9 । बाद में वे विधानसभा 
क सदस्य चुने गए। उदाहरण के लिए, उत्तर-प्रदेश में श्री रामनरेश यादव (1977 ई०) तथा 
आ विश्वनाथप्रताप सिंह (1980०) जब मुख्यमंत्री नियुक्त हुए, तब वे विधान-सभा के सदस्य 
` हों थे। बाद में उन्होने विधान-सभा को सदस्यता प्राप्त की (1 

इसप्रकार मुख्यमंत्री पद के लिए नियुक्त व्यॉक्त को विधान-मंडल का संदस्य होना 
_ मुख्यमन्त्रो की शक्तियाँ, अधिकार व कार्य | 

Fe ह मुख्यमन्त्री की शक्तियों, अधिकार व कार्यों को संक्षेप में हम निम्नलिखित छप में रख 

` 1 सन्द्रिपरिषद का निर्माण--मुख्यमंत्री का सर्वप्रथम कर्तव्य मंत्रिपरिषद का निर्माण 

होता है। मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त होने के उपरांत मुड्यभन्त्री अपनी मंत्रिपरिषद का गठन 
` करता है। मंत्रिपरिषद के गठन के लिए मुध्पमन्ती जो नाम राज्यपाल के पास भेजता है, उन्हीं 
 त्तामों के अनुसार राज्यपाल मन्त़ियों की नियुक्ति करता है । अपनी मस्त्रिपरिषद के सदस्यों के 
„ चयत में मुख्यमंत्री उन सदस्यों को दल में स्थिति, उनके प्रभाव, अनुभव और अपने प्रति निष्ठा 
को ध्यान में रखता है! ON 

मंत्रियों की नियुक्ति के साथ ही 
` करने या अपदस्व करते का भी अधिकार है। 


FE भन्तिं में कार्यविमाजन--मुड्यमन्बरौ का अत्य महत्वपूर्ण कार्य मंत्रियों में कार्य का 
| बिभाजन है। इसके मुख्यमंत्री अपने मंत्रियों में शासन के. विभिन्न विभागों का. वितरण करता 
॥ यह पूर्णतया मुख्यमंत्री की इच्छा पर निर्मर करता है कि किस मंत्री को कौन-सा विभाग 
सोपा जाय। वह जब चाहे मंत्रियों के विभागों में परिवर्तत कर सकता है। उसके इस अधिकार 
चुनौती देने का अधिकार अन्य किसी को नहीं है । माली 
3. विभिन्न विभागों में समन्वय--मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद के विभिन्न विभागों के मध्य 
ह ज सित अरत ह हे बह द कि ही मंत्रिपरिषद के विभिन्न विभागों में 
पर पला समन्वय है, र । याद किन्हा विभागों के मध्य कोई असहयोग या मतभेद खड 
हो जाता है तो मुख्यमंत्री उस मतभेद को दूर करता है। ' की 


) तया नन्दिनी सतपथी, 
72), पश्चिम बंगाल में 
तथा मध्य प्रदेश में अर्जुन 
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र Digitized by ^ जय की, मन्तिपरिषद and eGangotr र 9 णे 
। 4. शासन पर सामान्यः नियंत्रण--मुख्यमंत्री का एक मुख्य: कार्य राज्य-शासन का | 
सामान्य नियंत्रण. है। दूसरे शब्दों में मुख्यमन्त्री राज्य-शासन के समस्त पक्षों की देखभाल करता 

है। वह यह देखता रहना है कि उपके नियंत्रण और निर्देशन में शासन के विभिन्न पक्ष शासत- 

कार्य ठीक से चला रहे हैं या नहीं । अ 


5, संत्रिपरिषद को अध्यक्षता -मुख्यमन्त्री अपनी मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष होताही, | | 
अध्यक्ष होने के नाते वह मंत्िपरिपद की वेठकें बुलाता तथा उनकी अध्यक्षता करता है। वहीं... 
मंत्रिपरिषद की बैठक का कार्यक्रम (एजेण्डा) निश्चित करता है। मंत्रिपरिषद की बैठकों में 
होने वाले वाद-विवाद या विचार-विमर्श में मुख्यमन्त्री के विचार ही सर्वाधिक महत्व रखते हैं । 
उसका निर्णय अन्तिम निर्णय माना जाता है । र ; 
6. शासन फा प्रधान वकता -मुख्यमन्ती. राज्य-शासन का प्रधान वक्ता होता है । वह 
`  राज्य-शासन की नीति, कार्यक्रम और निर्णय के विषय में जो भी विचार व्यक्त करता है, वे 
विचार आधिकारिक विचार माने जाति हैं। इस प्रकार मुख्यमन्त्री राज्य-शासन का प्रवान'वक्ता 


होता है। ट 

. 7. विघान-सभा का नेता-मुख्यमंत्री विधान-समा.के बहुमत दल का नेता होताही 
फलतः वह विधान-समा का भी नेता माना जाता है । विधान-सभा का नेता होने के नाते वह र 
सभा पें शासन की ओर से प्रस्तुत क्रिए जाने वाले कार्यक्रम का रूप तथा क्रम निर्धारित करता 
तथा उस कार्यवाही का नेतृत्व करता है। बही विधान-समां में सरकार की नीतियों की घोषणा 
करतः तथा अपनी मंत्रिपरिषद की नीति का पक्षपोषण करता है। . ` ` 
द 8, राज्य का नेतृत्व-मुख्ममन्त्री शांसन और विधानसभा का प्रधान तो होता ही है, 

_ साथ ही वह राज्य का भी नेता माना जाता हैं। दूसरे शब्दों में मुख्यमंत्री केवल अपने दल का _ 
ही' नेता नहीं होता, प्रत्युत एक दृष्टि से वह अपने राज्य का प्रधान नेता माना जाता है। वह एक , 
प्रकार सें सारे राज्य की जनता का प्रतिनिधि होता है। राज्य की जनता राज्य की उन्नति और 

` प्रगति के लिए, राज्य की समस्याओं के समाधान के लिए उधी से आशा करती है। - 0८-१३ 

9, मंत्रिपरिषद और राज्यपाल के मध्य कड़ी--मुख्यमंत्री राज्य की मंत्रिरिष और | 
राज्यपाल के मध्य एक कड़ी का कार्य करता है। इस रूप में जहाँ एंक ओर वह मंत्रिपरिद की... 

; नीति, कार्यक्रम और उपलब्धियों से राज्यपाल को अवगत कराता है, वहीं दूसरी ओर राज्यपाल र 

के विचारों से मंत्रिपरिषद को अवगत कराता है। मुब्यमंत्री द्वारा राज्यपाल र वार्तालाप के | 

प्रसंग से दी गई जानकारी प्रामाणिक माती जाती हैं। संसदोय शिष्टाचार और परम्परा के | 
अनुसार मंत्रिपरिषद की नीति और कार्यों सम्बन्धी राज्यपाल को जानकारी देने का एकमात्र | 
` अधिकार मुख्यमंत्री का होता है, मंत्रिपरिषद के अन्य किसी मंत्री का नहीं। ` 
निष्कर्षं | `: ` ` ठ OR 

. : मुख्यमंत्री की शक्ति, कार्यों और अधिकारों के उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट हो जाता है. 

~ कि राज्य के प्रशासन में मुख्यमंत्री का स्थान अत्यन्त महत्वपूर्ण है। राज्य में. मुख्यमंत्री की | 

. स्थिति वही है जो 6 केन्द्र में प्रधानमन्त्री की होती है। मुख्यमन्त्री ही मन्त्रिपरिषद का. सरष्टा, _ 

संरक्षक और संचालक होता है । बही राज्य-शासन का प्रधान, विधानसभा का नेता तथा राज्यः | Er 
शासन का प्रमुख वक्ता होता है । वही राज्यपाल का प्रमुख परामर्शदाता, राज्यपाल और मंत: _ 
परिषद के मध्य की कड़ी तया राज्य-रासन का प्रमुख वक्ता होता है। वस्तुतः मुख्यमंत्री राज्य 

' का वास्तविक कार्यपालक होता हैं। परन्तु इस संबध में दो बातों को ध्यान में रखना आवश्यक 

` हे-प्रथमतः यह कि मुख्यमन्त्री- अपनी टीम का कप्तान होता है, वह तानाशाह नहीं होता. 

सरे यह कि मुख्पमन्त्री की स्थिति बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करती है कि उसका व्यि 

व ततर उही मति, वो, का उसे केद 


230. ` . नवीन भारतीय संविधान और नागरिक-जीवन 7ढ।[ “| 30 ` . नवीन भारतीय संविधान और नागरिक-जीवन 
Pe र मरि [260 रष a और aj व्यबस्था ennai e चॅसर्थस्ध > 
पारिषद और व्यवस्थापिकी' की सम्ब [ 
मंत्रिपरिषद तथा उसका प्रमुख मुख्यमंत्री राज्य की व्यवस्थापिका से-अनेक दूष्टियों से । 
सम्बंधित हैं । संक्षेप में इस सम्बंध को हम निम्नलिखित रूप में रख सकते हैं- 

1. मंत्रिपरिषद राज्य की व्यवस्थापिका को शिशु होती है। एक दृष्टि से उसे व्यवेस्था- 
पिका की कार्यकारिणी समिति कहा जा सकता है। ` 

2. मंत्रिपरिषद के सदस्य विधान-मंडल के सदस्य होते-हैं। यदि कोई व्यक्ति मंत्रिपद 

पर नियुक्त होने के समय विधान-मण्डल का सदस्य नहीं होता तो उसे अपनी 

नियुक्ति के छह महीने के अन्दर विधान-मण्डल का सदस्य हो जाना आवश्यक 

होगा । fF 

3: संविधान के अनुच्छेद 164 के अनुसार मंत्रिपरिषद विधान-सभा के प्रति उत्तरदायी 
होगी । उत्तरदायित्व के इस अधिकार के अनुसार विधान-सभा मंत्रिपरिषद पर _ 
कई विधाओं द्वारा नियंत्रण रखती है। ये विधाएं मुख्यतया अग्रलिखित हैं-- | 

अ--प्रश्‍न पूछकर 

ब--काम रोको या स्थगन प्रस्ताव द्वारा 

स--बजट में कटोती कर 

द--प्रशासनिक जाँच कर 

य--किसी विधेयकं या नीति को अस्वीकृत कर 

= . र--अविश्वास का प्रस्ताव पारित कर। 

4, मंत्रिपरिषद के सदस्य अपने पद पर तब तक बने रहते हैं जब तक कि उन्हें विधान- 
सभा का विश्वास प्राप्त रहता है । विधान-सभा द्वारा अविश्वास के प्रस्ताव के 
पारित होने पर मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना आवश्यक हो जाता है। 

5. मंत्रिपरिषद विधान-मण्डल की शासन की नीति, कार्यक्रम तथा समस्याओं आदि से 
अवगत करांती रहती है । : 

6. मंत्रिपरिषद व्यवस्थापन या विधि-निर्माण के क्षेत्र में विधान-मण्डल का नेतृत्व करती _ 
है। विधान-मंडल में प्रस्तुत अधिकांश विधेयक सरकारी विधेयक होते हैं जो मंत्रि- : 
परिषद द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं। - 

` 7. मंत्रिपरिषद राज्य .के विधान-मंडल के सहयोग से राज्य के स्वरूप की वित्तीय | 
व्यवस्था का संचालन करती है । | 
` इस प्रकर मंत्रिपरिषद और राज्य की व्यवस्थापिका एक-दूसरे से घनिष्ठ रूप से. 
सम्बन्धित हैं । र - 


मुख्यमन्त्री और विधान-संभा का सम्बन्ध 


| व ` जहाँतक कि मुख्यमन्त्री और राज्य में विधान-मंडल का सम्बन्ध है, मुख्यमन्त्री मंत्रि- > 

परिषद का प्रमुख होता हे । अतएव मंलिपरियद ओर विधान-मंडल के सम्बन्धों में मुख्यमन्त्री का 

प्रमुख योग रहता है। इसके अतिरिक्त मुख्यमन्त्री और विधान-मंडल के सम्बन्ध के कुछ अन्य पक्ष 

1 है । इन पक्षों को संक्षेप में हम निम्नलिखित रूप में रख सकते हैं-- 

' 1 मुख्यमन्त्री विधानसभा के बहुमत दल का नेता होता है। बहुमत दल के नेर 

५ कारण विधानसभा पर मुख्यमन्त्री का पूरा नियन्त्रण च । > र यह लत क 
' _._ 2, मुख्यमन्ती विधानंसभा में शासन के कार्यक्रम की रूपरेखा निर्धारित ह 

' ` 3 मुख्यमन्त्री सदन में शासन का प्रमुख वक्ता माना जाता है। स 
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4, मुख्यतजली, समुपनत, विधानसभा, को, हक से की सलाह लेता है । 
लघ्‌ तथा अति लघ प्रशन और उनके उत्तर 


लघ प्रश्‍न और उनके उत्तर 


प्रश्‍न ।--राज्य की मंत्रिपरिषद में कितने प्रकार के मन्त्री होते हैं 

उत्तर--(1) कंविचेट या मंत्रिमंडल स्तर के मंत्री, (2) राज्य मत्री, (3) उपयन्त्री । 

एएन 2--राज्य की मन्त्रिपरिषद का वियान-मण्डल से क्या सम्बन्ध है 

उत्तर--(1) राज्य की मंत्रिपरिषद के सदस्य विधान-मण्डल के सदस्य होते हैं। - 
(2) मन्त्रिपरिषद विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, फलतः वह तव तक अपने पद पर | 
बनी रहती है जव तक कि विधानसभा का उसे विश्‍वास प्राप्त रहता है। (3) विधान-मण्डल . . 
मन्त्रिपरिषद के सदस्यों से प्रश्‍त करके तथा अनेक प्रकार के प्रस्ताव पास कर मंत्रिपरिंषद पर 
नियंत्रण रखती है । डळ 

प्रश्‍न 3-सुख्यभन्त्री के सुख्य कार्य बताइए। 

उत्तर--(1) मुख्यमन्त्री मंत्रिपरिषद का - निर्माण करता हे । (2) मन्त्रियों में कार्य- 
विभाजन करता है। (3) राज्य-शासन का मुख्य वक्ता होता है। (4) विधानसभा के बहुमत 
दल का नेतृत्व करता हे । (5) राज्य-शासन का प्रमुख सूत्रधार होता है। 


अति लघु प्रश्‍न और उनके उत्तर 


प्रश्‍न 1--मुख्यसन्त्री की कौन नियुक्त करता है ? 
उत्र--राज्यपाल मुख्यमन्त्री की नियुक्ति करता है ? : 
प्रशन 2--मुखयमन्त्री फे पद पर किस व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है ? 
उत्तर--उस व्यक्ति को जो विधान सभा के बहुमत दल का नेता होता है। 

` प्रश्‍न 3--भन्त्रिपरिषद राज्प में किस सदन के प्रति उत्तरदायी होती है ? 

_ उत्तर--विधान सभा के प्रति । 
प्रश्‍न 4--संयुक्त मन्त्रिपरिषद का कब निर्माण होता है ? 
उत्तर -जब राज्य की विधानसभा में किसी एक दल का बहुमत नहीं होता । . 


प्रश्‍न 5---यदि कोई व्यक्ति मन्त्री बनने के समय विधान-मण्डल का सदस्य .नहीं है तो | रः 


` उसे कितने समय के अन्दर विधान-मण्डल का सदस्य हो जाना चाहिए । 


उत्तर--छह महीने के अन्दर | व्र 
प्रश्न 6--जब विधानसभा में मन्त्रिपरिषद के विरुद्ध, अविश्वास का प्रस्ताव पास हो 
जाता है, तब क्या होता है? - 925 
उत्तर--मस्त्रिपरिषद्र ध्याग-पत्र दे देती है। 
महत्वपूर्ण प्रश्‍न 


1.राज्य की मंत्रिपरिषद की रचना कैसे होती है? उसकी क्या शक्तियां और क्या. 
कार्य हैं? 
2. राज्य की मंत्रिपरिषद के अधिकार और कार्यों पर प्रकाश डालिए । 
3, राज्य की मंत्रिपरियद के संगठन, शक्ति और स्थिति का विवेचन कीजिए | 
1. मंत्रिपरिषद और राज्यपाल के सम्बन्धों के लिए पिछला. अध्याय देखिए। 
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` ⁄ मुख्यमत्ती की नियुक्ति किस प्रकार होती है? मुख्यमन्त्री के क्या अधिकार और कार्य 


I? राज्यपाल और मुख्यमन्त्री के बया सम्बन्ध हैं? . (उ० प्र०, 1979, 85) 
` “5, राज्य की मंत्रिपरिषद के संगठन और शक्ति पर प्रकाश डालिए और ब्रतलाइए फि 
, गत्रिपरिषद तथा विधान-मंडल के कया सम्बन्ध हैँ? (उ० प्र, 1974, 39 91) 
` लघुप्रश्‍न | 


1. राज्य की मंत्रिपरिषद के मुख्य चार कार्य बताइए. 
2. मुख्यमन्त्री तथा मंलिपरिषद का सम्बन्ध बताइए । 
3. मुख्यमन्त्री और व्यवस्थापिका का सम्बन्ध बताइए | 


4: राज्य को मंत्रिपरिषद का कैसे गठन होता है ? 
अति लघु प्रश्‍न > 
* 1 मुख्यमन्त्री की नियुक्ति कौन करता है? 


2. राज्य की मंत्रिपरिषद विधान-मंडल के किस सदन के प्रति उत्तरदायी होती है? 
. 3. राज्य की मंत्रिपरिषद का क्या कार्यकाल है ? 


4. यदि कोई व्यक्ति मन्त्री नियुक्त कर दिया जाता है, किन्तु वह विधान-मंडल का 
, सदस्य नहीं है तो उसे कितनी अवधि के अंतर्गत विधान-मंडल का सदस्य हो जाना चाहिए । 

र 5, राज्य का मंत्रिपरिषद अपने कार्यकाल के पहले त्याग-पत्र देने के लिए कब वाध्य 
होता है? ` । च त 
| र 6. जव राज्य के विधान-मंडल में किसी दल का स्पष्ट बहुमत नहीं होता, तब किस दल 
का नेता मुख्यमन्त्री बनता हैँ? _ ० य या 

ग. मुख्यमन्त्री के पद पर नियुक्त होने के लिए आवश्यक शर्ते क्या हैं ! ` 

है 2 (उ० प्र०, 1985) 


नन“: 


» 2 00212 Domain. Panini Kanya Maha. Vidyalaya Collection. 


हयान सर य क तिसा क रपण 


तथा राज्य की संसदात्मफ व्यवस्था का शीर्षस्य निकाय है।” 


अध्याय 18 कडक: - 
राज्य का विधान-सण्डल 


७ विधान-सभा का गठन या रचना ७ विधान-सभा .के अधिकार, शक्तियाँ ओर | 
कार्य ७ विधान-परिषद का संगठन ७ विधान-परिषद के अधिकार ओर कायं ७ विधातः | 
सभा ओर यिधान-परिषद के पारस्परिक सम्बन्ध ७ विधान-मण्डल सें विधि का निर्णय केसे. 
होता है ७ राज्य के बिधान-मण्डल फी विधायो शक्ति पर प्रतिबन्ध is 


आमुख 


राज्यों की व्यवस्थापिका भारत की संसदात्मक श्रृंखला कौ प्रादेशिक कड़ी है। जिस | 
प्रकार केन्द्र में संसद के रूप में देश को सर्वोच्च व्यवस्थापिका है, उसी प्रकार राज्य में 
व्यवस्थापिका का प्रावधान है। कुछ राज्यों में यह व्यवस्थापिका एकसदनात्मक है. और कुछ में 
द्विसदनात्मक है। जहाँ की व्यवस्थापिका में दो सदन हैं. वहां की व्यवस्थापिका को विधानः | 
मण्डल कहते हूँ । विधान-मण्डल के दो सदनों में से प्रथम सदन को विधानसभा तथा दूसरे सदन 
को विधान-परिषद कहते हैं। भारत के'25 राज्यों में से केबलं छह राज्यों! में हिसदनात्मक 
व्यवस्थापिका अ र्थात्‌ विधान-सण्डल है। शेष राज्यों में एकसदनात्मक व्यवस्थापिका है। जहाँ 
एकसदनात्मक व्यवस्थापिका है, उसे विधानसभा कहते हैं। > 
विधानसभा (1-० ४० ७७९019) का गठन या रचना र 


विधानसभा राज्य की व्यवस्थाप्रिका का प्रथम, लोकप्रिय और महत्वपूर्ण सदन 
वही वस्तुतः राज्य की जनता का वास्तविक प्रतिनिधि सदन है। राज्य को सर्वोच्च और सर्व- 
प्रमुख विधायी शक्तियाँ उसी के हाथों में केन्द्रित हैं। यहाँ हम विधानसभा के संगठन, शक्ति 
अधिकार और कार्यों पर प्रकाश डालेंगे ! व र द 
«विधानसभा को सदस्य-संख्या और 'निर्वाचन-क्षेत्र - संविधान द्वारा राज्य की विधाः 
सभा के सदस्यों की अधिकतम और न्यूनतम संख्या निर्धारित की गई है। संविधान के 170व / ह 
Ee क | ` अनुच्छेद के अनुसारं विधानसभा के सदस्यो | 
|. दिधानसभा 20 कि की अधिकतम संख्या 500 और. न्यूनतम संख्या 
1. संदस्य-संख्या और निर्वाचन-क्षेव 60 निश्चित की गई है। हे 
2..स्थान-आरक्षण ४ से नी 
| -3. सदस्यता के लिए योग्यताएं ल निर्वाचन की दृष्टि से प्रत्येक 'राज्यको | 
4 मतदाताओं क्री योग्यताएं भौगोलिक आधार पर अनेक निर्वाचन 
5 यान आ में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि 
6.अध्यक्ष तथा अन्य पदाधिकारी प्रत्येक निर्वाचन-क्षेत्र की जनसंख्या तथा उसके 
त mois] लिए निर्धारित सदस्य-संख्या का अनुपात यथा 


सम्भ्नब.समान रहे । 


कश्पीर१०-0. In Public Domain. Panini Kanya Mah 
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234 , नवीन भारतीय संविधान और नागरिक-जीवन 
| एर्‌ विभिन्न राज्यों की विधान-सभाओं के सदस्यों की कुल जनसंख्या अंगले पृष्ठ पर दिये चार्ट के 
अनुसार निर्धारित की गई थी। | हद 
हः वर्तमान समय में विधानसभा के सदस्यों की यही संख्या है। 42वें संशोधन अधिनियम 
अनुसार 2001 ई० तक विधान-सभाओं के सदस्यों की यही संख्या निश्चित की गई है। 
' ` स्थान-आरक्षण-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा एंग्लो-इण्डियन 
| ह के लोगों को समुचित प्रतिनिधित्व दिलाने के लिए संविधान में पृथक्‌ प्रावधान किया 
, गया है। | ब में एंग्लो- 
है इसके अनुसार राज्यपाल को अनुभव होता है कि उसके राज्य की विधानसभा में एंर 
इंडियन समुदाय को समुचित प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं है तो वह उस समुदाय के एक व्यक्ति को 
विधानसभा में मनोनीत कर सकता है। SS जाते 
इसी प्रकार अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातिया ए 
न गए हैं। संविधान के 23वे संशोधन (1970) द्वारा पहले 26 जनवरी, .! 320 ई० 
तक के लिए अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थाने आरक्षित किए गए 
भे इसके वाद 1980 ६० के 45वें संशोधन अधिनियम के अनुसार अगल दस वर्षों के लिए पुनः 
इनके स्थान आरक्षित कर दिए गए हैं। इस प्रकार अव-26 जनवरी, 1990 ई० तक विधानसभा 
में अनुसूचित जातियों तया अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थान आरक्षित रहेंगे। र 
| ` सदस्यता के लिए घोग्यताएँ--सन्‌ 1951 ई० के जन-भ्रतिनिधित्व अधिनियम (1119 
Representation of the Peoples Act) के अनुसार विधानसभा की सदस्यता के लिए 
निम्नलिखित योग्यताएं निर्धारित की गई हैं-- 

1 .वह भारत का नागरिक हो। 
_ 2. उसकी आयु कम-से-कम 25 वर्ष हो। - 

3. बह संसद द्वारा प्रदत्त अन्य योग्यताएँ पूरी करता हो। द न 
उद्यता पर प्रतिबन्ध-क्तोई व्यक्ति एक ही समय में राज्य के विधान-मण्डल के दोनों 
शदनों या दो से अधिक विधान-मण्डल के लिए निर्वाचित हो जाता है यो उसे निर्धारित अवधि 
क अन्तर्गत एक सदन को छोडंकर अन्य की संदस्यता का परित्याग करना अनिवार्य होगा । इसके 
अतिरिक्त यदि कोई सदस्य विधानसभा की अनुज्ञा के विना 60 दिन तक अनुपस्थित रहता है तो 
न [वधानसभा को उसका स्थान रिक्त घोषित करने का अधिकार होगा। ' 
सदस्यता के लिए अयोग्यताएँ--निम्नलिखित अयोग्यताओं के होने पर कोई व्यक्ति 
नसभा का सदस्य नहीं हों सकता-- - ; 

1 यदि वह भारत सरकार या किसी राज्य-सरकार के अधीन लाभ के पद पर हो। . 

2. यदि वह न्यायालय द्वारा पागल घोषित कर दिया गया हो। 

3. यदि वह दिवालिया हो।- 

` 4 यदि वह भारत का नागंरिक न हो, अंथवा यदि उसने किसी विदेशी राज्य की 
नागरिकता ग्रहण कर ली हो, या' वह किसी विदेशी राज्यं के प्रति निष्ठा 

> रखता हो। 

_ मतदाताओं को योग्यताएँ विधानसभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रीति से वयस्क 


इसके साथ ही उनमें निम्नांकित योग्यताओं का होना आवश्यक है ¬ 


गान फा ठ को Fi nini सभा को सदस्य संख्या के | क्न 'केन्द-शासित क्षेत्रों र 


के आधार पर होता है। फलतः राज्य में रहने वाले सभी स्त्री-पुरुष मतदाता हो . 
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1. वे भारत के नागरिक हों; क 2 
2. उनकी आयु कम-से-कम 21 वर्ष की हो; ` 
3. निवास-स्थान, पागलपन, अपराध, भ्रष्टाचार या गैर-कानूनी कार्यो के आधार पर । 
वे अयोग्य न ठहराए गए हों। | 02७५7. ) 
विधानसभा का कार्यकाल---सामान्यतया विधानसभा का कार्यकाल पाँच वर्ष होता है। 
पाँच वर्षों की अवधि समाप्त होने के वाद फिर से आम चुन्नाव होते हैं। राज्यपाल को पाँच वर्ष 
की अवधि के पूर्व भी विधानसभा को भंग करने का अधिकार है । .ऐसा तभी होता है जबकि 
मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पांस कर दिया गया हो तया विधानसभा में. कोई 
दल अपनी सरकार बनाने में असमर्थ हो। : 
साकंट-काल को. घोषणा करने के उपरान्त संसद के कानून द्वारा विधानसभा का कायः 
। काल बढ़ाया जा सकता है। किन्तु यह कार्यकाल एक वर्ष से अधिक नहीं होगा तथा संकट- 
। काल की घोषणा समाप्त हो जाने के वाद यह कार्यकाल 6 माह की अवधि से अधिक नंहीं - 
गा? - > - Ry oh 
| हीना सदन का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा अन्य पदाधिकारी --विधानसभा के दो मुख्य पदाधि | 
| कारी होते हैं--अध्यक्ष और उपाध्यक्ष । राज्य की विधानसभा के सदस्य अध्यक्ष और उपाध्यक्ष 
| का निर्वाचन करते हैं । अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को विधानसभा का सदस्य होना अनिवार्य है । य 
निर्वाचन के उपरान्त विधानसभा अपने प्रथम अधिवेशन में अध्यक्ष (2९३८९7) का i 
निर्वाचन करती है। अध्यक्ष के अतिरिक्त अध्यक्ष को अनुपस्थिति में कार्य करने के लिए बह्‌ | र 
एक उपाध्यक्ष का भी निर्वाचन करती है । : 
अध्यक्ष औरं उपाध्यक्ष का कार्यकाल सामान्यतया पाँच वर्ष होता है। किन्तु विधान- 
सभा के भंग होने पर वह अपने पद पर उस समय तक बना रहता है जब तक किनई विधान- , 
सभा की प्रथम बैठक न हो जाय । यदि अध्यक्ष चाहे तो इस अवधि के पूर्व भी वह अपना त्याग- 
पत्र दे सकता है। इसी प्रकार उपाध्यक्ष भी अपना त्यागपत्र दे सकता है। अध्यक्ष अपना त्याग- 
पत्र-उपाध्यक्ष को भेजता है और उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र अध्यक्ष के पास । 
इसके अतिरिक्त अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को उनके कार्यकाल के पूर्वं भी विधानसभा के 
* बहुमत के प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है, किन्तु इसके लिए इस प्रकार के प्रस्ताव की सूचना _ 
उन्हें 14 दिन पुर्व देनी आवश्यक है । : ह 
` सभा की जिस बठक में अध्यक्ष की पदच्युति के विषय में, विवार हो रहा हो, उस बठक | 
में वह उपस्थित रह सकता है तथा उसकी कार्यवाही में भाग ले सकंता है। उसे इस अवसर पर 
अपमा मत देने का भी अधिकार है, किन्तु तभी जब प्रस्ताव पर बराबर-बराबर मत आते हैं। 
जब ग्रन्थि की स्थिति उत्पन्न हो जाती ही जाती है तो उसे निर्णायक मत देने का अधिकार नहीँ _ 
होगा । अध्यक्ष को निश्चित वेतन ओर भत्ते मिलते हैं। जाय न ८ 
] विधानसभा के अध्यक्ष के कार्य और अधिकार--विधान सभा के अध्यक्ष के कार्य और 
॥ अधिकार एक प्रकार से वही हैं जो कि लोकसभा में अध्यक्ष के होते हैं। संक्षेप में इन कार्यों को' 
| हम निम्नलिखित रूप में रख सकते हैं कायवाही | 
1. वह विधानसभा की बैठकों को अध्यक्षता करता है तथा सदन कौ कार्यवाही | 
संचालित करता है। ५ के र 
2. चह सदन के नेता के परामशं से. सदन की कार्यवाही का क्रम निर्धारित करता तथा 
भाषणों के लिए समय निर्धारित करता है । TT 2, 


के 4 त | त 40010 वन 


य "क >>>: “द sy, _: 
26 72510) नसय सविर और नै्िरिकजर्यन 


क “3, बह सदन के नियमों की व्याख्या करता है। 1008 
क: ` 4. वह सदन में शान्ति-व्यवस्था बनाए रखता है। सदन का अनुशासन और व्यवस्था | 
भंग करने वाले सदस्यों को दण्डित करता है। इस दृष्टि से वह किसी सदन को | 
सदने से बाहर जाने का आदेश दे सकता है या उसकी सदस्यता को निलम्बित कर .. 
. सकता है। 
5.यदि दम में गम्भीर अव्यवस्था या अशान्ति उत्पन्न हो जाती है तो अध्यक्ष सदन | 
का काये स्थगित या निलम्बित कर सकता है। 
6. वह सदन की कार्यवाही से एसे शब्दों को निकाल Sib का आदेश दे सकता है जो. 
उसकी दृष्टि में मानहानिकारक, अशिष्ट, नसंसदीय या अनुचित हैं। 
7. वह शासन से पूछे जाने वाले प्रश्नों को स्वीकार करता तथा नियम के विरुद्ध पूछे | 
गए प्रश्नों को अस्वीकृत करता है। | 
8. वह निश्चित करता है कि कौन-सा विधेयक घन-विघेयक है और कौन-सा नहीं । 
._ 9. बह किसी प्रश्‍न पर मतदान कराता और परिणाम की घोषणा करता है। : 
` .10. सामान्य स्थिति में वह मतदान में भाग नहीं लेता है; किन्तु जब किसी प्रश्‍न या - 
प्रस्ताव पर पक्ष-विपक्ष में बराबर मत .आते हैं तो उसे अपना “निर्णायक मत' देने . 
का अधिकार होता है। न रः पिया 
11, बहू सदन फी दर्शक-दीर्घा (४1श ०5 89129) में दर्शकों तथा परस प्रति | 
के प्रवेश को नियन्त्रित करता है। | 
12. बह सदन के प्रक्रिया-सम्बन्धी विवाद पर निर्णय देता.और उसका निर्णय अन्तिम . 
निर्णय माना जाता है । ह आ ल्य न ह) 
13. वह प्रवर समितियों तथा सदन की अन्य समितियों के अध्यक्षों को नियुक्ति | 
करता है। न ४ | 
14. वह विधान-मण्डल के संयुक्त ` की अध्यक्षता करता है। | 
15. बह राज्यपाल तथा राज्य की विधानसभा के मध्य सम्पर्क-सूत्र का कार्य करता है। । 
इसप्रकार विधानसभा का अध्यक्ष सदन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पदाधिकारी है । वह | | 
"सदन को व्यवस्था का प्रबन्धक, संरक्षक और प्रहरी होता है । के 4 
` ° - अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उसके अधिकारों और शक्तियों का प्रयोग उपाध्यक्ष / 
करता है। £ ; “| 
` अध्यक्ष का अपना अलग कार्यालय होता है। इस कार्यालय में अनेक अधिकारी और 
कमचारी कारये करते हैं। ये अधिकारो ओर कर्मचारी पूरी तरह से अध्यक्ष के नियंत्रण में' 
. रहते हैं। _ नस ix 
विधानसभा के अधिकार, शक्तियाँ और कारे 


विधानसभा राज्य विधान-मण्डल का प्रथम, प्रमुख ओर प्रतिनिधि सदन है। इस ; 


से उसे अनेक अधिकार ओर शक्तियां प्राप्त हैं। संक्षेप में हम विधानसभा के : 


कार्यों को निम्नलिखित रूप में रख सकते हैं-- 
1 विधायी अधिकार--विधानसभा राज्य की सर्वोच्च व्यवस्थापिका है। £ | 
` को राज्य-सुची के अन्तर्गत आने वाले समस्त विषयों पर विधि-निर्माण का अधिकार है। इसके « 
अतिरिक्त वह समवर्ती सूची के अन्तर्गत आते : 
वाले विषयों पर भी विधि-निर्माण या कानूत 
बनाने कां अधिकार रखती है। क्स 
वहा आवश्यक है 


विधानसभा के अधिकार 
निकर. Panini Kanya 


व राज्य का विधान; कि ` 237 
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| कष वित्तीय अधिकार 9 | समवर्ती सूची पर राज्य के विधान-मण्डल के 
3. कार्यपालिकीय अधिकार अतिरिक्त संसद को भी विधि-निर्माण का 
4. अन्य अधिकार अधिकार है । अतएव यदि किसी समवर्ती सूची 


पर संसद और राज्य-विधानसभा द्वारा निमित अधिनियम में विरोध. होगा तो ऐसी स्थिति में 
संसद द्वारा बनाए गए कानून को प्राथमिकता मिलेगी तथा विधानसभा द्वारा पास किया हुआ 
कानून रह माना जायगा । , बि: 
2, वित्तीय अधिकार-विधानसभा को राज्य के वित्त पर नियंत्रण रखने का पूरा 
'अधिकार प्राप्त है। फलत: इस दृष्टि से विधानसभा अनेक शक्तियों का प्रयोग करती है। कोई 
धन-विधेयक पहले विधानसभा में ही पेश किया जाता है। विधानसभा में पास हो जाने के 
उपरान्त धन-विधेयक विधानपरिषद में भेजा जाता है। जिन राज्यों में विधानपरिषद नहीं है, 
वहाँ इस प्रकार की कोई आवश्यकता नहीं होती । र 
विधानपरिषद धन-विधेयक प्राप्त होने के चौदह दिन के अन्दर उसे अपनी सिफारिशों 
के साथ वापस कर देती है। उसकी सिफारिशों को मानना या न मानना विधानसभा के ऊपर 
निर्भर करता हैं। यदि विधानसभा 14 दिन के अन्दर विधेयक वापस नहीं करती है तो वह धन- 
विघेयक उसी स्थिति में पास माना जायगा । इस प्रकार विधानपरिषद को केवल.चोदहू दिन 
तक घन-विधेयक को रोकने का अधिकार है। छन-निदेयक के क्षेत्र में वास्तविक शक्ति विधान- 
सभा के ही हाथों में निहित है। विधानसभा राज्य के आय-व्यय को अधिकांश मदों पर अपना 
| नियंत्रण रखती है। केवल निम्नांकित मदें ऐसी हैँ जिन पर विधानसभा को कोई संशोधन करने 
का अधिकार नहीं है-- ० 
| 1. उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन । 
2. राज्यपाल का वेतन एवं भत्ता । 
3. सरकारी ऋण एवं उस पर न्याज । 
4. न्यायालय द्वारा जारी की गई डिग्री का भुगतान । 
5, संविधान द्वारा अनिवार्य रूप से घोषित घनराशि । 


3. कार्यर्पालिकीय अधिफार--राज्य की कार्यपालिका अर्थात्‌ मंत्रिपरिषद मूलतया 
_ विधानसभा का ही शिशु होती है। संविधान के अनुसार वह मंत्रि-परिषद के प्रति उत्तरदायी 
- है। फलतः मंत्रिपरिषद को जब्र तक विधानसभा में समर्थेन प्राप्त रहता है, तब तक मंत्रिपरिषद 
अपने पद पर बनी रहती है । पळ nD पाळ रट के 
` ` इस दृष्टि से मंत्रिपरिषद पर विधानसभा कई प्रकार से नियंत्रण रखती है। विधानसभा 
द्वारा मन्त्रि-परिषद के नियंत्रण की विध्वाएं मुख्यतया निम्नलिखित हैं-- 
1. शासन की नोति निर्धारित कर। 
2. वाद-विवाद तथा मन्त्रियों से शासन के भामलों में प्रश्‍न पूछकर। 
3. अविश्वास के प्रस्ताव तथा काम रोको जैसे प्रस्तावों का प्रयोग कर। - 
१ 4..कार्यपालिका की जाँच के लिए समिति नियुक्ति कर । 
5. सरकारी विधेयकों को अस्वीकृत कर । नप 
6. बजट में कटोती कर । a 
4, अन्य अधिकार विधानसभा के उपर्युक्त अधिकारों के अतिक्ति कुछ अन्य अधिकार 
-_ भो हैं। इन अन्य अधिकारों को संक्षेप में निम्नलिखिति रूप में रख सकते है-- 
ह. 1. विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। 
है 2. संविधान के कतिपय ऐसे अनुच्छेद या पक्ष हैं जिनके संशोधन के लिए राज्यों के 
न कम-से-फम आधे विधान-मण्डलों का समर्थत आवश्यक है । 
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इसप्रकार विधानसभा राज्य की वास्तविक व्यवस्थापिका है।' उसके कार्यों और 

अधिकारों के आधार पर हम कह सकते हैं कि विधानसभा राज्य की 'लघु लोकसभा! (०५५९ 


of People in miniature) है । 
उत्तर प्रदेश की विधानसभा 


उपयुक्त विवेचन से विधानसभा के सामान्य संगठन और शक्तियों का परिचय मिल 
जाता है। उत्तर प्रदेश की विधानसभा का.संगठन और उसकी शक्तियाँ भी इसी प्रकार की हैं। 
उत्तर प्रदेश की. विशाल जनसंख्या ओर आकार के आधार पर उसकी विधानसभा की कुल 
 सुदस्य-संख्या 425 निर्धारित की गई है। इस प्रकार उत्तर प्रदेश की विधानसभा में कुल 425 
सदस्य या विधायक होते हैं। इतने सदस्य देश की अन्य किसी विधानसभा में नहीं हैं। 


इसी प्रकार उत्तर प्रदेश विधानसभा के भी अपने पदाधिकारी, यथा अध्यक्ष और 


उत्तर प्रदेश विधानसभा को राजधानी लखनऊ में अवस्थित है।. 


जहाँ तक कि विधानसभा के कार्यों और अधिकारों का प्रश्‍न है, विधानसभा के वे ही 
[यं और अधिकार हैं जो कि अन्य विधानसभा के हैं। दूसरे शब्दों में उत्तर प्रदेश की विधान- 
सभा को अन्य विधानसभाओं को भाँति विधायी, वित्तीय तथा कार्यपालिकीय शक्तियाँ 


विधानपरिषद 
(Legislative Council ) 

विधानपरिषद राज्य 'विधानमंडल का दूसरा सदन है। अपनी रचना, संगठन, शक्ति 
कायों की दृष्टि से यह ( जैसा कि प्रायः द्विसदनात्मक व्यवस्था में होता है ) एक द्वितीय 
स्तर का सदन है। 
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 169 के अनुसार भारतीय संसद किसी भी राज्य में 
विधानपरिषद की स्थापना कर सकती है या किसी राज्य की स्थापित विधानपरिषद को समाप्त 

क्र सकती है। किन्तु इसके लिए यह आवश्यक है कि जिस राज्य में विधानसभा की स्थापना 
| नाती हैया परिषद का अन्त किया जाता है, उस राज्य की विधानसभा के बहुमत द्वारा 
उस आशय का प्रस्तान पास होना चाहिए। 


संविधान में विधानपरिषद की रचना-विषयक प्रावधान 


द्वितीय सदन या विधानपरिषद को रचना के सम्बन्ध में संविधान के 171वें अनुच्छेद में 
धान किए गए हैं। ये प्रावधान इस प्रकार हैं-- 
` 1. विधानपरिषद की कुल सदस्य-संख्या उस राज्य को विधानसभा की कुल सदस्य- 
' संख्याको एक-तिहाई से अधिक नहीं होमी । 
छ अ भी स्थिति में विधानपरिषद की सदस्य-संख्या 40 से कम नहीं होनी 
चा 1 3 क ७ 
3. जव तक संसद इस दिशा में कोई कानून नहीं बताती, तब तक विधानपरिषद .के 
. संगठन का स्वरूप इस प्रकार होगा-- 
(1) समस्त सदस्यों का एक-तिहाई (4) उस राज्य को नगरपालिकाओं, जिलापरिषदों 
ल स्थानीय संस्थाओं द्वारा चुना जायगा जिन्हें कि संसद कानून द्वोरा 
| र र 


(i) विधानपरिषद के कुल सदस्यों का यथासम्भव बारहवां भाग ( ऊ) ऐसे लोगों 


पासिए हुए कम सि।क मानीनः 


Mp 


"कै 


उपाध्यक्ष हैं। अध्यक्ष की सहायता के लिए उसके नीचे अनेक अधिकारी और कर्मचारी हैं। 


` द्वारा चुना जायगा जिन्होंने स्नातक स्तर की परीक्षा पास कर.ली है और जिन्हे | न 
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(1) विधानपरिषद का यथासम्भव वारहवाँ भाग (उङ) ऐसे लोगों द्वारा निर्वाचित 
किया जायगा जो कि राज्य के हायर सेकेन्डरी स्वर या उससे ऊपर के स्तर को 
शिक्षण-संस्थाओं में कम-से-कम तीन वर्ष तक पढ़ा चुके हों । 
(४) विधानपरिषद कौ कुल सदस्य-संख्या का ययासम्भव एक-तिहाई भाग (ई) विधान 
सभा के सदस्यों द्वारा चुना जायगा. किन्तु विधानसभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचित 
ये सदस्य स्वतः विधानसभा के सदस्य नहीं होगे । 

(४) विधानपरिषद के कुल सदस्यों का छठा भाग (है) राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया 
जायगा। किन्तु राज्यपाल द्वारा मनोनीत ये सदस्य साहित्य, विज्ञान, कला, 
. सहकारी आन्दोलन तथा समाजसेवा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान ओर अनुभव वाले 


व्यक्ति होंगे । र 
सात राज्यों में विधान-परिषद का गठन २9 
वर्तमान समय में कुल पाँच राज्यों में विधान-परिषदे हैं। ये पाँच राज्य हैं, उत्तर प्रदेश. 
बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक तथा - जम्मू और कश्मीर |! इन राज्यों में विधान-परिषदों की 
सदस्य-संख्या तथा उसमें विभिन्न वर्गों का प्रतिनिधित्व इस प्रकार है-- 


विधान-परिवदों फी सवस्य-संल्या 


राज्य काना म 


स्थानीय संस्था से निर्वाचित 


| ^ > ० ७ | स्नातकों द्वारा निर्वाचित 


विधानसभा द्वारा निर्वाचित 


राज्यपाल द्वारा मनोनीत 


1० ० “७ ० ७ | शिक्षकों द्वारा-निर्वाचित 


कु t उत्तर प्रदेश 2 |108 | 
2 बिहार 12 | 96 
3 महाराष्ट्र 2 | 78 
4 कर्णाटक (मैसूर) 9 | 75 
5 जम्मू-कश्मीर 6 | 36 


1. 1 अगस्त, 1969 ई० को पश्चिम बंगाल की विधान-परिषद को समाप्त कर दिया 
गया । इसके बाद 7 जनवरी, 1970 ई० को पंजाब की ब्रिधान-परिपद समाप्त कर दो गई। 


मई, 1985 ० में आन्ध्र प्रदेश और 1986 ई० में तमिलनाडु की विधान-परिषद्‌ समाप्त 
कर दीगई। .. त 


शः 5 
~! 


व ; श द 
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240 त i कु । ००४००३ ही शास्ती पंतरित्रा होह ताकत... 
उत्तर प्रदेश की विधान-परिषद : संगठन, शक्ति और कारये 


विधान-परिषद का गठन या रचना--उत्तर प्रदेश को विधान-परिषद में कुल 108 
सदस्य हैं । इन 108 सदस्यों में से छठा (६) तो राज्यपाल द्वारा मनोनीत होता है, शेष सदस्य 
विभिन्न वर्गों द्वारा निर्वाचित होते हैं। उत्तर प्रदेश की विधान-परिषद में इन विभिन्न वर्गों का 
` अनुपात इस प्रकार है-- 
` 1. स्यानोय संस्थाओं का प्रतिनिधित्व-विधान-परिषद का यथासम्भव एक-तिहाई 
राज्य की स्थानीय संस्थाओं, यथा नगरमहापालिका, नगरपालिका, जिला-परिषद तथा टाउन 
एरिया जैसी स्थानीय संस्थाओं द्वारा निर्वाचित किया जाता है। इस वर्ग से वतमान समय में 
रिषद में 39 सदस्य चुने जाते हैं । 
: र 2. राज्य की दिधानसभा का प्रतिनिधित्व--विधान-परिषद का यथासम्भव एक-तिह!ई 
भाग (39 सदस्य ) राज्य की विधानसभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचित होता है । राज्य को विधान- 
` सभा द्वारा निर्वाचित ये सदस्य विधानसभा के सदस्य नहीं होते । 
_ 3. विश्वविद्यालय के स्तातको का प्रतिनिधित्त--विधान-परिषद की कुल सदस्य-संख्या 
'यथासम्भव बारहवां भाग (9 सदस्य) राज्य फे विश्वविद्यालय के स्नातको (ग्रेजुएट्स ) द्वारा 
निर्वाचित होता दै । कोई स्तातक तभी इस वर्ग का मतदाता हो सकता है जबकि उसे राज्य के. 
कसी विश्वविद्यालय से स्नातक हुए कम-से-कम तीन वर्ष हो चूके हों। र 
- > 4. अध्यापकों का प्रतिनिधित्त--परियद की कुल सदस्य-संख्या का यथासम्भव बारहवाँ 
भाग (9 सदस्य) राज्य के अध्यापकों द्वारा निर्वाचित होते हैं।. राज्य के अध्यापक निर्वाचिक _ 
मण्डल के अन्तर्गत आने वाले मतदाताओं के लिए आवश्यक है कि वे राज्य माध्यमिक विद्यालय 
या इससे श्रेष्ठतर अन्य किसी शिक्षण-संस्थान में कम-सें-कम तीन वं से. अध्यागन-कार्य कर 
Eo 
5. राज्यपाल हारा मनोनीत-परिषद के कुल सदस्यों का ययासम्भव छठा भाग 
2 सदस्य) राज्यपाल द्वारा भनोनीत किए जाते हैं। राज्यपाल जिन व्यक्तियों को मनोनीत 
करता है, वे व्यक्ति साहित्य, कला, सहकारिता-आन्दोलन यां समाज-सेया के क्षेत्र में अपने योग- 
दान तथा अनुभव के लिए सुविख्यात होने चाहिए। . 
` ` इस प्रकार उत्तर प्रदेश की विधान-परिबद में मुख्यतया पाँच बगों के प्रतिनिधि रहते 
इसे संक्षेप में हम निम्नांकित रूप में रख सकते हे-- न 
उत्तर प्रदेश को विधान-परिषय का गठन, 


१. | स्का पणय 


य संस्थाओं विधानसभा के स्नातक प्रति- अध्यापक प्रति- राज्यपाल 


के प्रतिनिधि . प्रतिनिधि निधि . निधि हारा मनोनीत | 
>> सदस्य, कुल . (39 सदस्य, (9 सदस्य, (9 प्रतिनिधि, . (12 सदस्य, ` 
हया का एक- एंक-तिहाई बारहवां वारहवाँ छटा भाग} 

| $ भाग) भाग भाग) भाग) 


_1. संबैधानिक व्यवस्था के अनुसार राज्य की विधानअरिषद की कुल सदस्य-संख्या 40 


न किया गया है । 


ह होनी. चाहिए । किन्तु जम्मू और कश्मीर के लिए अपवाद-स्वरूप केवल 36 सदस्यों > | 
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विधान-परिषद की सदस्यता के लिए योग्यताएँ--विधान-परिषद की सदस्यता के लिए. 
अग्रलिखित योग्यताओं का होना आवश्यक है-- 
1. वह भारत का नागरिक हो, 
2. वह तीस वर्ष की आयुःपूरी कर चुका हो, 
3. वह राज्य की विधानसभा के किसी निर्वाचन-क्षेत्र का मतदाता हो, 
4. वह पागल या दिवालिया न हो, “ 
5. वह सरकार का वेतनभोगी कर्मचारी न हो और न उसे सरकार से कोई आथिक 
लाभ प्राप्त होता हो। द 
परिषद को निर्दाचन-प्रणाली-विधान-परिषद के सदस्यों का निर्वाचन सानुपातिक 
प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर एकल संक्रमणीय मत-पद्धति के अनुसार होता है । 
परिबद का कार्यकाल--जिस प्रकार राज्यसभा एक स्थायी सदन है, उसी प्रकार विधान- 
परिषद भी एक स्थायी सदन है । इस प्रकार विधान-परिषद कभी भंग नहीं होती । इसके एक- 
तिहाई सदस्य प्रति दो वर्षे बाद अपना पद रिक्त करते रहते हैं। रिक्त होने वाले स्थानों पर नए 
सदस्य निर्याचित होते हैं। इस प्रकार एक सदस्य को सामान्यतया छह वर्ष तक अपने पद पर बने 
गहने का अवसर मिल जाता है । - 
विद्ान-परिषद के पदाधिकारी--परिपद के दो प्रमुख पदाधिकारी होते हैं-सभापति 
(Chairman) और उपसभापति (Deputy Chairman) ¡ इन दोनों पदाधिकारियों का 
निर्वाचन परिषद के सदस्यों द्वारा ही होता हैं। सभापति का कार्य परिषद का सभापतित्व करना 
तथा परिषद की कार्यवाही का संचालन करना होता है । इस प्रकार सभापति सदस्यों के भाषण 
की अनुमति देता, सदन में होने वाले वाद-विवाद को नियंत्रित करता, विचाराधीन प्रस्तावों पर 
मतदान कराता, उनका फल घोषित करता तथा इसी प्रकार के अन्य कार्य करता है। सभापति 
को किसी प्रश्‍न पर पक्ष-विपक्ष में समान मत आने पर अपना निर्णायक मत देने का अधिकार है । | 
विघान-परिषद के सत्र--विधानसभा की भांति विधान-परिषद के भी वर्ष में कम-से 
कम दो अधिवेशन होने चाहिए । एक सत्र की अंतिम बैठक और अगामी .सत्र की पहली बैठक फे | 
बीच छह महीमे से अधिक का अन्तर नहीं होना चाहिए ।. ee 
विधानपरिषद के कार्ये, अधिकार एवं शक्तियाँ. 


दिघान-परिषद की शक्तियों, अधिकारों या कार्यों को संक्षेप में हम निम्नलिखित रूपमे 
रख सकते हैं--- EA 

1. विधायी अधिकार ओर कार्य--विधान-परिषद राज्य -विधान-मंडल का दूसरा | 
सदन है । अतएव विधि-निर्माण के क्षेत्र में उसे भी अधिकार प्राप्त हैं। विधान-परिषद में धन 
विधेयक को छोड़कर कोई भी साधारण विधेयक प्रस्तावित किया जा सकता है। विघान-परिषद . 
में पास हो जाने के बाद उसे विधानसभा का समर्येत मिलना आवश्यक होता है। यदि विधानः 
परिषद द्वारा पास विधेयक को विधानसभा का समर्थन नहीं मिल पाता तो वह विधेयक कानून 
का रूप धारण नहीं कर सकता । लक 

इस प्रकार विधान-परिषद विधानसभा के सहयोग के बिना किसी साधारण विधेयक. 
कानून का रूप नहीं दिला सकती । इसके विपरीत यदि विधानसभा किसी विधेयक को पारित | 
करतौ है और परिषद उस विधेयक को अस्यीकृत कर देती है तो विधानसभा अपनी अगली 
बैठक में विधेयक को पास कर पुनः विधान-परिषद के पास भेजेगो। यदि_इस बार भी परिषद 
विधेयक को अस्वीकृत करती है या उसे एक भास से अधिक समय तक रोकं रखती हैं तो 
विधेयक विधान-मंडल द्वारा उसी रूप में पास साना जायगा जिस रूप में कि वह दूसरी बार 
विधानसभा हारा प्रास/क्रिमा उका ९8111 Kanya Maha Vidyalaya Collection... 
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बित्तोय अधिकार--विघायी अधिकार की भाँति परिषद के वित्तीय अधिकार भी 
सीमित है । कोई वित्तीय विधेयक या घन-विधेयक विधान-परिषद में प्रस्ताबित नहीं किया जा 
सकता । वह केवल विधानसभा में ही प्रस्तावित किया जा सकता है। विधानसभा द्वारा पास 
होने पर धन-विधेयक को विधान-परिषद के-पास भेजा जाता है। विधान-परिषद को 14 दिन के 
अन्दर अपना सुझाव भेजना चाहिए। यदि वह ऐसा नहीं करती तो विधेयक दोनों सदनों द्वारा ६ 
पास माना जायगा। धन-विधेयक के सम्बन्ध में दिए गए परिषद के सुझावों को मानना,न | 
` मानना विधानसभा की इच्छा पर निर्भर करता है। 1 
| कार्यपालिकोय अधिकार---विधानपरिपद के सदस्य मंत्रिपरिषद के सदस्य होते हैं। 
इसके अतिरिक्त विधानपरिषद मंत्रिपरिषद से प्रश्‍न जे वाद-विवाद कर तथा विविध प्रकार 
के प्रस्ताव पास कर मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण रखती है । किन्तु संविधान के अनुसार मंत्रिपरिषद 
विधानसभा के प्रति उत्तरदायी है। अतएव मंत्रिपरिषद के नियंत्रण की वास्तविक शक्ति विधान- । 
सभा के हाथों में है। विधानपरिषद यदि मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव भी पास |. 
कर दे हा भी मंत्रिपरिषद की स्थिति पर कोई प्रभाव नही पड़ता। वे अपने पद पर बनी 
। 
हि इस प्रकार जहाँ तक कि शक्तियों या अधिकारों का प्रश्न है, मंत्रिपरिषद की स्थिति 
महत्वहीन है। वह एक सर्वेथा शक्तिहीन सदन है । 


कया विधान-परिषद एक अनुपयोगी सदन हे ? कया उसे समाप्त कर 
। देना चाहिए ? 


विधान-परिषद की शक्तिहीनता तथा कई अन्य आधारों पर उसकी कटु आलोचना की |. 
गई है.। आलोचना के प्रसंग में विधान-परिषद के विरुद्ध मुख्यतया निम्नलिखित तकं प्रस्तुत किए 
जाते 


1. विधान-परिषद की रचना दोषपूर्ण है । उसमें समाज के सभी वर्गों का समुचित 
प्रतिनिधित्व नहीं है । र 
2. विधान-परिषद पराजित राजनयिकों का भाश्रय-स्थल है। विधानसभा या लोकप्रिय | 
सदन के निर्वाचन में जो राजनेता पराजित हो जाते हैं, या जिनके प्रत्यक्ष निर्वाचन | 
में- कप की सम्भावना -नहीं रहती, उन्हें विधान-परिषद का सदस्य बना दिया | 
: जाता है। " * न 
~ 3. भारत एक निर्धन देश है । उसमें विधान-परिषद जैसे द्वितीय संदन के होने से अना- | 
' वश्यक घन का व्यय होता है। आलूोचकों ने उसे व्यर्थ का बकवास करने वाला और. 
खर्चीला सदन (Talkative and Expensive ०5९) कहा है ।. 


4. विघान-परिषद को सञ्निहित हितों का दुर्ग जा सकता है। आलोचकों ट f 
हा कुछ विशिष्ट वगो के हितों की रक्षा के क और कुछ 
नहीं करती। | 


5. आलोचकों ने विधान-परिपद की शक्ति और कार्यों की दृष्टि से भी आलोचना की | 
है। उनके अनुसार विधान-परिषद के हाथों में वास्तविक शक्तियां नहीं हैं। उसकी | 
विधायी, वित्तीय ओर कार्यपालिकीय शक्तियाँ महत्वहीन हैं। बह किसी साधारण 

को अधिक से अधिक तीन महीने तक रोक सकती है। इसके अतिरिक्त वह. 

. ओर कुछ नहीं कर सकती र घुन-विधेमक को वह केवल 14 दिन तक रोक सकती || 
है। इसी प्रकार राज्य की परिषद पूर भी जसका नियत्तरण है.। कारण स्पष्ट 
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मंत्रिपरिषद विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है । विधानसभा द्वारा अविश्वास : || | 
का प्रस्तात्र पास होने पर मंत्रिपरिषद त्यागपत्न देने के लिए बाध्य होती है जबकि | 
विधान-परिषद द्वारा पास अविश्वास के प्रस्ताव का कोई महत्व नहीं है। इसी 
प्रकार विधान-परिषद को निर्वाचन के क्षेत्र में भी कोई महत्वपूर्ण अधिकार प्राप्त 
नहीं है । उदाहरण के लिए, विधान-परिषद को राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग” लेने 
का अधिकार प्राप्त नहीं है, जबकि विधानसभा राष्ट्रपति के निर्वाचन .में सक्रिय 
भूमिका निभाती है। 
विधान-परिषद के दोषपूणं संगठन और उसको अप्रभावी शक्तियों के कारण उसे सर्वेया 
एक अनुपयोगी सदन बताया गया है। उन्हें राज्य की व्यवस्थापिका का शोमा और ःंगार सदन 
फा गया है । अतएव अनेक आलोचकों के अनुसार ऐसे शक्तिहीन और अनुपयोगी संदभ को 
समाप्त कर देना चाहिए ।. विधान-परिषद की इसी सन्देहास्पद स्थिति के कारण उसे अनेक 
राज्यों में स्थापित नहीं किया गया । वर्तमान समय में भारत के 25 राज्यों में से केवल पाँच राज्यों 
में ही विधान-परिषदों का अस्तित्व है। मध्य-प्रदेश में विधान-परिषद की स्थापना का प्रस्ताव 
पास हुआ, किन्तु आज तक वहाँ परिषद की स्थापना नहीं को गई। पंजाब और बंगाल में पहले 
विधान-परिषद थीं, किन्तु उन्हें बाद में समाप्त कर दिया गया। बिहार ओर उत्तरप्रदेश की 
विधानसभाओं ने भी अपने-अपने राज्यों से विधान-परिषद को समाप्त करने का प्रस्ताव पास 
कर दिया था, किन्तु अभी इस प्रस्ताव को क्रियान्वित नहीं किया गया -है। ये तथ्य इस बात का - 
संकेत देते हैं कि विधान-परिपदें राज्य-विधान-मण्डल का दूसरा सदन नहीं, किन्तु दुसरे स्तर का 
सदन हैं। उनकी उपयोगिता, अस्तित्व और महत्व अनेक प्रश्‍न-चिह्नों से घिरा है। 
_ विधान-परिषद सर्वथा अनुपयोगी सदन नहीं हे--वह एक उपयोगी 
i सदन हे 
र यह सत्य है कि विधान-परिषद उतना शक्तिशाली सदन नहीं है जितना विभानसभा, | 
- किन्तु फिर भी उसे सर्वथा अनुपय़ोगी सदन नहीं कहा जा'सकता । भारत की संसदात्मक और | 
संवैधानिक व्यवस्था में उसका अपना महत्व है, अपना औचित्य है और अपनी उपयोगिता है। | 
उसकी उपयोगिता एवं औचित्यं के सम्बन्ध में अनेक तकं प्रस्तुत किये जाते हैं। इन तकों को . 
संक्षेप में हम निम्नलिखित रूप में रख सकते हैं-- i 
1, विधान-परिषद विधानसभा द्वारा शीघ्रता में पास किए गए विघेयकों पर अंकुश का | 
` कार्य करती है । इस प्रकार विधान-परिषद भावावेश में पास किए गएं विधेयकों के 
मार्ग में अवरोध उत्पन्न कर अनुचित विधेयकों को पास होने से रोकने में योग 
देती है। इस प्रकार परिषद एक उपयोगी अवरोधक की भूमिका निभाती है। 
2. यदि एक सदन को व्यवस्थापन की अपरिमित शक्ति दे दी जाय, तो वह निरंकुश हो 
* जायगा। एक दूसरे सदन के रूप-में विधान-परिषद का अस्तित्व इस प्रकार को 
निरंकुशता को रोकता है। ट्ट म 
, 3. विधानसभा के सदस्य प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने जाते हैं। शांतिप्रिय, वरिष्ठ, | 
अनुभवी और सुविज्ञ लोगों को प्रायः इस प्रकार के प्रत्यक्ष निर्वाचन में खड़ा' 
रुचिकर नहीं होता। विधान-परिषद इस प्रकार के व्यक्तियों को सदस्य होने का | 
अवसर प्रदान करती है । इसके साथ ही विधान-परिषद में अनेक विशिष्ट वर्गों क 


प्रतिनिधित्व मिल जाता है। ४ 
_ 4. वर्तमान समय में विधानसभा का कार्यभार अत्यधिक बढ़ गया ई दि परिषद 


.८वनघानसा को०पद्वायवर कार खडे-कार्यभाउ को हुती गग क 1. 


र (2 ०८ शारतीय संविधान और हाग्ररिक आवक ००७ 
5. विधान-परिषद के पास विधेयकों पर विचार करने के लिए पर्याप्त समय होता है। 
` अतएव विघान-परियद के कारण विधेयकों पर अधिक विस्तार और अधिक साव- 
घानी से विचार किया जाता है। 
इन्हीं कारणों से विधान-परिषद व्यवस्थापिका का एक उपयोगी अंग मानी गई है । 


विधान-मण्डल के दोनों सदनों का सम्बन्ध : विधानसभा और 
विधान-परिषद का तुलनात्मक विवेचन 


` , विधानसभा और विघान-परिषद राज्य के विधान-मण्डल के दो महत्वपूर्ण अंग हैं। दोनों 

ही प्रदेश की लोकतांत्रिक व्यवस्था के आधार-स्तम्भ हैं । दोनों ही राज्य की व्यवस्थापिका-रूपी 

._ रथ के दो चक्र हैं। यदि विधानसभा जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदस्यों को प्रभाव- 

शाली सदन है तो दूसरी ओर विधान-परियद विशिष्ट दर्गो क! प्रतिनिधित्व करने वाली परोक्ष 
रूप से निर्वाचित परिषद । यंदि विधानसभा शासन में परिवर्तन करने के लिए अस्थायी माध्यम : ५ 
है तो विधान-परिषद शासन में सन्तुलन बनाए रखने वाला एक स्थायी सदन । किन्यु जहाँ तक 
। 


शक्ति, अधिकार और प्रभाव का प्रश्‍न है, दोनों सदनों में. पर्याप्त अन्तर है । “यदि विधानसभा 
राज्य के राजनेतिक गगन का प्रकाशमान नक्षद्र है तो विधान-परिवद की स्थिति एक टिमटिमाते 
हुए दीपक को है 1?” ी 
. दोनों सदनों के पारस्परिक सम्बन्धों का अध्ययन हम निम्नलिखित रूप में कर सकते 
.... 1. कार्यपालिका के नियन्त्रण की दृष्टि से-फारयपा लिका के नियन्त्रण को दृष्टि से वाहा 
रूप से दोनों की स्थिति समान प्रतीत होती है। दोनों सदनों के सदस्य मंत्रिपरिषद के सदस्य 


होते हैं। दोनों सदनों को राज्य की कार्ये- _ 
पालिका अर्धात्‌ मन्त्रिपरिषद से प्रश्‍न पूछने, 

ली उसके कार्यो, उपलब्धियों और असफलताओं 

पर वाद-विवाद करने, मन्त्रिपरिषद के विरुद्ध 

प विविध प्रकार के प्रस्ताद पास करने का 
3. धन-विधेयकों की दृष्टि से ` अधिकार है। किन्तु संविधान के अनुसार मंत्ति- 

| 4. निर्वाचन-अधिकार की दृष्टि से * परिषद विधानसभा के प्रति उत्तरदायी है। 

उत्तरदायित्व और अधिकार साथ-साथ चलते हैं । फलतः मंत्रिपरिषद तभी तक अपने पद पर 
ह रहती है जब तक कि उसे विधानसभा का विश्वास प्राप्त रहता हे! विधानसभा के द्वारा 


का तुलनात्मक विवेचन 


1. कार्यपालिका के नियन्त्रण को दृष्टि से 
2. साधारण विधेयकों की दृष्टि से 


BMT = - 


` सकते हैं । दोनों सदनों में विधेयक पर विचार करना आवश्यक है। दोनों सदनो के सहयोग से र 
यकत पास होकर राज्यपाल के हस्ताक्षर के उपरान्त कानून का रूप धारण करता है। किन्तु 
सदनों में मतभेद हो जाता है तो स्थिति विधान- 


27. 
य 
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सभा के ही पक्ष में रहेगी। विधान-परिषद साधारण विधेयक को अपने पास अधिक से अधिक 


तीन महीने 


तक रोक सकेगी । विधानसभा द्वारा उसी विधेयक के दुबारा पास हो जाने पर 


विधान-परिषद को एक महीने के अन्दर निर्णय लेना आवश्यक होगा। यदि वह ऐसा नहीं करेगी, 


या परिषद पुन: ऐसे सुझाव का संशोधन 
विधेयक उसो रूप में पारित माना जायगा 


प्रस्तुत करेगी जो विधानसभा को 
जिस रूप में विधानसभा द्वारा वह दुबारा पास किया 


मान्य नहीं होंगे तो 


गया था । इस प्रकार कानून-निर्माण की दृष्टि से दोनों सदन परस्पर सम्बन्धित हँ, किन्तु इस _ 


सम्बन्ध में भी विधानसभा की 


इच्छा निर्णायक है और विधान-परिषद की स्थिति गौण है । 


3. धन-विघेयकों की दृष्टि से-कोई भी धन-विधेयक या वित्तीय विधेयक विधानसभा 


में ही पहले पेश किया जा सकता है 


। उसे विधान-परिषद में प्रस्तावित नहीं किया जा सकता। 


विधानसभा द्वारा पास-होने पर धन-विधेयक विधान-परिषद के पास भेजा जाता है। घन- 
विधेयक को विधान-परिपद अपने सुझावों के उपरान्त 14 दिन के अन्दर वापस कर सकती है। ` 


परिषद के सुझावों को मानने के 
दिधेमक को 14 दिन से अधिक समय तक 
विधेयक की दृष्टि से विधान-परिणद की 


लिए विधानसभा बाध्य नहीं है। फलतः विधान-परिषद धन- 
रोकने की अधिकारिणी नहीं है। इस प्रकार धन- - 
स्थति अत्यन्त नगण्य है। 


4. सिर्वाचन-अधिकार की दृष्टि से-निर्वाचन को दृष्टि से यदि हम दोनों सदनों का 


तुलनात्मक अध्ययन करें तो देखेंगे कि विधानसभा की स्थिति परिषद 
विधानसभा को भारतीय राष्ट्रपति के निर्वाचन मे 
परिवद को राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेने का कोई 


से कहीं अधिक श्रेष्ठ हैं ! 
भाग लेने का अधिकार है, किन्तु विधान- 
अधिकार प्राप्त नहीं है । 


इस प्रकार हम देखते हैं कि विधानसभा और विधान-परिपद अनेक दृष्टियों से एक- 


दुसरे से सम्बंधित हैं, पर इस संबंध 
विधान-परिषद की स्थिति एक दौण और 


में विधानसभा की 
अशक्त सदन की है। 


स्थिति श्रेष्ठ और सशक्त है, जबकि 


> 


उत्तर-प्रदेश की विधानसभा आर विधान-परिषद : 


एक तुलनात्मक शब्द-चित्र 
विधानसभा और विधान-परिपद के तुलनात्मक विवेचन 


रूप में रख सकते हैं-- 
विधानसभा 
(प्रथम सदन) 
1, रचना-संदस्य-संद्या 5425 ! 

__ 2. सदस्यों को योग्यताएं--(1) भारत 
का नागरिक हो। (2) वह 25 वर्ष को आयु 
पुरी कर चुका हो! (3) पागल या दिवालिया 
न हो तथा भीषण अपराध में दण्डित न॑ हुआ 
हो। (4) सरकार के अधीन किसी लाभ के पद 

पर न हो। ; 
र 3. निर्वाचन-पद्धति-विधानसभा के 
सदस्यों का निर्वाचन राज्य के नागरिकों द्वारा 
प्रत्यक्ष रूप से गुप्त मतदान-पद्धति के अनुसार 


होता है) 
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को संल में हम निम्नलिखित 
विधान-परिषद | 


(द्वितीय सदन) 
1, रचना--सदस्य-संख्या “5 108 
2, सदस्यों की योर्‍्यताएं--(1) भारत 


का नागरिक हो। (2) 30 वर्ष की आयु पुरी ._ । 
कर चुकां हो। (3) वह पागल, दिवालिया 
न हो या भीषण अपराध में दण्डित न हुआ 


हो। (4) सरकार के अधीन किसी लाभके 


पदःपर न हो। - 


3. निर्वाचन-पद्धति--इसमें सदस्यों का 
अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन होता है। ये सदस 
विभिन्न वर्गों और हितों. का प्रतिनिधित्व | 


करते हैं। 12 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनो" 


नीत होते हैं । 


5 नह 


2७. वरतीच साव अरि मारि 


4. कार्यकाल -सामान्यतया इसका 4. फार्यकाल--यह स्थायी सदन है 
कार्यकाल 5 वर्ष होता है। परन्तु विशेष | जिसके एक-तिहाई सदस्य प्रति दो वर्ष बाद 
परिस्थिति में उसे इस कार्यकाल के पहले भी | अवकाश ग्रहण करते रहते हैं। 
भंग किया जा सकता है। 


5. शक्तियां-वह शक्तिशाली सदन है। 5. शक्तियाँ---यह एक शक्तिहीन सदन 
इसके हाथों में मुख्यतया कार्यपालकीय, र 
विधायी ओर वित्तीय शक्तियां निहित हैं। 


दोनों सदनो पर समान रूप से लागू होने वाले प्रावधान 


सदस्यों का वेतन ओर भत्ते--उत्तर प्रदेश राज्य विधान-मण्डल संशोधन अधिनियम, 

1987 के अनुसार प्रदेश विधान-सभा तथा विधान-परिषद के सदस्यों के वेतन और भत्तो में 

पर्याप्त वृद्धि की गई है। वर्तमान समय में विधानसभा और विधान-परिवद के प्रत्येक सदस्य 

को 850 रुपये मासिक वेतन. तथा अधिवेशन के दिनों में 85 रुपये प्रतिदिन भत्ता मिलंता है। 

इसके अतिरिक्त प्रत्येक सदस्य को प्रतिमाह निर्वाचत-श्लेत्र-मता, विकित्सा-भतता, यात्रा-भत्ता 
तथा निःशुल्क निवास की सुविधा प्राप्त है। _ 


- प्रत्येक सदस्य को प्रदेश में यात्रा करने के लिए निःशुल्क रेलवे कूपन तथा राजकीय वसों 
के पास मिलते हैं। इसके अतिरिक्त प्रदेश के वाहर यात्रा करने के लिए वर्ष में 85,000 हजार 
कि० मी० के रेलवे कूपन मिलते हैं। 
| सदस्यों को शएय--विधान-मण्डल के दोनों सदनों के प्रत्येक सदस्य अपना स्थान ग्रहण | 
करने के पूर्व राज्यपाल के सामने शपथ-ग्रहण करते हैं। इस शपथ में वह भारत के संविधान के ' 
अति श्रद्धा और निष्ठा रखने, भारत की प्रभुसत्ता तथा अखण्डता को अक्षुण्ण रखने तथा अपने । 
कर्तव्यों के श्रद्धापूर्वक निवंहन का वचन देता है। र 
` सबत्यों के विशेषाधिकार--संसदीय परम्परा के अनुसार विधान-मण्डल के सदस्यो को ' 
. कतिपय विशेषाधिकार प्राप्त हैं। ये विशेषाधिकार संक्षेप में इस प्रकार हैं-- | 
1. संविधान तथा संविधान के अन्तर्गत बनाए गए नियमों द्वारा लगाए गए प्रतिबन्धों “ 
छोड़कर प्रत्येकं सदस्य को विधान-मण्डल के अपने सदन में बोलने या भाषण 
देने की पूरी स्वतन्त्रता होगी। " 
2. विधान-मण्डल में दिए गए भाषण के लिए किसो सदस्य पर न्यायालयं में कोई 
मुकदमा नहीं चलाया जा सकेगा । r 
3. विधान-मण्डल की परिधि के अन्दर किसी भी सदस्य को सम्बंधित सदन के अध्यक्ष 
या समापति की अनुमति के बिना वन्दी नहीं बनाया जा सकता । यदि क्षेत्र के बाहर 
किसी सदस्य को बन्दी बनाया जाता है तो इसकी सुचना सम्बंधित सदन के अध्यक्ष 
को देनी आवश्यक है। 


~ सदन के अधिवेशन ओर गणपूति-सदन के अधिवेशन को आमंत्रित करने का काये 
प 2५ है। राज्यपाल को ही सदन की. बैठक के स्थगन का अधिकार हे । 
सावधान के अनुसार वर्ष में विधान- मण्डल के कम-से-कम दो । 
TO rn -कम दो अधिवेशन होने चाहिए 


अभि १ का अन्तर नहीं होना चाहिए । 203 “हो (१०७ क मध्य छह माह से 


क न्य ह Fa, 
lic Domain. Panini Kanya el Te 
SiS ) ; र म. 


प्रत्येक: सदन को गणपूत्ति (00०० तं बचिक 
मादे गत (00००) दस या कूल संख्या का 1[10, जो भी bh 
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राज्य में विधि-निर्माण की प्रक्रिया : राज्य विधान-मण्डल में 
कानून किस प्रकार बनते हें? 


राज्य विधान-मंडल राज्य की व्ववस्थापिका है। अतएव उसका प्रमुख कार्य विधि- 
निर्माण है। राज्य के विधान-मंडल को उन सब विषयों पर विधि-निर्माण का अधिकार हैं 
जिसका कि राज्य-सूची या समवर्ती सूची में उल्लेख हैं। 

राज्य हारा विधि-निर्माण की प्रक्रिया पर विचार करने के पूर्व हमें यह ध्यान में रखना 
चाहिए कि जिन राज्यों में एकसदनात्मक व्यवस्थापिका है, वहाँ एक सदन के माध्यम से ही 
विधि-निर्माण की प्रक्रिया पूरी होती है । इसके बिपरीत जहाँ पर दो सदनात्मक व्यवस्थापिका ` 
है, वहाँ विधि-निर्माण के का में दोनों सदनों का योग रहता है । उत्तर-प्रदेश में द्िसदनात्मक 
व्यवस्थापिका है। यहाँ विधान-मंडल के दो सदन हैं। अतएव विधि-निर्माण में दोनों सदनों का 
योग रहता है । * हू 
>> विधान-मंडल की विधायी प्रक्रिया को हम प्रधानतया दो प्रमुख भागों में विभक्त कर 
कते हैं-- 5 
1. साधारण विधेयक-सम्बन्धी प्रक्रिया । 
2. घंन-विधेयक-सम्बन्धी प्रक्रिया । 


साधारण विधेयक-सम्बन्धी प्रक्रिया 


साधारण विधेयक दो प्रकार के हो सकते है--सरकारी विधेयक तथा गैर-सरकारी 
विधेयक या निजी विधेयक (01४98 \९m0९7$ 51!) | सरकारी विधेयक वह विधेयक 
होता है जो कि मन्त्रिपरिषद के किसी मन्त्री द्वारा सदन में प्रस्तुत किया जाता है। गर-सरकारी 
विधेयक उस विधेयक को कहते हैं जो राज्य विधान-मंडल के किसी अन्य सदस्य (ऐसे सदस्य 
जो मन्त्रिपरिपद के सदस्य नहीं होते) द्वारा प्रस्तुत किया जाता है । } 

सरकारी विंधेयको के लिए कोई पूर्वसूचना (९०४०८) देने की आवश्यकता नहीं होती, 
परन्तु गैर-सरकारी विधेयकों के लिए एक महीने पुवं की सूचना देनी आवश्यक होती हे । 

किसी विधेयक को कानून का रूप धारण करने के लिए मुख्यतया तिम्नलिखित 
अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है 5 

1. विधेयको की प्रस्तुति तथा शपथ-वाचन--किसो भी साधारण विधेयक की सदन में 
प्रस्तुति की तिथि पहले निश्चित कर दी जाती है। उस निश्चित तिथि को विधेयक प्रस्तुत करने _ 
वाला सदस्य अपने स्थान पर खड़ा होकर उस विधेयक को प्रस्तावित करने के लिए सदनसे 
अनुमति माँगता हैं और इसके बाद विधेयक के शीर्षक को पढ़कर सुनाता है। यदि आवश्यक _ 
समझता है तो उस विधेयक के विषय में एक संक्षिप्त भाषण भी दे सकता ह ड 

इसके बाद सदन का अध्यक्षं उपस्थित सदस्यों का मत लेता है। यदि सदन के उपस्थित | 
सदस्यों का बहुमत विधेयक को प्रस्तुत करने को अनुमति दे देता है तो अध्यक्ष (या सभापति 
विधेयक की प्रस्तुति की घोषणा कर देता है। इसके बाद उस विधेयक को सरकारी गजट 
(शासन की सूचना-सम्बन्धी पत्रिका) में प्रकाशित कर दिया जाता है। छपे हुए विधेयक कीं प 


प्रतियाँ सदस्यों को वितरित कर दी जाती हैं जिससे वे उसका अच्छी तरह अध्ययन कर अप 
बिचार व्यक्त कर सकें। विधेयक पास करने की प्रकिया का यह पहला चरण होता है। इसे . 
शवा यची बाचन (First Reading of the Bil!) कहते हूँ। - व. ठ 
पः राज्य-सर्चा था समवर्ती सूची के अन्तर्गत कौन-कौन से विषय आते हैं, इसके लिए 
केन्द्र औररतीन्यं के' सम्बंध? सम्बन्धी अध्या विसि Vidyalaya 0018लणा... Bo 
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(2) द्वितीय वाचन--प्रथम वाचन के उपरान्त निश्चित तिथि को विधेयक प्रस्तावित 
करने वाला सदस्य यह प्रस्ताव रखता है कि इसके विधेयक का द्वितीय वाचन किया जाय। 
इसके बाद सदन में विधेयक के मुख्य सिद्धान्तं पर विचार किया जाता है । इस अवस्था में 
विधेयक के सामान्य सिद्धान्तों पर ही वाद-विवाद किया जाता है, उसको प्रत्येक धारा पर बहस 


होती-। 
यदि विचार-विमर्श के वाद विधेयक को स्वीकृत कर लिया जाता है तो विधेयक दूसरे 
स्तर पर पारित या पास माना जाता है। यदि सदन उसे अस्वीकृत कर देता है तो वह अस्वी- 
'कुत्त माना जाता है । र ; 

सदन द्वारा स्वीकृत होने पर विधेथक को प्रवर समिति! (5९12०1 (20101०७) के 

` पास भेज दिया जाता है। 
3. प्रवर समिति अवस्था--प्रवर समिति में विधेयक की प्रत्येक धारा पर, उसके प्रत्येक 
पक्ष पर गम्भीरतापूर्व विचार किया जाता है । इस प्रकार विचार करने के प्रसंग में अनेक 
सुझाव और संशोधन प्रस्तुत किए जाते.हैं। इन सुझावों और संशोधनों के आधार पर समिति 
है क ह तैयार करती है। समिति इस प्रतिवेदत के साथ विधेयक को सदन के पास वापस 
५ ज 1 र 
क प्रस्िवेदल पर सादन सें विजार-प्रवर समिति द्वारा भेजे गए प्रतिवेदन पर सदन में 
ववस्तार से विचार होता है। इस प्रक्रिया में समिति द्वारा प्रस्तुत संशोधनों पर बिचार किया 
जाद है । सदस्य अपने भी संशोधन और सुझाव प्रस्तुत करते हैं। समिति द्वारा प्रस्तावित तथः 
' ` सदस्यों दारा प्रस्तुत सुझावों और संशोधनों पर विचार करने के उपरान्त उन संशोधनों पर 
. मतदान होता है। बदि कोई संशोधन प्रस्तुत नहीं होता, तो मूल धारा पर विचार किया जाता 
 हे। विधि-निर्माण की समग्र प्रक्रिया में प्रतिवेदन अवस्था अत्यन्त महत्वपूर्ण अवस्था मानी 

 जातीहै। 

5. तृतीय बायन--प्रतिवेदन अवस्था के उपरान्त तृतीय वाचन की अथस्था प्रारम्भ होती 
है।इस अवस्था में विधेयक के साथारण सिद्धान्सों पर पुनः विचारन्विमर्श होता है, वाद-विवाद 


इस अवस्था में विधेयक की धाराओं में कोई परिवर्तन “नहीं किया जाता! इस स्थिति में 
या तो सम्पूर्ण विधेयक को स्वीकारकर लिया जाता है या अस्वीकार ! यदि विधेयक जं सुठदान 
. के आधार पर बहुमत का समर्थेन मिल जाता है तो विधेयक स्वीकृत समझा जाता हैं। यदि 

बहुमत का समर्थन नहीं मिलता तो विधेयक अस्वीकृत हो जाता हे । 
सदन के पास भेजा जाता है।* दूसरे सदन में विधेयक को उन्हीं अवस्थाओं से गुजरना 
है जिन अवस्थाओं से होकर विधेयक प्रथम सदन से गुजरा था । 


दिघान-परिपद विधेयक के सम्बन्ध में अग्रांकित कदम उठा सकती है-- 


' ` - 1, सदन किसी विशेष विधेयक का अध्यंयन करने और उस पर अपने विशिष्ट विचार | 
यत्त Ls हा पर विशेष 218 नियुक्त करता है। ऐसी समित को प्रवर 
प्रति कहते हैं। सदन के कुछ सदस्य इस स सदस्य होते हैं। इसमें 25 से 
Or यर दस्य होते हुँ । इसमें हा 25 से 
2. जिन राज्यों में दुसरा सदन नहीं होता, वहाँ विधेयक विधानसभा में उपर्युक्त प्रक्रिया: 
i ४ ज्हाह्व ग्रक्नापनत्त के प्रात-हाताबद के: लिए जिया है 5 


होता है। इसके साय ही विधेयक की भाषा या शब्दावली में आवश्यक सुधार किया जाता हैँ। 


6. विधेयक पर दूसरे सदन में विचार--एक सदन द्वारा विधेयक स्वीकृत हो जाने पर. 


` यदि विधानसभा द्वारा पारित विधेयक विघान-परिषद के पास भेजा जाता है तो ह 


` 
ज्र 
ग 
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1. वह विधेयक पर तीन महीने के अन्दर अपनी स्वीकृति दे सकती है। ई 

2. वह विधेयक पर अपनी स्वीकृति तीन महीने तक के लिए रोक सकती है । 

3. वह विधेयक को अथने सुझावों के साथ तीन महीते के अन्दर विधानसभा के पास 

वापस भेज सकती है। 

4. वह विधेयक को अस्वीकृत कर उसे विधानसभा को वापस भेज सकती है। 

पहली स्थिति में अर्थात्‌ विधानपरिषद द्वारा पास होने पर विधेयक दोनों सदनों द्वारा 
पास माना जायगा और हस्ताक्षर के लिए राज्यपाल के पास भेज दिया जायगा । 

यदि विधानपरिषद तीन महीने तक विचार नहीं करती या अपने सुझावों के साथ वापस 
कर देती है अथवा उसे अस्वीकृत कर देती है तो इन दशाओं में विधानसभा विधेयक पर पुनः | 
विचार करेगी । पुनः विचार करने के उपरान्त विधान-परिषद के पास पुनः भेज देती है। 

यदि इस बार भी विधान-परिषद उस विधेयक को अस्वीकार कर देती है, या ऐसे 
रांशोधन या सुझाव प्रस्तुत करती है जो विधानसभा को मान्य नहीं है अथवा दूसरी बार विधेयक 
के भाने पर आने की तिथि से एक माह तक कोई निर्णय नही लेती तो विधेयक विधान-मंडल के 
दोनों सदनों द्वारा उसी रूए में पास माना जायगा जिस रूप'में कि विधानसभा द्वारा दूसरी बार 
पास हुआ था। ; 

7. राज्यपाल की स्वीकृति--दोनों सदनों द्वारा पास हो जाने पर विधेयक राज्यपाल के 
हस्ताक्षर के लिए भेज दिया जाता है। राज्यपाल के हस्ताक्षर होने के उपरान्त विधेयक (3111) 
अधिनियम (8०४) का रूप धारण कर लेता है। किन्तु यदि: राज्यपाल चाहे तो विधेयक पर 
अपनी स्वीकृति न देकर अपने सुझावों के साथ उसे विधान-मंडल के पास वापस भेज सकता है । 


. ऐसी स्थिति में विधान-मंडल विधेयक पर दुबारा विचार करेगा। इस विचारप्रक्रिया में बह 


राज्यपाल के सुझावों को स्वीकार कर सकता है या अस्वीकृत. कर सकता है। किन्तु विधान- 
मंडल द्वारा दुबारा विचार होने और पास किए जाने के बाद राज्यपाल को अपनी स्वीकृति देनी! _ 
आवश्यक होगी । 

राज्यपाल को कुछ विशेष प्रकार के विधेयकों को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए रोकने 
का अधिकार है ! ऐसे विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद ही अधिनियम बन सकेंगे । 

राज्य विधान-मंडल की विधायी प्रक्रिया के उपर्युक्त विवेचन से हम क इ निष्कर्ष निकाल 

सकते हैं-- 

1. कोई साधारण विधेयक विधान-मंडल के किसी: सदन में प्रस्तावित किया जा 

सकता है । - न ड़ र - 
2. प्रस्तावित होने के वाद विधेयक को कई अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है। 
3. विधेयक पर दोनों सदनों में विचार होना आवश्यक है । हि 


_ 4. यदि दोनों सदनों में किसी विधेयकों के सम्बन्ध में मतभेद होता है तो विधानसभा _ । र : च | 
इस बार विधेयक पर विचार करती है। दूसरी बार विधानसभा में पास विधेयक 
को विघान-परिषद अधिक-से-अधिक एक महीने के लिए रोक सकतो हैं। इसके बाद | 


विधेयक दोनों सदनों द्वारा पास माना जायगा । जता म 
5. राज्य विधान-मंडल में किसी विधेयक के. बारे में मतभेद के सम्बन्ध में दोनों सदनों. 

-के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान नहीं है, जैसा कि संसद के सम्बंध में है। 22 
6. राज्य विधान-मंडल में विधि-निर्माग-प्रक्रिया में शक्ति-सन्तुलन विधानसभाकेपक्ष 
में है। - र 
7. FE द्वारा पास विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद अधिनियम का रूपे 

- ग्रहण करता है । 9 
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धन-विधेयक के पास होने की प्रक्रिया 


धन-विधेयक या वित्तीय विधेयक (401९) 911) वे विधेयक होते हैँ जिनमें राज्य का 
. आय-व्यय-सम्वन्धी कोई प्रस्ताव या प्रश्‍न निहित होता हैं। दूसरे शब्दों में धन-विधेयक. या 
` ` वित्तीय विधेयक के अन्तगंत निम्नांकित प्रकार के विधेयक आते हैं-- | 
रह 1. किसी कर को लागू करने, समाप्त.करने, परिवतंन या व्यवस्थित करने से सम्बन्धित 


` विधेयक। ४ 
2. ऋण लेने, राज्य द्वारा अनुदान प्रदान करने अथवा राज्य के किसी आथिक कार्य से 
सम्बन्धित विधेयक । न 


3. राज्य की संचित निधि (2०150108९0 7070) तथा आकस्मिकता निधि ((०1- 
tingency Fund) को किसी रूप में प्रभावित करने वाले विधेयक | 
4. वे अन्य विधेयक जिन्हें विधानसभा का अध्यक्ष वित्त विंधेयक को संज्ञा देगा । 
वित्तीय विधेयक को प्रक्रिया के प्रमुख पक्ष इस प्रकार हैं-- 
1. कोई भी धन-विधेयक या वित्तीय विधेयक केवल विधानसभा में ही प्रस्तावित किया 
जा सकता है । उसे विधान-परिषद में प्रस्तावित नहीं किया जा सकता। 

“2, कोई भी धन-विधेयक के लिए पहले राज्यपाल की अनुमति लेनी आयश्यक है। 
राज्यपाल की अनुमति के बिना कोई धन-विधेयक विधानसभा में प्रस्तुत नहीं किया 
जा सकता । 

3. धन-विघेयक राज्य की मन्त्रिपरिषद के वित्त मन्त्री (Finance Minister) हारा 
प्रस्तुत किया जाता है। 

4. विधानसभा में पास हो जाने के उपरांत धन-विधेयक को विधान-परिषद के पास 
भेजा जाता है। 

5. विधानपरिषद को धतत-विधेयक पर 14 दिन के अन्तर्गत अपना निर्णय लेना - 

है अ ; | 

6. य धन-विधेयक को 14 दिन के अन्दर वापस नहीं करती तो 

* बह विधेयकं 14 दिन की अवधि समाप्त होने पर दोनों सदनों द्वारा पास माना 
जायगा। 

7, विधानपरिषद द्वारा घन-विधेयक के सम्बन्ध में दिए गए सुझाव या किए गए संशोधन 

को मानना, न मानना विधानसभा की इच्छा पर निर्भर करता है। 
` 8, दोनों सदनों द्वारा इस प्रकार पास हो जाने पर विधेयक को राज्यपाल के हस्ताक्षर 
के लिए भेज दिया जाता है। राज्यपाल के हस्ताक्षर हो जाने के बाद धन-विधेयक 
अधिनियम का रूप धारण कर लेगा । निक 


कुछ प्रमुख धन-विधेयक 


घन-विधेयक के कई रूप होते हैं। कुछ प्रमुख धन-विधेयक इस प्रकार हैं-- 

` | वाषिक आय-व्यय विवरण (877० 80082) 
की माँग (Demand for Grants) 
विनियोग विधेयक (Appropriation Bill) 
वित्त-विघेयक (Fin०० 011) 

आय-व्यय विवरण-प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ में उस वर्ष के अनुमानित 
| राज्यपाल विधानसभा के समक्ष रखवाता है। इसी को वाषिक आय- 
,-0).। हैन लितठ पाएन कहता है जिसे 


न“ 
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संचित निधि कहते हैं आर जो विधानसभा की” स्वीक्षति से मुक्त रहता हैं | इस वर्ग पर केवल 
वाद-विवाद ही हो सकते हैं। संचित निधि वाले व्ययों के अन्तर्गत राज्यपाल के वेतन और भत्ते, 
विधानमण्डल के दोनों सदनों के उपाध्यक्ष, अध्यक्ष, सभापति और उपसभापति के वेतन और 
भत्ते, राज्य के ऋहण-सम्वन्धी व्यय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते, न्यायालय 
के निर्णय, आज्ञप्ति या पंचाट के भुगतान में आने वाली राशियाँ और अन्य खर्च जो विधान 
मण्डल विधि द्वारा निश्चित करे, संचित निधि के अन्तर्गत रखे जाते हैं।.- 

वाषिक वित्त-विवरण'के अन्य वर्गो पर विधानसभा अपनी स्वीकृति दे सकती है, कटोती 
कर सकती है, या संशोधन कर सकती है। 

2. अनुदान फी साँग--वाधिक आय-व्यय विवरण की संचित निधि को छोड़कर अन्य 
खर्चो की अनुमानित राशियाँ विधानमण्डल के समक्ष स्वीकृति के लिए .मांग के रूप में रखी 
जातो हैं। इन्हें अनुदान की माँग (0००थ्वाव £07 01215) कहते हैं। विधानसभा इन्हें 
स्वीकृत या अस्वीकृत कर सकती है । 

3. विनियोग-विध्षेयक- अनुदान की माँग स्वीकृत होने के वाद खर्च के लिए तथा 
संचित निधि पर भारित खर्च के लिए एवं संचित निधि से रुपया निकालने के लिए विधेयक 
विधानसभा में पेश किया जाता है। इसे विनियोग-विधेयक (0100741101 9111) कहते 
हैं। विनियोग-विधेयक पर वाद-विवाद हो सकता है, लेकिन इसमें संशोधन नहीं होता । 
विनियोग-विधेयक के स्वीकृत होने के बाद संचित निधि से खर्च किया जाता है । 

4, अन्य वित्त-विधेयक--वाषिक वित्त-विवरण वित्तोय वर्ष के आरम्भ में ही प्रस्तुत 
किया जाता है। उसके पारित हो जाने के वाद वित्तीय वर्ष के बीच में यदि यह जान पड़े कि 
किसी वात या मद के लिए स्वीकृत अनुदान अपर्याप्त है या किसी नये मद पर. व्यय करना 
अनिवार्य हो गया है अथवा किसी मद में स्वीकृत राशि से अधिक व्यय हो गया है, तो राज्यपाल 


विधानसभा के सामने एक अनुपूरक वित्तीय विवरण (579ए/शाशशाक्षा/ 87026) उपस्थित ` 


कर सकता हैं। विधानसभा इसे स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है। 


राज्य के विधान-मण्डल की विधायी शक्ति पर प्रतिवन्ध 


राज्य की विधायी प्रक्रिया असीमित या अनियंत्रित नहीं हैं। उस पर अनेक प्रतिबंध हैं। 

इन प्रतिबंधों को संक्षेप में हम निम्नलिखित रूप में रख सकते हैं-- 

1. कतिपय ऐसे विषय हैं जिन पर बनाए गए कानून तत्र तक लागु नहीं हो सकते जव 
तब कि उन्हें राष्ट्रपति की स्वीकृति न मिल जाय। इन विषयों में राज्य द्वारा नाय- 
रिकों की सम्पत्ति पर अधिकार, उन वस्तुओं पर कर जिन्हें संसद ने अनिवार्यं वस्तुएं 
घोषित की हैं; तथा समवर्ती सूची के अन्तर्गत आने वाले ऐसे विषय जिन पर संसद 
ने विधि-निर्माण किया है, किन्तु राज्य द्वारा निमित कानून से उनका विरोध होता 


। 

2. वाणिज्य-व्यापार या आवागमन की सुविधा पर प्रतिबंध लगाने वाले कानून 
राष्ट्रपति की अनुमति के बिना प्रस्तावित नहीं हो सकते । 

3. संकटकाल की घोषणा हो जाने पर भारतीय संसद को राज्य-सूचो के अन्तर्गत आने 
बाले विषयों पर भी विधि-निर्माण का अधिकार प्राप्त हो जाता है । 


4. राज्य में वैधानिक संकट उपस्थित होने पर राज्य की विधानसभा राष्ट्रपतिद्वारा |. 


भंग कर दी जाती है। > 


5. यदि राज्यसभा. राज्यसूची के अन्तर्गत आने वाले किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व 
का विपय घोषित कर देती है तो भारतीय संसद द्वारा उस विषय पर कानून बनाया 


जा सकता है। किन्तु इस प्रकार के कानून निश्चित अवधि तक ही लागू रहते हैं। 
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लघु तथा अति लघु उत्तरीय प्रश्‍न तथा उनके उत्तर 


'लघु प्रश्‍न और उनके उत्तर 
 . प्रश्‍न 1--विधानसभा के सदस्य होने के लिए व्यक्ति में क्या योग्यताएं होनी चाहिए? 


 उत्तर-(1) वह भारत का नागरिक हो। (2) उसकी आयु 25 वर्ष के कमन हो। 
` (3) वह संसद द्वारा निर्धारित योग्यताएं पूरी करतत हो.। (4) उसका नाम मतदाता-सूची में 
हो। (5) वह सरकार के अधीन कोई लाभ.का पद धारण न किए हो। 
प्रश्‍न 2--उत्तर प्रदेश विवानसभा झा गठन कंसे किया जाता है? 

be! उत्तर--उत्तर प्रदेश विधानसभा में 425 सदस्य हैं। इन सदस्यों का निर्वाचन प्रदेश के 
वयस्क नागरिकों द्वारा होता है। इसी प्रकार प्रत्येक राज्य की विधानसंभा के सदस्यों का 
आ होता है । प्रत्येक राज्य की विधानसभा .के सदस्यों की. संख्या अलग-अलग है । 
प्रश्द 3--उत्तर प्रदेश को विघान-परिषद का गठन कसे होता है? 
` उत्तर -उत्तर प्रदेश विधान-परिषद में सदस्यों की कुल संख्या 108 है। इसके सदस्यों 
ही _ का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है। इसमें कुल संख्या का एक-तिहाई स्थानीय .संस्थाओं के 

` प्रतिनिधियों द्वारा, एक-तिहाई विधानसभा के प्रतिनिधियों द्वारा, बारहवां भाग राज्य के 
 स्नातकों द्वारा, अन्य बारहवाँ भाग अध्यापक प्रतिनिधियों द्वारा चुना जाता है। 12 सदस्य - 
राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं । No व्यू हक 
प्रश्‍न 4--विधान-परिषद के सदस्य पद पर निर्वाचित होने के लिए कया योग्यताएं हैँ? 


उत्तर-(1) वह भारत का नागरिक हो। (2) वह तीस वर्ष की आयु पूरी कर चुका 
हो। (3) वह राज्य की विधान-सभा के किसी निर्वाचन-क्षेत्र का मतदाता हो। (4) वहु पागल 
या दिवालिया न हो । (5) वह सरकार का वेतनभोगी कर्मचारी न हो। - 


प्रश्‍न 1--उत्तर प्रदेश विधान-सभा के सदस्यों फो कुल संख्या कितनी है”? 

उत्तर-4251 र ी 

प्रश्‍न 2--उत्तर प्रदेश विधात-परिषव के सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? 
उत्तर--108 1 व: 
प्रश्‍न 3--उन राज्यों का नाम बताइए जहां वर्तमान समय से विघान-परिषद है। . 
उत्तर-(1) उत्तर प्रदेश, (2) बिहार, (3) महाराष्ट्र, (4) कर्नाटक, (5) जम्मु- 
|| © 
प्रश्‍न 4-उन दो राज्यों के नाम बताइए. जहां विधान-परिषद समाप्त कर दी 


 उत्तर-(1) पश्चिमी बंगाल, (2) पंजाब । 

` प्रश्‍न 5--उत्तर प्रदेश विधान-मण्डल के सदस्यों फे वेतन ओर एसे क्या हैं ? - 
_ उत्तर-वतंमान समय में उत्तर प्रदेश के विधान-मण्डल के प्रत्येक सदस्य का मूल. 
850 रुपये निर्वाचन-क्षत्रीय भत्ता 2,600 रुपये, वषं के पूरे 365 दिन प्रतिदिन के 
85 रुपये भत्ता तथा मकान किराए के लिए 350 र० मासिक भत्ता दिया जाता 
अतिरिक्त विधायकों को पेंशन की भी ब्यवस्था है । 
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2. राज्यों में विधान-मंडलों में कानून बनाने कौ क्या प्रक्रिया है? समझाकर लिखिए। 
(उ० 9०, 1976, 81)  - 


3. उत्तर प्रदेश की विधानपरिषद की रचना किस प्रकार होती है? उसके कार्यों का 


बर्णन कीजिए । (उं० प्र०, 1974, 76, 80) 
4. विधानपरषिद' का संगठन बताइए । इस राज्य में विधानपरिषद के महत्व और 
उसकी आवश्यकता पर प्रकाश डालिए। (उ० प्र०, 1984) 


5. अपने राज्य की विधानसभा की शक्तियों तथा उसके कार्यो की व्याख्या कीजिए | 
; (उ० प्र०, 1979) 

6. उत्तर प्रदेश के विधान-मंडल के दोनों सदनों के पारस्परिक सम्बन्ध पर प्रकाश - 
डालिए। (3° प्रम, 1 ed) 90 

7. इस राज्य की विधान सभा के संगठन का .संक्षिप्त परिचय देते हुए उसके कार्या 
और शक्तियों का वर्णन कीजिए । i 
लघु प्रश्‍न 

1. विधानसभा के सदस्यों की योग्यताओं और अयोग्यताओं पर प्रकाश डालिए। 

2. विधानसभा के कार्यपालिकीय अधिकार बताइए । | 

3; विधानसभा के विधायी कार्य बताइए। (उ० प्र०, 1985) 

4. विधानपरिषद की सदस्यता के लिए आवश्यक योग्यताएं बताइए। 

5. विधानसभा के अध्यक्ष के पाँच अधिकार और कार्यं बताइए। ' प 

6. विधानसभा किस प्रकार मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण रखती है? (उ०' प्र०, 1990) 


अति लघु प्रश्‍न 
1. उत्तर प्रदेश की विधानसभा में कुल कितने सदस्य होते हैं ? 
2: उत्तर प्रदेश की विधायपरिषद में कुल कितने सदस्य होते हैं ? 
3. विधानसभा का कार्यकाल कितना हैः र भू 
.. 4. विधानसभा की सदस्यता के लिए कस-से-कम कितनी आयु होती चाहिए ? 24] | 
_ 5, विधानपरिषद की सदस्यता के लिए कम-से-कम कितनी आयु होनी चाहिए ? 8 
6. विधानपरिषद में राज्यपाल द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? ' ; 
7. विधानपरिषद में कितने सदस्य राज्य के शिक्षकों द्वारा मनोनीत. होते हैं ? । 
8. विधानपरिषद के दो मुख्य. पदाधिकारियों के नाम बताइए। 
9, विधानसभा के अध्यक्ष फे अधिकार बताइए। 
10. वित्तीय विधेयक विधान-मंडल के किस सदन में पहले पेश किया जाता है १. 
11. उन दो राज्यों का नाम बताइए जहाँ विधानपरिषद है । _ 
12. विधानपरिषद के सदस्यों का कार्यकाल बताइए। 


) “1 
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- “उच्च न्यायालय भारत की न्याय-भ खला को शीर्षस्थ प्रादेशिक कशी हे।” 


| ` अध्याय 19 
_ राज्य को न्याय-ब्यवस्था : उच्च न्यायालय तथा 
गरधीनस्थ न्यायालय | 


७ उच्च न्यायालय का संगठन ७ उच्च न्यायालय का केत्राधिकार ७ उउच न्यायालय 
की स्वतन्त्रता के लिए प्रादधान ७ राजस्व न्यायालय ७ विशेष न्यायालय ७ जिले की म्घाय- 
आमुख 
उच्च न्यायालय राज्य की न्यायपालिका का शीर्षस्थ अंग है। वह देश की सगत्वित 
त्याय-*ए खला की प्रादेशिक कड़ी है। राज्य के न्यायिक संगठन का शीर्षस्थ अभिकरण है । 


भारतीय संविधान के अनुच्छेद 214 से लेकर 237 तक राज्य के उच्च न्यायालय के 
| संगठन और शक्तियों पर प्रकाश डालते हैं। उदाहरण के लिए, अनुच्छेद 214 में कहा ग्या है कि 
` “प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होया ।' संविधान के अनुसार संसद को यह अधिकार 
- है कि यदि वह चाहे तो कानून द्वारा दो या दो से अधिक राज्यों के लिए अथवा दो या दो से 
अधिक राज्य तथा एक या एक से अधिक संघ-शासित क्षेत्र के लिए एक ही उच्च न्यायालय का 
प्रावधान कर सकती है । उदाहरण के लिए, पश्चिमी बंगाल व अंडमान तथा निकोवार द्वीप- 
समुह के लिए एक ही उच्च न्यायालय है। इसी प्रकार असम, मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल, 
मणिपुर, नागालँड व मेघालय के लिए एक ही उच्च न्यायालय है । केरल तथा महाराष्ट्र के उच्च 

` न्यायालयों के क्षेत्राधिकार में कतिपय केन्द्र-शासित क्षेत्र आते हैं । 
आगे दी हुई तालिका से विविध राज्यों के उच्च न्यायालयों की क्षेत्र-परिधि का एक 
परिचय मिल जायेगा-- 


` उच्च न्यायालय | स्थापना | „८.३ | सहायक | प्रादेशिक क्षेत्राधिकार 
का नाम का वर्ष न्याय-पीठ | राज्य या क्षेत्र का नाम 


' ` 1 इलाहाबाद 


1866 | इलाहाबाद लखनऊ | उत्तर प्रदेश 
 '2.आन्धर हैदराबाद आन्ध्र प्रदेश 
3. बम्बई महाराष्ट्र महाराष्ट्र 
4. कलाकत्ता कलकत्ता पश्चिमी बंगाल और 


अण्डमान तथा निकोबार 
द्वीपसमूह 


आसाम, मणिपुर, नाणा- 
लेंड, त्रिपुरा, मेघालय, 
मिजोरम, अरुणाचल 


गोहाटी 


| अहमदाबाद 
| शिमला 

श्रीनगर 
1956 | एर्नाकुलम केरल तथा लक्षद्वीप 
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i ॐ . ग्वालियर ` | मध्य प्रदेश ` 
तथा इन्दौर 


11. मध्य प्रदेश 


12. मद्रास मद्रास तमिलनाडु तथा पाण्डि- 
चेरी . 

13. मैसूर बंगलोर कर्णाटक 

14. उड़ीसा उड़ोसा 

15. पटना ` - बिहार 

16, पंजाब और पंजाब, हरियाणा तथा -. 
हरियाणा चण्डीगढ़ य 

17. राजस्थान 'राजस्थान न 

18. सिक्किम सिक्किम 


उच्च न्यायालय का संगठन (रचना) न्यायाधीशों की संख्या. 
उच्च न्यायालय का गठन एक मुख्य न्यायाधीश तथा कुछ अन्य न्यायाधीशों द्वारा होता 
है। किसी उच्च न्यायालय में कितने न्यायाधीश होंगे, इसका निर्णय राष्ट्रपति करता है। 
न्यायालय की स्थिति, कार्य तथा प्रादेशिक क्षेत्र के अनुसार विभिन्न उच्च न्यायालयों के न्याया- 
धीशों की संख्या अलय-अलय होती है! उदाहरण के लिए, इलाहाबाद उच्च न्यायालय में 
न्यायाधीशों की कुल स्वीकृत संख्या 60 है। इसमें से 44 न्यायाधीश स्थायी तथा 16 अतिरिक्त 
न्यायाधीश होते हैं, जवकि कलकत्ता उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 37 है। 
कार्य की अधिकता के कारण. उच्च न्यायालय में कुछ समय के लिए अस्थायी न्याया- 
धीशो की नियुक्ति की जाती है ।.ये अस्थायी न्यायाधीश एक या दो वर्ष के लिए नियुक्त किये 
जाते हैं। भं 
संविधान के 224वें अनुच्छेद के अनुसार मुख्य न्यायाधीश "राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति 
लेकर उपयुक्त व्यक्ति को 'तदर्थ न्यायाधीशः (५१10० 1008० ) के पद पर कार्य करने के लिए 
आमन्त्रितं कर सकता है । 
न्यायाधीशों को नियुक्षि---उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियत राष्ट्रपति 
सर्वोच्य न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश तथा सम्बन्धित राज्य के खुज्यपाल के परामर्श से 
करता है। , 
, 'उच्च न्यायालय फे अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता हैं। इनकी 
नियुक्ति में राष्ट्रपति भारत के सर्वोच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश तथा राज्य के राज्यपाल 
| के अतिरिक्त उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की भी सलाह लेता है | Ee 
संसद उच्च न्यायालय के संगठन में परिवर्तन कर सकती है। इस प्रकार राज्य के कि ; 
विघान-मण्डल को उच्च-न्यायालय कें संगठन में परिवर्तन करने का अधिकार नहीं र | व 
,_ उणच न्यायालय के व्यायाधीशों की योग्यताएँ--उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद | | 
पर नियुक्त होने वाले व्यक्ति में अग्रलिखित योग्यताओं का होना आवश्यक है-- 
1. वह भारत का नागरिक हो । ब 
2. बह कमः्से-कम 10 वर्ष तक भारत के किसी क्षेत में न्याय-सम्बन्धो पद परकार्य 
कर चुका हो अथवा एक या एक से अधिक उच्च न्यायालय का लगातार वष / i 
तक अधिकता रह चुका हो । 2.5 आ 
यदि कोई व्यक्ति न्यायिक पद तथा अधिवक्ता दोनों कार्यों को मिलाकर दस वर्षका | 
अनुभव रखता हो, तो वह न्यायाधीश नियुक्त होने के योग्य माना जाथगा । : 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. . Fe | 


| > 
टे 


नी 


२०३2. 
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3. वह अंस कमक ही" Vet and eGangotri : ; 


Ty 42वें संशोधन दवारा नई योग्यता का समावेश-संविधान के 42वें संशोधन अधिनियम 
है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर नियुक्ति के लिए निम्नांकित प्रावधान. 


1. ऐसा कोई व्यक्ति उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किया जा सकता 
है जो 10 वर्ष तक किसी न्यायाधिकरण के सदस्य के पद पर रह चुका हो या संघ 
या राज्य के अधीन कोई ऐसा पद धारण कर चुका हो जिसमें विधि का विशेष ज्ञान 
अपेक्षित हो। | 

2. ऐसा व्यक्ति जो राष्ट्रपति की दृष्टि में सुविख्यात न्यायशास्त्री है, भी उच्च 

' न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर नियुक्त हो सकता है। 
उच्च न्यायालय के न्यायाथोशों का वेतन--संविधान के 54भथ्रं संशोधन अधिनियम के 
अजुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन में वृद्धि की गई है। इस संशोधित व्यवस्था 
के अनुसार मुख्य न्यायाधीश को 9,000 रुपये प्रति माह वेतन तथा 500 रुपये प्रति माह भत्ता 
व्य न्यायाधीशों को 8000 रु० प्रति माह वेतन तथा 300 रुपया प्रति माह भत्ता 
1 1 है। . | ) 
las, अवकाश-आप्ति के बाद मुख्य न्यायाधीश को 54 हज़ार र० तथा अन्य न्यायाधीशों कों 
/ 8 हजार स्पष्ट वाषिक पेंशन के रूप में मिलता है। 

र, संसद को कानून द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन में वृद्धि करने या परि- 
वर्तन करने का अधिकार है। किन्तु किसी भी न्यायाधीश के वेतन, भत्ते आदि में उसकी पदावधि 
के अन्तगंत कटौती. नहीं की जा सकती । उच्च न्यायालय (साथ ही सर्वोच्च न्यायालय) के 
न्यायाधीशों के वेतन में केवल एक स्थिति में कटौती की -जा सकती है और वह तव जबकि 

र वित्तीय संकटकाल की घोषणा दी जा चुकी हो और वित्तीय संकटकाल के प्रावधान लागू हों। | 

Mr न्यायाधीशों का स्थानान्तरण--संविधान के अनुच्छेद 222 के अनुसार राष्ट्रपति 

' _ सर्वोच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाशीश के परामश से उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को 
एक उच्च न्यायालय से दुसरे उच्च न्यायालय में स्थानान्तरित कर सकता है। सामान्यतया 
_ स्थानान्तरण के नियम को अपनाया नहीं जाता, किन्तु विशेष परिस्थितियों में स्थानान्तरण के 

' नियम को अनेक अवसरों पर अपनाया गथा है। 


इधर यह मांग बल पकड़ती जा रही है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश निष्पक्ष रूप / 


 सेकायंकर सके, इसलिए उनका स्थानान्तरण होना चाहिए । 


से सम्पन्न हो, इस दृष्टि से अवकाश-प्राप्त न्यायाधीशों की वकालत पर प्रतिवन्ध लगाया गया 
: हैं| संविधान के अनुच्छेद 220 के अनुसार उच्च न्यायालय का . कोई भी स्थायी न्यायाधीश 


“9 न्यायाधीशों द्वारा शपथ-प्रहण- प्रत्येक न्यायाधीश नियुक्ति के उपरान्त तथा पद ग्रहण 
करने के पूर्व राज्यपाल या राज्यपाल द्वारा इस दृष्टि से नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति के सामने एक | 
शपथ ग्रहण करता हे । इस शपथ में वह यह प्रतिज्ञा करता हैं कि वह भारत के संविधान के प्रति 
5 श्रद्धा तथा निष्ठा रखेगा ओर सम्यक्‌ प्रकार से एवं अद्धापुवंक अपनी योग्यता, ज्ञान तथा विवेक | 

` से अपने कतंव्यो का भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना पालन करेगा तथा संविधान एवं | | 
' कानून की मर्यादा को बनाए रखेना। | न 
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उच्च न्यायालय का कार्य-केस्-सामान्यतया उच्च न्यायालयः का मुख्य कार्य-केन्द्र उस 
राज्य की राजधानी में होता है। किन्तु कुछ राज्यों में ऐसा नहीं है। उदाहरण के लिए, उत्तर 
प्रदेश में उच्च न्यायालय का मुख्य कार्य-केन्द्र इलाहाबाद में है। इसकी एक शाखा लखनऊ में 


स्थापित है। 
उच्च न्यायालय का अधिकार और कार्यक्षेत्र 


उच्च न्यायालय को अपने क्षेत्र के अन्तर्गत महत्वपूर्ण न्यायिक अधिकार प्राप्त हँ । 
इन्‌ ह तथा उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार का अध्ययन हम निम्नलिखित रूप में कर 
सकते हैं - ः : 

1. प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार ( Original jurisdiction) 

2: अपीलीय क्षेत्राधिकार (Arpellate jurisdiction ) 

3. प्रशासकीय क्षेत्राधिकार (Administrative jurisdiction) 

4. अभिलेख न्यायालय के रूप में.कार्य (4 Court of Record) 


1. उच्च न्यायालय का प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार 


उच्च न्यायालय के प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार से आशय उस क्षेत्राधिकार से है जिसके . 
अनुसार कि कोई विवाद उच्च न्यायालय में प्राथमिक स्तर पर विचारायं प्रस्तुत हो सकता है। 

उच्च न्यायालय के प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत मुख्यतया निम्नलिखित प्रकार के 
विवाद आते हैं-- 

1. संविधान-सम्वन्धी 

2. मोलिक भधिकार-सम्बन्धी 

3. अन्य अघिकार-कषेत्र द 

(क) संविधान-सम्बन्धी--उच्च न्यायालय के समक्ष प्रायः ऐसे विवाद आते हुँ जिनमें | 
कि संविधान की व्याख्या-सम्बन्धी प्रश्‍न निहित होता है। इस प्रकार के विवादों को सुनवाई ` 
नीचे की अदालतों में नहीं हो सकती । 5 0:02. 

इस दृष्टि से उच्च न्यायालय राज्य-विधान-मण्डल द्वारा पारित किसी ऐसे कानून को... 
अवेध घोषित कर सकता है जो संविधान के प्रावधानों के प्रतिकूल हो । इसके अतिरिक्त संविधान | 

` की व्याख्या की दृष्टि से महत्वपूर्ण विवादों को सर्वोच्च न्यायालय में भेजने को. अनुमति प्रदान 

कर सकता है ।? 


1. लखनऊ शाखा के पूणं क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत अवध के 9 जिले आते हैं।इन जिलों 
में लखनऊ, रायबरेली, सीतापुर, खीरी; उन्नाव, हरदोई, बाराबंकी, बहराइच और गोंडा | 
आते हैं। - त हळ 

इसके अतिरिक्त फैजाबाद, सुल्तानपुर और प्रतापगढ़ जिलों के विवाद पर लखनऊ 5 
शाखा भी विचार कर सकती है और इलाहाबाद भी। शेष. अन्य जिलों के मुकदमों ह.” < 


इलाहाबाद के उच्च न्यायालय में ही विचार होगा । र डर 
इधर पश्चिमी जिलों के नागरिकों की सुविधा के. लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट को एक 
शाखा की मेरठ में भी स्थापना करने की माँग को जाती रही है। ` 
2. 42वें संशोधन अधिनियम (1976) में यह व्यवस्था की गई थो कि राज्य के किसी 
कानून की संवेधानिक वैधता पर विचार करने sR उच्च न्यायालय के कम-से-कम पाँच | 
- न्यायाधीशों की त्यायपीठ (बेंच) का होना अनिवायं है । किन्तु 43वें संशोधन अधिनियम दारा 
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(ख) मौलिक अधिकार-सम्बन्धी-मौलिक अधिकारों की दशा में भी उच्च न्यायालय 
को महत्वपुर्ण अधिकार प्राप्त हैं। संविधान के अनुच्छेद 226 के अनुसार उच्च न्यायालय को 
. मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए विविध पर के लेख, आदेश या रिट जारी करने का 
' अधिकार है। ये 'रिट' इस प्रकार हैं : (1) बन्दी-प्रत्यक्षीकरण, (2) परंभादेश, (3) प्रतिषेव. 
` लेख, (4) अधिकार-पृच्छा तथा (5) उत्पेषण-लेख । 
(ग) अन्य मोलिक अधिकार-क्षेत्र -उपर्यृक्त क्षेत्राधिकार के अतिरिक्त उच्च न्यायालय 
को निम्नांकित मामलों में भी प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार प्राप्त है-- 
1. विवाह-कानून तथा विवाह-विच्छेद-विषयक विवादों से सम्बन्धित मामले । 
2, नाबालिग, पागल या अपरिपक्व मस्तिष्क फे व्यक्तियों के संरक्षक नियुक्त करने तथा 
वसीयतनामा-विपयक मामले । 
3. वे सब मामले जो भारतीय संविधान लागू होने के पूवं किसी उच्च .न्यायालय के 
प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आते थे। - 


.2. अपीलीय क्षेत्राधिकार | 
अपीलीय क्षेत्राधिकार से आशय उस क्षेत्राधिकार से है जिसमें उच्च न्यायालय नीचे के 
न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध अपीलें सुनता है । उच्च न्यायालय फे अपीलीय क्षेत्राधिकार के 


` मुख्यतया दो पक्ष हैं _ 
4 ह (क) दीवानी-सम्बन्धी अपीलीय क्षेत्राधिकार 
(ख) फोजदारी-सम्बन्धी अपीलीय क्षेत्राधिकार 
(क) दीवानी-सम्बन्धो अपीलोय क्षेत्राधिकार--दोवानी जपोलीय क्षेत्राधिकार के 
अनुसार उच्च न्यायालय को उन मामलों की अपील सुनने का अधिकार है जिनकी धनराशि 
दस हजार रुपये से अधिक है। र 
इस प्रसंग में यह स्मरण रखना आवश्यक है कि उच्च न्यायालय में अपील. किसी 
प्रक्रिया के प्रश्‍न पर की जा सकती है, तथ्य के प्रश्न पर नहीं । इसी प्रकार दीवानी मामलों में 
अपील के दो रूप हो सकते हैं: पहली अपील और दूसरी अपील । पहली अपील तभी की जा 
सकती है जब कि मूल निर्णय सिविल जज का हो तथा उसकी न्यूनतम मालियत दस हजार रुपये! 
हो । दुसरी अपील तब की जा सकती है जव मूल निर्णय मुंसिफ द्वारा हो एवं उसके विरुद्ध निम्न 
अदालत में ही एक बार अपील को सुनवाई हो चुकी हो । ऐसे निर्णय के विरुद्ध द्वितीय अपोत 
तभी सम्भव है जब कोई गहन कानूनी प्रश्‍न निहित हो, अन्यथा नहीं । । 


आयकर, विक्रीकर तथा राज्य-करों से सम्बन्धित अपीलें उच्च न्यायालय में की 
सकती हैं। राजस्व-सम्वन्धी मामलों तथा भूमि:अधिग्रहण-सम्बन्धी मामलों की अपीलें भी इसके 
क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आती हैं। ; 
इलाहाबाद, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास और पटना के उच्च न्यायालयों में प्रारम्भिक तथा 
' अपील्लीय क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत किसी एक न्यायाधीश द्वारा दिए गए निर्णय के विरुद्ध उच्च 
न्यायालय में पुनः अपील की जा सकती है। 
(ख) फोजदारी-सम्बन्धो अपीलीय क्षेत्राधिकार-फोजदारी-सम्वन्धी मामलों में जिन | 
 त्यायिक निर्णयों के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है, वे इस प्रकार हैं-- 
` 1. जब निर्णय किसी सेशन न्यायालय ने दिया हो एवं निर्णय सत्र न्यायाधीश अथवा | 
दग अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश का हो | सहायक सत्र न्यायाधीश के निर्णय के विरुद | 
` अपील की सुनवाई सत्र न्यायाध्वीश करता है, उच्च न्यायालय नहीं। यया | 
` 2.जब भारतीय दण्ड संहिता की धारा 124 (क) के अन्तर्गत किसी जिला र 
ले०दम$ हि हो. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. हा | 
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3, जब स॒त्र न्यायाधीश अथवा अतिरिक्त सत्त न्यायाधीश अपीलार्थी,.को सृत्युदण्ड 
अथवा कारावास से दण्डित करे। ¢ 
4. जब इन्हीं अदालतों द्वारा जमानत-जब्ती का आदेश हो। 


3. प्रशासकीय क्षेत्राधिकार 
1. प्रशासकीय क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत उच्च न्यायालय मुख्यतया निम्नांकित कार्य 
करता है-- - 

1, उच्च न्यायालय अपने अंधीनस्थ न्यायालयों की जाँच कर सकता है तथा उनके 
कार्शूज-पत्नो को मेंगवाकर देख सकता है। 

2, उच्च न्यायालय अपने नीचे के न्यायालयों को संचालित करने के लिए नियम- 

` निर्माण करता है। न 

3. उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ किसी भी भ्यायालय के मुकदमो को वहाँ से 
हटाकर दूसरे न्यायालय में भेज सकता है । 

4. उच्च न्यायालय अपने कतिपय अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति करता 
है। इस प्रसंग में यह स्मरण रखना आवश्यक है कि उच्च न्यायालय के अधिकारियों 
और कर्मचारियों की नियुक्ति की दशा पें राज्यपाल को भी कुछ अधिकार प्राप्त 
हैं। वह लोकसेवा आयोग से परामर्श लेने का आदेश दे सकता है। 

5, उच्च न्यायालय वकीलों, अधिवक्ताओं तथा बैरिस्टरों की फीस निश्चित करता है । 
उच्च न्यायालय द्वारा. निर्धारितः फीस के अनुसार ही वकीलों को फीस लेने का 
अधिकार होता है, उससे अधिक नहीं. ; ; 


4. अभिलेख न्यायालय के रूप में कार्य 

संविधान के अनुच्छेद 215 के अनुसार प्रत्येक उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है ।' 
अभिलेख न्यायालय (९००४.० १७८०१३) होने के नाते उच्च न्यायालय के निर्णयों को 
साक्ष्य या प्रमाण के रूप में अन्य न्यायालयों में प्रस्तुत किया जा सकता है ! इसके अतिरिक्त 
उच्च न्यायालय अपने विदद्ध मानहानि के क की सुनवाई कर सकता है तथा अपमान के . 
लिए अपराधौ व्यक्ति को दंडित कर्‌ सकता है। 

उच्च न्यायालय के-क्षेत्राधिकार को हम संक्षेप में निम्नलिखित रेखाचित्र के रूप में रख 
सकते हैँ-- ` ३६ Se 
उच्च न्यायलय के क्षेत्राधिकार ४-2 


प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार. अपीलीय क्षेत्राधिकार प्रशासकीय क्षेवाधिकार अभिलेख न्यायालय 
के रूप में कायं 


टि 0 


संविधान-सम्बन््री मौलिक अधिकार-सम्वन्धी अन्य अधिकार 
rman 


1. अभिलेख न्यायालय से आशय उस त्यायालय से होता है जिसके लेख प्रामाणिक क ग ० णिक | 
और महत्वपूर्ण माने जाते हें । ऐसे त्यायालय को मानहानि के.लिए दंड देने का भी अधि 
होता है | C-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. °. | 
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उच्च न्यायालय के कमचारी और अधिकारी 


मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों के अतिरिक्त प्रत्येक उच्च न्यायालय के 
कार्यालय की व्यवस्था के लिए अन्य अनेक अधिकारी और कमंचारी होते हैं। इस पदाधिकारियों 
में सर्वोच्च पदाधिकारी “रजिस्ट्रार' कहलाता है। रजिस्ट्रार की सहायता के लिए सहायक 
रजिस्ट्रार, उप-रजिस्ट्रार आदि होते हैं। इसके अतिरिक्त अन्य अनेक अधिकारी और कर्मचारी 
होते हैं। 


उच्च न्यायालय के प्रशासन-सम्बन्धी कार्यो तथा अधीनस्थ न्यायालयों के नियन्त्रण का 
` मुख्य कायं एक न्यायाधीश को सौंप दिया जाता है। इस न्यायाधीश को प्रशासकीय न्यायाधीश 
_ (Administrative Jude) कहते हैं । 


उच्च न्यायालय की स्वतंत्रता के लिए प्रावधान 


उच्च न्यायालय की स्वतंत्रता के लिए अनेक प्रावधान हैं। इन प्रावधानों को संक्षेप में 
हम अग्रलिखित रूप में रख सकते है-- 
ts 1. उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति न्यायिक योग्यता कें आधार पर होती 
रि है। नियुक्ति का अधिकार राष्ट्रपति को है जो इस अधिकार के प्रयोग में भारत के. 
र ल... प्रधान न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा राज्य के राज्यपाल की 
6 सलाह लेता है। र द 
` > उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को निश्चित वेतन, भत्ते तथा सुविधाएँ मिलती हैं। 
उनके वेतन में सामान्यतया उनके कार्यकाल में कोई कटौती नहीं को जा सकती । 
3. उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन तथा सेवा-शर्तो के विषय में कानून और 
नियम बनाने का अधिकार विधान-मण्डल को नहीं है। यह अधिकार संसद को है। 
4. उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतना तथा भत्ते आदि. भारत की संचित निधि 
ग जाते हैं। राज्य विधान-मण्डल को इस निधि पर मतदान का अधिकार 
नहीं है । 
5. उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के निर्णयों या कार्यों के सम्बन्ध में विधान-मण्डल में 
वाद-विवाद नहीं हो सकता है। इस दृष्टि से उच्च न्यायालय को विधान-मण्डल के 
Ro प्रभाव से मुक्त करने का प्रयास किया गया है। 
॥ 6, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल लम्बा है। वे 62 बृष की अवस्था 
Pi, तक अपने पद पर वने रहते है । अवकाश-प्राप्ति के बाद उनको समुचित पेंशन की 
` व्यवस्था की गई है। 
. उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अवकाश-प्राप्ति के बाद उस न्यायालय में वकालत नहीं 
कर सकते जहां वे न्यायाधीश के रूप में कायं कर चुके हैं। 
2 उच्च न्यायालय ने अपनी स्वतन्त्रता और निष्पक्षता की रक्षा करने की दिशा में जो 
किए हैं, उसके साक्षी उसके द्वारा दिए गए अनेक ऐतिहासिक निर्णय हैं। 


उच्च न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालय 
_ उत्तरप्रदेश में जिला-स्तर या जनपद-स्तर पर न्याय-व्यवस्था 


` सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के संगठन और शक्तियों के अध्ययन से यह 


5०7०) का प्रावधान किया है। सर्वोच्च न्यायालय इस एकात्मक न्याय-व्ययस्था 
च अंग है । सर्वोच्य न्यायालय या, उत, पातीचे राज्यों के 


ain. Panini Kany; 3 


हो जाता है कि भारतीय संविधान ने देश में एक एकात्मक न्याय-व्यवस्था (17०7००५ K 
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उच्च न्यायालय के. नीचे उसके अधीनस्थ न्यायालय आते हैं। उच्च . न्यायालय की 
, अधीनस्थ न्याय-व्यवस्था को जानते के. लिए हमें प्रदेश के जनपद-स्तर या जिला-स्तर के न्याया- 
लयीं पर दृष्टि डालनी आवश्यक है। 
श कीः सूविधा की दृष्टि से जिने की न्याय-व्यवस्था को हम तीन प्रमुख वर्गों में | 
रख सकते हैं-- 


1. दीवानी न्यायालय .- 
2. फोजदारी न्यायालय 
3. माल-सम्बन्धी न्यायालय 


दीवानी अथवा व्यवहार न्यायालय (८४! C०७८5) 


दीवानी धनराशि, चल या अचल सम्पत्ति से सम्बन्धित पारस्परिक व्यवहार-सम्बन्धी . - 
विवाद दीवानी न्यायालयों के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आते हैं। इस प्रकार के विवादों में (जैसा' 
कि प्राय: अन्य विवादों में भी होता है) दो पक्ष होते हैं : वादी तथा प्रतिवादी । वादी अभियोग 
चलाता है और प्रतिवादी अपने बचाव में अपनी सफाई प्रस्तुत करता है। जिले में दीवानी न्याय- 
व्यवस्था के संगठन का सर्वोच्च या शीर्षस्थ न्यायालय जिला न्यायाधीश का न्यायालय होता है। 


उसके नीचे क्रमशः खफीफा न्यायालय, दीवानी न्यायाधीश, मुंसिफ तथा न्याय पंचायतें होती हैं । - 
जिला न्यायायीश--प्रत्येक जिले में एक जिला न्यायाधीश (कली 1००४०) होता. | 
है। जिले में दीवानी मामलों का यह मुख्यतम न्यायाधीश होता है। इसे प्रारम्भिक तथा अपीलीय * 
दोनों प्रकार के विवादों की सुनवाई का अधिकार होता है। 9 र 
जिला न्यायालय को दस हजार रुपये के ऊपर तक के विवादों की प्रारम्भिक सुनवाई फा 
अधिकार होता है । इसके अतिरिक्त यह 10,000 रु० दरक के मुल्य के या उससे ऊपर के विवादों 
की अपीलों की सुनवाई करता है। ये अपीलें नीचे के न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध की जाती 
हैं। यह्‌ सहायक सत्र न्यायाधीश के विरुद्ध अपील सुन सकता है। 
न्याय-सम्वन्धी कार्यों के अतिरिक्त जिला न्यायाधीश नाबालियों तथा पागलों के अभि- 
भावकों की नियुक्ति तथा उनकी सम्पत्ति का भी प्रवन्ध करता है । नीचे के न्यायालयों को जाँच 
` का कार्य भी यही करता है । 
जिला न्यायाधीन को सेशन्स जज भी कहा जाता है। सेशन्स जज के खूप में बह ` 
फौजदारी-विषयक विवादों की सुनवाई करता है। इस प्रकार जिला न्यायाधीश को “हिस्टरिक | 
तथा सेशन्स जज' कहते हैं। जिला न्यायाधीश की नियुक्ति राज्यपाल न्यायालय के परामशंसे | 
करता है। 3 
कभी-कभी कार्य की अधिकता होने पर जिले में अतिरिक्त, संयुक्त अथवा सहायक जिला . क 
न्यायाधीश की भी नियुक्त की जाती है। लोगों को जिला न्यायाधीश के समान अधिकार प्राप्त | 


होते हैं। 6 
दोवानी न्यायाधोश,((0101 7048०)--जिला न्यायाधीश के नीचे दीवानी न्यायाधीश 
तथा उपन्यायधीश का न्यायालय होता है। न्यायालयों के त्यायाधीशो के नियुक्ति-सम्बन्धी ' न 
नियमों का निर्णय राज्यपाल करता है,. किन्तु वह इस सम्बन्ध में राज्य के लोकसेवा-आयोग | § 
की सहायता लेता है । दीवानी न्यायाधीश की पदोन्नति, स्थानान्तरेण (तबादला) तथा अवकाश | 
आदि का अधिकार उच्च न्यायालय का है। इन न्यायाधीशों का अधिकार-क्षेत्र जिला न्यायाधीश | 
के समान ही होता है । जिला न्यायाधीश की भाँति दीवानी न्यायाधीशों के निर्णय के विरुद्ध 
उच्च न्यायालय में अपील की जाती हैं। इन्हें 5001 रपये से लेकर 1,00000 रुपये तक. के दीवान 
मुकदमों की सुनवाई का अधिकार रहता हे! । पर 
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कर लावीत भारतीय संविधान और, ताप टिक तीज 


व लघुवाद या खफोफा न्यायालय ($721! C2५९5 C०५7४) --वरिष्ठ तथा अभिज्ञ | 
दीवानी न्यायाधीशको जज खफीफा पद पर नियुक्त किया जाता है । उन्हें तुच्छ दीवानी वादो |- 


को सरसरी तौर पर सुनकर निर्णय देने का अधिकार होता है। उन्हें 5000 रु० तक के विवादों | 
को सुनने का अधिकार होता है। 


हक... सि मुन्सिफ मेशिस्ट्रेट (\Munsif Magistrate )--दीवानी' न्यायाधीश के नीचे मुंसिफ | 

_ मैजिट्रेंट का न्यायालय होता है। मुंसिफ मैजिस्ट्रेट की नियुक्ति राज्यपाल लोकसेवा आयोग की 

_ सिफारिशों के अनुसार करता है। . 

मुंसिफ मैजिस्ट्रोट को1,0000 रुपये तक के विवादों की सुनवाई का अधिकार होता है। 

` कुछ मुंसिफ मैजिसटर टो को उच्च स्यायालय10,000 से ऊपर के विवादों को सुनने का अधिकार दे 
सकता है। इनके निर्णयों के विरुद्ध अपीलें जिला न्यायाधीश के न्यायालय में होती है । इन्हें स्वतः 

क ` अपीलें सुनने का अधिकार नहीं होता। 
ह. न्याय पंचायते-प्रदेश की ' न्याय-श्युंखला की लवुतम कड़ी ग्रामीण अंचलों में बिखरी 

` हुई न्याय पंचायतें होती हैं। न्याय पंचायतों की 500 र० तक के विवादों पर विचार करने का 

'अधिकार होता है। न्याय पंचायतों के निर्णय के विरुद्ध अपील का अधिकार नहीं होता । न्याय 
पंचायतों में वकीलों को भी पैरवी करने का अधिकार नहीं होता । 


दीवानी न्यायालय के संगठन तथा क्षेत्राधिकार को हम अगली तालिका द्वारा संक्षेप में. 
_ इस प्रकार रख सकते हैं-- 


दीवानी न्यायालय का संगठन ओर केद्राधिकार 


जि कळक न्यायालय का नाम क्षेत्राधिकर 


ऱ्य जिला न्यायाधीश (डिस्ट्रिक्ट जज) ` दस हजार उपये से ऊपर के मामलों 


की प्रारम्भिक सुनवाई तथा नीचे के न्याया- 
लयो के निर्णय के विरुद्ध अपीलें । है 

>001 रुपये से एक लाख रुपये तक 

के विवादों की अपीलें | इनका अधिकार-क्षेत्र | 

जिला न्यायाधीश के बराबर ही होता है। | 

दस हजार रु० तक के विवादों की . 


2. अतिरिक्त न्यायाधीश तथा दीवानी 
न्यायाधीश (सिविल जज) ` 


सुनवाई। 

पाँच हजार ₹० तक के विवादों की शै 
सुनवाई। E 
500 रुपये तक के विवादों को सुनवाई। * 


जदारी न्यायालय (गंगा Courts) 


जनपद या जिले के स्तर पर न्याय-संगठन की दुसरी महत्वपूर्ण व्यवस्था फोजदारी 

की है। फोजदारी न्यायालय लड़ाई-झगड़े, मारपीट, हुत्या, जालसाजी आदि के 

को सुनते है । प्रत्येक जिले में एक फौजदारी न्यायालय होता है। उसके. नीचे फौजदारी 
यायः Sl में फौजदारी न्यायालय के संगठन के मुख्यः पक्षों को हम 
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1, सत्न न्यायालय या सेशन्स जज (9९507'5 उप02९७)--जिला स्तर पर फौजदारी 
का संबसे बड़ा न्यायालय सत्र न्यायाधीश का न्यायालय होता है। वही जिला न्यायाधीश तथा 
सद्र न्यायाधीश भी होता है। जब वह फौजदारी विवादों को सुनता है तो'सेशन्स जज कहलाता 
है और जव दीवानी मामलों को सुनता है तो जिला न्यायाधीश कहलाता है। 
सत्र न्यायाधीश को प्रारम्भिक तथा अपीलीय दोनों प्रकार के क्षेत्राधिकार प्राप्त हॅ) 
प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत हत्या, डकती एवं सत्र न्यायालय के प्रसंज्ञान से सम्बन्धित 
अन्य मुकदमे, जैसे म्भीर अपराधों पर विचार होता है। जहाँ तक अपीलीय क्षेत्राधिकार का 
प्रश्न है, उसके न्यायालय में दण्डाधिकारी के अपोलीय निर्णयों के विरुद्ध अपीलें की जाती हैं। 
सेशन्स जजों की सहायता के लिए जिले में अतिरिक्त तथा सहायक सत्न न्यायाधीश 
(सेशन्स जज) होते हैं । 
इन सत्न न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यंपाल उच्च न्यायालय की सहमति से करता है। 
इस पद पर दो प्रकार की नियुक्तिय़ां होती हैँ: एक तो नीचे के मुन्सिफ मैजिस्ट्रेट की पदोन्नति 
कर दी जाती है, दूसरे सात-वर्ष तक वकील या अधिवक्ता के रूप में कार्य करने. वाले व्यक्ति भीः 
नियुक्त किये जाते हैं। सेशन्स जज को मृत्यु-दण्ड देने तक का अधिकार होता है । ; 
2, प्रथम श्रेणी का दण्डाधिकारी (पऽ! (1855 1572४०) सेशन्स जज के नीचे 
प्रथम श्रेणी के दण्डाधिकारी (1४४४९5४7०४४) होते है । सामान्यतया जिलाधीश प्रथम श्रेणी का 
दण्डाधिकारी होता है । उसे 5,000 रुपये तक का जुर्माना तथा तीन वर्ष तक को सजा देने का 
अधिकार होता है । ; 
3. द्वितीय न्यायिक दण्डाधिकारी--द्वितीय श्रेणी के दण्डाधिकारी को एक वर्षे तक का 
कारावास व 1000 रुपये तक का जुर्माना करने का अधिकार होता है । 
4. विशेष स्पाथिक दण्डाधिकारी-बड़े नगरों में अवैतनिक दंडाधिकारियों का भी 
प्रावधान है। ये लोग सेशन्स जज के नीचे रहकर फौजदारी के विवाद सुनते हैं । 


5, न्याय पंचायत --न्याय पंचायतें छोटे-छोटे फौजदारा विवादों को सुनती हैं । इन्हें न 


100 रुपये तक जुर्माना करने का अधिकार होता है। 
फौजदारी न्यायालय के संगठन को तालिका के रूप में इस प्रकार रख सकते हैं-- . . 
फौजदारी न्यायालय के संगठन | 


म अधिकार-केत् 

1.: स्र न्यायाधोश (सेशन्स जज) मृत्यु-दंड देने का अधिकार 
2, प्रथम श्रेणी का दंडाधिकारी तीन वर्ष तक का कारावास और 
5000 ₹० तक जुर्माना 


3 द्वितीय श्रेणी का दंडाधिकारी 
1000 ₹० तक जुर्माना 


4, न्याय पंचायत 
नहीं है। केबल 100 रुपये तक का जुर्माना 
ह कर सकते हैं। के यी 
राजस्व न्यायालय १ 


राजस्व परिचय - राज्य की न्यायिक संग्ठन-श्रृंखला की अन्य महत्वपूर्ण कड़ी “राजस 
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एक वर्ष तक का कारावास बोर 


र] 9 कक 
कारावास का दंड देने का अधिकार | 


परिषद' है जो प्रशासनिक शब्दावली में राजस्व पटल या 'बोर्ड आँव रेवेन्यू' (Boe द 


ह. 


IT 29 ०७०००. ती भारतीय संविधान और नागरिक जीवन and eGangotri 
' २९४००८९) कहलाता है। जैसा कि उसके नाम से स्पष्ट है, राजस्व न्यायालय का प्रमुख ओर 
एकमात्र कार्यक्षेत्र राजस्व-विषयक विवाद या माल-सम्बंधी मुकदमों सी सुनवाई है। इसमें 
. तीचे की अदालतों की अपीलों पर सुनवाई होती है।. 
पळ आयुक्त ((८०॥॥1551जा2)--राजस्व या मालगुजारी को दृष्टि से सारा राज्य 
कई कमिश्नरियों में विभक्त कर दिया जाता है। प्रत्येक कमिइनरी में कई जिले होते हैं। 
` कमिश्तरीका प्रधान आयुक्त यां कमिशनर कहलाता है। कमिश्नर जिलों के शासन की देखभाल 
` करता, अनने क्षेत्र.में मालगुजारी वसुल करवाता तथा माल-सम्बंधी मुकदमों पर विचार करता 
___ है। कमिशनर जिलाधीश के फैसलों के विरुद्ध सुनवाई करता है। आयुक्त के द्वारा दिये गये 
11४४ के विरुद्ध राजस्व परिषद में अपीलें को जाती है। 
Me जिलाधीश (District (०९०४०) --मालगुजारी-विषयक जिले के मामलों की 
सुनवाई जिलाधीश के न्यायालय . में होती है । उसकी सहायता के लिए अतिरिक्त जिलाधोश, 
. सहायक जिलाधोश आदि अधिकारी होते हैं। न 
_५ सब-डिविजनल आफिंसर'(Sub-divisional officer, S.D.O. )-अत्येक. जिला कई 
` _प्ररगनों (50७-तांशंडलाड) में बेटा होता है। ये जिलाधीश के अधीन रह कर कार्य करते हैं। 


हि `` उत्तर प्रदेश की न्याय-व्यवस्था--एक दृष्टि 


उच्च न्यायालय 


उच्च न्यायालय ` ` उच्च न्यायालय 
जिला न्यायाधीश का सेशन जज का न्यायालय राजस्व परिषद 
न्यायालय - $$ म यी; 
क [. प्रथम श्रेणी का दं आयुक्त (कमिश्नर) का 
दीवानो न्यायाधीश न्यायालय 
_ (सिविल जज) का द्वितीय श्रेणी का दंडाधिकारी | 
. _ न्यायालय े जिलाधीश (कलेक्टर) का 
य: । विशेष न्यायिक दंडाधिकारी' ` न्यायालय 
५ मुंसिफ का न्यायालय 4 डं 
J न्याय-पंचायत डिप्टी कलेक्टर का 
न्यायालय . 
तहसीलदार का न्यायालय 
नायब तहसीलदार 
का न्यायालय 


ह ल उ 
हि तहसोलदार- प्रत्येक परगना तहसीलो में बटा होता है। तहसील का प्रधान तहसीलदार 
ह का मुख्य कार्य तहसील में शान्ति-व्यवस्था बनाए रखना, तहसील की मालगुजारी 


अ के मालगुजारी-विषयक विवादों पर विचार करना होता है। 


"ह सोक ह तिदित रूप में रख. अ 


राज्य की न्याय-व्यवस्था : उच्च न्यायालय तथा अधीनस्थ न्यायालय 
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कमिएनरी के निर्णयों के विरुद्ध अपीलों को 
सुनवाई। न 
जिलाधीश के निणेयों के विरुद्ध अपोलो पर 

त्रिचार। 


न्यायालय 


राजस्व परिषद 


आयुक्त (कमिश्नर) 


जिलाधीश तहसीलदार के निणंयों के विरुद्ध अपीलो पर 
विचार । 
तहसीलदार मालगुजारी की वसूली तथा मालगुजारी- 


> विषयक छोटे मामलों पर विचार। 
SS उत5जः 
लघु और अति लघु प्रश्‍न और उनके उत्तर 

लघ प्रश्‍न और उनके उत्तर 
प्रश्‍न 1--उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद पर नियुक्त होने के लिए व्यफ्त में क्‍या 


योग्यताएं होनी चाहिए । 
> ( fF वह भारत का नागरिक हो ५ (2) उसकी आयु 62 वर्ष से कम हा। (3) 
एक से अधिक उच्च न्यायालयो में दस वर्षों तक बकालत कर चुक्रा हो । (4) भारत के र 
किसी भी न्यायालय में कम-से-कम दस वर्ष तक न्यायाधीश के पद पर काम कर चुका हो! “० 
प्रशन 2---उच्च न्यायालय का केत्राधिकार बताइए । = 
उत्तर--(1) प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार। ( 2) दीवानी तथा फोजदारी अधिकार क्षेत्र । 


(3) प्रबंध संबंधी अधिकार-क्षेतर । 


अति लघ प्रश्‍न और उनके उत्तर 
प्रशन 1--उच्च न्यायालय के न्यायाधोशो की कौन नियुवित करता है ? 


उत्तर---राष्ट्रपति । 
प्रश्न 2--उच्च न्यायालय के मुख्य 


न्यायाधीश तया अन्य न्यायायोशों को किसना वेतन 
\ \ शो अ. 
शिला ह न्यायाधीश को 9,000 रुपये मासिक तथा अन्य न्यायाधीशों को 8,000 हर | 
मासिक । i 
आप प्रश्न 3---उ5ब न्यायालय के न्यामायीश कितनी आयु तक अपने पद पर बने रहते हैं? 
त्तर--62 वर्ष तक । 
| | महत्वपूण प्रश्‍न 


1. उच्च न्यायालय के संगठन और क्षेत्राधिकार पर विचार कीजिए 1 (उ० प्र, 19 


2. उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय के संगठन, अधिकार तथा कार्यों पर प्रकाश डालिए 
(उ० प्र, 1 975 


3. उत्तर प्रदेश की न्याय-व्यवस्था के संगठन का वर्णन कीजिए। (उ० प्र०, 19 


कर CC-0.In Public Domain. Panini Kanyd Maha Vidyalaya ०] 


नवीन भारतीय संविधान और नागरिक-जोवन 
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उत्तर प्रदेश की न्याय-व्यचस्था के विषय में संक्षेप में विचार कीजिए । 
(उ० प्र०, 1974) 


4. 


5. निम्नांकित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए-- 
(1) रग्जस्व-परिपद 

(2) जिले को न्याय-व्यवस्था 

(3) फोजदारी न्यायालय। 


[उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद पर नियुक्त होने के लिए क्या योग्यताएं हैं? 
| 2: उच्च न्यायालय के प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार के विषय में आप क्या जानते हैं 
3. उच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेव्राधिकार पर प्रकाश डालिए। 
4, उच्च न्यायालय की स्वतंत्रता के लिए क्या प्रावधान किए गए हैं। 
bo 5. जिला न्यायाधीश पर प्रकाश डालिए । 
 6.सत्रन्यायाधीभ्न पर संक्षेप मे विचार कोजिए। 


7. सजस्व परिपद फे यिपय में आप कया जानते हैं ? 


अति लघ प्रश्‍न 


1- उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? 

2. उच्च न्याथालय क दो केत्राधिकार बताइए । 

3. उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ओर अन्य न्यायाधीशों को कितना वेतन 
` मिलता है। | 
: 4. जिले में न्याय-व्यवस्था का सबसे वडा न्यायालय कोन है ? "रे 
5. उच्च न्यायालय फे न्यायाधीश किसके सामने अपने पद की शपथ ग्रहण करते हैं? ` | 
6. उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय में वर्तमान समय में कुल कितने न्यायाधीश हैं? 
7. न्याय पंचायत कितना अर्थदंड दे सवती हें? 
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4 १! SET 


“लार्त क संघात्मक व्यवस्था में केन्र अत्यन्त शक्सि-सम्पत्त है तथा राज्यों फी 
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र अध्याय 20 
केन्द्र रौर राज्यों के सम्बन्ध र 


७ दो प्रकार फी इकाइयां ७ शपित-घितरण की तीन अमुसूचियां ७ केमा ओर राशयो _ 
के सम्बन्ध फे तीन आधार । 
आमुख | 
भारत की संवैधानिक व्यवस्था एक संघात्मक व्यवस्था है। संघात्मक शासन में जहाँ 
एक्ष ओर केन्द्र में संघीय सरकार होती है, वहाँ दूसरी ओर संघ के अंतर्गत आने वाली उनकी 
इकाइयों को सरकारें होती हैं। संघ और इकाइयों के पारस्परिक संबंध संविधान द्वारा निर्धारित 
होते हुँ । भारतीय संविधान भी इसका अपवाद नहीं है! भारतीय संविधान भारतीय संघ और 
उसकी इकाइयों के पारस्परिक संवंध्रों पर विस्तार से प्रकाश डालता है । यहाँ हम भारतीय 
संविधान के इसो महत्वपूर्ण पक्ष का विवेचन करेंगे । भारतीय संघ और उसकी इकाइयों के 
पारस्परिक संबंधों का विवेचन करने के पूर्व हमें भारतीय संघ की इकाइयों के स्वरूप के विषय . 
में जान लेना आवश्यक है ! 
दो प्रकार की इकाइयों का प्रावधान 
जैसा कि हम पहले कह चुके हैं कि भारतीय संघ में दो प्रकार की इकाइयां हैं--वड़ी 
इकाइयाँ जिन्हें राज्य (98008) कहते हैं और छोटी इकाइयां जिन्हें केन्द्र-शासित क्षेत्र या संघ- 
शासित नेत्र (Union Territories) कहते हैं । | 
वर्तमान समय में बड़ी इकाइयाँ वा राज्यों की कुल संख्या 25 है जब कि छोटी इकाइयों 
की संख्या 7 है । र 
ये इकाइयाँ इस प्रकार हैं-- 


1, असम 14, महाराष्ट्र 
2. आन्ध प्रदेश 15. मध्य प्रदेश 
3. उड़ीसा 16. मणिपुर 
4. उत्तर प्रदेश 17. मेघालय 
5, कर्नाटक 18. राजस्थान . 
6. केरल 19. हरियाणा 
7. गुजरात 20. हिमाचल प्रदेश 
8. जम्मू और कश्मीर. 21. त्रिपुरा 
~ 9. तमिलताड्‌ 22. सिक्किम 
10, नागालैंड 23. मिजोरम 
- 11. पंजाब 24, अरुणाचल 
12. पश्चिमी बंगाल 25. गोवा 
13. बिहार-- ट्र 
संघीय क्षेत्र या केन्द्र-शासित इकाइयाँ 
1. अंडमान तथा निकोबार हीपसभूह 
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2, दमन, ड्यू 
3. चंडीगढ़ 
4. दिल्ली 
5, दादर और नगरहवेली 
6. पांडिचेरी 
र; 7. लक्षद्वीप तथा मिनीकाय द्वीप-समूह । 
हम छु इनमें से जहाँ तक संघ-शासित क्षेत्रों का प्रश्‍न है, इनकी शासन-व्यवस्था पर पहले प्रकाश 
 डालाजा चुका है। संघ-शासित क्षेत्रों पर केन्द्र का पूर्ण नियंत्रण हैं। केन्द्र द्वारा शासित होने के 
कारण इन इकाइयों की स्थिति केन्द्र-शासत के प्रशासनिक संभाग को सी है । 
re दूसरे प्रकार की इकाइयां अर्थात्‌ राज्यों की स्थिति इनसे सर्वथा भिन्न है। राज्यों को 
भारतकी संघात्मक व्यवस्था की पूणं इकाइयाँ कहा जा सकता है। इन इकाइयों को अपने क्षेत्र 
में महत्वपूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त है । संघीय शासन से उनके अपने संवेधानिक संबंध हैं। यहाँ हम संघ 
की इन्हीं पूणं इकाइयाँ (राज्यों) के संदर्भ में भारत के केन्द्र और .राज्यों के पारस्परिक संबंधों 
का अध्ययन करगे । * 


केन्द्र और राज्यों कें मध्य शक्ति-वितरण का प्रावधान: तीन अनुसूचियाँ 


॥ शक्ति-वितरण या केन्द्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का सम्यक्‌ विभाजन किसी भी 
.. संधात्मक व्यवस्था का आधारभूत अंग होता है। शक्तियों का. वितरण जहाँ एक ओर संघ और 
५ ` राज्यों के कार्मलेत्र-का निरूपण करता है, वहाँ दूसरी ओर वह केन्द्र और राज्यों के पारस्परिक . 
संबंधों पर भी प्रकाश डालता है। एक संघात्मक संविधान होने के नाते भारतीय संविधान में 
भी शक्ति-वितरण का निश्चित प्रावधान है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 246 तथा सादवीं | 
अनुसूची संघ और राज्यों के मध्य शक्ति-वितरण का वैधानिक आधार प्रस्तुत करते हैं। 
` ` संविधान के अनुच्छेद 246 के अन्तर्गत आने वाली सातवीं अनुसूची में केन्द्र और राज्यों , 
के कार्यक्षेत्र का निदर्शन करने वाली तीन सूवियो का उल्लेख है। इन सूचियों में संघ और ' 
" ग शासन-सम्बन्धी समस्त विषयों को तीन वर्गों में विभक्त किया गया है। ये सूचियां इस | 
प्रकार हैं-- ४ न । 
1. संघीय सुची (Union 188) t 
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2, राज्य-सूची (51810 150) 
Loe 3. समवर्ती सूची (Concurrent ist) 
 __ 1. संधीय-सूची (७०1 187) --इस सूची के अन्तर्गत उन विषयों का उल्लेख है जो 


| 
| 
` क्षे््र-सरकार या संघीय शासन के अधिकार-क्षेत्र के अन्तर्गत आते हैं। इस सूची के अन्तर्गत. | 
TF सामान्यतया वे विषय आते हैं जो राष्ट्रीय _ 

| 


शक्ति-वितरण की तीन महत्व के हैं, सारे देश की शासन-व्यव्रस्था से 
अनुसूचियाँ सम्वन्ध रखते हैं। संघीय सूची में कूल 97 
1. संघीय सूची विषय हैं। 


न संघीय सूची के अन्तर्गत आने वाले | 
विषयों में र मुख्य विषय इस प्रकार हैं: | 
ळा सुरक्षा, विदेशी सम्बंध, युद्ध और सन्धि, अणु- 
शक्ति, रेल, वायुयान, समुद्री जहाज, डाक, तार, टेलीफोन, बेतार, मुद्रा-निर्माण, रिजर्द बैंक, ' 
ब्यापार, बाट व नाप, विदेशी ऋण, सीमा-शुल्क, कृषि फे अतिरिक्त अन्य आय पर कर, | 
° 0 प्राचीन मारक जन-बणना आए | तिक व्य "> 
२३८ ublic Domain:Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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2. राज्य-सूची (9६९ 15) --राज्य-सूची में वे विषय आते हैं जो प्रधानतया राज्य 
के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले विषय माने जाते हैं। वर्तमान समय में इस सूची में कुल 62 
विषय हैं। 
राज्य-सूची के अन्तर्गत आने वाले विपयों में मुख्य विषय इस प्रकार हैँ : पुलिस, न्याय, 
जेल, स्थानीय स्वशासन, सार्वजनिक स्वास्थ्य, कृषि, सिचाई, वन, सार्वजनिक आमोद-प्रमोद, 
मछली-व्यवसाय, ग्राम-सुधार, मालगुजारी, पशुओं की रक्षा, मादक वस्तुओं का उत्पादन और 
नियन्त्रण आदि। 
मुल संविधान में इस सूची के अन्तर्गत आने वाले विषयों को कुल संख्या 66 थी। सातवे 
संविधान द्वारा पहले यह विषय सम्पत्ति अधिग्रहण, राज्य सूची से हटा दिया गया । 42 वें 
संशोधन अधिनियम द्वारा चार विपय. शिक्षा, वन व जंगली जानवर, पक्षियों की रहना तथा 
नाम व तौल राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में जोड़ दिए गए। फलतः वत्तंमान समय 
राज्य सूची के अन्तर्गत आने वाले विषयों की संख्या कुल 6 2 हैं । " य 
मूल संविधान में समवर्ती सूची में कुल 47 विषय थे : 42 वें संशोधन द्वारा चार बिषय 
राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची के अन्तर्गत कर दिए गए। इसके अतिरिक्त राज्य सूची में 
एक अन्य विषय जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन जोड़ दिया गया । इस प्रकार पाँच 
निषयों के बढ़ जाने से समवर्ती सूंची की संख्या अव कुल 52 हो गई है। 
3. समवर्ती सूची (207०ए7७॥ ॥5:)--यह वह सूची है जिस पर केन्द्र तथा राज्यं 
दोनों सरकारों को विधि-निर्माण का अधिकार है।डॉ० पायली ने समवर्ती सूची को एक 
` गोधूलि-क्षेत्र (10श1817 2०1०) की संज्ञा दी है । गोधूलि-क्षेत्र इस अर्थ में कि केन्द्र और राज्य, 
दोनों सरकारों को इस क्षेत्र में विधिनिर्माण का समान अधिकार प्राप्त है। वर्तमान समय में 
समवर्ती सूची में कुल 52 विषय है। द 
अवशिष्ट विधय--इस प्रकार संघीय सूची में 97 राज्य-सूची में 62तथा समवर्ती सूची | 
के अन्तर्गत 52 विषय आते हैं। इस प्रकांर शक्ति-वितरण की एक ब्र्यापक योजना का. प्रावधान | 
किया गया । किन्तु कुछ ऐसे विषय भी सामने आ सकते हैं जिनका इनमें से किसी सूची में | 
उल्लेख न हो। ऐसे बचे हुए या अवशिष्ट विषयों के सम्बंध में कह दिया है कि वे विषय केन्द्रीय 


शासन के हाथों में होंगे । 
केन्द्र और राज्यों के सम्बन्ध के तीन वेधानिक आधार 


संविधान में वणित केन्द्र और राज्यों के मध्य शक्ति-वितरण की तीन अनुसूचियों को _ 
दृष्टि-पथ में रखते हुए यदि हम केन्द्र और राज्यों के पारस्परिक सम्बन्धों का विवेचन करेंगे तो | 
हम कह सकते हैं कि केन्द्र ओर राज्यों के पारस्परिक सम्बन्ध को मुख्यतया तीन रूपों में रख 
सकते हैं--- ४ : 

1. विधायीसम्बन्ध 

2. प्रशासकीय सम्बन्ध ` 

3. वित्तीय सम्बन्ध 


विधायी सम्बन्ध क: सार. 
. 'विधायी सम्बन्ध से आशय उस सम्बन्ध से है जिसके वचा [र केन्द्र और राज्य विधि- 
' ` निर्माण कौ शक्ति और प्रक्रिया द्वारा एक-दूसरे से सम्बन्धित होते हैं। भारत की संघात्मः 

... व्यवस्था में केन्द्र में संघीय संसद (७०० 1811181161) को तथा दा, में राज्य के 
` मण्डल या विध को, हिकि ता पका तुद 


I 
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` देत्रसंघीय सूची है और राज्यों के विधानमण्डल का विधानसभा को राज्य-सूची के अन्तत 

आते वाले विपयों पर विधि-निर्माण का प्रमु अधिकार है स्य समवर्ती सूची के अन्तेन आने 
बाले विषयों पर: संसद और. राज्यों की व्यवस्टापिका दोनो को विधि-निर्माण का अधिकार 

` मिला हुमा है) र 

र सामान्यता देखने पर ऐसा प्रतीत होता है कि केन्द्र और राज्य दोनों के सवथा पृथक्‌ 
 भेत्रहें। पर व्यवहार में दोनों ही एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से सम्बंधित हैं। यह सम्धंध हमें केद 
* की श्रेष्ठता और राज्यों को केन्द्र के प्रति अधीनता के रूप में दिखलाई पड़ता है। उदाहरण के 
लिए, भारत की संवैधानिक व्यवस्था में अनेक ऐसे अवसर हैं, जवकि राज्य के अधिकार-सेत के 
अन्तर्गत आने वाले विषयों पर विधि-निर्माण की दिशा में केन्द्र को शक्ति प्राप्त होगी दै । इन 

- अवसरों फो संक्षेप में हम निम्नलिखित रूप से रख सकते हैं-- 

1. राउ्य-सूची के अन्तर्गत आने वाले विषयों के राष्ट्रीय महत्व फे होमे पर--संविधान 
के अनुच्छेद 24व के अनुसार यदि राज्य सभा उपस्थित और मतदान करने पाले सदस्यों 
के दो-तिहाई बहुमत से यह प्रस्ताव पास कर लेती है कि राज्प-सूची में वणित कोई विषय 

| राष्ट्रीय महत्व का हो गया है तो उस विषय पर संसद को विधि-निर्माण का अधिकार प्राप्त हो 
`. ` जाता हे 1 र 

} इस प्रसंग में यह स्मरण रखना आवश्यक है कि इस आधार पर निमित अधिनियम की 
| मान्यता केवल एक वर्ष तक रहती है। यदि राज्यसभा इसको पुतः पास कर देती है तो उसकी 
अवधि एक वषं तक बढ़ जायगी। अवधि समाप्त होने के दाद इस प्रकार निमित अधिनियम 
केवल 6 महीने तक प्रभावी रहेगा । 
2. राष्ट्रीय संकट की घोषणा पर--संविधान के अनुच्छेद के अनुसार यदि युद्ध, बाहरी 

ट आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह सम्गन्धी संकटकाल.की घोयणा कर दी गई हैँ तो संसद राज्य-सूची 

क के अन्तर्गत आने वाले.विपयों पर सारे देश के किसी भाग के लिए विधियों का निर्माण कर 

 __ सकेगी! किन्तु इस प्रावधान के अनुसार निमित अधिनियम आपातकाल की अवधि समाप्त 

होते के बाद केवल छह महीने तक प्रभावी रहेगा । इस अंवधि के उपरांत यह्‌ स्वतः समा 

समझा जायेगा । | 
3. राज्य में संबंधानिक संकट फे उत्पन्न होने पर--राज्य में संवैधानिक संकट उत्पन्न 

` होने पर राज्य-शासन के समस्त सूत्र राष्ट्रपति के हाथों आ जाते हैं। ऐसी स्थिति में नट 
के अन्तर्गत आने वाले विषयों पर विधि-निर्माण का अधिकार-संसद को मिल जाता है । | 

4. दो या दो-से अधिक राज्यों के प्रस्ताइ--यदि दो या दो-से अधिक राज्यों के 

| _ विधानमण्डल एक प्रस्ताव पास करके राज्य-सूची के. अन्तर्गत आने वाले विषयों पर कानून 

i ह लिए संसद से निवेदन करने हैं तो संसद ऐसी स्थिति में उन राज्यों के लिए कानूग १ | 

 सकताीहल। ` ड 

टी 5. अन्तर्राष्ट्रीय संधि के प्रवर्तन के लिए--संसद किसी अन्तर्राष्ट्रीय संधि या समझौते 

को लागू करने के लिए राज्य-मूची के अन्तर्गत आने वाले विषय पर कानून बना सकती है। 

6. समवर्ती सूची के विषय में केन्द्रीय विधियों को श्रेष्ठता-समवर्ती, सूर्च बरी नं न 
आने वाले विपयों के सम्बन्ध में केन्द्र तथा राज्य दोनों को विधि बनाने का अधिकार है। 
इस सूची के अन्तर्गत आने बाले विषय पर केन्द्र और राज्यों द्वारा बनाए गए कानूनों में 
विरोध होता हो तो ऐसी अवस्था में संसद का कानून मान्य होगा राज्यों का नहीं । 


7. कतिपय़ विधियों के निर्माण पर केन्द्र का नियंत्रण--कतिपय़ विषयों पर 
क्षेत्र मं केळ सरकार क राज्य पर पूर्ण नियंत्रण रहता है. कुछ ऐसे विषय 
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पर विधि-निर्माण के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेनी आवश्यक होती है । साथ हो कुछ ऐसे. 
विषय हूँ जिन्हें राज्यपाल राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित कर सकता है। य 

इस प्रकार जहाँ तक विधायी सम्बन्धों का प्रश्‍न है, हम कह सकते हैं कि केन्द्र और राज्य 
एक-दूसरे के घतिष्ट रूप से सम्बन्धित हैं । कितु इस सम्बन्ध में केन्द्र की स्थिति श्रेष्ठतर है और 
राज्य की स्थिति गौण है । र 


प्रशासकीय सम्बन्ध 


केन्द्र और राज्यों की सम्वन्ध-श्रृंखला की दूसरी कड़ी केन्द्र और राज्य के प्रशासकीय 
सम्मन्ध हैं। इन सम्बन्धों का अध्ययन हम निम्नलिखित रूप में कर सकते है-- > 

1. राज्य की कार्यपालिका-शवित का नियन्त्रित प्रयोग- भारत की संवैधानिक व्यवस्था . 
में अनेक ऐसे प्रावधान हैं जो संघीय सरकार की कार्यपालिकीय शक्ति को प्राथमिकता प्रदान 
करते हैं। उदाहरण फे सिए, संविधान के 357वें अनुच्छेद में कहा गया है कि, “प्रत्येक राज्य की | 
कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग इस प्रकार होना चाहिए कि संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग 
में वाधा या प्रतिकूल प्रभाव न पड़े 1” इस प्रकार इस प्रावधान द्वारा राज्य की कार्यपालिका : 
को संघीय कार्यपालिका के नियंत्रण में रखने का स्पष्ट आधार प्रदान किया गया है । 

2. केन्द्र द्वारा राज्य को सरकारों फो. निदेश--संविधान के 253वे अनुच्छेद के अनुसार | 
संघीय सरकार को राज्यों को निदेश देने का अधिकार है ! ये निर्देश राज्य-सरकार को शासन 
के क्षेत्र में किसी निश्चित नीति फा अनुगमन करने या शासन-विषयक कोई निश्चित कार्य करने 
से सम्बंधित होते हैं । राज्य सरकार इग निर्देशों को मानने के लिए बाध्य होती है। 

, 3. संघ के अन्तर्गत आने वाले विययों के प्रन्ंब का राज्यों. को आदेश--भारतीय संघ 
का राष्ट्रपति राज्य-सरकार की सहमति से संघ के अन्तर्गत आने वाले विषय या कार्ये के 
प्रबंध फो राज्यों को सौंप सकता है। इसके अतिरिक्त यदि संतद किसी संघीय विपय पर क लन 
बना रही है तो वह उन विपयों के प्रबंध के सम्मन्ध में राज्य-शासन तथा राज्य के पदाधिकारियों | 
को उस सीमा तक शक्ति प्रदान कर सकती है जित सीमा तक वह विधि राज्य के ऊपर लागू 

| होती है। । ५ 

4. संघार-साधनों की रक्षा के लिए राज्य सरकारों को निर्देश--समस्त संचार-साधन, 
| यथा रेल, वायुयान, हवाई अड्डे तथा अन्य राष्ट्रीय महत्व के आवागमन तथा संचार-साधनों | 
की सुरक्षा के लिए राज्य-सरकारों को आवश्यक निर्देश दे सकती है। राज्य-सरकार इन निदेश | 


२ 


का पालन करने के लिए बाध्य होगी । इन निर्देशों का पालन करने के लिए राज्य-सरकार को 
जो अतिरिक्त व्यय करना पड़ेगा, उसे संघ-शासन वहन करेगा । रे धं 
5. बाह्य माकूमण तथा आन्तरिक अशांति पर राज्य को सुरक्षा का दायित्व कैर्न पर-- _ 
संविधान के अनुसार संघ सरकार झा यह कर्तव्य हे कि वह प्रत्येक राज्य की वाह्य आक्रमण और : 
आंतरिक अशांति के अवसर पर सुरक्षा करे । पा, 


6. संघ के सशस्त्र दलों हारा राज्य को सहायता-सं विधान के 42वें संशोधन अधिनियम | 
के अनुसार संघीय सरकार को यह अधिकार है कि वह किसी भी राज्य में कानून और व्यवस्था _ 
की गम्भीर समस्या के खडे होने पर संघ को केन्द्रीय पुलिस या अन्य किसी सशस्त्र बल को भेज 
दे । राज्य में इस प्रकार भेजा गया बल पूर्णतया केन्द्रीय सरकार के निर्देशन में कार्य करेगा । 
44वें संशोधन अधिनियम द्वारा इस सम्बंध में एक प्रावधान किया गया है, वह यह कि सं 
सरकार सम्बद्ध राज्य सरकार की अनुमति के तिना वहाँ केन्द्रीय पुलिस नहीं भेजेगी । 


7. राज्य में बंधानिफ संकट की घोषणा पर संघीय शातन की शक्ति का विस्तार-राज्य 
___ में संवैधानिक संकट की घोषणा हो जाने पर राज्य-शासन के समस्त सूत्र संघ-शासन के हाथों 
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212 ०५००१, एतीय संविधान भीर ए नागरिक जवन _.: - 
` झा जाते हैं । ऐसी स्थिति में राज्य-सरकार केन्द्रीय शासन की पूर्णतया अधीनस्थ इकाई के रूप 
में कार्य करती है। ह 
` ४, अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान--भारत की संवेधानिंक व्यवस्था के अनुसार 
संघीय सरकार को अखिल भारतीय सेवाओं के संगठन और स्थापना का अधिकार है । उदाहरण 
के लिए भारतीय प्रशासकीय सेवा (Indian Administrative Service—-T. A. 3. ) 
भारतीय पोलिस सेवा (1॥५।३॥ ९०01०६ 9९7४।८९--1. ९. 8.) को ले सकते हैं। इन सेवाओं 
को स्थापना केन्द्रीय सरकार द्वारा की गई है । इन सेवाओं के अधिकारियों की नियुक्ति केन्द्रीय 
सरकार करती दै, किन्तु इन सेवाओं से सम्बंधित अधिकारियों कौ राज्यों में नियुक्ति होती है। 
इसके अतिरिक्त आवश्यकता होने पर राज्यों के अनुरोध पर केन्द्रीय सरकार अन्य अखिल 
भारतीय सेवाओं की स्थापना भी कर सकती है ! 
9. राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति--राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता है। 
` राज्यपाल राज्य की संवैधानिक व्यवस्था का प्रधान होता है। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त राज्यपाल 
राज्य के केन्द्रीय सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता हैं। इस प्रकार राज्यपाल के 
माध्यम से केन्द्रीय सरकार जहाँ एक ओर राज्यों की गतिविधियों से अपने को भवगत रखती है, | 
वहाँ दूसरी ओर राज्यों की शासन-व्यवस्था पर अपना नियन्त्रण रखती है। ञ 
10. न्यायिक व्यवस्था हारा नियंत्रण--राष्ट्रपति राज्यों के उच्च न्यायालयों के मुख्य 
न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है । इसके अतिरिक्त संविधान में सारे देश 
में न्यायिक एकरूपता लाने की व्यवस्था की गई है। उदाहरण के लिए, संविधान के 245वें 
अनुच्छेद के अनुसार, प्रत्येक राज्य का क्षेत्राधिकार उसकी सीमा तक सीमित है। अतएव यह | . 
आशंका थी कि एक राज्य दुसरे राज्य की सार्वजनिक क्रियाओं, अभिलेखो तथा न्यायिक कार्य- | 
वाहियों को मान्यता न दे इस स्थिति को दूर करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 261 का | 
प्रावधान किया गया है कि भारत के राज्य-क्षेत्र में सवंत्र संघ को तथा प्रत्येक राज्य की सावं- | 
५  जनिक क्रियाओं, अभिलेखों तथा न्यायिक कार्यवाहियों को पुरी मान्यता मिलेगी। हे 
I 11. अन्तर्राज्योय. नदियों ओर जल सम्बन्धी वादों का निर्णय--संविधान के अनुच्छेद 
272 में यह प्रावधान किया गया है कि संसद को यह अधिकार दिया गया है कि. वह] 
कानून बनाकर किसी अन्तर्राज्यीय नदी अथवा नदी घाटी के णल के प्रयोग, वितरण या नियंत्रण] 
के सम्बंध में उत्पन्न विवाद का निर्णय करने के लिए कदम उठाये । इस प्रकार केन्द्रीय सरका 
अन्तरज्यीय नदियों के जल-विषयक विवाद को सुलझाने के लिए कदम उठाता है । E 
, - 12. अन्तर्राज्यीय परिषद की स्थापना का अधिकार केन्द्र को है--राष्ट्रपति को अन्त 
 रराज्योय परिषद (17127 5816 C0८11) की स्थापना का अधिकार है। इस परियद।का श्न 
` कार्ये निम्नलिखित होगा--- “. | 
र 1. राज्यों के पारस्परिक विवादों की जाँच करना । - | 
2. उन सभी विषयों पर जानकारी प्राप्त करना जिनमें कुछ राज्यों अथवा सभी राज्यों | 
का समान हित हो, तथा | 
3. उन विषयों पर सामान्य हित निर्धारित करने के उद्देश्य से अपने सुझाव देना। 
र 13. राज्यों के मुख्य मन्त्रियों के विरुद्ध आरोपों की जाँच-यदि किसी राज्य के 1 | 
ंत्री के विरुद्ध अपने.पद के दुरुपयोग, भ्रष्टाचार या कदाचार का आरोप लगाया जाता है.तो 
केसर सरकार उस मुख्यमंत्री के विरुद्ध लगाए गए आरोपों की जाँच का प्रबंध करती है । 
5 पता प्रकार प्रशासकोंय दृष्टि से भी केन्द्र और राज्य एक-दूसरे से घनिष्ठ रूप से 
81 ; प हे र ी 
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` वित्तीय सम्बन्ध ; 5 
केन्द्र और राज्य की सम्बंध-श्टुंगला को तीसरी कड़ी वित्तीय सम्बंध हैं। वित्तीय सम्बंधों 
की सम्यक्‌ व्यवस्था के अभाव में केन्द्र और राज्यों के स्वस्थ सम्बन्धों की कल्पना नहीं की जा 
सकती । जैसा कि प्रसिद्ध विधिशास्त्री श्री दुर्गादास बसु ने लिखा है, “कोई भी संघ राज्य सफल 
नहीं हो सकता जत्र तक कि संविधान द्वारा प्रदत्त उत्तरदायित्वों के निवंहन के लिए संघ तथा 
राज्यों के पास पर्याप्त आथिक साधन न हों ।” . 2 A 
केन्द्र और.राज्य अपने दायित्व का सम्यक्‌ रूप से निर्वहन कर सकें, इस दृष्टि से 
संविधान में दोनो के वित्तीय सम्बंधों का समुचित प्रावधान किया गया है। इन प्रावधानों के 
प्रकाश में हम केन्द्र और राज्यों के वित्तीय सम्बंधों का विवेचन करेंगे । केन्द्र और राज्यों के 
बित्तीय सम्बंधों का अध्ययन हम संक्षेप में निम्नलिखित रूप में कर सकते हैं- fs 
1. राजस्व-वितरण की दृष्टि से--केन्द्र और राज्यों के वित्तीय सम्बंधों का प्रथम आधार' 
` राजस्व-वितरण हैं। 
राजस्व बितरण की दृष्टि से संघ और राज्यों के राजस्व-स्रोतों को अलग-अलग कर. 
` दिया गया है। संघीय राजस्व'या संघीय आय के साधनों में मुख्यतया ये उल्लेखनीय हैं : कृषि- 
आय के अतिरिक्त अन्य आयकर, निर्यात और आयात कर. कृषि-भूमि के अतिरिक्त अन्य सम्पत्ति 
पर कर, शराब, अफीम, गाँजा और भाँग आदि मादक द्रव्यो के अतिरिक्त तम्बाकू तथा अन्य 
मादक द्रव्यों पर कर रेल, समुद्र या वायु मागे से ले जाने वाली वस्तुओं पर या यात्रियों .पर 
सीमा-शुल्क, निगम-कर, कम्पनियों के मूलधन पर कर आदि के प्राप्त होने वाली आय केसाधन | 
. मूलतया संघीय राजस्व के अंग हैं। राज्य की आय के मुख्य साधनों में भूमि, कृषि, आयकर, 
मालगुजारी, भूमि तथा भवन कर, शराब, अफीम, गाँजा, भाँग आदि पर कर, खनिज पदार्थों 
पर कर, विक्री कर, मनोरंजन कर आदि आते है । न 
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. इसप्रकार केन्द्र और राज्यों की आय के स्रोत ओर साधन अलग-अलग हैं । किन्तु इन 
पृथक साधनों के होते हुए भी कतिपग्र ऐसे प्रावधान हूँ जो केन्द्र ओर राज्य दोनों को एक-दूसरे 
से घनिष्ठ रूप से जोडते हैं। इन .प्रावधानों को संक्षेप में हम निम्नलिखित रूप में रख 
सकते है-- 


| 

| 

| 1, कुछ कर ऐसे हैं जो संघ-सरकार द्वारा लगाए जाते हैं, किन्तु राज्यों को वसूल करते 

लिए दे दिए जाते हैं। इन करों को राज्य-सरकारें अपने व्यय के लिएरख ७: 
लेती हैं। क 
2. कुछ कर ऐसे हैं जिन्हें संघ-सरकार लगाती और वसूल भी करती है, व कु जिन... 

राज्यों से उन करों को वसूल किया जाता है, उन्हीं राज्यों को उन करों को दे दिया... जे 

| 


जाता है। $ 
3. कुछ कर ऐसे हैं जो संघ-सरकार द्वारा लगाए जाते हैं तथा संघ सरकार द्वारा वसूल | 
किये जाते हैं, किन्तु इन्हें संघ तथा राज्य की सरकारों में वितरित कर दिया जाता _ 
है । इस प्रकार राजस्व-वितरण की दृष्टि से केन्द्र और राज्य परस्पर सम्बंधित हैं। 
2. राज्यों को दिये जाने वाले अनुदान की दृष्टि से-_केन्द्र और राज्य के वित्तीय सम्बंधों 
का अन्य आधार केन्द्र द्वारा राज्यों को दिया जाने वाला अनुदान है। संविधान में राज्यों को 
` तीन प्रकार के सहायक अनुदान (G721६५-/॥ 214) देने का प्रावधान है - 
प्रथमत: असम, बिहार, उड़ीसा तथा पश्चिमी बंगाल राज्यों को जूट तथा उनसे बनी - > 
के वस्तुओं पर निर्यात-कर के बदले में दिया जाने वाला अनुदान । न 


` दुसरे, असम जैसे राज्यों की आदिम जातियों तथा दुर्वेल वर्ग के लोगों के कल्याण 
.. लिए दिग्ना जाने बाली 'अमुदार्भे pomain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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तीसरे, किसी भी सावेजे कारय लिए दिया जाने वाला अनुदान । 


' ये सहायक अनुदान राज्यों के लिए अत्यन्त उपयोगी होते है । 


3. राज्यों के ऋण लेने को दृष्टि से-संविधान केन्द्र तथा राज्य दोनों सरकार को ऋण 
लेने लेने का अधिकार प्रदान करता है। किन्तु केन्द्र और राज्य की सरकारें इस अधिकार 
प्रयोग संविधान द्वारा निर्धारित सिद्धांतों तथा संसद-निमित नियमों के अनुसार ही करेंगी । जहाँ 
तक राज्यों का प्रश्‍न है, संविधान द्वारा राज्यों के ऋण लेने के अधिकार. पर यें मर्यादाएँ लगाई 
क गईहैँ- ् 
ह 1. प्रथमतः कोई राज्य केवल भारत में ही ऋण ले सकता है। ; 
2. राज्य शा कानून बनाकार राज्य के ऋण लेने की-शक्ति को नियंत्रित कर 
सकता है। 
3: भारत सरकार संसदीय कानून के अनुसार किसी राज्य को ऋण दे सकती है । 
4. जब तक किसी राज्य के पास संघ सरकार का ऋण बाकी रहता है. तब.तक भारत 
सरकार को अनुमति के विना कोई राज्य नया ऋण नहीं ले सकता । 
हा - 4, वित्तोय संकटकाल को दृष्टि से-भारतीय संविधान में वित्तीय संकट का प्रावधान है । 
वित्तीय संकटकाल में राज्य की वित्तीय व्यवस्था पर केन्द्रीय सरकार का नियंत्रण बढ जाता 
` ठै।उदाहरण के लिए वित्तीय संकटकाल में राष्ट्रपति धन-विधेयक को अपने विचार के लिए 
> सुरक्षित कर सकता है। संघ-सरकार राज्य-सरकार को वित्तीय अधिकारों के प्रयोग की दिशा 
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` मे कोई निदेश दे सकती है। राष्ट्रपति संविधान के उन पक्षों को निलम्बित कर सकता है जिनका 
i ब संघ और राज्यों के मध्य आय के विभाजन से या राज्यों को दिए जाने वाले अनुदान 
से है। र 


. 5. वित्तीय आयोग की दृष्टि से--संविधान के अनुच्छेद 280 के अनुसार राष्ट्रपति को 
_ वित्तीय आयोग के गठित करने का अधिकार है। इस आयोग का कार्यकाल पाँच वपं होता है! 
प्रत्येक पाँच वर्ष की समाप्ति पर तया आयोग गठित किया जाता है। आयोग का प्रमुख कारय 
 संघतथा राज्यों के मध्य करों के वितरण, राज्य को दिए जाने वाले अनुदान तथा संघ और 
` राज्यों के वित्तीय सम्बन्ध के विषय में राष्ट्रपति को अपनी सिफारिशें देना होता है। 
` 6. राज्यों के आय-व्यय की जाँच की दृष्टि से--राज्यों के आय-व्यय के निरीक्षण | 
प्रधान सूत्र केन्द्रीय सरकार के हाथों में है। इस दृष्टि से भारतीय संविधान में नियंत्रक तथा 
महालेखा-परीक्षक (Comptroller and Auditor General of India ) के पद का प्रावधान 
है। इस अधिकारी का प्रमुख कार्य यह देखना होता है कि भारत सरकार तथा राज्य सरकारों 
का आय-व्यय नियम के अनुसार हो रहा है या नहीं। इस.अधिकारी की' नियुक्ति राष्ट्रपति । 
Ei मंत्रिपरिषद के परामर्श से करता है । नियंत्रक और महालेखा-परीक्षक के नीचे राज्यों के महा- | 
ए परीक्षक होते हैं । इन अधिकारियों की नियुक्ति भी संघ-सरकार द्वारा होती है। 
इसप्रकार वित्तीय दृष्टि से भी केन्द्र और राज्य परस्पर घनिष्ठ रूप से सम्बन्धित | 
oR अन्य क्षेत्रो.को भाँति इस क्षेत्र में भी शक्ति के प्रमुख सूत्र केन्द्र के हाथों में हो 
॥ 08५३ ६ टर [ 


केन्द्र और राज्यों के पारस्परिक सम्बन्धों का मूल्यांकन 


केन्द्र और राज्यों के पारस्परिक संबंध संविधान के प्रवर्तन से लेकर आज तक विवाद के | 
। संविधान में केन्द्र को शक्तिशाली बनाने-के'लिए जो प्रावधान किए गए थे, उनकी | 
में ही कटु आलोचना को गई थी। त्व से लेकर आज तक भारत की संघात्मक | 
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oundation Chennai and eGangotri ; 
केन्द्र की शक्ति-सम्पन्नता को लेकर अनेक प्रकार की आलो- 
भारत को संघात्मक व्यवस्था में राज्यों की स्थिति 
सी है। एक आलोचक के 
है और राज्य रक्तहीनता की' 


व्यवस्था में राज्यों की स्थिति तथा के 
` चनाएंकी जाती हैं। आलोचकों के अनुसार भारत का? 
“गौरवपूर्ण नगरपर्णलकाओं' (01070160 Municipalities) की 
अनुसार “भारतीय संघ में केन्द्र तो अत्यधिक रक्त-संचय में ग्रस्त 
- ._ शिकार है? 
` केन्द्र और राज्यों के पारस्परिक सरर्बधों को लेकर जो आलोचनाएं प्रस्तुत की जाती हैं 
_ उनके मुख्य पक्ष इस प्रकार है-- 
कु 1. केन्द्र को राज्य की अपेक्षा अत्यधिक शक्तिशाली वना दिया गया है। 
2. राज्यों को नहीं के बरावर स्वायत्तता प्रदान की गई है। 
3. राज्यों के प्रशासन पर केन्द्र का प्रभावशाली नियंत्रक है । 
4. वित्तीय दृष्टि से राज्य केन्द्र की कृपा पर निर्मर कर दिए गए हैं। 


इस प्रकार प्रधानतया इन्हीं आधारों पर केन्द्र और राज्यों के पारस्परिक संबंधों की कटू 
आलोचना की जातो है। आलोचना ही नहीं, समय-समय पर कतिंपय राज्यों के प्रभावशाली कुछ 

` राजनैतिक दल राज्यों की अधिक स्वायत्तता तथा उसके प्रविधान के लिए संविधान में आवश्यक 

' संशोधन की माँग करते रहे हैं। उदाहरण के लिंए.सन्‌ 1971 ई० में तमिलनाडु में डी० एम० के० 
4 "पार्टी की सरकार ने केन्द्र-राज्य संबंधों पर पुनविचार के लिए राजमन्नार समिति Rajmannar 


Committee on Centre-State Relati0n) की स्थापना की। इस समिति .ने राज्यों को 
अधिक स्वायत्तता प्रदान करने का सुझाव दिया था। इसो प्रकार कुछ वर्षों पूर्व पश्चिमी बंगाल; 
` केरल, तमिलनाडु तथा जम्मू-कश्मीर आदि के मुख्य मंत्रियों का एक सम्मेलन हुआ था जिसमें 
राज्यों की स्वायत्तता की मांग की गई थी ।' ग 
इस प्रकार की माँगे तथा भारत के राजनेतिक क्षितिज पर उभरने वाली घटनाएं इस 
` तथ्य का संकेत देती हैं कि केन्द्र भौर राज्य संबंधी वर्तमान व्यवस्था के संवंध में कुछ लोगों में 
` तीब्र असंतोष रहा है! 
| क्षेत्रीय असंतुलन तथा कतिपय अन्य वातें इस असंतोष को उभारती रही है । किन्तु इस 
____ असंतोष का मूल कारण कतिपय राजनेताओं का संकुचित स्वार्थे रहा है । 
पा कतिपय विदेशी शक्तियाँ कुछ स्वार्थी राजनेताओं से गठवंधनं कर क्षेत्रवाद को बढ़ावा | 
देकर केन्द्रीय सरकार को कमजोर बनाने का प्रयास कर रही हूँ। उनका मुख्य प्रयोजन भारत 
' की राष्ट्रीय एकता को नष्टं कर, उसका विघटन कर कमजोर और विभाजित भारत पर अपना 
_ प्रभुत्व स्थापित करना है। पंजाब में खालिस्तान की माँग और उस माँग से संबंधित घटनाएं इस 
तथ्य का प्रमाण हैं। _ 
. आज आवश्यकता इस बात की है कि हम धर्म, क्षेत्रवाद आदि की 'संकीणं भावनाओं से | 
` ऊपर उठकर राष्ट्र के व्यापक हित को. ध्यान में रख कर कार्य करें। हमें यह न भूलना चाहिए | 
ह ` कि केन्द्र-सरकार का शक्तिशाली होना भारत के लिए नितांत आवश्यक है। भारत का इतिहास 
बात का साक्षी है कि जब-जब केन्द्रीय शासन कमजोर हुआ है, तव-तव भारत पर विदेशियों 
आक्रमण किया है ओर भारत की राजनीतिक स्वाधीनता समाप्त हुई है। अतएव हमें संकुचित | 
स्वार्थ से दूर रदूना चाहिए तथा भारत का विघटन करने वाली शक्तियों में सावधान रहना . 


1. The units of Indian Federation have been reduced to the position E | 


गः Jn anpnsry run Garand ansrnincRA ie Fircurnference.! 


ग 5 कती 


केन्द्र और राज्यों के सम्बन्ध . , on De |; 


चाहिए। हमें सदा यह ध्यान रखना चाहिए कि हम सब भारत के अभिन्न अंग हैं। हमारा... | 
.अस्तित्व भारत के अस्तित्व पर निर्भर करता है। भारत की प्रगति का अर्थ है हमारी प्रगति और . . 
भारत की क्षति का अर्थ है हमारी क्षति। भारत की प्रगति के लिए, भारत की सुरक्षा के लिए ! 
एक शक्तिशाली केन्द्र आवश्यक है। अतएव केन्द्र और राज्यों के पारस्परिक संबंध इस तथ्य को 
ध्यान में रख कर. निर्धारित होने चाहिए । इस प्रकार राज्यों की उचित माँगों तथा राष्ट्र के 
व्यापक हित के प्रकाश में केन्द्र और राज्यों के मध्य स्वस्थ संबंधों के विकास का प्रयास करना 
चाहिए । इस प्रयास में हमें अपनी संवैधानिक व्यवस्था तथा उस व्यवस्था की छाँह में विकसित 
परम्पराओं से समुचित सहायता मिल सकती है। | 


केन्द्र और राज्यों के पारस्परिक संबंधों को स्वस्थ दिशा देने के लिए भारत सरकार ने 
सर्वोच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश आर० एस० सरकरिया की अध्यक्षता में एक 
आयोग गठित. की थी। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है। आशा है, आयोग 
सिफारिशें या सुझाव केन्द्र और राज्यों के पारस्परिक संबंधों को सुधारने. में महत्वपूर्ण योग देंगे । 


लघु तथा अति लघु उत्तरीय प्रश्‍न और -उनके उत्तर - 


' लघु उत्तरीय प्रश्‍न और उनके प्रश्‍न 

प्रश्‍न 1--केन्द्र और राज्य के बिघायी सम्बन्ध संक्षेप में दताइए।' ` - 

उत्तर--विधायी दृष्टि से संविधान में समस्त विषयों को तीन सूचियों में विभक्त किया 
गया है : संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची । संघ सूची में 97 विषय हैं, राज्य सूची में 
62 विषय हैं तथा. समवर्ती सूची में 52 विषय हैं। संघ सूची पर विधि-निर्माण का अधिकार 
केवल केन्द्र को है । राज्य सूची पः राज्यों का अधिकार है। समवर्ती सूची पर संघ और राज्य 
दोनों फा अधिकार है। किन्तु विशेष परिस्थितियों में राज्य सूची के अंतर्गत आने वाले कुछ 
विषयों पर संसद को बिधि-निर्माण का अधिकार प्राप्त हो जाता है। ` , 
अति लघु प्रश्‍न 

प्रश्न 1 संघीय सुची में कितने वियष हैं? 

, उत्तर-97। 
प्रशन 2--राज्य सूची में कितने विषय हैँ? 


उत्तर-62। 
प्रशन 3-समवर्तो सूची में फितने बिषय हैं ? 


प्रश्‍न 5--राज्य ण के अन्तर्गत आने वाले दो विषयों का नाम बताइए । 


उसर--पुलिस; | 
प्रश्‍न 6--समवर्तो सूची फे अन्तर्गत आने वाले दो विषयों का नाम बताइए । _ 


उत्तर--शिक्षा, नाप व तौल। 


महत्वपूर्ण प्रश्‍न 


 _ निबन्धात्मक प्रन. ः 
1 1, केन्द्र और राज्यों के पारस्परिक संबंधों का विवेचन कीजिए! 
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भारतोय संविधान और नागरिक-जीवन 


केन्द्र में अत्यधिक रक्त-संचय है, किन्तु राज्य रक्तहीनता से ग्रस्त हे इस कथन के | 
«प्रकाश में केन्द्र और राज्यों के पारस्परिक संबंधों का विवेचन कीजिए । | 

. 4. भारतीय संघ में केन्द्र की क्या शक्तियाँ हँ? | 

5. केन्द्र राज्यों के वित्तीय तथा विघायी संबंधों पर संक्षेप में प्रकाश डालिए । 


प्रश्‍न 


1. केन्द्र और राज्य के विधायी संबंधों पर प्रकाश डालिए । 
2. केन्द्र और राज्यों के प्रशासकीय संबंधों पर प्रकाश डालिए । 
3. केन्द्र और राज्य के वित्तीय संबंध पर पाँच वाकय लिखिए। 


लघु प्रश्‍न 


1. सुंघ ख राज्यों के मध्य विषय का विभाजन संविधान की किस अनुसूची में दिया 
गया हे ? 

2. संघोय सूची में कितने विषय हैं? 
3. राज्य सुची में कितने विषय 

4. समवर्ती सूची में कितने बिषय हैं ? 
. 5. उन दो विषयों का नाम वताइये जो समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं! 

6. उन विषयों का नाम बताइये जो 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा राज्य सूची से हटा- 
कर समवर्ती सूची के अंतर्गत लाए गए हैं। 

7. शिक्षा किस सूची के अंतर्गत भाती है ? 

8. सरकरिया आयोग किस लिए गठित किया गया है? 


9. किस सूची के अंतर्गत सवसे अधिक विषय आते हैं ? 


'सुदक्ष नागरिक सेवाओं, 


~ 5 | र टि i 
वहाँ के सन्त्रीगण कतने हो देशभवत ऑर उदात अदिशा वाले मवी मे हो! टकती 
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अध्याय 21 
लोकसेबाएँ तथा लोकसेवा ग्रायोग - 


__9 भारतीय लोकसेवाओं फा वर्गीकरण ० लोकसेवषों की नियुक्ति ७ अखिल मारतोय 
रमा संघीय लोकसेताओं को नियुक्ति की नई प्रकिया ७ सिबिल सेवकों के प्रशिक्षण को 
व्यदस्या ७ राज्मसेवाओं की नियुक्ति की प्रक्रिया 6 संघीय लोकसेवा आयोग ७ राज्य लोक: 
, सेवा आयोग । , 

आमुख , 

लोकरोबाएँ आधुमिक राजनीतिक व्यवस्था का अपरिहार्य अंग मानी जाती हूँ । लोक- 

सेक्नाओं को उपयोगिता और आवश्यकता पर प्रकाश डालते हुए प्रसिद्ध राजशास्त्री डॉ० हरमन 
फाइनर ते लिखा है कि 'लोकसेवाओं के दिना कोई शासन नहीं चल सकता।' वस्तुतः लोकसेवाऐ : 
किसी भी राजनीतिक व्यवस्था का मेरुदंड होती हैं। फिर भी जनतंत्र या प्रतिनिधिमूलक शासन- 


तंत्र में उनका महत्व और भी बढ़ जाता है। इसका प्रमुख कारण जनतंत्र की अतित वि BS 


व्यवस्था में जन-प्रतिनिधियों का समय-सभय पर बदलते रहना होता है । उदाहरण के लिए, 
संसदात्मक जनतंत में मंत्रिमंडल वनते और विगड़ते हैं, मंत्री आते हैं और जाते हैं, पर लोक- 
सेवाओं से जुड़े पदाधिकारी स्थायी रूप से अपने पद पर बने रहते हैं। फलतः लोकसेवाएँ शास | 
में स्थायित्व, निरंतरता और एकरूपता का संचार करती हैं। लोकसेवाओं का एक अन्य लाभ | 
यह भी है कि लोकसेवक अपने कार्य के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित होते हैं जव कि इन प्रतिः | 
निश्चयो को यह प्रशिक्षण सुलभ नहीं होता। अपनो विशेष योग्यता और प्रशिक्षण के कारण 
| नौकरशाही शासन को अधिक सक्षम वनाती.है, इसीलिए लोकसेवकों को विशेषज्ञ (६52९1७) . 


` तथा मंत्रियों को अल्पज्ञ या नोसिखुआ (Amateurs) कहा जाता है। संसदीय शासन भूलतया | 22 


211) 


इन्हीं अल्पज्ञो और विशेषज्ञों का मिश्रित रूप होता है। संसदीय शासन में नौकरशाही की महती - 
भूमिका को स्वीकार करते हुए हरबर्ट मारिसन ने लिखा है कि. “लोकसेवाएँ संसदीय जचतंत्रकी . 
दास्तदिक कीमत हैं।” भारत की संसदात्मक व्यवस्था भी इसका अपवाद नहीं है। भारत में _ 
लोकसेवाओं की एक अत्यन्त सुगठित, सुनियोजित तथा सुव्यवस्थित व्यवस्था हैं। विशव में बहुत 
कम देश ऐसे हैं जहाँ कि इस प्रकार को लोकसेवाएँ सुलभ हैं। 
भारतीय लोकसेवांओं का वर्गीकरण 
भारतीय सेवाओं को दो प्रधान वगो में विभक्त किया जा सकता है-संनिक सेवाएं तया ह 


असैनिक सेवाएँ । जहाँ तक कि सैनिक सेवाओं का प्रश्‍न है, सैनिक सेवाएं या प्रतिरक्षा ह 


- के तीन प्रमुख अंग हैं--स्थलसेना, जलसेना और वायुसेना । a 
सेवाओं का दूसरा वगं अस्तनिक सेवाओं या सिविल सेवाओं का है। असँनिक सेवाएं) 
सिविल सेवाएँ या नागरिक सेवाएँ तीन प्रधान वर्गो में विभक्त की जा सकती हैं-- 
1, अखिल भारतीय सेवाएँ (31 [1019 Services) 
. 2. संघीय या केन्द्रीय सेवाएँ (Central Services) 
._ 3, राज्य सेवाओं (9६2४९ 901४1०९5 ) 
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के अभाव में कोई देश कदापि उन्नति नहीं कर सकता, भले हो र य i 
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___ संनिक सेवाओं को नियुक्ति, भर्ती या सगठन की. विवा पृथक्‌ है और अवैनिक या. |: 
सिविल सेवाओं की संगठन-विधि अलग है । 
न श यहाँ हम सिविल सेवाओं के संगठन पर प्रकाश डालेंगे । 
रड 1. मखिल.मारतोय. सेवाएँ (^| 11010 5ल'शं०७७)--अखिल भारतीय सेवाओं से. 
_झाशय उन सेवाओं से है जिनका संबंध सारे देश से होता है। अखिल भारतीय सेवाओं के 
अधिकारी संघ तथा राज्य सरकारों के अधीन रहकर कायं करते है । अखिल भारतीय सेवाओं 
के अत्तगंत कार्ये करने वाले अधिकारी भारत के किसी भी भाग में नियुक्त किए जा सकते हैं, 
किसी भी भाग में भेजे जा सकते हैं या स्थानान्तरित किए जा सकते हैं। 
TR अखिल भारतीय सेवाओं में दो सेवाएं सर्वेप्रमुख हैं। ये सेवाएं हैं : 'भारतीय प्रशासकीय 
` सेवा इंडियन ऐडमिनिस्ट्रेटिव सविस (1. 4.5.) तथा 'भारतीय पोलिस सेवा'--इंडियन 
। पोलिस सविस (1. ?. 5.) । - 
= इन दो सेवाओं के अतिर्रिक्त अखिल भारतीय सेवाओं के अन्तर्गत राज्यसभा द्वारा 
पारित प्रस्ताव के अनुसार सन्‌ 1961 ई० में कुछ राज्य सेवाओं, यथा वन सेवा तथा स्वास्थ्य 
. एवं चिकित्सा सेवा आदि को भी अखिल भारतीय सेवाओं का रूप प्रदान किया गया है। 
. इसप्रकार वतमान समय में अखिल भारतीय सेवाओं के अन्तर्गत प्रधानतया "इंडियन 
` एडमिनिस्ट्रेटिव सविस', 'इंडियन पोलिस सविस', 'इंडियन फॉरेस्ट सविस', 'इंडियन ' इंजी- 
/_ तियरिंग सविस' तथा 'इंडियन मेडिकल स्विस” आती हैं। 
) . _ 2. संघीय या केन्द्रीय सेवाएँ (Union or Central ९7४८९5) संघीय या केन्द्रीय 
, सेवाओं से आशय उन सेवाओं से है जो मूलतया संघीय सूची के अन्तर्गत आने वाले विषयों की 
5 व्यवस्था के लिए संगठित की गई हु, यथा--विदेश विभाग, रेल, तार, डाक, आयकर, सीमा- 
_ शुल्क, उत्पत्ति-कर आदि। संघीय सेवाओं के अन्तर्गत आने वाली सेवाओं में 'भारतीय विदेश 
` सेवा' (इंडियन फारेन सविस'), 'इंडियन आडिट ऐणड एकाउंट्स सविस', 'इंडियन डिफेंस 
` एकाउंद्स सविस', 'इंडियन कस्टम्म ऐण्ड सेष्ट्रल एक्साइज सविस', “इंडियन इन्कम टॅक्स 
` सविसः, “इंडियन पोस्टल सर्विस! “इंडियन रेलवे एकाउंट्स साविस', 'इंडियन रेलवे ट्रैफिक 
 सविस', आदि आती हैं। इन सेवाओं के अन्तर्गत कार्य करने वाले अधिकारी केन्द्रीय सरकार के 
अधीन रहकर कार्य करते हैं। इन्हें भारत के किसी भी भाग में भेजा जा सकता है, किन्तु ये 
„ राज्य सरकार के अधीन नहीं रहते। ये पूर्णतया सवीय सरकार के अधीन रहते तथा उसी के 
तियंत्रण में कार्यं करते हैं । ; न 
3. राज्यों को सेवाएं_-जिस प्रकार सारे देश और संघीय विषयों के लिए अखिल 
भारतीय ओर संघीय सेवाओं का प्रावधान है उसी प्रकार राज्य-स्तर पर राज्यों की सेवाएं हैं। 
| राज्य सेवाओं के अन्तर्गत आने वालो सेवाओं मेंप्रादेशिक सिविल सेवा, प्रादेशिक पुलिस सेवा, 
प्रादेशिक शिक्षा सेवा, प्रादेशिक चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवा, प्रादेशिक परिवहन सेवा, बिक्री 
कर सेवा आदि आती हैं। ये विभिन्न प्रदेशों या राज्यों की अपनी-अपनी प्रादेशिक सेवाएं होती ` 
हैं उदाहहण के लिए, उत्तर प्रदेश की अपनी राज्य सेवाएं हैं। 
` इसी प्रकार भारत के अन्य राज्यों की अपनी-अपनी सेवाएं हैं। 


उपयुक्त तीन प्रकार की सेवाओं की निम्नांकित तालिका द्वारा इम इस प्रकार रख 


स्वाधीनता के पूवं इस सेवां को 'इंडियन सिविल सर्विस” (1 0. 5 कहा जाता... 
ता के बाद सन्‌ 1943 ६० में आई० सी० एस० को आह, ए० Fo नाम | 
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. लोक्सेवाएँतथा लोकसेवा आयोग | 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


भारत की लोकसेवाएं 
अखिल भारतीय सेवाएं संघीय सेवाएं _ on की सेवाएं ड 
(1) आई० ए० स० (1) इंडियन फारेन सविस (1) प्रादेशिक सिविल , 
(2) आई० पी० एस० (2) इंडियन आडिट ऐण्ड संविस - 
आदि। एकाउंद्स सविस (2) प्रादेशिक न्याय 
(3) इंडियन कस्टम्स ऐण्ड सेवा 
सेण्ट्ल एक्साइज _ (3) प्रादेशिक पोलिस 
(4) इंडियन डिफेंस एका- सेवा 
-उंट्स सविस (4) प्रादेशिक जेल सेवा 
(5) इंडियन इन्कम-टैक्स (5) चिकित्सा व स्वास्थ्य 
सर्विस 4 सर्विस 
(6) इंडियन पोस्टल सर्विस (6) प्रादेशिक परिवहन 
(7) इंडियन रेलवे एका- सेवा ! 
उंट्स सविस - (7) प्रादेशिक एकाउट्स | 
(8) इंडियन रेलवे ट्रैफिक सेवा आदि। 
सविस . 
(9) डिफेंस लैंड ऐण्ड 
कैंटोमेंट सविस आदि । 


लोकसेवकों की निथुक्ति i #7 
लोकसेवकों की नियुक्ति की निश्चित प्रक्रिया होती है। संविधान के अनुसार अखिल _ 
भारतीय और संघीय या केन्द्र के अधीनस्थ सेवाओं की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है और 
राज्यों की सेवाओं की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा होती है; किन्तु राष्ट्रप स्वेच्छा 
से ये नियुक्तियाँ नहीं करते । राष्ट्रपति संघीय लोकसेवा आयोग 
नियुक्तियाँ करता है। इसी प्रकार राज्यपाल राज्य के लोकसेव 
अनुसार नियुक्तियाँ करता है । FR £ आ 
अखिल भारतीय तथा संघीय लोकसेवाओं को 
- `. 'नियुक्तिकोनईप्रक्रिया 
जैसा कि हम पहले कह चुके.हैँ कि अखिल भारतीय सेवाओं की नियुक्ति राष्ट्रपति 
संघीय लोकसेवा की सिफारिशों के अनुसार करता है। 
संधीय लोकसेवा आयोग इन सेवाओं पर नियुक्ति हेतु प्रतिवर्ष प्रतियोगिताऽपरी 
आयोजित करता है ।' - 
` प्रतियोगिता-परीक्षा की सूचना देश के प्रमुख समाचार-पत्रों में प्रकाशित कर दी 
`  है। प्रतियोगिता में स्नातक स्तर (प्रेजुएट स्टैण्डडं) की परीक्षा पास कोई भी भारतीय च 
सम्मिलित हो सकता है, किंन्तु उसकी आयु 21 वर्ष से कम और 26 वर्ष” से अधिक नहीं. 
1. इंडियन फारेस्ट सविस, इंजीनियरिंग सविस तया मेडिकल सविस के लिए अधिः | 
कारियों की नियुक्ति की प्रक्रिया अलग है। र EE 
2. पहले. अखिल भारतीय और संघीय सेवाओं के लिए अधिकतम आयु “ 
निर्धारित की, गई थी । किन्त॒ अभी हाल में उसे 26 वर्ष कर दि है।.. 
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` जादिए। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति तथा इस प्रकार कुछ अन्य वर्ग के लोगों कं | 
+ न आयु सीमा में कुछ छूट दी गई है। प्रत्येक व्यक्ति अधिक-से-अधिक तीन वार 
परीक्षा में बैठ सकता है। यदि तीसरी बार भी सफल नहीं होता तो उसे फिर बैठने की अनुमति 
` नहीं दी जाती। सन्‌ 1919 ० के पूवं समस्त अखिल भारतीय और संघीय सेवाओं के लिए एक 

+ हो लिखित परीक्षा होती थी। लिखित परीक्षा में सफल प्रत्याशियों की मौखिक परीक्षा होती 
` यी। उसके उपरान्त सफल परीक्षार्थियों की सूची प्रकाशित कर दी जाती थी; किन्तु 1979 ई० 
_ सपरोकषा-्रणाली में मौखिक परिवर्तन कर दिया गया है। इस परिवर्तित व्यवस्था. के अनुसार 
` अखिल भारतीय सेवाओं तथा. अन्य संवीय सेवाओं की परीक्ना-प्रणाली का स्वरूप इस 
` प्रकार है-- 

र हे 1. प्रारम्भिक परीक्षा (Preliminary Examination) 
2. मुख्य परीक्षा ( Main. Examination) 
3. साक्षात्कार परीक्षा (1nter५iew 1८४) , 
< 1. प्रारम्भिक परीक्षा (P९iminar) ए‰min॥(।०)--यह्‌ सन्‌ 1979 ई० से 

` प्रवतित संघीय सिविल सेवाओं के लिए आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा का प्रथम चरण है। इस 


परीक्षा में निम्नांकित दो प्रश्न-पत्र होते हैं- 
। प्रथम प्रस्न-पत्रसामान्य अध्ययन (९7९78 Studies) उ 100 अंक 
0 . दितीय प्रेश्त-पत्न--एक वैकल्पिक विषय . प 300 अंक 
LT इस परीक्षा में जो प्रत्याशी सफल हो जते हैं, .उन्हें मुख्य परीक्षा में बैठने का अवसर 
`: मिलता है; जो इस परीक्षा में असफल हो जाते हैं, उन्हें मुख्य परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं 
र दी जाती । प्रारम्भिक परीक्षा में प्रश्‍न-पत्र हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में पूछे जाते हैं! ये 
। प्रश्न-पत् वस्तुनिष्ठ प्रशनों (0७/९०६।४९९॥९५४।०॥४) के रूप होते हैं । 
jt 2. मुख्य परीक्षा (Min 3५81181101) यह्‌ सिविल सेवाओं की प्रतियोगिताः 
` परीक्षाका दूसरा चरण है। प्रारम्भिक परीक्षा में उत्तीण परीक्षार्थी इस परीक्षा में सम्मिलित 
7 होते के अधिकारी होते हैं। इस परीक्षा में कुल मिलाकर आठ प्रश्‍न-पत्न होते हैं ! ये प्रश्‍न-पत्र . 
` इस प्रकार हैं--- | 


थम प्रश्न-पत्र-- ` संविधान की आठवीं अनुसूची में दी गई | | 
Er भारतीय भाषाओं में से एक भाषा -.. ` 300 अंक 
| दवितीय प्रशन-पत्र-- अंग्रेजी `` ` ... 300 अंक 
म } | ` . ',.. प्रत्येक 300 अंक 
पाँचवाँ, छठा, सातवां ३ वैकल्पिक विषयों में से कोई . ... प्रत्येक पश्न-पत्र 
आठवां प्रश्‍न-पत्र- | दो विषय र 300 अंकों का 
होताहै . 


` 3 साक्षात्कार परीक्षा (11०7४०४ 765६) मुख्य परीक्षा में सफल प्रत्याशियों को 

कार परीक्षा के लिए बुलाया जाता है। साक्षात्कार परीक्षा वर्तमान समय में केवल 250 
की होती है। साक्षात्कार परीक्षा को संघीय सिविल सेवाओं सम्बन्धी परीक्षा का तृतीय 
र्‌ अन्तिम चरण कहा जा सकता है। | 


3.इकत्यिक विषयी के अन्तर्गत भारतीय इतिहास,  राजनीतिविज्ञान, अर्थशास्त्र, 
स्त्र, मनोविज्ञात, भुगोल; दर्शन, वाणिज्य, कृषिविज्ञात, इंजीनियरिंग आदि के कुछ 
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` _ संघीय लोकसेवा आयोग को सिफारिशों के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति 
संघीय लोकसेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं के. आधार पर आयोग, सफल प्रत्याशियों की. * 
एक सूची (\7। 115६) प्रकाशित करता है। यह सूची परीक्षा में प्राप्त अंकों के अनुसार बनाई 

जाती है। आयोग इसी सूची को राष्ट्रपति के पास देता है। राष्ट्रपति उसी के अनुसार नियुक्ति 

कर देता है।? 

सिविल सेवकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था 


अखिल भारतीय तथा संघीय सेवाओं के लिए नियुक्त अधिकारियों को कुछ समय के 
लिए अपनी सेवा की आवश्यकता के अनुरूप प्रशिक्षण.दिया जाता है। . 
प्रशिक्षण पूरा होने के उपरान्त उन्हें अपने-अपने पदों का कार्यभार संभालने के लिए | 
- विभिन्न स्थानों में भज दिया जाता है। 
राज्य-सेवाओं की नियुक्ति की प्रक्रिया कर कर 
राज्य की प्रमुख सेवाओं में राज्य सिविल सेवा (?. €. 8.) राज्य पोलिस सेवा _ 
(0. ?. 8.), राज्य की न्यायिक सेवा, राज्य की शिक्षा सेवा, राज्य एकाउण्ट्स सेवा, राज्य परि- | 
वहन सेवा, राज्य बिक्रीकर सेवा आदि के लिए राज्य का लोकसेवा आयोग प्रतिवर्ष प्रतियोगिता 
परीक्षाएं आयोजित करता है। इन प्रतियोगिता परीक्षाओं में सफल प्रत्याशियों की.रॉज्यपाल . « 
द्वारा नियुक्ति होती है। ; 22 
राज्य को चिकित्सा सेवा; स्वास्थ्य सेवा या इंजीनियरिंग सेवा-जेसी विशेपप्राविधिक ._ 
ज्ञान वाली सेवाओं के लिए लिखित परीक्षा के स्थान पर केवल साक्षात्कार परीक्षा ही. होती है। . 


लोकसेवाओं के विशेष अधिकार 
संविधान संघ तथा राज्य की सिविल सेवाओं के अधिकारियों को कतिपय विशेष | 
अधिकार प्रदान करता है। ये अधिकार संक्षेप में इस प्रकार है-- : 275 
1. प्रत्येक सिविल सेवक निश्चित आयु तक अपने पद पर बना रहताहै। 


2. प्रत्येक का सेवक को निश्चित प्रक्रिया के अनुसार ही अपने पद से अलग किया | 
जा सकता है। रः 
3. किसी भी सिविल सेवक को उसे नियुक्त करने वाले अधिकारी से निम्न स्तर के 
` अधिकारी द्वारा हटाया नहीं जा सकता । न घ टू 
प्रत्येक सिविल सेवक को निश्चित वेतन तथा निश्चित भत्ते मिलते हें । उनके वेतन से 
सामान्यतया कटोती नहीं की जा सकती । केवल वित्तीय संकटकाल में ही उनके वेतन में कटीर्त 
की जा सकती है । उन्हें पदोन्नति (प्रमोशन) का भी उपयुक्त अवसर मिलता है । 


भारतीय संविधान में लोकसेवाओं का प्रावधान 


भारतीय संविधान में लोकसेवाओं के लिए 'सावंजनिक सेवा' (?५७।० $९7५ 
शब्द-पद का प्रयोग किया गया है। संविधान में जो प्रावधान. किया गया है, उसके अनुसार 


भारत में लोकसेज्ञाओं के अन्तर्गत मुख्यतया निम्नलिखित व्यक्ति आते हँ- | 
1. बह व्यक्ति जो भारत-संध की प्रशासकीय सेवा का सदस्य हो। | 


< 


bomen Sr vr 
1. व्यवहार में यह सूची गृह मंत्रालय के पास भ्रेजी जाती है। राष्ट्रपति 
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2. चह व्यक्ति जो कि अखिल भारतीय सेवा का सदस्य हो। 
3. वह व्यक्ति जो किसी राज्य को प्रशासकीय सेवा का सदस्य हो । 
4, वह व्यक्तिं जो भारत-संघ के अधीन प्रशासकीय पद का धारी हो ।. 
5. वह व्यक्ति जो किसी राज्य के अधीन प्रशासकीय पद का धारी हो। 


| 
| 
“भारत में इन पाँच वर्गों के लोक सामान्यतया लोकसेवाओं का निर्माण करते हैं। | 
लोकसेवाओं कें कायं hE 
भारत की राजनीतिक व्यवस्था में लोकसेवाओं का अपना स्थान है । अपने विशेष 


` कान और अनुभव से शासन को लाभान्वित कर लोकसेवक भारत की संसदात्मक व्यवस्था की 

हि और गति प्रदान करते हैं। लोकसेवकों के कार्य को संक्षेप में हम इस प्रकार रख ' 

सकते है-- ह द 
र 1. नीति-निर्माण में मंत्रियों को परामर्श--लोकसेवकों का प्रमुख कार्य नीति-निर्माण 

में मंत्रियों को परामर्श देना होता है। जैसा कि ई० एफ० डेल ने लिखा है कि 'लोक 
सेवाओं का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य मंत्रियों को यह पंरामशे देना होता है कि वे 
क्या निर्णय लें। 

2. निमित नोतियों और कानूनों का क्रियान्वयन--लोकसेवको का अन्य महत्वपूर्ण 
कायं का द्वारा निर्धारित नीति तथा निर्मित कानूनों का तत्परता से. क्रियान्वयन . 
करना है। | 

3. विधि-निर्माण में योग--विधि-निर्माण का मुख्य कार्य व्यवस्थापिका का होता है, 
किन्तु व्यवस्थापिका द्वारा जो भी सरकारी विधेयक प्रस्तुत किये जाते हैं, उनके 
प्रारूप लोकसेवकों द्वारा ही पास किये जाते हैं। इसके अतिरिक्त लोकसेवक 
व्यवस्थापिका द्वारा पास किये गये अधिनियमों के अनुरूप नियमों का निर्माण करते 
हैं। इस प्रक्रिया को प्रदत्त व्यवस्थापन. (डेलीगेटेड लेजिस्लेशन) कहते हैं। 

4. वित्त-संबंधी कार्य -लोकसेवकों द्वारा वित्त-सम्बन्धी अनेक कारय किए जाते हैं। 
इस दृष्टि से भाय-व्यय-विषयक आँकड़े एकत्रित करना, आय-व्यय का अनुमानित 
व्योरा तैयार करना, इस सम्बन्ध में आवश्यक अन्य कतंव्यों का पालन स्थायी. .. 
व्यवस्थापिका के कार्य माने जाते हैं। 

5. शासन के विभिन्न अंगों में समन्‍तय-शासन के विविध अंग, विविध पक्ष तथा 
विविध विभाग होते हैं। लोकसेवक इन विविध अंगों को जोड़ने वाली कड़ी का कायं 
करते हैं। दुसरे शब्दों में लोकसेवक शासन के विविध अंगों के मध्य समन्वय और 

` सहयोग स्थापित कर उनका नियन्त्रण और निर्देशन करते हैं। 


रतीय लोकसेवाओं की शासन में भूमिका और महत्व 


भारत की राजनीतिक व्यवस्था में लोकसेवाओ का अपना महत्व है । यदि लोकसेवाओं 
भारतीय शासन-व्यवस्था की शिरायें और धमनियाँ कहा जाय तो असंगत न होगा | योग्यता . 
धार पर नियुक्ति तथा विशेष शिक्षा और प्रशिक्षण-प्राप्त लोकसेवक शासन से लम्बे समय . 
रहकर प्रशासन का विशेष अनुभव प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार शासन के विशेष 
के कारण वे शासन-संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। एक प्रकार से वे 
के योग्यता के अक्षय आगार बन जाते हैं। उनकी तुलना में मंत्रीगण अपेक्षाकृत कम 
खते हैं। मंत्रियों को शासन का कोई सुव्यवस्थित प्रशिक्षण भी प्राप्त नहीं होता । इस 
कशवाओं के कारण संसदीय शासन विशेषज्ञों और अविशेषज्ञों का अपूर्वे संगम बुन 
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लोकसेवक राजनीतिक दृष्टि से अध्रतिबद्ध होते हैं, सक्रिय राजनीति से दूर रहते हैं, 
शासन के नियमों के अनुसार वे त्यागपत्र दिये बिना सक्रिय राजनीति में भाग नहीं ले सकते । 
इसलिए वे निष्पक्ष रूप से अपने कतंव्य का पालन करने में समर्थ होते हैं। 

लोकसेवक शासन की नीति को क्रियान्वित करने के लिए उत्तरदायी होते हैं। इस 
दृष्टि से वे शासन के एक प्रकार से हाथ मुंह और आँख का काम करते हैं । 

भारतीय लोकसेवकों ने भी अपनी भूमिका निभाने का प्रयास किया है। इसी भूमिका 
के कारण वे भारत को प्रशासनिक व्यवस्था के आधार-स्तम्भ बन गये हैं। किन्तु इन सब उप- 
लब्धियों के बावजूद लोकसेवाओं के कुछ अपने दोष हैं। भारत की राजनीतिक व्यवस्था में 
लोकसेवायें अपनी सही भूमिका अदा कर सके, इसलिए इन दोनों का निवारण आवश्यक है! 


संघीन लोकसेवा आयोग (Union Public Service Commission) 


संघीय तथा राज्य के लोकसेवा आयोगों का प्रावधान संविधान के चौदहवें खंड में 
अनुच्छेद 315 से लेकर 323 तक किया गया है। उदाहरण के लिए, 315 (1 ) अनुच्छेद में 
कहा गया है कि संघ के लिए एक लोकसेवा आयोग तथा प्रत्येक राज्य के लिए राज्य लोकसेवा 
आयोग होगा । इसी प्रकार इसी अनुच्छेद के अगले खण्डों में कहा गया है कि यदि दो या दो से 
अधिक राज्य इस वात.के लिए तैयार हो जाते हैं कि उनके लिए संयुक्त लोकसेवा आयोग हो तो 
उनके लिए संयुक्त लोकसेवा आयोग को व्यवस्था हो सकती है । किन्तु इसके लिए उन राज्यों 
के विधान-मंडल द्वारा इस आशय का प्रस्ताव पास होना चाहिए तथा उस प्रस्ताव के अनुरूप 
संसद द्वारा अधिनियम निर्मित होना चाहिए । 
संघीय लोकसेवा आयोग का गठन-संघीय लोकसेवा आयोग का एक अध्यक्ष तथा 
कुछ अन्य सदस्य होते हैं। वर्तमान समय में संघीय लोकसेवा आयोग में एक अध्यक्ष तथा सात 
अन्य सदस्य हैं । र 
संघीय लोकसेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है । 
नियुक्ति करते समय राष्ट्रपति इस बात का ध्यान रखता है कि वे व्यक्ति आयोग-सम्बन्धी अपने 
कतेव्य-पालन करने में सक्षम हों । फलतः आयोग के अध्यक्ष पद पर ऐसे व्यक्ति ही नियुक्त किए 
जाते हैं जो अपने दीं अनुभव, प्रखर ज्ञान, निष्पक्षता तथा ईमानदारी के लिए विख्यात हों। 
संबंधानिक प्रावधान के अनुसार आधे सदस्य ऐसे होने चाहिए जो कि अपनी नियुक्ति की तिथि 
तक भारत सरकार अथवा किसी राज्य-सरकार के अधीन कम-से-कंम 10 वर्ष तक पद धारण 
कर चुके हों। 
संघीय लोकसेवा के आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल-संघीय लोकसेवा 
आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों का कार्यकाल उनकी नियुक्ति की तिथि से 6 वर्ष होता है, किन्तु 
65 वर्ष की आयु हो जाने पर वे अवकाश प्राप्त कर लेते हैं । लोकसेवा .आयोग का सदस्य यदि | 
चाहे तो अवकाश-ग्रहण करने की तिथि से पूर्व भी अपने पद से त्यागपत्र दे सकता है I RSE 
सदस्यों की पदच्युति-संविधान के 317वें अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति लोकसेवा 
आयोग के किसी सदस्य को निम्नांकित परिस्थितियों में पदच्युत कर सकता है-- > 
1. प वह विवा मा हो था न ॥ र 
2. यदि बह अपने कार्यकाल में अपने पद से भिन्न कोई सावंजनिक पद 
3. यदि यह व्यक्ति राष्ट्रपति की दृष्टि में मानसिक तथा शारीरिक bl 
` अपने पद पर कारये करने के लिए अक्षम हो। 
इसके अतिरिक्त यदि कोई सदस्य अनाचार, भ्रष्टाचार या रिशवतबोरी केलिएदोषी | 
` पाया जाता है तो उसे अपने पद से हटाया जा सकता है। किन्तु इस प्रकार इसके आरोप की जांच | क हट 


| 
| 
| 
| 
| 
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को एक निर्धारित प्रक्रिया है। इसके अमुचा राति सवरि स्थालिय की इसप्रकारको | 

जाँच का कार्य सौपेगा। इस प्रकार की जाँच के बाद ही वह इस दिशा में कोई निर्णय लेगा। - | . 

जाँच की अवधि में ऐसे सदस्य को राष्ट्रपति निलम्बित कर सकता है। 

सदस्यों की निष्पक्षता के लिए प्रावधान : उनके पद की मर्यादाएं 

संघीय लोकसेवा आयोग के सदस्य अपने कर्तव्य का निष्पक्षतापूवंक पालन कर सकें, 


इसके लिए कतिपय प्रावधान किए गए हैं। ये प्रावधान इस प्रकार हैं- 
1. अपने कार्यकाल की समाप्ति पर लोकसेवा आयोग के सदस्य को पुंनः अपने पद पर 


नियुक्त नहीं किया जा सकता । 
2. संघीय.लोकसेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य अपने कार्यकाल की समाप्ति पर . 


Fe द संघीय अथवा राज्य सरकार के किसी पद पर नियुक्त नहीं किए जा सकते । 
छः 3. संघीय लोकसेवा आयोग का सदस्य किसी राज्य लोकसेवा आयोग का सदस्य बनाया 
RN जा सकता है, किन्तु वह राज्य-सरकार के अंधीन आय के अन्य किसी पद पर 


नियुक्त नहीं हो सकता । 

 लोकसेब्रा आयोग की स्वतन्त्रता के रक्षा-विषयक प्रावधान 

भारतीय संविधान में कतिपय ऐसे प्रावधान हैं जिनका प्रयोजन लोकसेवा आयोग को 
' स्वतंत्रता की रक्षा करना है। इन प्रवाधानों को संक्षेप में निम्नलिखित खूप में रख सकते हैं-- 
|. आयोग के सदस्यों का कार्यकाल निश्चित है। इस कार्यकाल में कटौती नहीं की 


जा सकती । 
2. आयोग के सदस्यों को संविधान द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ही हटाया जा 


, सकता है। ` | 
3, आयोग के सदस्यो को पर्याप्त वेतन और भत्ते दिए जाते हैं। उनके कार्यकाल में 
उनके वेतन में कोई कटोती नहीं की जा सकती । 
4. आयोग के सदस्यो को वेतन संघ-सरकार की संचित निधि से दिया जाता है। 


अतएव वह संसदीय नियन्त्रण से मुक्त रहता हुँ। 
के उपरान्त सदस्यों की सेवा-शतों में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता । 


5. हि क्ति 
6. लमान के अध्यक्ष या सदस्यों के कार्यकाल की समाप्ति के बाद उन्हें किसी 
पद पर नियुक्त नहीं किया जा सकता । 4 
हे 7, अवकाश-प्राप्ति के उपरान्त अव्यक्ष और सदस्यों को उपयुक्त पेंशन की व्यवस्था है। 
संघीय लोकसेवा आयोग के कायं 


संविधान के 320व अनुच्छेद में संघीय लोकसेवा आयोग फे कार्यों का उल्लेख है। | 
अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से संघीय लोकसेवा आयोग के कार्यों को निम्नलिखित रु में 


लोकसेवाऐ तथा लोकसेवा आयोग. | 287 
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अखिल भारतीय सेवाओं तथा संघीय सेवाओं के लिए आयोजित परीक्षाओं के परीक्षा-परिणामों | 
के आधार पर आयोग सफल प्रत्याशियों को विभिन्न पदों पर नियुक्ति की सिफारिश करता है। | 
इन सिफारिशों के आधार पर राष्ट्रपति नियुक्तियाँ करता है। | 
र 2. संघ-शासन को परामर्श प्रदान करना--संघीय लोकसेवा आयोग का अन्य महत्वपूर्ण | 

कार्य संघीय शासन की कतिपय महत्वपूर्ण विषयों में अपना परामर्श देना है। जिन विषयों पर. 

संघीय लोकसेवा. आयोग सरकार को आदेश देता है, उनमें से मुख्य निम्नलिखित हैं-- र 

1. अर्सनिक सेवाओं तथा असैनिक पदों पर नियुक्ति के सम्बन्ध में । 
2. असँनिक सेवाओं से सम्बन्धित पदाधिकारियों की पदोन्नति व स्थानान्तरण के 
' सम्बन्ध में । 
3. असैनिक सेवाओं से सम्बन्धित पदाधिकारियों से सम्बन्धित अनुशासनात्मक कार्य 
बाहियों के सम्बन्ध में। , 
4. सेवारत सरकारी अधिकारियों या कर्मचारियों के विरुद्ध की गई वैधानिक कार्यवाही 

. _ में खर्चे के दावों के सम्बन्ध में । | 
5. सरकारी अधिकारियों पर मुकदमा चलाए जाने की स्थिति में उन्हे खचं देने के 


सम्वन्ध में । 

6. राष्ट्रपति द्वारा निदिष्ट अन्य किसी विषय के सम्बन्ध में । , 

_ इस प्रसंग में यह स्मरण रखना आवश्यक है कि संघ सरकार लोकसेवा आयोग से | 
परामर्श ले सकती है, किन्तु संघीय-सरकार लोकसेवा आयोग के परामर्श को मानने के लिए 

बाध्य नहीं है।. - 

3. बार्षिक अतिवेदन या रिपोर्ट भेजना--संघीय लोकसेवा आयोग का अन्य महत्वपूर्ण 

कार्य राष्ट्रपति को अपने कार्यों की रिपोर्ट देना है । संघीय आयोग प्रतिवर्ष एक प्रतिवेदन तैयार 

करता है। इस प्रतिवेदन में यह. उल्लेख रहता है. कि उसने कितनी प्रतियोगिता-परीक्षाएँ 

आयोजित कीं, संघीय सेवाओं से सम्बन्धित कितने लोगों को नियुक्तियो की सलाह दी, 

` प्रतियोगिता-परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले लोगों का स्तर कैसा था. आदि। | 

संघीय लोकसेवा आयोग से प्राप्त प्रतिवेदन को राष्ट्रपति संसद को भेज देता है। 


राज्य लोकसेवा आयोग (State Public Service Commission) 


संघ की भाँति राज्य में भी एक लोकसेवा आयोग प्रावधान है। राज्य लोकसेवा आयोग 
में एक अध्यक्ष तथा कुछ सदस्य होते हैं। उत्तर प्रदेश लोकसेवा आयोग में एक अध्यक्ष तथा | 
सात अन्य सदस्य होते हैं. " 6202 
` , सदस्यो की नियुक्ति--राज्य लोकसेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल | 
करता है। नियुक्ति करते समय राज्यपाल को इस बात का ध्यान रखना आवश्यक है कि आयोग | 
के कम-से-कम आधे सदस्य ऐसे होने चाहिए जिन्हें नियुक्ति के समय कम-से-कम दस वर्ष तक - | 
भारत सरकार या राज्य-सरकार की सेवा का अनुभव हो। 5 हर 
सदस्यों को कार्यकाल--राज्य लोकसेवा आयोग के सदस्यों को 6 वर्ष के लिए उसके | 


पद पर नियुक्त किया-जाता है, किन्तु 62 वर्ष की आयु होने पर वे अपने पद से हट जाते हैं।? 
इसके पहले भी यदि वे चाहें प्रो अपने पद से त्यागपत्र दे सकतेहैं। . | म की 


या 


>. 
~ 

८ 
टर 


1. पहले राज्य लोकसेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा-निवृत्ति की आयु 6 
वर्षं थी, किन्तु 41वें संशोधन-अधिनियम द्वारा इसे 62 वर्ष कर दिया गया है। है 
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र ज्य लोकसेवा आयोग के अध्यक्ष ओर सदस्यों का बेतन--राज्य लोकसेवा आयोग के 
क को निश्‍चित वेतन और भत्ता मिलता है। यह वेतन उन्हें राज्य की संचित निधि से दिया 
. जाता है। र े 
] वा राज्य लोकसेवा आयोग के कार्य--राज्य लोकसेवा आयोग के कार्यो को संक्षेप में 
._ 'तिम्नलिखित रूप में रख सकते हैं-- ट रेकी 
` |. राज्य लोकसेवा आयोग राज्य के सिविल सेवकों की नियुक्ति के लिए प्रतियोगिता- 
परीक्षाओं का आयोजन और व्यवस्था करता है। परीक्षा में सफल प्रत्याशियों को 
सूची व को भेजता है । राज्यपाल उसी सूची के अनुसार नियुक्तियाँ 
ह करता हें । * 
| 2. राज्य लोकसेवा आयोग सरकारी अधिकारियों तथा क्मेचारियों को नियुक्ति तथा 
डः पदोन्नति आदि के लिए आवश्यक नियमों का निर्माण करता है। 
नि 3, राज्य लोकसेवा आयोग अनेक विषयों पर राज्य-शासन को परामश देता है। जिन 
Le विषयों के सम्बन्ध में राज्य लोकसेवा आयोग सिफारिशें करता है, वे मुख्यतया इस 


हज -.` प्रकार हैं-- : 
' __ (४) राज्य में असैनिक सेवाओं एवं पदों पर नियुक्ति के लिए प्रतियो गिता-परीक्षाओं 
~ का आयोजन। | - 

(5) प्रतियोगिता-परीक्षाओ में सफल प्रत्याशियों की सूची का प्रकाशन तथा उस सूची 


| को राज्यपाल के पास प्रेषित करना । 
- (ग) सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति पदोन्नति इत्यादि के विषय 
>. ः ' ` ॐ नियम-निर्माण करना। भ 
(1४) राज्य लोकसेवा आयोग अनेक विषयों पर राज्य-सरकार को परामश देता है । 
जिन विषयों पर राज्य लोकसेवा आयोग राज्य-सरकार का परामश देता है, उनमें 


से मुख्य ये है-- 

>! ' (क) प्रत्याशियों को भर्ती, पदोन्नति व स्थानान्तरण के सम्बन्ध में । 

i+ (ख) राज्य के सरकारी कर्मचारियों को प्रभावित करने वाली अनुशासनात्मक कार्य 

Ba वाहियों के विषय में । 

- व (ग) राज्य के सरकारी कर्मचारियों पर मुकदमा चलाये जाने की स्थिति में उन्हें खर्च 
(च) सेवारत सरकारी कर्मचारियों को पहुंची हानि व॒ उसके द्वारा किये गये खचोँ के 

दावों के सम्बन्ध में । 
(ङ) राज्यपाल द्वारा निर्दिष्ट किसी अन्य सम्बन्ध में । 


संघीय लोकसेवा आयोग तथा राज्य लोकसेवा आयोगों का 
महत्व : उपयोगिता 


जोकसेवा आयोग के महत्व के विषय में दो मत नहीं हो सकते। संविधान में संघीय 

पेवा आयोग तथा राज्यों के लोकसेवा आयोगों का प्रावधान कर हमारे संविधान-निर्माताओं 
दूरदर्शिता का परिचय दिया है। स्वत : निष्पक्ष, निष्ठावान्‌,. कर्तव्य-परायण, सुविज्ञ 
सुप्रशक्षित लोकसेवाएँ किसी देश के लिए बरदांन होती हैं। लोकसेवा आयोग ही वे 
य हैं जिनकी सहायता से निष्पक्ष लोकसेवाओं की नियुक्ति ओर संगठन किया जा सकता 
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है। इसलिए लोकसेवा आयोग को लोकतन्त्र का आधार-स्तम्भ (^ 0५1५/०1८ of democracy) 
कहा गया है। संक्षेप में हम लोकसेवा आयोग की उपयोगिता और महत्व को निम्नलिखित रूप | 


में रख सकते हूं 


1. लोकसेवा आयोग शासन से सम्बन्धित विविध पदों के लिए उपयुक्त पदाधिकारियों | 


और revi का चयन कर स्थायी कार्यपालिका की आवश्यकता की पूर्ति 
करता 

2. लोकतन्त्र में सत्ता विभिन्न राजनेतिक दलों के हाथों में बदलती रहती है 1 फलत 
सरकारी पदाधिकारिकों की नियुक्ति का कार्य यदि सत्तारूढ़ राजनैतिक दलों के 
हाथों में छोड़ दिया जाता तो बह निष्पक्ष न रहता । लोकसेवा आयोग इस अभाव 
कौ पूर्ति कर निष्पक्ष लोकसेवाओं की नियुक्ति में स्तुव्य योग देता है । 

3. लोकसेव। आयोग लोकसेवकों के न्यायोचित अधिकारों की रक्षा में योग देता है । 
इसी दृष्टि से लोकसेवा आयोग को 'सिविल सेवाओं का संरक्षक' (0091 0 
the Civil Services) कहा जाता है। | 

इस प्रकार लोकसेवा आयोग लोकसोावओं के ख्रष्टा, संयोजक ओर संरक्षक होते है. । 


लघु तथा अति लघु प्रश्‍न और उनके उत्तर 
लघ प्रश्‍न और उनके उत्तर je 


प्रश्‍न 1 -- संघीय लोकसेवा आयोग का गठन कसे होता है? 

उत्तर--संघीय लोकसेवा आयोग में एक अध्यक्ष और कुछ सदस्य होते हैं। इनको 
नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। वर्तमान समय में संघीय लोकसेवा आयोग में एक अध्यक्ष 
तथा सात सदस्य हैं। संघीय लोकसेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों की नियुक्ति छह वर्ष के 
लिए की जाती है, किन्तु 65 वर्ष की आयु हो जाने पर वे अवकाश ग्रहण कर सेते हैं। व 

प्रश्‍न 2-संधीय लोकसेवा आयोग फे सदस्य निष्पक्षतापुर्वक कार्य कर सकें, इसके लिए 
क्या प्रावधान किए गए हैं ? 

उत्तर--(1) संघीय लोकसेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य अपने कार्यकाल की 
समाप्ति पर किक्षी पद पर नियुक्त नहीं किए जा सकते । (2) आयोग के अध्यक्ष ओर सदस्यों 
का कार्य छाल निश्चित होता है । इस कार्य काल में कटौती नहीं क्री जा सकती । (3),आयोग 
अश्पञ्ञ और सदस्पों को संविधान द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ही हटाया जा सक 
(4) आयोग के सदस्यों और अध्यक्ष को समुचित वेतन, भत्ते और सुविधाएँ दी जाती 
अवकाश प्राप्ति के वाद उन्हें समुचित पेंशन और भत्ते दिए जाते हैं 

प्रश्न 3--संघीय लोकसेवा आयोग के मुख्य कार्ये क्या हैं ? 


उत्तर--(1) संघीय लोकसेवा आयोग संघीय सेवाओं में भर्ती के लिए प्रतियोगिता ं । 
परीक्षाओं का री करता है । (2) संघीय लोकसेवा आयोग संघीग्र पदों पर नियुक्ति के 
लिए संघीय सरकार को परामर्श देता है । (3) संघीय लोकसेवा आयोग राष्ट्रपति को अ 
कार्यों की रिपोर्ट देता है 

प्रश्‍न 4--राज्य लोकसेवा आयोग का कसे गठन होता हे? 


उत्तर--राज्य सेवा आयोग में एक अध्यक्ष और कुछ सदस्य होते हैं। इनको ह ह नियु 
रा त्य के राज्यपाल द्वारा होती है । ये अपने पद पर 62 वर्ष की आयु तक बने रहते हैँ। _ 
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प्रश्‍न 5--राज्य लोकसेवा आयोग के क्या कार्य हैं ? ee 
उत्तर--राज्य लोकसेवा आयोग के मुख्य कार्य इस प्रकार है: (1) राज्य को विभिन्न 
सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन, (2) प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल 
उम्मीदवारों की नियुक्ति के लिए सरकार को परामर्श, (3) राज्य सरकार को राज्य सेवा के | 
कर्मचारियों अधिकारियों आदि के सम्बन्ध में सलाह देना तथा (4) राज्य सरकार को अपने - | 
कार्यो के विषय में वाषिक रिपोर्ट देना । 
अति लघु प्रश्‍न ओर उनके उत्तर 


| प्रशन! संघीय लोकसेवा आयोग के सदस्यों को नियुक्ति कोन करता है? 
' . . उत्तर--राष्ट्रपति। 
` श्त? संघीय लोकसेवा आयोग के सदस्य कितनी आयु तक अपने पद पर बने 
य - उत्तर--65 वष तक । 
प्रश्न 3--राज्य सेवा आयोग के सदस्य कितनी आयु तक अपने पद पर बने रहते हैं ? 
+ उत्तर--62 वर्षं की आयु तक। ` ˆ 
५ प्रशन 4 प्रदेश लोकसेवा आयोग के सढस्यों की नियुक्ति कोन करता है! 
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उत्तर--राज्यपाल । 
6 ' प्रशन 5--उत्तर प्रदेश में शासकीय. महाविद्यालयों के अध्यापकों का चयन कौन 


करता है ? 
उत्तर-राज्य लोकसेवा आयोग। 
; 2 +. > महत्वपूण प्रश्‍न 
` 'निबन्धात्मक प्र 
1. संघीय लोकसेवा आयोग की रचना तथा कार्यों पर प्रकाश डालिए 
ब 2 लोकसेवा आयोग से आप क्या समझते हैं? संघीय लोकसेवा आयोग के महत्व तथा 
र |. कार्यों पर प्रकाश डालिए। (उ० प्र०, 1977, 80, 82) 


3. उत्तर प्रदेश लोकसेवा आयोग की रचना तथा कार्यों पर प्रकाश डालिए। 
4; संघीय लोकसेवा आयोग का क्या कार्य है? उसका कया महत्व है? लोकसेवा 
` आयोग की स्वतन्त्रता की रक्षा के लिए क्या प्रावधान किए गए हैँ? 
5. निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए-- 
(1) राज्य लोकसेवा आयोग। - 
(ग्र) संयुक्त लोकसेवा आयोग । 


1. लोकसेवाओं के प्राँच मुख्य कार्य बताइए। 
| ४2. संघीय लोकसेवा आयोग का गठन कैसे होता है? 
3. संघीय लोकसेवा आयोग के पाँच कार्य बताइए ? 
` 4. लोकसेवा आयोग के सदस्यों को कँसे निकाला जा सकता है? 
लोकसेवा आयोग की स्वतन्त्रता की रक्षा के लिए क्या प्रावधान किए गए हैं? 


आयोग का होता है? 
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` अति लघु प्रश्‍न 
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` 7. राज्य लोकसेवा आयोग के चार कार्य बताइए । 
8. लोकसेवा आयोग के महत्व पर पंक्तियाँ लिखिए। 


1. संघीय लोकसेवा आयोग के सदस्य कितनी आयु तक अपने पद पर बने रहते हैं. 
2. राज्य लोकसेवा आयोग के सदस्य अपने पद पर कितनी आयु तक बने रहते हूँ? _ 
3. संघीय लोकसेवा आयोग की नियुक्ति कौन करता है? 

4. राज्य लोकसेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति करता है? हः 
5. संघीय कर्मचारियों के वेतन में कमी किस परिस्थिति में की जा सकती है? _ 


“निर्वाचन स्वीधोने तींगेरिकीं की महीपॅय हैं। थह उनमे सॅमियिश्लमंय पर नवचेतना 
का संचार करता है। निर्वाचन आयोग इस महापर्व को सम्पन्न करने में 
स्तुत्य योग देने बाला एक सशक्त साधन है ।” 


अध्याय 22 


विविध प्रकरण 


’ RE ७ निर्वाचन आयोग . ७ भारत में निर्वाचन-प्रक्रिया के मुख्य पक्ष ७ भारत का महा' 
| _ न्यायवादो ७ भारत का नियन्त्रक महालेखा-परोक्षक ७ लोकपाल ७ लोक-आयुक्त । 


निर्वाचन आयोग (lection Commission) 


भारत में निर्वाचन-व्यवस्था को निष्पक्ष, स्वतन्त्र और स्वस्थ बनाने के लिए निर्वाचन . 
आयोग का प्रावधान किया गया है। 
जैसा कि संविधान के पन्द्रहवें खंड के 324वें अनुच्छेद में कहा गया है कि संसद, प्रत्येक 
राज्य की व्यवस्थापिका तथा राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए एक आयोग होगा 
जो निर्वाचन आयोग (Election Commission) कड़लायेगा । ४ 
2 निर्वाचन आयोग का गठन--निर्वाचन आयोग का प्रधान एक मुख्य निर्वाचन-आयुक्त 
_ | (चीफ एलेक्शन कमिश्नर) होता है। मुख्य निर्वाचन-आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की 
|. जातो है। मुख्य निर्वाचन-आयुक्त का कार्यकाल एक निश्‍चित अवधि तक होता हे । इस अबधि 
का निर्धारण राष्ट्रपति करता है। किन्तु संवैधानिक प्रावधान के अनुसार नियुक्ति के वाद उसकी 
0 सेवा-शर्तो में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता । मुख्य निर्वाचन-आयुक्त के अतिरिक्त उसकी 
सहायता के लिए अन्य निर्वांचन-आयुक्त (कलेक्शन कमिश्नर) होते हैं। उनकी नियुक्ति राष्ट्र 
पति द्वारा की जाती है। 
निर्वाचन-आयुक्त का प्रमुख सहायक उपनिर्वाचन आयुक्त होता है। यह वरीयता-क्रम 
में आयुक्त के बाद आता है। भारतीय प्रशासनिक सेवा या केन्द्रीय सरकार की किसी सेवा के 
` किसी वरीय अधिकारी को उपनिर्वाचन-आयुक्त नियुक्त किया जाता है। " 
Fo निर्वाचन आयोग का स्टॉफ--निर्वाचन आयोग का अपना सचिवालय होता है । इस 
` शचिवालय में सचिव, सहायक सचिव तथा अनेक अधिकारी और कर्मचारी होते हैं। 
| निर्वाचन के अवसर पर निर्वाचन आयोग को विशेष स्टाफ की आवश्यकता होती है। 
अतएव राज्य, जिला स्तर आदि पर अनेक अधिकारी होते हैं। ये अधिकारी राज्य-प्रशासन से 
सम्बन्धित होते हे । राज्य-स्तर पर सामान्यतया निम्नलिखित अधिकारी होते हैं-- 
मुखप चुनाव पदाधिकारी --राज्य-स्तर पर य चुनाव पदाधिकारी और उपचुनाव 
पदाधिकारी होते है । जिला-स्तर पर जिला चुनाव पदाधिकारी (डिस्ट्रिक्ट एलेक्शन आफिसर) 
होता है। ये पदाधिकारी सिविल सेवा के वरिष्ठ व्यक्ति होते हैं । 
कुछ राज्यों में तहसील-स्तर पर भी एक चुनाव पदाधिकारी होता हे । हर स्तर पर 
| इुनाव पदाधिकारी की सहायता के लिए एक उपचुनाव पदाधिकारी होता है। 


निर्वाचन क्षेत्र के स्तर पर सामान्यतया दो प्रकार के कार्य किए जाते हैं --(1) निर्वाचन | 
एतेक्टोर्‌ल रोल) की तेयारी तथा (2) चुनाव का संचालन । : 
5 CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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. __ पहले काम के लिए चुनाव-निबन्धन पदाधिकारी होते हैं और ' र 

पदाधिकारी (रिटनिंग आफिसरः) । अ 
मतदान के समय मतदान-केन्ट्र पर एक पीठासीन अधिकारी (प्रिसाईडिग आफिसर) 
तथा उसकी सहायता के लिए मतदान पदाधिकारी पोलिंग आफिसर) होते हैं। 


निर्वाचन आयोग के कार्य 


निर्वाचन आयोग का प्रमुख कार्ये देश में स्वतन्त्र और निष्पक्ष निर्वाचनों का संचालन 
है । इस दृष्टि से निर्वा चक आयोग निर्वाचन-सम्बन्धी मुख्यतया निम्नलिखित कार्ये करता है - 

1. वह मतदाताओं की सूची तैयार करता तथा समय-समय पर उसे संशोधित 
करता है। 

2, निर्वाचन आयोग निर्वाचन की तिथि की घोषणा करता । 

3. वह नामांकन-पत्र भरने, नाम वापस लेने तथाँ नामांकन पदों की जाँच-तिथि घोषित. 
करता है। इस प्रसंग में वह निश्चित नियम निर्धारित करता है। उदाहरण के लिए, नामांकन- 
पत्र किन आधारों पर स्वीकृत किए जायेगे और किन आधारों पर अस्वीकृत, इन सारी बातों से 
सम्बन्धित नियम वही निर्धारित करता है। _ 

4. बहु निर्वाचन-सम्बन्धी समस्त अधिकारियों पर नियन्त्रण करता है। 

5. वही राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करता है । उसके द्वारा मान्यता-प्राप्त दल 
को विशेष प्रतिष्ठा मिलती है । 

6: वही यह निश्चित करता है कि कोन दल क्षेत्रीय स्थिति का है और कोन राष्ट्रीय 
स्थिति का । ; : 

7. सभी राजनीतिक दलों के अपने चुनाव-चिह्व (पार्टी सिम्बल) होते हें । निर्वाचन 
आयोग इन विभिन्न दलों के चुनाव-चिह्व निर्धारित करता है। इसके अतिरिक्त वह उन प्रत्या- 
शियों के चुनाव-चिह्लों को भी निर्धारित करता है जो स्वतन्त्र रूप से चुनाव लड़ते हैं। 

 _ 8. बह निर्वाचन के समय राजनीतिक दलों तथा सम्बन्धित अन्य लोगों को व्यवहार- 
संहिता निश्चित करता है। इस व्यवहार-संहिता का प्रमुख उद्देश्य निर्वाचन के समय चुनाव के | 
अनुकूल और उचित वातावरण बनाए रखना होता है । क. 

9. जब कभी संसद या राज्य के विधान-मंडल में किसी सदस्य की योग्यता के विषय 
में कोई विवाद खड़ा हो जाता है तो निर्वाचन आयोग से परामर्श माँगा जाता है। इसी परामर्श... 
के आधार पर राष्ट्रपति और राज्यपाल अपना प्रतिवेदन करते हैं । रर 


भारत में निर्वाचन-प्रक्रिया के मुख्य पक्ष | पक | टत 
` भारत में निर्वाचन-प्रक्रिया के गनेक चरण तथा अनेक सोपान है । इन्हें संक्षेप में निम्न | द 

लिखित रूप में रख सकते हैं : हि र न 
1. निर्वाचन-प्रक्रिया का प्रथम चरण मतदाता-सूची का “ है। इस दृष्टि से 


सम्बन्धित क्षेत्र के वयस्क नागरिकों की पूरी सूची तैयार की जाती है। जो व्यक्ति किसी कारण... हे | 


से मताधिकार से वंचित कर दिए जाते हैं, उनका नाम या से हटा दिया जाता है. 
यह मतदाता-सुची निर्वाचन के सामान्यतया 3, 4 महीने पूर्व जाती है। प्रायः प्रतिवर्ष 


निर्वाचन-सूची का संशोधन किया जाता है। 
2. निर्वाचन की तिथि घोषित कर दी जाती है। हे 
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| 3. निर्वाचन तिथि की घोषणा के उपरान्त नामांकन-तिथि की घोषणा की जाती है। 
सम्बन्धित क्षेत्र का प्रत्याशी इस कार्य के लिए अधिकृत पदाधिकारी के सामने जाकर अपना 
नामांकन-पत्र प्रस्तुत करते हैं। यदि नामांकन-पत्र सही होता है तो उसे स्वीकार कर लिया 
जाता है । यदि उसमें दोष होते हैं तो उसे अस्वीकृत कर दिया: जाता है। प्रत्येक प्रत्याशी को 
नामांकन-पत्र के साथ एक निश्चित धनराशि (सिक्योरिटी) जमा करनी होती है। यदि प्रत्याशी 
` को निर्वाचन में निश्चित मत नहीं मिलते तो उसकी यह 'सिक्योरिटी' की धनराशि जब्त कर 
लो जाती है। 
ह नामांकन-पत्न प्राप्त होने की तिथि के बाद एक तिथि नामांकन-पत्न वापस करने के 
लिए निर्धारित की जातो हे । जो प्रत्याशी अपना नाम वापस लेना चाहते हैं, वे इस तिथि को 

अपना नाम वापस ले लेते हैं। - 

5. इसके उपरान्त प्रत्याशी अपना चुनाव-अभियान प्रारंभ कर देते हैं। चुनाव-अभियान 
के विपय में निर्धारित नियमों का पालन करना आवश्यक होता है। 

6. निर्वाचन के दिन के लिए मतदान-केन्द्रों की व्यवस्था की जाती है। ये मतदान-केन्द्र 
अत्येकत निर्वाचन-क्षेत्र में इस प्रकार बनाये जाते हैं कि सामान्यतया प्रत्येक एक हजार मतदाता 
को अपने निवास के चार किलोमीटर के अन्तर्गत मतदान की सुविधा मिल जाये। 

7. मतदान-केनद्रौ में निश्‍चित अधिकारियों की नियुक्ति होती है। इन अधिकारियों के 
पास कुछ सतदान-केनट्रों की सूची तथा बेलेट पेपर या मतपत्र होते हैं। प्रत्येक मतदाता को ये 
। स॒तपत्र दे दिये जाते हे । इन मतपत्रों पर सम्बन्धित प्रत्याशी का नाम तथा उसकां चुनाव-चिल्ल 
/ अंकित रहता है। मतदाता मतपत्र लेकर उस पर निशान लगा देता है। मतदान गुप्त पद्धति से 
5. होता है, इसलिए इ में गुप्त मतदान के लिएं स्थान बना रहता है। मतपत्र लेते समय प्रत्येक 
मतदाता के हाथ में एक निशान लगा दिया जाता है, ताकि वह दूसरे के नाम पर पुनः मत ने 

| ४ 


देदे 
1 > 8. मतदान का समय निश्चित रहता है। मतदान के समय की समाप्ति पर किसी को 
ड मत नहीं देने दिया जाता । 


9. मतदान समाप्त होने पर बॅलेट बाक्स को सीलबन्द करके जिले के मुख्य केन्द्र में | 


हर ` ` ` भज दिया जाता है। वहाँ पर मतों की गणना ओर निर्वाचन-क्षेत्र के चुनाव-परिणाम 
1 घोषित कर दिये जाते हैं। अ दी 2 सा 


भारत का महान्यायवादी (41४००९५ ५९०९३1 ०९ 1742) 


भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में भारत के लिए महान्यायवादी (एटार्नी जनरल) 
ला प्रावधान किया गया है। इस प्रावधान के अनुसार भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति. 
राष्ट्रपति द्वारा को जाती है। वह राष्ट्रपति के प्रसाद-पर्यन्त (अर्थात्‌ जब तक राष्ट्रपति चाहे) 


गक हे जिसमें कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश चुने जाने की योग्यता हो। महान्यायवादी को 
1000 रु० मासिक वेतन तथा निश्चित भत्ता मित्रता है। उसे निजी वकालत (प्राइवेट प्रैक्टिस) 
| . ञरनेकी भी छूट होती है। | 

` महान्यायवादी के मुख्य कार्य संक्षेप में इस प्रकार हैं-- 

1. महान्यायवादी का मुख्य कार्य उन वैधानिक मामलों में राष्ट्रपति को परामर्श देता 
है जिनके विषय में वह उससे परामर्श मांगे। दी 
 ©2. वह वे सव कानूनी कार्य करता है जिन्हें राष्ट्रपति उसे सौंपता है तथा संविधान 

}, र टन अथवा किसी TERR जसे सोपे जाते टे! Vidyalaya Collection. 


अपने पद पर बना रहता है । महान्यायवादी के पद पर बही व्यक्ति नियुक्त किया जा सकता हैं ' 
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अपने कतंव्यो के पालन के लिए महान्यायवादी भारत के किसी भी न्यायालय के समक्ष 
उपस्थित हो सकता है। उसे यह भी अधिकार है कि वह संसद के किसी सदन में या दोनों सदनों 
के संयुक्त अधिवेशन में अथवा संसद की किसी समिति के'समक्ष उपस्थित होकर अपने विचार 
व्यक्त कर सके, किन्तु उसे संसद में अपना मत देने का अधिकार नहीं होता । 

इस प्रकार महान्यायवादी भारत सरकार से सम्वन्धित समस्त वैधानिक मामलों का 
प्रमुख परामर्शदाता और प्रतिनिधि होता है । इस नाते महान्यायवादी किसी भी मामले में किसी 
व्यक्ति या संस्था को सरकार के विरुद्ध कोई परामर्श नहीं दे सकता । इसी प्रकार वह सरकार 
की पूर्व अनुमति के विना किसी कम्पनी का 'डायरेक्टर' नहीं हो सकता । 


नियंत्रक और .महालेखा-परीक्षक 


संविधान के 148वें! अनुच्छेद में नियन्त्रक और महालेखा-परीक्षक का प्रावधान किया. 
..गया'है। नियन्त्रक और महालेखा-परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। उसके. अपदस्थ 
22 ३ वही प्रक्रिया है जो कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के अपदस्थ करने में अपनाई 
जाती है। 
नियन्त्रक तथा महालेखा-परीक्षक की नियुक्ति 6.वर्ष के लिए की जाती: है । Da वेतन 
तथा भत्ते इत्यादि के निश्‍चित करने का अधिकार संसद को है । वर्तमान समय में उसे 4000 
रुपये मासिक वेतन तथा कतिपये भत्ते मिलते हैं। उसका वेतन और भत्ते भारत की संचित निधि 
से दिये जाते हैं। उसके सेवाकाल में उसके वेतन में कोई कटौती नहीं की जा सकती | अवकाश 
प्राप्त करने पर वह भारत सरकार या किसी राज्य-सरकार के अधीन कोई पद ग्रहण नहीं कर 
। सकता। 


SN SSNS कु 


| नियंत्रक तथा महालेखा-परोक्षक को अनेक महत्वपूर्ण अधिकार प्राप्त हैं। पहले नियंत्रक 
` तथा महालेखा-परीक्षक को दो प्रकार के कार्य करने होते थे--एक एकाउंटेण्ट के रूप में ओर 
दूसरे लेखा-परीक्षक (आडीटर) के रूप में । एकाउण्टेण्ट के रूप में वहू राष्ट्रपति की सहमति पर 
संघ व राज्य के हिसाब रखने को प्रक्रिया निर्धारित करता था। लेखा-परीक्षक के रूप में वह 
| सार्वजनिक धन के व्यय की जाँच करता था। किन्तु 1 अक्टूबर, सन्‌ 1976 ई० से एकाउप्टेण्ट 
f तथा लेखा-परीक्षक, दोनों के कायं अलग-अलग कर दिये गये हूँ । 

लेखा-परीक्षक के अन्तर्गत वह मुख्यतया निम्नलिखित कार्य करता है-- 

' =» 1. बह संघीय सरकार तथा राज्य-सरकार के व्यय का निरीक्षण करता है। इस निरी- 
क्षण में वह यह देखता है कि स्वीकृत नियमों के अनुसार धन का व्यय किया गया है या नहीं । 


| 2. वह वाषिक वित्तीय विवरण.के विषय में सूचना तथा सहायता प्रदान करता है। 
| 


3. वह लेखा-निरीक्षण की एक वाषिक रिपोर्ट तैयार करता है। यह रिपोर्ट या 
प्रतिवेदन सम्बन्धित सरकार की व्यवस्थापिका (यदि. संघ से सम्बन्धित है तो संसद के 
न यदि राज्य से सम्बन्धित है तो राज्य के विधान-मंडल) के सामने प्रस्तुत किया 


1. द र 
नै 4. नियन्वक तथा महालेखा-परीक्षक संसद की लोकसेव समिति को लोकव्यय के निरी- 
हण में सहायता देता है । ः { NT 
` होकपाल (८०६ 781) । उ यत जर 
|` 1. संविधान के 148वें अनुच्छेद से लेकर 151वें तक के अनुच्छेदों में उसके पद और ._ 
._. िक्तियो की व्यवस्था की गई है। ु हट 
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लोकपाल---राजनैतिक जीवन सें भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए तथा ड 
व्यवस्था को स्वच्छ और स्वस्थ स्वरूप प्रदान करने के लिए लोकपाल पद का सृजन किया गप] 
है। लोकपाल Ss के सृजन के लिए संसद ने अभी हाल में एक कानून बनाया है। इस कानून में प 

, अनुसार संघीय के निरुद्ध कदाचार या भ्रष्टाचार के आरोपों की जाँच के लिए लोकपा| निय 
नामक एक अधिकारी होगा । लोकपाल पद के मुख्य पक्ष इस प्रकार हैं- 

(1) लोकपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश की 

से करेगा। र | उपः 

(2) लोकपाल पद पर उसी व्यक्ति को नियुक्त किया जा सकेगा जो सर्वोच्च न्यायाक्ष। उपः 

.का कार्यरत या निवृत्त (अवकाश-प्राप्त) न्यायाधीश होगा या जिसमें सर्वोच्च न्यायालय लो 

न्यायाधीश के पद पर नियुक्त होने की योग्यताएं होंगी । कोई ऐसा व्यक्ति जो संसद या विधान न्या 


अब 
स्था 


मुख 


.(3) लोकपाल का कार्यकाल पाँच वर्ष होगा । 
(4) लोकपाल संघीय मन्त्रियो, राज्य-स्तर के मन्त्रियों तथा संसदीय सचिव के 
लगाए गए कदाचार या भ्रष्टाचार के आरोपों की जाँच करेगा। चुद 
(5) प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा-के अध्यक्ष, सर्वोच्च न्यायालय 
प्रधान न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीश, भारत का महालेखा परीक्षक, मुख्य चुनाव संब 
) हि संघीय लोकसेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्य पर जाँच के आरोप नहीं लगाए जा सकेंगे। ठक 
“जा (6) लोकपाल के यहाँ किसी संघीय मन्त्री, राज्य मन्त्री या संसदीय सचिव आदि को 


1 


विरुद्ध आरोप लगाने वाले व्यक्ति को एक हजार रुपये की जमानत की राशि तथा साथ में शप उ 
पत्र (हलफनामा) देना आवश्यक -होगा । | पा 


(7) यदि कोई व्यक्ति झूठे आरोप लगाता है तो वह दंड का भागी होगा! 
(8) आरोप उन्हीं अपराधों के लिए लगाए जा सकेंगे जो आरोप की जाँच केलिए भ 

गए आवेदन की तिथि से पाँच वर्ष के अन्दर किए गए हों। पाँच वर्ष से पूर्व के अपराधों के 
जाँच नहीं हो सकेगी । Rr क 
ह (9) लोकपाल कों यह अधिकार होगा कि वह मिथ्या प्रतीत होने वाले ग 
आरोपों पर विचार न करे। » { र 
(10) जाँच के बाद लोकपाल अपना प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री को देगा। प्रधानमन्त्री 
महीने के अन्तरगत लोकपाल को यह सूचित करेगा कि उसने उस प्रतिवेदन (रिपोर्ट) पर "| . 
न है या क्या कार्यवाही करने जा रहा है। SF ; 

हा. 11) लोकपाल अपने कार्य का निर्भीकता और निष्पक्षता से सम्पादन कर सके, ईस: 

लिए अंधिनियम में यह प्रावधान किया गया है कि लोकपाल को जाया के पहले अपने पद | : 
तभी हटाया जा सकेगा जबकि उसके विरुद्ध कदाचार का आरोप सिद्ध हो जाय | कदाचार मी ; 


जाँच राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालंय के प्रधान न्यायाधीश या प्रधान न्यायाधीश ढारा मनोरी 
अन्य सर्वोच्च त्यायालय का अन्य न्यायाधीश करेगा। कदाचार के आरोप के सिड होने 
राष्ट्रपति लोकपाल को अपदस्थ कर सकता है । । 


३७०३ ४ 
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र र ज्यों मं Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
| अब तक जिन राज्यों में लोक-आयुक्त पद का सृजन किया गया है, वे राज्य है--महाराष्ट्र, राज- _ 
ह) स्थान, बिहार तथा उत्तर प्रदेश। 
ष र उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश लोक-आयुक्त तथा उपलोक-आयुक्त अधिनियम 1975 ई० 
| में पारित हुआ था । यह अधिनियम सितम्बर, 1977 ई० में व्यवहार में लाया गया । इस अधि- 
| नियम के अनुसार लोक-आयुक्त की नियुक्ति और शक्तियाँ इस प्रकार है-- 
१ लोक-आयुकत की नियुक्षि---लोक-आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल उच्च न्यायालय के 
मुख्य न्यायाधीश तथा विधानसभा में विरोधी ( प्रतिपक्ष ) दल के नेता के परामर्श से करेगा। 
. उपलोक-आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल लोक- के परामर्श से करेगा। लोक-आयुक्त या 
ख उपलोक-आयुक्त किसी राजनेतिक दल से त लि न्धत किसी लाभ के पद को ग्रहण नहीं करेंगे । 
पर| लोक-आयुक्त पद पर वही व्यक्ति नियुक्त-किया जायगा जो कि उच्चतम न्यायालय या उच्च 
ग न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर काम कर चुका हो। 
प लोक-आयुक्त का कार्यकाल--लोक-आयुक्त का कार्यकाल पाँच वर्ष होगा । अपना कार्य- 
दई. काल समाप्त करने के उपरान्त लोक-आयुक्त उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन किसी लाभ के पद 
पर कार्य नहीं कर सकेगा। 

लोक-आयुक्त का वेतन-यदि लोक-आयुक्त के पद पर कोई ऐसा व्यक्ति नियुक्त किया 
जाता है जो कि उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायधीश या सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश रह , 
चुका है तो उसे 4,000 रु० मासिक वेतन मिलेगा। इसके अतिरिक्त वह यदि अन्य पद पर काम 
कर चुका है तो उसे 3,500 रुपये मासिक वेतन मिलेगा । 
; , लोक-आथुक्त का अधिकार-क्षेत्र--लोक-आयुक्त का प्रमुख कार्यं र!ज्य-शासनः से 
* | संबंधित पदाधिकारियों के विरुद्ध लगाए गए आरोपों की जांच करना या शिकायतों की सुनवाई 
ह कर यह पता लगाना है कि वे आरोप या शिकायतें सही हैं या गलत । इस प्रकार लोक-आयुक्त 
दि | को राज्य-मंत्रिपरिषद के किसी मन्त्री, एम० एल० ए०, एम० एल० सी० तथा सचिवालय के 
पः उच्च पदाधिकारी, यथा सचिव, संयुक्त सचिव, अतिरिक्त सचिव तथा विशेष सचिव, नगर- 
| पालिका, जिला बोडं जैसी स्थानीय संस्थाओं तथा जिला-स्तर की सहकारी समितियों के अध्यक्ष ` 
| | वैनेजिंग डायरेक्टर आदि के विरुद्ध शिकायतें सुनने या आरोपों की जाँच करने का अधिकार 
प्राप्त है। 

जाँच करने के उपरान्त आरोप सही पाने पर वह अभियुक्त के 'विरुद्ध उपयुक्त कार्यवाही 
करने के लिए सक्षम सत्ताधिकारी (मुख्यमन्त्री) को सूचित करेगा । अभियुक्त को दिए गए दंड 
की सूची लोक-आयुक्त को दी जायगी । यदि अभियुक्त को दिए गए दंड से लोक-आयुक्त संतुष्ट 
नहीं हैं तो वह इस आशय की विशेष रिपोर्ट राज्य के राज्यपाल को देगा। 

आरोप की जाँच फे लिए आवेदन करने की प्रक्रिया--उत्तर प्रदेश मोर बा क्त तथा 
उपलोक-आयुक्त अधिनियम के अनुसार लोक-आयुक्त के यहाँ शिकायत करने के लिए एक 
निर्धारित फार्म में आवेदन-पल देना होगा । आवेदन-पत्र के साथ जमानत (सिक्युरिटी) के रूप 
में 1000 ₹० नकद जमा करने होंगे । यदि आरोप सही पाए जायेगे तो जमानत की धनराशि 
वापस कर दी जायगी। यदि आरोप झूठे सिद्ध हुए तो जमानत को धनराशि जब्त कर ली 
जायगी । इसके अतिरिक्त झूठे आरोप लगाने वाले व्यक्ति को तीन साल तक की सजा भी देने का 
प्रावधान है । द वी i 
; लोक-आयुक्‍त का कार्यालय--लोक-आयुक्त का कार्यालय लखनऊ में है। कार्यालय का , 
मुख्य पदाधिकारी एक सेक्रेटरी होता है। उसकी सहायता के लिए अन्य सहायक अधिकारी और 


| हारो हेते हं। 
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लोकपाल---राजनैतिक जीवन सें भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए तथा राजनेति| त्यार 
व्यवस्था को स्वच्छ और स्वस्थ स्वरूप प्रदान करने के लिए लोकपाल पद का सृजन किया ग्र 
है। लोकपाल Soe के सृजन के लिए संसद ने अभी हाल में एक कानून बनाया है। इस कानून झेप 
, अनुसार संघीय | के विरुद्ध कदाचार या भ्रष्टाचार के आरोपों को जांच के लिए लोकपा| निय 
| नामक एक अधिकारी होगा । लोकपाल पद के मुख्य पक्ष इस प्रकार हैं- 
2०, (1) लोकपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश घर सत्ता! मुखर 
5. से करेगा! ; र * 
टल (2) लोकपाल पदं पर उसो व्यक्ति को नियुक्त किया जा सकेगा जो सर्वोच्च 
रे . का कार्यरत या निवृत्त (अवकाश-प्राप्त) न्यायाधीश होगा या जिसमें सर्वोच्च न्यायालय लो 
न्यायाधीश के पद पर नियुक्त होने की योग्यताएं होंगी । कोई ऐसा व्यक्ति जो संसद या विधान न्या 
मंडल का सदस्य है, लोकपाल पद पर नियुक्त नहीं हो सकेगा । इसी प्रकार लोकपाल पद 
नियुक्त होने बाले व्यक्ति के लिए यह आवश्यक है कि बह किसी व्यवसाय, ट्रस्ट या लाभ के पर. काः 
सम्बन्धित न हो और न ही वह किसी राजनैतिक दल का सदस्य हो। पर 
.(3) लोकपाल का कार्यकाल पाँच वर्ष होगा । 
(4) लोकपाल संघीय मन्त्रियों, राज्य-स्तर के मन्त्रियों तथा संसदीय सचिव के जा 
लगाए गए कदाचार या भ्रष्टाचार के आरोपों की जाँच करेगा। _ त 
(5) प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा-के अध्यक्ष, सर्वोच्च 
प्रधान न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीश, भारत का महालेखा परीक्षक, मुख्य चुनाव 
` संघीय लोकसेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्य पर जाँच के आरोप नहीं लगाए जा सकेंगे। य 
(6) लोकपाल के यहाँ किसी संघीय मन्त्री, राज्य मन्त्री या संसदीय सचिव आरि को 
` विरुद्ध आरोप लगाने वाले व्यक्ति को एक हजार रुपये की जमानत की राशि तथा साथ में शप उ 
प्न (हलफनामा) देना आवश्यक : होगा । | 
(7) यदि कोई व्यक्ति झूठे आरोप लगाता है तो वह दंड का भागी होगा । 
(8) आरोप उन्हीं अपराधों के लिए लगाए जा सकेंगे जो आरोप की जाँच के लिएसि भा 
गए आवेदन की तिथि से पाँच वषं के अन्दर किए गए हों। पांच वर्ष से पूर्व के अपराधों के वि 


संब 


जाँच नहीं हो सकेगी । 
(9) लोकपाल को यह अधिकार होगा कि वह मिथ्या प्रतीत होने वाले र 

आरोपों पर विचार न करे । आ र र प । त 
(10) जाँच के बाद लोकपाल अपना प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री को देगा। प्रधानमन्वी ती] 

महीने के अन्तगंत लोकपाल को यह सुचित करेगा कि उसने उस प्रतिवेदन (रिपोर्ट) पर | . 
ह i ls क्या कार्यवाही करने जा रहा है । 

11) लोकपाल अपने कार्य का निर्भीकता और निष्पक्षंता.से सम्पादन कर सके, ईस] ८ 

' लिए अंधिनियम में यह प्रावधान किया गया है कि लोकपाल र पहले अपने पद | : 
` तभी हटाया जा सकेगा जबकि उसके विरुद्ध कदाचार का आरोप सिद्ध हो जाय। कदाचार | ; 


जाँच राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालंय के प्रधान न्यायाधीश या प्रधान न्यायाधीश द्वारा मनी! 
अन्य सर्वोच्च त्यायालय का अन्य न्यायाधीश करेगा। कदाचार के आरोप के सिड होने १ 
राष्ट्रपति लोकपाल को अपदस्थ कर सकता है। ; र 
उत्तर प्रदेश में लोक-आयुक्त 
ही 


री 
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अब तक जिन राज्यों में लोक-आयुक्त पद का सृजन किया गया है, वे राज्य है-महाराष्ट्र, राज- 
| स्थान, बिहार तथा उत्तर प्रदेश । 
उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश लोक-आयुक्त तथा उपलोक-आयुक्त अधिनियम 1975 ई० 
| ज्ञं पारित हुआ था । यह अधिनियम सितम्बर, 1977 ई में व्यवहार में लाया गया । इस अधि- 
| नियम के अनुसार लोक-आयुक्त की नियुक्ति और शक्तियाँ इस प्रकार हैं-- 
लोक-आयुकत कौ नियुक्ति--लोक-आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल उच्च न्यायालय के 
` मुख्य न्यायाधीश तथा विधानसभा में विरोधी ( प्रतिपक्ष ) दल के नेता के परामर्श से करेगा । 
उपलोक-आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल लोक-आयुक्त के परामर्श से करेगा। लोक-आयुक्त या 
उपलोक-आयुक्त किसी राजनेतिक दल से सम्ब त किसी लाभ के पद को ग्रहण नहीं करेंगे। 
| लोक-आयुक्त पद पर वही व्यक्ति नियुक्त-किया जायगा जो कि उच्चतम न्यायालय या उच्च 
न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर काम कर चुका हो। 
सोफ-आयुक्त का कार्यकाल--लोक-आयुक्त का कार्यकाल पाँच वर्ष होगा । अपना कार्य- 
काल समाप्त करने के उपरान्त लोक-आयुक्त उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन किसी लाभ के पद 


पर कार्य नहीं कर सकेगा । 
लोक-आयुक्‍्त का वेतन-यदि लोक-आयुक्त के पद पर कोई ऐसा व्यक्ति नियुक्त किया 
के 
| 


जाता है जो कि उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायधीश या सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश रह , 
चुका है तो उसे 4,000 रु० मासिक वेतन मिलेगा । इसके अतिरिक्त वह यदि अन्य पद पर काम 
कर चुका है तो उसे 3,500 रुपये मासिक वेतन मिलेगा । 

, लोक-आयुकत का अधिकार-क्षेत्र--लोक-आयुक्त का प्रमुख कार्य राज्य-शासन से 
संबंधित पदाधिकारियों के विरुद्ध लगाए गए आरोपों की जाँच करना या शिकायतों की सुनवाई 
कर यह पता लगाना है कि वे आरोप या शिकायतें सही हैं या गलत । इस प्रकार लोक-आयुक्त 
को राज्य-मंत्रिपरिषद के किसी मन्ती, एम० एल० ए०, एम० एल० सी० तथा सचिवालय के 

* उच्च पदाधिकारी, यथा सचिव, संयुक्त सचिव, अतिरिक्त सचिव तथा विशेष सचिव, नगर- 
| पालिका, जिला बोडं जैसी स्थानीय संस्थाओं तथा जिला-स्तर की सहकारी समितियों के अध्यक्ष ` 

| | मैनेजिग डायरेक्टर आदि के विरुद्ध शिकायतें सुनने या आरोपों की जाँच करने का अधिकार 
प्राप्त है! ४ रद 

जाँच करने के उपरान्त आरोप सही पाने पर वह अभियुक्त के विरुद्ध उपयुक्त त 

करने के लिए सक्षम सत्ताधिकारी (मुख्यमन्त्री) को सूचित करेगा। अभियुक्त को दिए गए दंड 
की सूची लोक-आयुक्त को दी जायगी । यदि अभियुक्त को दिए गए दंड से लोक-आगुक्त संतुष्ट 
नहीं है तो वह इस आशय की विशेष रिपोर्ट राज्य के राज्यपाल को देगा। 

आरोप की जाँच के लिए आवेदन करने को प्रक्र्या--उत्तर प्रदेश लोक-आयुक्त तथा 

उपलोक-आयुक्त अधिनियम के अनुसार लोक-आगुक्त के यहाँ शिकायत करने के लिए एक 
निर्धारित फार्म में आवेदन-पत्न देना होगा । आवेदन-पत्र के साथ जमानत (सिक्युरिटी) के रूप 
में 1000 ₹० नकद जमा करने होंगे । यदि आरोप सही पाए जायेगे तो जमानत की धनराशि 
बापस कर दी जायगी। यदि आरोप झूठे सिद्ध हुए तो जमानत की धनराशि जब्त कर ली 
गद | जायगी । इसके अतिरिक्त झूठे आरोप लगाने वाले व्यक्ति को तीन साल तक की सजा भी देने का 


री प्रावधान है। 


न लोक-आयुक्‍त का कार्यालय--लोक-आयुक्त का कार्यालय लखनऊ में है। कार्यालय का | 


मुख्य पदाधिकारी एक सेक्रेटरो होता है। उसकी सहायता के लिए अन्य सहायक अधिकारी और ० र: ह 
| कर्मचारी होते हैं। 


| 
|. 025  CC-0.In ?५७॥०॥००॥६॥. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


298 . . नवीन भारतीय संविधान और नागरिक-जीवन गी ता 


वटे वित्त आयोगॅश 1४060९6 5श ०190) Chennai and eGangotri : ; 
` दत्त आयोग का गठन- वित्त आयोग का प्रावधान भारतीय संविधान में किया गया है, | 
संविधान के अनुच्छेद 280 में कहा गया है कि राष्ट्रपति संविधान लागू होने के दो. वर्ष वाद तथा | 
उसके बाद प्रत्येक पाँच वर्ष पर एक वित्त आयोग (फाइनेंस कमीशन) की नियुक्ति करेगा। | 
आयोग के सदस्यों की संख्या तथा उनके चयन आदि का निश्चय संसद करेगी । । 
संविधात के इस प्रावधान के प्रकाश में सन्‌ 1951 ई० में वित्तीग्र आयोग अधिनियम 
पास हुआ । सन्‌ 1955 .ई० में इस अधिनियम में संशोधन किया गया। ' | 
अधिनियम में निर्धारित. व्यवस्था के अनुसार एक अध्यक्ष (Chairman) तथा चार 
सदस्य होते हैं । 9 
दत्त आयोग के कार्य--वित्त आयोग के मुख्य कायं संक्षेप में इस प्रकार हैं-- 
> ]. केन्द्र और राज्य के मध्य आय का विभाजन | दुसरे शब्दों में लगाए जाने वातत 
अथवा लगाए जाने योग्य करों का बँटवारा करना तथा यह निश्चय करना कि करों से प्रात 
' _ . आये को संघ तथा राज्यों के मध्य किस अनुपात से बांटा जाय। ज्र 
र 2: भारत की संचित निधि तथा राजस्व भें से राज्यों को सहायता देने के लिए 
सिद्धान्तों का निर्धाण । के र क 
3. राज्यों से हुए समझौतों की शर्तों को बनाए रखने या उनमें परिवर्तन करने का 
निश्चय । | तडा ५ 
4. किसी अन्य ऐसे विषय पर विचार करना जो राष्ट्रपति को दृष्टि से राष्ट्र की सुदृढ 
आधिक व्यवस्था के लिए उपयोगी हैं । हा. 
वित्त आयोग-की सिफारिशों को मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं है। किन्तु आयोग 
का अध्यक्ष राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, अतएव आयोग की सिफारिशों को द 
राष्ट्रपति का नैतिक दायित्व है। 


ः महत्वपूर्ण प्रश्‍न 
निबन्धात्मक प्रश्‍न द्त्वपू 


1. निर्वाचन आयोग के संगठन और कार्यों के विषय में आप क्या जानते हैं ? 
2. भारत में निर्वाचन की प्रक्रिया पर संक्षेप में प्रकाश डालिए ।_ अर 
3. लोक-आयुक्त को य क्ति किस प्रकार होती है? उसके पद और अधिकार के विषय 
में आप क्या जानते हैं ? 
4. वित्त आयोग के संगठन और कार्यों पर प्रकाश डालिए। 
5. निम्नांकित पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए-- 
(1) भारत का महान्यायवादी। 
(7) नियन्त्रक और महालेखा-परीक्षक । 
(ग) लोकपाल ।. 
लघु प्रश्‍न प 
_____ ] निर्वाचन आयोग के चार मुख्य कार्य बताइए । 
2. नियन्त्रक और महालेखा-परीक्षक के मुंख्य कायं बताइए। | 
3. लोकपाल के क्या कार्य हैं? 
4. भारत के महान्यायवादी के क्या कार्य हैं? ` 
` 5. वित्तीय आयोग के विषय में आप कया जानते हैं ? 
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स्थानीय स्वशासन की संस्थाएँ ._ 


७ स्थानीय स्वशासन का अर्थ ० स्थानीय स्वशासन का महत्व ७ स्थानीय संस्थाओं का 
| वर्गीकरण © नगरों की स्थानीय संस्थाएँ : नगर महापालिका, टाउन एरिया, नोटीफाइंड एरिया . 
| तथा छावनी बोर्ड ० ग्रामीण क्षेत्र को स्थानोय संस्थाएं : जिला-परिषद, क्षेत्रीय समिति, प्राम- 
सभा, ग्राभ-पंचायत तथा न्याय-पंचायत ` 
| आमुख 
ज़नतंत्र जनता का, जनता के द्वारा तथा जनता के. हित में किया गया शासन है। 
| भारतीय राजनैतिक व्यवस्था जनतंत्र की इसी अवधारणा पर आधारित है। भारतीय संविधान . 
में वणित शासन-संस्थाएं जनतंत्र के इसी आदर्श रूप की सुखद अभिब्यक्तियाँ हैं। किन्तु जनतंत् 
तभी सार्थक दिखलाई पड़ता है जबकि वह आधार में विद्यमान हो । स्थानीय संस्थाएं जनतंत्र के 
इसी आदर्श को चरितार्थं करती हैं। इसीलिए स्थानीय संस्थाओं को जनतंत्र की आधारशिलाएँ 
कहा गया है। अतएव भारत की जनतांल्िक व्यवस्था के अध्ययन के प्रसंग में इन आधारभूत 
जनतांतिक संस्थाओं का अध्ययन परम आवश्यक है । इन संस्थाओं के अध्ययन के पूर्वे स्थानीय | 
स्वशासन के अर्थ और महत्व के विषय में भी दो. शब्द कह देने आवश्यक हैं। 


स्थानीय स्वशासन का अथ 


स्थानीय स्वशासन से आशय शासन की उस व्यवस्था से है जिसमें स्थानीय संस्थाओं 
द्वारा स्थानीय आवश्यकताओं और समस्याओं के समाधान का प्रयास किया जाता है। एक 
राजशास्त्री के अनुसार कतिपय समस्याओं में स्थानीय संस्थाओं को अपनी इच्छानुसार अधिकार 
प्रदान करने की व्यवस्था का नाम स्थानीय स्वशासन है। इस प्रकार स्थानीय स्वशासन स्थानीय 
समस्याओं का स्थानीय संस्थाओं के माध्यम से स्थानीय व्यक्तियों द्वारा किया गया शासन है। 
डी० टाकविल के अनुसार, “स्थानीय संस्थाओं में स्वतंत्र राष्ट्रों की शक्ति छिपी रहती है। 
प्रो० लास्की के अनुसार, "स्थानीय संस्थाएं शासन के अन्य अंगों से कहीं अधिक श्रेष्ठतर 
य्‌ लोकतन्त्र की शिक्षा देती हैं।” लाई ब्राइस के अनुसार, “स्थानीय स्वशासन लोकतत्त्र का सर्वे- 

` श्रेष्ठ विद्यालय है ।” 


स्थानीय स्वशासन का महत्व 


इस प्रकार स्थानीय संस्थाओं का अपना महत्व है। स्थानीय संस्थाओं के प्रमुख पक्षों & 
को हम संक्षेप में इस प्रकार रख सकते हैं. : _ 


1. यह स्थानीय लोकतन्त की सर्वोत्तम पाठशाला होता है। । 
2. इससे लोगों को शासनं का अनुभव प्राप्त होता है। कि 
3. इससे नागरिकों में राजनैतिक चेतना की बृद्धि होती है। - 
4. स्थानीय समस्याओं की जानकारी स्थानीय व्यक्तियों को अधिक होती है। इसलिए | 
स्थानीय संस्थाओं द्वारा वे अपनी समस्याओं का भलीमाँति हल निकाल सकते ह ER 
5, स्थानीय संस्थाओं द्वारा व्यक्ति की अपनी स्वतंत्रता और महत्ता का विशेष परिचय 
मिलता है। र | 


हिज...  ) 
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6 त्यानी स्वात तार रत मं नरक पंगा बिका ममी देता हे! 


7. स्थानीय स्वशासन नागरिकों में-सहयोग की भावना जागृत करता है । 

8. स्थानीय स्वशासन में केन्द्रीकरण की प्रवृत्तियों पर अवरोध खड़ा करता है। 
9, स्थानीय स्वशासन नोकरशाही की शक्तियों को सीमित करता है । 

10. स्थानीय शासन देशभक्ति कौ भावना का विकास करता है । 


उत्तर प्रदेश में स्थानीय स्वशासन-संस्थाओं का. वर्गीकरण 


५ देश के अन्य भागों की भांति उत्तर प्रदेश को स्थानीय संस्थाओं को दो प्रमुख वर्गों में 

| ' रखा जा सकता है-- ` : 

1. नगरों को स्थानीय संस्थाएं 

2. ग्रामों की स्थानीय संस्थाएं 

नगरों की स्थानीय संस्थाओं के मुख्यतया निम्नलिखित रूप पाए जाते हैं-- 

Toe (1) नगर महापालिका, (2) नगरपालिका, (3) टाउन एरिया, (4) नोटीफाइड 
 _एरियातथा (5) छावनी बोडं। 
~ ग्रामीण क्षेत्रों की स्थानीय संस्थाएं इस प्रकार हैं-- 

(1) जिला-परिषद, (2) क्षेत्र समिति तथा (3) ग्राम-पंचायंत। 

इस वर्गीकरण को तालिका के रूप में हम इस प्रकार रख सकते हैं-- 


Fd गो स्थानोद संस्थाओं का वर्गीकरण 

| | 5 ६६, भगरों ee संस्याएँ ग्रामोण क्षेत्र की संस्याएं ' 
é 1. नगर महापालिका 1. जिला-परिषद ` 
ER 2. नगरपालिका जा 2. क्षेत्र समिति 
FN , 3. टाउन एरिया 3. ग्राम सभा 

Fs 4. नोटीफाइड एरिया ; 4. ग्राम पंचायत 

| म 5. छावनी बोर्ड , ` 5. न्याय पंचायत: 


नगरों को स्थानीय संस्थाएं 
1 
नगर महापलिका 
: (Municipal Corporation) 
ज्र नगर महापालिका (म्युनिसिपल कार्पोरेशन) नगरों की स्थानीय संस्थाओं की सबसे बड़ 
' इकाइयां हैं। उत्तर प्रदेश में नगर महापालिका की स्थापना सर्वप्रथम सन्‌ 19 0 ई० में हुई। 


' उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनिनियम 1959 ई० के अनुसार महापालिकाओं 
का गठन किया गया था । oi 


में सदस्यों को संख्या - उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम 1959 
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F हू महापालिका “ 
` ० के अनुसार पाँच नगरों में महापालिकाओं का गठन किया गया था। ये पाँच नगर हैं कानपुर, 


| 
| 
| 
| 
| 
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जागरा, वाराणसी, इलाहाबाद तथा लखनऊ ।.इन पाँच नगरों के नामों के प्रथम अक्षर से मिल 
कर 'कवाल' (1८४४५1) शब्द बना है। इन नगरों को सम्मिलित रूप से 17४५७) Tons 
(ताल टाउन्स) कहा जाता है । अभी हाल में इन पाँच नगरों के अतिरिक्त तीन अन्य नगरों 
में भी महापालिका की स्थापना का प्रावधान किया गया है। ये नगर हैं बरेली, मेरठ और 
गोरखपुर। इन विभिन्न नगर महापालिकाओं में सदस्यों की संख्या अलग-अलग निर्धारित की 
गई है। निर्धारित व्यवस्था के अनुसार किसी नगर महापालिका के सदस्यों की संख्या 90 से 
अधिक नहीं हो सकती । 


सदस्यों (सभासदों) का निर्वाचन--महापालिका के सदस्यो को सभासद (कोसिलर) 
कहा जाता है । महापालिका के सभासदों के दो वर्ग होते हैं---सभासद तया विशिष्ट सभासद । 
साधारण सदस्य या सभासद सीधे जनता द्वारा निर्वाचित होते है और इन्हीं निर्वाचित सभासदों 


द्वारा विशिष्ट सभासद का निर्वाचन होता है। 


साधारण सदस्य या सभासद (कौसिलर) का निर्वाचन वयस्क मताधिकार के अनुसार 
किया जाता है । चुनाव के लिए सारे महापलिका-क्षे्र को कई 'वाडों' में बाँट दिया जाता है। 
प्रत्येक 'वाडं' से एक या एक से अधिक सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं! 1978 ई० में संशोधित 
अधिनियम के अनुसार क्षेत्र का प्रत्येक व्यक्ति, जिसकी आयु 18 वर्ष हो चुकी है तथा अन्य 
दृष्टि से मतदाता होने का अधिकारी है, मतदाता होगा । | 


साधारण सदस्यों या सभासदों के निर्वाचन के उपरान्त निश्चित संख्या में विशिष्ट 
सदस्यों या विशिष्ट सभासदों का निर्वाचन किया जाता है । महापालिका के निर्वाचित सभासद 
इन विशिष्ट सभासदों का निर्वाचन करते हैं । 


द विशिष्ट सभासद के पद पर निर्वाचित होने के लिए उसमें निम्नलिखित योग्यताएं होनी 
1. वहु उस नगर का निवासी हो। 

2. वह कम-से-कम 35 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो । 

3. वह पागल, दिवालिया या भीषण अपराध के लिए दण्डित न किया गया हो । 


सभासद के लिए योग्यताए--सभासद के लिए निम्नलिखित योग्यताओं का होना _ 
आवश्यक है - 


1. उसकी आयु 21 वर्ष की हो और उसका नाम मतदाता-सूची में हो! 
2. वह पागल या दिवालिया न हो। 
3. वह सरकारी कमंचारी न हो | 
4. वह महापालिका में किसी लाभ के पद पर न हो। 
5. वह सहकारी सेवा में .भ्रष्टाचार के अपराध में निष्कासित न किया गया हो । 
6 उस पर महापालिका का कर बकाया न हो ।. व्या 
-7. यदि उसे 6 मास से अधिक कारावास का दण्ड मिला हो और सजा काटे हुए उसे 5 
वर्ष से अधिक समय बीत चुका हो । EE. 
| कार्यकाल महापालिका का कार्यकाल 5 वर्ष होगा। विशेष परिस्थितियों में इस. 
| कार्यकाल में दो वषं की वृद्धि की जा सकती है। र : <म 
+ महापालिका के पदाधिकारी -महापालिका के अधिकारियों को दो भागों में विक्त 
किया जा सकता है-- > MT: 


i 


| 
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(1) निर्वाचित पदाधिकारी, (2) स्थायी पदाधिकारी । । 

निर्वाचित पदाधिकारी में दो पदाधिकारी ते है-- (1) मेयर (2४७५०) यां नगर- ' 
प्रमुख और (2) डिप्टी भेयर (D९५६ ५2901) या उपनगर-प्रमुख। . 


1. मेयर (नगर प्रमुख)-मेयर (नगर प्रमूख) का निर्वाचन नगर भहापालिका के 
सदस्यों द्वारा किया जाता है। 
"०: . नगर-प्रमुख (मेयर) के निर्वाचन में खड़े होने वाले प्रत्याशी में निम्मांकित योग्यताएं 
 . होनी चाहिए क 
5 1. उसकी आयु कम-से-कम 30 वर्ष को हो। ` 
ू 2. उसी नगर का निवासी हो। ७४ 
- 3. वह नगर महापालिका के लाभ के पद पर न हो या नगर महापालिफा के ठेके इत्यादि 
नलेताहो। . 
4. बह सरकारी कर्मचारी न हो । 
(i ` नंगर-प्रमुख का कार्यकाल 5 वइ है। इस फार्यकाल के पहले भी वह अपना त्यागपत्र. 
दे सकता है। 
। नगर-प्रमुख का पद अत्यन्त महत्व का पद है । वह नभर का अत्यन्त सम्मानित व्यक्ति 
माना जाता है। वह तगर महापालिका का अध्यक्ष होता हैँ। ही महापालिका की बैठकों की 
._ अध्यक्षता करता है तया उसकी कार्यवाही का सेंचालंद करता है! र 
४3९ 2, उप-नगर-प्रमुख--उप-नगर-अमुख् या डिप्टी मेयर नयर महापाल्रिछा द्वारा निर्वा- 
चित अधिकारी होता है। इसका निर्याचन नगर महापालिका के सदस्यों द्वारा पाँच वर्ष के लिए 
` होता है । उप-नगर-अमुख पद के लिए खड़े होने वाले व्यक्ति को गहापालिका का सदस्य होना 
` _ ` चाहिए तथा उसमें वे सभी योग्यताएँ होनी चाहिए जो कि नगर-प्रसुख के लिए आवश्यक हैं। 
` उपनगरः्रमुख का महापालिका के तित्यप्रति के प्रशासनिक कार्यों में पूरा हाथ रहता है। वह 
निगम को कार्यकारिणी समिति तथा विकास समिति झा पेन अध्यक्ष होता हे । इसके | | 


| [ क द रिक्त वह वगर-प्रमुख की अनुपस्थिति में उसके कार्यों की देखरेख करता हैं।  _ 
bs Sis [मुख और उप-नगर-प्रमुख अर्वतनिक अविकारी. होते हैं, किन्तु उन्हें सरकार 
द्वारा स्वीकृत निश्चित भत्ता और अन्य सुविधायें मिलती हैं। 


 _ 3. मुख्य नदर अधिफारी--मुड्य नगर अधिकारी महापालिका का स्थायी पदाधिकारी | 
होता है। उसकी नियुक्ति राज्य-सरकार द्वारा की जातो है 1 वंह भारतीय प्रशासकीय सेबा 
(इण्डियन ऐडमिनिस्ट्र टिव सदिस) का सदस्य होता.है । मुख्य नगर अधिकारी प्रशासन के सधी | 
` महत्वपुर्ण कार्यो पर नियन्त्रण रखता है। वह महापालिका द्वारः निर्धारित नीति को क्रियान्वित 
' करता, महापालिका को आवश्यकता होने पर परामर्श देता तथा राज्य-सरकार और मद 
बालिका के मध्य एक कड़ी का कार्य करता,है। नगर की सुव्यवस्था और विकास की दिशा ग 
का महत्वपुर्ण योग हो सकता है.। ः द RS 
. महापालिका के अन्य स्थायी अधिकारो और कमचारी उसके नियन्त्रण में होते ह्‌ । 
3 कुछ अन्य अधिकारी --तगर महापालिका के कुछ अधिकारियों में (1) उप 
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र अतिरिक्त महापालिका सरकार से. ऋण भी ले सकती है। 


स्थानीय स्वशासन की संस्था | 5303 ` 


अधिकारी, (2) सहायक नगर अधिकारी, (3) नगर अभियन यन्ता, (4) नगर स्वास्थ्य अधिकारी _ प 

ज्य ही 5) मुख्य नगर लेखा-परीक्षक हैं। इनकी सहायता के लिए अन्य अनेक कर्मचारी 

रहते हैं। । प 

सयर महापालिका को समितियाँ--नयर महापलिका अपना कार्ये कई समितियों की 
सहायता से करती है। इन समितियों में दो स्थायी समितियां होती हैं। ये समितियाँ निम्नलिखित | 

हैं--(1) कार्यकारिणी समिति, (2) विकास समिति । ् री 


कार्यकारिणी समिति में 12 सदस्य होते हैं जो महापालिका के साधारण और विशिष्ट 
सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। इस समिति का कार्यकाल महापालिका के कार्यकाल के साथ समाप्त 
होता है। इसके आवे सदस्य प्रतिवर्ष सेवा-निवृत्त होते हैं। उप-तपर-प्रमुख इसका अध्यक्ष होता | 
हैं। इस समिति को महापाजिका की मुख्य कार्यकारिणी कहा जा सकता है क्योकि यही महा- . 
पालिका के सामान्य प्रशासन,वित्त और नियन्त्रण का कार्य करती है। र 


महापालिका की दूसरी समिति विकास समिति है । इसमें 10 सदस्य तिर्वाचित तया दो 
सदस्य संग्रोजित होते है । इस समिति का कार्यकाल भी महापालिका के कार्यकाल के साथ 
चलतर'है, परन्तु इसके आधे सदस्य प्रतिवर्ण सेवा-मिवृत्त होते. जाते दै । संयोजित सदस्यों का 
भी कार्यकाल एक वर्ष होता है। इस समिति क! अध्यक्ष भी, उप-नंगर-प्रमुब होता है। इसका 
कार्य महापालिका के अन्वर्गेत आने वाले क्षेत्र का सव दृष्टियों से विकास करना होता है। >> 


इन दो स्थायी समितियों के अतिरिक्त महापालिका अन्य समितियाँ भी संगठित कर | 
सकती है। ये समितियाँ विद्युत्‌; परिवहन इत्यादि से सम्दन्धित हो सकती हैं। 
नगर महापालिका के कार्य--तगर महापालिका के कार्यो की सूची वडी लम्वी है। उत्तर 
प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम में नगर महापालिकाओं के 38 प्रकार के अनिवार्य और 43 
प्रकार के ऐच्छिक कायों का उल्लेख है । संक्षेप में इसके मुख्य कार्यों को इम निम्नलिखित दप में 
रख सकते है-- र 
| 1. सड़कों फा निर्माण करता तथा उनको स्वच्छ रखने की व्यवस्था करना । 
2. प्रारम्भिक शिक्षा की व्यवस्था वरना 1. ` | हट 
3. सरफारी भवनों, नालियों, वाजारों, पाठशालाओं तथा अन्य सार्देजनिक उपयोग के 
निर्माण-कार्य करना । र 
4, स्वास्थ्य-सम्धन्धी कार्यो को करना जिसके अन्तर्गत स्वास्थ्य-केन्दो, अस्पतालों, टीका - 
लगवाने तया सम्बन्धित अन्य आवश्यक कार्य आते ह । र 08001: 
5. पानी और प्रकाश की व्यवस्था करना । र 9 म 
6. मेले, हाट-बाजार, प्रदर्शनी भादि की व्यवस्था करना । . > 
7, दैवी अ!पत्ति के समय जनता,की सहायता करना । 
8. श्मशान-घाट की व्यवस्था करना । - 
9. हारिकारक व्यापारों को वन्ट करना । र 
मनोरंजन-केन्द्रों की स्थापना तथा उनकी व्यवस्था करना । - ड 
- नगर महापालिका की आय फे छोह--नगर महापालिका की आय फे मुख्य दो स्रोत हैं; 
(0) अनिवार्य कर तथा (2) वैकल्पिक कर । अनिवार्य कर के अन्तर्गत. सम्पत्ति-कर, गृह-फर, 
जल हर. सीत कर, स्पव्छता-कर, वाहन-फर आदि आते हैं। वैकल्पिक करों के अन्तर्गत वे | 
सत्र कर आते हैं जो पडले मे नगरपालिकाओं (म्गुनिस्पैलिदीज).द्वारा इस हेतु निश्चित हैं। इसके 
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३७4 ` ०५४००१ त, भारतीय संविधान और नागरिक जीवन ... | 
महापालिका के आय-ब्यय का एक विवरण (बजट) प्रतिवर्ष मुख्य नगर अधिकारी द्वारा 


i तैयार किया जाता है, उपे कार्यकारिणी समिति के सामने पेश किया जाता. है और अन्त में 
महापालिका के समस्त सभासदों की बैठक में उसे रखा जाता है। 


~ नगर महापालिका पर सहकारी नियन्त्रण-यद्यपि महापालिका एक स्थानीय स्वशासित 
` संस्था है. फिर भी राज्य-सरकार का उस पर अंकुश रहता है। सरकार यह नियन्त्रण मुख्यतया . 
निम्नलिखित रूप में रखती है-- 
1. यदि सरकार यह समझती है कि महापालिका अपने कार्यं का भली-भांति सम्पादन 
नहीं कर रही हैं तो उसे विघटित कर सकती है। नगर महापालिका का विघटन 
कर उसकी व्यवस्था के लिए एक प्रशासक (ऐडमिनिस्ट्रेटर) नियुक्त कर दिया. 


जाता है। 
2. क के किसी भी विभाग के कार्य आदि के तिरीक्षण के लिए कोई अधिकारी 
नियुक्त कर संकती है। 
3. सरकार मुख्य नगर अधिकारी या महापालिका को समिति से कोई विवरण, सूचना 
अथवा प्रतिवेदन माँग सकती है। . ; 


इसप्रकार राज्य-सरकार नगर महापालिका पर अपना पूरा नियन्त्रण रखती है, पर 
आन्तरिक दृष्टि से महापालिकाओं को अपने निश्‍चित कार्यों को करने के लिए पर्याप्त स्तवन्वता 
\ मिली है। 


* 2 
24 क्या `` नगरपालिकारं 


(Municipal Boards) 


ह नगरपालिकाएँ (म्युनिस्पैलिटीज) नगरों की स्थानीय संस्थाओं की दूसरी महत्वपुर्ण 
5 इक्ाइयांहैं। नगरपालिका को स्थापना उन नगरों में की जाती है जहाँ की जनसंख्या 20 हजार 
ये अधिक होती है। उत्तर प्रंदेश में 20 हजार से अधिक व 5 लाख से कम को जनसंखया. वाले 
5 नगरों में नगरपालिका स्थापित को गई हैं। नगरपालिका के सदस्यों की संख्या नगर की 
` जनसंख्याकेआधार पर निर्धारित की जाती है, किन्तु किसी भी नगरपालिका में: 20 से कम व 

५ „80से अधिक सदस्य नहीं हो सकते । र 
पनज सदस्यों की योग्यताये---नगरपालिका की सदस्यता के लिए निम्नलिखित योग्यताओं का 

होता आवश्यक है- 


1. वह भारत का नागरिक हो। 

2.21 वर्ष की आयु पुरी कर चुका हो । 

3. विगत 6 महीने से नगर में निवास करता हो। 
4. सरकारी कर्मचारी अथवा नगरपालिका का ठेकेदार न हो। 
5. उस पर नगरपालिका का कोई कर शेष न हो | 

6. पागल, दिवालिया या अपराधी न हो । 


'निर्वाचन-पद्धति -नगरपालिका के निर्वाचन के लिए परत | नगर कई वार्डों (क्षेत्रों) ः 
विभाजित कर दिया जाता है। प्रत्येक वार्ड से उसकी जनसंख्या के आधार पर पूर्व निश्चितं | 


संख्या में सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है। 
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मतदाताओं को योग्यता--नगरपालिका के सदस्यों के निर्वाचन में वही व्यक्ति मत दे . 
सकता है जो भारत का नागरिक हो, जिसकी अवस्था 18 वर्ष से कम न होगी नगर में कम- 
से-कमं 6 महीने से निवास कर रहा हो तथा जो पागल, दिवालिया व अपराधी घोषित न किया 
गया हो तथा जिसका नाम उस क्षेत्र के मतदाताओं की सूची में हो । Es 


` . नगरपालिका फे पदाधिकारी-नगरपालिका का अध्यक्ष सभापति (चेयरमैन) कहलाता 

है । यह जनता द्वारा निर्वाचित व्यक्ति होता है। इसके अतिरिक्त. वरिष्ठ उपप्रधान (861107 
Vice-Chairman) तथा कनिष्ठ उपप्रधान (Junior Vice-Chairman) होते हैं। ये पदा- > 
धिकारी अवैतनिक होते है । + 4 


कस अतिरिक्त कुछ स्थायी अधिकारी होते हैं जो कि वैतनिके होते हैं। इन अधिः 

५ उ में एक्जीक्यूटिव आफिसर, सेक्रेटरी, इंजीनियर, चीफ सेनिटरी इन्सपेक्टर इत्यादि 

मुख्य है । न 

नगरपालिका की समितिर्या--नगरपालिका अपना .कार्य-संचालन करने के लिए कुछ 
समितियों का निर्माण कर लेती है । ये समितियां मुख्ययता निम्नलिखित होती है-- 


1. शिक्षा समिति 

2 स्वास्थ्य समिति. 

3. अर्थ समिति 

4. निर्माण समिति OE 
3. चुंगी समिति 

6. परिवहन समिति 

7. जल समिति 


इन समितियों में पाँच से लेकर दस सदस्य तक होते हैं । प्रत्येक समिति का अपना सभा- 
_ पति या संयोजक होता है। ` 


नगरपालिका के कार्य--नगरपालिका के कार्यों को मुख्यतया दो भागों में रख सकते 

` हैं--(1) अनिवायं कार्य, (2) ऐच्छिक कार्य । De 

अनिवार्य कार्य के अन्तर्गत मुख्यतया निम्नलिखित कार्ये आते हैँ 

1. नगर की स्वच्छता ओर सफाई का प्रबन्ध। 

2. संक्रामक रोगों की रोकथाम। EE 

3. नगर-निवासियों के पीने के लिए शुद्ध पानी की व्यवस्था प 

| 4. नगर के बालक-बालिकाओं के लिए निःशुल्क प्रारम्भिक तथा माध्यमिक शिक्षा का 

0४८... प्रबन्ध 1: 5 

पा 5. नगर में नई सड़कों का निर्माण तथा पुरानी सड़कों की मरम्मत । 

| 6. नगर में प्रकाश का व्यवस्था । . , 
7. नगर में जन्म लेने वालों तथा मरने वालों का लेखा रखना | 
8. रिक्शा, तागा, इक्का आदि पर कर लगाना । 

9. मुहुल्ला तथा सड़कों का नाम रखना और मकानों का नम्बर 

, 10. नगर में अ का चुंगी * 

` 11. नगर में आने वाली. वस्तुओं पर चुंगी वसुल करना। 

12. भवनों के नक्शे पास करना।' - 


लगाना । 
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13. बूचड़खानों का निरीक्षण करना | 
5 14. खाद्य पदार्थों की मिलावट को रोकना । 
2 क नगरपालिका के ऐच्छिक कार्यों में मुख्य निम्नलिखिंत हैं 
क कर 1. जन-साधारण की ज्ञानवृद्धि के लिए पार्को, उद्यानों, व्यायामशालाओं, स्वास्थ्य- 
ERE सुधार-क्लबों आदि की व्यवस्था । 
2, जन-साधारण की ज्ञानवृद्धि के लिए पुस्तकालय, वाचनालय, अजायवधघर, चित्र- 
HS शाला आदि की व्यवस्था करना । 
i 3. जनता की सुविधा के लिए बस, टैक्सी तथा अन्य प्रकार की सस्ती सवारियों का 
| प्रबन्ध करता । 
4, नगर की आथिक उन्नति के लिए कुटीर उद्योगों की स्थापना । 
5. नगर में यावीगृह, धर्मशाला और प्याऊ आदि का निर्माण । 
6. गन्दी .बस्तियो को उजाड़कर उनके स्थान पर सस्ते और टिकाऊ भवनोंको 
 , व्यवस्था) . 
21 अ 7. अनाथालय, विधवाधम आदि की स्यापना ! 
कफ नगरपालिका को आय के साधव--नभरपालिका की आय के मुख्य साधन ।तम्- 
लिखित हैं-- 
1. भूमि-भवन कर, 
2. जलकर 
3. चुंगी, 
4. व्यापार और पेशा कर, 
gE 5. सवारी गाड़ियों पर कर, 
RE हि -. 6. शिक्षा है 
महक 7. नावों ओर पुलों पर कर 
8. पशुओं पर कर, 
9. मवेशीखानों पर कर, 
10. बूचड़खानों पर कर, | 
11. नगरपालिका की सम्पत्ति से आय, . 
12, राज्य-सरकार से प्राप्त आथिक सहायता । 
नगरपालिका का नियन्त्रण--यद्यपि नगरपालिका एक स्वशासित संस्था है, फिर 
` अत्य स्थानीय संस्थाओं को भांति उस पर सरकार का नियन्त्रण रहता है । सरकार यह 
. नियन्त्रण अय्रलिखित रूप में करती है-- 
1 बह नगरपालिका के वजट पर अपनी स्वीकृति देती है। न 
2. नगरपालिका के आथिक कार्यों की जाँच करती * | 
` 3. एक्जीक्यूटिव आफिस र तथः हेल्थ आफिसर आदि की नियुक्ति करती है । 
4. यदि किसी नगरपालिका का कार्य असन्तोषजनक होता है तो उसे भंग कर अपते 
अधिकार में ले लेती है । 


पर सरकार किस सीमा तक नियन्त्रण और हस्तक्षेप | 
८ रखती हे ? र हा 
तपती शाहा, हां पां हैं। लासन कई प्रकार” | 


Digitized ४५ १०हयलोव| स्वशझाकत “की संल्याएं and eGangotri 307 ` i 
नयरपालिकाओं पर नियन्त्रण रखता है। सरकार हारा नगरपालिकाओं के नियन्त्रण को संक्षेप | 
में निम्नलिखित रूप भें रख सकते हैं-- Pe 
1. नयरपालिकाओं के संगठन और शक्ति सम्बन्धी फानून के निर्माण द्ारा-नगर- 
पालिकाओं के संगठन, रचना और अधिकारों के विषय में कानून बनाने का अधिकार राज्य- 


सरकार को होता है। फलतः इस प्रकार के कानून का निर्माण कर वह नगरपालिकाओं के 
संगठन, स्वरूप और शक्तियों को प्रभावित और नियन्त्रित करती है । 


2. नगरपालिकाओं के अधिकारियों की नियुक्त हारा--नगरपालिकाओं के कतिपय 
अधिकारियों की नियुक्ति. का अधिकार राज्य-शासन के हाथों में होता है । इस प्रकार सरकार 
नियुक्ति के अधिकार के माध्यम से नगरपालिकाओं पर नियन्त्रण रखती है । 


3. नगरपालिका को आथिक सहायता देकर-- राज्य-सरकार नगरपालिका को समय- 
समथ पर आथिक सहायता देती है। आथिक सहायता के माध्यम से वह नगरपालिका पर 
नियन्त्रण रखती है । , 

4. नगरपालिकाओं की जाँच के हारा--नगरपालिकाओं के आय-व्यय-सम्बन्धी लेखों | 
की जाँच का अधिकार सरकार को है। इस दुज्टिसे सरकार का एक अलग विभाग है जिसे . 
“लोकल फण्ड्स एबाउण्ट्स' कहते हैँ। । 

5. नगरपालिकाओं झो नंग करके -शासन को अधिनियम के अनुसार विशिष्ट आधारों 
पर नगरपालिकाओं को भंग करने का अधिकार है। सरकार अपने आदेश द्वारा नगरपालिका को | 
अंश फर देती है। नगरपालिका को भंग करने के वाद सरकार नगरपालिका का प्रशासन प्रशा- 

` सक को सौंप देती है। इसे सरकार स्वतः नियुक्त करती हैं। ड 
जै 


टाउन एरिया कमेटी 


डाउन एरिया कमेदी का संगठन--दस हजार से अधिक तथा बीस हजार सेकम की , 
, जनसंख्या वाले नगरों में टाउन एरिया (नगर-क्षेत्र)समितियाँ बनाई जाती हैं। टाउन एरिया | 
कमेटी के सदस्यों की संख्या राज्य की.सरकारें निश्चित करती हैं। इन सदस्यों का निर्वाचन | 
वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है । कुछ सदस्य राज्य-सरकार द्वारा मनोनीत किये 
जाते है । अनुसूचित जातियों के लिए स्थान सुरक्षित रहते हैं। टाउन एरिया का अपना निर्वा: | 
चित चेयरमैत (सभापति) होता है । कार्यपालिकीय कार्यों के लिए एक समिति होती है जिसके .. 
अधिक से अधिक सात सदस्य होते हैं । | 
_ ` डाउन एरिया कमेटी के कार्य --टाउन एरिया कमेटी.कें अधिकार अत्यन्त सीमित है । 
इसके मुख्य काये अपने क्षेत्र में गली-कूचों की सफाई, शुद्ध जल, नई सड़कों का निर्माण, पुरानी 
सड़कों की मरम्मत, हानिकारक व्यापार पर नियन्त्रण, मवेशीखाना की व्यवस्था, रोशनी ६ 
प्रबन्ध तथा छूत की बीमारियों की -रोकथाम है । फर ह. 
आय के साधन--टाउन एरिया कमेटी की आय के मुख्य साधन निम्नलिखित है-- | 
1, अपने क्षेत्र के मकानों, जमीन तथा जायदाद परकरोसेप्र्तेआय, [| 
2. टाउन एरिया के नियमों को तोड़ने पर किये जाने वाले जुर्मानों से आय, 
3, नजूल की भूमि के किराये औरं उसकी विक्कीसेआय, . ` 
4. मवेशीखाने की आय, तथा ५ 2 
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5. जिला-परिषद व सरकार को दी हुई सहायता से प्राप्त आय। 
द सरकारी नियन्त्रण टाउन एरिया कमेटी की कार्यवाही पर सरकार का पूरा नियंत्रण 
* रहता है। सरकार यह नियन्त्रण उस क्षेत्र के तहसीलदार, एस० डी०ओ० आडि के द्वारा कराती 
है। अ 


। 4 
नोटीफाइड एरिया 


| ' . संगठनओर कार्य--नोटीफाइड एरिया समितियाँ उन छोटे कस्वों में स्थापित को जाती 
हें जिन स्थानों की जनसंख्या 5000 से लेकर 10,000 तक होती है। नोटीफाइड एरिया 
समितियों की सदस्य-संख्या राज्य-सरकार निश्चित करती है । इसमें प्रायः 5 से लेकर 9 तक 

` सदस्य होते हैं। इनमें से कुछ सदस्य निर्वाचित होते हैं और कुछ मनोनीत । इन समितियों को 
बहुत कम अधिकार प्राप्त हैं। साधारणतया ये अपने.क्षेत्र की सड़कों, पानी की व्यवस्था, सफाई 
___ की व्यवस्था तथा रोशनी इत्यादि को देखभाल. करती हैं। इनको भी आय अत्यन्त कम होती है। 


ळी 5 

जा ____ कंट्नमेंट बोर्ड (छावनी बोड) 
र, केटनमेंट बोडं (छावनी बोर्ड )--जिन नगरों में सैनिकों की छावनियाँ होती हैं, उस 
| सैनिक क्षेत्र का प्रवन्ध करने के लिए कॅटूनमेंट बोर्ड या छावनी बोर्ड बनाये जाते हैं। छावनो 
5 बोर्ड राज्य-सरकार के नियन्त्रण से मुक्त होते हैं, पर संघ-सरकार का नियन्त्रण होता है। 
6 छावनी बोडे में दो प्रकार के सदस्य होते हैं: (1) सेना के मनोनीत अधिकारी, (2) छावनी- 
` क्षेत्र में निवास करने वाली जनता के निर्वाचित प्रतिनिधि । इसका अध्यक्ष सैनिक अधिकारी 
होता हे और उपाध्यक्ष प्रायः निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुना जाता है। छावनी बोडं अपने क्षेत्र 


2 करे नागरिकों तथा सैनिकों को नागरिक सुविधाएँ प्रदान करने का कार्य करते हैं। छावनी बोडो 
 . पर संघ-सरकार के प्रतिरक्षा मन्त्रालय का पूरा नियन्त्रण होता है। 


नका: ` ग्रामीण क्षेत्र की स्थानीय संस्थाएँ . 

अ. | 1 

| जिला-परिषद (9७ 5०३४०) 

ग्रामीण अंचल से सम्बन्धित स्थानीय स्वशासन की एक महत्वपूर्ण इकाई जिला-परिषद 


(उत्तर प्रदेश में सन्‌ 1961 ई० के जिला पंरिषद अधिनियम के अनुसारं जिला-परिषदों का 
[ किया गया है ।' यहाँ हम जिला-परिषद कै विविध पक्षों का अध्ययन करेंगे |. 
__जिला-परिषद का संगठन: निर्वाचित सरस्य--जिला-परिषद का: संगठन मख्यतया 
लखित निर्वाचित सदस्यों द्वारा होता है-- SE 
` 1, जिले की समस्त क्षेत्र समितियों के प्रमुख । 


i केको प्रत्येक क्षेत्र-समिति द्वारा अपने सदस्यों में निर्वाचित एक निश्चित संख्या मे _ |. 
ट्ट | है दल डे 


1962 ई० में इस अधिनियम में कुछ और संशोधन किये गये थे । 
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3. जिले को नगरपालिका का अध्यक्ष । I 

4. जिले की समस्त पंजीकृत सहकारी समित्तियों का एक निर्वाचित प्रतिनिधि । 

5. जिले के सहकारी बैंकों का एक निर्वाचित प्रतिनिधि। 

6. जिले की गन्ना समितियों का एक निर्वाचित प्रतिनिधि। 

7. जिले के सहकारी संघ का एक निर्वाचित प्रतिनिधि । 

8. जिले के संसद तथा विधान-मण्डल के सभी निर्वाचित सदस्य । र 

9. जिले की सामाजिक सेवा संस्थाओं से राज्य-सरकार द्वारा मनोनीत अधिक-से-अधिक | 

तीन सदस्य । , 

10. जिन जिलों में यन्ना समितियां हैं, वहाँ गन्ना समितिं का प्रतिनिधि । 


जिला-परिषद के सहयोजित सदस्य 


जिला परिषद में निर्वाचित सदस्यों के अतिरिक्त कुछ सहयोजित सदस्य (C०-०t९d | 
7101106015) भी होंगे । ये सहयोजित सदस्य दो वों के होंगे : (अ) स्त्रियां तथा (व) अनुसूचित 
जाति। 9 a 


E> जहाँ तक स्त्रियाँ का प्रश्‍न है, उनके लिए यह प्रावधान है कि जिन जिलों में सात से 
अधिक खण्ड नहीं हैं, उन जिलों से 3 स्त्री सदस्य सहयोजित की जायंगी तथा जिन जिलों में 
सात से अधिक खण्ड हैं, वहाँ से 5 स्त्री सदस्य सहयोजित की जायंगी। ' 

इसी प्रकार अनुसूचित जातियों के सदस्यों के सहयोजन के लिए यह व्यवस्था की गयी 
है कि सात खण्डों वाली जिला-परिषद में तीन से लेकर दस तक तथा सात से अधिक शब्दों 
वाली जिला-परिषद में पाँच से लेकर दस तक सदस्य हों ।7 


जिला-परिषद का कार्यकाल--जिला परिषद का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, परन्तु 
, आवश्यकता पड़ने पर राज्य-सरकार उसके कार्यकाल को बढ़ा सकती है। सरकार यदि चाहे 
तो उसके कार्यकाल की समाप्ति के पहले भी उसे भंग कर सकती है। 


. जिला-परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष--जिला-परिषद्र का एक अध्यक्ष और एक . 
उपाध्यक्ष होता है। अध्यक्ष का निर्वाचन जिला-परिषद .के सदस्य गुप्त मंतदान्‌-पद्धतिके | 
अनुसार करते हैं । अध्यक्ष के लिए यह आवश्यक नहीं कि वह जिला-परिषद का सदस्य हो। | 
कोई सम्मानित व्यक्ति जो जिला-परिषद का सदस्य नहीं है, परिषद के सदस्यों द्वारा अध्यक्ष 

, निर्वाचित किया जा सकता है। अध्यक्ष जिस तिथि को निर्वाचित किया जाता है, उस तिथिसे 
` लेकर परिषद के समाप्त होने तक अपने पद पर वना रहता है। परन्तु उपाध्यक्ष केवल एक | 
वर्ष के लिए निर्वाचित होता है। उपाध्यक्ष को परिषद का सदस्य होना आवश्यक है। अध्यक्ष 

की आयु कम-से-कम 30 वर्ष होनी चाहिए। उसके अतिरिक्त उसमें परिषद के सदस्य चने जाने | 
की सभी योग्यताएं होनी चाहिए। अध्यक्ष का कार्य जिला-परिषद तया उसकी समितियों को. 
बैठक बुलाना, उनकी अध्यक्षता करना, बैठकों में अनुशासन और नियन्त्रण बताये रखना तथा | 
अधिनियम द्वारा निर्धारित परिषद के प्रशासन को देखभाल करना तथा अन्य आवश्यक कार्य | 
करना है। . ; - ज 


` 1. राज्य-सरकार ने जिला परिषद में अनुसूचित जातियों की संख्या इस प्रकार निश्चित 
की है-अल्मोड़ा 8, बरेली 9, पीलीभीत 6, देहरादून 7, -रामपुर 4, बलिया 9, नंनोताल 6 
. पौड़ी-गढ़वाल 6, टिहरी-गढ़वाल 5, चमोली, उत्तरकाशी व पिथौरागढ़ के अतिरिक्त अत्य 


i 


१४ अ य i 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
| ° गू र Se prods 3 ¢ ई व्य 


310. Digitized तीत अपठत पं हिला ह कोड जात तिकऽछीत [ Ri 


जिला-परिषद के स्थायी अधिकारी--जिला-परिषद के स्थायी अधिकारियों में मुख्य 
अधिकारी, वित्त अधिकारी, स्वास्थ्य अधिकारी, कार्याधिकारी, अभियन्ता (इंजीनियर), कर 
` अधिकारी, शिक्षा अधीक्षक, पंचायत राज अधीक्षक आदि होते हैं। 


ड जिला-परिषद को समितियाँ-जिला-परिपद अपने महत्वपूर्ण कार्यों का संपादन विभिन्न 

| समितियों के द्वारा करती है। इस समितियों में मुख्य निम्नलिखित हैं-(1) कार्य समिति 
` (2) वित्त समिति, (3) शिक्षा समिति, (4) सार्वजनिक निर्माण समिति, (5) जन-स्वास्थ्य 
` समिति, (6) परिवार नियोजन समिति। 


। जिला-परिषद के कार्य --जिला-परिषद ग्रामीण क्षेत्र से सम्वन्ध रखने वाली स्थानीय 
` संस्था है। इस नाते वह ग्रामीण क्षेत्रों के लिए आवश्यक और उपयोगी : सभी कार्यों को, सम्पन्न 

' करतो है। 

« इन कार्यों को संक्षेप में हम निम्नलिखित रूप में रख सकते हैं-- 
1. नई सार्वजनिक सड़कों और पुलों का निर्माण कराना तथा एरानी सड़कों और पुलों 
की मरम्मत कराना । 
2. नई सड़कें बनवाने के लिए भूमि अजित करना। 
3. प्राम-अन्तर्ग़ाम और जिला को सड़कों का वर्योकरण करना । 
4. ऐसे मेलों का वर्गीकरण और प्रबन्ध करना जिनका प्रबन्ध राज्य-्सरकार नहीं 
करती । यह वर्गीकरण ग्राम पंचायत, क्षेत्र समिति और जिला परिषद के मेलों के 
ह का. रूप में किया जाता है । 
4 5 5. ग्रामीण क्षेद्र में गांव सभा की परिधि के बाहर जने बाले पशु गेलों का नियंत्रण 
, करना! 

6. प्राइमरी तथा जूनियर स्तर तक की शिक्षा की व्यवस्था करना, विद्यालयों का तिरी 
क्षण करना, पुस्तकालयों तथा अध्यापक-प्रशिक्षण-केन्द्रों की व्यवस्था करना । 

7. निर्घन-गृह, अनाथालय आदि की स्थापना करना और उनका निरीक्षण करना । 

8. ग्रामीण क्षेत्र क नागरिकों की चिकित्सा और स्वास्थ्य इत्यादि का प्रबन्ध करना, 
महामारी-जंसे संक्रामक रोगों की रोकथाम करना तथा परिवार-नियो अन-केन्दरों को 
व्यवस्था करना । 

9. जिला-नियोजन कौ ख्परेखः तैयार करना, क्षेत्र समितियों द्वारा प्रस्तुत योजनाओं 
का अध्ययन करना, उनकी जाँच करना और उनका समन्वय करना । 
हा के लिए सुविधा प्रदान करना । 

के लिए पानी को व्यवस्था करना, तालाव, कुएं आदि के निर्माण की व्यवस्था 
करना । 

12, ग्रामीण कषत में जन्म-मरण के आँकड़ों का संकलन करना । : 

13. जिले की ग्राम पंचायतों तथा क्षेत्र समितियों के कार्यों की सामान्य रूपरेखा तैयार 

करना। 
` 14. राज्य द्वारा माँगे हुए विषयों का विवरण तथा प्रतिवेदन तैयार एवं प्रस्तुत करन।। 


क इस प्रकार जिला-परिषदों को ग्रामीण क्षेत्र की स्थानीय व्यवस्था और विकास: के लिए | | 
नेक कार्यों को करने का अधिकार दिया गया है। 4 


लिलान्यरिवद को आय के साधन--जिला-परिषद की आय के मुख्यंतया अग्रलिखितं | 
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1. विक्रय तथा सम्पत्ति पर कर, 
2, परिषद की अचल सम्पत्ति का उपयोग करने वालों से प्राप्त -शुल्क, . 
3. लाइसेंस से प्राप्त शुल्क, । 
4. मेलों, हाटों तथा प्रदर्शनियों से प्राप्त शुल्क, 
5. विद्यालयों से प्राप्त शुल्क, 
6, निर्माण-कार्यों से प्राप्त शुल्क, 
7. नावों पर लगाये गये शुल्क, 
8. पशुओं की रजिस्ट्री से शुल्क, 
9, परिषद द्वारा निमित पुलों से पथ-कर, 
10. राज्य-सरकार की स्वीकृति से लगाये गये अन्य कर, 
11. सवारियों पर कर, i 
12. बाजारों में व्यवसाय करने वाले दलालों, आदूतियों, तोलों तथा मापकों पर शुल्क, 
13. मेलो तथा वाजारो में बिकने बाले पशुओं की रजिस्ट्री से शुल्क । 


सिला-परिषव पर सरकारी नियंतण--अन्य स्थानीय संस्थाओं की भाँति जिला- . ` 
परिषद पर भी सरकार का नियंत्रण रहता है! सरकार यह नियंत्रण जिलाधीश के माध्यम से | 


करती है-- 
1. जिलाधीश या उसके द्वारा नियुक्त अधिकारी जिला-परिषद की चल सम्पत्ति तथा _ 
किसी भी रजिस्टर का निरीक्षण कर सबते है । 
2. कंमिणनर की आज्ञा से जिलाधीश परिषद की बैठकों में गाग ले सकता है |. . 
3 जिलाधीश परिषद फे तियोजन तथा विकास सम्बन्धी कार्यों का निरीक्षण कर 

राकता है। 
4. विशेष परिस्थितियों से राज्य-सरकार परिषद के सदस्यों को हटा सकती है और उसे 

भंग कर सकती है। इसी प्रकार अन्य साधनों से सरकार परिषद पर अपना नियंद्र्ग | 


रखती है ! 


: 2 
क्षेत्र समिति 


उत्तर प्रदेश में स्थानीय स्वशासन की दिशा में किया गया एक अन्य प्रयोग क्षेत्र 
समितियों की स्थापना है। क्षेत्र समितियों की स्थापना 1 960 इ० के उत्तर प्रदेश क्षेत्र समितिः 
तथा जिला-परिषद अधिनियम के अनुसार को गई है। इस अधिनियम के अनुसार 1963 ई०. 
में गठित जिला-परिषदों के साथ ही क्षेत्रीय समितियों की भी स्थापना की गई | क्षेत्रीय समितियां 
एक प्रकार से जिला-परिषदों और पंचायतों के मध्य की कड़ियाँ हैं। यहाँ हम उनके संगठन । 
कार्यो आदि पर संक्षेप में प्रकाश डालेंगे । ५ 
क्षेत्र समिति का संगठन-प्षेत्र समिति का संगठन निम्नलिखित व्यक्तियों से होता हैं: 
1, उस क्षेत्र के विकास-खण्ड के अन्तर्गत ग्राम-सभाओं के प्रधान, - 35. 
2, विकास-खण्ड के अन्तर्गत स्थित प्रत्येक टाउन एरिया समिति का चेयरमैन त 
- प्रत्येक तोटीफाइड एरिया समिति का प्रधान, र a 
3, विकास-खण्ड के -अन्तर्गेत स्थित पंजीकृत सहकारी समितियों के दो से पाँच 
प्रतिनिधि, ! ४ 5 कफ 
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चुत: नवीन भारतीय संविधान और नागरिक-जांवन : 
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` 4. विकास-खण्ड से सम्बन्धित निर्वाचन-क्षेत्रों में लोकसभा तथा विधानसभा के सदस्य, | 
और , 
5, विकास-खण्ड में निवास करने वाले राज्यसभा या विधान-परिषद के सदस्य । 


` .__ उपर्यृक्त सदस्यों के अतिरिक्त कुछ महिला तथा अनुसूचित जातियों के सदस्य भी होते हैं 
र वट | जो ग्राम प्रधानों द्वारा निर्वाचित किये जाते हैं और कोवाप्ट कहलाते हैं । ; 


ऱ क्षेत्र-सर्मिति के प्रमुख तथा उपभ्रमुख--प्रत्येक क्षेत्र समिति का प्रधान एक प्रमुख होगा 
जिसका निर्वाचन क्षेत्र. समिति के सदस्यों द्वारा किया जायगा । ऐसा व्यक्ति जो समिति का 
सदस्य नहीं हे प्रमुख चुना जा सकता है, पर निर्वाचित हो जाने के बाद वह समिति 
का पदेन सदस्य मान लिया जायगा । इसके अतिरिक्त दो उपप्रमुख होंगे जो समिति के सदस्यों 
में से समिति द्वारा चुने जायेंगे। इधर कुछ समय से प्रमुख के चुनाव के लिए प्रत्यक्ष प्रणाली का 
प्रावधान सरकार के विचाराधीन है। . 


कट सदस्य ओर प्रमुख निर्वाचित होने वाले व्यक्तियों को अयोग्यत्ताएँ--निम्नलिखित 
` ञ्यक्ति समितियों के सदस्य या प्रमुख.नहीं निर्वाचित किये जा सकेंगे- 
1. दिवालिया जो उससे मुक्त नहीं किये गये हैं । 
5 2. सरकार या स्थानीय सस्था में लाभ के पद पर आसीन लोग । 
MS: 3. ET या अद्धं-सरकारी पद पै भ्रष्टाचार के अपराध में दोषी पाये गये 
i व्यक्ति। ; 
कळ 4. वह व्यक्ति जिसे सरकारी आज्ञा से विधि का व्यवसाय करने से रोक दिया गया है । 
र 5 5. कोढ़ अथवा किसी अन्य संसर्गजन्य असाध्य रोग से ग्रस्त व्यक्ति । 


Er क्षेत्र समिति का कार्यकाल--क्षेत्र समिति की कार्यकाल पाँच वर्ष होगा, किन्तु सरकार 
_ इस कार्यकाल को एक वर्ष के लिए बढ़ा सकती है! > 


Fo र क्षेत्र समिति को समितियाँ-क्षेत्र समिति के कार्यों को सुगमतापूर्वक संचालित करने 
"के लिए तीन उपसमितियाँ होती है-- . 

| 1. कार्यकारिणी उपसमिति 

2. उत्पादन उपसमिति ` 

3. कल्याण उपसमिति 


' ` खण्ड विकास अधिकारी-प्रत्येक क्षेत्र मे सरकार द्वारा नियुक्त एक खण्ड विकास 
क अधिकारी होता है। वह क्षेत्र समिति के निर्णय को क्रियान्वित करता है तथा क्षेत्र समिति का 
` मुख्य कार्यपालक्‌ अधिकारी होता है.। व्र ट्‌ - 


___ क्षेत्र समिति का मुख्य कार्य--संक्षेप में हम क्षेत्र समिति के मुख्य कार्य को अग्नलिखित | 
में रख सकते हैं-- ` 

` 1. अपने क्षेत्र में कृषि का विकास करना | 

2. भूमि का संरक्षण करना । 

3, बीज गोदामों. की स्थापना करना । 
व. या का प्रचार व प्रसार करेना । 

535. सिचाई के लघु साधनों को व्यवस्था करना । . . 
कुटीरं उद्योग को प्रोत्साहित करना । 
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| ' उसके कुल सदस्यों का पाँचवाँ भाग होता है.। 


Digitizedby स्थानीय सशासत्र की लाए and 68081५0 . 313 करर 
` 7. सिंचाई के लघु साधनों की व्यवस्था करना । , 

8. कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन देना । 

9. पशुपालन तथा पशु-चिकित्सा की व्यवस्था करना । 
10. सामान्य चिकित्सा की व्यवस्था करना । 
11. संक्रामक रोगों से जन-स्वास्थ्य की रक्षा करना । 
12. प्रारम्भिक शिक्षा की व्यवस्था करना । 
13. हरिजन-कल्याण का प्रयास करना । 
14. गाँव सभाओं द्वारा निमित योजनाओं का पर्यवेक्षण एवं समन्वय करना । - 


3 


ग्राम सभा (गाँव सभा) 


प्रास सभा का संगठन--ग्राम सभा को ग्रामीण स्वराज की मआधारशिला.कहा'जा सकता 
है। साक्षारणतया एक हजार की जनसंख्या वाले ग्राम या ग्राम-समूह के लिए गांव सभा की _ 
स्थापना का प्रावधान है । किन्तु ग्राम पंचायत अधिनियम में किये गये संशोधन के अनुसार 250 
तक की जनसंख्या वाले ग्राम के लिए एक ग्राम सभा संगठित की जा सकती है । वतमान समय _ 
में उत्तर प्रदेश में 72,428 गाँव सभाए हैं। 


ग्राम-क्षेत्र के समस्त वयस्क नागरिक गाँव सभा के सदस्य होते हैं, किन्तु ऐसा कोई भी 
व्यक्ति गाँव सभा का सदस्य नहीं बन सकता जो-- ४ ` A 


1. पागल हो । 
2. कोढ़ी हो । 
3. दिवालिया हो। हः 
4. सस्कारी कर्मचारी हो या जिसे चुनाव-सम्बन्धी किसी. अपरांध में 'दण्डित किया _ 
गया हो। 
5, नैतिक अपराध के लिए दोषी पाया गया हो । मस्ट 
` 6. जिसे सदाचार के लिए जमानत जमा करने की आज्ञा दी गई हो। 


ग्राम सभा की सदस्यता आजीवन होती है, किन्तु यदि व्यक्ति उस ग्राम सभाकेवोतके 

बाहर रहने लगता है तो उस ग्राम सभा की सदस्यता से वंचित हो जाता है । Fe 
गाँव सभा के पदाधिकारी-गांव सभा के दो मुख्य पदाधिकारी होते हैं: प्रधान तथा _ 
उपप्रधान । गाँव सभा के सदस्य अपने सदस्यों में एक प्रधान तथा एक उपप्रधान चुनते हूँ। | 
प्रधान का कार्यकाल 5 वर्ष तथा उप-प्रधान का कार्यकाल भी 5 वषं होता है। किन्तु _ 

' नए प्रधान ओर 22302 पे तक ये लोग अपने पद पर बने रहते हैं। ग्रामसभा अपनी 
विशेष बैठक में उपस्थित के दो-तिहाई बहुमत से प्रस्ताव पास कर प्रधान या. ह द 
को पदच्युत कर सकती है । * 
>> गाँव सभा की बैठकें--याँत सभा की वर्ष में दो बैठकें होती हैं: खरीफ की बैठक और * _ 
रबी की बैठक । रबी की बैठक में पिछले वर्ष के हिसाव पर विचार किया जाता है.। खरीफ को 
बैठक में आने वाले वर्ष के बजट पर विचार कर उसे स्वीकृत किया जाता है। इसके अतिरि 
गाँव संभा को विशेष बैठक भी बुलाई जा सकती है। सभा की बैठकों का 'कोरम ( 
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314. ____ ___ वीन भारतीय संविधान और नागरिक-जीवन 
००।००१अाभ सभा" के "अधिकारे और “कीः 


ग्राम सभा अपने क्षेत्र में अनेक महत्वपूर्ण कार्य करती हे । उसके अधिकारों और कायो 
' को संक्षेप में हम इस प्रकार रख सकते है-- | 


३ 1. ग्राम-विकास के लिए योजना का निर्माण-ग्राभ सभा का एक महत्वपुर्ण कार्य ग्राम- 
. शिकास के लिए योजनाएं तैयार करना है । इस प्रकार गाँव में कौन-कौन-से कार्य किये जाने 
Re चाहिए तथा कौन-से. कार्य किए जायेंगे आदि 
बातों का निश्चय करने का प्रमुख कार्य ग्राम 
सभा ही करती है। 

2. आय-व्यय के नियन्तण-सस्बन््ौ 
कार्य--ग्राम सभा अपने क्षेत्र के अन्तर्गत कर 
लगाती हे तथा कर द्वारा प्राप्त धन को व्यय 
करने की स्वीकृति देती है। ग्रामपंचायत के : 
आय-व्यय पर ग्रास सभा का पूरा नियन्त्रण 
रहता है । र 
न « 3. निर्वाचन-सम्बन्धी कार्य--ग्राम सभा अपने प्रधान, उप-प्रधान, पंचायत तथा न्याय- 
` पंचायत के सदस्यों का निर्वाचन करतो है! वह इन पदांधिकारियों के विरुद्ध अविश्वास का 


_ * प्रस्ताव पास कर उन्हें अपदस्थ भी कर सकती है। 
2 4. अन्य कार्य--ग्राम सभा के अन्य कार्यों को संक्षेप में इस प्रकार रख सकते हैं--- 
Ey 1, ग्राम सभा विकास-कायं के लिए ग्राम-कोप की स्थापना करती है। 


` ग्राम सभा के अधिकार और कार्ये 
1. ग्राम-विकास के लिए योजना का. 
निर्माण _ 
` | 2. आय-व्यय के नियंत्रण-सम्बन्धी कार्ये 
` | 3. निर्वाचन-सम्बन्धी काये _ 
| -4. अन्य कार्य 


we 


2. वह्‌ ग्राम की सरकारी जमीन की व्यवस्था करती है। 
3. वह पंचायत के रिक्त स्थानों की पूति करती है। 
4. वह पंचायत रे कार्यों का निरीक्षण करती है! 


+ र गाँव सभा को दस पैसे से लेकर 25 पैसे तक कर लगाने का अधिकार है। वह करं न 
देने पर पांच रुपये का अर्यदण्ड लगा सकती है। . 


वक इस प्रकार ग्राम सभा ग्रामीण अंचल में कार्य करने वाली एक आधारभूत स्वायत्तशासी 
संस्था हे । ः 


ba 


4 
ग्राम पंचायत 
ग्राम पंचायत ग्रामीण क्षेत्र में कार्य करने वाली अन्य महत्वपूर्ण स्वशासित संस्था है 


ग्राम पंचायत ग्राम सभा की एक कार्यकारिणी समिति है। ग्राम पंचायत .के विविध पक्षों प्रर 
संक्षेप में यहाँ प्रकाश डाला जा रहा है। - प्र 2 - डी 


„आ पंचायत का संगठन--य्राम पंचायत के सदस्य उस क्षेत्र की गाँव सभा हारा चुनें. |. 
हैं। ग्राम पंचायत में कितने सदस्य होंगे, इसका निर्णय वहां की जनसंख्या के अनुसार | 
प्या जाता है । जनसंख्या के अनुसार सदस्यों की संड्या का अनुपात इस प्रकार निश्चित करिया |. 
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| स्थानीय स्वशासन को संस्थाएं आड 
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(क) पाँच सौ से कम जनसंख्या पर 5 7 सदस्य | 
(ख) पाँच सौ से अधिक तथा एक हजार से कम जनसंख्या पर Ln 
(ग) एक हजार से अधिक तथा दो हजार से कम जनसंख्या पर iI" 
(घ) दो हजार से अधिक तथा तीन हजार से कम जनसंख्या पर 13 २62 
(ङ) तीन हजार से अधिक जनसंख्या पर ग 15 तन 


रभते हं इस प्रकार ग्राम पंचायत के कम-से-कम सात तथा अधिक-से-अधिक पन्द्रह सदस्य हो 
सकते ए । ; 


गांव सभा के प्रधान तथा उप-प्रधान ग्राम-पंचायत के.क्रमशः पदेन प्रधान व उप-प्रधान 
माने जाते हैं। उन्हें ग्राम पंचायत की कार्यवाहियों में बोलने तथा अन्य प्रकार से . भाग लेने का 
अधिकार है। फिर भी वे ग्राम पंचायत के सदस्य नहीं माने जाते । प्रधान को सामान्यतया मत 
देने का अधिकार नहीं है। किन्तु किसी विवादं पर सदस्यों का मत जव वरावर-बरावर आंयेगा, 
तब प्रधान को अपना निर्णायक मत देने का अधिकार होगा । "क 


शास-पंचायत का कार्ये--प्राम-पंचायत का कार्यकाल पाँच वर्ष है, किन्तु राज्य-सरकार 
इस कार्यकाल को बढ़ा सकती है। राज्य-सरकार को प्राम-पंचायत के कार्यकाल में वृद्धि की ' 
घोषणा को गजट में प्रकाशित करना आवश्यक होगा । परन्तु इस प्रसंग में यह स्मरण रखना 
आवश्यक है कि इस कार्यकाल में दस वर से अधिक की वृद्धि नहीं की जा सकती । 


ग्राम-पंचायत के कार्ये ५ | 
ग्राम-पंचायत के कार्यों को दो भागों में विभक्त कर सकते हैं: निवाये कार्य और 
ऐच्छिक कार्य । ४ ; 3७५ 
अनिवार्य कार्य---ग्राम-पंचायत अपने क्षेत्र में मुख्यतया निम्नलिखित अनिवायें कार्य _ 
करती है -- ; र 
1, सार्वजनिक सड़कों का निर्माण, मरम्मत, व्यवस्था, स्वच्छता तथा रोषनो का 
प्रतन्ध । - रा 
2, ग्रामीणों के लिए चिकित्सा आदि का प्रवन्ध करना और संक्रामक रोगों, यथा 
हैजा, प्लेग, चेचक आदि की रोकथाम करना । . "oS 
3. गांव सभा अथवा उसके प्रबन्ध के! लिए हस्तान्तारित किए गए किसी भवन या | 
सम्पत्ति की रक्षा तथा देखरेख । ! टर या 


4. पीने के लिए शुद्ध पानी की व्यवस्था करना । 9 ९ र 
5. कुओं, दालाबों, पोखरों आदि का निर्माण करना, उनकी मरम्मत करना तथा उनकी ` | 


देखरेख करना । एः हिकः 
6. मरे हुए पशुओं को हटाने. तथा दुर्गन्ध वाले स्थानों को स्वच्छ करने का प्रबन्ध | 
करना । 9 ; ल्‍ 


7. जन्म, गृत्यु और विवाह की रजिस्ट्री करना । ४ 

8. बालक-बालिकाओं के लिए प्रारस्मिक शिक्षा का प्रवन्ध करचा। . | 
` 9 सार्वजानिक चरागाहों का प्रबन्ध करना और उनकी देखरेख करना। 
10. कृषि, वाणिज्य तथा उद्योग के विकास में योग देना । ८ 
11. पशु-गणना, जन-गणना तथा अन्य आँकड़ों से सम्बन्धित अभिलेख रखना । | 


1. ग्राम पंचायत में अनुसूचित जातियों के लिए स्थान सुरक्षित करने का प्रावधान है। 
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12. पशुपालन तथा'पशुनो की नस्ल सुधारने में योग देना। 
>: ` 13, पशुओं की खाल निकालने तथा उसे सुरक्षित रखने के लिए स्थान की व्यवस्था 
की करना। . ; 
' `. 14 प्रसूति तथा शिशु-कल्याण की व्यवस्था. करना । 
RT 15. नए भवनों के निर्माण अथवा किसी वर्तमान भवन का विस्तार तथा उनमें परि- 
7 वरतेन । , 
16. अरिनि-कांड से जन-सम्पत्ति की.रक्षा में सहायता देना। 
17. मेला, बाजार, हाट का प्रवन्ध करना और उस पर नियंत्रण रखना ।. 
18 ग्राम सभा की सम्पत्ति पर किए गए अनुचित अधिकार का उन्मूलन करना। . 
19. पंचायती भवनों तथा अन्य सम्पत्ति की सुरक्षा और देखरेख कौ प्रवन्ध करना । 
20. श्मशान, मरघट या कब्रिस्तान आदि की व्यवस्था करना 1. 


ऐच्छिक कार्य--ग्राम पंचायत के निम्नांकित ऐच्छिक कार्य हो सकते हैं-- 
1. पुस्तकालय, वाचनालय, अखाड़ा,. मनोरंजन-क्लव, प्रदर्शनी आदि की व्यवस्था 
करना । 
| 2. सहकारिता-सम्बन्धी कार्यों की उन्नति में सहयोग देवा और उत्तम बीज और 
Me `ओजारों के गोदाम स्थापित करना । 
 ©{ { __ 3. सरकारी ऋण प्राप्त करने, उसे किसानों में बाँटने और उसके चुकाये जानेके _ 
` सम्बन्ध में किसानों की सहायता करना और उन्हें सलाह देना। 
4. गाँव की सुरक्षा तया न्याय पंचायतों को उनके कार्य-संचालन में सहायता देने के 


Jem लिए ग्राम-सेवक दल का संगठन करना। 
> >. जनमार्गो के दोनों ओर वृक्ष लगाने की व्यवस्था करना । 
`| 6.गन्देगड्ढोंको भरवाना और भूमि को समतल करना | 


7. बालकों के खेलकूद के लिए पाकं का निर्माण करना । , 


2 ग्राम-पंचायत की आय के साधन--प्राम-पंचायत के कोष को ग्राम-कोष । इसमें 
rs निम्नांकित धनराशियाँ जमा होती हैं-- र आ 
1 ऋण अथवा दान के रूप में मिलने वाली धनराशि। 
ie, 2. सरकारी, जिला-परिषद अथवा दुसरे अधिकारियों द्वारा दी गयी धनराशि। . . 
| ` 3. किसी अपराध के सम्बन्ध में राजीनामा होने से प्राप्त धनराशि। ˆ 
- 4. ग्राम सभा कौ जमीन के लगान आदि के भाग के रूप में प्राप्त धनराशि । 
3. किसी अदालत की आज्ञा से जमा होने वाली धनराशि। ु 
6. भूमि की मालगुजारी पर लगे कर से प्राप्त धनराशि। 
` .7. बाजार, ऊंट, इक्के आदि पर कर से प्राप्त धनराशि । 
` 8. पशु-मेले से प्राप्त धनराशि । - | 
9. अनिवार्य श्रमदान न करने वाले व्यक्तियों से वसूल किये गये दण्ड से प्राप्त घनराशि। 
` क शर 5 >> टे 


न्याय पंचायत री 


स्वशासन की एक पाजा द उपयोगी संस्था | 
ब झो न्यागिक संगठन [८ क्षजा हीनम्‌, इकाई | 5 ‘a 


= > 
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| उत्तर प्रदेश में न्याय पंचायत की स्थापना सन्‌ 1947 ई० के पंचायत राज अधिनियम, | 
के द्वारा हुई। इस अधिनियम के अनुसार इन्हे “पंचायती अदालत' का नाम दिया जाता था। | 
सन्‌ 1954 ई० में इस अधिनियम में संशोधन किए गए ओर पंचायती अदालत के स्थान पर | 
इनका नाम न्याय पंचायत रखा गया । यहाँ हम न्यांय पंचायत के संगठन तथा शक्तियों पर . 
विचार करेंगे । ः ऱ्य | 


न्याय पंचायत का संगठन--न्याय पंचायतों के संगठन की एक विशिष्ट व्यवस्था है। | 
इसके अनुसार ग्राम सभा अपनी पंचायत के लिए जिन पंचों का निर्वाचन करेगी, उन्हीं सदस्यों 
में से नियमानुसार कुछ सदस्यों की नियुक्ति न्याय पंचायत के लिए होती है। 
प्रत्येक न्याय पंचायत के लिए सदस्यों की जो संख्या निर्धारित की गई है, वह इस प्रकार | 
स कि 5 से पूरी तरह विभाजित हो जाय तथा यह संख्या 10 से कम व 25 से अधिक नहीं | 
t * ५ - 
1: इस नियम को ध्यान में रखते हुए न्याय की पंचायतों लिए जो संख्या. निर्धारित की गई 
है, बहू इस प्रकार है-- - 
(क) जब न्याय पंचायत में दो ग्राम सभाएं हों तो प्रत्येक ग्राम पंचायत से 5-5 सदस्य . 
. नियुक्त किये जायेंगे! , कु 
(ख) जब न्याय पंचायत में तीन ग्राम सभाएं हों तो प्रत्येक ग्राम पंचायत से 5-5सदस्य _ 
नियुक्त किये जायेंगे; शेष पंच उस गाँव सभा से नियुक्त किये जायेंगे जिसकी संख्या अधिकतम 


हो। हे 
(ग) जब किसी न्याय पंचायत में 12 से अधिक गाँव सभाएँ सम्मिलित हों तो पहले | 
प्रत्येक सम्बन्धित गाँव पंचायत से एक-एक पंच नियुक्त किये जायेंगे। शेष पंचों में से एक-एक | 
पंच उन ग्राम पंचायतों से नियुक्त किये जायेगे जिनकी जनसंख्या अधिक होगी। ` iis 
. (घ) अन्य परिस्थितियों में प्रत्येक ग्राम पंचायत से दो-दो सदस्य नियुक्त होगे, किन्तु | 


शेष पंच जनसंख्या के अनुसार प्रत्येक ग्राम सभा से नियुक्त किये जायेंगे । 
सरपंच ब सहायक सरपंच--भरत्येक न्यायं पंचायत में एक सरपंच व एक सहायक न 
सरपंच होता है। इनका निर्वाचन न्याय पंचायत के सदस्यों द्वारा गुप्त मतंदान-पद्धति के अनुसार _ 
होता है। सरपंच तथा सहायक सरपंच के लिए यह आवश्यक है कि वे पंच हों। . 

` पंच और सरपंच की आयु 30 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए ja 
न्याय पंचायत फा कार्यकाल-न्याय पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। राज्य 
- सरकार इस कार्यकाल में आवश्यकता पडते पर वृद्धि भी कर सकती है। न्याय पंचायत का 
कार्यकाल ग्राम पंचायत में कार्यकाल के साथ समाप्त होता है। 
न्याय-पंचायत की बेंच: कार्य-प्रणाली-न्याय-पंचायत प्रत्येक झगड़े के निर्णय के 

` पाँच पंचों को एक बेंच करती है। इसमें विवाद से सम्ब्नन्धित दोनों दलों (वादी तः 
प्रतिवादी) को ग्राम स टी एक-एक पंच अवश्य होना चाहिए । निणेग्र पाँच पाँचों की राब 
से किया जाता है 1 यदि मतभेद को स्थिति पैदा हो जाती है तो निर्णय बहुमत से लिया जात 

| . है। न्याय-पंचायत में पैरवी के लिए वकीलों की व्यवस्था.वहीं है। . | 

.' ___ ज्याय-पंचायत के अधिकार--न्याय-पंचायत के क्षेत्राधिकार को दो भागों में | 


ह जा सकता है : दीवानी तथा फौजदारीः। Drs 
orbs Fubic Doran, या 6 Maha Vidyalaya.Colléctic णा. ड 
मु TS et के पर 


५. > 
rg 


Ds 


Sd नवीन भारतीय संविधान और नागरिक-जीवन 
म क.) ‘Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangoftri 802: | 
` __तेतानीसंबंधी केत्राधिकार_-न्याय-पंचायत दीवानो (व्यावहारिक) मामलों में अधिक: 
_ _ से-अधिक 500 रुपये तक के मुकदमों का फैसला कर सकती है। मुकदमों को दायर करने को 
` जवि तीन वर्ष तक रखी गई है, किन्तु पशुओं आदि की हानि की अवधि केवल 6 माह है ।? 
(हीट. न्याय-पंचायत चल सम्पत्ति के नुकसान के लिए पांच सौ रुपये तक का दावा कर सकती | 
` है, परन्तु वह अल्पवयस्क, पागल या किसी सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध दावा नहीं कर सकती। 


82 फौजदारी-संबंधी क्षेत्राधिकार--न्याय-पंचायत फौजदारी क्षेत्राधिकार के अन्तगंत 
` मोरपीट, 5 रुपये से कम मूल्य की चोरी, स्त्री की लज्जा-अपहरण का प्रयत्न, किसी मकान में | 
अनधिकृत प्रवेश करना, न्याय-पंचायत के ओदेशों की अवहेलना आदि अपराधों से सम्बन्धित. 

मामलों की सुनवाई करती है। न्याय-पंचायत को फौजदारी मामलों में अधिक-से-अधिक 100 
` २० जुर्माना करने का अधिकार है। न्याय-पंचायत को कैद को. सजा देने का अधिकार नहीं है। 
|  न्याय-पंचायत अपनी अवमानना (मानहानि) के लिए $ ₹० तक जुर्माना कर सकती है.।* यदि 
' ` कोईव्यक्ति जुर्माना नहीं देता अथवा न्याय-पंचायत उसे वसूल नहीं कर पाती तो उसके कागजात 
> परगनाधीश के पास भेज देती है। यदि न्याय-पंचायत को किसी व्यक्ति से शान्ति भंग का खतरा 
.  तीतहोता है तो वह उस व्यक्ति से 100 रुपये तक के मूचलके ले सकती है । | 


क्य न्याय-पंचायत के निर्णयों के विरुद्ध अपील नहीं की जा सकती, न ही न्याय-पंचायत को 
` अपने निर्णयों के विरुद्ध पुनविचांर का अधिकार है । न्याय-पंचायत के निर्णयों के विरुद्ध पुंनः- 

विचार (रिवीजन) का अधिकार दीवानी में मुंसिफ मैजिस्ट्रंट को है तथा फौजदारी मामलों 

` में यह अधिकार परगनाधीश (एस० डी० ओ०) की अदालत को है। च 


पंचायत राज्य के कतिपय दोष 


sds: वास्तविक भारत गाँवों में बसता है अतएव भारत के ग्रामीण अंचल में ग्राम पंचायतों 
की स्थापना कर प्राचीन भारत के एक गौरव-दीप को पुनः प्रज्ज्वलित करने का जो प्रयास किया 
| है, वह स्तुत्य एवं प्रशंसनीय है । प्राचीन भारत में ग्राम-पंचायतों ने ग्रामों को आत्मनिर्भर बनाने | 
- . में अत्यन्त महती भूमिका अदा की थी। महाभारत, रामायण, वौद्ध साहित्य तथा भारत में समयः |. 
समय पर आने वाले विदेशी यात्रियो ने प्राचीन भारत के इन “लघु गणतंत्रो' (४४० 1९०४० | 
103) की मुक्तकण्ठ से प्रशंसा की थी। भारतीय जन-जीवन में पंचायतों की उपयोगिता और 
आवश्यकता को दृष्टि-पथ में रखते. हुए जनतंत्र की इन आधारशिलाओं की स्थापना की गई। |` 

` किन्तु हमें यह कहने में संकोच नहीं होना चाहिए कि भारत की जनतांत्रिक व्यवस्था के धरातल 
` पर स्थापित इन स्वायत्तशासी संस्थाओं से जैसी आशा की गई थी, उसके अनुरूप वे कायं 

' करसकोहें। | ४ ; 

पंचायत अपने दायित्व का समुचित रूप से निर्वहन नहीं कर सकी हैं, इसके पीछे कई 
कारण रहे हैं। इन कारणों को संक्षेप हम अग्रलिखित रूप में रख सकते म 


-_ 1. यदि न्याय पंचायत के सम्मन भेजने पर कोई व्यक्ति उपस्थित न हो तो व 25२० | 
का जमानती वारंट जारी कर सकती है। वः द 1 
| he 2. अशर्फीलाल बनाम राज्य नामक विवाद के निर्णय में उच्च न्यायालय ने स्पष्ट शब्दों, 
स्थापित किया है कि न्याय-पंचायत को न्ययिक प्रक्रिया की दृष्टि से न्यायालय का स्त" 
र उसको गा करने वाला व्यक्ति न्यायालय कौ अवमानना करने वार्त! 


L$ 


= 
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1. प्रबुद्ध, सुशिक्षित, ईमानदार, कर्मठ और कतंव्य-परायण नेतृत्व का अभाव । 

2. जातिवाद और दलवंदी तथा पारस्परिक वैमनस्य की प्रधानता । किन, 
3. नागरिकों में अपेक्षित राजनैतिक चेतना का अभाव । a 
4. ग्रामीण अंचल में फैली हुई व्यापक अशिक्षा । 

5. समाज में फैली विविध प्रकार को कुरीतियां। 


_ उपसंहार 


अपने इन विविध दोषों के कारण ग्राम. पंचायत अपने दायित्व का श्री तरह निर्वहन | 
नहीं कर सकी हैं। अतएव आवश्यकता है कि ग्राम पंचायतों को उनके दोषों से मुक्त करने का _ 
सक्रिय और प्रभावशाली प्रयास किया जाय। हमें यह न भूलना चाहिए कि अधिकांश भारत . 

_ गाँवों में बसता है । अतएव ग्रामों के विकास के लिए, देश में जनतंत्र की आधारशिलाओं को 
मजबूत बनाने के लिए ग्राम-स्तर की इन संस्थाओं को सशक्त, सक्रिय और निर्दोष होना परम 
आवश्यक है। अंत में हम पंचायत राज-व्यवस्था के एक प्रबल पक्ष-पोषक श्री बलइंत राय 
सेहुता के शब्दों में कह सकते हैं कि “ग्रामीण भारत की जनता अशिक्षित भले ही हो, किन्तु वह. 
एक महान्‌ विरासत, एक महान्‌ संस्कृति की उत्तराधिकारी है, वह यथासमय उठ खड़ी होगी ।” 
अतएव यदि हमें पंचायत राज में विशवास है, भारत की ग्रामीण जनता में विश्वास है तया | 
उनकी रचनात्मक क्षमता में विश्वास है तो इसमें कोई संदेह नहीं कि एक दिन सफलता उनका | 
कण्ठहार वनेगी । आज पंचायत राज में भेले ही अनेक शिथिलताएं हों, परन्तु आने वाले कल का |. 
वह एक सशक्त पक्ष होगी, इसमें कोई संदेह नहीं । me 


लघु तथा अति लघु प्रत और उनके उत्तर | 
प्रश्‍न 1 -- स्थानीय स्वशासन का क्या महत्व है ? ड व्य 


. उत्तर-(!) स्थानीय स्वशासन लोकतन्त्र की सर्वोत्तम पाठशाला है । (2) इससे नाग- 
रिकों. में राजनैतिक चेतना का विकास होता है । (3) स्थानीय स्वशासन द्वारा स्थानीय | 
समस्याओं के समाधान में अधिक सुविधा होती है। (4) लोकतंत्र के विकास में सहायता _ 
मिलती है। ; 

प्रश्‍न 2--नगर महापालिका के मुख्य कार्य बताइये । ; 

उत्तर--/ 1) सड़कों का निर्माण करना तथा उनको स्वच्छ रखने की व्यवस्था करना] 

(2) पानी और प्रकाश की व्यवस्था करना । (3) स्वास्थ्य-सम्बन्धी कार्यों को करना । (4) 
प्रारंभिक शिक्षा की व्यवस्था करना । (5) अपने क्षेत्र की जनता के कल्याण के अन्य कार्य 

करना । * - 5 फट 

प्रश्‍न 3--नगरपालिका के मुख्य कार्य बताइए ? RE नभ 

उत्तर--(1) नगर की स्वच्छता और सफाई का प्रवन्ध । (2) संक्रामक या छूत के रोगों 

की रोकथाम । (3) नगरवासियों के पीने के लिए स्वच्छ पानी की व्यवस्था 1 (4) नगर में प्रका 

. की व्यवस्था । (5) नगर में सड़कों का निर्माण और पुरानी सड़कों की मरम्मत | - | 
अति लघु प्रश्‍न और उनके उत्तर - | 

प्रश्न 1--प्रदेश के कितने नगरों में महापालिका है? “रे 

उत्तर--आठ (कानपुर, वाराणसी, आगरा, इलाहाबाद, लखनऊ, मेरठ, बरेली 
गोरखपुर) । र स्वी 

- प्रश्‍न 2-नपरपालिका की आय के दो मुख्य साधन इए? | 


ce 
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उत्तर--(1) भूमि-भवन कर (2) जलकर1 
प्रश्न 3--जिला परिषद की दो मुख्य समितियों के नाम बताइये ? 
उत्तर--(1) कार्यसमिति, (2) वित्त समिति, (3) शिक्षा-समिति, (4) सार्वजनिक 
निर्माण समिति, (5) जन स्वास्थ्य समि 
` प्रश्‍न 4-क्षेत्र समिति का मुख्य सरकारी पदाधिकारी कोन होता है? 
उत्तर--खंण्ड विकास अधिकारी । 
प्रश्न 5-क्षेत्र समिति का प्रधान कोन होता है ? 
` . उत्तर_सेत्र समित का प्रधान एक अध्यक्ष होता है जिसका निर्वाचन क्षेत्र-तमिति के 
सदस्यों द्वारा किया जाता है 

| प्रशन 6--गाँव सभा के दो मुख्य पदाधिकारियों फे नाम बताइए । 
` उत्तर--(1) प्रधान तथा (2) उप प्रधान।  . 

| ऽन? न्याय पंचायत अधिक से अधिक कितनी धनराशि के दीवानी मुकएमों को 
सुनवाई कर सकती है? . 

' उत्तर-_500 रुपये तक की 

महत्वपूर्ण प्रइत है 


निबन्धात्मक प्रचन : 

र 1. स्थायीय स्वशासन का क्या अर्थ है? उसका क्या महत्व हैँ? 

४ 2, अपने राज्य.की' नगरपालिकाओं के संगठन तथा उनके कार्यों का वर्णन कोजिए। 

र (उ० प्र०, 1974, 76, 82) 

/_____.. 3. अपने राज्य की नगरपालिकाओं के संगठन तथा कार्यों का वर्णन कीजिए। राज्य 

. ` सरकार का उसमें किस सीमा तक हस्तक्षेप होता है? (उ० प्र०, 1980 87) 

` 4 उत्तर प्रदेश में जिला-परिषदों का निर्माण कैसे होता है? उसके कार्ये कया हैं? 
(उ० प्र०, 1975, 78, 81, 83) 


5. उत्तर प्रदेश में जिला-परिषद के गठन और उसके कतंव्यों का वर्णन कीजिए। 
जनपद के स्थानीय स्वशासन में उसका कया महत्व है? 

6. उत्तर प्रदेश में नगर महापलिकाओं के संगठन तथा कार्यों पर प्रकाश डालिए। 

7. क्षेत्र-समिति किसे कहते' हैं। क्षेत्र-समिति के संगठन और कार्यों पर प्रकाश डालिए | ` 

8; ग्राम सभा के संगठन और कार्यों पर प्रकाश डालिए । 

9. उत्तर प्रदेश की न्याय पंचायतों के संगठन और कार्यों पर प्रकाश डालिए । ग्रामीण 

. जीवन में इनका क्या महत्व है? (उ० प्र०, 1975, 77) 

10 2 किसे कहते हैं? न्याय पंचायत का संगठन कैसे होता है? उसके बया 

-.. अधिकार 

11. उत्तर प्रदेश में पंचायत राज्य के विषय में आप क्या जानते हैं? पंचायत राज्य के | 

कया दोष हैं ? उन्हें कैसै दूर किया जा सकता है? (उ० प्र 1991) | 


i 


` ] स्थानीय स्वशासन के महत्व पर प्रकाश डालिए। 

2. स्थानीय स्वशासन 'े पाँच मुख्य कार्य बताइए। 

नगर महापालिका के सदस्यों. की योग्यताएं बताइए । . 

नगरपालिका के पाँच मुख्य कार्ये वताइए। .' 
लव कैसे नियंत्रण 


“उन्नीसदों शती के भारतीय य नजरच रण ने एक नए अध्याय का भरे कर ह क 
; तीय रष्ट्रिय अरिदीलनि के अपरद की कोच फियी १00 न ह | 


अध्याय 24 ८ ० 
सामाजिक और धार्मिक सुधार ग्रान्दोलल __ 


७ राजा राममोहन राय और ब्रह्मसमाज ७ भारयनासमाज ७ स्वामी दयानन्द 
सरस्वती ओर आर्यससाज ७ रासकृष्ण मिशन ७ थियोसोफिकल सोसाइटी ० मुस्लिस 


समाज में सुधारवादी आन्दोलन ७ सुधार-आन्दोलनों का प्रभाव 


आमुख ; 
अपने अतीत में भारत अपनी समृद्धि एवं सुविकसित गौरवशालिनी संस्कृति के लिए 
संसार में विश्रुत रहा है। अनेक्रता में एकता के सूत्र से आवद्ध प्राचीन भारत ने अपनी युगयाता _' | 
में सभ्यता और संस्कृति के अनेक सुकुमार तत्वों के सूजन और विकास भे स्तुत्य योग दिया था | 
युगधर्म के साथ समरसता, ग्रहणशीलता और प्रगति-पथ पर अनवरत चढ़ने का अदम्य उत्साह 
और लालसा प्राचीन भारतीय धर्म, समाज और संस्कृति की मौलिक विशेषताएं रही हैं। किन्तु 
मध्ययुगं और उसके वाद ब्रिटिश पराधीनता के प्रारम्भिक चरणों में प्राचीन भारत का गौरव . 
दीप लुप्त-सा होने लगा । प्राचीन भारतीयों की स्वस्थ जीवन-दृष्टि तथा स्वस्थ धामिक क्तव्यः. 
बोध का स्थान अन्ध-विशवास, पाखण्ड, संकीर्णता, मानसिक दासता तथा जड़ता ने ले लिया । 
जैसा कि योगिराज अरविन्द ने लिखा है कि “ आध्यात्मिक - जीवन-शक्ति का ह्लास हो चुका था | र 
'तथा जीवन के आनन्द एवं सृजन के आनंद का अन्त होता जा रहा था। पुरानी बौद्धिक प्रक्रिया | 
का शीघ्रता से अन्त हो रहा था।” इसी प्रकार रवीन्द्राय टंगोर ने लिखा है कि. अपने | 
अस्तित्व के मूलभूत सत्य से विमुख हमारा देश परिस्थितियों की पतित दासता के गतं में पड़ _ 
गया था।” 
ऐसी स्थिति में भारतीय समाज में एक नई चेतना की, एक नए दृष्टि-बोध की, नब | 
जागरण की नितान्त आवश्यकता थी । पाश्चात्य शिक्षा तथा पश्चिम से सम्पर्क, 'उन्नीसवी शती | 


के वैज्ञानिक आविष्कार तथा ईसाई धर्म के उत्तरोत्तर बढ़ते हुए प्रभाव ने इस जागरण bo हः | 
याका 


तैयार किये । सोमाग्य से भारत के इतिहास-गगन पर इस समय कतिपय ऐसी 

उदय हुआ जो इस नई चेतना के प्रसार के लिए सक्षम थीं । इन विभूतियों ने भ 

जागरण का, नये युग के निर्माण का सन्देश दिया। उनका यह सन्देश भारतीय पुनज 

(रेनेसाँ) का आधार बना और 19वीं शती के सामाजिक-घामिक आन्दोलन का सूत्र 

इस आन्दोलन ने भारत के लुप्त गौरव को पुनः स्थापित करने का प्रयास किया जिससे. भारत 

'में एक नया आत्म-विश्वास जगा, नई चेतना उभरी.। यह आत्म-विश्वास और नई चेतना 

आन्दोलन तथा नवभारत के निर्माण में पूरी तरह सहायक हुए। ण 

ब्रह्मससाज के संस्थापक--राजा राममोहन राय - 

हे . « (1772-1833 §०) 

उन्नीसवीं शती के भारत में सामाजिक-धामिक क्षितिज पर जिन धर्म और 

सुधार आन्दोलनों का उद्भव और विकास हुआ, उनमें ब्रह्मसमाज का स्थान मुख्य है। यः 

समाज की स्थापना का श्रेय राजा राममोहन राय र है। राजमोहन राय न केवल धर्मसुधार 
आन्दोलन के ग्रवतेक थे, प्रत्युत वे भारतीय इतिहास में एक नवयुग के सन्देशवाहक थ। 
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` राजा राममोहन रापः जीवन-वृत्त ओर कृतित्व--राजा राममोहन रायः का जन्म 22. 
` मई, सन्‌ 1772 ई० को बंगाल के हुगली जिले के राधानगर ग्राम में एक कुलीन ब्राह्मण परिवार 
` में हुआ था! वे बचपन से ही बड़े मेधावी, कुशाग्रबुद्धि और प्रतिभा-सम्पन्न विद्यार्थी ये । प्रारम्भ 
दं आपकी शिक्षा एक बंगाली विद्यालय में हुई। जब आप नौ वर्ष के हुए, तब आपको अरबी- 
फारसी के अध्ययन के लिए पटना भेजा गया। माता के अनुरोध पर उन्होंने वाराणसी जाकर 
` चार वर्षों तक संस्कृत का अध्ययन किया । इसके अति रिक्त उन्होंने यूरोपीय भाषाओं का भी 
अच्छा अध्ययन किया। इस प्रकार उन्होंने बंगला, अरबी, फारसी, संस्कृत, अंग्रेजी यूनानी आदि 
भाषाओं का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया । इन विविध भाषाओं और उन भाषाओं के साहित्य 
के अध्ययन के साथ ही उन्होंने विविध धर्मों, यथा हिन्दू, इस्लाम और ईसाई धर्मों का भी 
अध्ययन किया । इस .प्रकार वे विविध धर्मों और उनके साहित्य के एक चलते-फिरते जीवन्त 
` ज्ञानकोश थे। विविध धर्मों का अध्ययन कर राजा राममहोन राय ने यह निष्कर्ण निकाला कि 


सब ज में एक तात्विक एकता है । सभी घमं जिस ईश्वर की उपासना पर बल देते हैं, वह 
. ` “एकह | ` 
प्या हिन्दू धर्म के घमंग्रंयों, यथा वेदों तथा उपनिषदों आदि का . अध्ययन कर उन्होंने यह. - 
5 स्थापित किया कि हिन्दू घर्म का सार एकेश्वरवाद है। हिन्दू समाज में. प्रचलित अनेक कुप्रथाएँ 
` ओर विकृत परम्पराएँ, यथा छुआछूत, बहु-विवाह, सती-प्रथा भ्रूण-हत्या, मूर्तिपूजा आदिका | 
' कोई घामिक आधार नहीं है, वे हिन्दुओं के अज्ञान के प्रतिफल हँ। 
2५ 


| इसप्रकार राजा राममोहन राय मूतिपूजा, बहुदेववाद, कर्भकाण्ड के कट्टर विरोधी 

|, य उनका कहना था कि सभी घमों का मुल उद्देश्य ईश्वर की एकता के रहस्य का उद्घाटन . 
व इसलिए लोगों की अपनी संकोणंता दूर कर सनातन सत्य में विश्वास करना 
4 चाहिए। 


प. [र की दिशा में उनका सर्वाधिक महत्वपुर्ण प्रयास सती- 
आन्दोलन था उन्होंने शास्त्रों के आधार पर यह सिद्ध कर दिया कि सती-प्रथा 
तकसंगत है और न मानवतावादी दृष्टि से उचित । राजा राममोहन राय 
हावे तत्कालीन अंग्रेज गवर्नर जनरल विलियम बॅटिक (1828.35 ई०) ने सती-प्रथा 
र्‌ रोक लगा दी। सती-प्रथा के अतिरिक्त उन्होंने" जाति-प्रथा को दूर कर समाज की अन्य 
कुरीतियों को भी दुर करने का सन्देश दिया । जाति-प्रथा के विषय में उनका कहना था कि 
"प्रथा. अमानवीय, अलोकतांत्िक तथा राष्ट्र-विरोधी है। फलतः उन्होंने जाति-प्रथा के 


` 'राय' की उपाधि इनके पितामह श्रीकृष्णचन्द बनर्जी को बंगाल के नवाब से मिली 
पे इनके परिवार के लोग “राय' की उपाधि का प्रयोग करते रहे । इसी प्रकार सन्‌ 
दिल्ली के नाममात्र के बादशाह अकवर-द्वितीय ने राममोहन राय को राजा की | 

कर अपना प्रतिनिधि बनाकर इंग्लेष्ड के सजद्‌ के पास लन्दन भेजा था 1:52] 
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` त्ारियों को अपने अधिकारों का प्रयोग करना चाहिए।' राजा ~राममोहन राय के विचारों ने. 
_ ` नारियों के नव-जागरण का मार्ग प्रशस्त पया । राजा राममोहन राय को भारतीय पत्रकारिता _ 
, का अग्रदूत कहा जा सकता है । अपने के प्रचार-प्रसार के लिए उन्होंने 'संवाद-कोमुदी' _ 
और “मिशन उल अखबार? निकाला । राजा राममोहन राय अंग्रेजी भाषा ओर पाश्चात्य शिक्षा... 
के हिमायती थे। उनका विशवास था कि भारत की प्रगति के लिए आधुनिक शिक्षा नितान्त | 


पर आधारित कई विः 


आवश्यक है । उन्होंने पाश्‍चात्य शिक्षा पर आधारित कई विद्यालय स्थापित किए। राजा रामम ' | 


घन है। आ विपिनचन्द्र पाल के शब्दों में “राजा सबसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने: भारत को राज: 3५ | | 
नैतिक स्वतन्त्रता का सन्देश दिया । प : 


इस प्रकार.राजा राममोहन राय आवुनिक विचारों के सन्देवाहक ओर भारतीय पुन: 
जागरण के प्रयम प्रव्तेक थे। स्वामी विवेकानन्द जी के शब्दों में “राजा राममोहन राय नवीन | 
, तथा पुनर्जागृत भारत के प्रथम व्यक्ति थे ।” गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर के अनुसार “राजा रामम | 
मोहन राय ने भारत में आधुनिक युग का सूत्रपात किंया।” नेताजी श्री सुभाषचन्द्र बोसनेराजा | 
राममोहन राय के योगदान पर प्रकाश डालते हुए लिखा है कि “राजा राममोहन राय घामिक | 
पुनंर्त्यान के अग्रदूत थे।' . ; 

27 सितम्बर, 1833 ई० को राजा राममोहन राय की:इंग्लँण्ड में ब्रिस्टल नामक नगरं | 
में मृत्यु हो गयी । वहाँ उनकी समाधि पर आज भी ये शब्द अंकित हैं कि “इस समाधि के रीचे | 
राजा राममोहन राय समाधिस्थ हैं जो ईश्वर की एकता में अटूट आस्था रखते थे तथा जिन्होंने | 
अपना सारा जीवन जनसेवा में समपित कर दिया. . द कट, 


ब्रह्मसमाज - 


राजा राममोहन राय का कार्यक्षेत्र शिक्षा और समाज तक ही सीमित न रहा। उन्होने | 
अपनी मान्यताओं के माध्यम से भारतीय समाज को एक सूत्र में वांधने का प्रयास किया। इस. 
दृष्टि से उन्होंने सन्‌ 1928 ई० में ब्रह्मसमाज नामक एक घामिक be और संगठन की स्था: 
पना की । इस समाज का उद्देश्य हिन्दू धर्म को नई आवश्यकताओं और नए परिवेश के अनुरूप . 
परिष्कृत करना था। श्री के० एम० पणिक्कर के शब्दों में “ब्रह्मसमाज की स्थापना से भारत में. 
` एक नई सभ्यता का उदय हुआ जिसमें पुर्व तयां पश्चिम की सभ्यता का मिश्रण था। | 


इसी प्रकार भी रामधारी सिह 'दिनकर' ने अपनी पुस्तक 'संस्कृति के चार अध्याय में 
ब्रह्मसमाज के विषय में लिबा है कि “इस अभिनव ब्रह्मसमाज में हिन्दुत्व का एक रूप था। इसने | 
भूतिपूजा का वहिष्कार किया, अवतारों को अस्वीकार किया ओर लोगों का ध्यान उस.निरा' 
कार, निविकार ब्रह्म की ओर आकृष्ट किया जिसका निरूपण वेदान्त में हुआ है ।* 
ब्रह्मसमाज के मूल सिद्धान्त इस प्रकार हैं-- 
1. ईश्वर एक है । £ 
2. ईश्वर सर्वशक्तिमान, सर्वे व्यापक एवं सर्वेगुण-सम्पन् हे । न 
3. ईश्वर सवंगुण-सम्पन्न है, किन्तु वह कभी भो कोई शरीर धारण नहीं करता । . 
` 1. नारियों के अधिकारों के समर्थन में उन्होंने दो मुख्य रचनाएं. लिखी थीं. 
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_ 4. ईश्वर को प्राथेना का अधिकार सभी जाति ओर वर्ग के लोगों झो है। ईश्वर को 
. पूजा के लिए मन्दिर, मस्जिद और बाहरी आडम्वर की कोई आवश्यकता नही है। 
3. सच्चे हृदय से की गई प्राथना ईश्वर अवश्य सुनता है। 
` ` 6. किसी भी धमंग्रंथ को देवी मानने की-आवश्यकता नहीं है क्योंकि कोई भी घमंग्रंथ ` 
ऐसा नहीं है जिसमें त्ुटियाँ न हों [ess र ब 
7. मानसिक ज्योति और विशाल प्रकृति ही ईश्वर-सम्बन्धी ज्ञान-प्राष्ति के साधन हैं। . 
8. आत्मा अजर और अमर है। 
` 9. प्रत्येक व्यक्ति को अपने कर्मो का फल भोगना पड़ता है। 
. 10. मोक्ष-प्राप्ति के लिए पाप का त्याग और पाप का प्रायश्चित आवश्यक है । 
11. सभी धर्मों तथा धमंग्रंथो के प्रति आदर की भावना रखनी चाहिए । 


5822. अह्ासमाज का महत्व ओर योगदान--ब्रह्म समाज--जिसे 'एक ईश्वर-समाज” (016 : 
` G० ४०००५) भी कहा जाता है--के महत्व के विषय में दो मत नहीं हो सकते । धामिक क्षेत्र 
* में उसने अवतारवाद, मुतिपूजा, वाह्य आडम्बर आदि का खण्डन कर ईश्वर की एकता तथा 
रहम उपासना की सरलता पर जोर देकर संब 
॒ ख समाज धर्मो के प्रति समान आदर (स्वधर्म सम्भाव) - 
: स्पापना चर्ष--1828 ई० की भावना पर जोर दिया । - 
सस्पापक--राजा राममोहन राय सामाजिक क्षेत्र में उसने हिन्द समाज 
सूळ सिद्धान्त को अपनी कुरीतियों और कुप्रथाओं से मुक्त 
"1. ईश्वर सर्वशक्तिमान और. सर्वव्यापक होने का सन्देश दिया । इस दृष्टि से उसने “ 
हेग. . ° | जाति-प्रथा, छुआछूत, अंध-विश्वास, रूढ़ि- 
2. ईश्वर निराकार है । ` ` | वाद, भ्रूग-हत्या, सती-प्रथा तथा बाल-विवाह 
| सच्चे हृदय से की गई प्राथना ईश्वर , | के विरुद्ध आन्दोलन चलाकर हिन्दू सामाज | 
| अवश्य सुनता हर। `. _. -- |. को स्वस्थ रूप अपनाने का सन्देश दिया। 
4. मनुष्य को अपने करमो का फल भोगना:.| शिक्षा के क्षेत्र में आधुनिक शिक्षा को अपना 
` पड़ताहै। . ४ कर प्रगति-पथ पर. बढ़ने के लिए, प्रोत्साहित 
5. 5 के प्रति आदर रखना | किया। राजनैतिक क्षेत्र में उसने स्वतन्त्रता 
चाहिए । 


के महत्व को वताकर स्वाधीनतां के लिए 
- अनुकूल वातावरण के सृजन : में योग दिया । 
श्री डी० एस० शर्माने ब्रह्मसमाज के योग- 
दान पर्‌ प्रकाश डालते हुए लिखा है कि 
ब्रह्मसमाज ने हिन्दुत्व की तीन प्रकार सें 
सेवा की। इसने सामाजिक सुधार-कार्य को 
लोकप्रिय बनाया, व्यक्तियों को ईसाई' बनने से 
रोका और कटुर-पंथी हिन्दुओं को स्वतः. 
सुगठित होने का सन्देश दिया ।” के० एस० _ 
पणिक्कर ने ब्रह्मसमाज के योगदान कां मुल्यां- . | 


on 
कः ee Li 


5 वाह्य आइम्वर तथा 
| _ मूतिपुजा का खण्डन किया । 
3 उपासना की 


कन करते हुए लिखा है कि "ब्रह्मसमाज ने [ 
समाज की बुराइयों को दूर कर उसे आधुनिक : | 
दृष्टिवोध अपनाने की प्रेरणा दी।” डॉ० | A 
त माईन योगदान, पर विचार करते हुए लिखा है कि “ब्रह्मसमाज- 
श | 0 २ ग कां सेन दिया? इसी प्रसार र ने लिखा हैकि। 
€-0.In Public Domain. Panini Kanya has Vidyalaya COMeCtIQn- re ५ 
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Digitized by Arya Samaj Foundation C i र 
“19वीं शताब्दी ने समस्त धाभिक आन्दोलनों में ब्रह्मसमाज निश्चित रूप से सर्व [क प्रभाव- 
` शाली सिद्ध हुआ ।” ८ ; ॒ 
इस प्रकार ब्रह्मसमाज ने एक नए समाज, एक नई चेत॑ना, एक नएः युग के सृजन का. 
. एक ऐसा सन्देश दिया जिसने. आधुनिक भारत के निर्माण का सर्वप्रथम मार्ग प्रस्तुत किया। 
इसीलिए ब्रह्मसमाज को आधुनिकता का अग्रदूत तथा उसके संस्थापक राजा राममोहन-राय को. 
आधुनिकता का प्रथम सन्देशवाहक कहा जाता है। | > 


ब्रह्मसमाज का विभाजन 


राजा राममोहन राय की मृत्यु के उपरान्त ब्रह्मसमाज-आन्दोलन का नेतृत्व देवेन्द्रनाथ ` 
टैगोर के हाथ में आया । 1862 ईन में ब्रह्मसमाज में एक नई प्रतिभा का पदापंण हुआ। यह नई 
प्रतिभा थी श्री केशवचन्द्र सेन । केशवचन्द सेन इसाई धर्म से अधिक प्रभावित थे। उधर देवेर्द्र- 
नाथ प्राचीन वैदिक धर्म से प्रभावित थे। फलतः कुछ बातों को लेकर टैगोर और सेन में मतभेद 
. हो गया । इस मतभेद के फलस्वरूप ब्रह्मसमाज में दो वर्ग हो गए--“आदि ब्रह्मसमाज” और 
“दि ब्रह्मसमाज ऑफ इण्डिया ।” इन दोनों समाजों में अन्तर था । एक वैदिक धर्म से प्रभावित 


था तो दूसरा ईसाई धर्म से, एक घामिक परिष्कार का पक्षपोषक था तो दूसरे का आग्रह समाज- 


सुधार को ओर था । 
प्रार्थना-समाज 
ब्रह्मसमाज-आन्दोलन 'की भाँति महाराष्ट्र में सन्‌ 1867 ई० में एक नए समाज की 
स्थापना हुई । इस समाज का नाम था प्रार्थना-समाज । प्राथना-समाज के प्रवर्तक और समर्थकों ` 
में डॉ० आत्माराम पाण्डुरंग, आर० जी० भण्डारकर तथा महादेव गोविन्द रानाडे मुख्य थे। 


प्राथना-संमाज का मुख्य उद्देश्य जाति-पाँति के बन्धन को समाप्त करना एवं समता के ` 
गाजिक कुप्रथाओं एवं कुरीतियों को सदा के लिए नष्ट करना था। . 


सिद्धान्त के आधार पर सामा 
प्रायंना-समाज ने जाति-व्यवस्था का विरोध किया तथा अन्तर्राज्यीय विवाह, विधवा-विवाह 


तथा स्त्री-शिक्षा आदि पर जोर दिया । समाज में अस्पृश्य. कहे जाने वाले लोगों तया दलित. ` 


लोगों के कल्याण के लिए ्रार्थना-समाज ने कई कल्याणका री संस्थाओं की स्थापना की । उसके 


द्वारा स्थापित अनाथालय, विघवाश्रम तथा कन्या पाठशालाएँ आज भी उसके यशका गुणगान | , 


कर रहे हैं। 
स्वामी दयानन्द सरस्वती और आर्य समाज (182483 ई०) 


स्वामी दयानन्द सर॑स्वती : व्यक्तित्व और कृतित्व 


उन्नीसवीं शती के सशक्त सामाजिक-घामिक आन्दोलन में स्वामी दयानन्द सरस्वती 


(1824-83 ई०) तया उतके द्वारा स्थापित आर्यसमाज का विशेष महत्व है। स्वामी दयानन्द 


सरस्वती का जन्म सन्‌ 1524 ई० में गुजरात के एक 
काल का नाम मूलशकर था । बाल्पकाल से ही उन्हें बाह्य आडम्बर तया सामाजिक कुरीतियों 


घुणा थी तया प्राच 
उन्होने प्राचीन भारत के घामिक वाडमय का शास्त्रीय आधात तमा कर लिया । उन 
बढ़ विश्वास था कि वैदिक घर्म, सभ्यता तथा सी अ सर्वेश्रेष्ठ हो और सु से 
नका पुनरुत्थान. होने से ही भारत ह कल्याण हो सकता है। अतएव उन्होत “वेदों कीड 
प्ल ती सन्देश दिया। . ९ 


भेन भारत के धर्ष और संस्कृति में अगाध श्रद्धा थी। थोड़े समय मेहो $ 


के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था । उनके बा 0 | 


aa 


odes immed 


` सन्‌ 1874 ई० में उन्होंने 'सत्यार्थःप्रकाश' नामक महान्‌ ग्रंथ लिखा जिसमें उन्होंने | | 
अपरतो मान्यताओं का प्रतिपादन किया । सन्‌ 1875 ई० में उन्होंने आर्यसमाज की स्थापना की। 
आर्यसमाज के माध्यम से उन्होंने हिन्दू धर्म और हिन्दू समाज में एक क्रांतिकारी आन्दोलन का 
 सूतपात किया। कालान्तर में देश के कोने-कोने में आर्यसमाज की शाखाएँ स्थापित हो गई। 
स्वामीजी में भारत और भारतीय समाज के पुनरुद्धार के लिए अदम्य उत्साह, अपार साहस . 
और अतुल संकल्प-शक्ति थी । प्रसिद्ध पाश्चात्य विद्वान्‌ और विचारक रोम्यां रोला के शब्दों में 
(दयानन्द इलियड या गीता के प्रधान नायक के समान थे । उनमें हरिक्युलिस के समान अपूव 
` शक्तियो। शंकराचार्य के वांद इतनी महान्‌ वुद्धि का दूसरा संत नहीं जन्मा।” 


' स्वामीजीने अन्ध-विश्वास, मूर्तिपूजा, हिसात्मक यज्ञ, मिथ्या कर्मकाण्ड, पाखण्ड आदि 

का विरोध किया। साथ ही उन्होंने सामाजिक बुराइयों को दूर करने का सन्देश दिया। इस 

` प्रकार उन्होने जाति-पांति, ऊंच-नीच, छुआछूत आदि के भेदभाव को दूर करने का प्रयास 
-:» _ किया । स्वामी जी ने वाल-विवाह का विरोध किया और विधवा-विवाह का समर्थन किया। |. 
विधवाविवाह के विषय मे उनका कहना था कि “जब पुरुषों को पुनविवाह की आज्ञा है तो 
| 


स्त्रियों को दुसरा विवाह करने से क्यों रोका जाय ।” स्वामीजी नारियों के उत्थान के प्रबल 
 समर्थकथे। इस दृष्टि से उन्होंने कन्या-शिक्षा के लिए पाठशालाओं की स्थापना की । स्वामीजी 
ने पाश्चात्य शिक्षा के कुप्रभाव को रोकने के लिए तथा वेदिक शिक्षा के प्रसार के लिए गुरुकुल 
._ शिक्षाप्रणाली का प्रवर्तन क्रिया । स्वामीजी ने शुद्धि-आन्दोलन चलाकर बलपूर्वक ईसाई या 

` म्रुसलमान बनाए गए हिन्दुओं को हिन्दू धर्म में पुनः वापस लाने का प्रयास किया । 


` स्वामीजी केवल एक धर्म-सुधारक या समाज-सुधारक ही नहीं थे, वरन्‌ वे एक दूरदर्शी 
` राजनीतिज्ञ ये। वे भारत में अग्रेजी राज्य के विरोधी थे। उन्होने 'सत्यार्थ-प्रकाश' में लिखा है _ 
| कि “विदेशो राज्य से, चाहे वह कितना ही अच्छा क्यों न हो, स्वदेशी राज्य चाहे उसमें कितने 
हो दोष क्यों न हों, अच्छा होता है।” इस प्रकार दयानन्द भारतीयता के अमर गायक थे। 
| श्रीमती एनी वेसेण्ट के अनुसार दथातन्द ने ही यह नारा बुलन्द किया. कि "भारत भारतीयों के _ | 
लिए है। स्वामी दयानन्द के व्यक्तित्व और कृतित्व से प्रभावित महात्मा गांधीं ने उनके विषय! 
| अपने उद्गार व्यक्त करने हुए लिखा है कि "उस महान्‌ गुरु दथानन्द को जिसकी दृष्टिने. : ६ 
भारत के आध्यात्मिक इतिहास में सत्य तथा एकता को देखा, मेरा अभिनन्दन । जिसके मानस | 
भारतीय जीबन के समस्त अंगों को प्रदीप्त कर दिया, जिस गुरु का उद्देश्य भारत में अविद्या, 


अलस्य तया प्राचीन ऐतिहासिक तत्व को अज्ञान से मुक्त कर सत्य तथा पवित्रता को जागृत 
"करना था, उसे मेरा शतशः प्रणाम |” ः । 


आयसमाज की शिक्षाएं 


' आयेसमाज की दस मुख्य शिक्षाएँ या सिद्धान्त हैं । इन्हें हम इस प्रकार रख सकते ळल. 


- ४. ईश्वर एक है। वह सच्चिदानन्द-रूप, निराकार, सवेशक्तिमान, सवंव्यापक, न्याय- , 


कारी, दयालु, अजन्मा, अनन्त और निविकार है। अतएव. केवत: : 
कौ जानी चाहिए । र है । अंतएव केवल उसी की उपासना . i 


वेद समस्त सद्विद्याओ का ग्रंथ 
का परम धर्म है। 
सत्य को ग्रहण करना ओर असत्य का परित्याग करना चाहिए । हः 
हा बर्षात क ओर असत्य का विचार करके करना चाहिए! | 
Public Dorie. inn Ree a पुर, विचा ह करके करना चाहिए 


Mr 


है। वेद का पढ़ता-पढ़ाना, सुनना-सुनाना समस्त 


३४६ 


> 


सामाजिक और धामिक सुधारआन्दोलन ' | 
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6. सभी से प्रेमपूर्वक धर्मानुसार यथायोग्य व्यवहार करना चाहिए। a 
7. अविद्या का अन्त और-विद्या का विकास करना -चाहिए । 

. 8. प्रत्येक व्यक्ति को सर्वसाधारण की उन्नति में ही अपनी उन्नति देखनी चाहिए। 202 
9. व्यक्तिगत मामलों में प्रत्येक व्यक्ति को आचरण की स्वतंत्रता होनी चाहिए, किन्तु : 43383 
टॅ सार्वजनिक हित के मामलों में लोक-कल्याण को सर्वोपरि महत्व देना चाहिए । 
10. समाज का उद्देश्य मानव जाति की शारीरिक, 


प्रयास होना चाहिए । 


आर्ये समाज का योगदान--भारतीय पुनर्जागरण के उस युग में आयंसमाज का योगदान .- 


त 
ह्यापना-वषं -सन्‌ 1875 ई० 
संस्यापफ--स्वामी दयानन्द सरस्वती 
मूल सिद्धान्त 
1, इश्वर एक हैँ। वह निराकार है । 
2, वेद सद्यिद्याओं का मूल ग्रंथ है । 
| 3. मूतिपूजा . और तीर्थयात्रा अन्ध- 

, विश्वास पर आधारित दै । 

4. ण कार्मों से मोक्ष की प्राप्ति होती 
। 
योगदान : महत्व 

1. आर्यसमाज ने हिन्दू जनता के मन में 
हिन्दू धर्म के प्रति पुनः गौरव को 
भावना जागृत की । 

2, अनेक सामाजिक वुराइयों, यथा छुआ- 
छत, जाति-प्रथा; वाल-विवाह आदि 
को दूर करने का सन्देश दिया। ` 

3. शिक्षा के प्रसार के लिए अनेक कार्य 
किए। है 

4. राष्ट्रीय भावना. तथा राष्ट्रीय एकता 

का प्रसार किया । > 


क्षी ए० आर० के राष्ट्र 
है कि “अपनी आधारभूत राष्ट्रीय एवं जनता 
; चेतना के प्रसार में आर्यसमाज 


रामकृष्ण परमहंस की पुष्य स्मृति 


"> 9 


ee 


देसाई ने आर्यसमाज के राष्ट्रीय क्षेत्र में योगदान पर विचार करते हुए ET 
त्रिक भावनाओं के प्रकाश में हिन्दुओं में राष्ट्रीय _ 
ने जो योग दिया, वह स्तुत्य Fe 
सशक्त घामिक-सामाजिक संगठन के रूप में प्रभावशाली है। 


रामकृष्ण मिशन: रामकृष्ण परमहंस (1836-86 ई०) 


राम कृष्ण मिशन की स्थापना सन्‌ 1896 ई० 
ति में की थी । रामकृष्ण परमहंस भारत की गौरवमयी 
||. परम्परा के अत्यन्त ज्योतिमंत नक्षव रहे हैं। स्वामी रामकृष्ण जी का जन्म 18 फरवरी 
' ` 1836 में हुगली जिले के एक ब्राह्मण-परिवार 
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आत्मिक तथा सामाजिक उन्नति का 


स्तुत्य रहा है। धार्मिक, सामाजिक तथा राज 
नैतिक क्षेत्र में नवजागरण के अंकुर उत्पन्न 
करने में आर्यसमाज ने महत्वपूर्ण भूमिका 
का निर्वाह किया। धामिक क्षेत्र मे. आयें- 
समाज ने एकेश्वरवाद के सिद्धान्त की स्थांपना अप | 
की तथा हिन्दू धर्मे को अनेक बिकृतियोसे. `| ¦ 
मुक्त करने का सन्देश दिया। उसने हिन्दू , 
जनता के मन में हिन्दू धर्म के प्रति पुन: निष्ठा 
जागृत की तथा हिन्दू धर्मावलम्वियों को अन्य 
धर्मों की शरण में जाने से बचाया । यहीं 
नहीं, आर्यसमाज ने हिन्दू घर्मं के विशाल 
द्वार अन्य धर्मालम्बियों के लिए खोल दिए, 
चे द्वार जो शताब्दियों से बन्द पड़े थे। ~ 


सामाजिक क्षेत्र में आयसमाज ने 
मद्य-निषेध, छुआछूत, बाब-विवाह आदिका 
विरोध किया तथा स्तरी-पुरुषों की समानता | i 
एवं विधवा-विवाह का समर्थन किया।शिक्षा ' | 

: के क्षेत्र में गुरुकुलों और अनेक विद्यालयों की 7. 
स्थापना कर उसने भारतीय विद्या का प्रसार 
क्िया। राजनीतिक क्षेत्र में आयेसमाज त्ते 
“भारत भारतीयों के लिए है' का अमृत -संदेश 

देकर राष्ट्रीय जागरण का मार्ग प्रशस्त किया। | 

लिखा 


oS 


है।” आज भी आर्यसमाज एक 


में स्वामी विवेकानन्द ने अपने पूर 
मयी 


में हुआ था। इनका नाल्यकाल 


328 ` नवीत भारतीय संविधान और नागरिक-जीवन 


. अंगाधर चटर्जी था। रामकृष्ण परमहंस कलकत्ता के निकट दक्षिणेश्वर के काली-मंदिर में माँ 
महाकाली की सेवा किया करते थे। आपने माँ महाकाली की सेवा और उपासना इतनी तन्मयता 
से फौ कि आपको उनकी कृपा प्राप्त हो गई । इस प्रकार आपने अपना सारा जीवन परमेश्वर 


` ओर आकृष्ट किया । वे सीधी-सादी भाषा में अपने उपदेश दिया करते थे। फलतः शीघ्र हो |: 


एक है । सभी देवी-देवता उसी ईश्वर के विभिन्न रूप हैं । अतएव किसी धर्मे की निन्दा करना या 
उस पर आक्षेप करना उचित नहीं है। उनका कहना था कि “मतवाद या धर्म को लेकर वाद-' 


'बहो तथा दूसरों को प्रवाहित होने दो ।” 


|. संसार का भव्य, व्यापक तथा सर्वेश्रेष्ठ धर्म है ।” उनका कहना था कि संसार के अन्य धर्म किसी 
न किसी व्यक्ति पर आधारित हैं जव कि वेदान्त सिद्वान्तों पर आधारित है। स्वामी के ज्ञान में 
` प्रभावित हो एक अमेरिकी विद्वान्‌ प्रोकेसर राइट ने सतरेवर्म-सम्मेलन में स्त्रामीजी के सम्मिलित | 
किए जाने की सिफारिश करते हुए अपने एक मित्र को लिखा था कि “स्वामी-विवेकानन्द का 
एक व्यक्तित्व है कि यदि उनके ज्ञान की तुलना विश्वविद्यालय के समस्त प्रोफेसरों के ज्ञांन को |. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


के चरणों में समापित कर दिया। उन्होने अपने आधार और विचार से लोगों को परम सत्य की | 


उनके अनेक शिष्य हो गये । 
रामकृष्ण परमहंस के धार्मिक विचार अत्यन्त उदारं थे। उनका विश्वास था कि ईश्वर |. 


विवाद मत करो। सब धर्म एक ही हैं। सारी नदियाँ समुद्र की ओर जाती हैं। तुम भी उसी ओर 


स्वामी रामकृष्ण परमहंस मानव-सेवा को अत्यन्त महत्व देते थे । उनका विचार था कि 
“किसी एक व्यक्ति की सहायता के लिए मुझे वारम्वर जन्म लेना पड़े, भले ही वह कुले की योगि 


 भ्रॅक्योन हो तो मुझे बार-बार जन्म लेने दो। मैं केवल एक व्यक्ति की सहायता के लिए ऐसे 
१ ` बोसो हजार शरीर का त्याग कर सकता हे । एक व्यक्ति की सहायता कर देना भी कितना 


` गोरवपूर्ण हे?” इस प्रकार परमेश्वर-चितन और मानव-सेवा करता हुआ यह महान्‌ योगी 15 


` अगस्त, 1886 ई० में चिरसमाधि में लीन हो गया। 


स्वामी विवेकानन्द (1863-1902०) 


स्वामी. विवेकानन्द स्वामी रामकृष्ण परमहंस के परम प्रिय शिष्य थे । उनका जन्म 12 
जनवरी, 1873 ई० में कलकत्ता में हुआ या । संन्यासी होने के पहले उनका नाम नरेन्द्रनाथ दत्त 
था। उनका शरीर सुगठित, स्वस्थ और सुन्दर था, उनका व्यक्तित्व अत्यन्त आकर्षक और 
प्रभावशाली. था । स्वामी रामकुष्ग परमहंस के सम्पर्क में आने के बाद उनके जीवन में एक नये 


। अध्याय की शुरुआत हुई। उन्होंने वेदान्त का गहन अध्ययन कर देश-विदेश में वेदान्त के प्रचार” 
` प्रसार का बीड़ा उठाया । सन्‌ 1893 ई० में उन्होंने अमेरिका के शिकागो नामक नगर में होने 4. 


वाले सवंधर्म-सम्मेलन में सम्मिलित हो भारत की गौरवमयी आध्यात्मिक उपलब्धि का शंखनाद 
किंया । शिकागो-सम्मेलन में भाषण देते हुए उन्होंने यह जयघोष किया था कि “वेदान्त | 


एकत्र करके की जाय, तब भी वह अधिक ज्ञानी सिद्ध होंगे!” सवंध्-सम्मेलन में दिए-गंएँ 
स्वामी जी के ओजस्वी भाषण की अमेरिका के विविध समाचार-पत्नों में मुक्त कण्ठ से प्रशंसा . 
छपी थी । इस प्रसंग में एक, समाचार-पत्र 'द न्यूयाक हेराल्ड' ने लिखा था कि “सवंधर्म-सम्मेलन . 
में विवेकानन्द की दिव्य मूति सव पर छाई हुई थी । उनके प्रवचन सुनने के बाद हमें ऐसा प्रतीत. 


हाद है कि उन सरीखे विद्वान्‌ के देश में ईसाई पादरी भेजता कितनी मूर्खता है।” शिकागो 


सम्मेलन के बाद पेरिस के धर्म-सम्मेलन में भी सम्मिलित होकर स्वामी विवेकानन्द ने अपने 
पात्मिक ज्ञान से युरोप के निवासियों को चमत्कृत कर दिया था । लोग घण्टों उनके भाषण 
सुनने के लिए प्रतीक्षा करते रहते थे । विदेशों में अनेक लोग उनके शिष्य हो गए । 


० Ce 0. n 
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जहाँ विदेशियों को उन्होंने वेदान्त के सैद्धान्तिक पक्ष से परिचित कराया, वहाँ उन्होने 
_ भारतीयों को व्यावहारिक वेदान्त की शिक्षा देकर उन्हें शक्तिशाली, कमेठ और देशभक्त बनने 
- का सन्देश दिया । उन्होंने भारतीयों को 'उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य बरान्निवोधत्‌' (उठो, जागो और 
अपनी तन्द्रा तोड़ो) आन्दोलन का संदेश दिया । उनका कहना था कि “यदि विश्व में कोई पाप 
है तो वह है दुर्बलता । दुर्बलता को दूर करो, दुर्बलता पाप है, दुर्बलता मृत्यु है। हमारे देश में 
. जिन वस्तुओं की आवश्यकता है, वे हैं लोहे के पुदठे, फौलाद की नाड़ियाँ और निश्चल-अ्रबल 
.. मानसिक स्थिति ।” इस प्रकार उनका विचार था कि “भारत का नवजवान इस्पात की तरह 
शक्तिशाली बने और अपने देश के लक्ष्य की प्राप्ति अपनी आत्मशक्ति और बाहुबल से करे । 
उन्होंने भारतीयों को पश्चिम की भौतिकवादी सभ्यता के अंधानुकरण से आगाह किया । इस 
प्रसंग में उनका कहना था कि “याद रखो, यदि तुम.आध्यात्मिकता का परित्याग करके पश्चिम 
की भौतिकवादी सभ्यता के पीछे दौड़ोगे तो परिणाम यह होगा कि तीन पीढ़ियों में तुम्हारी जाति 
का विनाश हो जायगा, क्योंकि इससे राष्ट्र की रीढ़ टूट जायगी; वह आधारशिला जिस पर 
राष्ट्र का भव्य भवन टिका हुआ है, हिल उठेगा जिसका परिणाम सर्वनाश होगा ।” 
उन्होने भारतीय नवयुवकों को भारत की कोटि-कोटि उपेक्षित "मानवता की सेवा का 
संदेश दिया । उनका कहना था कि मनुष्य से श्रेष्ठ और कुछ भी नहीं है- न हि मनुषातः 
श्रेष्ठतरं हि किंञ्त्चित्‌”, अतएव मनुष्य को मानव की सेवा करनी चाहिए! उनके शब्दों में ' 
“प्रत्येक प्राणी एक मन्दिर है, किन्तु मनुष्य सर्वश्रेष्ठ मंदिर है । यदि आप प्रत्यक्ष मनुष्य कौ, जो 
` इश्वर का रूप है, पूजा नहीं कर सकते हूँ जो अर 
है।” विवेकानन्द जी ने स्वयं अपना सारा जीवन लोक-कल्याण में लगा दिया। वे प्रायः कहा 


करते थे कि “मृत्यु के पश्चात भी मैं संसार की भलाई करता रहूंगा। मेरी आत्मा को तंब तक | 


शांति नहीं मिलेगी जब तक कि मनुष्य ओर ईश्वर एक नहीं हो जाते।' 


इस प्रकार स्वामी बिदेकानन्द ने धर्म और संस्कृति के द्वारा भारतीयों को राष्ट्रीयता . | 


"का अमृत-सन्देश दिया। इस प्रसंग में एक अवसर पर व्यक्त उनके शब्द प्रेरणादायक हैं: “ऐ 

दीर! साहस का आश्रय लो। गर्व से बोलो कि मैं भारत वासी हें, प्रत्येक भारतवासी मेरा 

भाई हैं, बोलो कि अज्ञानी भारतवासी, दरिद्र भारतवासी, ब्राह्मण भरतवासी, चण्डाल | 
भारतवासी, सत्र मेरे भाई हैं। सब बोलो कि भारतवासी मेरे प्राण हैं, भारत के देव-देवियाँ 
मेरे ईश्वर हैं, भारत का समाज मेरी शिशु-सज्जा, मेरे यौवन का उपवन और मेरे वाद्धंक्य की 


बाराणसी है । भाई, बोलो कि भारत की मिट्टी मेरा स्वे है, भारत के कल्याण में मेरा 


नोल्याण है ।'' 


इस प्रकार स्वामी विवेकानन्द भारतीयता के अमर गायक थे--ऐसे गायक जिनके सुमधुर, | हे 
कते हैं। विवेकानन्द के विचारों | 


. स्वर आज भी हमारी प्रेरणा और प्रकाश के सवल साधन हो सः 


कते तो आप उस ईश्वर की कसे पूजा कर सकते हैँ जो अदृश्य. 


और योगदान का मूल्यांकन करते हुएं हंस मोहन ने लिखा है कि “स्वामी विवेकानन्द ने देशको . | 


>. „ आत्म-विश्वास, आत्म-शक्ति एवं स्वाभिमान की शिक्षा प्रदान की ।” गुरुदेव रवीस्द्रन 

` के अनुसार, ' स्वामी विवेकानन्द भारत की आध्यात्ममूलिक, संस्कृति के महान्‌ ज्ञाता थे। यदि 
कोई भारत को समझना चाहता है तो उसे विवेकानन्द को पहचानना चाहिए? इसी प्रकार 
रामघारी सिह 'विनकर' ने लिवा है कि. “विवेकानन्द वह सेतु हैं जो प्राचीन और अर्वाचीन 


अन्तर्राष्ट्रीयता तया उपनिषद्‌ और विज्ञात सबके सब समाहित हैं ।! 
। . रामकृष्ण मिशत ` a ; 

रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानरंद ते अपने गुरु श्री स्वामी रामकृष 
के Fils Domain. Panini Kanya Maha (०,8०५ ;olig न 
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भारत को जोड़ता है। विवेकानन्द वह सागर है जिसमें घर्मे और राजनीति, राष्ट्रीयता ओर . 9031 


SE 


` नवीने भारतीय संविधान और नागरिक-जीवन 
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___ परमहंस की पावन स्मृति में सन्‌ 1886 ई० में की थो। सर्वप्रथम कलकत्ते के निकट: बेलर 
` रामङृष्ण मिशन के पहले आश्रम की स्थापना हुई । इसके उपरान्त कालान्तर में सारे संसार. 
` ` इसकी अनेक शाखाएँ फैल गईं जो आज भी मानव-सेवाकार्य में लगी हुई हैँ।: ` FE 


रामकृष्ण भिशन के मुख्य सिद्धास्त---रामकृष्ण मिशत के मुख्य सिद्धान्त र र 


1. सभी धर्म अच्छे है । अतएव प्रत्येक व्यक्ति को अपने-अपने धर्म में निष्ठा एवं श्रद्धा 
रखनी चाहिए । > ५ | 

2. ईश्वर निराकार, अजन्मा, अजेय एवं अमर है। 

3. आत्मा परमात्मा का अंश है । र व 

4, भारतीय संस्कृति अध्य'त्ममूलक है, अतएव वह श्रेष्ठ है जत्र कि पाश्चात्य सभ्यता 
भौतिकवादी है। प न्य 

3. मन की पवित्रता परम आवश्यक है । न "7 

'6. साम्प्रदायिकता या भेदभाव की भावना श्रेयष्कर नहीं है। | हिर 

7. मानव-सेवा ही ईश्वर-सेवा है । प dk 

8. स्वयं यः प्राप्त कर दूसरों को आत्मज्ञान की प्राप्ति में सहायता देना परम. ; 
घमं है। र 

व 9. वेदान्तं ओर उपनिषदों का अध्ययन श्रेयष्कर है । ` - sa 

10 गृतिपुजा ईश्वरं की उपासना का प्रमुख साधन है । 


थियोसोफिकल सोसाइटी. FE 


ब्रह्मसमाज, परार्थेना-समाज तथा आर्यसमाज की स्थापना उत्तर भारत में हुई थों। इन्हीं 


हुई! इस सांस्था का नाम था |` 
) | इस संस्था की पहले स्थापना. सन्‌ 
आल्काट ने न्यूयार्क में की थी । सन्‌ 
में मद्रास के निकट अदयार नामक | | 
एक शाखा स्थापित की। आगे चलकर श्रीमती एनी बेसेण्ट ' | 
में इस संस्था के विचारों का अच्छा प्रचार हुआ। श्रीमती एनी बेसेण्ट हिन्दू धर्म से बड़ी | 


ए थीं। हिन्दू धर्म की मान्यताओं, विश्वासों तथा कर्मकाण्ड का प्रबल समर्थन करते हुए 
उन्होंने प्राचीन 


ह 
१... 


न भारत के अदर्शो को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया । उन्होंने अपनी ओजस्वी | 
हिन्दुओं को यह विशवास दिलाया कि उनका धर्म, उनका दर्शन पाश्चात्य देशों के धर्म | 
ह, दर्शन से श्रेष्ठ है। सर्वोदय ज्ञान की कंजी उन्हीं के पास है, अतएव उन्हें अन्यथा देखने की | - 
| आवश्यकता नहीं है । उन्होंने भारत के राष्ट्रीय जागरण में स्तुत्य योग दिया । श्रीमती एनी बेसेण्ट | 
भारतीय स्वाधीनता-आन्दोलन की दीपशिखा कहा जाता था। उन्होंने अछतों में शिक्षा---£ 
के लिए विद्यालय खोले तथा बनारस में एक सेन्ट्रल हिन्दू स्कूल की स्थापना की | _ 


धर्मों के सारभूत सिद्धान्त सत्य किया क रर 
पप कणर साही प ग ब 


~ 
SSIs 3 


वन ज्ञान 


सामाजिक और धामिक सुधार-आम्दोलन - ie) 
- . Digitized 0/॥/3 Samaj Foundation Chennai and CGangeln 
4. आत्मा परमात्मा का अंश है तथा सभी आत्माएं समान हुँ।' | i 
.5. जातिभेद व्यर्थ तथा अनुचित है, सभी व्यक्ति समान हैं । अतएव सबमें बन्धुत्व च 
भावना होनी चाहिए । - + . > न 
5. अंध-विश्वास तथा कुत्सित परम्पराओं का परित्याग करना चाहिए तथा इन पर 
र आधारित परम्पराओं को समांप्त करना चाहिए ।' ! 
7. मनुष्य को अपने विदेक के अनुसार कार्य करता चाहिए और अपने चरित्र-निर्माण 
_ का प्रयास करना चाहिए । , | 
थियोसोफिकल सोसाइटी का योगदान __थियोसोफिकल सोसाइटो ने भारत के पुन | 
जागरण में महत्त्वपूर्ण योग दिया । उसने हिन्दू-मस्तिष्क से धामिक हीनता की भावना को दूर! | 
करने का प्रयास किया । इस प्रकार भारतीयों के मन में इस. संस्था ने अपनी सभ्यता, अपनी | 
. संस्कृति, अपने धर्म-दर्शन के गौरव-दीप को पुनः प्रदीप्त कर उन्हें पाश्‍चात्य सभ्यता के इन्द्रजाल _ 
से बचने में योग दिया । सर वेलेण्टाइल शिरोल ने थियोसोफी समाज के योगदान परभ्रकाश _ 
डालते हुए कहा है कि “थियोसोफी आन्दोलन, ने हिन्दू जाति को एक नई दिशा प्रदान कोतथा | 
किसी मे भी हिन्दू धर्म की उतनी सेवा नहीं को जितनी एनी बेसेण्ट ने।' :: अल 


/ ` राधास्वामी सत्संग 


राधास्वांमी सत्संग को स्थापना सन्‌ 1861 ई० में श्री शिवदयाल स्वामीने कीथी। _ 
इन्हें राधास्वामी से इशवरीय ज्ञान प्राप्त हुआ था, इसलिए यह सम्प्रदाय राधास्वामी सम्प्रदाय: 
कहलाता है। आगरा में दयालबाग इस संस्था का प्रमुख केन्द्र है। इसकी एक अन्य शानि पंजाब 
में व्यास में है। राधास्वामी सत्संग सम्प्रदाय ने छुआछूत, जाति-पाँति, मद्यमान तथा अन्य 
सामाजिक बुराइयों की निन्दा की और उससे लोगों को दूर रहने का संदेश दिया 


राधास्वामी सम्प्रेदाय ही मुख्य शिक्षाएँ इस प्रकार हैं-- 


1. इश्वर, विश्व एवं जीवात्मा सत्य हैं। ` हम 
2. गुरु पूज्य हैं, अतएव वही ईश्वर की प्राप्ति का साधन हैं। 
3. जाति-पांति का भेद अनुचित है। र ह 
4. गहस्थ-जीवन में रहकर मनुष्य मोक्ष की प्राप्ति कर सकता हैं! 
5. 'राधास्वामी' शब्द का जाप मुक्ति का साधन है। 4 
कुछ अन्य सुंधारक और सुधार-आन्दोलन ५ 
उपर्यक्त सुधारक और सुधार-आन्दोलनों के अतिरिक्त कुछ अन्य सुधारक और 
आन्दोलन भी हुए जिन्होंने भारतीय पुनर्जागरण में योग दिया। इन सुधारकों में बंगाल के 
- प्रकाण्ड विहान्‌ ईश्वरचन्द्र विद्यासागर तथा अक्षय दत्त, महाराष्ट्र के गोपालहरी देशमुख 
तथा ज्योतिबा फुल्ने तथा गुजरात के कर्सोतदास मूलजी के नाम मुख्य हैं। क 
र 1४49 ई० में महाराष्ट्र में परमहंस मण्डली नामक एक संस्था का ` 
जिसने जातिप्रथा को समाप्त करने के लिए आन्दोलन चलाया। बम्बई में दादाभाई न 
पारसी धर्म के सुधार के लिए अभियान चलाया-। डर 
. ` मुस्लिम धर्मंसुधार-आन्दोलन 


दुमो की भाँति मुसलमान में भी युधारबादो आन्दोलन का उदय हु 11 


क 


= 
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' सुघधारवादो आन्दोलन के मुख्यतया तीन रूप थे : (1) वहाबी आन्दोलन, (2) अलीगढ़ आन्दोलन | 


और (3) अहमदिया आन्दोलन | 


1. वहाबी आन्दोलन -वहावी आन्दोलन का प्रवर्तन पहले अरव में हुआ था। उसी हे 
प्रभावित होकर भारत में इस आन्दोलन का उदय हुआ । वहाबी आन्दोलन के भारत में प्रवर्तक 
सैयद अहमद बरेलवी (1786-1831 ई० ) थे। सैयद अहमद बरेलवी ने स्वयं कुरान का सरल 
भाषा में अनुवाद किया ओर यह स्थापित किया कि कुरान की व्याख्या का अधिकार हर 
मुसलमान को है। ५ 

वहाबी आन्दोलन ने मुसलमानों में प्रचलित अनेक बुराइयों को दूर करने तथा मुसल- 
मानों को एक होने का ल दिया | म श प्र 


| 2. अलीगढ़ आन्दोलन--मुस्लिम सुधार का दूसरा प्रभावकारी आन्दोलन अलीगढ़ 
आन्दोलन था । अलीगढ़ आन्दोलन के प्रधान सूत्रधार सर सैयद अहमद खॉ थे। सर सैयद अह- 
मद खां ने मुसलमानों को अंग्रेजी शिक्षा तथा पाश्‍चात्य ज्ञान-विज्ञान प्राष्त करने के लिए प्रोत्सा- 
` हित किया। इस दृष्टि से उन्होंने सन्‌ 1875 ई० में अलीगढ ओरिएण्टल कालेज की स्थापना 
की। आगे चलकर यह कालेज मुस्लिम विश्वविद्यालय के रूप में विकसित हुआ। सर सैयद खाँ 
का मुख्य उद्देश्य मुसलमानों में प्रचलित अशिक्षा, पर्दा-प्रथा तथा बट्ट-विवाहू आदि को दूर 
- करना था। 
४ 3. अहमदिया अ'न्दोलन--मुस्लिम समाज का तीसरा प्रभावशाली आन्दोलन अहमदिया 
| आन्दोलन था। अहमदिया आन्दोलन के प्रवर्तक मिर्जा गुलाम -अहमद (1839-1908 ई०) ये। 
४ | उन्होने कादियानी सम्प्रदाय की स्थापना की । उनका सब धर्मो की मौलिक एकता में विश्वास 
 या। उन्होने मुसलमानों को अन्ध विश्वासों और असहिष्णुता से ऊपर उठने का सन्देश दिया । 


सामाजिक और धामिक सुधार-आन्दोलनों का प्रभाव : महत्व 


._____ सामाजिक और धामिक सुधार-आन्दोलन का भारतीय इतिहास में विशेष महत्व है । 
युरोप के इतिहास में जो महत्व सांस्कृतिक पुनर्जागरण (रेनेसाँ) और धमंसुधार-आन्दोलनं का 


| 
| 


` है, फ्रांस के इतिहास में जो महत्व बौद्धिक क्रान्ति का है, भारतीय इतिहास में वही महत्व सामा- ` 


जिक तथा धामिक सुधार-आन्दोलन का है । डॉ० "ईश्वरीप्रसाद के अनुसार, “उन्नीसवीं शताब्दी 

के बौद्धिक पुनर्जागरण ने आधुनिक भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन कौ महत्वपूर्ण योग दिया ।” 

` इसी प्रकार डॉ० जकरिया के अनुसार, “भारत का पुनर्जागरण प्रुख्यत: आध्यात्मिकं था तथा 

एक राष्ट्रीय आन्दोलन का स्वरूप ग्रहण करने के पहले इसने अनेक धाभिक तथा सामाजिक 
। आन्दोलन का सूत्रपात किया।” 


` अध्ययन की सुबिधा की दृष्टि से सामाजिक तथा धार्मिक सुधार-आन्दोलन के प्रभाव , 


४ ` को हम संक्षेप में निम्नलिखित रूप में रख सकते है- 


2: 1. इन आन्दोलनों ने भारतीय समाज को अपनी विक्रतियो और बुराइयों से मुक्त होने . 
` मेयोगदिया। एक स्वस्थ, सुगठित और जागृत समाज अपनी पराधीनता के कारणों को जानने 

` यर उनको दूर करने के लिए तैयार हो गया । 
__ 2 सुधार-आन्दोलनों ने भारतीयों में अपने धर्म, अपनी संस्कृति, अपने दैश के प्रति 
(डा और गौरव की भावना जागृत की । | Re 
3 सुधार-आन्दोलतों ने भारतीयों में अपने प्राचीन गौरव के प्रति आस्था जागृत कर 
नई आशा का संचार किया |. 
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ड 4. सुधार-आन्दोलनों ने भारतीयों में आत्म-गौरव, आत्म-विश्वास तथा तकी. 
_ भावना जागृत कर उन्हें विदेशी दासता से मुक्ति की प्रेरणा दी । न 


` 5. सुधार-आन्दोलनों ने धर्मं और समाज-सुधार ` की भावनाओं के माध्यम से राष्ट्रीयं _ | 
आन्दोलन का अमृत-सन्देश दिया। उदाहरण के लिए भारत में पुनर्जागरण के अग्रदुत राजा 1 
« राममोहन राय ने स्वतन्त्रता की महत्ता पर प्रकाश डालकर तथा यह कहकर कि. एकदिन ' 
भारत निश्चित रूप से स्वतन्त्र होगा, राष्ट्रीय आन्दोलन के लिए संकेत दिया) स्वामी दयानन्द 
सरस्वती ने स्वतन्त्रता, स्वदेश-प्रेम तथा स्वदेशी आन्दोलन का सूत्रपात किया । उनका कहना | 
था कि भारत भारतीयों के लिए है। स्वामी विवेकानन्द ने सभी भारतीयों को एकसूत्रमें 
पिरोकर उन्हें सशक्त होकर राष्ट्रीय आन्दोलन के लिए अपनी भूमिका अदा करने कोप्रेणा | 
दी 1 श्रीमती एनी वेसेण्ट ने स्पष्ट स्वरों में यह सन्देश दिया कि “स्वराज्य भारतीयों का अधि- , _ | 
कार है, उन्हें उसे प्राप्त करना चाहिए, अंग्रेजों से वह उग्हार के रूप में प्राप्त होने वाला उपा- , | 
दान नहीं है । है. कह | 
इस प्रकार सामाजिक तथा धार्मिक सुधार-आन्दोलन ने भारत के राष्ट्रीय आन्दोलन के | 

लिए अनुकूल परिवेश तथा सशक्त भूमिका तैयार की | र RE 


महत्वपूर्ण प्रश्‍न 


निबन्धात्मक प्रश्‍न 22051 
1. उन्नीसवीं शताब्दी के सामाजिक तथा धार्मिक सुधार-आन्दोलन का विवेचन कीजिए | 
(उ० प्र, 1982) 


और बतलाइए कि इस आन्दोलन का क्या प्रभाव पडा? : 
2, 'उन्नीसवीं शती के सुधार-आन्दोलनों ने राष्ट्रीय आन्दोलन की भूमिका काकार्य 
किया'-व्याख्या कीजिए। (उ० प्र०, 1980) Ft 
3. भारत में धार्मिक सुधार-आद्दोलनों का संक्षिप्त परिचय देते हुएं भारत के राष्ट्रीय | 
जीवन पर उनके प्रभाव की व्याख्या कीजिए! Mo :1-. 1988) | 
4, 19वीं शती में भारत में कौन-कौन से प्रमुख ध्म-सुधारक हुए ? उनमें से किसी एक 


: की सफलता का वर्णन कीजिए। के ठं र है. 
5, उन्नीसवीं शताब्दी में राजा राममोहन राय न भारतीय राष्ट्रीय जागरण में क्या योग 


दिया ? FT में 
|| 6. स्वामी दयानन्द सरस्वती के विषय में आप कया जानते हैं? ८ वामिका त नक 
मैं का वर्णन कीजिए। - , उ० प्र०, 1990) 
य यी दयानन्द ने हिन्दू-समाज के पुनरुत्यान के लिए कया किए ? आर्यसमाज > 
मुख्य शिक्षाएँ तथा कार्यों के विषय में आप क्या जानते हैं. ! हा 
$ श विम्नलिखित पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए-- ै 
1) ब्रह्मसमाज, (7) आयंसमाज, (म) प्रार्थना-समाज, (1४) रामकृष्ण मि 
(४) त सोसाइटी, (४1) मुस्लिम धमंसुधार-आन्दोलन, (vi) राधास्वामी, 
(शॉ) स्वामी विवेकानन्द । ४ - 
शमम 00 की 
1. ब्रह्मसमाज की मुख्य शिक्षा कया थीं? 
2. ब्रह्मसमाज के योगदान पर प्रकाश डालिए । 
4, प्रार्थता-समाज पर पाँच पंक्तियाँ लिखिए । 
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4. आरयेसमाज की मुख्य पाँच शिक्षाएं बताइए । 
5. स्वामी रामकृष्ण परमहंस के जीवन के विषय में संक्षेप में प्रकाश डालिए । 
6. रामकृष्ण मिशन की पाँच शिक्षाएं बताइए। 
7. स्वामी विवेकानन्द:के विषय में आप कया जानते हैं? 
8. थियोसोफिकल सोसाइटी के पाँच मुख्य सिद्धान्त बताइए । 
9. अलीगढ़ आन्दोलन पर पाँच पक्तियाँ लिखिए। 
10. सामाजिक ओर धामिक आन्दोलन के मुख्य प्रभाव बताइए । 
आंत लघ प्रश्‍न 


1. ब्रह्मसमाज की स्थापना किसने की ? 

2. महाराष्ट्र समाज-सुधार का मुख्य कार्य किसने किया ? 
3. आर्येसमाज की स्थापना किसन की ? 

4. रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? 

5. थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी ? 
6. राधास्वामी सम्प्रदाय की दो शिक्षाए बताइए । 


7. सामाजिक-धामिक सुधार-आन्दोलन का महत्व एक वाक्य में लिखिए। 


(उ० प्रऽ 1988) 


(उ० प्र०19१:) 
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Main क. रोर स्थान रखता 2 
अध्याय 25: जात 
भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन 


७ राष्ट्रीय आन्दोलन के प्रमुख कारण ७ राष्ट्रीय आन्दोलन के प्रमुख चरण ७ 
राष्ट्रीय कांग्रेस ओर उदारवादी आन्दोलन ० उग्रवादी आन्दोलन ७ ग्ांधी-युग . 


आमुख 


भारत का संवेधानिक इतिहास भारतीय जनता द्वारा ब्रिटिश दासता से मुक्तिका 
इतिहास है । मुक्ति की इस प्रक्रिया और प्रयास को राष्ट्रीय आन्दोलन कहा जाता है। 19वीं 
शती में एक ओर जहाँ भारत-भूमि पर ब्रिटिश साम्राज्यवाद की विजय-पताका फहरा रही थी: | 
वहाँ दूसरी ओर भारतीयों में इस साम्राज्यवाद के शिकजे से मुक्ति की चेतना का विकासहो . ., 

_ रहा था। विदेशी शासन से मुक्ति की इस चेतना के उदय का मूल कारण भारत की पराधीनता |. 
तथा उस पराधीनता से उत्पन्न विभिन्न समस्याएं थीं । ये समस्याएं दो परस्पर-विरोधी हितों | 
और शक्तियों के संघर्ष से जन्मी थीं। इसके अतिरिक्त कतिपय अन्य तत्व भी थे जिन्होंने, भारतीय 

- राष्ट्रीय आन्दोलन के अनुकूल वातावरण को जन्म दिया । इस प्रकार भारतीय राष्ट्रीय आन्दो- 
लन एक नहीं, अनेक कारणों का प्रतिफल .था । जैसा कि डॉ० ए० आर० देसाई ने लिखा है कि 
“भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन एक आधुनिक तथ्य है। यह उन अनेक सापेक्ष और निरपेक्ष . 
शक्तियों और तत्वों की क्रियाओं एवं अन्तक्रियाओं का प्रतिफल था जो भारतीय समाज में ब्रिटिश 
शासन और विश्वव्यापी शक्तियों के कारण विकसित हुई थीं।”! भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन 
के सम्यक्‌ ज्ञान के लिए इन कारणों पर एक दृष्टि डाल लेना आवश्यक है। अध्ययन की सुविधा | 
की दृष्टि से राष्ट्रीय आन्दोलन के प्रमुख कारणों को हम अग्रलिखित रूप में रख सकते हैंँ- . | 


> ऱ्य आन्दोलन के प्रमुख कारण 1, राजनेतिक एकता--भारत विविधता | 

में एकता का जीवंत उदाहरण रहा है। यहां 

-एक ही भू-खण्ड पर विभिन्न भाषाओं, जातियों, ___ 
धर्मो, सम्प्रदायों और आचार-बिचारों के लोग 

रहते रहे हैं। किन्तु भारतीम इतिहास मेंबहुत ) 
कम कालखण्ड ऐसे रहे हैं जबकि सारा भारत 
राजनैतिक दृष्टि से एक शासक के अधीन रहा. 

॥ हो । राजनेतिक एकता का यह अभाव भारत 
के पराभव और विदेशियों की विजय का प्रमुख 
कारण रहा है।. भारत में अंग्रेजों के आगमन 
के समय मुगल शासन था । सन्‌ 1707 ई 
औरंगजेव की मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु 
बाद राजनैतिक बिघटन की एक तीज ज क्रिया 
का प्रारम्भ हुआ। अंग्रेजों ने इस स्थिति हा 
लाभ उठाया और .भारत से व्यापार करने के 
| लिए आये हुए अंग्रेज भारत के शासक और 
स्वामी बन बठे। Ee 
< पर भारत में अग्रेजी राज्य की 
` | का एक स्पष्ट लाभ सामने आया, 

ckground of Indian Nationalis ism, p 


1. राजनेतिक एकता 
2. आवागमन तथा यातायात के उन्नत 
साधतों का विकास 
3. अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार 
4. सामाजिक तथा घामिक सुधार- 
आन्दोलन का प्रभाव : 
. राष्ट्रीयता का संदेशवाहक भारतीय 
साहित्य 
6. भारतीय समाचार-पत्रों का. योगदान 
“7. भारतीयों को.आथिक दुर्देश | 
8. अंग्रेजों का जातीय अहंकार और 
` ` भेदभाव का व्यवहार 
9,-सरकारी सेवाओं में भेदभाव 
10. शिक्षित भारतीयों में असंतोष 
11. लिटन की नीति 


wn 
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को राजनैतिक एकता। अपनी सुविधा के लिए स्थापित शक्तिशाली केन्द्र, एक-सा प्रशासन, 
एकःसी विधियों तथा एंक शासक की अधीनता ने सारे भारत को एक राजनैतिक सूत्र में पिरो 
दिया। फलतः कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तशर सिन्धु से ब्रह्मपुत्र तक भारत में एक राज- 
नेतिक एकता का भाल या । । यह राजनेतिक एकता-हमारे लिए वरदान-तुल्य सिद्ध हुई। 
इसने भारतीय राष्ट्रीय आन का प्रथम आधार प्रस्तुत किया । जैसा कि प्रो० पाकर सून ने 
लिखा है कि “ब्रिटिश साम्राज्यवाद ने एक-दूसरे वर्गे के तत्वावधान में भारत में एक राजनैतिक 
. एकता उत्पन्न की, यद्यपि भारतीय समांज में अनेक विभिन्नताएं विद्यमान थीं।' इस प्रकार 
 प० जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है कि “ब्रिटिश शासन द्वारा स्थापित भारत की राजनेतिक 
एकता सामान्य अधीनता की एकता थी, किन्तु उसने सामान्य राष्ट्रीयता को जन्म दिया ।” 


2, आवागमन तथा यातायात के उन्नत साधनों का विकास- अंग्रेजों ने अपनी राज- 
_ नैतिक और आथिक सुविधा के लिए भारत में आवागमन तथा यातायत के उन्नत साधनों का 
निकास किया था। किन्तु ये साधन, यथा सुनियोजित जनपथ, रेल, बस, कार, डाक, तार, 
` दूरभाष (टेलीफोन) आदि भारतीयों के परस्पर मिलन और सम्पर्क-स्थापन फे सशक्त माध्यम 
. सिद्ध हुए। इन साधनों की सहायता से राष्ट्रीय आन्दोलन के प्रवतंक और समर्थक एक-दूसरे के ` 
_ निकट आये जिससे जन-जागरण तथा राष्ट्रीय भावना के प्रसार में योग मिला। जैसा-कि डॉ० 
` ए० आर. देसाई ने लिखा है कि “आवागमन तथा यातायात के उन्नत साधनों ने राष्ट्रीय 
आन्दोलन की सफलता में स्तुत्य योग दिया । इसके अभाव में राष्ट्रीय स्तर पर सांस्कृतिक तथा . 
| राजनैतिक एकता का कार्य पूरा नहीं हो सकता थां।' 


& 3. अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार - अंग्रेजों ने भारत में अपने स्वार्थ के लिए अंग्रेजी शिक्ष। 

| _ का प्रवर्तत किया था। उनका प्रमुख प्रयोजन अपने शासन में योग देने के लिए कलको या 

लिपिकों जैसे कर्मचारियों की सुलभता तथा भेंग्रेज सभ्यता-समर्थक भारतीयों का ऐसा वर्ग - 

- खड़ा करना.था जो जन्म से भारतीय हों, किन्तु स्वभाव, संस्कार और शिक्षा के द्वारा वे 

` अग्रेजी रंग में रंगे हों, अंग्रेजों के मानस-पुत्र हों । अंग्रेज शासक कुछ सीमा -तक अपने इन दोनों 

_ प्रयोजनों में सफल. हुए, किन्तु अंग्रेजी शिक्षा हमारे लिए प्रच्छन्न वरदान सिद्ध हुई! उससे 

हमें अनेक लाभ हुए । प्रथमतः, अंग्रेजी शिक्षा ने विभिन्न भाषाभाषी भारतीयों को पारस्परिक 

_ दिचारःविनिमय का एक माध्यम प्रदान किया । दूसरे, अँग्र जी भाषा ने देश की एकता में योग 

` द्विया । जैसा कि के० एम० पणिक्कर ने लिखा है कि “अंग्रेजी भाषा ने देश की एकता में योग 

दिया हा इसके अमाव में भारत विभिन्न भाषाओं के कारण अनेक टुकड़ों में वॅट गया होता” । ड 

तीसरे अंग्रेजी शिक्षा का एक लाभ यह हुआ कि अंग्रजी भाषा के माध्यम से भारतीयों को 
अंग्रेजी साहित्य तथा मेंग्रेज एवं यूरोप के अन्य लोगों के विचारों का ज्ञान हुआ । 


र इस प्रकार शिक्षित भारतीयों ने इटली की राष्ट्रीयता के सन्देशवाहक कावर और मैजिनी 
से संघषं की प्रेरणा ली, फांसीसी क्रांति के बौद्धिक अग्रदूत वॉल्तेयर, रूसो और दिदरो से क्रांति 
सन्देश लिया, जे० एस० मिल, मैकाले, जॉन लॉक, थॉमस पेने; एडमण्ड बकं तथा स्पेसर से 
स्वतंत्रता र तंत्वा की शिक्षा ली, बड़ सवर्थ, शेली, कीट्स तथा मिल्टन के साहित्य-सरोवर का रसपान 
` क्िया। युरोप के सांस्कृतिक पुनर्जागरण तया घर्मसुधार-आन्दोलन का अध्ययन किया ।. इटली ' 
पीय आर्दोलन, फ्रांस की राज्य-क्रांति तथा अमेरिका के स्वाधीनता-संग्राम का अवलोकन 
किया था । इस प्रकार जैसा कि दादाभाई नोरोजी ने लिखा है, “अंग्रजी शिक्षा ने हमें एक नूतन 
प्रकाश दिया। J इसी प्रकार गुरुदेव रवीन्द्रनाथ देगोर ने लिखा है कि “हमें इग्लैण्ड का परिचय . 
| गौरवपूर्ण इतिहास से मिला । इससे हमारे नवयुबकों में एक नई स्फूति और प्रेरणा का 
ए हुआ। हमें क्रांति की दिशा में आगे बढ़ाने वाली महान्‌ साहित्यिक "परम्परा का ज्ञान 
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हुआ।'' पाश्चात्य शिक्षा और साहित्य से प्राप्त इस में (5 
अंधकार को दूर करने के लिए कटिबद्ध हो.गए न ज्ञान के आलोक में भारतीय पराधीनता के 


4. सामाजिक तथा धार्मिक सुधार-आन्दोलन का प्रभाव --भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन 


पणि प्रस्तुत करने में 19वीं शती के धामिक -और सामाजिक आन्दोलन का भी महत्वपूर्ण 


इस आन्दोलन के प्रवाह में स्थापित “ब्रह्मसमाज, प्रार्थना-समाज, रामकृष्ण मिशन: 
तथा थियोसोफिकल' सोसाइटी जैसी संस्थाओं की स्थापना हुई। इन संस्थाओं ने घामिक तथा 
सामाजिक सुधारों के साथ स्वाधीनता तथा राष्ट्रीयता की भावना का प्रसार किया। इसी 
भ्रकार इन संस्थाओं से सम्बन्धित अनेक महापुरुषों ने भारतीयों को राष्ट्रीय जागृति का सन्देश 
दिया । राजा राममोहन राय, स्वामी दयानन्द सरस्वती, स्वामी विवेकानन्द, श्रीमती एनी बेसेण्ट 
आदि विभूतियों ने जहाँ एक ओर भारत की आध्यात्मिक दीपशिखा को पुनः भ्रदीप्त किया, 
भारत के गौरवशाली अतीत का परिचय कराकर उनमें आत्म-विशवास और स्वाभिमान के 
अंकुर उत्पन्न किए, वहाँ दूसरी ओर उन्होंने सष्ट्रीयता का अमृत-सन्देश दिया. जैसा कि, 
- फकहर ने लिखा है कि “राष्ट्रीय भावना की प्रेरणा के अन्तर्गत सारा मानचित्र बदल गया । केवल 
` धार्मिक ही नहीं, वरन्‌ पूर्व की प्रत्येक वात को आध्यात्मिक एवं श्रेष्ठ बताकर गौरवान्वित किया 
गया, दूसरी ओर पश्चिम की प्रत्येक वस्तु को पतन की ओर ले जाने वाली तथा भौतिकवादी 
कहकर निन्दा की गई? . ` र 


5. राष्ट्रीयता का सन्देशवाहक भारतोय साहित्य-अंग्रजी शिक्षा और साहित्य से 
भारत में राष्ट्रीय चेतना का प्रवर्तेत हुआ था। भारतीय साहित्यकारो ने भी इस दिशा में अपना | 
योग दिया। भारत के पुनर्जागरण-युग में भारत के साहित्य-गगन पर अनेक राष्ट्रवादी प्रति- 
भाओं का उदय हुआ जिन्होंने राष्ट्रीयता का पावन सन्देश देकर भारत के राष्ट्रीय आन्दोलन 
का पथ-प्रदर्शन किया। 5 


राष्ट्रीय साहित्य की प्रथम ज्योति-किरण सबसे पहले बंगाल में प्रस्फुटित हुई । इस . 
दृष्टि से पहला नाम हेनरी विवियन डेरोजियो (1०01५ ४४/8 70९००) का आता हे । उन्हे 
आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि कहा जा सकता है ।* बंगाल के अन्य राष्ट्रवादी 

. साहित्यकारों में दीनवन्धु मित्र, हेमचन्द्र बनर्जी, द्विजेन्द्रलाल राय, रवीन्द्रनाथ. टंगोर, बंकिम 
चन्द चटर्जी, मधुसूदन दत्त, मनमोहन वोस, गिरीशचन्द्र तथा रंगलाल बनर्जी के नाम उल्लेख | 


+ 


1. Farguliar : Modern Religious Movement in India, p. 430. Eo 
2, डेरोंजियो एक एंग्लो-इण्डियन थे। उनका जन्म सन्‌ 1809 ई में बंगाल मढ 
डेरोजियो हिन्दू कालेज में कुछ वर्षों तक अध्यापक थे। उनकी प्रखर देशभक्तिका | 


Land of the fair and beauty's spell; 
Land of the bards of mighty fame, 
. My native land’? for e’er faerwell ?7 
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तोय हैं। इन सबने अपनी देशभक्ति से ओतप्रोत रचनाओं के माध्यम से राष्ट्रीय भावना का > 
` प्रवतेन किया । किन्तु इन सब रचनाकारों और रचनाओं में बंकिमचन्द्र तथा उनके 'आनन्द-मठ' 
` का विशेष महत्व दै । 'आनन्द-मठ' का फ्रांति-दर्शन और उसका "वन्दे मातरमे' जसा गौरव-गीत 
बंगाल के क्रांतिकारियों का कंठहार बन गया । 


- सुजन हुआ। उदाहरण के लिए असम के लक्ष्मीचन्द्र, मराठी के विष्णु शास्त्री चिपलूणकर, 
` तमिल के सुब्रह्मण्यम्‌ भारती, हिन्दी के भारतेन्दु बाबू हरिशचन्द्र और मुंशी प्रेमचन्द तथा उदू के 
अल्ताफ हुसेन कुछ ऐसे नाम हैं जिन्हें राष्ट्रवादी साहित्य के प्रारम्भिक सन्देशवाहृक कहा जा 

* सकता है। | 


` प्रस्तुत करने में भारतीय समाचार-पत्नों का भी अपना योग रहा है। भारतीय समाचार-पत्र 
0 अंग्रेजी और भारतीय भाषाओं में प्रकाशित होते थे! इनमें से कुछ अंग्रेजी समाचार-पत्र 
` अवश्य अंग्रेजी के पक्षधर थे, किन्तु अधिकांश समाचार-पत्र राष्ट्रीयता के सन्देशवाहक थे। सन्‌ 


बंगाल की भाँति अन्य प्रान्तों तथा अन्य भाषाओं में भी राष्ट्रभक्ति से युक्त रचनाओं का 


6. भारतीय समाचार-पत्रों का योगदान--भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन की पृष्ठभूमि 


1870 ६० तक ब्रिटिश भारत में कुल 644 समाचार-पत्रों का प्रकाशन होने लगा था जिसमें से 
लगभग 400 विदेशी भाषाओं के थे। 


= व 21 8 हिर 1 री 
` राष्ट्रवादी समाचारपत्रं में 'इप्डियन मिरर', 'वाम्बे समाचार', 'हिन्दू', 'पेट्रियाट ; 


“'केणरी" भे | | 1] 7 री 
“केशरो', 'अमृत बाजार पत्रिका, 'बेंगाली', 'सोम प्रकाश', 'इन्दु प्रकाश , "मराठा, स्वदेश 


` 'मित्रमू', तथा 'हेराल्ड' आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। 


` «भारतीय समाचार-पत्नों ने विभिन्न प्रान्तों की समस्याओं से भारतीय जनता को परि- 


चित कराकर उनमें एक प्रकार के बन्धुत्व की भावना का विकास किया तथा लोगों के राजः 


नेतिक शिक्षण में योग दिया।” 


' राजनेतिक शक्ति प्राप्त करने के बाद भी अंग्रेजों के व्यावसायिक दृष्टिकोण में अन्तर न आया। | 
वस्तुतः उन्होंने राजनैतिक शक्ति का प्रयोग अपने आथिक हितों की रक्षा और विकास के लिए .. -- 


.7. भारतीयों को आधिक इुर्देशा--अंग्रेजी भारत में व्यापार करने के लिए आए थे । 


_  क्षिया। उन्होंने भारत और भारतीयों का खुलकर शोषण किया। यहाँ कृषि, उद्योग-धन्धे सभी 


st 


` नष्ट हो गये । भारतीय जनता उत्तरोत्तर निर्धन होती गई। बेरोजगारी, भुखमरी, अन्य अनेक 
प्रकार की विपन्नताओं ने भारतीयों के जीवन को संकटमय बना दिया। करोड़ों भारतीय आधे 


पेट खाकर तथा अद्ध॑-नर्न रहकर अपना दिन काटने लगे। जैसा कि डॉ० ई० वाचा ने लिखा है 
कि “भारतीयों की आधिक अवस्था ब्रिटिश शासन-काल में अत्यन्त गिर गई । चार करोड़ 
भारतीयों को केवल एक वार खाना खाकर सन्तुष्ट रहना पड़ता था।” भारतीय राष्ट्रीय 
आन्दोलन के एक प्रबुद्ध जननायक दादाभाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक “पावर्टी ऐएंड ब्रिटिश 
रूल इन इण्डिया” में भारतीयों की भयंकर गरीबी की आथिक दशा पर प्रकाश डालते हुए : 
लिखा था कि “भारतीयों की औसत आय बीस रुपये वाषिक है. ओर कुछ 


लोगों को तो इतना ' 
री नहीं मिल पाता।” सोवियत रूस में साम्यवादी क्रांति के प्रवर्तक लेतिन ने भारतीयों को 
क दुदेशा पर प्रकाश डालते हुए लिखा था कि “भारत में अंग्रेजी राज्य के अत्याचार और 


I लू की कोई सीमा नहीं र 
व PR 


इस प्रकार ब्रिटिश, शासन ने भारत की अर्थ-व्यवस्था नष्ट कर दी । अभाव, असमानता, 
और अनाचार से क्षुब्ध भारतीय अपनी मुक्ति की राह देखने लगे । स्वाधीनता ही वह 
'थी | इस प्रकार आथिक असन्तोष ने राष्ट्रीय आन्दोलन का मागे प्रशस्त किया । 

८७. Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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ठू प्रकार का व्यवहार श्री भरविन्द घोष के साथ भी;किया गया... ' कक 
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. 8. अंग्रेजों का जातोय अहंकार ओर भेदभाव का व्यवहार-अंग्रेजो का जातीय अहंकार | 
और उनका भेदभाव का व्यवहार भी राष्ट्रीय आन्दोलन के प्रवर्तन में सहायक हुआ । . अंग्रेज 
भारतीयों को एक निम्त स्तर का प्राणी समझते ये। वे भारतीयों को “'अ-नीग्रो तया 
अद्ध-गोरिल्ला” कहकर उनका मखौल उड़ाया करते थे। उनकी दृष्टि में भारत के लोग लकड़- 
हारे, चरवाहे, हल चलाने वाले तथा पानी भरने वालों के अतिरिक्त और कुछ नहीं हैं। भारत के 
ब्रिटिश सिपाही और चाय-वागान के मालिक भारतीयों को 'डाकी', 'निगर्स' तथा 'बाक्सवाला' 

( Darkies, Niggers and B0-%2।।ऽ) कहते थे । चाय वागानों या नील के खेतों में काम 
करने वाले मजदूरों के साथ तो अंग्रेजों का व्यवहार अत्यन्त क्रूर और अमानवीय था। यही नहीं, 
शिक्षित, सम्भ्रान्त और उच्च पदों पर आसीन भारतीय भी अंग्रेजों द्वारा अपमा नित किए जाते 

थे ।? अंग्रेजों तथा यूरोप के अन्य लोगों के क्लवों, होटलों आदि में भारतीयों का प्रवेश वर्जित : 
था । ऐसे स्थनों पर “केवल यूरोपियन लोगों के लिए” (0119 107 ६५०९३१5) लिखा ' 
रहता था । इस तथ्य को स्वीकार करते हुए स्वतः एक अंग्रेज लेखक एच० डब्लू० नेवित्सन ने 
लिखा है कि “रेलवे, होटलों, क्लबों, बंगलों तथा सरकारी निवास-स्थानों में भारतीयों के साथ 
इतना अभद्र व्यवहार किया जाता था कि उस पर कोई इंग्लण्डवासी आसानी से विश्वास नहीं. ' 
करेगा ।” इस प्रकार जैसा कि गैरेट ने लिखा है कि “भारतीय राष्ट्रीयता के उदय में जातीय 
दुर्शावना एक प्रमुख कारण थी ।” 1 - 


9. सरकारी सेवाओं में भेदभाव--अंग्रेजों द्वारा अपनाई गई भेदभाव को नीति 
सामाजिक क्षेत्र तक ही सीमित नहीं थी। शासन तथा सेना में समस्त उच्च पद अंग्रेजों को 
मिलते, थे भारतीयों के लिए उन्हें प्राप्त करना कठिन था। 'इण्डियन सिविल सविस' (1.0. 5.) 
द्वारा शासन के उच्च पदों पर नियुक्तियां होती थीं । किन्तु पहले यह परीक्षा इग्लैण्ड में होती थी, 
इसका माध्यम अंग्रेजी थी और इसमें प्रवेश की न्यूनतम आयु 2! वर्ष थी । अतः इस परीक्षा में 
भारतीयों को सफलता प्राप्त करना कठिन था । कमी-कमी प्रतिभाशाली और सम्पन्न परिवार ' 


-का.कोई नवयुवक इस परीक्षा में वैठकर सफलता भी प्राप्त कर लेता था, किन्तु उसकी सफलता 


निष्कल हो जाती थी क्योंकि उसे कोई न कोई कारण बताकर अयोग्य घोषित कर दिया जाता 
था ।१ सन्‌ 1876 ई० में भारत मंत्री की एक घोषणा द्वारा परीक्षा में प्रवेश की आयु 21 वर्ष से | 
घटाकर 19 वर्ष कर दी गई। ऐसी सिमिति में भारतीयों के लिए इस परीक्षा में सम्मिलित होना | 
असम्भवं हो गया । इसी प्रकार सरकारी नौकरियों में भी भेदभाव किया जाता था। फलतः . 
अंग्रेजों की इस भेदभाव की नीति से प्रबुद्ध मारतीपों को बड़ा क्षोष हुआ। कालान्तर में वे इस | 


अन्याय का विरोध करने के लिए कटिबद्ध हो गये । : 
10. शिक्षित भारतीयों में असम्तोष--पाश्चात्य शिक्षा के प्रसार से भारत में शिक्षित 


1. ग्राहम ने अपनी पुस्तक “लाइफ ऑफ सर सैयद अहमद खाँ” में लिखा है कि प्रख्यातः न 


न्यायाधीश महमूद प्रधान न्यायाधीश टने र के साय मद्रास क्लब गए तो क्लब के सदस्य ने कहा 
कि इसमें किसी भी 'नेटिव' (भारतीय) को आने कि अनुमति नहीं है ओर यह कहकर उनके 


Fotis 
> ५ 


म्‌ अपने ह्यो. 

[याधीश रानाडे तथा चन्द्रावरकर जैसे प्रतिष्ठित व्यक्ति भी अपने से ब्रिटिश सिपाहियों | इ + 

लालित हुए थे। इसी प्रकार प्रथम श्रेणी में यात्रा करते दु एक देशी नरेश को एक में | 
अधिकारी के जूतों के फीते उतारने पड़े थे तया पैर दाबने पड़े थे। म 5 ५ 

2, उदाहरण के लिए श्री सुरेन्द्रनाथ बनर्जी ने 1839 ई० में आई०.सी० एस० को. 

परीक्षा पास कर लो, किन्तु उन्हें ड बहाना लगाकर अयोग्य घोषित कर दिया गया। इसी _ 
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उज यों का एक विशाल वर्ग तैयार हो गया या । उन्हें पाश्‍चात्य जगत्‌ के स्वाधीन देशों को 
और प्रगति का पूरा परिचय मिल चुका था । भारत की प्राधीनता तथा पराधीनता से 
उत्पन्न कठिनाइयों ने उन्हें स्वाधीनता की प्रेरणा दी । इस प्रेरणा ने राष्ट्रीय आन्दोलन का मार्ग 
प्रशस्त किया । 


11. लाड लिटन को प्रतिक्रियावादी नीति-भारत के एक गवर्नर जनरल तथा वाइस- 
«राय लाई लिटन की प्रतिक्रियावादी नीति ने भी भारतीयों को राष्ट्रीय आन्दोलन की दिशा में 
` आगे बढाया । लाडे लिटन के समय में दक्षिण भारत में भयकर अकाल पड़ा। लाडं लिटन ने 
' 'अकाल-पीड़ितों की सहायता का कोई प्रबन्ध नहीं किया । इसके विपरीत उसने सन्‌ 1877 ६० 
में दिल्ली में एक शानदार दरबार का आयोजन किया । भारतीय समाचार-पत्रों में लाडं लिटन 
. क्षे इस कार्य की कटु आलोचना करते हुए कहा गया कि “जब रोम में आग लग रही थी, तव 
नीरो बाँसुरी बजा रहा था।' 12 
इसी प्रकार “बर्नाकयूलर प्रेस ऐक्ट” पास कर लार्ड लिटन ने भारतीय भाषाओं के 
` समाचार-पतों की स्वतन्त्रता पर ताला लगाने का प्रयास किया। उसके इस कार्य का प्रवल 
विरोध हुआ। इसके विरोध में कलकत्ता में एक विशाल सभा का आयोजन हुआ। इस ऐक्ट को 
` 'तीगिग ऐक्ट' या 'गलाघोंटू कानून' कहकर निन्दा की गई। इसी प्रकार सन्‌ 1878 ई० में शस्त्र 
. अधिनियम (1115 8०८) स्वीकार किया गया । इस कानून के अनुसार, यूरोपियन लोगों को 
। स्वतन्त्रतापर्वक शस्त्र रखने की अनुमति दी गई, किन्तु भारतीयों के लिए लाइसेंस लेना आवश्यक 
| अर दिया गया। इसी बीच लाडं लिटन ने अफगानिस्तान पर आक्रमण कर दिया । इस युद्ध का 
/  एक-उद्दे श्य अफगानिस्तान पर रूसी प्रभाव को रोकना था. । इस युद्ध का भार भारत पर पड़ा। 
| एक साम्राज्यवादी देश को साम्राज्य-लिप्सा की पूर्ति के लिए भारतीय साधनों का प्रयोग कितना 
_ अनुचित था ? इसी प्रकार इसी समय लंकाशायर के मिल-मालिकों को प्रसन्न करने के लिए 
पास पर से आयात-कर उठा लिया गया । इससे भारत में कपास के किसानों तथा व्यापारियों 
` भें बड़ा असंतोष फला | इस प्रकार लार्ड लिटन के समय में प्रतिक्रियावादी कार्यों ने यह सिद्ध 
कर दिया कि ब्रिटिश शासन से मुक्ति पाना आवश्यक है । 
12; इलबटं बिल-विबाद- पराधीन, भारत में यूरोपियन लोगों के मुकदमों की सुनवा 
| युरोपियन न्यायाधीशों के सामने होती थी। भारतीय न्यायाधीशों को युरोपियन लोगों के 
i य दम सुनने का अधिकार नहीं दिया गया था । परन्तु भारतीयों के अनुरोध पर सन्‌ 1883 ई० 
लाडे रिपन की कार्यकारिणी परिषद के विधि-सदस्य सर सी० पी० इलबटं ने विधान-परिषद 
के सामने भारतीय न्यायाधीशों को यूरोपियन न्यायाधीशों के.विवाद सुनने का अधिकार देने के 
लिए एक विधेयक पेश किया । परन्तु अंग्रेजों ने इस विश्वेयक का तोत्र विरोध कियय जिसके 
. फलस्वरूप विधेयक को वापस ले लिया गया जिससे भारतीयों को विश्वास हो गया कि अन्याय 
और असमानता पर आधारित ब्रिटिश शासन के रहते हुए भारतीय अपने कल्याण की बात नहीं 
. सोच सकते। ; 
' बुडधिजीवियों में जागरण--इस प्रकार उन्नीसवीं शताब्दी के अन्त होते-होते देश में 
राष्ट्रीय आन्दोलन के लिए अनुकूल वातावरण बन गया था । सौभाग्य से इस समय देश में प्रबुढ 
भक्त, त्यागी और कर्मठ जननायकों का उदय हुआ। इन सबके समन्वित प्रयास से भारत 
1 स्वाधीनता के संघर्प-पथ पर बढ़ चला । 
_ :.. भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन 
cS (Indian National Movement) 


व के स्वाधीनता-संग्रामों में भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन का अपना. महत्व है। यहं. , र 
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त .. नायकं पहली बार एक मंच पर एकत्र हुए थे। व 


= seem 
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.पहला आन्दोलन था जिसने एशिया में पहली वार ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरुद्ध विद्रोह का 
स्वर उठाया था। यह पहला आन्दोलन था जिसमें देश के प्रत्येक भाग तथा प्रत्येक वर्ग ने अपना 
योगदान दिया । यह पहला आन्दोलन था जिसने मुख्यतया अहिंसात्मक साधनों के माध्यम से 
ब्रिटिश साम्राज्यवाद से मुक्ति पाई थो । यह पहला आन्दोलन था जिसकी सफलता ने विश्व के 
सबसे बड़े जनतंत्र का प्रवर्तन किया । हमारा संवैधानिक विकास, हमारी जनतांत्रिक संस्था 
तथा हमारी संवैधानिक व्यवस्था इसी आन्दोलन के प्रतिफल हैं। अतएव भारत की संवैधानिक 
व्यवस्था के अध्ययन के प्रसंग में अपने राष्ट्रीय आन्दोलन की युगयात्रा का अवलोकन 
भावश्यकहे। | न 


भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन का काल-विभाजन 


भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन ने अपनी युगयात्रा में अनेक मोड़ लिये थे । इन परिवतंनों 
के प्रकाश में हम भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन के इतिहास को प्रधानतया निम्नलिखित तीन 
` काल-खंडों में रख सकते हैं-- 
राष्ट्रीय आन्दोलन का काल-विभाजन 


प्रथम फाल : ` द्वितीय काल: . तृतीय काल: 
दी युग न उम्रवादी युग र ` गांधी-युव 

(सन्‌ 1885 से (सन्‌ 1907 से (सन्‌ 1920 से 

1907 ६० तक ) ~ 1919 ई० तक) 1947 ६० तक) 


& प्रथम काल : उदारवादी युग 
(1885 से 1907 ई०) 


य आन्दोलन का प्रवर्तत प्रधानतया सन्‌ 1885 ई० से माना जाता हैं। | 
यहु वह ना म 28 दिसम्त्रर (1885 ई०) को 'इंडियन नेशनल नामि (आ. भारतीय | 
राष्ट्रीय काँग्रेस) की स्थापना हुई। इसी राष्ट्रीय कांग्रेस के त-वाधान में राष्ट्रीय त 5 
न हुआ] कांग्रेस की स्थापना का श्रेय भारतीय लोकसेवा के एक अवकाश आप्त पदाधिः 
पुन एलेत आक्ट्रोवियन ह्य,म (A. 0. Hume) को दिया जाता है। उन्होंने कलकत्ता _ 
ह विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को एक पग लिखकर भारत के मानसिक, सामाजिक एवं राजः _ 
नोतिक अभ्युदये के लिए प्रेरित किया । उन्हीं र प्रयास सें देश भर के प्रवुद्ध विचारकों तथा 

मा जक कार्यकर्ताओं का एक सम्मेलन बम्बई में बुलाया गया। इस सम्मेलन ने 26 £ 
1885 ई० को भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस (इंडियन नेशनल कांग्रेस) को जन्म दिया। इसके! 

| वैसे + क्षी भारतीयों को राष्ट्रीय हित के लिए संगठित करने के 

थे। सर सुरेन्द्रनाथ बनर्जी ने सन्‌ आ ई० मेर इंडियन 
व एक संस्था की स्थापना की थी। उन्होंने 1883: हर में कलकत्ता भ इस प्र 
गी सम्मेलन आमंत्रित किया थो। सन्‌ 1884 ई० में पुनः मद्रास में इसक श क्‌ 
उ हुआ। इसमें दिनशा बाचा, तेलंग, बदरुद्दीन तैयबजी तथा फिरोजशाह २ 
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342. ` नवीन भारतीय संविधान और नागरिक-जीवन 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
' अधिवेशन में देश के विभिन्न भागों से आये हुए 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था । आरी उमेश 
चन्द्र बनर्जी (0. €. 521९7) ने इस अधिवेशन का सभापतित्व किया। 
कांग्रेस के अधिवेशन में कांग्रेस के जो उद्देश्यं बताइए गये थे, वे इस प्रकार थे-- 
1. साम्राज्य के विभिन्न भागों में देशहित के लिए काम करने वालों में घनिष्ठता और 
मित्रता बढ़ाना । 
` 2. राष्ट्रीय एकता की भावना का पोषण और परिवर्धन । 
3. महत्वपूर्ण सामाजिक प्रश्नों के विषय में शिक्षित भारतीयों के विचारों की जानकारी 
तथा उनकी अभिव्यक्ति । 
* 4. उस प्रणाली और उन दिशाओं का निर्धारण जिनके द्वारा भारत के राजनैतिक 
' देशहित के लिए कार्य किया जा सके। र 
र कांग्रेस के उद्देश्यों की घोषणा के अतिरिक्त प्रथम अधिवेशन में कुछ प्रस्ताव पारित किये 
गयेथे।येप्रस्ताव इस प्रकार थे-- 
र्यी 1. भारतीय प्रशासन की जाँच के लिए 'रायल कमीशन? नियुक्त किया जाय । 
NT 2. भारत सचिव का पद और इंडिया कौंसिल भंग कर दी जाय। 
५ 3. व्यवस्थापिका में मनोनीत सदस्यों के स्थान पर निर्वाचित सदस्य हों और उन्हें प्रश्‍न 
पूछने का अधिकार दिया जाय। - 
4. भारत और इंगलँण्ड दोनों स्थानों में इण्डियन सिविल सविस की' परी क्षा एकसाथ 
हो तथा परीक्षाथियों के प्रदेश की आयु में वृद्धि की जाय । 


` ` राष्ट्रीय आन्दोलन hs युग की कार्य-विधाः ओर उपलब्धियाँ--राष्ट्रोथ 

` आन्दोलन का प्रथम युग इतिहास में “उदारवादी युग' के नाम से विश्रुत है। उदारवादी इस- 

._  लिएकि SE के आन्दोलन से जुड़े लोगों का दृष्टिकोण और कार्य-विधा उदारवादी थी। 
- _ दादाभाई नौरोजी, सुरेन्द्रनाथ बनर्जी, फिरोजशाह मेहता, महादेव गोविन्द रानाडे, गोपाल- 
कृष्ण गोबले और पं० मदनमोहन मालवीय प्रमुख उदारवादी नेता थे । 


सा ` उदारवादियों के नेतृत्व में कांग्रेस वेधा'निक ढंग से अंग्रेजी शासन के अन्तर्गत भा रत- 
वासियों के लिए अधिकाधिक अधिकारों की माँग करती रही। इसके लिए वह समय-समय पर 
-__ आवेदन-पत्र भेजती थी, ज्ञापन देती थी, प्रस्ताव पास करती थी और भारत सरकार तया 
` इगलँड की सरकार एवं ब्रिटिश जनता के समक्ष प्रतिनिधि-मण्डल भेजती थी। . 
इसप्रकार उदारवादियों की कार्य-पद्धति “प्राथंना-पत्न, याचना तथा प्रतिनिधि-मण्डल' 
(Prayer, Petition and Deputation ) तक सीमित थी । 
, ` उदारवादी नेताओं को अंग्रेजों की न्यायप्रियता में विश्वास था और इस विश्वास के 
` कारण वे मंग्रेजों के प्रति वफादार बने रहना उचित समझते थे। उदाहरण के जिए कांग्रेस के 
बारहवें अधिवेशन के अध्यक्ष रहीमतुल्ला सयानी ने अधिवेशन में कहा था कि “अंग्रेजों से बढ- 
कर चरित्रवान्‌ तथा सच्ची जाति इस सूर्य के प्रकाश के नीचे कहीं नहीं बसती । इसी 
- प्रकार दादाभाई नौरोजी ने कहा था कि 'हमें पुरुषों की तरह बोलना चाहिए और यह घोषणा 
ट ' चाहिए आ अंग्रेजों के प्रति हृदय से बफादार हैं; हम उन लाभों से पूरी तरह परि- 
f हि त ह जो हमें अंग्रेजी राज से मिले हैं।” ऐसे ही स्वर सुरेन्द्रनाथ बनी ने व्यक्त क्रिए थे ।. 
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ब्रिटिश जाति का कीति-मुकुट है 
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ह हमें अटूट निष्ठा से अंग्रेजों की सेवा करनी चाहिए; तभी कांग्रेस मिशन को ` 


भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन... .343 . 
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इस प्रकार ये अंग्रेजों के प्रति अपनी भक्ति और वफदारी दिखाकर अंग्रेजों से सुधारों को 
माँग करते रहे। इन्होंने वैधानिक साधनों के माध्यम से अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास 
किया क्रान्तिकारी साधनों का आश्रय लेना श्रेयस्कर नहीं संमझा। कांग्रेस की माँगोंके ' 
परिणामस्वरूप ब्रिटिश सरकार ने 1897 ई० का अधिनियम बनाया था। इसके अनुसार | 
व्यवस्थापिका सभाओं की न में वृद्धि की गई थी, अप्रत्यक्ष निर्वाचन का प्रावधान - 
किया गया था तथा सदस्यों को प्रश्‍न पूछने और वाद-विवाद का अधिकार प्रदान किया गया 
था । किन्तु ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस की सामाजिक तथा आथिक माँगों की उपेक्षा की थी । 
वस्तुतः उदारवादी युग में कांग्रेस कोई विशेष उपलब्धि प्राप्त करने में असफल रही । किन्तु इस 
युग में कांग्रेस को एक लाभ अवश्य हुआ, वह यह कि कांग्रेस एक स्थायी राष्ट्रीय संस्था बनते में 
सक्षम हो गईं। डॉ० पट्टाभि सीतारमैया ने उदारवादी राष्ट्रवादियों के कार्यो का मूल्यांकन - 
करते हुए लिखा है कि “प्रारम्भिक राष्ट्रवादियों ने ही आधुनिक स्वतंत्रता कौ इमारत को 
नींव डाली । उनके ही प्रयत्नों से इस नींव पर एक-एक मंजिल करके इमारत उठती गई।” . 
इसी प्रकार गुरुमुख निहाल सिंह ने लिखा है कि “यद्यपि उस समय की कांग्रेस राजभक्ति 
प्रदर्शित करती थी, उसकी भाषा निवेदनात्मक ही नहीं, प्रत्युत याचनापूर्ण थी, फिर भी उसने 
उस युग में भारत-वासियों में राष्ट्रीय चेतना उत्पन्न करने, उन्हें एक सूत्र में बाँधने ओर उनमें . 
राष्ट्रीय एवं राजनैतिक जागृति फंलाने में महत्वपूर्ण मौलिक कायं किया।” 


द्वितीय काल : उग्रवादी युग 
* . (सन्‌ 1907 से 1919०) 


उप्रवाद का उद्सव--पं० जवाहरलाल नेहरू ने एक स्थल पर कहा था कि “राष्ट्रीय 
आन्दोलन हर जगह उदार रूप से प्रारम्भ होते हैं तथा अन्ततः अधिक उग्र हो जाते है”. 
भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन के प्रसंग में ये शब्द अक्षरशः सत्य हैं। भारतीय आन्दोलन एक 
उदारवादी राष्ट्रीय आन्दोलन के रूप में प्रारम्भ हुआ था, किन्तु बाद में वह उग्र हो गया । 
आन्दोलन के उग्रवादी होने के कई कारण थे-- 22. 
1. उग्रवादी आन्दोलन का प्रमुख कारण उदारवादी जननायकों द्वारा अपनाए गये 
वैधानिक और शान्ति ण साधनों की असफलता थी । फलतः भारतीय नवयुवकों के हृदय में 
उदारवादी सा धनों से विश्वास उठ गया। हे 
2. ब्रिटिश शासकों ने इस बीच भारत में जिस नीति का अनुगमन किया, वह अत्यन्त 
उपेक्षापूर्ण, दमनकारी और प्रतिक्रियावादी थी। क... 
3. इस समय इटली-इथोपिया युद्ध ( 1796 ई०) तथा जापान-रूस युद्ध (190 र ie 
जँसी घटनाएँ घटी । इन युद्धं में इस और इटली जैसे यूरोपीय राज्यों की गेर-यूरोपीय राज्यों 
द्वारा पराजय हुई थी । इन बुद्धो ने यूरोपीय राज्यों की अपराजेयता या अजेयता के 'मिय' को 
[प्त कर दिया । | न अ 
ड 4. इस समथ के गवनंर लाई कर्जन ने कुछ ऐसे कार्य किये जनसे भारतोमों में अत्यन्त क 


SNP 
गहरा असंतोष फेल गया कलकत्ता कार्पोरेशन ऐक्ड, भारतीय विश्वविद्यालय हः ` 
` मंग योजना ऐसे ही कार्य थे । mn 
2 5. भारत के राजनीतिक क्षितिज पर इस समय ऊठ अधिक उग्र, कर्मठ | और 
जननायकों का उदय हुआ जिन्होंने राष्ट्रीय आन्दोलून को एक नई दिशा दी! | 


उग्रवादी आन्दोलन का श्लकास--उग्रवादी आन्दोलन की प्रथम अभिव्यरि 


Maha Vidyelayat 
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गिरफ्तार किया और माण्डले जेल भेजकर छह वपं के लिए देश से निर्वासित कर दिया गया । 
उग्रवादी आन्दोलन का दूसरा प्रमुख केन्द्र बंगाल था। बंगाल में हिन्दु-मुस्लिम एकता 


' को नष्ट करने के लिए बंग-भंग योजना प्रस्तुत की गई। भीषण विरोध के होते हुए भी लार्ड oe 


कर्जन ने 19 जुलाई, 1905 ३० को, बंग-भंग योजना प्रकाशित कर. दी । सुरेन्द्रनाथ बनर्जी के 
शब्दों में 'यह घोषणा एक बम के गोले की भांति गिरी। हमें ऐसा लगा कि हम अपमानित, 
उपेक्षित बौर प्रवंचित किए गये हैं।' 16 अक्टूबर विभाजत्त-दिवस था । बंगाली जनता के लिए 
बह शोक-दिवस बन गया । लोगों ने दिन भर अनशन किया, गंगा-स्नान किया और 'वन्दे 
'मातरभ्‌ के गगन-भेदी उद्घोष के साथ एक-दूसरे के हाथों में राखी बांधकर समस्त बंगाल को 
एकता बनाये रखने का दूड संकल्प किया । बंगाल के उग्रवादी आरी लन' का नेतृत्व श्री विपिन- 


चित्र पाल, जरदिन्द घोष और उनके भाई वारिन्द्र घोष तथा भुपेन्द्रनाथ दत्त (स्वामी विवेका- . 


नन्द के भाई) जैसे नेताओं द्वारा हुआ। . 


उभ्रवाद ओर कांग्रेस -जंसा कि हम पहले कह सुके हैं कि प्रारम्भ में कांग्रेस पर 

/ _ उदारवादी विचारधारा के नेताओं का वर्चस्व एवं प्रभाव या । किन्तु कांग्रेस से सम्बन्धित तीन 

“ऐसे नेता थे जो अंग्रेजों के प्रति उग्रवादी नीति को अपनाने के पक्ष में थे (ये तीन नेता थे : 

. लोकमान्य वालगंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय तथां श्री दिपिनचन्द्र पाल | इतिहास में यह 

सनातनम से वित हे बाल, पाल, लाल के नाम से 1 तिलक का कहना था कि 'स्वराज्य मेरा जन्म- 

| अधिकार उसे लेकर रहूगा।' लाला लाजपत राय का कहना था कि उदार- 

_ वादियों की 'भिखमंगेपन की नीति' (Policy of Mendiceancy) से कोई लाभ नहीं निकल 

सकता। विपिनचन्द्र पाल का कहना था कि “स्वतंत्रता हमें उपहार के रूप में नहीं मिलेगी, उसे 
हमे अपने प्रयत्नों से प्राप्त करना होगा ।' RE 


ह ` सुरत-विच्छेद, उग्र दल का कांग्रेस से त्याग--कांग्रेस के उदारवादी और उग्रवादी 


का में परस्पर तनाव का होना स्वाभाविक था। कांग्रेस के बनारस तथा कलकता अधिवेशन . 


, 3 प्रह तनाव उभर कर सामने आ चुका था । सन्‌ 1907 ई में सुरत में कांग्रेस का अधिवेशन 


` उग्रवादी आन्दोलन ने कालान्तर में आतंकवादी आन्दोलन का रूप ले लिया.तथा 


ता के Eb अन्य भागों में फैल गया। आतंकवादी मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए सर पर | 
फन बाँधकर अपने 
fy साधनों ० > 


पने प्राणो की आहुति देने के लिए कृत-संकल्प ये । अतएव वे हिंसात्मक 


पंजाब आदि आत. । महाराष्ट्र; बंगाल, उत्तर प्रदेश और 

दि आतंकवादी लक व कार्यक्षेत्र थे । स्थानाभाव के कारण भारत तथा. 

श छ बाहर कायरत इन क्रांति-पुत्रो की कीतिगाथा पर यहाँ प्रकाश डालना सम्भव नहीं है। 

इतना ही कहेंगे कि; - दी 
शहीदों की मजारो पर लगेंगे हर बरस भेले; 

ay वतन परं मरने वालों का वही नामो निशां होगा। _ 
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हुआ। उदारवादी नेता गोखले तथ उग्रवादी नेता लोकमान्य तिलक के अनुयायियों में.खुलकर. . 


न पडा । श्रीमती बेसेण्ट और उनके सहयोगियों को _ 
. घोषणा का स्वराज्य-आन्दोलन पर भी प्रभाव पड़ ला के सा 
र युक्त कर दिया गया या। होमाहल लीग संगठन ने भारतीय आकांक्षा क of 


1 - णण्ण"णएणशशण्फ % लज पका का एप ण दया की "एप इध खत ीण।छ।छतडससल्‍इक्‍ंेेनज---- 
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वाद-विवाद हुआ जिसके परिणामस्वरूप उग्रवादी नेता कांग्रेस से अलग हो गये। आरत के राज- 
नैतिक इतिहास में यह यह घटना सूरत-विच्छेद के नाम से विधुत है। ` > 


सूरत-विच्छेद के बाद कांग्रेस अपने नरमदलीय कार्यक्रम का अनुसरण करती रही ओर 
उम्र पक्ष समाचार-पत्नों द्वारा अपनी नौति का प्रचार करता रहा । फल यह हुआ कि सन्‌ 1908 
ई० के 'न्यूजपेपसँ ऐक्ट' के अंतर्गत सरकार ने 'केसरी' के सम्पादक लोकमान्य तिलक के विरुद्ध 
अभियोग और उन पर एक हजार रुपये जुर्माना कर 6वर्ष के लिए उन्हें देश-निर्वासित 


न क्क 


.किया गया । इस समाचार का पता लगते ही वम्बई के बाजार वंद हो गए, स्कूल और कालेज 


खाली हो गये, कारखानों में हड़तालें हुई और देश में एक असंतोष और क्षोभ का वातावरण 
नन गया। ऐसे वातावरण में मालें मिण्टो-सुधार (1909 ई०) भारतीय जनता के सामने 
आया । सुधारों के पीछे सरकार फा उद्देश्य भारतीयों के असंतोष को समाप्त करना था। 


नरम दल और उग्र दल का पुननिलन--जून 1914 ई० में लोकमान्य तिलक का 
निर्वासन संमाप्त हुआ और उन्होंने फिर भारतीय राजनीति में पदार्पण किया । प्रथम महायुद्ध 
आरम्भ होने पर तिलक ने अंग्रेजों का साथ देने का विचार व्यक्त किया । बहुत से देशभक्त दोनों 


` दलों में ऐक्य स्थापित करने के लिए उत्सुक थे । तिलक की घोषणा. से. उन्हें. बड़ी सहायता 


मिली । श्रीमती एनी बेसेण्ट ने इस दिशा में विशेष प्रयत्न किया और सन्‌ 191 5६० में दोनों 
दलों में समझौता हो गया। सन्‌ 1916 ई० के अधिवेशन में लोकमान्य तिलकं और उनके 
समर्थकों ने पूरी तरह से भाग लिया! 


प्रथम महायुद्ध के उद्देश्यों को प्रक्रिया -सन्‌ 1 914 ई० में यूरोपीय महायुद्ध आरम्भ 
होने,पर अंग्रेजों और उसके साथी राष्ट्रों ने युद्ध के उद्देश्य घोषित किये । कहा गया कि यह युद्ध 
स्वतंत्रता, जनतत्न और नागरिक अधिकार को रक्षा के लिए लड़ा जा रहा रहा है। अंग्रेजों ने 
द्ध के के पश्चात्‌ भारतीयों को शासनाधिकार देने का आश्वासन भी दिया था। इन आशाओं 
से प्रोत्साहित होकर कांग्रेस ने अंग्रेजों के विरुद्ध अपना आन्दोलन स्थगित कर दिया । महात्मा 
गांधी ने देश को तन-मन-धन से अंग्रेजों की सहायता करने की सलाह दी । 
होमरूल आत्दोलन-युद्ध आरम्भ होने पर लार्ड हार्डिज ने भारतीय राजनीतिज्ञो से 
सहंयोग की अपील की और राजनीतिक नेताओं ने प्रत्युत्तर में आन्दवन स्थगित कर दिया। : 
परन्तु जब, युद्ध के शीघ्र समाप्त होने के लक्षण दिखाई नहीं दिये, तो राजनीतिक क्षेत्रों में अधे 
बढ़ा और सुधारों के लिए आन्दोलन होने लगा। इस आन्दोलन के लिए कांग्रस तो आगे 
नहीं बढ़ी, परन्तु सन्‌ 1916 ई० में लोकमान्य तिलक ने बम्बई प्रान्त में ओर श्रीमती एनी ` 
बेसेण्ट ने मद्रास प्रान्त में होमरूल (स्वराज्य) ही स्थापना की । लोकमान्यतिलक ने अपने ' 
पत्र केसरी' तंथा 'मराठा' की सहायता से बम्बई में होमरूल लीग की स्थापना के लिए आधार र 
तैयार कर लिया था । इसी प्रकार मद्रास में श्रीमती बेसेण्ट ने अपने 'कामनवील' और न्य 
इण्डिया' नामक पत्रों को सहायता से उपर्थुक्त वातावरण बना दिया था। मद्रास और वम्बई से ९5३ 
इस स्वराज्य आन्दोलन का इतना प्रबल प्रचार हना कि सरकार घबरा गई। मद्रास के गवनर 
लाडे पेण्टलैंड की आज्ञा से श्रीमती बेसेण्ट और उनके दो सह्योगी-जी० पी० पारिया 
० एरण्डेल को नजरबन्द कर लिया गया । निक को क ह र 
श्रीमती बेसेण्ट की नजरबन्दी के बाद स्वराज्य-आन्दोलन जं सि न्ह 
दिनों मि० माण्टेग्यू भारत मन्त्री नियुक्त हुए और उनकी 20 अगस्तं, 1913 ई० की किर 


इंगलैंड में जनमत जागुत*करने की ओर ध्यान दिया । 
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रोलेट ऐक्ट का विरोध -भारत में क्रान्तिकारी आन्दोलन के दमन के लिए ब्रिटिश 
सरकार ने सर सिडली रोलेट को अध्यक्षता में एक कमेटी नियुक्त की । इस कमेटी की रिपोर्ट के 
आधार पर दो कानून बनाए जिनका उद्देश्य सरकार द्वारा लोगों को मनमाने ढंग से जेल में 
- डाल देना था। पं० मोतीलाल नेहरू के शब्दों में “इन कानूनों के आगे न वकील, न अपील और 
न दलील कोई काम न कर सकती थी।” अतएव इन काले कानूनों के विरोध का संकल्प किया 
 गया। 24 फरवरी, 19१७ ई० को गांधी ने यह घोषणा की कि वे 'रौलेट ऐक्ट' के विरोध 
में सत्याग्रह करेंगे। ६ 


. ` -6अप्रैल,1919 ई० को सत्याग्रह-आन्दोलन प्रारम्भ करने का निश्चय किया गया । 


. हजारों देशभक्तों ने सत्याग्रह की प्रतीक्षा कर अंग्रेजी सत्ता के विरुद्ध अहिसात्मक आन्दोलन 

` प्रारम्भ किया। चारों ओर उत्साह और आत्मोत्सगं की भावना व्याप्त हो गई । परन्तु कहीं-कहीं 

` इस उत्साह ने लोम से मिश्रित होकर हिंसा का रूप धारण कर लिया । वास्तव में इतने तोवर 

: के होते हुए इस देशव्यापी आन्दोलन को पूर्ण्पेण अहिंसात्मक रखना असंभव था। 

परिणामस्वरूप दिल्ली, पंजाब, अहमदाबाद आदि स्थानों -पर भयंकर हिंसात्मक विद्रोह हो 

` गये। अंग्रेजों ने इंन दुर्घटनाओं से लाभ उठाया और जनता का बर्बेरतापूर्वक दमन करना 
_ आरम्भ कर दिया । नौकरशाही की निर्मम पाशविकता जागकर नग्न नृत्य करने लगी । 


जलियावाला काण्ड-अमृतसर में इस दमन ने अत्यन्त भयानक रूप धारण किया। 

अंग्रेजों की दमन-नीति कां शान्तिपूर्ण ढंग से विरोध करने के लिए अमृतसर के निवासी 13 

अप्रैल, 1919 ई० को संघ्या-काल जलियावाला वाग में एकत्र हुए। जनरल ओडायर को जब 

/ इस सभा की गा मिली तो उसने सशस्त्र सैनिकों से सारे वाग को घेर जिया और बिना 
चेतावनी दिए निमं 

उसे संनिक घेरे हुए थे। परिणाम यह हुआ कि लोग वहाँ से भाग भी न सके । तब तक बराबर 

. गोली चलती रही जब तक कि कारतूस समाप्त न हुए। इस वर्तेर हत्या का समाचार विजली 

को भाँति सारे देश में फैल गया! स्थिति का सामना करने के लिए सारे पंजाब में सैनिंक शासन 

घोषित कर दिया गया । ः 


~ 


परन्तु भारतीय जनता अंग्रेजी दमन से भयभीत न हुई । अग्रेजी शासन के विरुद्ध युद्ध 


' हत्याकांड के विरोध में कवीन्द्र रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने अपनी 'सर' की उपाधि त्याग दी। सरकार 


> हार अशान्ति से भयभीत हो गई। जवाहरलाल नेहरू के अनुसार 'जलियाँवाला बाग 
काण्डे राष्ट्रीयता की एक नई दीपशिखा प्रज्ज्वलित कर दी ।' द 


'उम्र क्ान्तिकारी (आतंकवादी आन्दोलन 


| करने का उनका निश्‍चय दृइतर हो गया। चारों ओर घोर असन्तोष फैल गया। अमृतसर के 


उप्र क्रांतिकारी आन्दोलन, जिसे कुछ इतिहासकारो ने आतंकवादी आन्दोलन की संज्ञा 


< दी है, भारतीय नवयुवको का वह आन्दोलन था जिसका उद्देश्य उग्र क्रांतिकारी साधनों को 
अपना कर अंग्रेजों के दमनकारी शासन bs पाना था। इस आन्दोलन का उदय बंगाल में 

` हुआथा। वहाँ अरविन्द घोष के अनुज कुमार घोष तथा स्वामी विवेकानन्द के अनुज 
थ द अ हा हे प्रमुख सुवाधार थे। शीघ्र ही उग्र क्रांतिकारी आन्दोलन भारत के 


आतंकवादियों के कार्यक्रम के मुख्य पक्ष इस प्रकार थे: (1) विभिन्न साधनों द्वारा 


rk 


मतापुर्वंक गोली चलाना प्रारम्भ कर दिया । वाग में एक ही फाटक था और 


बनता में त शाठकवाद का प्रचार करना तथा अंग्रेजी शासन के प्रति घृणा उत्पन्न करना, (1) / जळ 


{ 
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- जनता में ps न लिदा की जता तथा मातृभूमि की स्वतंत्रता के प्रति पस उत्पन्न 
करना, (71) नवयुवकों को संगठित कर क्रांतिकारी दलों की स्थांपना करना और उन्हें 
क्रांति के लिए प्रशिक्षित करना । "क 


उग्र क्रांतिकारी आन्दोलन की ओर देश के हजारों नवयुवक आंकर्षित हुए । बंगाल, 
बिहार, पंजाब, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र इस आन्दोलन के प्रमुख केन्द्र थे । १ 


इस विचारधार के अनेक क्रांतिदृत विदेशों में गए ओर वहाँ भारतीय स्वाधीनता के 
पक्ष में कार्य करने का प्रयास किया। इन क्रांतिदृतों में वीर सावरकर, लाला हरदयाल, श्याम 


वनी हुई हैं । खुदीराम बोस, सरदार मगतसिह, चन्द्रशेखर आजाद, अशफाकुल्ला खाँ तया राम- 
प्रसाद बिस्मिल ऐसे ही कुछ नाम है। यद्यपि उग्र क्रांतिकारी आन्दोलन असफल रहा, पर भारत, 
के राष्ट्रीय आन्दोलन को जीवन्त बनाने में उसने जो भूमिका अदा की, वह वन्दनीय है। 


गांधी-युग की मुख्य घटनाएँ 
भारत के राजनीतिक रंगमंच पर महात्मा गांधी का पदापंण एक युगान्तरकारी घटना 
है। अपने समथ में राष्ट्र के घटनाक्रम को आमूल प्रभावित करने में महात्मा गांधी जितने सफल | 
हुए, सम्भवतः विश्व का अन्य कोई नेता नहीं हुआ । उन्होंने जिस कौशल एवं स से राष्ट्र के 
अहिंसात्मक स्वाधीनता-संग्राम का नेतृत्व किया एवं अन्ततोगत्वा विजय पाई, उन्हों जिस प्रकार न्स 
आत्म-विस्मृत राष्ट्र में चेतना का प्रस्फुरण-किया और उसे मानवता के उच्चतम आदशों को | 
ओर प्रेरित किया, इन सत्रका उचित मुल्यांकन भावी इतिहासकार ही कर सकेगा । गांधीजी के 
उच्च व्यक्तित्व का प्रभाव भारतीय जीवन के हर क्षेत्र में देखा जा सकता है। शिक्षा के क्षेत्र में 
उनकी बुनियादी शिक्षा-योजना, उद्योगों के क्षेत्र में कुटीर व्यवसायों का प्रतीक उनका चरखा, 
` समाज-सुधार के क्षेत्र में उनका हरिजनोद्धार, राष्ट्रीय पुननिर्माण के क्षेत्र में उनका सर्वोदय-- St 
सबंत्र उन्हीं की छाप है। कृषक उनको प्यारे थे। उन्होने कहा था कि “भारत का राष्ट्रपति .- | 
किसान का बेटा होगा ।” उन्होंने कहा था कि 'स्वगे गाँवों में है।” साम्प्रदायिकता के वह घोर । 
शत्रु चे । सत्य एवं संस्कृति के प्रति उनकी अगाध श्रद्धा थी । वे गौतम के उत्तराधिकारी थे। | 
बल्कि राष्ट्र के जीवन का मेरुदण्ड बनाया था। i | 
उनकी प्रज्ञा विलक्षण थी। भारत को जितना | 


50 5७७० गीत, सीमित, होर तागरिलोव,, 


._ गांधीजी नहीं हैं, पर गांधी-युग भारत के इतिहास में अमर हो गया । यहाँ हम गांधो-युग की 
प्रमुख घटनाओं और उपलब्धियों पर प्रकाश डालेंगे । - , 
है : असहयोग-आन्दोलन 
'भसहयोग-आन्दोलन की पृष्ठभूमि बे 
र अपनी स्थापना से लेकर लगभग 35 वर्षो तक कांग्रेस ब्रिटिश सरकार के साथ सहयोग 
करती आई थी । इस काल-खण्ड में कांग्रेस ब्रिटिश सरकार से अनुनय-विनय,^प्रार्थना कर अपनी 
_ माँगों को पूरा कराने के लिए प्रयास करती रही है। पर इस 'राजनैतिक भिक्षा' का अंग्रेजों पर 
कोई प्रभाव न पड़ा.। इधर विश्व के राजनैतिक क्षितिज पर एक और घटना घटी, वह थी तुर्की 
_ का विभाजन। प्रथम विश्वयुद्ध में तुर्की अंग्रेजों के विरुद्ध जर्मनी के साथ लड़ा था। भारतीय 
`: मुसलमानों को यह भय था कि युद्ध के बाद अंग्रेज सरकार तुर्की से बदला लेगी । भारतीय मुसल- 
` मानों की इस आशंका को दूर करने के लिए तत्कालीन प प्रधानमंत्री ने यह घोषणा 
र: (जनवरी, 1918 ई०) में की थी कि तुर्की सुल्तान के साम्राज्य का विभाजन नहीं किया जायगा । 
|... युद्ध में जर्मनी की हार के साथ तुर्की की भी हार हुई। युद्ध के बाद तुर्की साम्राज्य को -फ्रांस 
।_____ ओर इंग्लेण्ड ने आपस में वाँट लिया और शेष भाग ग्रीस फो दे दिया। ` 
i यही नहीं, विजयी देशों ने तुर्की के आंतरिक प्रशग्रसन के लिए एक उच्च आयोग नियुक्त | 
` कर दिया। फलतः तुर्की का सुलतान जो इस्लाम जगत्‌ का खलीफा (धमंगुरु) था, अधिकार से. 
. वंचित कर दिया गया। इससे भारतीय मुसलमानों को बहुत क्षोभ हुआ 
ब्रिटिश सरकार से असंतुष्ट होकर भारतीय मुसलमानों ने एक आन्दोलन प्रारम्भ किया 
) ` जो इतिहास में 'खिलाफत-आन्दोलन' के नाम से प्रसिद्ध है! कांग्रेस ने खिलाफत-आन्दोलन का ' 
समर्थन किया। महात्मा गांधी ने आन्दोलन को सफल बनाने के लिए देश फा दौरा किया था। 
_ इसप्रकार भारतीय मुसलमान उनकी ओर आकृष्ट हुए । गाधीजी ने मुसलमानों को असहयोग- 
आन्दोलन में सम्मिलित होने की सलाह दी । इस समय मुसलमानों के राजनैतिक अधिकारों के 
लिए लड़ने के लिए मुसलमानों का एक अलग संगठन वन गया था | इस संगठन का नाम था 
तिम लीग । प्रारम्भ में मुस्लिम लीग ने भी गांधीजी के असहयोग-आन्दोलन का | 
किया । 


हय इसी समय सन्‌ 1918 ई में माण्टेग्यू-सुधार योजना प्रकाशित हुई! ! । इस [सुधार-योजना 
के विषय में भारतीयों में मिश्रित प्रतिक्रिया थी। कांग्रेस के उदारवादी नेताओं ने सुधारों को 

स्वीकार किया, किन्तु उग्रवादियों ने उनकी तीव्र आलोचना की। सामन्यतया जनता और जन- 
नायक इस योजना से असंतुष्ट थे । ऐसे राजनैतिक परिवेश में राष्ट्रीय आन्दोलन को नई दिशा . 
देना आवश्यक था। गांधीजी का असहयोग-आन्दोलन इस नई दिशा का एक संकेत था । 


Digitized by A म रए्रीफ'आष्हल्मे ० 310 9931000 . _ 351 


निषेधात्मक कार्य के अन्तर्गत मुख्यतया निम्नलिखित बातें थीं - . 
(1) उपाधियों ओर अर्वतनिक पदों का त्याग । 

(7) स्थानीय संस्थाओं के मनोनीत सदस्यों द्वारा अपने पदों का त्याग । 
(iit) क दरवारों तथा सरकारी पदाधिकारियों के सम्मान में आयोजित ` 

-_ समारोहों का बहिष्कार। 

(iv) सरकारी या सरकार द्वारा सहायता-प्रप्त विद्यालयों का बहिष्कार । 
( >] वकीलों और वैरिस्टरों द्वारा सरकारी अदालतों का वहिष्कार । 
(४) सैनिकों तथा श्रमिकों द्वारा मेसोपोटामिया के लिए सेना में भरती से मनाही। 
(शा) सुधारों द्वारा स्थापित व्यवस्थापिका सभाओं का बहिष्काऱ- 1 


ह भसहयोग-आल्दोलन के रचनात्मक कार्यक्रम के अन्तर्गत मुख्यतया निम्नलिखित 
बातें थीं-- न 
(1) सरकारी शिक्षण-संस्थाओं के स्थान पर राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना । 
(ii ) सरकारी अदालतों के स्थान पर पंचायतों की स्थापना । [ 
(४) स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग और प्रचार । इस दृष्टि से घर-घर में हाथ के कते | 
और जुलाहों के हाथों-बुने स्वदेशी कपड़े का प्रचार । 
| (17) हिन्दू-मुस्लिम एकता और अस्पृश्यता का अन्त । 
आन्दोलन की प्रगति 


गांधीजी के नेतृत्व में सन्‌ 1921 ई० से यह आन्दोलन प्रारम्भ हुआ । असहयोग के 
भारम्भ में सर्वप्रथम अपनी उपाधि 'कैसरे-हिन्द' का त्याग कर दिया । बाद में अनेक भारतीयों 
ने अपनी उपाधियाँ लौटां दीं । हजारों वकीलों ने. अपनी वकालत छोड़ दी । सी० आर० दास, 
नेहरू; डॉ० राजेन्द्रप्रसाद, राजगोपालाचार्य तथा जवाहरलाल . नेहरू ऐसे ही वकील 
थे । सुभाषचन्द्र बोस ने आई० सी० एस० से त्यागपत्र दे दिया। सारे देश में राष्ट्रीय शिक्षण- 
संस्थाओं की स्थापना हुई। मौलाना मोहम्मद अली की प्रेरणा से अलीगढ़. विश्वविद्यालय के 
कुछ विद्यार्थियों ने विश्वविद्यालय छोड़कर “जामिया मिल्लिया इस्लामिया' की स्थापना की । 
40 लाख कांग्रेस स्वयंसेवक बने। अनेक स्थानों पर विदेशी वस्त्रों की होली जलाई गई । नई 
सुधार-योजनाओं के अनुसार बनी: व्यवस्थापिका सभाओं का बहिष्कार किया गया । फरवरी, 
1921 ६० में “ड्युक ऑफ कनाट' का आगमन हुआ । उनका स्वागत बहिष्कार और हड़तालों 
उवा 117 नवम्बर, 1921 ई में 'जिन्स ऑफ वेल्स' भारत आए। युवराज का आगमन 
हड़तालों से हुआ। 'युवराज जहाँ-जहाँ गए. जीवनहोन नगरों ने उनका स्वागत किया । 
अनेक विदेशियों को उस दिन विवश होकर व्रत रखना पड़ा, क्योंकि होटलों के नौकर भी उक्ष 
दिन हड़ताल पर ये।' | | 
सरकार द्वारा आन्दोलन का दमन 22 
ब्रिटिंश' सरकार ने अपनी पूरी शक्ति पोल का दप्तन आरम्भ किया। सारे देश 
मैं गिरफ्तारियाँ होने लगीं। सन्‌ 1921 ई० के अन्त तक गिरफ्तार बन्दियो की संख्या 30,000 
हो गई। अनेक कांग्रेसी नेता जेल में बन्द कर दिए गए। इसी समय दिसम्बर, 1921 ई० में 
अहमदाबाद में कांग्रेस को अधिवेशन हुआ। इस अधिवेशन में असहयोग-आन्दोलन की प्रगति को | 
तीव्र करने का. निश्चय किया गया । उधर सरकार का दमन-चक्र चलता रहा। इस नीच कुछ | 


भारतीय नेताओं ने काँग्रेस और सरकार के मध्य समझौता कराने का प्रयास.किया; परन्तु यह 


प्रयास असफल रह गांधीजी, ने 1. फरव री, सह 1922 ६0० के दिल: वायरस को एक पत र ह द । न है 
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_ लिखा जिसमें उन्होंने सरकार की दमन-नीति की निन्दा की और सरकार को यह चेतावनी बी | 
 कियदिसात दिनों के अन्दर. सरकार अपनी नीति में परिवतंन नहों करेगी तो बारदोली मे 
सत्याग्रह प्रारम्भ किया जायगा। 


चौरीचौरा काण्ड और आन्दोलन का स्थगन 


सरकार की दमन-नीति से जनता अत्यन्त क्षुब्ध थी। इस समय गोरखपुर जिले में 

_ चौरीचौरा नामक स्थान में एक घटना घटित हो गई जिसने आन्दोलन पर प्रश्‍नचिह्ल लगा 
दिया । चोरीचौरा में 4 फरवरी, 1922 ई० को एक क्षुब्ध जन-समूह्‌ ने 1 पुलिस-दारोगा और 

21 सिपाहियों को जिन्दा जला दिया । इसी समय मालाबार और बम्बई में कुछ दंगे हुए। 
_  गांघीजीने देखा कि आन्दोलन हिंसात्मक रूप ले रहा हैं, अतएव दुखित मन से उन्होंने आन्दोलन 
 _ को स्थगित कर दिया। 


गांधीजी के इस निर्णय से अनेक लोगों को क्षोभ हुआ । अनेक जननायकों ने इस निर्णय 
की तीव्र आलोचना की । सुभाषचन्द्र बोस ने कहा कि “राष्ट्रीय संघर्ष को ऐसे समय पर स्थगित 
` करना अत्यन्त दुःखदायी था जबकि जनता का जोश सवसे उच्च शिखर पर था।' सारे देश की | 


' जनता में आन्दोलन के स्थगन से निराशा छा गई। : 
असहयोग-आन्दोलन का मूल्यांकन 


असहयोग-आन्दोलन का भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन में महत्वपूर्ण स्थान है! इस . 
आन्दोलन से निर्भयता और स्वतन्त्रता की नई ज्वाला उत्पन्न हुई और हीनता तथा उलझन की 
पुरानी भावना समाप्त हो गई। डॉ० रमेशचन्द्र मजूमदार के अनुसार 'असहयोग-आन्दोलन ने | 

जनता को दमन-चक्र को सहन करने की शक्ति प्रदान की । ' कूपलण्ड के अनुसार 'असहयोग- | 
_ आन्दोलन ने राष्ट्रीय आन्दोलन को एक कांतिकारी और जन-आन्दोलन वना दिया !! में | 
हम कह सकते हैं कि असहयोग-आन्दोलन के मुख्य प्रभाव निम्नलिखित थे-- 


() असहयोग-आन्दोलन ने राष्ट्रीय आन्दोलन को. जन-आन्दोलन बना.सारे देश में 
राष्ट्रीय भावना का प्रसार किया । ः 
(1) असहयोग-आन्दोलन ने स्वदेशी आन्दोलन को जन्म दिया। इससे स्वदेशी वस्तुओं 
केप्रतिप्रमजागृतहुआ। | 
(गा) इस आन्दोलन ने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला दी। ` 


खर स्वराज्य पार्टी 


श असहयोग-आन्दोलन के प्रसंग में गांधीजी गिरफ्तार हो गए थे । असहयोग-आत्दोलन 
स्थगित होने ओर गांधीजी के जेल में रहने के कारण राष्ट्रीय झान्दोलन शिथिल हो गया था। 
सरकार का दमन-चक्र अभी भी तेजी से चल रहा था । उधर कांग्रेस में कुछ लोग पहले से ही 
ः हि तात्योशन के पक्ष में नहीं थे वे असहयोग-आन्दोलन के स्थान पर व्यवस्थापिका. 
` सभाओं और कॉसिलो में जाकर अपने राजनैतिक अधिकारों को प्राप्त करना चाहते ये । देश: 

चितरंजन दास, पं० मोतीलाल नेहरू, हकीम अजमल खाँ और विट्ठल भाई पटेल ऐसे ही 

टी थे। इन नेताओं ने 1 जनवरी, ।923 ई० को कांग्रेस के ही अन्दर स्वराज्य पार्टी ah 
॥ इलाहाबाद में स्वराज्य पार्टी का प्रथम अधिवेशन हुआ जिसमें पार्टी का कार्यक्र | 
न निर्धारित हुमा । | 
के उद्देश्य--स्वराज्य पार्टी के मुख्य उद्देश्य अग्रलिखित ये- :' 
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1, भारत को स्वराज्य दिलाना। . 

2. उस परिपाटी का अन्त करना जो अंग्रेजी सत्ता के अधीन भारत में विद्यमान थी । 

3. कॉसिल में प्रवेश कर असहयोग के कार्यक्रम को अपनाना और असहयोग-आन्दोलन 
को सफल बनाना । 

4. सरकार की नीति का घोर विरोध कर, उसके कार्यो में अडंगा लगाना जिससे उसका 


कार्ये सुचारु रूप से न चल सके और सरकार अपनी नीति में परिवर्तन करने के 
लिए वाध्य हो जाय। 


स्वराज्य पार्टी : एक सूल्यांकन- कांग्रेस का समर्थन प्राप्त कर स्वराज्य पार्टी ने सन्‌ 
1921 ई में निर्वाचन में भाग लिया। बंगाल और मध्य प्रदेश में उसे आशातीत सफलता . 
'मिली.। संयुक्त प्रान्त और देश को व्यवस्थापिका सभाओं में भी वे काफी संख्या में निर्वाचित 
हुए । व्यवस्थापिका सभाओं के अन्दर रहकर उन्होंने ब्रिटिश शासन के कार्यो में अडंगा डालने 
का प्रयास किया, किन्तु अड़ंगा डालने के अतिरिक्त वे और कुछ न कर सके । सन्‌ 1926 ई० के 
अंत तक स्वराज्य दल की शक्ति समाप्त हो यई। डॉ० जकरिया ने स्वराज्य दल की आलोचना 
करते हुए कहा है कि “स्वराज्य दल उन लोगों में से था जो दोनों हाथों में लड्डू रखना चाहते 
थे। अपनी लोकप्रियता के लिए उन्होंने उग्रवादिता की बातें करना आवश्यक समझा, किन्तु 
वास्तव में वे सुलभ संसदवाद के पक्षधर थे. ।! 


साइमन कमीशन 


ब्रिटिश सरकार ने भारत की समस्याओं का अध्ययन करने के लिए तथा भारतीय 
-शासन सें कुछ सुधार करने के लिए एक कमीशन नियुक्त किया । इस कमीशन में कुल सात 
सदस्य थे। ये सातों सदस्य अंग्रेज थे। इसलिए इस कमीशन (आयोग) को. आल ह्वाइट कमी- 
शन' (81 White Commission ) (सर्व श्वेत आयोग) कहा गया है । कमीशन के अध्यक्ष थे, 
सर जान साइमन'। फलतः उन्हीं के नाम से यह कमीशन 'साइमन कमीशन के नाम से प्रसिद्ध 
है। कमीशन में भारतीयों का कोई प्रतिनिधित्व नहीं था। फलतः भारत के सभी राजनैतिक ` 
दलों, यथा कांग्रेस, मुस्लिम लोग आदि ने कमीशन का बिरोध किया। सारे देश में उसका 
वहिष्कार किया गया । जव यह कमीशन 3 फरवरी, 1928 ई० को बम्बई में उतरा तो भार- 
तीयों ने 'साइमन, वापस जाओ' (9/०7, ४0 ४७४०८) के नारों से उसका स्वागत किया। 
स्थान-स्थान पर उसे काले झण्डे दिखाए गए । ब्रिटिश सरकार ने इस शांत प्रदर्शन को दबाने | 
के लिए कठोर दमन-नीति का आश्रय लिया। पंजाब में साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन का 
नेतृत्व पंजाव-केसरी लाला लाजपत राय ने किया । वे. हृदय-रोग से पीडित थे। भूतिस स. ने 
उनके ऊपर लाठी और डंडों का प्राणघातक प्रहार किया । घायल होते समय पंजाब के शेर ने 
कहा था कि “ये लाठियों के प्रहार, जो मुझ पर किए गए हैं, एकं दिन ब्रिटिश साम्राज्य के कफन 
की कीलें होंगे” | - * , | 

सरकार के अन्यायपूर्ण तथा अमानुष्रिक व्यवहार ने क्रांतिकारी आन्दोलन को प्रोत्साहन | प्रक 
दिया । जनता में प्रतिरोध की भावना उत्पन्न हुई। क्रांतिकारियों ने एक पुलिस अधिकारी 
न की हुत्या कर दी। सरदार भगतसिंह तथा बट्केशवर दत्त ने केन्द्रीय व्यवस्थापिका ससा. 
Se विस्फोट किया । यह था वह वातावरण जिसमें साइमन कमीशन को अपनी रिपोट ` 


पाड फिर भी साइमन कंमीशन अपने काम में लगा रहा। सारे भारत का दौरा कर दो वर्षों जडे 
के परिश्रम के बाद कमीशन ने अपना कार्य समाप्त किया मई. 1930 ई० में कमीशन की 
रिपोर्ट प्रकाशित हुई 5-0) Public Domain: Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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'कमीशन ने भारत के लिए एक संघ-शासन की स्थापना की सिफारिश की। केद्र मे 
दोहरे शासन (जो अभी चल रहा था) को समाप्त कर शक्तिशाली केन्द्रीय शासन की स्थापना 
पर जोर दिया । प्रान्तों में उत्तरदायी शासन की स्थापना की सिफारिश की और प्रान्तों में अल्प. 
संख्यकों के हितों की रक्षा के लिए आरक्षण की व्यवस्था पर जोर दिया । कमीशन ने अपनी 
रिपोर्ट में भारतीयों के ओपनिवेशिक स्वराज्य (2011101101 $६2०5) की माँग की कोई चर्चा 
नहीं की । फलतः भारतीयों ने कमीशन की रिपोर्ट की कटु आलोचना को । रिपोर्ट के विषय में 
अपने विचार व्यक्त करते हुए सर शिवस्वामी अय्यर ने कहा था कि “साइमन कमीशन को 

` रिपोर्ट को रद्दी की टोकरी में डाल देना चाहिए!” 


सर्वदलीय सम्भेलन और नेहरू रिपोर्ट 


साइमन कमीशन के विरोध के सम्बंध में तत्कालीन भारत मंत्री लाडे बर्कनहेड ने यह 
कहा था कि “कमीशन का बहिष्कार करना तव तक अर्थहीन है जब तक भारतीय एक ऐसे 
संविधान का निर्माण नहीं कर लेते जो सवको मान्य हो ।” इस प्रकार-ब्रिटिश पदाधिकारियों का 
यह विचार था कि भारतीय अपने संविधाने का निर्माण नहीं कर पायेंगे । 


| ___._ किन्तु भारतीयों में राजनेतिक प्रतिभा की कमी नहीं थी। उन्होंने ब्रिटिश सरकार की 
5 चुनौती को स्वीकार किया। संविधान-निर्माण की दृष्टि से भारतीय नेताओं ने विभिन्न दलों का 
| एक सवंदलीय सम्मेलन आयोजित किया |-28 फरवरी, 1928 ई० को इस सम्मेलन का प्रथम 
अधिवेशन दिल्ली में हुआ। इसमें 29 संगठनों ने भाग लिया और पं० मोतीलाल नेहरू की 
` अध्यक्षता में संविधान का मसविदा तैयार करने के लिए एक समिति नियुक्त हुई । सर तेजबहादुर 
सप्रू, सर अली इमाम, श्री एम० एस० अणे, सरदार मंगल सिंह, श्री श्वेब कुरेशी, श्री जी० 
आर प्रधान और श्री सुभाषचन्द्र बोस इसके, सदस्य थे। इस समिति ने अपनी. एक रिपोर्ट 
प्रकाशित की जो 'नेहरू रिपोर्ट! के नाम से प्रसिद्ध है। 


« नेहरू रिपोर्ट में देश के स्वशासन के लिए अनेक सुझाव दिए गए थे। इनमें से मुब्य 
सुझाव इस प्रकार हैं--- ; 
४ 1. भारत में पुर्ण 'औपनिवेशिक स्वशासन' (डोमिनियन स्टेट) स्थापित किया . i 
 .  2.े्रमेंपूर्णउत्तरदायो शासन की स्थापना हो। भारत का गवनंर-अनरल ए 
RRS संवंघानिक प्रधान के रूप में रहे और उत्तरदायी मंत्रियों की सलाह से कार्य करे। 
| ` 3. केन्द्र में दो सदन वाली व्यवस्थापिका की स्थापना हो । इन दो सदनों की व्यवस्थाः 


पिका में निम्न सदन का निर्माण प्रत्यक्ष निर्वाचन-पद्धति और वयस्क मताधिकार के 
आधार पर हो और उच्च सदन के सदस्यों का निर्वादन परोक्ष रूप से प्रांती 
व्यवस्थापिका सभा के सदस्यों द्वारा हो। | 

4. केन्द्र की भाँति प्रान्तों में भी पूर्ण उत्तरदायी शासन की स्थापना हो। 

$. केन्द्र और प्रान्तों के बीच शक्तियों का विभाजन करं दिया जाय! अवशिष्ट अ 
केन्द्र को दे दिए जायें। 

6. नागरिकों को उनके सूल अधिकार प्रदान किए जायं । रख 

7. साम्प्रदायिक मताधिकार का अन्त कर दिया जाय और संयुक्त निर्वाचने-पद्धतिं, 


प्रचलन किया जाय । E 
_ 8- अल्पसंख्यक वर्ग के लिए आरक्षण का आयोजन किया जाय। 
की प सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की जाय और प्रिवी कौंसिल में अपीलें 
जायें है 


| Mec Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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10. देशी नरेशों के अधिकारों की रक्षा फा आश्वासन दिया गया और कहा गया ळिवे 
अपनी रियासतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना करने के बाद भारतीय संघ में 
सम्मिलित हो सकते हैं। 

11. रिपोर्ट में भारत को एक धर्म-निरपेक्ष राज्य शोषित किया गया. 


नेहरू रिपोर्ट तत्कालीन परिवेश के प्रकाश में प्रस्तुत एक महत्वपुर्ण राजनेतिक दस्तावेज 
थी । जकरिया ने नेहुरू रिपोर्ट को एक महत्वपुर्ण प्रतिवेदन बताया है। सर शफात अहमद खाँ 
के शब्दों में “नेहरू रिपोर्ट एक महत्वपूर्ण रचनात्मक प्रयास थी ।” किन्तु नेहरू रिपोर्ट से कुछ 
लोम सन्तुष्ट नहीं थे । असन्तुष्टों में मुखप मि० जिन्नाह थे। मि० जिन्नाह को अध्यक्षता में 
मुस्लिम लीग ने रिपोर्ट को अस्वीकार कर दिया। मुस्लिम-लीग का मुसलमानों में व्यापक 
प्रभाव था । फलतः मुस्लिम लीग के असहथोग से रिपोर्ट का महत्व जाता रहा । हीय 


कांग्रेस का नया लक्ष्य 


सन्‌ 1907 ई० से कांग्रेस का लक्ष्य स्वराज्य चला आ रहा था। महात्मा गांधी के 
कांग्रेस में आने पर भी उस लक्ष्य में कोई परिवर्तन नहीं हुआ था। हाँ, उसको प्राप्ति के लिए 
साधन के सम्बन्ध में अन्तर अवश्य आया था। सन्‌ 1928 ई० में कांग्रेस-अधिवेशन में यह घोषणा 
की गई कि यदि सरकार 31 दिसम्बर, 1929 ई० तक सर्वेदल-सम्मेलनः पें नेहरू संविधान को 
पूर्ण रूप से स्वीकार कर ले तो कांग्रेस उससे सन्तुष्ट हो जायगी, अन्यथा वह अहिंसात्मक 
असहयोग-आन्दोलन का संगठन करेगी और देश को इस वात की सलाह देगी कि सरकार को 
लगान देना बन्द कर दिया जाय । 


उधर इंग्लैण्ड में इस समय लेवर पार्टी के नेता र॑म्जे मैक्डोनाल्ड की सरकार बन गई 
थी। वे भारत के लिए 'स्वराज्य' के विचार से सहानुभूति रखते थे । प्रधानमंत्री बनने के कुछ 
महीने पहले उन्होंने घोषणा की थी कि भारत ब्रिटिश कामनवेल्थ फा औपनिंवेशिक राज्य 
बनेगा । किन्तु उनके शासन-काल में झो भारतीयों को न्याय मिलने की कोई आशा नजर न 
आई। ऐसी स्थिति में कांग्रेस ने अपना लक्ष्य स्वाधीनता रखा और उसकी प्राप्ति के लिए 
प्रभावशाली साधनों को अपनाने का निश्चय किया । - 


सन्‌ 1929 ई० का लाहौर अधिवेशन : पूणे स्वाधीनता-प्रस्ताव 


एक क्षुब्ध और नेराश्यजनक, किन्तु उत्तेजित वातावरण में दिसम्बर, 1929 ई० में 
कांग्रेस का लाहोर में रावी-तट पर अधिवेशन हुआ । पं० जवाहरलाल नेहरू इस अधिवेशन के 
अध्यक्ष बने । रावी तट के इस अधिवेशन में 31 दिसम्बर, 1929 ई० को अद्व॑-रातरि के समय 
भारत की पूर्ण स्वतत्नता का प्रस्ताव पास हुआ | कांग्रेस की कार्य-समिति ने 2 जनवरी, 1930 
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ई० की बैठक में यह निश्वय किया कि 26 जनवरी को प्रतिवर्ष स्वतंत्रता-दिवस मनाया जाय। | 


इस प्रसंग में एक प्रतिज्ञा बनाई गई जिसका एक अंश इस प्रकार था-- 


“हुम भारतीय प्रजाजन भी अन्य राष्ट्रों की भाँति अपना यह जन्मसिद्ध अधिकारांमानते _ 


हैं कि हम स्वतंत्र होकर रहें । अपने परिश्रम का फल हम स्वयं भोगे और हमें जीवन-निर्वाह के | 


लिए आवश्यक सुविधाएं प्राप्त हों जिससे हमें विकास का पूरा अवसर मिले 
प्रस्ताव के अनुसार उस वर्ष 26 जनवरी को अपूर्व उत्साह और उल्लास के साथ सारे 


देश में स्वाधीनता-दिवस मनाया गया । आज भी हम 26 जनवरी को 'गणतंत्न-दिवस के रूप मैं | 


` सनते हैँ। 
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- अ 356 कल | Meas लीत आउती एम विधान और तागरिक-शीवन 
RE सविनय अवज्ञा-आन्दोलन ` 


. पृण स्वाधीनता की घोषणा से भारत का सारा र'जनीतिके वातावरण उत्साह से भर 
` गया। 11 फरवरी, 1930 ई० को कांग्रेस की कार्यकारिणी ने महात्मा गांधी को 'सविनय अवज्ञाः 
आन्दोलन (लश Disobedienec Movement) चलाने का अधिकार प्रदान किया। गांधी 
जीने आन्दोलन का निश्चय किया । परन्तु सत्याग्रह आरम्भ करने के पूर्व गांधीजी ने अपना 
 _ !1 माँयों वाला एक प्रस्ताव लेकर वायसराय लाड इरविन से मिले । परन्तु वाथसराय ने इन 
 माँगों को अस्वीकार कर दिया । माँगों की अस्वीकृति पर गांधीजी ने लिखा था कि “मैने 

रोटी मांगी थी और मुझे उत्तर में मिला पत्थर 


Se अन्त में गांधीजी ने अपने साबरमती आश्रम में आन्दोलन की रूपरेखा तैयार कर उसे 
घोषित किया + उन्होंने सविनय अवज्ञा-आन्दोलन चलाने का निश्चय किया और इसका प्रारम्भ 
गुजरात के डाण्डी नामक स्थान पर नमक-सत्याग्रह के द्वारा निश्‍चित हुआ। डाण्डी साबरमती 
से 200 मील दूर समुद्र-तट पर स्थित एक गाँव है । ब्रिटिश सरकार ने सन्‌ 1923 ई० में नमक 
 पर'दुगना कर लगा दिया था। इस कर-भार से .गरीव लोगों की. कठिनाइयां बढ़. गई थीं। 
अतएव गांधी ने सबसे पहले नमक-कानून भंग करने का निश्चय किया । 


गांधी जी ने अपने आश्रम के .तपे-तपाए 78 कार्यकर्ताओं को लेकर डाण्डी की ऐति- 
'हासिक पदयात्रा प्रारम्भ की। 15 अप्रैल, 1930 ई० को गांधोजी अपने सहयोगियों के साथ डाण्डी 
पहुँचे ओर्‌ 6 अप्रैल को आत्मशुद्धि के पश्चात्‌ नमक बनाकर नमक-कानून भंगः किया। इस प्रसंग 
_ में एक सरकारी अधिकारी ने. लहा था कि “यह वृद्ध डाण्डी को दलदली भूमि पर मुट्ठी भर 
नमक बना कर क्या प्राप्त करेगा ।' उधर गांधीजी का कहना था कि “यह मुदरी भर नमक 
ब्रिटिश साम्राज्य का विनाश कर देगा ।” 


इस प्रकार डाण्डी से देश के ऐतिहासिक सविनय अवज्ञा-आन्दोलन का सूत्रपात हुआ। 
` डाण्डी-सत्याग्रह ने सारे देश में कानून-भंग आन्दोलन के लिए शंखनाद कर दिया ! देश के कोने- 
कोने में लोगों ने नमक वनाकर कानून भंग किया। साथ ही शराव कां बहिष्कार किया गया 

शराब को दूकानों पर धरने दिए गये। विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया गया । सारे देश 
विशाल अनसभाएँ की गईं । देश के कोने-कोने में राष्ट्रीय चेतना की अनुपम स्वर-लहरी 
सुनाई पड़ने लगी। 


र आन्दोलन को दबाने को दृष्टि से ब्रिटिश सरकार ने 5 मई, 1930 को गांधीजी को 
. गिरफ्तार कर लिया | उनकी गिरफ्तारी ने आग में घी का काम किया । उनकी गिरफ्तारी की 
खबर सारे देश में बिजली की तरह फैल गई । देश भर में हड़तालों का तांता लग गया । बम्बई, 
कलकत्ता, पुना तथा अन्य बड़े नगरों में व्यापक CA ईं, विराट्‌ सभाएँ हुई। सरकार ने 
दमन का सहारा लिया। लेकिन सरकार की संगीनें, और गोलियाँ जनता को विचलित 

कर सको । सभी नेता जेल में बन्द कर दिए गए। लगभग 60,000 लोग गिरफ्तार हुए । देश 


की जेलें स्वाधीनता के दीवाने स्त्री-पुरुषो सें भर गईं । 


` यद्यपि कुछ स्थानों में कुछ उग्र क्नांतिकारियों. ने. हिंसात्मक साधनों का सहारा लिया, |. 
आन्दोलन का मुख्य स्वर अहिंसात्मक बना, रहा । ps 

सविनय अवज्ञा-आन्दोलन को दबाने के लिएं लाडे इविन ने दमन-मीति कासहारा 

जानता था कि देश के लोकप्रिय नेताओं को अनिश्चित. काल के लिए जेल 

तत08हःत मि साइ अपता तसले के किर तछालायित था । कि 
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लोगों की मध्यस्थता के बावजूद कोई समझोता न हो सका और सविनय अवज्ञा-आन्दोलन 
चलता रहा। - ; 


प्रथम गोलमेज परिषद 
(1930 ६०) 


>> भारत के नेताओं के साथ समझौता करने के लिए लालायित ब्रिटिश सरकार ने लन्दन 
में एक मिली-जुली वैठक का आयोजन किया । यह बैठक प्रथम गोलमेज परिषद (First 
Round Table Conference) के नाम से प्रसिद्ध है । यह गोलमेज परिषद लन्दन में 12 
नवम्बर, 1 अ लेकर 19 जनवरी, 1931 तक चलती रही । इस परिषद में कांग्रेस सम्मिलित 
नहीं हुई। उसमें नरम दल, मुस्लिम लीग और देशी रियासतों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। 
देश कौ सबसे वडी राजनीतिक संस्था कांग्रेस के वहिष्कार के कारण प्रथम गोलमेज परिषद कें 
परिणाम महुत्वहीन रहे । a 


गांधी-इरविन-समझौता 
(1931 ई०) 


25 जनवरी, 1931 ई० को महात्मा गांधी तथा कांग्रेस कार्यकारिणी के सदस्य बिना 
किसी प्रतिबंध के कारावास से मुक्त कर दिए गए। इधर इलाहावाद में स्वराज्य-भवन में नई. | 
कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक हुई । वैठक में समझौते का निर्णय लिया गया। 17 फरवरी, . 
1931 ई० को गांधीजी और लाडं इरविन के वीच एक लम्बी समझौता-वार्ता आरम्भ हुई और | 
अन्त में 5 मार्च, 1931 को गांधी इरविन-समझौता सम्पन्न हुआ। इस समझौते में ब्रिटिश 
सरकार ने हिंसात्मक अपराधियों (उग्र क्रान्तिकारियों) को छोड़कर सभी राजनैतिक बन्दियों 
को छोड़ देने का आश्वासन दिया। उत्तर कांग्रेस ने सविनय अवज्ञां आन्दोलन वापस लेने तथा : 
समस्त बहिष्कार समाप्त करने का आश्वासन दिया। 


समझौते के सम्बन्ध में मिश्रित प्रतिक्रिया हुई । अनेक नेताओं ने इसकी कट्‌ आलोचना 
की। सुभाषचन्द्र बोस जैसे नेता इस समझौते से निराश हुए। करांची कांग्रेस में जब गांधी जी 
गए तो गांधीजी के विरुद्ध नारे लगाए गए । कहा गया कि गांधीजी के समझौते ने भगतसिंह को | 
फाँसी पर चढ़ा दिया है । अन्त में बड़ी कठिनाई से गांधी-इरविन-समझौते का कांग्रेस के 
करांची अधिवेशन में अनुमोदन हो सका। उधर अप्रैल, 1931 ई० में लाडं इविन त्यागपत्र 
देकर चले गए और उनके स्थान पर लाडे विलिंगडन वायसराय होकर भारत आए । 


द्वितीय गोलमेज .परिषद 


17 सितम्बर, सन्‌ 1931 ई० को द्वितीय गोलमेज परिषद लन्दन में प्रारम्भ हुई और | 
| दिसम्बर, 1931 ई० को समाप्त हुई। इस समय देश का राजनेतिक वातावरण काफी बदल 
चुका था । ब्रिटिश सरकार 'फूट डालो ओर शासन करो' (19106 क्यात R५।०) कीनीतिमें ` 
सफल हो चुकी थी । उसने मुसलमानों के जननेताओं ओर प्रभावशाली व्यक्तियों को राष्ट्रीय ' ब 

` आन्दोलन की मुख्य धारा से अलग एक अलगाववादी नीति का समर्थक बना दिया था। देश में | 


मु -1. भगतसिंह, सुखदेव और राजगुरु को लाहौर षड्यंत केस के सम्बन्ध में 23 मार्च, 
ँ च्या र्‍ 931 ई कोः फाँसी हरः बिया गया-था | Kanya Maha Vidyalaya Collection. > ल 
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` सम्प्रदायवाद का विषैला पौधा उत्तरोत्तर बड़ा होता जा रहा था। आए दिन दंगे हो रहे ये। _ 
सबसे भयंकर दंगा कानपुर में हुआ जहाँ उत्तर प्रदेश (संयुक्त प्राप्त) की कांग्रेस कमेटी के 
अध्यक्ष गणेश शंकर विद्यार्थी की निर्मम हत्या कर डाली गई थी। फलतः हिन्दू-मुस्लिम एकता 

 _ ध्रशनचिह्नोंसे धिर गयी थी। 


ऐसे वातावरण में महात्मा गांधी कांग्रेस के प्रतिनिधि होकर द्वितीय गोलमेज पारिषद 
में भाग लेने के लिए लन्दन गए । इस परिषद में देश के विभिन्न सम्प्रदायो के प्रतिनिधि 
सम्मिलित हुए थे । विभिन्न सम्प्रदायों के लोगों के पारस्परिक मतभेद तथा ब्रिटिश सरफार की 
_ भारतीय हितों के प्रति उदासीनता की प्रवृत्ति के कारण द्वितीय . गोलमेज परिषद किसी पहेत्व- ` 
पूर्णं निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकी । - 9 


~ 


ge सविनय अवज्ञा-आन्दोलन क्री पुनरावृत्ति 
[ र (1932-34 ई०) 


दुसरी गोलमेज परिषद से क्षुब्ध होकर महात्मा गांधी 23 दिसम्बर, सन्‌ 1931 ई० को 
____ झारन लोट आए । उस समय सरकार. का दमन-चक्र तेजी से चल रहा था। बंगाल में प्रायः 
.. सनिक शासन लागू था।ऐसी परिस्थिति में कांग्रेस की कार्यकारिणी ने सविनय अवज्ञा- 
 । आत्दोलन को फिर से चलाने का निश्‍चय किया। सरकार ने अपना दन्नन-चक्र तेज किया। 
महात्मा गांधी और देश के अनेक नेता गिरफ्तार कर लिए गए । कांग्रेस गैर-सरकारी संस्था 
घोषित कर दी गई । लाठी चार्ज, मारपीट, गोली-बौछार, संम्पत्ति-जब्ती, सामूहिक दण्ड 
___ इत्यादि ब्रिटिश शासन के दमन-चक्र के कुछ अंग थे। सरकार ने साम्प्रदायिक दंगे कराकर 
हे ) लोगों का ध्यान राष्ट्रीय आन्दोलन से हटाने का प्रयास किया । सरकार ने यह भी प्रयास किया 
कि अछूत हिन्दुओं के विरुद्ध अपना आन्दोलन करें। सरकार ने कांग्रेस के अधिवेशन को रोकने _ 
का प्रयास किया। किन्तु इन सब प्रतिरोधों के बावजूद कांग्रेस अपना आन्दोलन चलाती रहो। 


मेकडोनाल्ड का साम्प्रदायिक निर्णय 


5 है; 17 अगस्त, 1932 ई० को ब्रिटिश प्रधान मंत्री मैक्डोनाल्ड ने भारतीयों में फूट डालने 
28: bb ष्टि से अपना निर्णय निया दो “मैक्डोनाल्ड निर्णय! ()\॥4०4०॥214 A६74) के नाम से 
A है। इस निर्णय की मुख्य बातें ये थीं -- वने, 
हि. (i) मुसलमान, सिक ओर भारतीय ईसाइयों के लिए पृथक्‌ निर्वाचन का प्रावधात 
गया। 
(ग) अछूतों को भो अल्पसंख्यक माना गया और उनके लिए पृथक्‌ निर्वाचन की 
. व्यवस्था की गई। छु 
. (1) पंजाब में सिक्खों के लिए प्रभावयुक्त प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई । 


राष्ट्रीय क्षेत्र में इस निर्णय की कटु आलोचना हुई । वस्तुत: मैकडोनाल्ड का निर्णय | ग 
नतिक चाल थी जिसका उद्देश्य भारतीय समाज को दुंकडे-टुकडे में विभक्त कर उसे | 
बताये रखना या। तः 


महात्मा गांधी का आमरण-अनशन 
न्ध में मैक्डोना डोनाल्ड के निर्णय से महात्मा गांधी बहुत शुब्ध हुए । 
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प्रश्‍न पर उन्होंने आमरण-अनशन करने का निश्चय किया। इससे हिन्द नेता भी चिन्तित 
उठे। उन्होंने पूना में एक सम्मेलन किया । उस समय के प्रसिद्ध oo तेता डॉ० ws 
ते संयुक्त निर्वाचन-क्षेत्र का आधार स्वीकार कर लिया। हरिजनों के लिए स्थान सुरक्षित 
करने का निश्चय किया गया। हरिजनों को और भी अधिकार दिए गए। यह समझोता 'पूना 
. समझौता' (?००॥६ P८६) के नाम से प्रसिद्ध है।.सरकार ने भी यह समझौता कर लिया । 26. 
सितम्बर को गांधीजी ने अपना उपवास तोड़ दिया । - 


तृतीय गोलमेज परिषद 
(1932 ६०) 
तीसरी गोलमेज परिषद लन्दन में नतम्बर, 1932 ई० में हुई। इस समय कांग्रेस के 
प्राय: सभी नेता जेल में थे । अतः फांग्रेस परिषद से पृथक्‌ रही। ब्रिटिश सरकांर ने 46,साम्प्र- 
दायिक और राजभक्त प्रतिनिधियों फो आमंत्रित किया। इस अधिवेशन में प्रथम तथा द्वितीय. 
अधियेशनों के निर्णयों की पुष्टि की गई और नए संविधान के सम्बन्ध में कुछ बातें निश्चित कौ. 
गई । य 
इवैत-पत्र का प्रकाशन 
(1933 ई०) 


मार्च, 1933ई० में ब्रिटिश सरकार की ओर से नए सुधारों का एक श्वेत-पत्र (2९० 
p27) प्रकाशित हुआ । इस श्वेत पत्र में भावी संविधान की रूपरेखा पर प्रकाश डाला 
गया था। 


आन्दोलन का अन्त 


1933 ई० की 8 मई को गांधीजी ने 21 दिनों का उपवास प्रारम्भ किया । उपवास का 
उद्देश्य हिन्दुओं द्वारा हरिजनों के प्रति किए गए पापों का प्रायश्चित था । उपवास प्रारम्भ करते 
ही गांधीजी को बिना किसी शतं जेल से छोड़ दिया गजा! जत, । जून, 1933 ई० में महात्मा गांधी 
ने व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारम्भ किया और सविनय अवझा- बंद कर किया। व्यक्तिगत 
सत्याग्रह 8 महीने तक चलता रहा । 1934 ई० की अप्रैल में कांग्रेस के नेतृत्व के सारे आन्दोलन २ 
समाप्त कर दिए गए । इससे कांग्रेस के युवा वर्ग को बडा क्षोभ दमा । आन्दोलन समाप्त करने 
के साथ ही कांग्रेस ने व्यवस्थापिका सभा के निर्वाचन में भी भाग लेने का निश्चय किया। 


सन्‌ 1935 ई० का अधिनियम ड 

की राजनीतिक व्यवस्था में सुधार करने की दृष्टि से सन्‌ 1935 ई० का भारत : 

सरकार अधिनियम पास हुआ । इस अधिनियम के दो भाग ये--एक भारतीय संघ की स्थापता 
जु 


घत. था और दूसरा प्रांतीय स्वाधीनता से । य इस अधिनियम में सरकार ने लोकतंतीय 

; सती प्रवाह को रोकने का फिर प्रयत्न किया था । देशी नरेश लोकतंत्र के विरुद्ध ये 
और मुसलमान साम्प्रदायिकता को ओर बढ़ रहे ये। सरकार ने प्रस्तावित शासन-व्यवस्था में | | 
देशी नरेशों. और मुसलमानों को अत्यधिक महत्व दिया। वस्तुतः सरकार ने प्रस्तावित संघ 
के दारा अंग्रेजों, मुसलमानों और देशी नरेशों के हितों का संरक्षणं किया था, अस्तु कांग्रेस ने. 


व ३ . संघ योजना हा का तीत विरोध किया |... Kanya Maha Vidyalaya Collection... है 
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ह दुसरी ओर प्रान्तीय स्वाधीनता को योजना भी अत्यन्त असन्तोषजनक थी गीय ` 
रों को मन्त्रिमण्डल के कार्य में हस्तक्षेप करने के लिए और उनके मत को चपा करने के 
लिए विशेषाधिकार दिये गये थे। उनकी एष्ठूमि में जनता के प्रतिनिधियों के लिए लोकतन्त्र 


का उत्तरदायी शासन चलाना असम्भव था । फलतः कांग्रेस ने प्रान्तों से र 
~ . सम्बन्धित 
भी तीव्र आलोचना की । सम्बन्धित योजना की 


निर्वाचन और मन्त्रिमण्डल की स्थापना 


कांग्रेस नेताओं ने परस्पर वाद-विवाद के वाद चुनाओं में भाग लेने का निश्चय किया । 
सन्‌ 1 द ६० में निर्वाचन हुए । साधारण निर्वाचन-सैत्रो में कांग्रेस की और साम्प्रदायिक 
निर्वाचन-क्षेत्रो में मुस्लिम लीग की भारी विजय रही। मद्रास, विहार, उड़ीसा, मध्यप्रान्त और 
उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के प्रतिनिधि पूर्णरूप से बहुमतः से निर्वाचित हुए। बम्बई सीमा प्रान्त, 
बंगाल भोर आसाम में वे अन्य किसी भी पार्टी से अधिक संख्या में थे । मुस्लिम लीग किसी भी 
प्रान्त में इतने बहुमत में न थी कि स्वतन्त्र रूप से मन्त्रिमण्डल बना सकती । 


निर्वाचन ने कांग्रेस की लोकप्रियता ओर उसके प्रतिनिविपुणं स्वरूप को सुस्पष्ट कर 
दिया । निर्वाचन के बाद कांग्रेस ने गवर्नर के विशेषाधिकारों के रहते हुए मन्त्रिमण्डल बनाने से 
इन्कार कर दिया | वैधानिक रूप से जटिल स्थिति थी । अन्य दल मन्त्रिमण्डल नहीं बना सकते 
थे । सरकार इस वात का आश्वासन देने को तैयार . नहीं थी कि गवनंरो के विशेषाधिकारों 
का उपयोग केवल साधारण परिस्यितिथों में ही किया जायेगा । कांग्रेस अपने निश्चय पर दृढ़ 
रही। बांद में वायसराय लाडं लिनलियगो ने आश्वासन दिया और कांग्रेस ने पद ग्रहण किया। 
8 बहुमत थाले कांग्रेस प्रान्तो में कांग्रेस ने अपने मन्त्रिमण्डल बनाये। अन्य प्रान्तों में मुस्लिम 
लीग ओर दूसरे दलों के संयुक्त मन्त्रिमण्डल बने । इस प्रकार सन्‌ 1937 ई० में प्रान्तीय शासन | 
की. नयी व्यवस्था आरम्भ की गई। इसके वाद संघीय शासन की व्यवस्था पर ध्यान दिया जाता, | 
किन्तु यूरोपीय महायुद्ध आरम्भ होने से उस दिशा में कोई प्रगति नहीं हुई। 


मुस्लिम लीग की कुटिल नीति 


लीग की नीति के कारण कांग्रेसो बहुमत बाले प्रान्तों मे कांग्रेस और लीग के संयुक्त मन्ति: 
मण्डल न बन सके । इस पराजय से मुस्लिम लीग चिढ़ गई ओर उसने कांग्रेस मन्त्रिमण्डलों गे को 
बदनाम करना प्रारम्भ किया। उसने उन पर मुस्लिम जनता के उत्पीड़न एवं मुस्लिम हितों की 
हत्या करने-के आरोप लगाये। मुसलमानों में प्रचार किया गया कि हिन्दू कांग्रेस के शासन के 
अन्तर्गत उनकी सभ्यता, उनकी संस्कृति एवं उनका धमं खतरे-में है । इन झूठे आरोपों में क्षुब्त्र 
होकर कांग्रेस के राष्ट्रपति डॉ० राजेन्द्रप्रसाद ने निष्पक्ष जाँच का प्रस्ताव रखा, परन्तु जिक्षा ने. 
उसे अस्वीकार कर दिया । मुस्लिम लीग तो कांग्रेस पर असत्य आरोप लगाकर उसे बदनाम } 
करना चाहती थी। इस कार्य में उसे आशातीत सफलता मिली। कांग्रेस समझौते के लिए जितना र्य 
हो-अधिक प्रयत्न करती थी, मि० जिन्ना उतना हो अधिक अपनी माँगें बढ़ाये जाते थे । इस हिल्दू- 


मुस्लिम ऐक्य के चक्कर में पड़कर कांग्रेस ने बहुधा बहुमत जाति की उपेक्षा भी.की। परिणाम # 


* आ कि हिन्दु-महासभा तथा अन्य हिन्दू संग | 
द सेने क केतुष्टिकरण के आरोप लगाये। इस प्रकार -हिन्दू-मुस्लिम बमतस्य | 
कम होने के स्थान पर उत्तरोत्तर बढ़ता गया। _ ल. 3 

____ दूसरा महायुद्ध और राष्ट्रीय आन्दोलन नड ची 
. 1 सितस्त्रर,.1939805नो जमी ते (खरोतेड ॥ सहमत ।दि। इंगलैंड ने 3 


A 


ने कांग्रेस पर हिन्दु-विरोधी भीति का & 


. 362 < 7 वनः भारतीग्र ऊंविश्वात ओठ ता परिफ जीवन eGangotr | 


सितम्त्रर को जर्मनी के विरुद्ध युद्ध को घोषणा कर दो । इस प्रकार यूरोपीय महायुद्ध छिड़ गया । 
भारत अंग्रेजों के अधीन था और अंग्रेजी सरकार ने उनकी ओर से भी जमंनी के विरुद्ध युद्ध 
_ की घोषणा कर दी।.युद्ध घोषित करने के सम्बन्ध में सरकार ने भारतीय प्रतिनिधियों से कोई 
परामशे नहीं किया । प्रांतों में जनता के चुने हुए मंत्रीगण काम कर रहे थ। किन्तु इन लोगों से 
और केन्द्र तथा प्रान्तों की घारासभाओं से बिना कुछ पूछे ही भारत को युद्ध में सम्मिलित'कर 
दिया गया । यह घोषणा भारतवर्ष के लिए अपमातजनक थी । अतः कांग्रेस ने. इसका विरोध 
किया और कहा कि भारतवर्ष को युद्ध में सम्मिलित करने के पूवं अंग्रेजी सरकार अपने युद्ध के . 
“उद्देश्यों को घोषित करे। गवरनर जनरल से कोई सन्तोपज़नक उत्तर न पाकर अपने विरोध- 
` प्रदर्शन हेतु22 अक्टूबर, 1939 ई की कांग्रेस कार्यकारिणी के प्रस्ताव के अनुसार कांग्रेस मंत्रि- 
 मण्डलोंने त्यागपत्र दे दिया। अतः प्रान्तों का शासन (ऐक्ट की धारा नं० 93 के अनुसार) 
गवनेरों के अधिकार में आ गया। गैर-कांग्रेसी मंत्रिमंडल तथावत्‌ काम करते रहे। 


| पाकिस्तान की माँग 
कोंग्रेस मंत्रिमंडल के पद-त्याग से श्री जिन्ना को अत्यन्त हषं हुआ। उन्होंने 22 दिसम्बर, ' 
1939 ६० को मुक्ति दिवस मनाने के लिए मुसलमानों को सलाह दी। 
3 अंग्रजी सरच्तार के प्रोत्साहन के कारण जिल्ना की माँगें उत्तरोत्तर बढ़ती जाती थीं। 
अन्ते मार्च, सन्‌ 1940 हई० को उन्होंने लाहोर-प्रस्ताव के हारा पाकिस्तान की माँग उपस्थित 
` को। उस दिनसे हिन्दू-मुस्लिम एकता अनेक प्रश्‍्नचिल्लों से घिर गई। 


क्रिप्स मिशन 


सन्‌ 1941 ई० के अन्त तक यूरोपीय स्थिति भयंकर हो गई। जमनी ने लगभग सम्पूर्ण 
) यूरोप को पदाक्रान्त कर डाला । इन्हीं दिनों जमंनी और इटली की ओर से जापान भी युद्ध में 
द सम्मिलित हो गया । उसकी सेनाओं ने द्रुतगति से पूर्वी एशियां पर अधिकार करना आरम्भ 
किया । इस प्रकार पूर्वी सीमा के लिए खतरा उपस्थित हो गया । अतः अंग्रेजों को कांग्रेस के 
सहयोग की आंव्रश्यकता प्रतीत हुई ! उन्होंने मार्च, 1942 ६० में समझोता करने के लिंए मजदूर 
दल के एक प्रधान नेता सर स्टंफडं क्रिप्स को भारतवषं भेजा। | 
| फ्रिप्स-योजना ने युद्धोत्तर काल में भारतीय संघ फो स्थापना का आश्वासन दिया। 
| किन्तु प्रस्तावित संघ से कोई भी ब्रिटिश भारतीय प्रान्त अथवा दो देशी राज्य पृथक्‌ भी रह 
सकता था। कांग्रेस की दृष्टि में यह व्यवस्था अत्यन्त असन्तोषजनक थी। दूसरी ओर लीग.को 
पाकिस्तान को दिशा में प्रोत्साहन तो मिला, किन्तु उसने प्रस्तावों की शब्दावली को अस्पष्ट 


| 
1 


और असन्तोषजनक बताया । 

, _क्रिप्स-्योजना का दूसरा भाग तत्कालीन व्यवस्था के सम्बन्ध में था। ब्रिटिश सरकार 

ग सत्ता हस्तांतरित करने के लिए प्रस्तुत नही यी। उसने भारतीय प्रतिनिधियों से केवल 

करने को तत्परता दिखाई, किन्तु इससे अधिक कुछ नहीं किया। कांग्रेस युद्ध में | : 

लिए परिस्थितियों के अनुकूल वास्तविक सत्ता चाहती थो 1 अन्य दलों की अन्य | 

थीं। भारतवर्ष के किसी भी दल ने उनकी योजना को स्वीकार न किग्रा । अतः 

, 1942 ई० को वे इंगलेंड वापस चले गये | देश में पुनः असन्तोष छा गया। | 

` `. सन्‌ 942 ई० की ऐतिहासिक क्रान्ति र EE 
942 ६० को महात्मा गांधी को सलाह से बम्बई में कांग्रेस ने 'भारण छोड़ो! |' 
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(९४६ 17018 ) पस्ताव पास किया । परन्तु अंग्रेजी सरकार इतनी सुगमता से 
के लिए प्रस्तुत नहीं थो । उसने दमन-नोति से काम लिया प्रस्ताव र होने के हरती 
समस्त कांग्रेसी नेता गिरफ्तार कर लिए गये । सम्पूर्ण कांग्रेसी संस्थायें गैर-कानूनी घोषित कर 


दी गई। अंग्रेजों के इस अन्यायपूर्ण कार्य से सारे देश का ये . गरज 
शासन के विरुद्ध विद्रोह कर दिया । चेल जाता रहा और जनता ने अंग्रेजी 


सरकार ने आन्दोलन का अत्यधिक बर्बरता से दमन किया। स्थान-स्थान पर गिरफ्तारियाँ की 
गईं, निःशस्त्र सा पर लाठियां और गोलियाँ वरसाई गई। उनके घर और खेत पक दिये 
गये। ऐसे निर्मम दमन के -उदाहुरण विश्व के इतिहास में बहुत कम मिलेगे। नौकरशाही की 
संगठित वर्बरता के समक्ष नेतृत्वहीन, अस्त्रहीन एवं संगठनहीन जनता दबा तो अवश्य दी गई, 
आत खे छृदय भें अंग्रेजी शासन के विरुद्ध विद्रोह को जो ज्वाला धधक रहो थी, वह शान्त 
नहीं सकी) . उ 


डॉ० ईश्यरीप्रसाद के अनुसार, “अगस्त की क्रांति सरकार की स्वेच्छाचारिता एवं 
अत्याचारों के विरुद्ध प्रजा का विद्रोह था। इसकी तुलना फ्रांस के बास्तील के पतन या रूस की 
` अक्टूयर की क्रांति से की जा सकती है।” 


` भारतीय राजनीति : सफलता के पथ पर 
दमन-नीति के-परिणामस्वरूप देश में असंतोष छा गया। देश का बच्चा-बच्चा अंग्रेजी 


अपन का कट्टर विरोधी हो गया। प्रकटतः राष्ट्रीय आन्दोलन शियिल पड़ गया, किन्तु अन्दर 


“अंदर तीखापच बरावर बढ़ता गया। सन्‌ 1943 और 44 ई० में सारा देश एक बड़े कारागार. | 


' के समान प्रतीत होता था। सरकार ने समाचार-पत्नों का गला घोंट दिया था | कांग्रेसी नेता 
भौर कार्यकर्ता जेल में बन्द ये और कांग्रेस संस्था अर्देध थी । इन दिनों राष्ट्रीय जीवन लप्त-सा 

गयां था, परन्तु अंग्रेजी सरकार जानती थी कि इस प्रकार लोकप्रिय नेताओं को जिल के 

रों के भीतर बंद करके. तलवार के जोर से अधिक दिनों तक शासन न चल सकेगा। साथ 

ही साथ सस्कार युद्धकाल के कांग्रेसियों के सामने झुकना. नहीं चाहती थी। सन्‌ 1943 में 

गांधीजी ने, जो आगा खां महल, पूना में सरकारी बंदी थे, 21 दिन का अनशन किया । उपवास 

के दिनों में गांधीजी की दशा बहुत बिगड़ गई और चारों मोर यांधीजी को छोड़ देने की मांगे 
द वरचा वायसराय लिनलिथगो ने शुकना स्वीकार नहीं किया । इसी कारण वायसराय की 


ही परिषद के तीन संदस्य--एम० एस० अणे, नलिनीरंजन और एच० पी० मोदी ने प | 
` त्यागपत्र दे दिया । देशकी भावनाओं को सर तेजबहादुर संपू, जयकर आदि नेताओं मे जो. 


दल से सम्बंधित नहीं थे, व्यक्त किया। 


सन्‌ 1944 ई० में लाडं लिनलियगो के स्थान पर लार्ड बैवेल भारतवर्ष के बाग 8 


नियुक्त हुए। इसी समय. महात्मा गांधी की अस्वस्थता के कारण उनको- जेल से छोड़ दिया | | 


` गया। स्वस्थ होने पर गांधीजी ने हिस्दू-मुस्लिम प्रश्‍न पर मि० जिल्ला से कई बार बातचीत की | 


4 


की तजा ही ह कस्त व ठा /अीवलम्बित जा, किन्तु लाए हल नह प; E 


sy 
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धे 364 न ०५४००० वीत्‌, मारतोय संवि भान ओर नागरिक-जीवन क, ४ 


` सका । सरकार के साथ पुनः संत्धि प्रारम्भ हुई। लाडं बैवेल ने दिल्ली में एक सभां की, परंतु 
- मुस्लिम लीग के यह हठ करने पर कि वायसराय की कार्यकारिणी के सब मुस्लिम सदस्य लोग 
द्वारा ही मनोनीत हों, वह असफल रही । 


शिमला-सम्मेलन 


' भारतीय राजनीतिक गुत्थी को सुलझाने के लिए अंग्रेजी सरकार ने जून, 1945 ई० में 
` कांग्रेस कार्यकारिणी के सदस्यों और अन्य बड़े-बड़े कांग्रेसी नेताओं को छोड़ दिया। इस ० समय 
 तकजमेनी और इटली की हार हो चुकी थी और जापानी सेनायें भी पीछे.हट रही थीं। इन 
- दिनों इंगलैंड में नया निर्वाचन हुआ जिसमें विस्टल चर्चिल का अनुदार दल हार गया और उसके 
| स्थान पर एटली के मजदूर दल का मंत्रिमंडल स्थापित हुआ | इस मजदूर मंत्रिमंडल ने भार- 
तीय राजनीतिक समस्या पर विचार-विनिमय करने के हेतु वायसराय लाडे बैदेल को इंगलेंड 
| बुलाया । परामर्श करने के बाद वे भारत वापस आये और भारतीय राजनैतिक प्रश्नों पर 
1 दिचार करने के लिए उन्होंने शिमला में एक सम्मेलन किया। इसमें सभी प्रमुख दलों के नेता 
` सम्मिलित थे। - ; 
I इस सम्मेलन में राष्ट्रीय सरकार की स्थापन! के प्रश्‍न पर विचार किया गया । इस 
 सम्बंधमें भारतीय घारासभा. के कांग्रेस दल के नेता भूलाभाई देसाई और लीग दल के नेता 
. लियाकत अली खाँ में पहले बातचीत हो चुकी थी और राष्ट्रीय गतिरोध के दुर करने के लिए 
भूलाभाईने कांग्रस-लीग समता को स्वीकार कर लिया था। किन्तु ब्रिटिश सरकार ने कांग्र स- 
-___ लोग समता के आधार को बदलकर उसे सवे हिन्दू-मुस्लिम समता कर दिया । अस्तु, कांग्रेस 
किसी मुस्लिम प्रतिनिधि को नही चुन सकती थी। सरकारी आधार की इस विकृति ने कांग्र स 
2 ] ` को सवणं हिन्दुओं की साम्प्रदायिक संस्था का रूप देने का प्रयत्न किया । फलतः शिमला 
कांफ्रेंस भंग हो गई। 
सुभाषचन्द्र बोस और आजाद. हिन्द. फौज 


RE सन्‌ 1939 में कांग्रेस. अध्यक्ष का पद छोड़ने के बाद सुभाषचन्द्र बोस ने कांग्रेस के 
_ अन्तर्गत फारवड ब्लाक नामक एक दल की स्थापना की थी। वोस विशुद्ध गांधीवादी | 

अहिंसात्मक संघर्ष के कार्यक्रम से सन्तुष्ट नहीं थे और वे सशस्त्र संघर्ष के प्रबल समर्थक थे। 
अस्तु, सुभाष बाबू के कार्यक्रम पर सरकार की कठोर दृष्टि थी युद्ध आरम्भ होने के बाद 
सरकारने इनको कलकते में उन्हीं के घर में केद कर दिया। किन्तु वे वेश बदलकर वहाँ से 
विकल गये और अफगानिस्तान होते हुए जमनी पहुँचे । बाद में जापान पहुंचे और उन्होंने 
_ जर्मनी-जापान की सहायता से भारत को स्वतंत्र करने का प्रयत्न किया । जव जापानी सेना ने 
मलाया और बर्मा पर अधिकार कर लिया तो उन्होने वहाँ वसे हुए भारतीयों की सहायता से 


| ` देशभक्ति पर कोई सन्देह नहीं किया जा सकता। क जापानियों के साम्राज्यवादी उद्देश्यों 
के समक्ष उसके स्वतंत्रता प्राप्त करने न 
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का शिष्ट-मण्डल. 


. सन्‌ 1945 ई० में कांग्रेसी नेताओं के छटने के बाद भारतीय राष्ट्रीयता फिर 
गई। विदेशी चंगुल से छूटने की वलबती इच्छा फिर देश भर में व्याप्त होने लगी । क 
परिस्थितियों का सुक्ष्म अध्ययन करने के लिए 2 जनवरी, सन्‌ 1946 ई० की पालियामेंट के 
10 सदस्पों का एक दल कैविनेट मिशन भारत आया । प 


यह दल देश की विभिन्न पार्टियों के नेताओं से मिला और उनके विचारों से अवगत 

हुआ । अंत में उसने अपनी रिपोर्ट ब्रिटिश सरकार को दी। इस रिपोर्ट के आधार पर ब्रिटिश 
सरकार ने पुनः एक दूसरा दल भारतवर्ष में भेजा जो इतिहास में कैबिनेट मिशन के नाम से 
प्रख्यात हुआ | कैबिनेट मिशन मार्च, 1946 ई० में भारत आया और उसने भी कांग्रेस और 
भुस्लिम लीग के पारस्परिक मतभेदों को दूर करने का प्रयत्न किया, परंतु. असफल रहा। दोनों 
दलो में समझौता न होने पर ब्रिटिश सरकार ने भारतवर्ष के सामने स्वय ऐक योजना उपस्थित 
की। इस योजना के द्वारा कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों को संतुष्ट करने का. प्रयत्न किया 
गया । एक में सीमा प्रान्त, पंजाब, सिन्ध और ब्रिटिश बिलोचिस्तान, दूसरे में बंगाल और 
भासाम तथा तीसरे में शेष प्रान्त रखे गये। 1 


न योजना ने इन तीनों भागों को एक संघीय शासन के अन्तर्गत रखने की व्यवस्था की | 
तीनों भाग अपने आन्तरिक शासन में पूर्ण रूप से स्वतंत्र होते, परन्तु रक्षा, यातायात एवं 
विदेश-नीति के विषय संघ-शासन के अधीन रखते हुए सम्पूर्ण देश के लिए संविधान बनाने हेतु 
एक संविधान सभा के निर्माण की व्यवस्था बनाई गई। यह सम्पूणं दीर्घकालीन व्यवस्था थो । 
जब तक यह कार्यक्रम में परिणत न हो सके, तब तक के लिए शासन-संचालन हेतु एक अन्तः- 
कालीन सरकार (पांदण (0९०11) बनाने की व्यबस्था की गई। परन्तु कांग्रेस-लीग 
में पुनः मतभेद उत्पन्न हो गया | लीग इस बात के लिए तैयार नहीं हुई कि कांग्रेस अन्त:कालीन 
सरकार के लिए किसी भी मुस्लिम प्रतिनिधि को चुने। अन्त में लार्ड बैवेल ने तत्कालीन 

- कांग्रेस अध्यक्ष पंठ जवाहरलाल. नेहरू से अन्तःकालीन सरकार बनाने के लिए कहा। 5 सितम्बर 
को इस अन्तःकालीन सरकार ने पद ग्रहण किया। 
. मुस्लिम लोग : मुस्लिम साम्प्रदायिकता को मुखर अभिव्यक्ति 
' सन्‌ 1857 ई०» में हिन्दुओं और मुसलमानों ने कंधे-से-कंधा मिलाकर अंग्रेजों के विरुद्ध 
संघर्ष किया या । किन्तु 1857 ई० के बांद अंग्रेजों ने 'फूट डालो ओर. शासन करो' की अपनो 
नीति का इस प्रकार सफल प्रयोग किया कि देश के दो विशाल: जन-सम्प्रदायो के बीच ऐसी खाई 
खड़ी हो गई जो आज तक पाटी नहीं जा.सकी है । भारत की राजनीत में मुस्लिम लोग की 
- भूमिका इस बात की साक्षी है। ह 


मुस्लिम लीग की स्थापना सन्‌ 1906 ई० में हुई। दिसम्बर, 1907 ई में मुस्लिम | 
लीग का मंविधान करांची में बनाया गया । 1908 ई० में लखनऊ में यह संविधान स्वीकृत | 
हुआ। प्रारम्भ में मुस्लिम लीग में राष्ट्रवादी मुसलमानों का कुछ प्रभाव था, किन्तु धीरे-धीरे _ 
यह प्रभाव समाप्त हो गया और मुस्लिम लीग अंग्रेजी शासन के संकेत पर काम करने वाली _ 
एक ऐसी संस्था बन गई जिसने अन्त में देश को दो भागों में विभक्त कर दिया । 


राष्ट्रवादी मुस्लिम नेताओं के प्रयास के कारण सन्‌ 1916 ई० में लखनऊ में कांग्रेस ह 


6 - और लोग का एक समझौता हुआ । इस समझौते में कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के पृथक्‌ निर्वाचन | 
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__ की माँग को स्वीकार कर लिया। ऐसा प्रतीत होता था कि दोनों सम्भदायों के मध्य पारस्परिक | 
` सद्भावना बनी रहेगो । किन्तु थोड़े ही समय में यह आशा निराशा में बदल गई। प्ति० मुहम्मद 
अली जिन्ना, जो प्रारम्भ में राष्ट्रवादी ये और हिन्दू-मुस्सिम एकता के समर्थक थे, अंग्र जो के 
प्रभाव में आ गए और कालान्तर में मुस्लिम लीग संकुचित सम्प्रदादवाद के घेरे में सिमट गई। 


अंग्रेजों के संरक्षण में मुस्लिम लोग ने ऐसी नीति और ऐसे कार्यक्रम अपनाए जो देश 

के व्यापक हितों के प्रतिकूल थे । प्रारम्भ में मुस्लिम लीग के दो मुख्य उद्देश्य थे : (1) भारतीय ` 

मुसलमानों के राजनेतिक तथा अन्य अधिकारों की रक्षा करना; तथा (2) ब्रिटिश सरकार के 

प्रति मुसलमानों में निष्ठा उत्पन्न करना। बाद में मुस्लिम लीग ने 'द्विराष्ट्र सिद्धांत" (7४0 

__ Nation Theory) का प्रतिपादन किया कि मुसलमान स्वतः एक राष्ट्र हैं। मि० जिन्ना ने यह 

_ घोषणा की कि “राष्ट्र की किसी भी परिभाषा के अनुसार मुंसलमान एक राष्ट्र हैं। अत: उनकी 

` अपनी निवास-भूमि, अपना प्रदेश तथा अपना राज्य होना चाहिए ।” सन्‌ 1935 इन में मुस्लिम 

लीग ने एक पृथक राज्य की मांग की । सन्‌ 1938 ६० में उसने देश के विभाजन की माँग की । 

.. लीग के दिराष्ट्र सिद्धांत का अनेक राष्ट्रवादी मुस्लिम नेताओं और मुस्लिम संगठनों ने विरोध , 

किया, किन्तु उनका विरोध महत्वहीन हो गया! 'इस्लाम खतरे में है', 'मुसलमानों पर हिन्दू , 
अत्याचार कर रहे हैं', 'हर मुसलमान का घामिक कतव्य है कि बह्‌ लीग में. आए' जेसे नारों 

` सेधामिक दृष्टि से संवेदनशील मुसलमानों को आकृष्ट करने में लीग सफल हुई । संवैधानिक 

साधनों से अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में. असफल मुस्लिम लीग ने अन्त में हिसा का सहारा 

' लिया। लीग ने 16 अगस्त, 1946 ई० को प्रत्यक्ष कार्यवाही-दिवस मनाने का निश्चय किया। 

` फलतः देश में साम्प्रदायिक दंगों की वाढ आ. गई। सबसे भयंकर दंगा कलकत्ता में हुआ । हजारों 

. आदमी मोत के घाट उतार दिए गए. इस नरहत्या की सारी - जिम्मेदारी मुस्लिम लीग पर थी: 

जो मुसलमानों को हिंसा के लिए उत्तेजित करती रही और मुसलमानों को 'मारेंगे मर जायेंगे, , 

` पाकिस्तान बनायेंगे' का सन्देश देती. रही । अंते में लीग अपने उद्देश्य में सफल रही | 


मुस्लिम साम्प्रदायिकता को प्रतिक्रिया हिन्दुओं पर भी हुई। हिन्दू हितों की रक्षा करने 
ए 1916० में हिन्द्र महासभा को स्थापना हुई। हिन्दू महासभा ने कांग्र स की मुसलमानों 
तुष्टीकरण की नीति के लिए आलोचना की और कांग्र स के कार्यो को हिन्दू-विरोधी बताया ।. 
किन्तु हिन्दू महासभा विशाल हिन्दू समाज को अपनी ओर आकपित न कर सकी | विशाल 
न्दू समाज अपने राष्ट्रीय नेताओं के नेतृत्व में ब्रिटिश साम्राज्यवाद से जूझता रहा । `. 


-: केन्द्रीय सरकार में मुस्लिम लीग का प्रवेश .. 


बस कैबिनेट मिशन की योजना के अनुसार केन्द्र में एक अन्तरिम सरकार बनी थी। प्रारम्भः 
ज लीग इस अन्तरिम सरकार में सम्मिलित, नहों.हुई थी । कुछ समय बाद मुस्लिम _ 
में अन्तरिम सरकार' में अपने प्रतिनिधि भेज दिए.। पं० जवाहरलाल नेहरू अन्तरिम 
की संयुक्त विचार-विनियम और संयुक्त उत्तरदायित्व के अनुसार चलाना चाहते ये, 
| विन्दु लीग की नीति से उलझनें वढने लगी । संविधान-परिषद ने “दिसम्बर, 1946 ई० में 
- नोनको आरम्भ किया, किन्तु मुस्लिम लीग ने उसमें अपने प्रतिनिधि नहीं भेजे । पाकिस्तान 
का ध्यान में रखते हुए लोग दो विधान-परिषदों की माँग की:रट:लगा रही थी। * . ५ 
` ब्निटिश शता का अन्त और पाकिस्तान का जन्म | 
शासन के गतिरोध और भीषण साम्प्रदायिक दंगों के कारण ब्रिटिश मत्तिमण्डल ते. 
(ग सुजनीतिक ससय का हून बिना पोकिस्तान की स्थापना के नहीं हो. 
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. ` सकता। दुसरो और राजनीतिक जागृति और साम्राज्यवाद-विरोत्री दल की शक्तियों से यह 
स्पष्ट हो भथा कि भारत में ब्रिटिश सता का हस्तांतरण अविलम्ब कर दिया जाय । अस्त- 
राष्ट्रीय परिस्थिति भी भरत में अंग्रेजी राज्य के बनाये रखने के प्रति कून थी। उधर निर्वाचनों 
में इंगलेप्ड में लेबर पार्टी सत्ता में आ गई। वह भारत को स्वाधीन करने के लिए प्रतिबद्ध थी। 
अन्तत: प्रधानमंत्री एटली ने ब्रिटिश पालियामेंट में यह घोषणा की कि सन्‌ 1948 ई० तक 
भारत से ब्रिटिश सत्ता को हटा लिया जायेगा । इसके अतिरिक्त लाई बैवेल को वापस बुलाया _ 
गया और उनके स्थान पर लाई लुई माउण्टबेटेन को नियुक्त किया गया । पाकिस्तान के प्रश्‍न - 
पर श्रिटिश सरकार ने घोषणा को अस्पष्ट ही रखा । 9 
लाडं माउष्टतेटेन ने भारत आकर विभिन्न दलों से बातचीत की। शासन का प्रतिरोध - 
बढ़ता जा रहा था । हिन्दू-मुस्लिम विद्वेष चारों ओर. दिखाई दे रहा था । -साम्प्रदायिकता का 
विष सरकारी विभागों और कर्मचारियों में अत्यन्त. विकट रुप में प्रदर्शित हो रहा या। अस्तु 
नाउण्टवेटेन ने कांग्रेस और लीग की स्वीकृति से 3 जून, 1947 ई० को भारत-विभाजन की 
योजना प्रकाशित की इस योजना के अनुसार सीमांप्रांत, सिन्ध, पश्चिमी पंजाब और पूर्वी 
बंगाल पाकिस्तान के अंतर्गत तथा शेष ब्रिटिश भारत भारतीय संघ के अंतर्गत रखा गया। 
'तत्कालीन परिस्थितियों में जून, 1948 ई० तक रुकना असंभव था। अतः भारत के विभाजन 
यौर ब्रिटिश सत्ता के प्रत्याहरण के लिए 15 अगस्त, सन्‌ 1947 ई० का दिन निश्चित किया 
मया । । 
भारत से ब्रिटिश सत्ता के विदा होने पर देशी राज्यों को इया स्थिति होगी, इस प्रश्‍न 
की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या धी और इस सम्बन्ध में ब्रिटिश सरकार की नीति किस प्रकार 
विकसित हुई, इसका यथास्थान वर्णन किया गया है। यहाँ केवल इतना कहना ही पर्याप्त होगा 
` कि 3 जून की योजना ने देशी राज्यों को दो में से किसो एक डोमीनियन में सम्मिलित होने के 
- लिए जोर दिया। 2.98 
भावी भारत का संविधान बनाने के लिए दिल्ली में संविधान सभा ने दिसम्बर, 1946 
ई० से कार्य करना आरम्भ कर ही दिया था। इस भाग में धीरे-धीरे देशी राज्यों ने भी अपने 
प्रतिनिधि भेजे। कुछ राज्य संघ के अनुसार भारतवर्ष में सम्मिलित हो गये और ये अपने 
आंतरिक शासन में रुत गति से लोकतंत्र की ओर बढ़ने लगे । कुछ ऐसे राज्य भी थे जो भारत में 
तत्काल सम्मिलित न हुए और वार्तावधि तक भारत सरकार के साथ उनका सम्बन्ध एक 
अस्थायी समझौता के अनुसार चलता रहा। . “ - ., 
भारत में ब्रिटिश सत्ता का वैध रुप में अंत करने के लिए ब्रिटिश पालियामेंट ने जुलाई, 
1947 इ० में भ'रतीय स्वतंत्रता ऐक्ट पास किया । इस ऐक्ट ने 15 अगस्त, 1947 ई० को भारत 
से सत्ता के हस्तांतरण को वध आधार दिया। इस ऐक्ट ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि भारत 
और पाकिस्तान दो राज्य काम करेंगे जो 15 अगस्त के बाद औपनिवेशिक राज्य के रूप में काम 
करेंगे। यदि वे चाहें तो 'ब्रिटिश कामनवेल्थ' से अलग भी हो सकते हैं। . त | 
3 जून और 15 अभस्त, 1947 के बीच में बिभाजन की तैयारी की गई। अंत में ह और | 
शोक के वातावरण में 15 अगस्त, 1947 को एक ओर तो विदेशी सत्ता का अंत हुआ और दूसरी | 


ओर दो राज्यों--भारत और पाकिस्तान का जन्म हुआ । क 
महत्वपूर्णभरन ` .. 6 ७ 

_ निबन्धात्मक प्रश्‍न . EN | 
1. राष्ट्रीय जागृति के प्रमुख कारणों पर प्रकाश डालिए । (उ० प्रर, 1976) ` 


` 2. 'राष्ट्रीय आन्दोलन एक नहीं, अनेक कारणों का प्रतिफल था'--ब्याव्या कीजिए। | 
र र CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. ' . स्म क ल 
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3. उन्नीसवी शताब्दी के उत्तराद्धं में राष्ट्रवाद के उदय. के क्या प्रमुख कारण थे ? 
4. उदारवादी राष्ट्रीय आन्दोलन के प्रमुख पक्षों पर प्रकाश डालिए। 
5. उग्रवादी आन्दोलन से क्या आशय है ? उंभ्रवादी के उदय के क्या प्रमुख कारण थे ? .. 
6. गांधी-युग से आपका कया आशय है? गांधी-युग में राष्ट्रीय आन्दोलन के प्रमुख पक्षों 
पर प्रकाश डालिए। 
7. निम्नांकित पर संक्षेप में प्रकाश डालिए-- 
1. अंहयोग-आन्दोलन ~” 
2. 1942 ई० की क्रांति (उ० प्र०, 1976) 
. 3. आजाद हिन्द फौज (उठ प्र०, 1991) 
२/4. जलियाँवाला वाग : 
5. स्वराज्य-आन्दोलन *४ 
6. इण्डियन नेशनल कांग्रेस । (उ० प्र०, 1982) | 
ल्घु RF | 
* 1. राष्ट्रीय जागृति के चार मुख्य कारण वताइए। | 
2: उदारवादी आन्दोलन की तीन मुख्य विशेषताएं बताइए । 
3. उग्रवादी राष्ट्रीय आन्दोलन की तीन विशेषताएं बताइए। | 
4. उग्रवादी और उदारवादी आन्दोलन के दो मुख्य अन्तर बताइए । 
5. असहयोग-आन्दोलन पर पाँच पंक्तियाँ लिखिए। | 
, 6. जलियावाला बाग पर पाँच पंक्तियाँ लिखिए। 
7. खिलाफत-आन्दोलन के विषय में आप क्या जानते हैँ? पाँच पंक्तियों में उत्तर 
दीजिए। 
अति लघु प्रश्‍न ् 
| 1. असहयोग-आन्दोलन किसके नेतृत्व में प्रारम्भ हुआ ? 
| 2. सविनय अवज्ञा-आन्दोलन कब प्रारम्भ हुआ ? ळर 
र” 3. आजाद-हिन्द फौज को स्थापना किसने की? 
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परियत्तनि संसारे मृतः को वा न जायते, 
स सातो येन जातेन याति बंशः समुन्नतिय्‌ । 


` - ` “परिबतंनशील संसार में कोन नहीं जन्मता और कोन नहीं मरता है, 
जन्म सार्थक है जिसके जन्म से उसके वंश हना र 


अध्याय 26 


हमारे स्व्राधीनता-संग्राम के कुछ सहापरुष 


७ दादा भाई नोरोजी ७ गोपाल कृष्ण गोखले ७ लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक 
० लाला लाजपत राय ७ महात्मा गांधी ७ सुभाषचन्द्र बोस ७ जवाहरलाल नेहरू ७ सरदार 
वल्लभ भाई पटेल ७ डॉ० राजेन्द्र प्रसाद . ; 


आमुख 


आदिकाल से भारत-भूमि प्रतिभा-सम्पन्न महापुरुषों की जन्म-स्थली रही है। यहाँ 
समय-समय पर ऋषि और योगो, सन्त और सुधारक, दार्शनिक और चिन्तक, वैज्ञानिक और 
विचारक, कलाकार और साहित्यकारों की जैसी ज्योतिमंत परम्परा का उद्भव ओर विकास 
हुआ है, वेसा अन्यत्र कहीं परिलक्षित नहीं होता । स्वाधीनता-संग्राम-काल में भी हमारे देश में 
ऐसी अनेक विभुतियों का उदय हुआ जिन्होंने स्वाधोनता-आम्दोलन को सफल-सम्पन्न बनाने में 
स्तुत्य योग दिया । उनके सक्षम, सुदक्ष, सशक्त और निष्ठावान्‌ नेतृत्व के अभाव में हमारा 
स्वाधीनता-आन्दोलन सफलता के पथ पर आगे बढ़ नहीं सकता था । अतएव भारतीय राष्ट्रीय 
आन्दोलन तथा भारतीय संविधान के अध्ययन के प्रसंग में अपने राष्ट्रीय आन्दोलन के इन 
सूत्रधारों के जीवन-वृत्त, व्यक्तित्व, विचार और योगदान पर एक दृष्टि डाल लेना आवश्यक है। 


दादा भाई नोरोजी . 


जोवन-वृत्त - भारतीय स्वाधीनता-आन्दोलनः के प्रारम्भिक कर्णधारों में दादाभाई 

` नौरोजी का अपना स्थान है । उनका जन्म 4 सितम्बर, 1४25 ई० में बम्बई के एक सम्भ्रान्त 

पारसी परिवार में हुआ था। बाल्यकाल में ही उनके पिता का देहावसान हो गया। इनको 

माता ने बड़ी कठिनाइयों से इनका पालन-पोषण किया। दादाभाई अत्यन्त मेधावी और 

परिश्रमी छात्र थे। अध्ययन समाप्त करने के बाद बम्बई के प्रसिद्ध एलफिस्टन विद्यालय में आप 
भणित और विज्ञान के अध्यापक नियुक्त हो गए। वहीं दस वर्ष तक अध्यापन किया । अध्यापन- | 
कायं से जो समय बचता, वह आप समाज-सेवा-में लगाते । सन्‌ 1890 ई० में वे प्रधानाध्यापक 
हो गए। सन्‌ 1886 ई में त्यागपत्र देकर वे एक पारसी कम्पनी की व्यवस्था के लिए इंग्लड | 
चले गए। वहाँ रहकर 1892 ई० मे कामन्स सभा के निर्वाचन में सफलता प्राप्त कर ब्रिटिश | 
पालियामेट के सदस्य हुए तया 1892 ई० से लेकर 1895 ई० तक ब्रिटिश संसद के सदस्य रहे!" . 
ब्रिटिश संसद में आप भारत के लिए निरन्तर संघर्ष करने रहे! 30 जून, 1917 ई० को इस | र्क 
वृद्ध पितामह का देहावसान हो गया । उ 


'विचार ओर कार्य : योगदान-दादा भाई नौरोजी उदारवादी नेता ये। फलत 

उदारवादी चिन्तन और कार्यक्रम में विश्वास करते थे। वे ब्रिटिश शासन को भारत के 

_ ऐक दैवो वरदान मानते थे। उनका विश्वास था कि ब्रिटिश शासन के अन्तर्गत रहकर : 

एक सम्य देश बनः लाान,जसदाकाई नोशोजी। ।श्सरुतीपों।की/ मि्भेबा८ले०अश्यन्त क्ष 
, उन्होंने अपनी पुस्तक 'पावर्टी ऐण्ड अन-ब्रिटिश रूल इन इण्डिपा' (९०४०८६४ ३०0 ए 
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i 2 Rie in 71019) में भारतीयों की गरीबो का पूरा चित्रण किया था। आपके प्रयास से - र 
की निर्धनता और आधिक स्थिति पर विचार करने के लिए एक शाही आयोग (रायल कमीशन) 
नियुक्त किया गया था।, 


दादाभाई नौरोजी एक निष्ठावान्‌ देश भक्त लोकसेवक थे। उनका कहता था कि 
मैं जो कुछ भी बना हृ. जनता की बदौलत मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी योग्यता, कार्यक्षमता, 
` शरीर, मन और आत्मा और जो कुछ भी मेरे पास है, उस सबसे जनता की सेवा करूं ।” 


` लोकसेवा के लिए दादाभाई नौरोजी ने अनेक संस्थाएं स्थापित की' थीं। जब वे 
इर्लैण्ड में. थे, तब 'ईस्ट इण्डियन एसोसियेशन' की स्थापना की थी । इसके पूर्वे भारत सें अपने 
 अध्यापन-काल में उन्होने 'गुजराती ज्ञान प्रचारक सभा, 'बम्बई एसोसियेशन' आदि संस्थाओं 
में कार्य किया था । उन्होंने 'एस्तगुफ्तार' (सत्यवादी) नामक एक पत्र निकालकर भारतीयों को 
समस्याओं के सम्बन्ध में जनमत खड़ा करने का प्रयास किया था। आप कांग्रेस के तीन वार 
 अध्यक्षचुने गय थे: 1886 ई० 1893 ई० तथा 1906इ5 मे । सन्‌ 1906 ० के कांग्रेस 
_ अधिवेशन में उन्होंने 'स्वराज' शब्द का प्रयोग कर उसे प्राप्त करने क सन्देश. दिया । 


Morn - दादाभाई नौरोजी ने अनुकूल तथा प्रतिकूल सभी परिस्थित्तियों में बड़े साहस, विश्वास 
- ओर आशा के साथ देश की, मातृभूमि की सेवा को। महात्मा गांधी ने दादाभाई नौरोजी के 
| `, जीवन ओर योगदान पर प्रकाश डालते हुए कहा था कि “भारत की निर्धनता का दर्शन सदंप्रथम 
|... हमें दादाभाईने कराया ।. “होंते बताया था कि “दरिद्रता की ओषधि स्वराज्य है।” गोपाल _ 
इष्ण गोखले के शब्दों में यदि मनुष्यों में कभी कोई दिव्यता है तो वह दादा भाई नौरोजी में 
_ है” डॉ० पट्टाभि सीतारमैया के अनुसार ,“कांग्रेस के वयोवृद्ध लोगों की पंक्ति में सबसे पहला 
नाम दादाभाई नौरोजी का आता है जो कांग्रेस के जन्म स लेकर अपने जीवन-पर्थन्त कांग्रेस 
` की सेवा करते रहे।”इसी प्रकार सी० बाई० चिन्तामणि के अनुसार, “वे आत्माओं में महान्‌, 
' निर्णयो में अत्यधिक उदार तबा अजातशल्‌, थे। व्यक्तिगत चरित्न तया सार्वजनिक क्षेत्र में महान्‌ 
दादाभाई नौरोजी अपने  ॥वासियों के लिए एक अनुकरणीय आदश थे ।”! इनमें कोई सन्देह 
नहीं ठि भारतीय राजनीति के पितामह कट्टे जाने वाले दादा भाई ने भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन 
के उषःकाल में जो योग दिया, वह सदा स्मरणीय रहेगा । 


_ गोपालकृष्ण गोखले (1886-1915 ई०) 


आवबन-वृत्त--भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन के प्रारम्भिक सूत्रधारों में गोपालकृष्ण 
खले का नाम मुख्य है गोपालकृष्ण गोखले का जम्म 9 मई, 1886 ई० में कोल्हापुर राज्य 
कयाल नामक ग्राम में हुआ। पिता के न रहने के कारण उनका प्रारम्भिक जीवन अत्यन्त 
कष्ट में बीता था, किन्तु वे एक प्रतिभा-सम्पन्न, परिश्रमी और कुशाग्र बुद्धि के थे। अतएव 
: उन्होंने बड़े परिश्रम से ज्ञान अजित किया । अठारह वर्ष की अल्पायु में ही आप स्नातक हो गए! | 
अध्ययन समाप्त करने के उपरान्त र आप पूना के 'न्यु इंगलिश स्कूल' (जो आगे चलकर फर्गुसत 
कालेज के नाम से विश्रुत हुआ) में अध्यापक हो गए। क्रालान्तर में इसी कालेज के आपं 
सपल हो गए। अपने ज्ञान तथा मृदुल स्वभाव के कारण आप विद्यार्थियों तथा शिक्षकों में | 
अत्यन्त लोकप्रिय हो गए । जब आप 22 बर्ष के थे, तभी बम्बई विधान-परिषद (ले जिस्लेटिव 
के सदस्य चुन लिए गए। 1902 ई० में आप देश की विधायी परिषद के सदस्य र 
के थे, तभी कांग्रेस के अध्यक्ष चुन लिए गये। 1905 ई० में आप भारत 

लिए इंगलेंड गए। वहां डेढ़ महीने रहकर आपने 40-45 
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हमारे स्वाधीनता-संग्राम के कुछ महापुरुष ` In 


दक्षिण अफ्रीका गए और वहाँ महात्मा गांधी के सत्याप्रह-आन्दोलन में 
द ग्रह-आ. में योग दिया । 1905 ई० . 
' गोखले ने 'भारत सेवा समाज' (Servants of [व र रः 


अपने उद्गार व्यक्त करते हुए कहा था कि “भारत का यह हीरा, महाराष्ट्र का महान्‌ पुरुष और 


मजदूरों का राजा अब निरनिद्रा में निमग्न रे 
भनुगमन करो ।” ग्नहै। उनकी ओर देखो और उसके पदचिह्लों का 


र वियांर और कार्य : योगदान--गोखले स्वभाव से अत्यन्त मृदुल, विनम्र, मिलनसार 
और परोपकारी व्यक्ति ये । , वेशप्रेम और जनसेवा की भावना उनमें कूट-कूट कर भरी थी। 


के कारण वे काँग्रेस में नरम दल या उदारवादी वर्ग के प्रमुख नेता वन गए और जब तक जीवित 
रहे, कांग्रेस पर उदारवाद का वर्चस्व बना रहा। किन्तु उनमें व्यावहारिक दृष्टकोण का अभाव 

नहीं था । एक व्यावहारिक राजनीतिज्ञ की भांति वे अपने विचारों और माँगों को संशोधित 

` करने के लिए तयार रहते थे। गोखले को 'राजनीतिक संन्यासी' की संज्ञा दी गई थी। स्वयं 

, गहोत्मा गांधी गोखले से अत्यन्त प्रभावित थे। वे गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। 

| गांधीजी के शब्दों में “*सर फिरोजशाह मेहता मुझे हिमालय की तरह लगे, लोकमान्य तिलक 
भहासागर की तरह और गोदलें गंगा को तरह्‌। हिमालय अलंध्य था, गहरे सागर में उतरा - 
नहीं जा सकता, किन्तु सबको आमंत्रित करने वाली गंगा को प्राप्त किया जा सकता था। 5) न 


गोखले ने सारा जीवन मातृभुमि को सेवा में लगा दिया। मातृभूमि की सेवा ही वस्तुतः . 
उनके जीवन का लक्ष्य था । उन्हें कीति कमाने या यश अजित करने की लालसा नहीं थी। 
तो निष्काम भाव से देशसेथा के दाय में जुड़े थे । अपने जीवन की सांध्य-वेला में 'भारत सेवक 
.` समाज फे सदस्यों के समक्ष बोलते हुए उन्होंने कहा था कि “तुम लोग मेरा जीवन-चरित्र मत | 
` लिखमा, मेरे मुति-निर्माण में अपना समय न लगाना। तुम लोग यदि भारत के सच्चे सेवक हो - 
तो अपने सिद्धान्त के अनुसार आचरण कर भारत की सेवा में अपना समग्र जीवन अपितकर ` | 
देना १? ण 


जनसेवा को दृष्टि से उन्होंने. 'भारत सेवक समाज” की स्थापना की जिसने देश को 
अनेक देशभक्त लोकसेवक दिए और जो आज भी उनका यशोगान कर रहा है। बम्बई के | 
गवन्र के कहने पर उन्होंने भारत में सुधारों की योजना प्रकाशित की जो 'गोखले के राजनैतिक 
र्त्डानेब्ट' (Gokhlc's Political Testaments) के नाम से विश्रुत है। अ 


उनके गुण और ज्ञान की सराहना अनेक लोगों द्वारा की गई है । इंलेण्ड में दिए गए | 
` -भाष्णो की प्रशंसा करते हुए इंगलँण्ड के एक समाचार-पत्र ने लिखा था कि “इंगलेण्ड में गोखले 
के समान कोई कूटनीतिज्ञ महीं है और गोखले स्वयं एस्किथ (इंगलैण्ड के तत्कालीन प्रधान | 
मंत्री) से भी महान्‌ हैं।” के०"एम० पणिक्कर ने गोखले को भारत का प्रथम कूटनीतिक कहा | 
है। सोट बाई० चिन्सासणि ने सिखा है कि “वे इतने ईमानदार, बुद्धिजोवो थे कि बिना प्री | 
तरह सोये-समझे कोई विचार व्यक्त नहीं करते थे ।” लाला लाजपत राय के अनुसार “वे कांग्रेस | 
'कार्येकर्ताओं में सर्वोच्च और ड सर्वश्रेष्ठ थे ।” इसी प्रकार हालेण्ड ने गोखले का र | 
ए लिखा है कि वे “उच्च कोटि के Ru क ये 61! नेता थे। वे पूर्व Mh प की मिलाने वाले. े. 
_ भाद्शबादी एवं भविष्य्रष्ठा।थेटओर/ भर्ती सेट विती प कॅपंगस्बरथे।” ` 
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लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक (1856-1920 ई०) | 

._ जीवन-वृत्त--भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन के उषः-काल में भारत के राजनैतिक क 
*पर जिन नक्षत्रों का अभ्युदय हुआ, उनमें सर्वाधिक प्रखर और प्रकाशमाने बाल गंगाधर तिलक 
वादच भार का प्त वीर कोरता हा जा उ आधुनिक भारत का कृष्ण और कोटिल्य कहा जा है। 


बाल गंगाधर तिलक का जन्म 23 जुलाई, 1856 ई० को महाराष्ट्र के रत्नगिरि क्षेत्र के 

एक कुलीन ब्राह्मण-परिवार में हुआ था। उनके पिता पं० गंगाधर रामचन्द्र तिलक व्याकरण , 

और गणित के प्रकाण्ड विद्वान्‌ थे। तिलक एक प्रतिभा-सम्पन्न, परिश्रमी और मेधावी छात्र थे। 

आपने सन्‌ 1876 ई में दकन कालेज, पूना से प्रथम श्रेणी में बी०'ए० की परीक्षा पास कर 

एल-एल० बी० में प्रवेश लिया। सन्‌ 1879 ई० में कानून की डिग्री प्राप्त कर सन्‌ 1880 ई० में 

` _ पूता में 'न्यू इंग्लिश स्कूल' की स्थापना की। इसके बाद इसके कुछ अध्यापकों ने मिलकर 'दकन 

एजुकेशन सोसाइटी' की स्थापना की । कालान्तर में वैचारिक मतभेद होने के कारण तिलक 

इस सोसाइटी से अलग-हो गए। - 

सन्‌ 1881 ई० में महाराष्ट्र के लोकप्रिय समाज-सुधारक श्री आगरकर के साथ मिल 

कुर तिलक ने मराठी में 'केसरी' तथा अंग्रेजी में 'मरहठा' नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन 
प्रारम्भ किया । इन दोनों पतों के माध्यम से तिलक ने-महाराष्टर में राष्ट्रीय भावना के प्रसार में 
स्तुत्य योग दिया । a | 


र विचार, कार्य और योगदान--तिलक भारतीयं राजनीति में उग्रवादी राष्ट्रीयता के 
 _सन्देशवाहुक माने जाते हैं। वे कांग्रेस के उदारवादी दृष्टिकोण के विरोधी थे । उनक़ा विचार 
था कि कांग्रेस अंग्रेजों के अनुनय-विनय, प्रार्थना या याचना से कुछ प्राप्त नहीं कर सकती । इस 
प्रसंग में उन्होंने केसरी' में लिखा था कि “भारत में अंग्रेज नौकरशाही से हम अनुनथ-विनय 
` करके भ प्राप्त नहीं कर सकते । ऐसा प्रयास करना तो पत्थर की दीवार से टकराने कें 
समान 1! =~ 
वे चाहते थे कि भारतीय स्वतंत्रता के प्रसार के लिए महाराष्ट्र के नवयुवकों को 

'संगठित किया जाय । उन्होने महाराष्ट्र के नवयुवकों में आत्म-निर्भरता, आत्म-बलिदान और 
 आत्म-विशवास की भावना का संचार किया। युवकों को शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ बनाने के 
है! लिए महाराष्ट्र में जगह-जगह व्यायामशालाएँ, लाठी क्लव आदि की, स्थापना को प्रोत्साहन _ 
 @दिया। हिन्द्र घमं की दिव्यता ओर श्रेष्ठता में उन्हें अटूट आस्था थी। पाश्चात्य सभ्यता को 
 विङृतियोंसेवेप्री तरह परचित थे। अतएवं युवकों को पाइत्रात्य सभ्यत्ता के प्रभाव से दूर 

रखने तथा धमं के माध्यम से राष्ट्रभक्ति की भावना भरने के लिए उन्होने महाराष्ट्र में गणपति 
उत्सव! तथा 'शिवाजी-समारोह' का प्रवर्तन किया । गणपति-उत्सव के द्वारा उन्होंने नवयुर्वकों 
में धामिक भावता के साथ-साथ राजनीतिक ज्ञान तथा अनुशासन की भावना जागृत करने की | 
७. प्रयास किया | शिवाजी-समारोह द्वारा उन्होंने नवयुवको के समक्ष शिवाजी के आदर को प्रस्तुत 
कर उन्हे संगठन और संघर्ष की प्रेरणा दो । - 


' इसप्रकार वे संगठन, शक्ति और संघर्ष के द्वारा स्वाधीनता प्राप्त करना चाहते थे! 
` उन्हें उदारवादी कांग्रेस की नीति और कार्यक्रम में विश्वास नहीं था, अतएव कांग्रेस में सम्मि- 
| के बाद उन्होंने उसे संघर्ष. का सन्देश दिया । दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि तिलक 
ब्रिटिश सरकार के प्रशंसकों के जोड तंत के स्थान पर ब्रिटिश सरकार के विरोधिग 
Po मसिद्धं अधिकार है, हम उसे लेकर रहेंगें (5712 

यी ४३) स उपा ेक्०इोडे ब्यास्तीस"आत्दोलन फो ९ 
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नई ज्योति, एक नई दिशा और एक नई शक्ति दी। उनके उग्रवादी विचारों के कारण अंग्रेजों ने 
तिलक को “भारतीय अशान्ति के जनक' (F४०7 ०£ [14/2१ _ 0०7९5६) की संज्ञा दी थी। 

तिलक के उग्र विचारों के कारण सन्‌ 1908 ई० में बम्बई के गवर्नर ने भारत सचिव को लिखा 

था कि “तिलक प्रमुख षड्यंत्रकारियों में से हैं या सवंप्रमुख षड्यंत्रकारी हैं । उन्होने भारत में 

ब्रिटिश शासन की समस्त कमजोरियों का सावधानी से अध्ययन किया। उनके गणपति-उत्सव, 

शिवाजी-समारोह, पैसा फण्ड और राष्ट्रीय स्कूल इन सवका एक ही उद्देश्य है कि अंग्रेजी शासन 

को उखाड़ फेंका जाय ।” : 


भावना का प्रचार, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा का प्रसार तथा शाल्तिपूर्ण _ 


>> it Min Ki, 


गवना व i प र पूर्ण 
निष्क्रिय विरोध । तिलक पहले कांग्रेसी नेता थे जिन्होंने देवनागरी भाषा में लिखी गई हिन्दी 


क़रूगा । 

तिलक एकं राजनायक और समाज-सुधारक ही नहीं थे, वे उद्भट विद्वान्‌ थे। संस्कृत, 
मराठी तथा अंग्रेजी के वे प्रकाण्ड पण्डित-थे । उन्होंने माण्डले जेल में 'गीता-रहस्य' नामक एक 
प्रख्यात ग्रन्थ की रचना की। “दि आकंटिक होम ऑफ द वेदाज' (716 Arctic Home of 
th ४९५३५) तथा 'दि ओरियन' (The Orion) उनकी अन्य प्रसिद्ध रचनाएं हैं। 


अपने व्यक्तित्व और विचार, देशभक्ति और त्याग के लिए तिलक भारतीय जनता के 
कृण्ठहार बन गए थे । भारतीय जनता ने उन्हें लोकमान्य कहकर समादुत किया था । उनके 
त्याग, बलिदान और राष्ट्रभक्ति को मुक्त कण्ठ से प्रशंसा हुई है। स्वामी अद्धातन्द के शब्दों में 
“महाराज तिलक राजनैतिक सेवा के अग्नदूतों में श्रेष्ठ स्थान रखते हैं। वह पहले व्यक्ति थे ' 


- जिन्होंने राजनैतिक एकता के सिद्धान्त का प्रतिपादन किया ।” 

__ च्चेलेण्टाइल शिरोल ने अपनी. पुस्तक "इण्डियन अनरेस्ट' में तिलक के योगदान पर | 
प्रकाश डालते हुए लिखा है कि “वे कट्टर हिन्दू धर्म पर आधारित नवराष्ट्रवाद के महान्‌ ` 
. उपासक ये तथा सरकार के प्रति .जनता में विद्रोह को भावना फैलाने वाले सबसे खतरनाक | 
अग्रदूत ये ।” प्रसद्धि लेखक रामगोपाल ने उनके योगदान पर प्रकाश डालते हुए लिखा है कि _ 
“उनका जीवन दिव्य जीत्रत था। उनके देशवासियों ने उन्हें न केवल लोकमान्य को उपाधि दी, 
. प्रत्युत तिलक भगवान कहकर समादूत किया।” 


लाला लाजपत राय (1865-1928 ई०) 


ड जीबन-वत्त--पंजाब-केशरी लाला लाजपत राय राष्ट्रीय आन्दोलन के उत सेनानियों में 
._ से थे जितके सिग और अलिषान क्री.अकरगाया हमें परदे मेड गा, देती 0 जिगी/. लाला लाजपत 
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राय का जन्म सन्‌ 1865 में पंजा के लुधियाना जनपद के जगरांव नामक ग्राम में न 1 
वे एक अध्यापक के पुत्र थे। राजकीय कालेज-लाहौर से उन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त कर सन्‌ 1885 
ई० में वकालत प्रारम्भ को । अपनी प्रतिमा और वाकूशक्ति के जल पर उन्होंने शीघ्र बंकालत 
में अपनी ख्याति प्राप्त कर ली । उन दिनों सवामी दयानन्द सरस्वती तथा उनके द्वारा स्थापित 
` आर्यसमाज का आन्दोलन उत्तरोत्तर प्रभावशाली हो रहा या । लाला लाजपत राय इस 
आन्दोलन से प्रभावित हुए और स्वामी दयानन्द के अनन्य शिष्य वन गए । स्वामी जी के प्रभाव 
से उनमें उग्र राष्ट्रीयता की ज्योति-शिबा प्रदीप्त हो गई। सन्‌ 1888 ई० में आप कांग्रेस के 
सदस्य हो गये । सन्‌ 1905 ई० में गोखले के साथ एक शिष्ट-मण्डज में आप इंगलेड गये । इंगलैंड 
में उन्होंने अपनी अद्भूत वाक्‌-शक्रित द्वारा भारत की समस्याओं से जनता को प्रभावित किया. 
सी० ब्राई० चिन्तामणि ने लाला जी की वक्तृत्व-शक्ति की प्रशंसा करते हुए लिखा है कि-"एक 
_ सावंजनिक वक्ता के रूप में मैं लायड जाजं तथा जाजपतं राय दोनों का स्मरण करता हु” 
इंग्लैंड में जाकर उन्हें विश्वास हो गया कि अंग्रेजों से आसानी. से स्वाधीनता प्राप्त करना 
सम्भव नहीं है । इंगलेंड से वापस आकर उन्होंने यह बताया कि भारतीयों कों अपने पैरों पर 
` खड़े होकर स्वाधोनता प्राप्त करनी चाहिए। 
 _ सन्‌ 1907 ई० में उन्हें देश से निर्वासित कर दिया गया। कुछ दिनों बाद उन्हें 
कर दिया गया! 1911 ई० में वे पुनः इंगलैंड और अग्रेरिका गए। सन्‌ 1920 ई० में भारत 
लौटने पर वे कलकत्ता कांग्रेस-अध्िवेश्न.के अध्यक्ष -चुने गए । सन्‌ 1923 तथा 1926 ई में 
केन्द्रीय विधानसभा के सदस्य चुने गये । र | 
विचार ओर योगदान--लाला लाजपत राय राष्ट्रीय आन्दोलन की उग्रवादी धारां के 
एक प्रवर पक्ष थे । उन्हें पंजाव का तिलक कहा जा सकता है । जो काम महाराष्ट्र में तिलक ने. , 
_ किया, पंजाब में वही काम लाला लाजपत राय ने किया । उन्होंने स्वामी दयानन्द के प्रभावःसे 
` प्रभावित हो आर्यसमाज आन्दोलन की महत्वपूर्ण भूमिका अदा की और आर्यसमाज दे 
23, | के प्रसार का प्रयास किया। 


A ` राजनौतिके नेत्र में उन्होंने राष्ट्रीय आन्दोलन में पूरा योग दिया ओर उसके लिए 
` उन्होंनेत एए सहीं। उनका विचार'था कि स्वतंत्रता के लिए भारतीयों को संघर्ष 


न ई० में बनारस अधिवेशन में उन्होंने कहा था कि “यदि भारत को 
स्वता प्राप्त करनी है, तो उसे अंग्रेजों के प्रति भिक्षावृत्ति 


नि गांधीजी के असहयोग-आन्दोलन में भी महत्वपूर्ण योग 
एक अवसर पर उन्होंने कहा था कि “हम अपने चेहरे सरकारी भवनों की ओर से मोड़कर 


जनता की झोपड़ियों की ओर करना चाहते हैं। कुछ समय तः दल के कमंठ नेता के 
में भी उन्होंने महत्व योग या हैं। क स्वराज दल के कमंठ नेता के , 


एला लाजपत राय हिन्दु-मुस्लिम एकता के पक्षपोषक थे, किन्तु इस प्रसंग में उनका 
था कि मुसलमानों को प्रसन्न करने के लिए हिन्दुओं के हितों का बलिदान करता उचित हि 
लाला लाजपत राय. ने शिक्षा और समाज-सुधार को दिशा में भी महत्वपूर्ण योग | 
उन्होंने लाहौर में डी० ए० वी० कालेज की स्थापना में तन-मन-धन से योग दिया। 
टी तथा दलितोंके उद्धार को दिशा में भी कार्य किया । इस दृष्टि से उन्होंने 


थे णल और कर्मठ जननायक, शिक्षाविश और समाज-सुधारक 17727 
ते । अती, ोसआलडी, शिवाजी, .. 
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_ श्रीकृष्ण तथा जाली पा दो जीवनियाँ लिखीं जो अपने समय में काफी लोकप्रिय हुईं । 
. उनकी अन्य रवमाओं में 'मगवद्गीता का सन्देश', “ब्रिटेन का -भारत के प्रति ऋण', 'दुःखी 
भारत', 'हिन्दू-युस्लिम एकता' तथा 'यंग-हण्डिया' प्रमुख हैं। “ 


इस प्रकार लाला जी आजीवन देशसेवा में लगे रहे। उनके जीवन के अन्तिम क्षण 
अत्यन्त कष्ट में दीते । साइमन कशीशन का विरोध करते समय उन पर लाठी का भीषण प्रहार 
हुआ था। इस प्रहार से आपका शरीर इतना क्षत हो गया कि फिर आप कभी उठ न सके । 17 
नवम्बर, 1928 ई० को यह महान्‌ स्वतंबता-सेनानी चिरनिद्रा में लीन हो गया। मृत्यु के शत 
उन्होंने कहा था कि “मेरे शरीर पर पड़ी हुई एक-एक चोट ब्रिटिश साम्राज्य के कफन के 
एक-एक कील होगी ।” उनकी मृत्यु पर अपने उद्गार व्यक्त करते हुए गांधीजी ने कहा था कि 
“लाला जी जैसे लोग मृत्युञ्जवी हैं. वे कळी मर नहीं सकते ६ जब तक आकाश में सूर्ये प्रकाशित 
रहेगा, तव तक वे गकाशित होते रहेंगे?” 


महात्मा गांधी (1869-1948 ई०) 


._  जीयन-चृस--गांधीजी भारत ही नहीं, वरन्‌ विश्व की उन विभूतियों में से थे जो किसी 

जाति, समाज, देश और काल की सीमा से परे झानवता को महान्‌ सन्देश देकर युग-प्रवतंक 

. बन जते हैं। गांधीजी का पूरा नाम मोहनदास करमचन्द गांधी था। उनका जन्म काठियावाड़ 

(गुजरात) के पोरबन्दर नामक स्थान में एक सम्भ्रान्त परिवार में 2 अक्टूबर, 1869 ई० को 

हुआ या ! अबोध बाल्यकाल में आप पर 'अवणकुमार' तथा 'सत्यवादी राजा हरिश्यन्द्र' को 

कहानी का बड़ा प्रभाव पड़ा था। माता-पिता में भक्ति और सत्य के प्रति निष्ठा इसी प्रभाव की 
एक अभिव्यक्ति थी । र 


* भारत में मैट्रिकुलेशन परीक्षा पास करने के बाद उन्नीस वर्ष की अवस्था में आप. उच्च . 
_ शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैण्ड चले गए। इंग्लैण्ड जाने से पहले आपने अपनी माता से दो 
प्रतिज्ञाऐ की थीं। प्रथमतः यह कि दे. वहां जाकर ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, दुसरे यह कि वे 
मांस और मदिरा का सेवन नहीं करेंगे। उन्होंने अपने वचनों का पुरी तरह पालन किया। साइ- 
कल शेखर के शब्दों में, “भारत लौटने पर गांधीजी पहले की तरह भारतीय थे। उन पर अंग्रेजी 
सभ्यता का लेशमात्र भी प्रभाव नहीं पड़ा था ।” इग्लैण्ड से बेरिस्टरी पास करके लौटने पर 
आपने राजकोट तथा बम्बई में वकालत प्रारम्भ की । 1893 ई में वे एक मुकदमे की पैरवी कें 
सिलसिले में दक्षिण अफ्रीका गए । वहाँ की गोरी सरकार को रंगभेद को नीति को देखकर उन्हें 
जोम वला. आ । उन्होंने अंग्रेज सरकार का विरोध करने का निश्‍चयं.किया । उन्होंने दक्षिण अफ्रीका 
. में , शोषित और विपन्न भारतीयों को संगठित किया और सत्याग्रह-आन्दोलन के प्रारम्भ 
किया । यह अपनी दृष्टि से अभिनव और अनुपम आन्दोलन था। आन्दोलन के प्रसंग में आपने 
अंग्रेज सरफार के अनेक अत्याचार सहे, अनेक यातनाएँ झेलीं। अन्त में अपने आन्दोलन में 
सफल होकर वे 1914 ई० में भारत आए। पहले उन्हें अंग्रेजों की न्यायप्रियता पर विश्वास | है? 
किन्तु युद्ध समाप्त होते के वाद अँग्रजो ने दमन का सहारा लिया। रौलेट ऐक्ट इस दमन का ' 
1 प्रतीक था। गांधीजी ने इस दमन के विरोध में सत्याग्रह-आन्दोलन का निश्चय किया। 6 अप्रैल, 
,__ 1919 ६० में उन्होंने एक देशव्यापी हड़ताल का आयोजन किया । सन्‌ 1920 ई० में कांग्र स नने 
विशेष अधिवेशन में गांग्रीजी को अपता सूत्रधार स्वीकार कर कांग्रेस के नेतृत्व की बागडोर 
_ उनके हाथ में सौंप दी । उनके आगमन से कांग्रेस को एक नई शक्ति मिली, भारत के राष्ट्रीय 
| आन्दोलन में एक नए युग का प्रवर्तन हुआ । इतिहास में यह युग (1920-1947 ई०) गांघी-युग 
| ६ 325 के नाम से विश्वै Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. . A 
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इस-युग में राष्ट्रीय आन्दोलन को समस्त प्रमुख और प्रभावशाली घटनाओं से गांधी जौ 
जुड़े रहे । 1942 ई० में उन्होंने 'ंग्रेजो, भारत छोड़ो' तथा भारतीयों को 'करो या मरो'(D0 
० 1916) का सन्देश देकर क्रांति का आह्वान किया। इस प्रकार महात्मा गांधी ने अपने जीवन 
में स्वतंत्रता के सपने को पूरा कर जिया। पर दुर्भाग्यवश वे स्वाधीनता के पौधे को विकसित 
होता हुआ देख न सके, अपने रामराज्य को"कल्पना साकार न कर सके ।:30 जनवरी, 1948 ई 
को एक उग्र युवक ने उन पर गोली से प्रहार किया और ' हे राम! ' कहते-कहते इस महामानव 
___ने सदा के लिए अपनी आँखें is लीं। पं० जवाहरलाल नेहरू ने उनके प्रति अपने उद्गार व्यक्त 
करते हुए कहा कि “प्रकाश को ज्योति बुझ चुकी है.। उनका आलोक हमें युगों तक प्रकाश देता 
रहेगा । प्रसिद्ध वेज्ञानिक आइंस्टीन ने अपनी श्रद्धाञ्जलि व्येक्त करते हुए कहा थाकि-“आने 
वाली पीढ़ियाँ कठिनाई से यह विश्वास करेंगी कि संसार में हाड़-मांस का कोई ऐसा प्राणी भी 
अवतरित हुआ था ।” र 
राष्ट्रीय आन्दोलन में गांधोजी कां योगदान 
भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन को सफल बनाने में गांधीजी ने स्तुत्य योग दिया । संक्षेप 
. सें गांधोजी के योगदान को हम निम्नलिखित रूप में रख सकते है-- 
1. राष्ट्रीय आन्दोलन फो जन-आन्दोलन दनाया--राष्ट्रीय आन्दोलन में गांधीजी के 
योगदान का मूल्यांकन करते समय जो सर्वप्रमुख तथ्य हमारे सामने उभरता है; वह गांधीजी 
: द्वारा भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन को एक व्यापक आधार देकर उसे जन-आन्दोलन बनाया 
मध्य ः जाना। गांधीजी के पूर्व राष्ट्रीय आन्दोलन 
गांधीजी का योगदान प्रधानतया प्रवुद्ध और शिक्षित भारतीयों तक 
1. राष्ट्रीय आन्दोलन को जन- आन्दो-| सीमित था । गांधीजी ते उसे भारत के जन- 
ˆ लन बनाया साधारण तक पहुंचाया । जैसा कि कूपलैण्ड 
2. अहिंसात्मक साधनों का प्रयोग ने लिखा है कि “उन्होंने राष्ट्रीय आन्दोलन को 
| 3. अभिनव साधनों का प्रयोग जनप्रिय बनाया । अभी तक यह नगरों के बुद्धिः 
4 | ^ राजनीति को नैतिकता का आधार |. जीवियों तक ही सीमित था, अब वह लाखों की 
§ | दिया जनता तक पहुँच गया।” ; 
3 सभी धमों की तात्विक एकता पर| ' 2 स्वाधोनता-प्राप्ति के लिए अहिंसा: 
| * जोर दिया - | त्मक साधनों का प्रयोग किया--विशव के 
| 0 स्वदेशी और स्वावलम्बन का सन्देश | इतिहास-गगन पर सामान्यतया जितनी भी 
क दिया fe ड क्रांतियाँ हुई हैं, स्वाधीनता के जितने संग्राम 
. | / सक्षम नेतृत्व के विकास में योग | हुए हैं, वे रक्तरंजित रहे हैं। किन्तु गांधीजी के 
दिया ` नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन को जो 
रूप मिला, वह हिंसात्मक न होकर पूर्णतया 
अहिसात्मक था। इस प्रकार गांधीजी ने एक 
रक्तहीन गौरवपूणं क्रांति को जन्म दिया । | 
मो 3. स्वाधीनता-प्राप्ति के लिए अभिनव 
साधनों का प्रयोग किया-गांधो जी ने राष्ट्रीय | 
आंदोलन में अभिनव साधनों का प्रयोग किया। 
सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा, असहृयोग-आन्दोलन, 
` आन्दोलन या विदेशी वस्तुओं कें | 
१२20 20328 स्वाधीनता 
चर्यो को नए शस्त्र-अस्त्र दिए 
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अस्पृश्यता को अन्त करने का सन्देश 
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उनका विचार था कि पवित्र साध्य को प्राप्त करने के लिए साधन भी पवित्र होना.चाहिए। 
हम अपवित्र साधन से पवित्र साध्य को प्राप्त नहीं कर सकते |, 


- 4. राजनीति को नेतिक आधार प्रदान किया--राजनीति सामान्यतया छल, छद्म, झूठ 
और कपट का पर्याय मानी जाती है । गांधीजी ने राजनीति को नैतिकता का पर्याय बनाया। 
उनका कहना था कि मेरे लिए धर्मविहीन राजनीति का कोई अर्थ नहीं है । नीति-शुन्य राज- 
नीति सर्वेथा त्याज्य है। धर्मविहीन राजनीति के विषय में वें कहा करते थे कि ''राजनीति आज- 
कल हमें साँप के पाश की तरह लपेटे हुए है जिससे व्यक्ति के लिए मुक्ति पाना .असम्भव है, 

, चाहे वे इसके लिए कितना :प्रयास क्यों न करें। मैं उस साँप से जूझना चाहता हूँ। अपने में, 
राजनीति में धर्म को प्रविष्ट करना चाहता हूँ।” सत्य और अहिंसा नैतिकता की दो आधार- 
लिना ह । यांधीजी ने इन दोनों आधारशिलाओं को अपनाकर राजनीति को नैतिक आधार 
प्रदान किया । 


5. सभो धर्मा की तात्विक एकता पर जोर दिया -भारतवर्ष विभिन्न घर्मो, सम्प्रदायों, 
` मत-मतान्तरों का देश रहा है। भारतीय संस्कृति. और समाज को इस विशेषता को दृष्टि-पथ में. . * 
. रखते हुए उन्होंने सभी धर्मो की तात्विक एकता पर जोर दिया। उनका कहना था कि सभी 
घर्म समान हैं और सभी धर्मों में श्रेष्ठ और नैतिक सिद्धांत पांए जाते हैं जिनके पालन करने से 
व्यक्ति अपना और समाज का कल्याण कर सकता हैं। मानव जाति.की सेवा, सत्य, अहिंसा, प्रेम 
और सद्भावना सभी समों की मूल मान्यताएं हैं। उनका कहना था कि मनुष्य को इन मूल 
मान्यताओं को मानते हुए दीन-दुियों की सेवा करनी चाहिए क्यींकि दीन-दुखियों की सेवा ही 
ईश्वर की सच्ची सेवा है । र 


6. स्वदेशी और स्वावलम्बन का सन्देश दिया-गांधी जी ने भारतीयों को स्वदेशी और 
स्वावलम्बन का संदेश देकर ब्रिटिश साम्राज्य की दासता से मुक्ति का मार्ग दिखाया। चर्खा, 
खादी. के वस्त्रों का प्रयोग तथा विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, कुटीर उद्योगों का प्रवतंन और ' 
विकास आदि के द्वारा गांधीजी ने स्वदेशी और स्वावलम्बन का संदेश दिया। इस प्रकार गांधी . 
जी चाहते थे कि भारत का प्रत्येक व्यक्ति स्वावलम्बन और स्वदेशी के महत्व को समझकर - 
उनका अनुगमन करे। 


7. राष्ट्रीय आन्दोलन के लिए सक्षम नेतृत्व के उदय में योग दिया--गांधीजी ने राष्ट्रीय 
आन्दोलन का स्वतः नेतृत्व तो किया ही, साथ ही उन्होंने आन्दोलन में योग देने के लिए सुयोग्य 
नेतृत्व के विकास में योग दिया। देश के कोने-कोने में घूमकर गांधीजी ने रांष्ट्रीय आन्दोलन में 
भाग लेने के लिए सभी वर्गों, सभी घर्मो, सभो प्रदेशों और क्षेत्रों के लोगों को त्याग और उत्सर्ग - 
का संदेश देकर राष्ट्रीय आन्दोलन के महायज्ञ में अपनी आहुति डालने की प्रेरणा दी। गांधीजी 
के व्यक्तित्व, विचार, कार्य और आदर्श से अनेक लोग उनकी ओर आकृष्ट हुए और राष्ट्रीय . 
आन्दोलन में अपनी भूमिका अदा की। ; ड 
` 8, हिन्दृमुस्लिम एकता का सन्देश दिया -अंग्रेजो ने 'फूट डालो और शासन करो' को | 
नीति अपना कर भारत में अपने साम्राज्य की स्यापना, विस्तार ओर सुरक्षाका प्रयास किया | 
था। गांधीजी ने हिन्दू-मुस्लिम एकता का संदेश देकर साम्प्रदायिक सद्भावना का बीज बोकर, _ 
'इंश्वर-अल्लाह तेरे ताम, सबको सम्मति दे भगवान' का स्वर देकर साम्प्रदायिकता को समाप्त .. 
करने का प्रयास किया । साम्प्रदायिक दंगों को रोकने तया साम्प्रदायिक एकता को बनाये रखने || 
| के लिए उन्होने अनशन, उपवास, पदयात्रा आदि का सम्बल लिया । नव ई० के हिन्दू-मुंस्लिस 
| दंगों के समय किया गया 21 दिन का उपवास, सन्‌ 1947 ई० में स्वाधीनता के समय को गई ` 
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* नोआदाली फी पदयात्रा गांधीजी की साम्भ्रदायिक. एकता बनाये रखने के प्रयास के जीन / 
दृष्टान्त हैं। यहाँ तक कि इस प्रकार के प्रयास के कारण ही गांधीजी को. 30 जनषरी, 1948 इ 

' - को एक मराठा युवक की गोली का शिकार होना पड़ा था। 


9. अस्पृश्यता को अस्त करने का सन्देश दिया--अस्पृश्यता भारतीय समाज का एक 
अत्यन्त विकृत अभिशाप रहा है। गांधीजी यह भली-भांति जानते थे कि राष्ट्रीय. उत्थान के लिए 
“अस्पृश्य कहे जाने वाले लोगों का उत्थान आवश्यक है। अतएव गांधी जी ने अस्पृश्यता या छुआ- 
छ्त के उन्मूलन के लिए सशक्त प्रयास किया । उन्होंने अस्पृश्य कहे जाने वाले,लोगों को “हरिजन' |. 
की संज्ञा दी । उनके कल्याण के लिए 'हरिजन सेवक संघ! की स्थापना की, हरिजनो के सामाजिक | 
' शैक्षिक विकास को प्रेरणा दी, उनकी चतुर्मुखी- उन्नति में योग दिया । 1932 ई सें ब्रिटिश 
. सरकार ने हरिजनों को हिन्दू-समाज से पृथक्‌ करने के लिए 'साम्प्रदायिक्त निर्णय" के रूप दें जो 
प्रयास किया था, उसके विरुद्ध जनमंत एकत्र किया भौर आमरण अनशन्त किया। यही नहीं, वे 
स्वतः हरिजन वस्तियों में जाते, वहाँ ठहरते और उनके साथ खाते-पीते थे । गांधीजी सदर्ण 
' हिन्दुओं से कहा करते थे कि “यदि हिन्दू लोग अस्पृश्यता के कलक को बनाये रखेंगे तो त्रे अपने 
| ` उत्कृष्ट और उदात्त धर्म को' निन्दनीय बना देंगे । ऐसी स्थिति में वे न तो स्वतंत्रता के योग्य 
_ __ ठहरेंगे और न उसे कभी प्राप्त कर सकेंगे । - 


~ 10. स्त्रियों की समानंता का समर्थन क्रिया-स्वाधीनता-संग्राम को सफल बनाने के 
लिए भारतीय नारियों की दशा में सुधार होना आवश्यक था । अतएव स्त्रियीं की दशा में सुधार 
करने के लिए उन्होंने बाल-विवाह, दहेज-प्रथा आदि का विरोध किया। स्त्रियों को शिक्षित 
बनाने तथा उनको पुरुषों के समान स्तर प्रदान करने का सन्देश दिया। स्त्रियों के विय में “यंग 
इण्डिया में व्यक्त उनके.ये विचार उल्लेखनीय हैं: “नारी को. अबला कहना एक ' अपमानजनक 
चात है, यह पुरुप का स्त्री के प्रति अन्याय है। यदि बल ' का अर्थ शक्ति है, तो स्त्री पुरुष की 
` अपेक्षा कहीं अधिक श्रेष्ठ हैँ? क्या उसमें आत्म-वलिदान की भावना अधिक नहीं है? षया. 
` उतमै अधिक सहन-शक्ति और अधिक साहस नहीं हैं? उनके बिना पुरुप कुछ झी नहीं हो सकत 
` सकृता। यदि अहिंसा हमारे जीवन का धर्म हैं तो भविष्य स्त्री के हाथ में हे . | 
० 2 गांधीजी के प्रयास और प्रोत्साहन से भारतीय नारियों में जागृति फैली । वे भी राष्ट्रीय 
आन्दोलन में अपनी भूमिका अदा करने के लिए आगे आ गई! शक 
_ ]], सामाजिक दोषों को दूर कर उन्नति का सन्देश दिया --गांधोजी ने भारतीय समाज . 
को अपनी विविध विृतियों से मुक्त होने का. सन्देश दिया। भारतीय समाज की अशिक्षा को 


em ) Sr 
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f दूर करने के लिए बेसिक शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा आदि फी कल्पना प्रस्तुत की । इसी प्रकार 
४ मद्यमान को रोकने के लिए उन्होंने मंच-निषेध-आन्दोलन का प्रवतंन किया. . `. | 
. : ` ` 12. समता पर आधारित समाज के निर्माण का. सन्देश दिया--गांधीजी. का राष्ट्रीय 
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` हमारे स्वाधीनता-संग्राम के कुछ महापुर्ष........ 379. 


` जोवन में श्रम की महते की है तिपिदिन किया "ईस पसंग में उनका कहना थी. कि मनुष्य को 
अनिवार्य आवश्यकता है ज्ये कड़ी मेहनत से मिलती है। अतएव प्रत्येक व्यक्ति को श्रम करना 
चाहिए। श्रम करने से व्यक्ति में आत्म-निर्भरता, ईमानदारी और अन्य नैतिक गुणों का विकास 
होता हैं। : र 
` इस प्रकार गांधीजी ने अपनी बहुमुखी प्रतिभा से राष्ट्रीय आन्दोलन, जन-जीवन और 
आन्दोलन के विविध पक्षों को प्रेरित और प्रभावित किया। देश के स्वाधीनता-आन्दोलन का 
सफल पथ-प्रदर्शन कर उन्होंने जो कार्ये किया, वह स्तुत्य और वन्दनीय है.। राष्ट्रीय आन्दोलन में 
अपने इसी योगदान के लिए वे राष्ट्रीय .कहलाए। भारत ही नहीं, विश्व फे स्वाधीनता- 
आन्दोलन के इतिहास में उनका नाम स्वर्णाक्षरों से रहेगा । डॉ० राजेन्द्र प्रसाद के अनुसार 
“भारतीय जीवन का कोई ऐसा पक्ष नहीं जो महात्माजी से अछूता रह गया हो, जिस -पर 
उनके जीवन का असर ग पड़ा हो और जिसक्ते लिए उन्होंने कोई योगदान न किया हो।” भारत- 
कोकिला श्रीमती सरोजनी नायड्‌ ने गांधीजी के योगदान पर विचार व्यक्त करते हुए एक स्थल 
पर लिखा है कि ''गांधीजी के योगदान मूल्यांकन के लिए हीरे की कलम और शहद .की स्याही 
- की आवश्यकता होगी ।” जे० एच० होम्स के अनुसार, “भारत को स्वाधीन कराने का जो श्रेय 
महात्मा गांधी को प्राप्त है, वह अन्य किसी को नहीं है।” इसी प्रकार रोम्या रोला ने लिखा है 
कि "गांधीजी भारत के इतिहास के ऐसे नायक हैं जिनकी कहानी युगों तक प्रचलित .रहेगी। 
उन्होंने समस्त मानवता के संतों और महात्माओं में अपना स्थान प्राप्त किया ओर उनके 
व्यक्तित्व की प्रभा समस्त विश्व में व्याप्त हो चुकी हे !” र 
नेताजी सुभासचन्द्र बोस (1897-1945 ई०)! bes: 
आजाद हिन्द फौज के अभर सेनानी, जय-हिन्द के अमर गाथक, क्रांतिपृत्न नेताजी 
, सुभाषचन्द्र घोस का जम्म सनू 1897 ६० की 23 जनवरी को उत्कल प्रान्तः के कटक नगर में 
हुआ था। आपके पिता श्री जानकीनांथ बोस अत्यन्त परिश्रमी, पुरुपार्थी तथा साहसी व्यक्ति 
ये। आपकी माता शांत, भाषुक तथा धर्मपरायण महिला थीं । माता-पिता के गुणों का बालक | 
` सुभाष के शिशु-मच पर महरा प्रभाव पडा! hee Meta: 

,.. . उच्य शिक्षा समाप्त. करने के उपरान्त 24 वर्पः की अवस्था ,में, sR इण्डियन' सिविल, 
सविस' (1. ©; 5.) की परीक्षा में था यये, पर असहयोग-आन्दोलन में भाग लेने.के लिए उन्होंने . 
ब्रिटिश सरकार-की-उच्च नौकरी को ठुकरा कर भारत के मुक्ति-संग्राम में सम्मिलित हो गए । . 
1928 ६० के कलकत्ता अधिवेशन में उन्होंने स्वराज्य का प्रस्ताव प्रस्तुत कर अपनी राजनेतिक . 
चेतना का परिचय दिया । बाद में लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य. का प्रस्ताव,किया जिसका , 
समर्थन पं० नेहरू ने किया । सन्‌ 1938 ई० में कांग्नोसःके.हरिपुरा अधिवेशन र्ध आपको . कांग्रेस 

' .का अध्यक्ष चुना गया । इसके. दूसरे वर्ष सन्‌ 1939.६० में त्रिपुरा कांग्र स. के अधिवेशन में आप : [ 

पुनः कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। इस अधिवेशन में महात्मा गांधीजी या पट्ठाभि सीतारमैया . ` . | 

` को अध्यक्ष बनाना चाहते ये। इसका मुख्य कारण,यह था कि गांधीजी शां व सेः. 3. 
- स्वाधीनता प्राप्त करना चाहते थे ओर सुभाषजी क्रांतिकारी साधनों के द्वारा । भ्‌ ` 

सौतारमैया की हार पर गांधीजी ने कहें था कि “पट्टाभि सीतारमैया 'की हार मेरी हार है ।” य 

` फलतः कांग्र सं के अध्यक्ष चुने जाने के बाद गांधी और सुभाष का वैचारिक मतभेद बढ़ता गया। | 


- ए देती जे मृत्यु हुई गा नहीं हई, इस भरत का निश्‍चित उत्तर देता सम्भव नहीं है। | 
अधिकांश लोगों के अहसार उती hr में एक:विमान-दुघेटना में हो.गई थी। किन्तु. 
कुछ लोगों के अनुसार वे अभी जीवित हैं 6; ने 7 5७ के अ ७ कप 
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बे itized a Samaj Fo दु द्या (८ निर a म आखले शां | 3% 
अन्ततः सुभाषजी कांग्रेस से त्यागपत्र दै दिया आरि राष्ट्रीय आन्दोलन के लिए 'फारदई | 
ब्लाक! की स्थापना को। . 
द RS क आंदोलन सन्‌ 1939 में दूसरा महायुद्ध प्रारम्भ हुआ। इस महायु के साथ ही नेताजी के जीवन |.. 

/ में एक नये अध्याय का हुआ। न्दोलन में उनकी भूमिका के कारण, ब्रिटिश 
' सरकार ने उन्हें कलकत्ता में उनके ही मकान में नजरबन्द कर दिया । इसी मकान से सन्‌ 194] 
में चे वेश बदलकर अपने को जियाउद्दीन बनाकर चुपचाप निकल गये । उनके भागने के 
समाचार से सरकार स्तब्ध रह गई।-उसने उनका पता लगाने की बड़ी कोशिश को, ' 
` उसकी कोशिश व्यर्थ रही । जियाउद्दीन के वेश में वे अफगानिस्तान होते हुए इटली, जमंनी ' 

. और अन्त में जापानं पहुँचे जापान, इटली और जमंनी मिलकर ब्रिटेन तथा उसके मित्न-राष्ट्रं 
के साथ युद्ध कर रहे थे। सुभाषजी ने ब्रिटेन के इन शतु राष्ट्रों से मैत्री कर उनका सहयोग 
और समर्थन प्राप्त कर अंग्रेजों को देश से बाहर निकालने का संकल्प किया । इस दृष्टिसेः 
सिंगापुर में उन्होने आजाद हिन्द सेना का संगठन किया । इस सेना के वे प्रधान सेनापति बने। 

' सेना को संगठित करते हुए उन्होने ये प्रेरक शब्द कहे कि “मैं आपको भूख, घोर युद्ध बर 
कठिनाइयों के अतिरिक्त और कुछ नहीं दे सकता ।'. उन्होंने सैनिकों को दिल्ली चलकर लात 
किले पर विजय-पताका फहराने का सन्देश दिया । उन्होंने सैनिकों का उद्बोधन करते हुए कहा 
था कि “बन्धुओ -! मेरे सैनिको ! तुम्हारा युद्धघोष हो - दिल्ली चलो । मैं नहीं जानता कि 

हंममें से कोन इस स्वतंत्रता-संगाम में जीवित बचेगा, किन्तु मैं यह अवश्य जानता हूँ कि 
अन्तिम विजय हमारी होगी और हमारा कार्य तब तक पूरा नहीं होगा जब तक कि ब्रिटिश 
साम्राज्य की एक अन्य समाधि पर पुरानी दिल्ली के लाल किले पर हमारी विजय-वाहिनी 


विजय-परेड नहीं कर लेगी ।” ' 


i कड इस नवगठित आजाद हिन्द सेना को प्रारम्भ में अच्छो सफलता मिली । वह इम्फाल 

` तक पहुंच गई, किन्तु अन्त में भीषण वर्षा और युद्ध-सामग्री की कमी के कारण उन्हें पीछे हटना 

` ` पड़ा ।अन्त में जापान की पराजय के कारण आजाद हिन्द फौज को भी आत्म-समरपेण करना 

_ पढड़ा। पर सुभाष जीवित या मृत अंग्रेजों के हाथ में न आये। कहा जाता है कि एक विमान- 

^ - <दुघंटना में उनकी मृत्यु हो गयी। हाच जीवित हैं या मृत, यह दूसरा प्रश्न है । किन्तु इतना 

निश्चित है कि उनका नाम हमारे देश के इतिहास में सदा अमर रहेगा। उनंकी देशभक्ति, 

' उनकाउत्सर्ग, उनका त्याग हमें हमेशा प्रेरणा देता रहेगा। प्रसिद्ध इतिहासकार रमेशचन्र 

'मजमवार के शब्दों में “गांधीजी के बाद भारतीय स्वतन्त्रता-संग्राम के सर्वप्रमुख व्यक्ति तिः 

_ सन्देह सुभाष थे ।“-अन्त में डॉ० पट्टाभि सीतारमेया के शब्दों में कह सकते हैं कि “सुभाष स्वय 

` अपने में एक महान्‌ इतिहास थे। उनमें महान आकर्षण, विभिन्न महान्‌ उपादानों का समन्वय 

. था।ाल्यकाल से ही उनका जीवन तूफानी था। उनमें रहस्यवाद और वास्तविकता का 

` मिश्रण था, गहरी घामिक भावना तथा व्यावहारिक कुशाग्र बुद्धि, गहरी तथा प्रभावी देशभर्ति 
थी तथा दम्भ का अभाव था 1” द ; 9 


पुं जवाहरलाल नेहरू (1889-1964 ई) ¢ 
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की डिग्री प्राप्त कर भारत लौट आए। कुछ वर्षों तक उन्होंने: वकालत की, किन्तु उनमें 

मन न लगा। प्रारम्भ में वे श्रीमती एनो वेसेन्ट के प्रभाव में होनकत, नो कम 
आकर्षित हुए और स्वराज्य-आन्दोलन में योग दिया। सन्‌ 1920 ई में गांधीजी के असहयोग- 

आन्दोलन में सम्मिलित. हुए और जेल गये। उत्तर प्रदेश के किसान-आन्दोलन को संगठित करने 

में आपने अथक प्रयास किया । 


आनन्द-भवन में रहने वाले जवाहर दु:खी किसानों की दुर्दशा देखकर स्वयं को 
गये । देश को पराधीनता से मुक्त करने का संकल्प लिया, उसे पूरा करके ही सन्तोष किया | 
1929 ई० में पहली बार आप कांग्रेस के अध्यक्ष बने - और कांग्रेस का लक्ष्य पूर्ण स्वराज्य घोषित 
किया | असहयोग और सत्याग्रह के दिनों में आप कई बार जेल गए। 1942 ई० की महान्‌ 
क्रान्ति के अवसर पर देश के अन्य बड़े नेताओं के साथ आप भी जेल गये। सन्‌ 194 ई० तक 
. आप जेल में रहे । 


[ देश के स्वाधीन होने पर आप भारत के प्रथम प्रधान मन्त्री हुए और सत्नह वर्षों तक 

उस-पद पर बने रहे। 27 मई, 1964 ई० को देश की इस महान्‌ विभूति का देहावसान हो 

.गया । उनकी मृत्यु पर दे” और विदेश के लोगों ने उन्हें भावभीनी श्रद्धाञ्जलि दी। सर्वपल्लो 

राधाकृष्णन ने अपने उद्गार व्यक्त करते हुए कहा कि “नेहरू हमारी पीढ़ी के एक महानतम 

। ह थे। वे एक ऐसे अनोखे राजनीतिज्ञ थे जिनकी म एनव-मुक्ति के प्रति सेवाएँ चिरस्मरणीय 
| 1? 


* नेहरू एक स्वतन्त्रता-सेनानी ही नहीं थे, मत्युत एक मौलिक विचारक, दूरदर्शी राज- 
नीतिज्ञ, सुयोग्य प्रशासकः और मानवता के महान्‌ पुजारी थे। उनका व्यक्तित्व इन्द्रधनुषी था । 
उनमें विभिन्न मानवीय गुणों का संगम था। उनमें अनेक रंग, अनेक आयाम, दूरदशिता, कल्पना, 
अम, अत्मीयता सव कुछ था। गांधीजी ने उनके व्यक्तित्व के विषय में अपने विचार च्यक्त करते 
हुए कहा या, “जहाँ उनमें वीर योद्धा की स्फूति और अधीनता है, वहाँ उनमें राजनीतिज्ञ का 
विवेक भी है। वे स्फटिक मणि की भाँति पवित्र हैं, उनकी सच्चाई सन्देहरहित है। वह अहिसक 
और अभिनन्दनीय योद्धा थे । राष्ट्र उनके हाथों में सुरक्षित है।” इसमें कोई सन्देह नहीं कि पं० 
नेहरू गांधीजी की आकांक्षाओं के अनुरूप उत्तरे। स्वाधीनता कें उपरान्त परीक्षा की हर घड़ी में. 
वे सफल रहे। स्वाधीन भारत के संविधान की रचना में उन्होने स्तुत्य योग दिया । प्रधान मंत्री 
के रूप में उन्होंने राष्ट्र को सक्षम प्रशासन दिया। वे भारत कौ बैदेशिक नीति के प्रधान 
निर्माता थे। देश की बहुमुखी प्रगति के लिए उन्होंने पंचवर्षीय योजनाओं के निर्माण की प्रेरणा 
दी। देश को अर्थनीति के आधारों का निर्धारण कर मिश्रित अर्थव्यवस्था तथा देश में विशाल 
औद्योगिक प्रतिष्ठानों का प्रवर्तन किया। वे सही अर्थो में आधुनिक भारतं के निर्माता थे । 
विश्व के राजनैतिक रंगमंच पर स्वाधीन भारत ने.जो स्थान प्राप्त किया, उसका प्रमुख श्रेय 
प० नेहरू को है। वे एक महान्‌ राष्ट्रनिर्माता, महान्‌ स्वप्न-द्रष्टा, महान्‌ विचारक और महान्‌ 
लेखक थे । उनके देशप्रेम और मानवतावादी दृष्टिबोध का परिज्ञान अग्रलिखित विचारोसे | 
मिल जाता है जो उन्होने अपनी मृत्यु के कुछ दिनों पहले व्यक्त किए थे। 'उन्होने क्हाथाकि . | 
“यदि कोई मुझसे पूछे कि इतिहास मेरे लिए क्या लिखे और भविष्य में मुझे किल रूप में याद 
करे तो मैं इन शब्दों में याद किया जाला. पसन्द करूंया- | 
्ण्ण्न््रज््-- EE RE = = 

ne 1. नेहरू की रचनाओं में 15८0४९) ०£ 114३ तथा Glimpses of World 
_ पाश» अत्यन्त लोकप्रिय हुई । . न 
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“यह वह व्यक्ति है जो अपने प्रे दिल और दिमाग से हिन्दुस्तान और हिन्दुस्तानियों | म 
प्यार करता था और वे भी उसे चाहते थे ओर बेहद प्यार करते थे।” * 


सरदार वल्लभ भाई पटेल (1875-1950 ई०) 


लौह-पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म सन्‌ 1875 ई० में गुजरात में हुआ पा। 

अपना अध्ययन समाप्त करने के उपरान्त आपने गुजरात के गोधरा नामक स्थान पर वकालत 
आरम्भ की। मेधावी, परिश्रमी और निष्ठावान्‌ होने के कारण आपको प्रक्टिस खूब चमको। 
कुछ पैसा अजित करते के उपरान्त आप बैरिस्टरी पास करने के लिए इंग्लेण्ड गए। वहाँ ये 
आकर आपने पुनः प्रैस्टिस प्रारम्भ की । 


गांधीजी के व्यक्तित्व और विचारों ने पटेल को भी उनकी ओर आकर्षित किंया । खे. 
सत्याग्रह में आपने गांधीजी का खुलकर साथ दिया। 


रौलेट ऐक्ट के विरोध में आप अपनी वकालत छोड़कर राष्ट्रीय आन्दोलन में पूरी तर्‌ | 

उतर पड़े । सन्‌ 1926 ई० में बाढ-पौडितों की सहायता कर आप ने अपनी संगठन-शक्ति का 

- परिचय दिया। 1928 ई० में बारदोली में आपने किसान-सत्याग्रह धच त्व किया । इस सत्या- 
ग्रह में सरकार को झुकना पडा ! इसी आन्दोलन की सफलता पर आप 'सरदार' व्ही उपाधि 
मिली । सन्‌ 1931 ई० में कराची के कांग्रेस अधिवेशन में आप कांग्रेस के अध्यक्ष उने। छा 
प्रकार वे राष्ट्रीय आन्दोलन के प्रत्येक पक्ष से पूरी तरह जुड़े रहे । गांधीजी में उन्हें अपार भरव 
छी। गांधीजी ने उनके विषय में लिखा है कि “वह (सरदार) मुझे जिस स्नेह के साथ ढके रहो | 
हैं, उससे मुझे अपनी प्यारी माँ के प्यार की.याद आती है।” 


1946 ई० की अन्तरिम सरकार में आप गृहमन्त्री वने । बाद में भी आप इस पद पर | 
बने रहे। जिस समय आप गृहमन्त्री बने, उस समय मुस्लिम लीग की प्रत्यक्ष कार्यवाही े 
कारण देश में कानून और व्यवस्था की स्थिति अत्यन्त शोचनीय थी। पटेल ने दृढ़ता से. स्मि | 
का सामना किया तथा शान्ति-व्यवस्था स्थापित की । गृहमन्त्री के रूप में आपका दूसरा महत. 
. पूर्ण कार्य देशी रियासतों का संगठन था। भारत के स्वाधीन होने के समय देश में लगभग 55 

देशी. रियासत थीं। लोह-पुरुष परेल ने बड़ी कुशलता और दूरदशिता से इन रिंयासतों श 
एकीकरण किया । लन्दन टाइम्स ने इस प्रसंग में लिखा था कि “भारतीय रियासर्तोरे 
एकीकरण का उनका कायं उन्हें बिस्माकं और एक प्रकार से उनसे भी उच्चतर स्थात प्रदात 

 करता.है।” एक जननायक ने सरदार को "बर्फ से ढका हुआ ज्वालामुखी” कहा था। ग 
लोगों ने सरदार पटेल पर साम्प्रदायिकता का दोषारोपण किया है, किन्तु वस्तुतः वे सम्प्रा 

- क. वादी नहीं ये । वे राष्ट्रवादी थे ओर राष्ट्र की एकता के अनन्य पोषक और प्रहरी थे । वे क 

«से भले ही कठोर प्रतीत होते रहे हों, किन्तु उनका हृदय नल था। जैसा कि एस० हैं 

* पाटिल ने लिखा है कि “यदि सरदार राष्ट्र के महान्‌ कार्यों के लिए महान्‌ थे तो 

गुणों में महानतर थे । उनके बाह्य कठोर आदरण के पीछे एक कोसंल-भावुक. ड छ 

` था। सम्भवतः कई गुणों में केवल एक बार ही इस प्रकार की विभूतियों का जम्म होता हैं। . 
` दैशरत्न बाबू राजेन्द्रप्रसाद (1884-1963 ई०) [ 


कै . बिहार की इतिहास-विश्वुत भूमि अनेक महापुरुषों की जन्म-त्थली रही है। इसी परदे. 
कै सारन जिले के = 3 दिसम्बर, 1884 ६० को राजेन्द्र बाबू का-अन्म ह | ` 

"जो आगे चलकर देशरत्न के नाम से लोकप्रिय हुए। राजेन्द्र बाबू अत्यन्त मेघावी और प ३ 

॥ आप एम० ए० तकाकी परीक्षा में सरवप्रथम स्थान प्राप्त करते रहे । विद्यार्थी || | 


1016 Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


०७ मारे स्वाघीनता-संग्राम के कुछ सपष हर उवा ` ` 383 


ही आप में राजनैतिक चेतना मुखरित हो चुकी थी। राष्ट्रीय आन्दोलन के लिए बिलार के 
विद्याथियों को जागृत करगे तथा संगठित करने में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की । 


अध्ययन समाप्त कर आपने कलकत्ता तथा बाद में पटना हाईकोर्ट में वकालत की । थोडे 
ही समथ में वंकालत में आपकी ख्याति फैल गई। किन्तु पराधीन भारत माँ की व्यया आपको 
राष्ट्रीय आन्दोलन की और ले आई। सन्‌ 1917 ई० में वकालत छोड़कर आप असहयोग- 
आन्दोलन में लग गए | 1917 ई० के चम्पारस-किसान-सत्याप्रह में आपने किसानों को अच्छो 
तरह.संगठित कर गांधीजी के कार्यों में हाथ बेंटाया । खन्‌ 1934 ई० में आप कांग्रेस के अध्यक्ष 
चुने गए । सन्‌ 1946 ई० में भारत के संविधान-निर्माण के लिए गठित संविधान-सभा के स्थायी 
- अध्यक्षः चुने गए । संविधान-सभा के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने अपने कतंव्य का अत्यन्त कुशलता 
से पालन. किया। इस दृष्टि से उनकी तुलना अमेरिका के संविधान के अध्यक्ष तथा अमेरिका के 
प्रथम राष्ट्रपति वाशिगटन से की जाती है। सन्‌ 1950 ई० में संविधान लागू होने पर भारतीय 
गणतन्त्र के प्रथम राष्ट्रपति चुने . गए। पाँच वर्ष की अवधि समाप्त होने पर वे पुनः राष्ट्रपति 
चुने गए। तीसरी वार पुनः वे चुने जा सकते थे, किन्तु इस बार उन्होने स्वतः इस पद पर खड़े 
होने से इन्कार कर दिया! वे राष्ट्रपति पद पर बड़ी गरिमा से. कार्य कर अपने अनुवतियो के 
लिए स्वस्थ परम्पराओं को छोड़ गए। पं० नेहरू ने राजेन्द््रसाद्‌ जी के विषय में अपने विचार 
व्यक्त करते हुए कहा था कि “वे सीधे-सादे दिखाई पड़ते हैं. पर उसको ज्बलन्त योग्यता, उनकी | 
निर्मेल निष्कपटता, उनकी शक्ति और भारत की स्वतंत्रता के लिए उनकी निष्ठा ऐसे गुण हैं 
जिसके फारण ये सारे भारत फे प्रेमपात्र बन गये ।” 


महत्वपूर्ण प्रश्‍न Mer 


निबन्धात्मक प्रश्‍न.. 
1. दादाभाई नौरोजी कौन ये? उनका राष्ट्रीय आान्दोलन में क्या योगदान है? 
2. “राष्ट्रीय आन्दोलन.के उदारवादी जननायकों में गोखले का स्थान प्रमुख है --इस 
कथन के प्रकाश में गोपालकृष्ण गोखले के विचारों और योगदान पर प्रकाश डालिए । 
. 3. लोकमान्य तिलक को भारतीय अशान्ति का जमक क्‍यों कहा जाता ? तिलक़ | 
व्यक्तित्व, विचार और योगदान पर प्रकाश डालिए। (उ० प्र०, 1990) 
क्र 4. भारतीय स्वतन्वता-आन्दोलन में महात्मा गांधी का क्या योग था? उन्हें राष्ट्रपिता 
स्यों कहा जाता है? (उ० प्रर; 1988) 
5. सुभाषचन्द्र बोस के व्यक्तित्व, विचार और योगदान पर प्रकाश डालिए। 
- (उ० प्र० 1977, 1982) 
6. पं० जवाहरलाल नेहरू का आधुनिक भारत में क्या योगदान है ? नह 
` 7. निम्नलिखत पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए--. 
(1) लाला लाजपत राय व 
(1) सरदार वल्लभ भाई पटेल 
(ह) डॉ० रजेन्द्र प्रसाद. . | 
(1४) .गोपालकृष्ण गोखले । (उ० प्र०, 1979) सन 
; . 1. यहाँ परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण महापुरुषों के जीवन, व्यक्तित्व तया कृतित्व पर 
प्रकाश Se है। इनके. अतिरिक्त हमारे स्वाधीनता-आन्दोलन से सम्बन्धित अनेक अत्य - . 
__ सहापुदष रहे। किन्तु स्थाताभाव के कारण उन सव पर प्रकाश नहीं डाला जा सका है। 
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अध्याय 27 
भारत के राजनेतिक दल 


; *भारत की दलीय पद्धति की विशेषताएं *भांरत के प्रमुख राजनेतिक दल *मारतोप 
दलीय पद्धति को समस्याएं :-- | 

आमुख ह 
राजनैतिक प्रयोजन के लिए गठित तथा राजनेतिक आदर्शो पर आवारित 
के ऐच्छिक संगठन को राजनेतिक दल कहते हैं। लाडे ब्राइस ने राजनेतिक दल की परि- 


भाषा करते हुए कहा है कि "राजनेतिक दल संगठित संस्थाएं है जिनकी सदस्यता ऐचिछक 
होती है और जो राजनेतिक शक्ति को प्राप्त करने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगाते हैं।” 


राजर्नेतिक दल की. अनेक विशेषताएं होती हैं । प्रत्येक राजनेतिक दल के कुद 

निश्चित सिद्धान्त और राजनेतिक आदश होते हैं। उसका अपना दलीय संगठन होता है। 

उसके सदस्यों में दल की नीति और कार्यो के विषय में मतैक्य होता हे । उसका उद्देश्य राष्ट 

का व्यापक कल्याण होता है। वह अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए वेधानिक साधनों में। 

` विष्वास करता है। जनतंत्र में दल का विशिष्ट महत्व होता है। राजनेतिक दलों के अभाव 
' संसंसदीय जनतन्त्र की कल्पना नहीं की जा सकती। इसीलिए राजनेतिक दलों को संसदीग 
. व्यवस्थाका हृदय-स्थल कहा गया है। संसदीय व्यवस्था में राजनेतिक दल उस व्यवस्था के | 
संचालन में अनेक प्रकार से योग देते हैं। निर्वाचन में हाथ बॅटाकर, सरकार का निर्माण.कर, 
' प्रतिपक्ष केरूप में कार्य कर तथा जनमत-निर्माण कर राजनेतिक दल संसदीय व्यवस्था हे 
संचालन में अपना योग देते हैं । 


_ भारतीय राजनेतिक दलों को प्रमुख विशेषताएं | 


उनकी संख्या कम थी, किन्तु स्वाधीनता | 
उपरान्त उनकी संख्या में अत्यन्त वृद्धि गा 
गई अन्य देशों की दलीय पद्धति की माँ 
भारत के राजनैतिक दलों की, भी अपती 
विशेषता एं हैं। इन विशेषताओं को हम संखे 
में निम्नलिखित रूप में रख सकते हैं- 

1. बहुदलीय पद्धति-भारत की दती 
पद्धति की सवंप्रमुख विशेषता बहुदलीय पढ 
है । भारत में एक या दो नहीं, प्रत्युत, अगे] 
राजनैतिक दल हैं। भारत में दलों गी 
'बहुलत] को देखते हुए यह कहा जा सुकता है 
कि यहाँ उतने ही राजनेतिक दल हैं जि | ' 


हह. विशेषताएं 
1. बहुदलीय पद्धति 
2. राष्ट्रीय नेतृत्व का अभाव 
3. वंचारिक आधारों का अभाव 
4. व्यक्ति-पुजा की प्रधानता 
3. व्यापक संगठन का अभाव 
| 6. दलों की आन्तरिक गुटवन्दी 
| ` 7. अनुशासन का अभाव : 
8. सशक्त प्रतिपक्ष का अभाव 
. | ` 9. लम्बे समय तक एक दल की प्रधानता 
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` 2. राष्ट्रीय नेतृत्व का अभाव--विगत वर्षों में भारतीय राजनेतिक दलों का जो एक 
और लक्षण सामने उभर कर आथा, वह है राष्ट्रीय नेतृत्व का अभाव । स्वाधीनता-प्राप्तिःके 
प्रारम्भिक काले-खण्डों के राष्ट्रीय स्तर के अनेक जननायक ये | किन्तु धीरे-धीरे राष्ट्रीय 
स्तर के नेताओं का अभाव होता गया। आज भारत में राजनैतिक दल तो बहुत हैं, किन्तु 
राष्ट्रीय स्तर के नेता नहीं के बराबर हैं । 


3. बैचारिक आधारों का अभाव--मारत में राजनैतिक दलों की अन्य विशेषता वेचा- 
रिक आधारों का अभाव रहा है। आंज कुछ दलों को छोड़कर अधिकांश राजनैतिक दल ऐसे 
हैं जिनके वेचारिक आधार और राजनेतिक आदर्शों के विषय में निश्चित रूप से कुछ नहीं 
कहा जा सकता। राजनेतिक आदशों के स्पष्ट दर्शन या नीतियों के अभाव के की रण प्रत्येक 
दल सभी प्रकार की मान्यताओं और विरोधी हितों के लोगों का जमघट वन गया है। 


4. व्यक्ति-पूजा की प्रधानता-भारतीय दलीय व्यवस्था की एक प्रमुखे विशेषता 
व्यक्ति-पूजा को प्रधानता है। दल की स्पष्ट नीति बर सिद्धान्तो के अभाव के कारण इस . - 
प्रवृत्ति को और प्रोत्साहन मिला है । परिणामतः अपने स्वार्श साधन के लिए तथा दलीय 
सदस्यता का पूरा लाभ उठाने के लिए दल के महत्वाकांक्षी सदस्यों में व्यक्ति-पुजा का आश्रय 
लेने की प्रवृत्ति पूरी तरह पनपी है। 


5. व्यापक संगठन का अभाव-कुछ दलों को छोड़कर अधिकांश राजनैतिक दलों का 
दलीय संगठन अत्यन्त शिथिल है। इसका एक प्रमुख कारण यह है कि दल के अधिकांश 
सदस्य संगठन की अपेक्षा सत्ता से.जुड़े रहना अधिक लाधकारी समझते हैं। दूसरे यह कि कुछ 
दलों को छोड़कर अन्य राजनेतिक दलों के पास दल के प्रति वास्तविक निष्ठावान्‌ कार्य- 
कर्ताओं का कोई 'केडर' नहीं है । 

6. दलों को आंतरिक गुटबंदी-राष्ट्रीय हित के प्रति उदासीनता तथा सत्ता की 
` लालसा ने भारत की दलीय व्यवस्था में आन्तरिक गुटबन्दी को अत्यधिक प्रोत्साहन दिया । 
प यह हो गई है कि प्रत्येक दल के अन्दर एक प्रकार से अनेक लघु दल बन 
गए हैं। ४ 


7. अनुशासन का अभाव-अनुशासन इलीय संगठन का प्रमुख आधार होता है। 
संसार के अनेक दल ऐसे हैं जहाँ दलीय अनुशासन की स्थिति अत्यन्त स्वस्थ हे, किन्तु भारत 
में दलीय अनुशासन का नितान्त अभाव है। दलीय अनुशासन का यह अभाव भारत में दल- 
वदल का एक प्रमुख कारण बन गया है ! > 

. 8. सशक्त प्रतिपक्ष का अभाव--सशक्त प्रतिपक्ष संसदीय शासन के लिए अत्यन्त 
आवश्यक होता है, किन्तु भारत की दलीय व्यवस्था अभी तक सशक्त प्रतिपक्ष या विरोधी 
दल का विकास करने में असमर्थ रही है। भारत के राजनेतिक दलों के इतिहास में पहली 
बार छठी लीकसभा के निर्वाचन के उपरान्त जनता पार्टी की विजेयी और कांग्रेस की. 
पराजय के बाद सदक्त प्रतिपक्ष सामने आया था । 

9. लम्बे समयं तक एक दल की प्रधानता-भारतीय राजनेतिक दलों की एक प्रमुख 
विशेषता एक लम्बे समय तक एक ही दल की प्रधानता रही है । यह भारत के राजनेतिक 
जीवन की विडम्बना ही. है कि जनता पार्टी को थोड़ी-सी अवधि के अतिरिक्त भारत के राज- 
नेतिक क्षितिज पर एक ही राजनैतिक दल का प्रभुत्व और वर्चस्व रहा है। यह दल रहा है. 
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जिसने अपनी युगयात्रा में अनेक मोड़ लिए है । 
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10. क्षेत्रोय दलों का बाहुल्य--भारतीय दलीय व्यवस्था का अन्य प्रमुख लक्षण | 
_ दलों की बहुलता रहा है। इन क्षेत्रीय दलों की बहुता का मुख्य कारण राष्ट्रीय हितों के 
प्रति उदासीनता रही है। यही कारण है कि देश में अनेक ऐसे त हैं जिनका प्रमुख आपार 
_ क्षेत्रीय है। अन्ना द्रविड मुन्नेत्र कइघम, द्रविड मुन्नेत्र कड़घम, शरोमणि अकाली दल, तेलगू 
देशम, उपजाति युवा समिति, महाराष्ट्र, गोमान्तक पार्टी, सिक्किम प्रजातंत्र पार्टी तथा 
असम में गणपरिषद इसी प्रकार के क्षेत्रीय राजनेतिक दल हैं। 


भारत के प्रमुख राजनैतिक दल 


क वर्तमान समय में भारत को राजनेतिक व्यवस्था सें मुख्यतया अग्रलिखित राजनेतिक 
` दल महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं- 
| 1 


| | A भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस : ऐतिहासिक पृष्ठभूमि 


22 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना दिसम्वर, सन्‌ 1885 ई० में हुई थी । एक 
` अवकादा-प्राप्त अंग्रेज पदाधिकारी श्री ए० ओ० ह्यूम इसकी स्थापना के प्रमुख प्ररणा-स्रोत 
थे इसलिए उन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (इण्डियन नेशनल कांग्रेस) का जनक कहा जाता 
. ३। एक अंगेज पदाधिकारी द्वारा भारतीयों के हित के लिए कांग्रेस की स्थापना के पीछे क्या 
प्रयोजन थे, यह एक विवादास्पद प्रश्‍न है। 


हि कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन बम्बई में हुआ था ।-श्री उमेशचन्द्र बनर्जी इसके प्रथम 
अधिवेशन के अध्यक्ष थे। 


प्रारम्भ में कांग्रेस छोटे-छोटे सुधारों के लिए सरकार से आवेदन करती रही ।उे 

अंग्रेजों की सद्भावना में. विशवास था और उसके अधिकांश सदस्य संवंघानिक साधनों में 
सस्था रखते थे। प्रारम्भ में अंग्रेजों से कोई शंका नहीं थी, कांग्रेस और सरकार के मध्य 

_ संबंध भी सौहादंपूण थे । कलकत्ता को भी कांग्रेस ओर मद्रास अधिदेशनों में चहाँ के गंवर्नरों 
द्वारा कांग्रेस अविवेशनो के प्रतिनिधियों को दिए गए प्रीतिभोज इसके प्रमाण हैं। . 


__ . कालान्तरमें कतिपय ऐसी घटनाएँ घटीं जिससे कांग्रेस में एक उग्रवादी दल क 
उदय हुआ । लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय तथा श्री विपिनचन्दर पात 
इस दल के तीन प्रमुख नेता थे। लाला लाजपत रायेने कांग्रेस की नीति को “भिखमंगेपत 
_ की नीति' (Policy ० ४६३०1८४॥०५/) कहा तथा स्वावलम्बी नीति के अपनाने की बात | 
कही । उधर नरम दल के नेता गोपालकृष्ण गोखले थे । इस प्रकार काँग्रेस में अव दो 
थे-उग्नदल और नरम दल । सन्‌ 1907 ई. के कांग्रेस के सूरत-अधिवेशन में उम्र दल । और 
. नरम दल,की फूट खुलकर सामने आ गई। फलत: सूरत कांग्रेस में उग्र दल के लोग काँग 


3 .* अलग हो गए 1 
४ सूरत्‌की फूट के बाद नरम दलीय नेताओं ने इलाहाबाद में एक बैठक कर काँग्र |. 
के लिए एक विधान तंयार किया। 1916ई० में लखनऊ में कांग्रेस का अधिवेशन हुमा 
सूरत अधिवेशन से लेकर कांग्र स के लखनऊ अधिवेशन तक कांग्रेस कोई महत्वपूर्ण उपल, 


प्राप्त करने में असफल रही । ब्रिटिश सरकार कांग्रेस की सामान्य माँगों की ओर भी २. 
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सीन रही | यही नहीं, सरकारने उग्रवादी नेताओं, यथा श्री अजीतरसिह व ल 
` राय को 1907 ६० में बिना मुकदमा चलाए जेल भेज दिया। उधर श्री तिलक को केसरी! 

में इच्च लेख लिखने के लिए 6 वर्ष के लिए मांडले जेल भेज दिया गया। बंगाल में भी अनेक 
नेताओं का निरत्रसन किया गया। य इस परिवेश में सन्‌ 1916 ई० में लखनऊ अधिवेशन में 
उग्रवादी दल और नरम दल दोनों एक हो गए। तिलक अब छूटकर आ गये थे जिन्होंने 
अधिवेशन में स्वयं स्वराज्य-सम्बन्धी प्रस्ताव पेश किया और 'स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध 
अधिकार है का नारा देकर भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन में नए प्राण फूंके । 


इधर सन्‌ 1914 ई० में गांधीजी भारत लोटे! उनके भागमन से कांग्रेस को एक नया 
नेतृत्व मिला। सन्‌ 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में कांग्रेस का ध्येय शान्तिपूर्ण 
तथा वेध साधनों से स्वराज्य-प्राप्ति घोषित किया गया । इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 
यीन निरन्तर प्रयास करती रही । अन्त में सन्‌ 1947 ई० में वह अपने लक्ष्य को प्राप्त 
करने में सफल रही। वस्तुतः कांग्रेस का इतिहास भारतीय स्वाधीनता का इतिहास है। 


स्वाधीनता के बाद सन्‌ 1948 ई में कांग्रस ने अपने जयपुर अधिवेशन में राज- 
नीतिक, सामाजिक तथा आथिक अधिकारों पर आधारित एक सहकारी समानतंत्र (Co- 
operative Commonwealth) की बात कही । 


सन्‌ 1953 ई० के अवाडी अधिवेशन में कांग्रेस ने एक नया मोड़ लिया । एक विशेष 
प्रस्ताव सें कहा गया कि कांग्रेस का ध्येय एक ऐसे समाजवादी समाज की स्थापना करना 
होगा जिसके अन्तर्गत राज्य के मुख्य उत्पादन साधनों पर राष्ट्र का स्वामित्व हो। उत्पादन 
की वृद्धि का ्रयास किया जाय तथा राष्ट्रीय सम्पत्ति का वितरण न्यायपू्दक हो। 


सन्‌ 1964 ई० में कांग्र स के भुवनेश्‍वर-मधिवेशन में कांग्रेस का ध्येय जनतान्त्रिक 
समाजवाद (0०८००7०४० $0०91॥87) घोषित किया गया। नेहरू के जीवत काल के 
अन्तिम वों सें राष्ट्रीय कांग्रेस के विघटनकारी तत्व उभरने लगे। धीरे-घीरे वे खलकर 
सामने आए। सन्‌ 1969 ई० के निर्वाचन में मतभेद और भी स्पष्ट हो गए । 1969 ई० में 
डाँ० जाकिर हुसेन की मृत्यु के बाद राष्ट्रपति पड के उम्मीदवार के प्रश्न पर कांग्र स में 
विभाजन हो गया । र 


इस विभाजन के फलस्वरूप कांग्रेस के दो संगठन हो गये--नई कांग्रेस और पुरानी 
कांग्रेस या संगठन कांग्रेस । सत्ता कांग्रेस का नेतृत्व श्रीमती इन्दिरा गांधी के हांथों में रहा और 
संगठन कांग्रेस का नेतृत्व श्री मोरार जी, श्री निजलिगप्पा आदि के हाथों में रहा । राष्ट्रपति पद | 
के लिए निर्वाचन में श्रीमती इन्दिरा गांधी दरारा सर्माथत स्वतंत्र उम्मीदवार श्री वी० वी० गिरि | 
ते कांग्रेस के उम्मीदवार श्री नीलम संजीव रेडी को हरा दिया । यही नीलम संजीव रेडी बाद 


में भारत के निविरोध राष्ट्रपति चुने गए। न र न 
सन्‌ 1971 ई० का निर्दाचन और कांग्र स--सन्‌ 1971 ई० में हुए संसदीय निर्वाचन में 
सत्ता कांग्रेस को भारी बहुमत मिला । सत्ता कांग्रेस को 350 तथा संगठन कांग्रेस को केवल 15 | 
< स्थान मिले। इस अवसर पर सत्ता कांग्र स द्वारा जो चुनाव-घोषणा-पत्र जारी किया गया, उसमें | 
कहा गया कि कांग्रेस का लक्ष्य लोकतान्त्रिक समाजवाद, हिंसा और अराजकता का अन्त, धमे 
निरपेक्षता की रक्षा, सम्पत्ति की विषमता की रोक तथा प्रिबी पसं जसे विशेष अधिकारको 
` समाप्ति, रोजगार के नये अवसरों का सृजन, मुल्य-नियंत्रण तंथा इन कार्यों की पूति के लिए | 
संविधान में संशोधव आवश्यकहै Pomain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. © 3 
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सत्ता कांग्रेस ने अपनी घोषणा के अनुसार अनेक कदम उठाए। जीवन बीमा | 


राष्ट्रीयकरण, बैंकों क" राष्ट्रीयकरण तथा प्रिवी पसं की समाप्ति कर सत्ता कांग्र स ने अपने 
. वायदों को पूरा करने की दिशा में कदम उठाया । 


., परन्तु इसी बीच 1975 ई० की जून में श्रीमती इन्दिरा गांधी के चुनाव को इलाहाबाद 

हाईकोर्ट ने अवध घोषित कर दिया । अतः प्रतिपक्ष ने अपने विरोध को सबल बनाया ओर 

- श्रीमती इन्दिरा गांधी के त्यागपत्र के लिए आन्दोलन प्रारम्भ कर दिया। देश में.विशेषकर 

उत्तरी भारत में बिरोध की लहर उठने लगी। अन्त में 1975 ई० में आपातकाल घोषण.को 

गई । आपातकाल की घटनाओं के कारण सत्ता कांग्रेस अपनी लोकप्रियता खो बैठी । मार्च, 1977 

° में लोकसभा के निर्वाचन हुए । निर्वाचन में श्री जगजीवन राम तथा कुछ अन्य नेता सत्ता 

कांग्रेस से अलग हो गए। इस छठी लोकसभा के निर्वाचन में काँग्रेस के हाथ से सत्ता निकल 

` गई। जनता पार्टी शक्ति में आ गई। फलतः कांग्रेस के अधिकांश पुराने नेता इन्दिरा गांधी से 

हटते गये । इन्दिरा-समर्थेकों का वर्ग कांग्रेस को इन्दिरा के नेतृत्व के अंतर्गत रखना चाहता था, 
किन्तु कांग्रेस के अनेक वरिष्ठ नेता पक्ष में नहीं थे । 


अन्त में इन्दिरा कांग्रेस के समर्थकों ने 1978 ई० को जनवरी में दिल्ली में एक 
. सम्मेलन कर पारस्परिक कांग्रेस से अलग इन्दिरा कांग्रेस की स्थापना की। इस कांग्र सने 
पे के निशान पर चुनाव लड़ा। 1980 ई० के मध्यावधि संसदीय चुनाव में इन्दिरा कांग्रेस 
भारी बहुमत से विजयी हुई। 


- सत्ता में आने के वाद श्रीमती इन्दिरा गांधी के नेतृत्व में देश, की सुरक्षा और प्रगति 
) के लिए कांग्रेस सरकार ने अनेक महत्वपृंणं कदम उठाए। इस समय देश की विघटनकारी 
_ शक्तियाँ बलबती हो रही थीं। खालिस्तान की माँग, पंजाब में उग्रवादियों या देशद्रोही गति- 
|  विधियाँ, असम आन्दोलन, कश्मीर का अशान्त वातावरण में कांग्रेस सरकार उलझी रही। 
` देशकी आधिक समस्याएं भी उसे विपन्न करती रहीं। पंजाब में उग्रवादियों के कारण स्थिति 
इतनी भयावह हो गई कि जून, 1885 ई के प्रथम सप्ताह में अमृतसर के स्वर्ण मन्दिर में सेना 
को प्रवेश करना पड़ा और „सरकार को सँनिक कार्यवाही करनी पडी! इससे आतंकवादी 
८. गतिविधियों का शमन हुआ। किन्तु राष्ट्रविरोधी शक्तियाँ गुप्त रूप से अपना षडयंत्र चलाती 
` रही देश की लोकप्रिय जननेत्री, श्रीमती इन्दिरा गांधी इस षड्यंत्र की शिकार हुई 131 


अक्टूबर, 1984 ई० को उनकी उन्हीं के निवास- उन्हीं ता लक 
कर दी गई। न वास-स्यान पर उन्हीं के कुछ | अंग-रक्षकों द्वारा हत्या 


_ श्रीमती इन्दिरा गांधी की मृत्यु के बाद श्री राजीव गांधी उनके 
नेतृत्व में आठवीं लोक सभा के निर्वाचन में कांग्रेस को सफलता Pn ल 


ो कांग्रेस स्वत पर मताधिकार | | 
. कांग्रेस ने देश के आथिक विकास को माधु मायाम देने. हो आव मुल्य 
मस्याऐ प्रहन-चिह्न के रूप में खड़ी रहीं। इधर 'बोफोस काण्ड 
लेव जीत त और उनकी सरकार ] 
मिले। जबकि बाउवी मोक सम म 542 ह न कांग्रेस को केवल !” | 
चाले विघनः तालो मेत रआशरत गच दे 


अधिनियम तथा 18 वर्ष की 


PP ~ - EL MERE न्य 
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भारत के राजनेतिक दल 
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-राज्यो मे कांग्रेस पराजित हुईं। पश्चिमी भारत मे गुजरात भी उसके हाथों से निकल 
हाँ महाराष्ट्र, आन्ध प्रदेश भौर कर्णाटक में कांग्रेस पार्टी सत्ता में आने में सफल रही । उ 
नवीं लोक सभा में किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। कांग्रेस (इ) ही 
ऐसी पार्टी थी जिसे अन्य सभी राजनेतिक दलों से अधिक स्थान मिले थे। पर कांग्रेस (इ) 
के अध्यक्ष राजीव गांधी ने पूर्ण बहुमत न होने के कारण सरकार बनाने से इन्कार कर 
दिया । राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार बनी । श्री विश्‍वनाथ प्रताप सिह प्रधान मंत्री बने । किन्तु 
भारतीय जनता पार्टी ने वी० पी० सिंह की सरकार को अपमा समर्थन देना बन्द कर 
दियां । लोक सभा में विश्‍वास-मत प्राप्त न कर सकने के कारण वी० पी० सिह को त्याग- 
पत्र देना पड़ा। उसके बाद कांग्रेस (इ) के समर्थन से श्री चन्द्र शेखर ने अपनी सरकार 
बनाई। वाद में श्री चन्द्र शेखर सरकारने लोक सभा भंग कर नए चुनाव कराने का राष्ट्र 
पति को परामशं दिया । 


फलतः मई-जून 1991 ६० में लोक सभा तपा वच राज्यों की विधान सभाओं के 
लिए चुनाव हुए। इसी बीच 21 मई को राजीव गान्धी की मद्रास के निकठ एक गाँव में 
हत्या कर दी गई। दसवीं लोक सभा के निर्वाचन में कांग्रेस को 225 स्थान प्राप्त हुए, 525 
स्थानों के लिए निर्वाचन हुए ये । लोक सभा में सबसे अधिक स्थान प्राप्त करने के कारण 
कांग्रेस को सरकार बनाने का अवसर मिला। पी० वी० नरसिहा राव के नेतृत्व में केन्द्र में 
पुनः कांग्रेस की सरकार बनी। कांग्रेस केन्द्र में तो सरकार बनाने में सफल रही । किन्तु उत्तर ` 
प्रदेश जैसे राज्य की विधान-सभा के निर्वाचन में वह बुरी तरह पराजित हुई। 


केन्द्र में पुणे बहुमत न होने के कारण कांग्रेस अत्यन्त सशक्त नहीं है। उसके सामने _ 
कई चुनौतियां हैं। किन्तु आशा की जाती है कि कांग्रेस इन चुनोतियों का सामना कर देश 
को केन्द्र की दृष्टि से एक स्थायी शासन दे सकेगी। 
जनता दल 


जन्म संन 1988 ई० के अन्तिम दशक में नवीं लोक सभा के निर्वाचन 
के पूर्व व प छठी लोक इभा निर्वाचन के समय जनता पार्टी का गठन हुमा । 
` इसी जनता पार्टो, जन मोर्चा तथा लोक दल के विलय से जनता दल का जन्म हुआ। इसी 
समय कांग्रेस के अनेक प्रतिपक्षी दलों ने मिलकर राष्ट्रीय मोर्चा' (नेशनल ल) क गठन 
किया । राष्ट्रीय मोर्चे में, जनता दल के अतिरिक्त काग्रेस (एस० ), तिलगु देशम', द्रविड़ 
मुश्नेत्र कड़गम' तथा 'असम गण परिषद” जैसे क्षेत्रीय राजनेतिक दल सम्मिलित थे। 
नवीं लोक सभा के निर्वाचन के समय जनतां दल मे अपना चुनाव घोषणा-पत्र जारी | _ 
किया । इस चुनाव घोषणा-पत्र की मुख्य बाते निम्नलिखित थीं-- 
(1) किसानों का दस हजार तक का ऋण माफ कर दिया जायगा। 
` (2) मण्डल आयोग की सिफारिशों को लागू किया जायगा । 
(3) अल्पसंब्यक आयोग को वैघातिक दर्जा दिया जायगा। ' | 
(4) रोजगार के अधिकार को मूल अधिकारों के अन्तग्रंत सम्मिलित किया जायगा । ० 
(5) अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनयाति के लोगों पर किए जाने वाले अत्या- | 


चारों के लिए विश्लेष न्यायालय बनाए जायेंगे । र 
(6) दुरदर्कषच ।मोच्ञछलयसजा फक शातता मवात की जायगी :% डे 


. आ ` 


3 ४ ` ०००० ऐवी रतीय संत्रिप्रान और ता गिल कम्तत्त/ 
(7) साम्प्रदायिक दंगों का दृढ़ता से दमन किया जायगा तथा साम्प्रदायि 
के लिए प्रयास किया जायगा। हि : 
ड ` (8) राज्यपाल पद के दुरुपयोग को रोकमे के लिए तथा राज्यपाल को उत्त 
बनाने के- प्रयास किए जायेंगे । पउ 
: (0) बोफोसं काण्ड को जाँच की जायगी और उसमें पाए गए दोषी लोगों को दण्डित 
किया जायगा। 
(10) राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की स्थापना की जायगी । 
(11) केन्द्र और राज्यों के पारस्परिक संबंधों को व्यवस्थित करने के लिए 'सहकारी 
 सृंघवाद? (कोआपरेटिव फेडरलिज्म) का विकास किया जायग़ा। 
. (12) महिलाओं को नौकरियों में बीस प्रतिशत स्थान दिलाने का प्रयास किया 


जायगा । 
(13) पिछड़े हुए वों के उत्थान के लिए आवइपक कदम उठाए जायेंगे । 
(14) शासन में व्याप्त भ्रष्टाचार को दूर कर भ्रष्टाचार रहित शासन की स्थापना 
का प्रयास किया जायगा । FR 2२50.. 
ss (15) किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य दिलाने का प्रयास किंबा 
' जायगातथागाँवों का धन गाँवों में ही खच किया जायगा । 
(16) ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्र में स्थापित स्वायत्त संस्थाओं के विकार गौर 
विस्तार का प्रयास किया जायगा । 
नवीं लोक सभा-निर्वाचन में जनता दल को 41 स्थान मिले । राष्ट्रीय मोर्चा ने 315 
\ स्थानों के लिए अपने प्रत्याशी खड़े किए थे। इस प्रकार जनता दल को पूर्ण बहुमत नहीं 
E मिला 1 पर भी वह भारतीय जनता पार्टी तथा अन्य दलों के समर्थन से अपनी सरकार 
/ बनाने में सफल रही। श्री विश्वनाथ प्रतार्पासह जनता दल के संसद के प्रधान नेता चुने गए। 
, वे देश के प्रधानमंत्री बने ।.इस प्रकार अल्पमत में होते हुए भी जनता दल अपनी सरकार 
| ` वनाने में सफल रहा । > 


महीनों में वे आशाएँ निराक्षा में बदल गई। वी० पी० सिह ने भारतीय जनता पार्टी और 


> ` इसप्रकार जनता दल (सोशलिस्ट) 'सयाजवादी जनता दल' नाम ते एक नए राज- 
तिक दल का गठन हुआ। किन्तु थोडे समय बाद ही राजीव गाष्धी हो चचा भे 
हो पया इस भाशंका से कि कांग्रेस (आई) अपना समर्थन वापस ले लेगी चन्र” 
ष्ट्रपत्ति को लोक सभा भंग करने को सलाह दी। फलतः मई-जून में दसवीं लोक 
नाव हुए। इस चुनाव में जनता दल और 'जनता दल सोशलिस्ट' को आशा- 
हिक । जगवा दल, को 55 तया समाजवादी जनता दल फो केवल 5 

नों BETTE हुए ॥,० Collection. 


So is कळ. 
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वहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। फलतः मई-जून 1991 ई० में चुनाव 

। इसी बीच 21 मई को राजीव गान्धी की मद्रास के निकट एक ग्राम में हत्या कर दी 

शई। दसवीं लोक सभा में कांग्रेस को सर्वाधिक स्थान प्राप्त हुए । श्री पी० वी० नरसिहाराव 
के नेतृत्व में कांग्रेस पुनः सत्ता में आ गई है । 137 2020 26 ै 


4 


भारतीय जनता पार्टी 


भारतीय जनता पार्टी पूर्ववर्ती भारतीय जनसंघ का नया संस्करण है। सातवीं लोक | 
सभा के निर्वाचन के उपरान्त तथा नौ राज्यों में विधानसभाओं के निर्वाचन के पूर्व भारतीय 
जनता पार्टी का जन्म हुआ। श्री अटलबिहारी बाजपेयी तथा लालकृष्ण अडवानी इसके 
बरिष्ठ जन-नायक हैं। संगठन की दृष्टि से इसे अत्यन्त सुगठित भोर अनुशासित दल कहा 
जा सकता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा समपित होने के कारण भारतीय जनता पार्टी 
के पास अनुशासित तथा निष्ठावान्‌ कार्यकर्ताओं का एक सुप्रशिक्षित 'भण्डार' है। मध्य- 
प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, दिल्ली तथा राजस्थान इस दल के प्रमुख प्रभाव-क्षेत्र हैं। किन्तु 
1980 से राज्यों में होने वाले विधान-सभाओं के चुनावों में कुछ अन्य दलों की भाँति यह भी 
किसी राज्य में बहुमत प्राप्त करने में सफल नहीं हो सकी । | 
आठवीं लोक सभा के निर्वाचन (1984) तथा बाद में होने वाले राज्यों की विधान-.. 
'सशाओं के निर्वाचन (1985) में भी भारतीय जनता पार्टी सपुचित सफलता प्राप्त न कर 
सकी । किस्तु नवीं लोकसभा के निर्वाचन में 'भारतीय जनता पार्टी! को अभूतपूर्व सफलता 
मिली। उसे लोकसभा में 88 स्थान प्राप्त हुए । इसके अतिरिक्त उसे राज्यों की विधान-सभा 
के चनावों में अच्छी सफलता मिली। मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश विधान-सभा के 
निर्वाचन में. उसे पूर्ण बहुमत मिला । इन राज्यों में उसकी सरकार बनी। राजस्थान और 
गुजरात में भी उसे अच्छी विजय हासिल हुई। 


भारतीय जनता पार्टी. 'पंच निष्ठाओं को अपने राजनंतिक जीदन का आधार 
मानती है। ये पाँच निष्ठाएं इसं प्रकार हैं-(1) जनतांत्रिक शासन-प्रणाली, (ii) सकारात्मक 
धर्म-निरपेक्षता की भावना, (1) राष्ट्र के प्रति समर्पण की भावना, (शे गांधीवादी समाज 
वाद तथा (४) नैतिक मूल्यों पर भांधारित राजनीति । 


नवीं लोक सभा-निर्वाचन के समय 'भारतीय जनता पार्टी ने अपना जो घोषणा-पन्न 
जारी किया था, उसके मुझ्य विचार इस मका हैं-(1) पार्टी सकारात्मक घ्मे-निरपेक्षता में. 
विश्वास करती है । (2) पार्टी स्वच्छ प्रशासन में विश्वास करती है तया वह स्वच्छ शासन ह _ 
को स्थापित करने का प्रयास करेगी। (3) पार्टी सभी प्रकार के भ्रष्टाचार की जांचका | 
` प्रयास करेगी तथा दोषी लोगों को दण्ड दिल ने के लिए कदम उठाएगी | (4) पार्टी अल्पसंख्यक 
वर्ग के प्रति अपनाई गई तुष्टीकरण की नीति को राष्ट्र के लिए घातक समझती है, अतएव 
सत्ता में आने पर इस प्रकार की नीति को समाप्त करने का भयास करेगी, किन्तु पार्टी सभी ह. 
वर्गों को न्याय दिलाने के लिए प्रयत्नशील रहेगी । (5) पार्टी मण्डलआयोग की सिफारिश 
को लागू करने पर जोर देगी, साथ ही अन्य दुर्बेल वर्ग के लोगों को भी वह आरक्षण १ 
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Sb दिलाने के लिए प्रयत्न करेगी । (6) पार्टी देश में अवघ रूप से घुस आए विदेशो तत्वों 
ञी देश से निकाल कर बाहर करेगी, उनकी सम्पत्ति का अपहरण कर लेगी, किन्तु जो 
वास्तव में शरणार्थी हैं उनके हितों की रक्षां करेगी। (?) पार्टी किसानों के ऋण को माफ 
कर देगी, साथ ही अन्य श्रमिकों और शिल्पियों के ऋण को भी माफ कर देगी। (8) पार्टी 
गोवध पर प्रतिबंध लगाएगी । (9) पार्टी आयकर की छूट की सीमा को तीस हजार रुपये 
कर देगी तथा सभी प्रकार की बचत और पूंजी विनियोग को 'सम्पत्ति कर तथा सम्पदा कर' 
से मुक्त करेगी । (10) पार्टी मूल्य वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए एक मूल्य भायोग 
गठित करेगी। (11) पार्टी कृषि-औद्योगिक विकास का पूरी तरह विस्तार करेगी। (12) 
पार्टी सिंघी बोलने वालेलोगों को सामाजिक तथा राजनेतिक जीवन में समुचित प्रतिनिधित्व 
दिलाने का प्रयास करेगी । (13) पार्टी छोटे किन्तु सशक्त राज्यों के गठन में विइवास करती 
है। (14) पार्टी कश्मीर के लिए विशेष्‌ अधिकार देने वाले संविधान के 370वे अनुच्छेद 
को हटाने का आग्रह करती है। - 


इधर 'विषव हिन्दू परिषद' के साथ भारतीय जनता पार्टी ने अयोध्या में राम जश्म 

भूमि पर मन्दिर निर्माण के लिए एक अत्यन्त व्यापक आन्दोलन चलाया । इस भान्दोलन 

में लाखों आदमियों ने योग दिया । लाखों लोग जेल गये। अयोध्या में इसी प्रक्रिया में अन- 

' गिनत राम भक्तों को अपने प्राणों की आह ति देनी पढ़ी । इसका भारतीय जनता पार्टी को 

. महत्वपूर्ण राजनेतिक लाभ हुआ । केन्द्र मे उसे दसवीं लोक सभा में 119 स्थान मिले और 
उत्तर प्रदेश जेसे राज्य में उसे पहली बार सरकार बनाने का अवसर मिला। भारतीय , 

. जनता पार्टी कहाँ तक अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में सफल होती है, यह तो भविष्य हौ 

बताएगा । 


भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र को अखण्डता ओर एकता में विश्वास करती है । उसके 
` अनुसार करमीर से लेकर कन्याकुमारी तक सारे भारतवासी चाहे वे किसी धर्म-जाति या 
म भाषा-भाषी हों एक राष्ट्र के अंग हैं । - 


5 
भारतीय साम्यवादी दल 


भारतीय साम्यवादी इल श्रमिक, कामगार तथा कृषकों को संगठित कर देश में | हि 
{ जा पभाज की स्थापना के प्रति प्रतिबद्ध हैं। वह सोवियत रूस से प्रभावित और प्रेरित | 
उप निवेशवा प्र ee है" अन्वर य, कोव में ,साउयवादी दल, सा आउ्यवा द ह ही: 


भारत के राजनैतिक दल * 393. 
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नवीं लोक सभा निर्वाचन पें भारतीय साम्यवादी: दल को 12 स्थान मिले। इस 
निर्वाचन के समय भारतीय साम्यवादी दलः ने अपना जो. घोषणा-पत्र जारी किया या, 
उसकी मुख्य बातें इस प्रकार हैं-- द 


(1) भारतीय साम्यवादी दल. देश की राजनीति में घुस आए अपराधियों और 
भ्रष्ट व्यक्तियों को निकाल कर बाहर कर देगा। 

(2) श्रमिको और कामगर लोगों के प्रति उदासीनता तथा उपेक्षा को प्रवृत्ति को 
समाप्त करेगा । - र न 

(3) कृषक मजदूरों तथा अनुसूचित जा तियों और अनूसूचित जनजातियों के कल्याण 
का प्रयास करेगा । - ; है 

(4) क्रान्तिकारी भूमि-सुधार कानूनों को लागू करेगा। 

(5) विदेशी ऋण को कम करेगा। | 8 

(7) सावंजनिक क्षेत्र के उद्योगों को निजी क्षेत्र में जाने की प्रवृत्ति को रोकेगा। 

(8) मूल्य वृद्धि को रोकने का प्रयास करेगा । 


6 
. माक्सवादी साम्यवादी दल (€. >.) 


ा भारत-चीन सम्बन्धों के प्रति दृष्टिकोण तथा अन्य दलीय मामलों को लेकर उत्पन्न 
मतभेद के कारण भारतीय साम्यवादी दल 1962 ई० के उपरान्त दो दलों में विभक्त हो 

` गया। एक दल भारतीय साम्यवादी-दल कहलाता है आता भारतीय. साम्यवादी दल 
(माक्‍संवादी) कहलाता है । यह दल क्रान्तिकारी साधनों से साम्यवाद लाने में विएवास 
करता है। इस दल का केरल तथा परिचमी बंगाल में विशेष प्रभाव है। यह दल बैंकों के 
राष्ट्रीयकरण, एकाधिकार की समाप्ति तथा बड़े उद्योगों के राष्ट्रीयकरण, का पक्षपोषक है। 
इसके साथ ही वह देश की सामाजिक व्यवस्था में क्राम्तिकारी परिवतंन में विशवास करता. 
है। : ट 


कुछ क्षेत्रीय दल , 


द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम (डो० एम० के०) 

क्षेत्रीय दलों में सबसे अधिक सुगठित औरु प्रभावशाली दल दक्षिण भारत का 
द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम था। कषेत्राद पर आधारित यह दल पहले पृथकतावादी भ्रवृत्तियों से . 
प्रभावित था, किन्तु 1961 ई० में इसने ग्रंपनी पृथकतावादी माँगों को छोड़ दिया। सी० 
एन अन्नादुराई के नेतृत्व में पार्टी अपना प्रभाव बढ़ाती रही । चौथे सामान्य निर्वाचन में 
पार्टी ने कांग्रेस को प्रराजित कर अप्रनी सरकार बनाई। अन्नादुराई-की मृव्यु (1969 ई०) ` 
के बाद एम० करुणानिधि इस पार्टी के मुख्पर नेता रहे हैं। | ळी 


` अज्ञा द्रविड मुन्नेत्र कड़गम (ए० आई० डी० एम० के०) हि 
। डी० एम० के० की फूट,के कारण. सन्‌ 1973 ई० में अन्ना डी० एम० के० का जन्म 
हता ! इसके नेता दक्षिण के प्रसिद् .फिल्म अभिनेता एम० जी० रामचन्द्र हैं। 1977 केश 
निर्वाचन में इस पार्टी ने डी०. एम० के० को पराजित कर तमिलनाडु में अपनी सरकार | 
` अनाई। आजकल, प्रह्फार्दीप्रसमिलताड में सत्ता में है।। ८ Vidyalaya Collection. 
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नेशनल ऋन्फ्रस : ब न 
नेशनल कान्फस जन्मू और कइमीर की मुख्य पार्टी हे । इसके प्रमुख कणंधार तेस 
अब्दुल्ला रहे हैं । उन्होंने राष्ट्रीय नेशनल कांग्रेस्‌ के सहयोग से कश्मीर के महाराजा | 
_ विरुद्ध संघर्ष चलाया । देश के स्वाधीन होने. पर इस दल ने कदमोर को भोश्तीय संघ हें 
सम्मिलित होने की पहल की । 1953 ई० में केन्द्रीय सरकार और शेख अब्दुल्ला के मध्य | 

कुछ बातों को लेकर मतभेद उत्पन्न हुआ और शेख अब्दुल्ला अपदस्थ कर दिए गए। 
1977 ई० में प्रधानमंत्री इन्दिरा गांधी और शेख अब्दुल्ला में समझौता हो गया । फतत; 
नेशनल कानफ्रे स के हाथों में सत्ता आ गई। शेख अब्दुल्ला की मृत्यु के बाद उनके पुत्र फारूक 
अब्दुल्ला नेशनल कान्फस के प्रधान हो गए। वही जम्मू और कश्मीर के मुख्य मंत्री थे, किन्तु 
. उनका भी केन्द्रीय सरकार से मतभेद हुआ। उधर नेशनल कान्फस में दो गुट हो गए: 
फारूक के विरुद्ध शेख अब्दुल्ला के दामाद जी० एम० शाह का प्रभाव बढ़ गया। अत्तभे 
जुलाई, 1984 ई० में फारूक अब्दुल्ला की सरकार को भंग कर दिया गया। उनके स्थान पर 
शाह मुख्य मंत्री बने । 


1987 में होने वाले निर्वाचन में'फारूक अब्दुल्ला के नेतृत्व में सेशनल फास्फोंस पुनः 
सत्ता में आ गई है। 


हि किन्तु 1989 ३० में जनता दल के सत्तारूढ़ होने के साथ ही कश्मीर में राष्ट्रद्रोहिंगो 
| तथा आतंकवादियों की गतिविधियों में तेंजी आ गई। फलतः यहाँ फारूक अन्दुल्लाकी 
'- सरकार को भंग कर दिया गया। राज्यपाल के हाथों में सत्ता दे दी यई। अब भी करमीरगें 
| ` स्थिति सामान्य नहीं हो पाई है। 


अकाली दल 


अकाली दल (जिसका पूरा नाम शिरोमणि अकाली दल है) की स्थापना 20 
जनवरी, 1921 ई० को हुई थी । प्रारम्भ में अकाली दल राष्ट्रीय आन्दोलन में जुड़ा रहा और 
देश की स्वाधीनता की माँग का समर्थक रहा। किन्तु स्वाघीनता के बाद अकाली दस 

 धीर-धीरे पृथकतावादी तत्वों का प्रभाव बढ़ता रहा । मास्टरतारासिह और सन्त फतेहसिई 

` एक पृथक्‌ पंजाबी सूबे की माँग करते रहे। अन्त में हरियाणा को अलग कर एक पृथक्‌ पंजाबी 
सूबे का जन्म हुआ | इस पंजाबी सूबे में कई बार अकाली दल को अपनी सरकार बनाने का 
अवसर मिला 1 1980 ई० के निर्वाचन में अकाली दल की बुरी तरह पराजय हुई। 


लोकसभा के निर्वाचन में उसे केवल एक स्थान मिला। शक्तिलोलुप और निराश 
कुछ अकाली नेताओं ने अग्रेल, 1981 में खुलकर खालिस्तान की माँग शुरू की । इस माग 
के य अन्य राजनेतिक और घामिक माँगें सम्मिलित थीं । ये भाँगें अनन्दपुर साहब में 
_ हुई सिक्खों के एक वर्ग के सम्मेलन पर आंधारितथीं। खालिस्तान की माँग को लेकर 
| से भयंकर हिसात्मक.घटनाएं प्रारम्भ हुई । सिक्खों और हिन्दुओं के लिए समान रूप से 
| कं ` अृतसर्‌ का -स्वर्ण-मन्दिद' आतंकवादियों का मुख्य अड्डा बन गया। संत जनेंलर्णिह 
...  भिडरावाजे इत आतंकवादियों के मुख्य नायक थे। अन्त में सरकार ने से निक क 
हर की कर स्तरण-मस्दिर को आतंकवादियों के चंगुल से मुक्त किया । सैनिक कार्यवाही में भारी 
मात्रा में विदेशों के बने हुए हथियार मिले। अनेक आतंकवादी मारे गए और सैकड़ों 
'हए। सेनिक कायवाही में हमारी सेना के भी पचासों जवाने मारे गये। ब 
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श्रीमती इन्दिरा शांद्री (की, ह॒त्मा के ब्रग॒क्श्री-रफजीतव्ोॉभी प्रात बंजी बने।। श्री राजीव 
गांधी पंजाब समस्या के समाघान के लिए कृत-सं कल्प थे । इस दृष्टि से उन्होंने अनेक महत्व- 
ग कदम उठाए । अन्त में 30 जुलाई, 1985 ई० को अकाली दल के अध्यक्ष संत हृरचन्द 
ह लोंगोवाल के साथ ऐतिहासिक समझौता हुआ। किन्तु अभी पंजाब समझौते की स्याही 
सूख भी नहीं पाई थी कि 20 अगस्त, 1985६० को संत लोंगोवाल की आतंककारियों ने हत्या 
कर दी। बाद में पंजाब में चुनाव हुए। चुनाव के वाद सुरजीत सिंह बरनाला के नेतृत्व में 
अकाली दल की सरकार बनी । किन्तु आतंकवादियों की गतिविधियां कम न हुई। अन्त में - 
पुनः वहाँ राष्ट्रपति बास जारी कर दिया गया । अकाली दल अब भी कई गुटों में बटा 
हुआ है। नवीं लोक सभा में अकाली दल (मान गुट) को छः स्थान प्राप्त हुए थे । 


तेलगु देशम्‌ 
आर्ध्र प्रदेश का क्षेत्रीय दल है इसके प्रयान नेता दक्षिण भारत के प्रसिद्ध फिल्म 
अभिनेता एम० टी० रामाराव हैं 1984 के लोकसभा निर्वाचन तथा 1985 ई० क्रे विधान- 
सभा निर्वाचन में उनको महत्वपूर्ण सफलता मिली । किन्तु नवीं लोकसभा निर्वाचन में उन्हे 
_केवल दो स्थान मिले । 


भारतीय दलीय व्यवस्था की समस्याएं: स्वस्थ दलीय व्यवस्था के विकास में 
बाघाएं 


भारतीय दलीय व्यवस्था भनेक प्रशनचिह्यों से घिरी है, अनेक समस्याओं से ग्रस्त है । 
इन समस्याओं को संक्षेप में हम इस प्रकार रख सकते हैं-- 


1. भारतीय दलीय व्यवस्था पर सबसे विकृत प्रभाव घनशक्ति. (०7०५ 7०७८) 
झा है। निर्वाचन में लगने वाले व्यय तथा कतिपय अन्य कारणों से भारत के अनेक राज- 
नेतिक दल देश के पूंजीपतियों से गठबन्धन कर लेते हैं। परिणामतः वे स्वस्थ ओर स्वतंत्र 
नीति-एऐसी नीति जो राष्ट्रीय हित के अनुकूल हो-का पालन नहीं कर पाते। 

2. भारतीय राजनी तिक दलीय व्यवस्था का अन्य संकट नेतृत्व का संकट है। आज 

` हेश में विभिन्न राष्ट्रीय दलों को जो नेतृत्व मिला हुआ है, वह कुछ ध्यक्तियों के व्यक्तित्व से 
जुड़ा रहता है। फलतः उन व्यक्तियों के उत्यान और पतन पर राजनेतिक दलों का उत्थान 
ओर पतन निभेर करता है। 

3. नेतृत्व के अतिरिक्त राजनैतिक दलों को निष्ठावान्‌ और कमठ कार्यकर्त्ताओं का 
भी सहयोग नहीं मिल पाता । फलतः न तो दल को व्यापक आधार «मिल पाता है और न 
भविष्य के लिए सुयोग्य नेतृत्व ही सुलभ हो पाता है। 

4. क्षेत्रवाद और सम्प्रदायवाद भारत में राजनेतिक दलों के स्वस्थ विकास में 
बाघक अन्य तत्व है। इन्हीं में एक और प्रभावी हो रहा है-वह है जातिवाद ॥ 


5, गुटबन्दी” और दलबन्दो भारत की दलीय व्यवस्था की अन्य विनाशकारी , 


„ समम्याएं हैं। ह ह 
6. बुद्धिजोबियों की उदासीनता या व्यावसायिक राजनी तिझों की बहुलता भारती प, $ 


दलीय व्यवस्था को अन्य समस्या है। > 
7. भारंतीय दलों की अन्य समस्या देश में अनेक दलों का अस्तित्व है। | 
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उपसंहार 


इस प्रकार भारतीय दलीय व्यवस्था अनेक समस्याओं से ग्रस्त्त है। जब तक हम इन 
समस्याओं से अपनी दलीय व्यवस्था को मुक्त नहीं करते, तब तक देश में स्वस्थ राजनेतिक 


जीवन की आशा नहीं कर सकते। 
महत्वपूर्ण प्रश्न . 
निबन्धात्मक ४ 
1. राजनैतिक दलों से आप ख्या समझते हैं? उनका क्या महत्व है? देश के किसी 
. एक राजनेतिक दल के उद्देश्य ओर कार्यक्रमों पर प्रकाश डालिए। (उ० प्रण, 1978) 
है ` 2. भारत में कौन-कौन प्रमुख राजन तिक दल हैं? भारतीय दल-प्रणाली की मुख्य | 
विशेषताएं क्या हैं ? (उ० प्र०, 1979) 


3. भारतीय राजनेतिक दलों की मुख्य विशेषताओं पर प्रकाश डालिए । 
डू 4. भारतीय राजनेतिक दलों की क्या समस्याएँ हैं? उन समस्याओं कों कैसे द्र 
५ किया जा सकता है? : 
न _ $. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर एक निवन्ध लिखिए। 
 लघुप्रइन | र 

1, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मुख्य उद्देय बताइए। - 

2. बीस सूत्री. कार्यक्रम पर प्रकाश डालिए। 

3. भारत के साम्यवादी दल पर दस पंक्तियां लिखिए ।.. 

 4.अकालीदलपरदस पंक्तियां लिखिए। 
5. भारतीय जनता पार्टी के मुख्य उद्देश्य वताइए। 

6. लोक दल के मुख्य उद्देश्य क्या हैं? 

7. जनता पार्टी के उद्देश्य. बताइए । 


अति लघु प्रदन ` 
1. इण्डियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किस सन्‌ में हुई? 
. 2. इण्डियन नेशनल कांग्रेस के दो मुख्य उद्देश्य बताइए । 

3. भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के दो मुख्य उद्देश्य बताइए। 


ष्‌ 


कः 
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नगरीय जीवन | 
७ |नगरीकरण--नगरीकरण फे कारण ७ भारत में नगरीकरण की प्रगति ७ तगरो- 
करण के लाथ ७ मगरीकरण को हानियां ७ नगर-जीवन की कुछ प्रमुख समस्याएं | 
नगरीकरण 
~ नगरीकरण सामाजिक जीवन की एक प्रक्रिया है । इस प्रक्रिया में जनसंख्या का ग्रामो । 
से नगरों की ओर अन्तरण या आगमन होता है। फलतः नगरों की जनसंख्या में शनै:-शते: वृद्धि | 
होने लगती है! इसके अतिरिक्त नगरीकरण की एक दूसरी प्रक्रिया है, बह यह कि जब कभी . | 
किसी स्थान पर किसी विशाल उद्योग की स्थापना हो जाती है, या कई उद्योग-धंधे स्थापित | 
हो जाते हैं तो वहाँ एक नये नगर का उदय हो जाता हैं। उदाहरण के लिए अपने देश में खस्टरं.. | 
` केला, भिलाई, जमशेदपुर, फरीदाबाद ऐसे ही कुछ नगर हैं जो ओद्योगिक विकास के कारण । 
प्रकाश में आए हैं। - 
सगरीकरण के कारण--नगरीकरण मुख्यतया औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप सम्भव | 
औद्योगिक विकास का परिणाम है। औद्योगिक क्रांति के पूर्व नगरों की संख्या बहुत कम थी। . | 
'उदाहरण के लिए 1900 ई० में विश्व की समूची जनसंख्या का केवंल पन्द्रह प्रतिशत नगरों में | 
रहता थी, किन्तु अव स्थिति बदल गई है। विश्व विकास प्रतिवेदन (World Development | 
Report, 1982) के अनुसार 1980 ई नें इंगलेंड की 91%, आस्ट्रेलिया की 89% , संयुक्त . | 
राः र अमेरिका की 77%, सोवियत यूनियन को 62% तथा जापान की 78% जनसंख्या नगरों || 
में रहती है । इन सब की तुलना में नगरों में रहने वाली भारतीय जनसंख्या का कूल प्रतिशत | 
केवल 23.7% ह । ` j | 
यदि हम विश्व में नगरीकरण के का"णो का विश्लेषण करें तो हम देखेगे कि औद्योगी- | 
करण नयरीकरण का. मुख्य कारण होता है। ज्यों-ज्यों औद्योगिक विकास होता गया है, | 
त्यों-त्यों नगरीकरण की प्रक्रिया तीव्र होती गई है। पर जहाँ तक भारत का प्रश्‍न है, कतिपय 
अर्थशास्त्रियो और समाजशास्त्रियों के अनुसार भारत में औद्योगीकरण नगरीकरण का मुख्य 
कारण नहों है। उदाहरण के लिए प्रसिद्ध अर्थशास्त्री प्रो ग्रेडगिल के अनुसार भारत में नगरी- 
करण का कारण ओद्योगीककरण नहीं है। यह सत्य है कि भारत में औद्योगीकरण को नगरी- 
करण का एक मात्र कारण नहीं माना जा सकता, किन्तु उसका अर्थ यह नहीं कि नगरीकरण में 
_ औद्योगीकरण की कोई भूमिका नहीं है। औद्योगीकरण भारत में नगरीकरण का एक महत्व- 
पुर्ण कारण है, इसे नकारा नहीं जा सकता। अनेक भारतोय नगरों और महातमा के उदय 
भर विकास का कारण औद्योगीकरण ही है । भारत में नगरीकरण के मुख्य कारणों को निम्न- 
लिखित रूप में रख सकते हैं : (1) रेलवे तथा यातायात के अन्य द्रुतगामी शानो का विकास] _ 
(2) ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों का अभाव । (3) भुमिहीन श्रमिक की संख्या में . ल्क 
वृद्धि। (4) ग्रामों में शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य और मनोरंजन के साधनों का अभाव । (5) देशळ 
.का औद्योगीकर॒ग तथा (6) जनसंख्या में वृद्धि । ं 
भारत में नगरीकरण को प्रगति हा 
सन 1971 ६० की जनगणना के प्रतिवेदन (रिपोर्ट) में भारतीय परिवेश के नगरो * | 
` व्याख्या की गई है.। इसके अनुसार भारत में उन सभी स्थानों को नगर-ल्षेत्र माना गया है) 
जहाँ नगरपालिका, नगर महापालिका, छावनी व अनुसूचित नगर-दोत्र है, (2) जारको | 
जनसंख्या कम से कम पाँच दजा र.हे जहाँ कार्यशील पुरुष जनसख्या का कम-से-फम 75 ्रोतशली | 
भाग गैर-कृषि व्यवसायों में कॉम करता है। ` ; 
इस आधार को दुष्टि-पथ मे रखते हुए भारतीय 1981 इ० को जनगणना में भ 
नगरों को छ्ह श्रेशियों मैं।विशक्तू लिया गज़ा है i 11011 त्स पकार, वि, 5 
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1) प्रथम श्रणी--एक लाख यां एक लाख से अधिक जनसख्या । 


2) द्वितीय भ्ेणी--50 हजार से 99,999 जनसंख्या । \ 
। ;) तृतीय श्रेणी -20 हजार से 49,999 जनसंख्या 

(4) चतुर्थ श्रेणी--10 हजार से 19,199 जनसंख्या | 
| (5) पंचम श्रेणी--5 हजार से 9,999 जनसख्या 
| (6) षष्ठ श्रेणो--5 हजार से कम जनसंख्या । 5 
| एक लाख से अधिक जनसंख्या की श्रेणी में आने वाले वे महानगर या मेट्रोपालिटन 
सिरोज हैं जिनकी जनसंख्या दस लाख से ऊपर हे । 1981 ३० की जनगणना के अनुसार इन 
महानगरों की संख्या 12 है । इन महानगरों में कलकत्ता, बम्बई, दिल्ली, मद्रास, हैदराबाद, 
अहमदाबाद, बेंगलोर, कानपुर, पूना, नागपुर, लखनऊ तथा जयपुर ऐसे ही महानगर है। 


1981 ई० की जनगणना के अनुसार भारत में प्रथम श्रेणी के नगरों की कुल संख्या 
216, द्वितीय श्रेणी के नगरों की संख्या 270, तृतीय श्रेणी के नगरों की संख्या 739, नू ये श्रेणी 
के नगरों को संख्या 10,48, पंचम श्रेणी के नगरों की संख्या 742, तथा षष्ठ श्रेणी के नगरों 
की संख्या 230 थी । 

भारत में नगरीकरण की प्रक्रिया निरन्तर तीव्र होती जा रही है। इसका परिचय इस 
बात से मिल जाता है कि भारतवर्ष 1901 ई० में केवल 11 प्रतिशत लोग शहरों में रहते ये, 
1951 ई० में 17 प्रतिशत लोग नगरों में रहने लगे। 1981 ई० की जनगणना के अनुसार भब 
'भारत:की जनसंख्या काःकुल 23.7 प्रतिशत नगरों में रहता है। 
नगरीकरण के लाभ : 

नगरीकरण आथिक विकास कां एक मुख्य लक्षण माना जाता है। कुछ विद्वानों व॑ 
{ अनुसार नगरोकरण औद्योगीकरण का मापदण्ड है। नगरीकरण के अनेक लाभ हैं। संक्षेप में 
h इन लाभो को हम निम्नलिखित रूप में रखे सकते हैं-- र 


1. नगरीकरण में औद्योगीकरण, यातायात के साधनों तथा वाणिज्य-च्यवसाय का 


विस्तार होता है। इससे रोजगार के अवसरों में.वृद्धि होती है, राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती ह | 
तथाः जीवन-स्तर में सुधार होता है । 


2. नगरीकरण, जाति-प्रथा, छुआछूत, सामाजिक कुरीतियों आदि के दूर करने में योग 


' देता है। 


3, नगरीकरण से शिक्षा का प्रसार होता है तथा वैज्ञानिक और.प्राविधिक ज्ञान वे 
विकास में सहायता मिलती है । 


ट 3 नगरों में विभिन्न वैज्ञानिक शोध संस्थाएं तथा प्रयोगशालाएँ होती हे। इनमें : | 
` परकार की शोधे होती रहती है ।. इन शोधों का कृषि और pd के विकास पर 
अ्रप्नाव पड़ता है। फलत: ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले कृषक और अन्य लोग इससे लार 


ै ह नगरोकरण की हानियां--नगरीकरण से जहाँ ee ओर न्‍ लाभ हैं, वहाँ दुसरी बोर 
5 हानियो भी हैं, दोष हैं। इन हानियों को हम संक्षेप po में रब 
। 1) तंगुक्त,परिवारतम्रधाएक अकतार के सामाजिक हि र शं 
जज नगहीकरण से संयुक्त परिवार प्रथा का विघटन होता. है 


कं क ne 


* 


« आवास उपलब्ध नहीं हैः। वे फुटपाथों और झुग्गी-झोंपडियों में रहकर अपना जीवन बिताते हैं 


में रहते हैं। 


` 1975 ६७ में प्रकाशित ०४) नीद 


रूप में रख सकते हैं--- 
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(2) नगरीकरिम वारि रिक भ्रगाहेती?"क्षोर'श्री आधीत केत हैं| फलतः अनेक 
पृरिवारों में विभिन्न प्रकार के तनावों को जन्म मिलता है। 
(3) नगरों में'आथिक समस्याओं .के कारण माता-पिता को अपने बच्चों के प्रति पूरा 
ध्यान देने का अवसर नहीं मिलता ।' फलतः ऐसी स्थिति में बच्चे उपेक्षित रहते हैं। इस उपेक्षा 
के कारण बच्चों के व्यनित्वु का सम्यक्‌ विकास नहीं हो पाता । 


(4) नगरों में सुख-सुविधा के नित-नूतन उपकरण सुलभ होते रहते हैं। इन उपकरणों 
की प्राप्ति के लिए. व्यक्ति प्रयास करते हैं। पर सामान्यतया हर व्यक्ति के लिए इनका प्राप्त करना 
सम्भव नहीं होता है। फलतः इससे भ्रष्टाचार, लूट-चोरी, सामाजिक तनाव, संघर्ष तथा अनेक 
प्रकार के अपराधों को प्रोत्साहन मिलता है। 

नगर-जीवन कौ कुछ मुख्य समस्याएं 

नगरीकरण या नगर-जीवन अनेक प्रश्नचिह्नों से घिरा रहा है। अनेक आधुनिक 
मनीषियों ने नगर-जीवन की विकृतियों की ओर लोगों का ध्यान आकृष्ट करते हुए उन्हें समय 
रहते दूर करने का सन्देश दिया है । अपनी प्रसिद्ध रचना 'द डिक्लाइन आफ द वेस्ट' (116 
Decline of the ए८४६) में आस्वाहड स्पॅगलर ने लिखा है कि “मनुष्य नगरीकरण के दुष्परिणामों 
से बच नहीं सकता । यह न१र-प्रधान सभ्यता मनुष्य के विनाश का मुख्य कारण बनेगी।' मिस 
बारबरा वाड ने अपनी बहुर्चाचित पुस्तक 'होम आफ मैन' में नगरीकरण की समस्या पर प्रकाश 
डालते हुए लिखा है किं नगरीकरण की समस्या अत्यन्त गम्भीर है। इसके दुष्परिणाम हमारे 
सामने आने वाले हैं। लेकिन अभी धरतो काँप रही है और यदि हुम ध्यान से सुनें तो हमें आने 
वाने की गड़गड़ाहट सुनाई पड़ सकती है । इसी प्रकार लेविस मम्फोर्ड ने अपनी प्रसिद्ध 
रचः मी व कल्चर आफ द सिरीज' तथा 'टेकनिक्स आफ़ सिविलोइजेशन' में नगरोकरण के 
दुष्परिणामों का संकेत दिया है। प्रसिद्ध ब्रिटिश इतिहासकार आर्नाल्ड टोइन्बी ने अपनी पुस्तक 
'सरवाइंग द क्‍्मुचर' में नगरीकरण की समस्याओं पर प्रकाश डालते हुए बताया है कि 'मानव के 
अस्तित्व की रक्षा के लिए इन समस्याओं का निराकरण अत्यन्त आवश्यक है. र 

इसमें कोई सन्देह नहीं कि नगरीक रण ने अनेक समस्थाओं को जन्म दिया है । अध्ययन शं 
की सुविधा की दृष्टि से भारत में नगरीकरण की मुख्य समस्याओं को संक्षेप में हम निम्नलिखित ४ 


AS 
चळ 
श्र» 
ws 


1. आवास की समस्या--रोटी, कपड़ा और मकान मनुष्य को मुलभुत समस्याएं । नगरों 
में मनुष्य को रोटी और कपड़ा तो किसी प्रकार मिल जाता हैं, किन्तु मकान त आवास का 
अलना अत्यन्त कठिन रहता है। बढ़ती हुई जनसंख्या तथा जनसंख्या का नगरों में अन्तरण के 
कारण नगरों में लोगों को अपनी आवश्यकता, सुविधा ओर स्थिति के अनुरूप आवास पाना. 
अत्यन्त कठिन है । राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण (नेशनल सेम्यल सब ) के एक सर्वेक्षण के अनुसार . 
नगरों में लगभग दो-तिहाई परिवार पक्के मकानों में रहते हैं। शेष जनसंख्या को रहने के लिए 


: "नेशनल कमेटी ऑन इनवायरेण्टल प्लानिंग ऐण्ड कोआर्डनेशन (7९. €- £. >. € 
की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत के असु नगरों की पच्चीस से तीस' प्रतिशत जनसंड 
या तो झुग्गियों-झोपड़ियों में रहती है या तो सड़कों पर ही सोकर रात गुजारती है । इसी रिप 
में यद कहा गया है कि केवल दिल्ली में ही आधे मिलियन से अधिक लोग 1300 गन्दी, 


° खी. _ ह अधिकांश मकानों Me 
नगरों में जिन लोगों के पास आवास है, उनमें से अधिकांश लोग किराए के मकानो लमे _ 
समस्याओं से जझना पडता है। ओ सुनील के० मुन्शी ने. 


हैं। उन्हें अनेक प्रकार की, समस्य पा - 
'अद्ोप जरर तको म रह न 
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रत करते हुए येह त हिप षि क राजी करने त 
किराया वसूल करने वाले अर्थ-पिंशाचों के कारण-कलकत्ें में आवास की समस्या ने 
रूप धारण किया है । यही हाल अन्य महानगरों और बड़े नगरों का है। इस प्रकार आवास की 
समस्या भारतीय नगर-जीवन की एक अत्यन्त ज्वलन्त समस्या है । 
2. पर्यावरण-भ्रबूषण --पर्यावरण-प्रदूषण से आशय प्राकृतिक वातावरण का अप्राकृतिक 
' साधनों से विनाश है । पर्यावरण-प्रदूषण नगरीकरण और स्वार्थेपरक औद्योगीकरण का परि- 
णाम है | नगरों की अनियोजित बस्तियाँ, जनसंख्या का अत्यधिक घनत्व तथा कले-कारखानों ! 
द्वारा नदियों या नालों में फेंका गया कूड़ा-कचरा, वृक्षों का. मनमाने ढंग से काटा जाना तथा 
'जनसाधारण में पर्यावरण-्रदूषण को न रोकने को प्रवृत्ति पर्यावरण-प्रदूषण के मुख्य कारण 
हैं। वेसे तो पर्यावरण-प्रदूषण विश्व के नगर-जीवन की भुख्य समस्या है । संयुक्त राज्य अमेरिका 
ब्रिटेन तथा जापान आदि देश. इस समस्या को विकरालता के विपन्न हैं। उदाहरण के लिए 
जापान को राजधानी टोकियो में स्वच्छ वायु.दुलेभ है | वहाँ सड़क पर यातायात नियंत्रण के 
लिए जो सिपाह खड़ा होता है, उ खड़ा होता हैं, उसे हर चार घण्टे बाद अपना स्थान छोड़ कर आंक्सीजन- 
कक्ष में जाना पड़ता है। इसी प्रकार अमेरिका के समाजशास्त्रिवो ने यह चेतावनी दी हैक्षि | 
यदि समय रहते ठोस कदम नहीं उठाए जाते तो इस शताब्दी के अन्त तक संयुक्त राज्य अमेरिका 
का लास ऐंजेल्स नामक नगर पर्यावरण-प्रदूपण के कारण रहने योग्य नहीं रह जायगा। .' 


; इसी प्रकार भारत के कुछ विशाल नगरों में पर्यावरणःप्रदूपण. की समस्या गम्भीर होत॑ 
जा रही है। उदाहरण के लिए दिल्ली और कलकत्ता जैसे महानगरों में जहरीली गैस (सल्फर 
डाइ ऑक्साइड) का प्रतिशत संयुक्त राज्य अमेरिका की अपेक्षा अधिक है! कानपुर में जाजमऊ 
में चमड़े के कारखाने से फेके मे जाने वाले मलवे के कारण पवित्र. गंगाजल प्रदूषित हुआ। 
| वाराणसी में शवों के गंगाजी में फेके जाने के कारण संगा प्रदूषित होती रही । यही हाल भारत 
क हानि प नगरों और नदियों का है। पर्यावरण-प्रदूषण की समस्या से नगर-जीवन को कितनी 
ज Sa ह ताजा ताजा दृष्टान्त भोपाल गैस-कांण्ड है । भोपाल में एक गैस 
कलने वाजी हानिकारक गैस से सँकड़ों लोग मर गए ओर हजारों लोग यनेक 
प्रकार को बीमारियों के शिकार हो गए। ए ओर हजारा ल 
i जकार पर्यावरण-अदृषण हमारे नगर-जीवन की एक भयावह ससरया है। 
. स्वास्थ्य स्वर ः ० हु) ण हे 
स्वच्छता की पड he में ग्रामों की अपेक्षा स्वास्थ्य ५ 
र ३ 9 ! नगरां के अनियोजित दिकास के कारण प्रायः स 
नगरों और महानगरों में ऐसे निवास स्थान पाए जाते हैं जहां तमिल पर अकाल 


अनेक कठिनाइयों से विपन्न हो जाता है। ऐसे र लोग 
और न अधिकारों का सम्यक्‌ पक 


4 आवागमन ग ई 
वडे मीर ल के साधनों को समस्या-नगरों में विशेषकर 
Ct कण पयाय समस्या भी एक प्रमुख समस्या है । 
> 012 है। फलतः काम करने वाले व्यक्ति के 
निवास से बहुत दुर काम करने के लिए जाना पड़ता है.। नता के कारण सबके 
बस आदि की शरण लेती _ 
[नगरों में रहने: वाले अनेक 


FI 
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` पूरा प्यार नहीं मिल पाता। जहाँ आथिक कारणों से माता-पिता दोनों काम पर जाते हैं, उन 
परिवारों के बच्चों की क्या स्थिति होगी, इसकी कल्पना ही की जा सकती हैं। इसके अतिरिक्त | 
यातायात की.अन्य समस्या है, वह है दुर्घटनाओं की बहुलता । नगरों में द्रुतगामी यातायात के j 
साधनों की बहुलता, वाहन-चालकों फी लापरवाही तथा पथिकों की असावधानी से प्रायः | 
प्रतिदिन अनेक दुर्घटनाएँ होती रहती हूँ। 
5. शिक्षा की समस्थाऐ-यद्यपि नगरों में शिक्षा-संस्थाओं की काफी संख्या होती है। 
किन्तु जनसंख्या की अधिकता के कारण ओर अच्छी शिक्षा संस्थाओं को कमो के कारण नगरों j 
में शिक्षा की भी समस्या नगर-निवासियों को अनेक प्रकार से विपन्न किए रहती है । कभी-कभी ; 
बच्चों को बड़ी दूर विद्यालयों में जाना पड़ता है । अच्छे विद्यालयों में प्रवेश पाना अत्यन्त कठिन | 
होता है । अनेक विद्यालयों पें संरक्षक से प्रवेश के समय हजारों रुपये 'डोनेशन' या दान के रूप | 
में ले लिए जाते हैं। फलतः मध्यम और निर्धन वर्ग के लोग अपने बच्चों को उपयुक्त शिक्षा नहीं 
दिला पाते । न * ३ र 
6. सामाजिक तनावों की व्यापकता--नगर-जीवन एक भोतिकवादी आधार, उपभोक्ता | 
संस्कृति (कंज्यूमर-कल्चर) तशा औपचारिक या कृत्रिम व्यवहार पर आधारित होता है । ऐसे | 
जीवन में धन ही समस्त वस्तुओं का मानदण्ड बन जाता है । प्रायः प्रत्येक परिवार और उसके | 
| 


सदस्य नित-नूतन आने वाली उपभोक्ता सामग्री, यथा अच्छा फ्लैट, फ्रिज, टेलीविजन, वीडियों, 
स्कूटर, फर्नीचर आदि को पाना अपने जीवन का लक्ष्य बना लेता है। परिवार में इन वस्तुओं 
का न होना और कभी-कभी होना भी अनेक प्रकार के तनाव और संघर्ष को जन्म देता है। 
ग्रे तनाव और संघर्ष पति-पत्नी के दाम्पत्य-जीवन को विकृत कर देते हैं, बच्चों से उनका प्यार 
छीन लेते हैं ओर परिवार के वृद्ध माता-पिता को उपेक्षित बना देते हैं । ` 


` 7. नेतिक सूल्यों का ह्ास-तगर-जीवन की बाहरी चमक-दमक और नगर-निवासियों 
का भौतिकवादी दृष्टिकोण उनकी अन्तरात्मा पर पर्दा डाल देता है। भौतिक सुख-सुविधा केः 
साधनों की प्राप्ति और उनके उपभोग की प्रवृत्ति नैतिकता का गला घोट देती है। अपने परिवार 
के गुरुजनों से दूर रहने वाले लोगों के स्वच्छन्द आचरण में कोई नियंत्रण नहीं रह जाता । फलत: 
नपर-निवासियों में से अधिकांश लोगों में नैतिकता का लोप होता जाता है-। महानगरों और. 
बड़े नगरों के होटल, क्लब, कंबरे नृत्य, "पाप म्यूजिक, अगणित मधुशालाएँ, काकटेल पार्टीज 
और छोटे-बड़े जननायको, नेताओं उद्योगपतियों, व्यवसायियों तथा उच्च सरकारी पदा- 
धिकरियों में फैला भ्रष्टाचार इस तथ्य के जीवंत उदाहरण हैं। न 


उदाहरण के लिए आवास समस्या के समाधान के लिए अनेक परियोजनाएँ चलाई गई हैं। पंच- £ 

वर्षीय योजनाओं के माध्यम से योजनाबद्ध ढंग से नगरों के विकास का भ्रयास किया गया है। 

` भवन निर्माण की प्रक्रिया के दिशा-निर्देशन के लिए सन्‌ 1954 ईर में राष्ट्रीय भवन-निरसाण' 
संगठन की स्थापना की गई थी. - 

शहरी भूमि को सट्टेबाजी को रोकते के लिए फरवरी, 1976 ई० में शहरी! 

लागू किया गया है। गन्दी बस्तियों "की सफाई तथास्‌ 


(सीमा तथा नियमन) ला बह धार 
के लिए भी योजनाएँ चलाई गई हैं #राज्यों ने भी भवन-निर्माण के लिए विकास निगम स्थापित हर र 
. किए हैं। सातवीं में आवास एवं शहरी विकास के लिए 4,260 करोड़ रुपये 


| 
ग 0 
मे” गरे 


पंचवर्षीय योज के डे 
रत की गळू हेत प वणम षण को रोकने के लिए भो कदम उठाए गछ | 
र योनी चिलेई गेह हैं। भयेविरिण धके {द्‌ 


>, 
टे 

rT 
id 
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करने के लिए अन्य अनेक परियोजनाएं भो चलाई जा रही हैं। इसी प्रकार शिक्षा, स्वास्थ्य, 
चिकित्सा तथा यातायात के सुंविधाओं के विस्तार का प्रयास किया जा रहा है । किन्तु नगरी. 
करण की बढ़ती प्रवृत्ति और उत्तरोत्तर बढ़ती जनसंख्या के कारण ये प्रयास नगरों की समस्या 
का पूरी तरह समाधान नहीं कर सकते। अतएव आवश्यकता इस बात की है कि नगरों को 
समस्याओं के समाधान के लिए ठोस और प्रभावकारी कदम उठाए जायें। इस दिशा में निम्नां: 
कित सुझाव प्रभावी हो सकते है-- _ 

(1 ) ग्रामों में शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार तथा मनोरंजन की सुविधाओं का विस्तार 
किया जाय । इससे ग्रामीण क्षेत्र की जमता का नगरों की ओर अन्तरण रुकेगा । 


(2) भूमि को परिसीमा-सम्बन्धी कानूनों को और प्रभावी बनाया जाय। ऐसी व्यवस्था 
की जाय जिससे भवन-भूमि थोड़े से लोगों को सम्पत्ति न-बनी रहे । ` 


(3) भवन-संम्पत्ति का समाजीकरण किया. जाय । वर्तमान काल में कुछ लोगों के पास 
ऊंची-ऊंची अट्टालिकाओं वाले विलासिता के विविध उपकरणों से सुसज्जित अनेक कमरों वाले 
बिशाल भवन हैं। दूसरी ओर लोगों को रहने के लिए फुटपाथ, गन्दी बस्तियों या सड़कों में 
शरण लेनी पड़ती है। सरकार को इस विषमता को दूर करने की पूरी निष्ठा से प्रयास करना 
चाहिए | इस प्रसंग में प्रसिद्ध विचारक प्रो० लास्की के विचार उल्लेखनीय हैं [के 'जब तक 
प्रत्येक परिवार को सर ढकने के लिए एक कमरा सुलभ नहीं होना, तब तक किसी को विशाल 
भवनों में रहने का अधिकार नहों होना चाहिए ।' - 


3. भवन-निर्माण सामग्री को सस्ता किया जाय तंथा सस्ते और सुरक्षित भवनों के 
निर्माण की तकनीक विकसित की जाय । 


4. भवन-निर्माण के लिए सहकारिता को प्रोत्साहित किया जाय। साथ ही इस बात 
झा रखा जाय कि सहकारी समितियां ईमानदार और.सेवापरायण लोगों द्वारा संचा- | 
5 


5. यातायात; चिकित्सा तथा स्वास्थ्य और स्वस्थ मनोरं ह 
` अकार विस्तार किया जाय कि उसके लाभ जन साधारण री इ k 


“१ महत्त्वपूर्ण प्रश्‍न 

£ f ` निबन्धात्मक प्रस्न 2 क 

ह. ` 1. नगरीकरण का क्या अर्थ हैं? नगरीकरण के क्या ? 

2. नगरीय जीवन की मुख्य समस्याओं पर एक तिव ली हो निया है 
क 1. पर्यावरण प्रदूषण किसे कहते हैं? 

७ 2 नगरीकरण के मुख्य लाभ वय ? 

अ: 3. सामाजिक तनाव किसे कहते हैं। 

त्ति कः बृ प्रश्‍न 

1. नगरीकरण की दो हानियाँ बता 

$ 2 नगरीकरण के दो लाभ बताइए। ' अ 
पर्यावरण-प्रदुषण की दो हानियाँ बताइए। “= ` 


Caen 


मु 


यदि में इसबार "डवा | ) । 
i ह ठार तही: हाता तो इुपररी. शार जूतों में हो 
“ --महात्मा गांधी ` 
रे... 
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जनजाति और उनकी समस्याएं 


७ जनजाति का अर्थ ७ जनजातियों की समस्याएं ० जनजातियों की समस्याओं के 
समाधान के प्रयास 


\ 


जनजाति का अर्थ 
जनजाति (ट्राइब) या वन्य जाति एक विशेष स्थान पर रहने वाले परिवारों या अनेक 
छोटे-छोटे सपुहों का नाम है जो सभ्यता से दूर निर्जन और प्राकृतिक वाताबरण में सदियों से 
अपना जोवन व्यतीत करता चला आ रहा है। प्रसिद्ध विद्वान्‌ एफ० बोआरन ने त जेऊ 
“जेनरल एंग्रोपोलाजी' (Genera! Anthropo!0Y) में जनजाति को परिभाषित हुए ` 
लिखा है कि 'जनजाति आथिक रूप से स्वतन्त्र व्यक्तियों का ऐसा समूह हैं जो सामान्य भावा 
“ घोलते हैं और बाहरी आक्रमण से अपनी रक्षा करने में समर्थ होते हैं . 
प्रसिद्ध समाजशास्त्री गिलिन और गिलिन ने अपनी पुस्तक 'कल्चरल सोशिओलाजी' 
(Cultura! S0ci0०89) में जनजाति की व्याख्या करते हुए लिखा है कि “स्थानीय आदिम 
समूहों के किसो भी ऐसे समूह को हम जनजाति कहते हैं जो एक सामान्य क्षेत्र में रहता है, एक | 
सामान्य भाषा बोलता है और एक सामान्य संस्कृति के अन्तर्गत व्यवहार करता है।' भारतीय . | 
समाजशास्त्री डी० एन० मजूमदार ने अपनी पुस्तक 'रेसेज ऐन्ड कल्चर ऑफ इंडिया' (0९8 
and Culture of Indi) में जनजाति को परिभाषित करते हुए कहा है कि "एक जनजाति 


परिवारों या परिवारों के समूह का ऐसा समवाय है जिसका एक सामान्य नाम होता है, जिसके 
सदस्य एक सामान्य भू-भाग पर रहते हैं. एक सामान्य भागा बोलते तथा जो विवाह, व्यवसाय _ 
र न्य निषेधों का पालन करते हैं ओर जिन्होंने एक निश्चित तथ 


इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जनजाति से हमारा आशेय एक ऐसे मानव-समुदाय जं 
` से है जो सभ्यता से दूर प्रकृति के अंचल में रहकर अपना जीवन व्यतीत करता आ रहा है तथा _ 
जिसकी अपनी भाषा, अपनी संस्कृति तथा अपनी जीवन-पद्धति है । > 


_ जनजाति की सामान्य विशेषताएं , 
जनजाति की विविध परिभापाओं के प्रकाश में हम कह सकते हैं कि जनजा_ [की 

अपनी विशेषताएं हैं। ये विशेषताएं संक्षेप में इस प्रकार हैं- ऱ्य 
1. जनजाति का एक निश्चित क्षेत्र होता है । भारत की अधिकांश जना 


अपनी अलंग भाषा होती है! है 
रदस्य अपने समूह के बाहर किसी दूसरी जनजाति के सदर से 
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4. रत्येकजनन्क्तिकी)अपनीच्ााम्य्सामतिणिक-जीर “्हर्भनीतक व्यवस्था होती 
है, उनकी अपनी स्वायत्तता होती है । इस स्वायत्तता की रक्षा के लिए वहू "कृतसंकस्प 
होतो है। § 


3. प्रत्येक जनजाति आशिक क्षेत्र में स्वतन्त्र और प्राय: आत्मनिर्भर होती है। 
भारतीय जनजातियाँ ce ; ४ _ 
भारतीय जनजातियों के कई नाम॑ प्रचलित है! इन्हें आदिम जाति, आदिवासी, वन) 


वासी, वन्य जातियाँ; गिरिजन तथा अनुसुचित जाति कहा जाता है। सन्‌ 1981 ई० की जन- 
गणना में इन्हें आदिम जाति इसलिए कहा जाता है कि इनको भारत के आदिम या सूल निवा-. 

'का वंशज माना जाता ३। इन्हें वनवासी इसलिए कहा जाता है कि इनका अधिकांश . 
भीवन जंगलों में बीतता है । 


सन्‌ 198! ई० की जनगणना के अनुसार भारत में जनजातियों की कुल संख्या 
6,10,47,122 है जो भारत की कुल जनसंख्या का लगभग 7 प्रतिशत है । भारत में अधिकांश . 
राज्यों में जनजातियाँ पाई जाती हैं। कुछ राज्यों में इनकी संख्या कम है और ` कुछ में सबसे 
अधिक जनजातियाँ मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं। मध्य प्रदेश में पाई जाने वाली जनजातियों में 
गोण्ड, कोया, कोल, मुइंया,जुंग, वेगा तथा को रई मुख्य हैं। उत्तर प्रदेश की जनजातियों मे थारू, 
_ भोक्सा, भोटिया, राजी तथा जौनसारी, गोंड तथा कोल मुख्य हैं । बिहार, उड़ीसा तथा पश्चिमी 
बंगाल को. जनजातियों में मुण्डा, संथाल और उराँव मुख्य हैं। उत्तरी-पूर्वी भारत की जब- 
जातियों में नागा, खासी और गारो मुख्य हैं। पश्चिमी भारत की जनजातियों सें भीणा, 


कोली तथा भील मुख्य हैं। दक्षिण भारत की जनजातियों में गोंड, कोया, भाला, इटला तथा 
यरावा आदि आती है। - ड 


भारत की जनजातियों का जीवन अनेक समस्याओं से घिरा रहा है। राष्ट्रीय जीवन 

धारा से कटी ये जनजातियाँ शताब्दियों से उपेक्षित रही हैं। फलतः वे सामाजिक, , 
i थक दृष्टि से अत्यन्न पिछड़ी रही हैं। इस कारण उन्हें अनेक कः 

पड़ता हे । अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से जनजातियों की मुख्य 
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आयः इन्हें सुदखोर महाजनों की शरण में जाना पड़ता प्रकार जन- 
य; आर्थिक शोषण, निर्घेनता पीडित रही द भं : उ 
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उनकी स्त्री-पुरुषों के सम्वन्ध सम्बधी कुछ विचार भी युक्तिसंगत नहीं कहे जा सकते। फिर, | 
वे समाज की मुख्य धारा से कटे रहे हैं। फलतः वे सामाजिक प्रगति से बंचित रहे हैं जिसके 
कारण आधुनिक सभ्य सामाजिक जीवन के सुख और लाभ से वे प्रायः बंचित रहे हैं। 
| 


3. सांस्कृतिक समस्याएं -जनजातियों की अपनी भाषा और अपनी संस्कृति रही है। 
इसी संस्कृति से वे सदियों से जुड़े रहे हैं। आधुनिक सभ्यता के प्रभाव से वे विशेष प्रभावित नहीं 
हुए हैं। किन्तु अशिक्षा, निर्धनता और आथिक शोषण के कारण उन्हें अपनी सांस्कृतिक 
- परम्पराओं की रक्षा करना कठिन हो गया है। आधुनिक सभ्यता के प्रभाव ने भी उनके सामने 
अनेक प्रकार की सांस्कृतिक समस्याओं को जन्म दिया है। 


- 4, शिक्षा-सम्बन्धी समस्याएँ--अ शिक्षा मानव की प्रगति में सबसे बड़ी बाधा होती हे! 
दुर्भाग्यवश हमारे ये वनवासी भाई अशिक्षा से ग्रस्त रहे हैं। ईसाई मिशनरियों ने अपन्न स्वार्थ 
के कारण इनमें पाश्चात्य शिक्षा का प्रसार दिया । स्वाधीन भारत में भी उनको शिक्षित करते 
के प्रयास किए जा रहे हैं! किन्तु अव भी अशिक्षा उनकी एक मुख्य समस्या बनी हुई है। 


5. स्वास्थ्य-सम्दम्धी समस्याएं-अनेक कारणों से जनजातियां अच्छा स्वास्य्य बनाए 
रखने म॑ असमर्थ रही हैं। अशिक्षा, निर्घनदा, अन्ध-विश्वास, स्वास्थ्यश्रद निवास, स्थान का 
अभाव, शराव का अत्यधिक सेवन, कुपोषण या सन्तुलित भोजन का अभाव, .चिकित्सा-सम्बन्धी 
सुद्रिधार्ओो की कमी के कारण जनजातियों को प्रायः स्वास्थ्य-सम्वन्धी समस्याओं का सामना 
करना पड़ता रहा है । प्रायः जनजाति के लोग फामला या पीलिया, मलेरिया, चेच क, चर्मरोग । 
तथा पेट और यौन सम्बन्धी रोगों के शिकार रहे हैं। द | 


6. राजनेतिक समस्याएं-जनजातियों में एक प्रकार के स्वायत शासन का प्रचलन _ 
रहा है। पंचायतें और मुखिया उनके पारस्परिक झमड़ों आदि के निपटाने में मुख्य भूमिका 
निभाती रहे । किन्तु ब्रिटिश शासन की स्थापना के उपरान्त मुखिया की.सिथिति में अन्तर आया 
और उनकी स्वायत्तता भी प्रभावित हुई है। स्वाधीन भारत में भी देश में एक राजनीतिक 
व्यवस्था की स्थापना तथा कतिपय कातूनों के निर्माण से भी उनकी स्वायत्तता पर प्रभाव 
पड़ा है । 


स्वार्थी नेताओं और विदेशी शक्तियों हे जनजातियों को अपने हित में प्रयोग करने - ! 
का प्रयास किया । फलतः अनेक जनजाति-संमूहों में असन्तोष की लहर प्रवाहित होती रही . 

है । सीमान्त की जनाजतियाँ इसकी उदाहरण है । र १ - मडळ 
इस प्रकार हमारी जनजातियाँ अनेक समस्याओं से विपन्न रही हैं। 


जनजातियों की समस्याओं कें समाधात के प्रयास 
जनजातियों की समस्याओं के समाधान के लिए समय-समय पर प्रयास किए जाते. | 


रहे हैं। स्वाधीनता के पूर्व अनेक स्वयंसेवी संस्थाओं तथा जननायकों द्वारा ज 
कल्याण के प्रयास किए गए थे। जनजातियों के कल्याण के लिए vl “मेडिकल काल 
इंजीनियरिंग कालेजों तथा अन्य टेकनिकल शिक्षा-संस्थाओं में त जनजातियों जे 


छात्राओं के लिए स्थान सुरक्षित किए गए हैं । 


. 1, अनुसूचित जातियों की अधिक दशा सुधारने के लिए लिए थी भनक कार्यक्रम 
गए हैं। बंधुआ मजदूरी को. समाप्त!कर दिया गया है। जनजातियों को आधिक र 
लिए क्रांप तथा कूटीर उद्योगोके लिए आधिक सहायता दी जातो है। राज्य-सरकारों | 
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से उनके लिए खेती के लिए कुछ जमीन ओर मकान बनाने के लिए स्थान दिए गए हैं। 
कई राज्यों में उनके लिए अलग बल्तियाँ बनाई मई हैं जहाँ रहने के लिए मकान, पानी ओर 
* बिजली की सुविधाएँ निःशुल्क या कम कीमत पर उपलब्ध कराई गई हैं। 


2. जनजातियों में फैली पाक वयय को दूर करने के लिए “भारतीय आदिम 
जाति सेवक संघ' का नाम मुख्य है । इसके अन्य कई संस्थाएं हुँ । आन्ध्र-प्रदेश आदिम 
जाति सेवक संघ, नेलोर, ठक्करवापा आश्रम, नोमखंडी ( उड़ीसा) तथा रामकृष्ण मिशन के 
नाम उल्लेखनीय है । ईसाई मिशनरियों ने भी आदिवासियों में आधुनिक शिक्षा का प्रचार 
कर उनके आधुनिकौरण का प्रयास किया है । किन्तु इसके साथ ही उन्होंने आदिवासियों को 
हा अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया है। इसलिए उनका सेवा-कार्य स्वार्थपरक माना 
जाता है। 


आदिवासियों की दा दुधाणे * के लिए जिन महापुरुषों ने उल्लेखनीय प्रयास किया है 
उनमें महात्मा गांधी, महात्मा ज्योतिराय फुले, डॉ० वेरियर एलविन तथा ठवकरवापा के नाम 


मुख्य हैं। 


स्वाधीन भारत में जनजातियों की समस्याओं के समाधान के 
लिए किए गये प्रयास 


पराधीन भारत में जनजातियों को दशा सुधारने के लिए जो प्रयास किए गए, उनका 
अपना महत्व है, किन्तु जनजातियों के कल्याण के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य स्वाधीन भारत 
में-हुए। स्वाधीन भारत के संविधान में अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए अनेक प्राव- 
धान किए यए हैं। इन प्रावधानों के अनुसार अनेक कानून बनाए गए हैं जिनका उद्देश्य जन- 
की समस्याओं का समाधान है। सर्वप्रथम अस्पृश्यता का निवारण कर दिया गया है 


र; __ ओर किसी भी रूप में अस्पृश्यता का अनुगमन अपराध समझा जायगा । उसके. लिए जेल और 
जुर्माना दोनों का प्रावधान है। टॅ र 


र हः अतिरिक्त जनजातियों कें कल्याण के लिए किए गए अन्य प्रयास संक्षेप. में इस 
' . प्रकार हैं-- 


के लिए सुरक्षित हैं। इसी प्रकार विधान सभा की 3997 सीटों में से 303 स्थान अनुसूचित 
तियो के लिए हि कर दिए गए हैं। पहले स्थानों के सुरक्षा की व्यवस्था संविधान | 
42 बईयी, Ee अगले दस वर्ष पर इसे हा | 
हाहे शी तक : बढ़ा दिया यह 
था अनुसूचित जातियों को भी. सुलभ है। क कक पक 
2, अनुसूचित जातियों की भाँति अनुसुचित जनजातियों के लिए भी सरकारी नौकरियों 
सुरक्षित हैं। सरकारो नौकरियों मे 7396 स्थान अनुसूचित जनजातियों के लिए | 

मरज 22 । 


ते हे. लिए परीक्षापूर्व प्रशिक्षण और 
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4. अनुसूचित जनजातियों के बालक-बालिकाओं में शिक्षा के प्रसार के लिए छात्र- 
बत्तियाँ तथा पुस्तक-पुस्तिकाओं आदि की सहायता दी जा रही है। कुछ स्थानों में उनके लिए 
विशेष विद्यालय खोले गए हैं। कई कदम उठाए गए हैं। 

(7) अनुसूचित जनजातियों या आदिम जाति बहुल क्षेत्रों के प्रशासन तथा नियंत्रण के 
लिए विशेष व्यवस्था की गई है। विहार, मध्य प्रदेश तथा उड़ीसा में संविधान के अनुच्छेद 
164 के अनुसार आदिम जातियों की देखभाल के लिए पृथक्‌ मंत्री नियुक्त किए गये हैं। इसके . 
अतिरिक्त केन्द्र में एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति की गई जो अनुसूचित जातियों के कल्याण 
का ध्यान रखेगा। केन्द्रीय सरकार समय-समय पर अनुसूचित जन जातियों के कल्याण की प्रगति 
का आकलन करने के लिए समितियाँ गठित करती है। र 

भारतीय जनजाति अनुसन्धान परिषद तथा केन्द्रीय समाज कल्याण विभाग भी अनु- 
सूचित जनजातियों के कल्याण के लिए कदम उठाता रहता है । र 9 

इस प्रकार अनुसूचित जनजातियों को समस्याओं के समाधान के लिए अनेक महत्वपूर्ण 
प्रयास किये गए हैं। परन्तु जनजातियों की स्थिति. को देखते हुए इस दशा में कुछ और ठोस 


कदम उठाए जाने आवश्यक हैं। 


eo 
RE 


महत्वपूर्ण प्रश्‍न 


1, जनजाति से क्या आशय है ? उनको क्या. विशेशताएं हैं ? 

2. जनजातियों को मुख्य समस्याएं क्या हैं? 

3. जनजातियों की समस्याओं के विषय में आप क्या जानते हैं? उनके विवरण के लिए 
' दया प्रयास किए गए हैं? 


लघु प्रश्‍न 
1, जनजाति किसे कहते हैं ? 
2. जनजाति की मुख्य विशेषताएँ कया हैं ? र 
3 जनजाति की दो मुख्य समस्याएं ब्रताइए? ठ म 
4. जनजाति के कल्याण के लिए स्वतंत्र भारत की सरकार द्वारा किए प्रयासों पर दस _ 
पंक्तियाँ लिखिए । ` ५ की 


अति,लघु प्रश्‍न ; 
1. सबसे अधिक संख्या में जनजातियाँ भारत के किस प्रदेश में पाईं जाती हैं? 
2. उत्तर प्रदेश में पाई जाने ब्राली मुख्य जनजातियों के नाम बतांइए | किक 
3 भारत की कुले जनसंख्या का कितना प्रतिशत जनजातियों का है ! क ग 
4, दो.उन महापुरुषों का नाम बताइए जिन्होंने जनजातियों के कल्याण का प्रयास | 


किया। 
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“किली देश छी निवेश लो ति,उसकी, मोगोलिक परित्तिकियों से विमित होतो है। 
सय नीतियों का लक्ष्य राष्ट्र को. सुरक्षा होता है ओर उसका निर्धारण 
प्रधानतया भौगोलिक तत्वों से होता है।” | 
. ° कै एन० षणिक्कर 
र्यार्धिर्शििशिशिणिणापपप-1- 0 पफर 
र अध्याय 30 


भारत की विदेश-नीति भारत तथा विश्व 


७ भारत को विदेश-नीति ७ मारत और राष्ट्रमण्डञ या राष्ट्रकुल ७ भारत ओर 


संयुक्त राष्ट्रसघ 


[ भारत की विदेश-नीति 
भारत की वेदेशिक नीति के प्रमुख आधार : सिद्धान्त 


विश्व के अन्य राष्ट्रों या राष्ट्र-सभूह्दों से भारत के सम्बन्ध उसकी विदेश-नीति पर . 


आधारित हैँ। एक राष्ट्र की दुसरे राष्ट्रों के साथ अपनाई जाने वाली नौति को राजनैतिक 

शब्दावली में विदेश-नीति कहते हैं। दूसरे शब्दों में विदेश-नीति एक राष्ट्र द्वारा अन्य रुष्ट्रों के 

साथ राजनंतिक व्यवहार को वह प्रक्रिया है जिसका प्रमुख उद्देश्य अपने राष्ट्र के हितों की रक्षा 

और उसका विकास होता है। इस नाते विदेश-नीति राष्ट्र की राष्ट्रीय आकांक्षाओं और 
आवश्यकताओं की अभिव्यक्ति होती है। | 


विदेश-नीति के निर्धारण में अनेक तत्वों का योग रहता है। देश की भोगोलिक परि- 
स्थितियां, ऐतिहासिक परम्पराएं, सभ्यता और संस्कृति, आधिक आवश्यकताएं. राजवैतिक 
` व्यवस्था और राजनैतिक आदर्श तथा अन्तर्राष्ट्रीय राजनेतिक.परिवेश वेदेशिक नीति के प्रमुख 


विश माने जाते हैं। भारत को वैदेशिक नीति भी इसका अपवाद नहीं हैं । वह भी इन 
` विविध आधारों से प्रभावित हुई है। टॅ 


सागर है । पं> जवाहर लाल नेहरू के शब्दों में, “हम एशिया के सामारिक 


भाग हिन्द महासागर के मध्य में स्वित'हैं। अतीत एवं वर्तमान से हमारे . 


सम्बन्ध पश्चिमी एशिया, दक्षिण-पुर्वी एशिवा- 
तथा सुदूर पूर्वी एशियां के साथ रहे हैं। यदि 
हेम चाहें भी तो इस तथ्य की उपेक्षा नहीं कर 
सकते।” ६ 

भारत की वेदेशिक नीति के प्रधान 
शिल्पी भारत के प्रथम प्रधानमन्त्री पं० झदाहृर 
लाल नेहरू माने जाते हैं। उनके निर्देशन और 
नेतृत त्व में तू. = $ वृदेशिक नीति के जो 


तुदर्कें आधार हैं। . 
अ. «... हना 
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1. असंलग्नता (1\0॥-६।९॥०९०६) --भारत की विदेश-नीति का प्रमुख आधार 
असंलग्नता की नीति है। इसे 'गुट-निरपेक्षता' या 'तटस्थता की नीति' भी कहते हैं। इस नीति 
के प्रयतन की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर एक दृष्टि डाल लेना आवश्यक है। स्वाधीनता- 
प्राप्ति के बाद जिस समय 194/ ई० में भारत की विदेश-नीति का सृजन हो रहा था, 
उस समय संसार दो प्रधान गुटों में बंटा हुआ था। एक गुट का ने संयुक्त राज्य ` 
` अमेरिका के हाथों में था ओर दूसरे का नेतृत्व सोवियत रूस के हाथों में। दोनों गुट अपने को 
. सशक्त बनाने और अपने प्रभाव-क्षेत्र के विस्तार के लिए कटिबद्ध थे। उस समय के अधिकांश 
राजनयिक और राष्ट्रनायक किसी न किसी गुट को छाया में जाना आवश्यक मानते थ। जैसा 
` कि सन्‌ 1949 ई० में चीन के राष्ट्रनायक माओत्ले तुंग ने कहा था कि “संसार दो गुटों में ट्ट | 
चुका है-सा म्राज्यवादी और समाजदादी । सभी को इन गुटों में से एक को चुनना होगा; 
तीसरा कोई मार्ग नहीं है ।” 


किन्तु नेहरू ने इसी परिवेश में असंलग्नता के आदर्श को अपनाया । इसके अनुसार देश 
ने अपने को दोनों गुटों से संलग्न होने से दूर रखां। इस नीति के अनुसार भारत किसी भी 
अन्तर्राष्ट्रीय समस्या या गतितिधि को परखने व उसके वारे में निर्णय लेने के लिए पुण .स्वतस्त् 
है। श्री कृष्ण देनन के शब्दों में ''असंलग्नता का मुल.सार यह है कि प्रत्येक देश और सरकार 
, किसी गुट, ब्लाक या वर्ग का अंग बनकर नहीं, प्रत्युत स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं।” इस प्रसंग 
में यह स्मरण रखना चाहिए कि असंलग्नता का अर्थ निष्क्रिय-तटस्थता या अपनी. स्वाधीनता 
की रक्षा के एति उदासीनता नहीं है, प्रत्युत इसका यह्‌ अर्थ है कि जब भारत की स्वाधीनता 
खतरे में होगी, न्याय प्रश्‍नचिह्लो से गिरा होगा या देश पर किसी का आक्रमण होगा तो भारत 
चुप नहीं रहेया । 
इस प्रकार असंलग्नता की नीति अपनाकर भारत को शक्ति-गुटों के दबाव से मुक्त करने 
का प्रयास किया गया। इसके द्वारा भारत ने यह बता दिया कि वह किसी अन्य ताकत के 
इशारों पर नाचने के लिए तैयार नहीं है। एक स्वाभिमानी-स्वाधीन देश के आत्म-पौरव से | 
युक्त इस विदेश-नीति का विवेचन करते हुए पं० नेहरू ने कहा था कि “भारत ने सदेव इसया | 
उस गुट के साथ इस आशा में मिलने का विरोध किया कि उसका अनुयायी होने से उसको खाने. 
की मेज से गिरने बाले कुछ टुकड़े प्राप्त होंगे ।” 
2. पंचशील--भारत की विदेश-नीति का अन्य प्रमुख आदर्श पंचशील रहा है । 20 
जून, 1954 ई० में भारत और चोन के प्रधानमंत्ियों के सम्मेलन में इस सिद्धान्त का जन्म हुआ 
था। बाद में 1955 ई० में एशिया और अफ्रोका के 29 देशों ने कुछ परिवतेन के साथ 
. स्वीकार किया । पंचशील के पाँच सिद्धान्त इस प्रकार हूँ-- 


- (क) एक-दूसरे की प्रादेशिक अखण्डता और सर्वोच्च सत्ता के लिए पारस्परिक सूस्म 
को भावना । 
(ख) अनाक्रमण । 
(ग) अहस्तक्षेप । 
(घ) समानता तथा परस्पर लाभ | 
(इः) शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व । | द 
` विचित्र संयोग सेइस सुन्दर, परन्तु अभागे शिशु पंचशील ने प्रारम्भ में तुनिय 
देशों का मन आकषित किया । बाद एक राष्ट्र इसके प्रशंसक बनते गये । किन्त 
दातओं मे तने) 1962 ई० में भारत पर आक्रमण कर इंसेन 


-Panini Kanya Maha Vidyalaya.Coll 
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का मार्ग अवरुद्ध कर दिया। फिर भी भारत अपनी बिदेश-नीति के एक प्रदत्त आदर्श के रूप में 
इसे अपनाये हुए है। 

3. विश्व-शान्ति--भारत की वैदेशिक नीति का अन्य प्रमुख सिद्धांत विश्व शांति रहा 
है। सारी-पृथ्वी ही हमारा परिवार है। वसुदैव कुटुम्बकम्‌ में विशवास करने वाला भारत अपनी 
गोरवमयी सांस्कृतिक परम्परा के प्रकाश में विदव-शांति का सेदा से पक्षपोषक रहा है। अतएव 
विश्व-शांति को भारत की वंदेशिक नोति के एक प्रमुख आदर्श के रूप में अपनाया गया । इसके 
अनुसार भारत विश्व के किसी भी कोने में आक्रमण का विरोधी रहा है। उसका यह अटल 
विश्वास रहा है कि युद्ध से समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता । अतएव संसार की समस्त 
समस्याओं का समाधान शांतिपूर्ण साधनों द्वारा होना चाहिए। पं० नेहरू के शब्दों में शांति के 
बिना हमारे सभी सपने मिट्टी में मिल जाते हैं। अतः हमें संसार से युद्ध को, युद्ध के खतरे को 
तथा युद्ध के कारणों को मिटाना होगा। | 


4. सभो से मित्रता -भारत की वँदेशिक नीति का अन्य प्रमुख आदर्श सभी से मित्रता 
- की भावना है । दूसरे शब्दों में भारत 'मित्रता सबसे तथा शत्रुता किसी से नहीं. (Friendship 
with all'and enemity with none) के सिद्धान्त में विश्‍वास करता है। इस प्रकार भारत 
की वैदेशिक नीति घृणा के स्थान पर प्रेम तथा शत्रुता के स्थान पर मित्रता के सिद्धान्त पर 
आधारित है। 
5. सास्नाम्यवाठुओर उपनिवेशवाद का विरोध --भारत को वैदेशिक नीति किसी भी 
प्रकार के साम्राज्यवाद ओर उपनिवेशवाद में विश्वास नहीं करती। दूसरे शब्दी में भारत की 
बैदेशिक नीति इस आदर्श को लेकर चलती है कि सभी राष्ट्र स्वाधीन हों, उनका किसी प्रकार ' 
कान न हो, उन्हें राष्ट्रों की दुनिया में स्वाधोनता आर सम्मान के साथ रहने का अवसर 
1 « के ० शी 
6. जातिगत भेदभाव का विरोध -सा प्राज्यवाद व उपनिवेशवाद के.विरोध के साथ ही . 
भारत की बैदेशिक नीति जातिगत भेदभाव का भी विरोध करती है। “उसके अनुसार हर प्रकार 
का रंगभेद या जातिगत भेदभाव अनुचित है । इसी सिद्धान्त के आधार पर भारत दक्षिणी . 
अफ्रीका में रंगभेद की नीति का विरोध करता रहा है। 


7, राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा--कोई वैदेशिक नीति (राष्ट्रीय हितों की उपेक्षा भा 
अपने को क क मी बना सकती । भारत की वेदेशिक नीति का प ` आदर्शं भी राष्ट्र-हित ` 
„ है। पर भारत अपने राष्ट्रीय हित के साथ दूसरे राष्ट्रों के राष्ट्रीय हित मै भी विश्वास करता हैं। :*| 


दय 8. संयुक्त राष्ट्रसंघ में विश्‍वास - संयुक्त राष्ट्रसंघ में निश्‍वास. भारत की वैदेशिक नीति _ 
न्य प्रमुंख आदर्श है। भारत को संयुक्त राष्ट्रसंघ के सभी नियम व सिद्धान्त मान्य हैं। इन 
के प्रति आदर की भावना व्यक्त करना तथा प्रत्येक दृष्टि से संयुक्त राष्ट्रसंघ के हाथ | 
ह करना भारत की विदेश-नीति का एक प्रमुख लक्ष्य रहा है। इस प्रसंग में 20 दिसम्बर! 
ई० में संयुक्त राष्ट्रसंघ को महासभा में व्यक्त पं० नेहरू के विचार उल्लेखनीय है । ९९, | 
शब्दों में£यदि वास्तव में संयुक्त राष्ट्रसंध ने कोई आश्चर्यजनक कायें नहीं किया है तो भी 
उसका अपना अस्तित्व ही विश्व के लिए अत्यन्त अर्थपूर्ण बस्तु है।” ~ :. 
.__ निष्कयं-भारत इन्हीं आदर्श के प्रकाश में सतत "चलने के लिए प्रयत्नशील रहा है!” * 
पद्य पि जसा कि प्रायः होता है, सिद्धान्तो को व्यवहार रूप [Sd में अनेक कठिनाइयों , 
करना पड़ता है। फिर भी भारत कठिनाइयों के:बाबज दडून ओदु्शो ओर सिद्धान्तं 
नहीं, हुआ है। हक. आई: 


क ह 1 se 
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भारत और कामनबैल्थ या राष्ट्रकुल 
(India and the Common Wealth ) 


` राष्ट्रकुल या कामनवेल्य--राष्ट्रमण्डल या राष्ट्रकुल पूर्ववर्ती 'ब्रिटिश कामनवेल्य ऑफ 
नेशन्स' का परिवर्तित और परिष्कृत रूप है। सन्‌ 1949 ई० तक राष्ट्रकुल 'ब्रिटिश कामनवेल्य 
ऑफ नेशन्स” के नाम से ही विश्रुत था । इस समय इसके अन्तर्गत ब्रिटिश साम्राज्य के अन्तर्गत 
आने वाले एक प्रकार से सभी उपनिवेश और अधिराज्य सम्मिलित थे। द्वितीय विश्वयुद्ध के 
उपरान्त ब्रिटिश साम्राज्य के उपनिवेश धीरे-धीरे स्वतंत्र होते गए । भारत स्वतंत्र होने वाले 
इन देशों में .प्रथम था। स्वाधीन भारत, पाकिस्तान तथा लंका ने जब राष्ट्रकुल में बने रहने 
का संकल्प किया, तव राष्ट्रकुल के विधान और नाम में कुछ परिवर्तन किया गया। राष्ट्रकुल या 

. राष्ट्रणण्डल (कामनवेल्थ) का वतमान नाम इसी प्ररिवतंन का प्रतिफल है। 


राप्टूमण्डल के वर्तमान सदस्य-राष्ट्रमण्डल में वर्तमान समय में सदस्य राष्ट्रों की 
सदस्य-संख्या 48 है । इन राष्ट्रों कै नाम इस प्रकार हैं ब्रिटेन, कनाडा, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलेण्ड, . 
उत्तरी आयरलैण्ड, भारत, श्रीलंका, मलेशिया, सिगापुर, घाना, बांगलादेश, जाम्बिया, मालवी, 
केनिया, नाइजीरिया, तनजानियाँ, सियरालियोन, बोट स्वाना, सला वा युगाण्डा, जंजीबार, 
साइप्रस, माल्टा, ट्रिनीडाड, गायना आदि । इस प्रकार राष्ट्रमण्डल यूरोप, पयो शिया और अफ्रोका 
के उन देशों का एक संगठन है जो राजनेतिक ओर ऐतिहासिक दृष्टि से सस रहे हैं। . 


_रष्टट्रमण्डल के उद्दे श्य--राष्ट्रमण्डल के प्रमुख उद्देश्य को हम संक्षेप में इस प्रकार रख 
सकते हैं - वा क क 

1, सदस्य राष्ट्रों की.सामान्य समस्याओं पर तथा अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं पर परस्पर .. 

- 'प्रामशं करना, क्र तो 

2. सदस्य राष्ट्रों के आथिक विकास अथवा सामान्य हितों को पूरा करने का प्रयास 


करना, . र 
3, सदस्य राष्ट्रों के व्यापार की उन्नति के लिए परस्पर सहयोग करना । 


या राजदूत भेजते हैं।ये राजदूत हाई कमिश्नर कहलाते हैं। राष्ट्रमण्डल के सदस्य ष् 
वाषिक अधिवेशन हर लन्दन में होता है। इसके अतिरिक्त समय-समय पर क्षेत्रीय तसः 
भी होते रहते हैं। अभी हाल में सितम्बर, 1980 में एशिया तथा प्रशान्त महा क्षेत्र के 
राष्ट्रमंडल के 15 देशों का एक सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ था । आ हाल पें र्य हाः मनः 
वेल्थ देशों के शासन के प्रधान लोगों का सम्मेलन (COG, Com0n५० च्या 
of Government Meeting) हुआ था | : ५ 7२ खा) 


का सदस्य था, किन्तु जब ब्रिटेन ने बां 


मान्यता प्रदान 


B+ ८ 
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13 अक्टूबर, 1987 ई में राष्ट्रमंडल का शिखर सम्मेलन वेंकूवर, में हुआ था। इस 
सम्मेलन में दक्षिण अफ्रीका की रंगभेद-नोति व फिजी की ताजा घटनाओं के अतिरिक्त | 
राष्ट्रीय महत्व के अनेक प्रश्नों पर विचार किया गया। इस सम्मेलन में भारत-ध्रीलंका समझोता 
(29 जुलाई, 1987) की प्रशंसा की गई। सम्मेलन में आतंकवाद से संघर्ष करने तथा आतंक 
वाद के सभी रूपों से निपटने का निर्णय लिया गया । शिखर सम्मेलन ने एकमत से. विश्व बँक 
की पूँजी दो गुनी करने, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोप की संरचना-समायोजना सुविधा में तीन गुनी . 
वद्धि करने तथा विकासशील देशों के लिए अतिरिक्त कोप उपलब्ध कराने की अपील की गई। 
इस सम्मेलन में फिजी को औपचारिक रूप से राष्ट्रमंडल से निकाल दिया गया। फिजी के 
राष्ट्रमंडल देशों की कुल संख्या 48 रह गई है। 


राष्टूमंडल को सदस्यता : एक विवादास्पद प्रश्‍न-स्वाधीन भारत की राष्ट्रमंडल को 
सदस्यता प्रारम्भ से हो एक विवादास्पद प्रश्‍न रही है। स्वाधीनता के उपरान्त जव भारत ने 
राष्ट्रमंडल की सदस्यता का निर्णय लिया था, तव अनेक लोगों ने इसके विरुद्ध अपनी तोवर 
प्रतिक्रिया व्यक्त को थी । आलोचकों का कहना था कि राष्ट्रमंडल की सदस्यता भारत की 
स्वाधीनता ` पर अंकुश लगायेगी, भारत की स्वतंत्र विदेश-नीति में बाधा खड़ी करेगी । इसी 
प्रकार के अन्य तक॑ प्रस्तुत किए गए थे, पर हमारे उननायकों ने इन तरको का खंडन करते हुए 
कहा था कि राष्ट्रमंडल की सदस्यता से भारत की. सम्प्रभुता पर किसी प्रकार की आंच नहीं 
आयेगी । राष्ट्रमंडल की सदस्यता का समर्थन करते हुए पं० जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि 
“वर्तमान विश्व में जवकि विनाशकारी शक्तियाँ सक्रिय हो रही हैं; हम युद्ध फे कगार पर खड़े 
हैं । मेरी दृष्टि में ऐसे समय में इस प्रकार के सहयोगी संगठन का होना आवश्यक है जिससे कि 
संसार को कोई लाभ पहुँचे। न केवल भारत हेतु, वरन्‌ समस्त संसार के लिए राष्ट्रमंडल की. 
सदस्यता आवश्यक है । इससे भारत को अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सहयोग प्राप्त होगा।”” _ 


भारत को राष्ट्रमंडल से अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में कहाँ तक सफलता मिली है, यह 
दूसरा प्रश्न है। किन्तु यह सत्यं है कि राप्ट्रमंडल की सदस्यता न भारत की स्वतंत्रता में बाधक 
रही और न ही भारत की वैदेशिक नीति पर ही उससे कोई आंच आई है । जहाँ तक राष्ट्रमडल 
से होने वाले लाभों का प्रश्‍न है, राष्ट्रमंडल ने एशिया, यूरोप तथा अफ्रीका के अनेक देशों को 
एक मंच पर खड़ा कर उन्हें एक-दूसरे के सहयोग से अपने शैक्षिक, सांस्कृतिक तथा आथिक 
विकास का मार्ग प्रशस्त किया है । 
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भारत और गुटनिरपेक्ष देश 
(Non Alignment Movement NAM) 


असंलग्नता या गुटनिरपेक्षता भारत को वंदेशिक नीति की आधारशिला रही है! 
॥मे० चेलिया के अनुसार असंलरनता से आशय, आम्तरिकाएवं बैदेशिक नीतियों का वरद 
मिश्रण श्रिसका उद्देश्य राष्ट्रीय एकता की रक्षा करना और परस्पर विरोधी गुटों द्वारा 
किसी प्रकार के संनिक संगठन में बंधे fe ष्रीय हितों में वृद्धि करना 
शब्दों में गुटनिरपेक्षता का अर्थ शक्तिमूलक राज हुए सभी 
साथ शान्तिपुणे सह अस्तित्व और सक्रिय अ 


य 


Soe SSS यी 
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किसी के साथ पुरी तरह बंधे हुए अपनी स्वतंत्र नीति का पालन करना, (3) असं 
नकारात्मक नहीं एक सकारात्मक नीति है जिसका उद्देश्य अपने राष्ट्रीय (लवा 
करते हुए विशंव-शान्ति और स में योग देना है। वस्तुतः असंलग्नता की नीति बांडंग 
सम्मेलन में अपनाए गए सिद्धान्त को अ्यवहार में बदलने की एक प्रक्रिया थी । [ड 


असंलग्नता की नीति को प्रभावी बनाने के लि ए सितम्बर, 1961 ३० में बेलग्रेड 
(युगोस्लाविया) में एक शिखर सम्मेलन हुआ । इस सम्मेलन के पूर्व पं० जवाहर लाल नेहरू, 
मिस्र के कर्नेल नासिर तथा युगोस्लाविया के माशल रीटो ने जुलाई 1956 ई० में एक अनौप- 
चारिक बठक में असंलग्न राष्ट्रों के एक संगठन की रूपरेखा तयार की थी । 


बेलग्रेड शिखर सम्मेलन में 25 तटस्थ राष्ट्रों ने भाग लिया था | उस समय असंलग्न 
_ आन्दोलन में भागीदार होने वाले राष्ट्र के लिए पाँच शर्तों का पालन करना आवश्यक माना - 
गथा था। ये राते इस प्रकार थीं; - 

(1) वह देश स्वतंत्र नीति का अनुसरण करता हो; (2) वह उपनिवेशवाद का 
विरोब करता हो; (3) वह किसी भी सैनिक गुट का सदस्य नहो; (4) उसने किसी भी 
महाशक्ति के साथ द्विपक्षीय समझौता न किया हो; (5) उसने किसी भी महाशक्ति को अपने 

क्षेत्र में सेनिक अड्डा बनाने की स्वीकृति न दी हो। 


प्रथम वेलग्रोड सम्मेलन (1961) के बाद समय-समय पर असंलग्न राष्ट्रों के सम्मेलन 
होते रहे हैं। इन असंलरन या गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों का सातवां शिखर सम्मेलन माचं, 1983 ई 
में नई दिल्ली में हुआ था। इसमें दक्षिण-परिचिमी अफ्रीका, एशिया, उत्तरी और मध्य 
अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका तथा यूरोप के कुल मिला कर 101 देश सम्मिलित इए थे । इस 
सम्मेलन का नेतृत्व तत्कालीन प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने किया था। सम्मेलन में 
शान्ति, विकास और निरस्त्रीकरण की जोरदार शब्दों में माँग की गई। दमन व शोषण के 
विरुद्ध निरगुट आन्दोलन को जारी रखने का निश्‍चय किया गया। विकासद्ील देशों में 
पारस्परिक सहयोग पर बल दिया गया तथा आपसी मतभेदों को शान्तिपूर्णं उपायों से हल { 
करने की आवश्यक्ता पर जोर दिया गया। 


___ निरगुट आन्दोलन जो नाम आन्दोलन (नान एलाइन मूवमेण्ट) कनान ककी ] 
असिद्ध है का 25वाँ शिखर-सम्मेलन हरारे (अफ्रीका में सितम्बर 1986 ई० में हुआ। इस ई। ; 
सम्मेलन में दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध अनेक आथिक प्रतिबन्ध लगाने का निर्णय लिया ) 
गया । - 


भारत ने निरगुट भ्षान्दोलन के एक प्रभावकारी सदस्य के रूप में नार्दोलन के 
- विकास तथा विकासझील और अविकसित राष्ट्रों के विविध हितों की रक्षा में जो अ र्‌ 


की है वह स्तुत्य है। 


५ 7५७४१९४ ३ 


साक (54८) दक्षेस 
< साकं (साउथ इण्डियन एसोसियेशन आफ रीजनल कोआपरेशन--800 
Association of Region Cooperation SARC) की स्थापना दिसम्बर,१198: 
. में की गई। पय दे धाती ढाका में इसका प्रथम अधिवेशन हुआ। इसके सद 
दक्षिण | देश 


ये देशस प्रकार हैं: भारत, बांगलादेश, भूटान," 
हका हंध्रापी कार्यालय नेपाल की राजधानी काटे 


414 नवीन भारतीय संविधान और नागरिक-जीवन 


‘Digitized by Arya Samaj Er he किव an i 
साके (दक्षेस) का उद्देश्य दक्षिणी एशिया के गो के कल्याण को बढ़ावा देना तथा 
उनके जीवन को सुधारना, साकं देशों sob विशवास तथा समझदारी चः पढना को 
बढ़ाना, क्षेत्र के आथिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, तकनीकी भोर वेज्ञानिक क्षेत्रों के विकास 
के लिए आपस में तथा अन्य विकासशील देशों के साथ सहयोग को बढ़ावा देना तथा अन्त- 
ष्ट्रीय विषयों पर सामान्य हित के मामलों में आपस में सहयोग देना है। 
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भारत और संयुक्‍त राष्ट्र संघ 
(India and U. N. 0.) 


संयुक्त राष्ट्र संघ (यू० एन० ओ०) शान्ति की युग-यात्रा - 
में एक नया कदम 


संयुक्त राष्ट्र संघ की $ 
प्रथम विस्व बाद विश्व में युद्ध को रोकने के लिए तथा विश्व-शान्ति को. 

स्थापना के लिए 'राष्ट्र संघ' (लीग ऑफ नेशन्स) की स्थापना की गई थो, किन्तु कई कारणों से 

राष्ट्र संघ असफल रहा । दूसरे विश्व-युद्ध के बाद पुनः विश्व-शान्ति की स्थापना के लिए एक 

नये संगठन के प्रयास प्रारम्भ हुए । विश्व के प्रमुख देशों के अनेक सम्मेलन हुए । अन्त में 2. 

अप्रैल, 1945 ई० को सान फ्रांसिस्को में एक सम्मेलन बुलाया गया जिसमें 50 राष्ट्रों के प्रति- 

निधि सम्मिलित हुए। इस सम्मेलन में संपृक्त राष्ट्र संघ का चार्टर तैयार हुआ । इस चार्टर के 

अनुसार 24 अक्टूबर, 1945 ई को इस महान्‌ अन्तर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापनः हुई जिसे हम 

ह सव 'संपुबत राष्ट्र संघ' (यूनाइटेड नेशन्स आर्गेनाइजेशन) कहते हैं । 

॥संय॒क्त संघ के उद्देश्य 

ब संयुक्त राष्ट्र संघ के चाटंर के प्रथम अनुच्छेद (धारा) में उनके उद्देश्यों पर प्रकाश डाला 

_ ग्या है। ये उद्देश्य इस प्रकार हैं--- 

य (1) अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति ओर सुरक्षा बनाये रखना । अन्तर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार 

__ झगड़ों का निपटारा करना। 
(2) समानता के आधार पर राष्ट्रों के बीच मैवीपूण सम्म्रन्धों का विकास करना । 
र (3) अन्तर्राष्ट्रीय सामाजिक, आधिक तया सांस्कृतिक .समस्याओं के समाधान के लिए 
अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करना । 

` ` 0 (4) जाति, लिग, भाषा या धर्म के आधार पर होने बाले भेद-भाव को दूर करना. तथा 

मानवीय अधिकारों एवं भोतिक स्वतंत्रताओं को प्रोत्साहन देना । ग 

(5) संक्षेप में हम कह सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ के चार प्रमुख उद्देश्य ह । ये हैं -- 

“शान्ति को ताचा यी रें के मैत्रीपूर्ण सम्वन्धो का विकास, विश्व की आथिक, सामा 
सांस्कृतिक का समाधान और मानवीय अधिकारों की सुरक्षा । 


| 


संयुक्त राष्ट्र संघ का चाटंर मानव अधिकारों + 
धिकार के में मुख्यतया निम्नांकित बातें 


भारत की विदेश-नीत : भारत तथा विश्व 


(2) वह भालकी गरिमाऱ्तथश उसको महित थी पव की लीक करता 

(3) वह स्त्री-पुरुष के समान अधिफारों में विश्वास करता है। हो 
(4) वह मानव समता में विश्वास करता है। .` 

(3) वह न्याय में विश्वास करता है। ' - 


__ इस प्रकार संयुक्त राष्ट्र संध का अधिकार-पच मानव के समस्त मूल अधिकारो 
स्वतंत्रता, समता और न्याय--में विश्‍वास करता है। 


संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता 


संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर पर प्रारम्भ में 51 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे.। धीरे-धीरे 
इसकी सदस्य-संख्या बढ़ती रही इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ में कुल 159 सदस्य हैं । 
संयुक्त राष्ट्र संघ का संगठन : प्रमुख अंग ४० 
संयुक्त राष्ट्र संघ के छह प्रमुख अंग हैं । वे इस प्रकार हैं-- 

(1) साधारण सभा (Genera! Assembly) । 

(2) सुरक्षा परिषद्‌ (Security Council) 

(3) आथिक और सामाजिक परिषद्‌ (Economic and Socinl Council) 

(4) न्याय परिषद्‌ (Trusteeship Council ) 

(5) अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय (International Court of Justice) तथा 

(6) सचिवालय (Secretariat) 

1, साधारण सत्रा (जेनरल असेम्सलो) साधारण सभा में संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी 
सदस्य होते हैं । प्रत्येक सदस्य-राष्ट्र साधारण सभा में 5 सदस्य भेज सकता है, किन्तु प्रत्येक 
राष्ट्र को केवल एक मत देने का अधिकार होता है। साधारण सभा का अधिवेशन प्रति वर्ष 
सितम्बर के महीने में होता हैं। आवश्यकता पड़ने पर विशेष अधिवेशन बुलाया जा सकता है। Fs 
साधारण सभा को चार्टर के अन्तर्गत किसी भी मामले में विचार करने का अधिकार है। | | F. 
साधारण सभा की अध्यक्षता के लिए एक अध्यक्ष होता है जिसका निर्वाचन साधारण सभा के 
सदस्यों द्वारा किया जाता है। एक समय भारत की विजयलक्ष्मी पंडित साधारण सभो का | 
-2. सुरक्षा परिषद्‌ (सेपयुरिटी काउन्सिल) -सुरक्षा परिषद्‌ संयुक्त राष्ट्र संघ €. 
शक्तिशाली है वि परिषद्‌ में कुल 15 सदस्य होते हैं। इनमें से 5 स्थायी सदस्य हैं। f 
संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत रूस, ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस और साम्यवादी चीन इसके स्थायी | 
सदस्य हूँ। दस अस्थायी सदस्यों का निर्वाचन साधारण सभा द्वारा दो वर्षं के लिए 1 जाता 
. है। सुरक्षा परिषद्‌ एक निरन्तर कार्य करने वाली संस्था है। इसका प्रमुख कार्य उन समस्य 

* का समाधान करना है जिससे विश्व-शन्ति भंग होने की सम्भावना हो। सुरक्षा परिषद्‌ में कि 
बात के निर्णय के लिए यह आवश्यक है कि उसके पक्ष में पाँच स्थायी संदस्य और दो अस्थायी 
सदस्य हों। यदि कोई स्थायी सदस्य किसी विषय के विपक्ष में अपना मत देता है तो वह 1 य 
पास नहीं हो सकता | स्थायी सदस्यों के इप अधिकार को 'निषेधाधिकार' (बीटो १ र 
हूँ। सुरक्षा परिषद्‌ की बैठक 15 दिन में एक बार होतो है। 


... 3. आंधिक ओर सामासिक क, परिषद -बतंमाे समय में आधिक व सामाजिक प 
में 18 सदस्य होते हैं । इन सदस्यों कारण साधारण सभा द्वारा तीन वर्ष के लिए होत 


- इस परिषद्‌ का मुख्य-सद्देश्य श यः विश्व को सुभुद्ध, सुखी और न्यायपरायण बनाना है। इस | 


होते! रु 
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5. अन्तर्राष्ट्रीय न्ययालेय अन्तर्य यीय भ “15 स्वह हैं। ये सदस्य 
सामान्य सभा तथा सुरक्षा परिषद्‌ द्वारा 9 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। न्यायालय स्वयं अपने 
अध्यक्ष का निर्वाचन करता है। अध्यक्ष का कार्यकाल दो वर्ष होता है। ३ बाडी न्यायालय 
का मुख्य कार्य अन्तर्राष्ट्रीय विवादों का फैसला करना है। इसका निर्णय बहुमत से होता है। 
अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्य केन्द्र हेग (हालैण्ड) में हँ 

6. सचिवालय (सेक्रेटेरियट)-सचिवालय संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य कार्यालय है | 
इसका प्रधान महासचिव (सेक्रेटरी जेनरल) होता है। महासचिव का कार्य-काल 5 वर्षं 
होता है। सचिवालय के अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति करता है। सचिवालय में विभिन्न 
श्रेणियों के पन्द्रह हजार से ऊपर कर्मचारी काम करते हैं। सचिवालय का मुख्य केन्द्र संयुक्त 
राज्य अमेरिका का न्यूयाकं नगर हँ । इस समय यू० एन० जी० के महासचिव जेघियर परेज द. 
य्यूलर हैं । ः 
संयुक्त राष्ट्र संघ की विशिष्ट शाखाएं और उनके कार्य ; 

. उपर्युक्त संगठनों के अतिरिक्त राष्ट्र संघ की कुछ विशिष्ट संस्थाएं हैं । इन संस्थाओं में 
मुख्य इस प्रकार हैं-- 

1. “संयुक्त राष्ट्र शिक्षा विज्ञान तथा सांस्कृतिक परिषद्‌! (United Nations Scie: 
ntific and Cultural Organizat0n)—-संगुक्त राष्ट्र शिक्षा, विज्ञान तथा सांस्कृतिक 
परिषद्‌ को संक्षेप में 'युनेस्को' कहते हैं। 'युनेस्को' का मुख्य कार्य शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति की 
उन्नति के लिए प्रयास करना तथा शिक्षा द्वारा मानव के जीवन-स्तर को पा उठाना है। 


युनेस्को का मुख्य केन्द्र फ्रांस की राजधानी पेरिस है। 

2 खाद्य और कृषि परिष्‌--(Food.and Agricultura Organization )--इसका 
कार्य विश्व में कृषि, वन तथा मछली उद्योग आदि बढ़ाने के लिए कदम उठाना तथा इस दृष्टि 
$ से राष्ट्रों को सलाह और सहायता देना है । इसे संक्षेप में 'एफ० ए० भो०' कहा उता है । 
शे 3. विश्व स्वास्थ्य संगठन (एएणात प्रल्शधा 01इ्या2३०)-यह विश्व व की 
5 स्वास्थ्य-सम्बन्धी समस्पाओं से सम्बन्धित संगठन है। इस दृष्टि से इसका कायं महामा को 
he १ रोकना तथा संसार के देशों का स्वास्थ्य सुधार के लिए सलाह और सुझाव देना है। इसे संक्षेप 

_ में (डब्लू० एच० ओ०) कहते हैं । प 


ह 4. सयुक्त राष्ट्र संघ बाल आपात फंड (U. N. International Children शिव" 

उडी Fund) - इसे संक्षेप में 'युनिसेफ' कहते हैं । इस संगठन का मुख्य कार्य अफ्रीका 

पिछड़े हुए राज्यों और क्षेत्रों में बच्चों के स्वास्थ्य सुधारने के लिए कदम उठाना है ! 

7 जा >. अन्तरराष्ट्रो य॒ भ्रम संगठन (international Labour Organisation )- . 

`= संयठताका काय वित्त के मजदूरों की समस्याओं पर बिचार करना तथा उनके कल्याण के लि; 
` प्रयास का करना है । 


का 


क्त राष्ट्र संघ एंक मूल्यांकन ` 
` अपने जन्म से लेकर आज तक संयुक्त राष्ट्र संघ ने विश्व-शान्ति भौर समृद्धि की दिशा ` 
महत्वपूर्ण कार्य किये है। उदाहरण के लिए 1950 में कोरिया की समस्या खडी 
इतारीकोरिया ने दक्षिणी कोरिया पर आक्रमण कर दिया। सुर झा परिष 
ह को नान ने डमे हेर कब ब क कराया म 
हया, स्वेजकां: मादि को समस्याओं कें समाधात में महत्वपूर्ण पूर्ण 


च र > 
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। 
निश्चित रूप रो यह कह सकते हैं कि संयुक्‍त राष्ट्र संघ ने कई बार उत्पन्न सं में 
बहोत ह रोका है। हैं कि संयुक्‍त ई बार उत्पन्न संकटों को युद्ध 

संसार की आथिक-सामाजिक प्रगति में भी यू० एन० ओ० ने योग दिया 
अब भी अनेक अन्तर्राष्ट्रीय. समस्याएं हैं जिनके इ करने में संयुक्त राष्ट्र व र 
नहीं हुआ है! दुनिया में हथियारों के निर्माण की दौड़, राष्ट्रों की गुटबन्दी तथा विभिन्न देशों 
के पारस्परिक विवाद इसके उदाहरण हैं। पर इस सम्बन्ध में हमें यह न भूलना चाहिए कि 
संयुक्त राष्ट्र संघ की अपनी सीमाएं हूँ। वह कोई सर्वोच्च संप्रभु संगठन नहीं हैं। वह संसार 
के प्रमुख देशों का केवल एक सक्रिय विचार-मंच है। उसके पास ऐसी संप्रभु शक्ति नहीं कि 
वह राष्ट्रों को अपने आदेशों को पालन करने के लिए बाध्य कर सक्रे) फिर भी संयुक्तराष्ट्र | 
संघ का अपना महत्व है। वस्तुत: राष्ट्र संव शान्ति का सन्देश वाहक तथा. अंधेरे में भटकती | 
हुई मानवता को प्रकाश देने वाला एंक प्रखर ज्योति-स्तम्भ है । | 
संयुक्त राष्ट्रसंघ और भारत का योगदान 

भारद संयुक्त राष्ट्रसंघ का उसको स्थापना के समय से ही सदस्य रहा है। राष्ट्रसंघ को _ 
साधारण सभा तथा कुछ अन्य संस्थाओं के सदस्य होने के नाते संघ के उद्देश्यों की पूर्ति स तया 
अनेक अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं के समाधान में भारत ने स्तुत्य योग दिया है। संक्षेप में संयुक्त 
राष्ट्रसंघ के उद्देश्य-पूर्ति में दिए गए भारत. के योगदान को निम्नलिखित रूप में रख सकते हैं-- 


1, फोरिथा की समस्या के समाधान हें योगदान -25 जून, 1950 ई० को उत्तरी 
कोरिया ने दक्षिणी कोरिया पर आक्रमण कर दिया। भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पं० | 
नेहरू ने कोरिया में युद्ध समाप्त करने दया शान्ति स्थापित करने के सिए प्रयास किया । सुरक्षा | 
परिषद्‌ ने कोरिया में हत्तक्षेय किया । भारत के आग्रह पर राष्ट्रसंघ की सेना! 38 समानान्तर 2 
रेखा' पार करने से रोक दी गई ।अन्त में राष्ट्रसंघ की महासभा में भारत के प्रस्ताव पर ही # 
ही युद्ध विराम हुआ । कोरिया में भारत को तटस्थ राष्ट्र आयोग का अध्यक्ष बनाया गया ओर * ण 
उसकी सेनाएँ कोरिया में शान्ति-स्थापना के लिए गई । कोरिया के युद्ध-बन्दियों की समस्या | 
के समाधान में भी भारत ने योग दिया! - ग रि 


2. हिन्द-चीत फो समस्या के समाधान सें योग दिया--दिश्वा-शाति को स्थपाना ने. शः 
भारत का दुसरा प्रमुख प्रयास हिन्द-चीन को समस्या का समाधान था । सन्‌ 1954 ई० में हिन्द- %; :1 
चीन में युद्ध की ज्वाला भभक उठी । उससे ऐसा प्रतीत होने लगा कि विश्व को. अन्य शक्तियां इ | 
- उसमें उलझ जायेगी 1 भारत के प्रधानमंत्री पं० जवाहर लाल नेहरू ने हिन्द-चीन में 'युद्ध की आ >: 
प्रस्ताव की घोषणा की। जिनेवा में होने वाले अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भारत ने भाग जिया ५ 
इस सम्मेलन में भारत ने हिन्द-चीन में शान्ति-स्थापना पर पूरा ओर दिया 1 अंत सें | 
` जुलाई, 1954 ई० को अवस्यायी संधि तथा युद्धबंदी प्रस्ताद स्वीकृत हुआ। भारत को शांति | 
संधि की शर्तों की देखभाल के लिए कनाडा तथा रोलैण्ड के साथ सुपरवाइजरी कमौशन का 
, अध्यक्ष चुना गया । इस प्रकार भारंत की सेनाएँ एक बार पुनः संसार के एक अन्याय 


क 


में शांति की स्थापना के लिए भेजी गयीं । र 


1 मिल में युदुबंदी के लिए 
EN 


था र ईः 
5 
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दमन किया । रूस ले भारत के अच्छे संबंधों के बावजूद भारत ने खस से ऐसा न करने का विरोध 
किया तथा राष्ट्रसंघ में प्रस्तुत पश्चिमी देशों के प्रस्ताव का समर्थन किया । 


5. चोन तथा अन्य राष्ट्रों की सदस्यता का समर्थव--साम्यवांदी चीन की सरकार को 
पहले राष्ट्रसंघ की सदस्यता प्राप्त नहीं थी । उसके स्थान पर फार्मोसा में स्थित च्यांग कोई शेक. 
की सरकार राष्ट्रसंघ में चीन का प्रतिनिधित्व कर रही थी। भारत साम्यवादी चीन की सरकारं 
को राष्ट्रसंघ में सदस्य बनाये जाने की जोरदार वकालत करता रहा । यद्यपि वाद में चीन ने - 
तिब्बत और भारत पर आक्रमण कर एक प्रकार का विश्‍वासघात किया। फिर भी भारत चीन 
के राष्ट्रसंघ में सम्मिलित किए जाने के लिए निरन्तर प्रयत्नशील रहा । अन्त में चीन राष्ट्रसंघ 
की सदस्य तथां सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बना लिया गवा ! चीन के अतिरिक्त भारत 
एशिया ओर अफ्रीका के अन्य नवोदित राष्ट्रों के सदस्य बनाये जाने कौ भो वकासता करता रहा 
है। नेपाल, श्रीलंका, जापान, इटलो, स्पेन, हगरी, बलगेरिया, आस्ट्रिया आदि झो राष्ट्रसंघ की 
सदस्यता दिलाने में सक्रिय योग दिया ! 

6. उपनिवेशवाद का विरोध--भारत राष्ट्रसंघ के मंच से उपनिवेशदाद का विरोध | 
करता रहा। भारत के प्रयास से सन्‌ 1961 ई में संयुक्त राष्ट्रसंघ ने एक प्रस्ताव पारित । 
किया और 17 देशों की एक:समिति का निर्माण किया । भारत इस समिति का अध्यक्ष बनाया 
गया । 

7. निःसस्त्रीकरण का विरोध- विश्व-शान्ति के लिए निःशस्त्रीकरण अपरिह्वायं है। | 
भारत प्रारम्भ से संयुक्त राष्ट्रसंघ दारा नि:शस्त्रीकरण की दिशा में उठाये गये प्रयासो का समर्थ ¦ 
करता रहा है और इस दिशा में उठाये गये कदमों में सक्रिय सहयोग दिया है। . कि 

8. राष्ट्रसंघ के अन्य कार्यों में योग-उक्त कार्यों के अतिरिक्त भारत राष्ट्रसंध के अन्य 

ह कार्यों में भी योग देता रहदा है । वस्तुत: विश्व-शान्ति सद्भावना, सहयोग तथा विश्व-कल्याण |- 
| र लिए उठाये गये सभी प्रयासों में भारत का योग रहा है। राष्ट्रसंघ फे शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा 
_ सांस्कृतिक संगठन (युनेस्को), अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन तथा इसी प्रकार की अन्य संस्था ओं से 
_ भारत सक्रिय रूप से जुड़ा रहा है! | 
५ के | ` राष्ट्रसंघ में भारत की अभिरुचि और योगदान के प्रकाश में समय-समय पर उसे राष्ट्र 
) संघ के महत्वपूर्ण पद प्राप्त होते रहे हैं। उदाहरण के लिए श्रोमती विजथलक्मी पंडित संयुक्त 
 रा्ट्रसंघ की महासभा की अध्यक्षा चुनी गई थो । राजकुमारी अमृत और विश्व-स्वास्थ्य संप 
है र्‍या अध्यक्षा बनीं । डॉ० राधाकृष्णन्‌ आथिक व सामाजिक परिषद के अध्यक्ष बनाये गये तथा 
___ भारत को कई वार सुरक्षा परिषद का सदस्य चुना गया । 
र अंग 2: 
| भारत,की वेदेशिक नीति के प्रमु आधार और आदर्णों तथा संयुक्त राष्ट्रसंथ ९1 
ल में उसकी भुमिका से विश्व के रंगमंच पर भारत की स्थिति का एक संकेत मित 
न । 'दमुधव कुट्म्बम्‌ में विश्वास करने वाला तथा विश्व-शान्ति का अमर गायक आरप 
सं वदेशिक नीति का अनुगमन करता रहा है। उसने विश्व के सभी राष्ट्रों से मती 
मा [र सहयोग का सम्बन्ध बनाये रखने का प्रयास किया है । इस प्रकार विश्व-शान्ति 
&को दिशा में उसने स्तुत्य योग किया है। परन्तु विश्‍व की महाशक्तियों का पारः 
ब, कतिपय राष्ट्रों की संकुचित स्वार्थ-वृनिः तथा ` भारत [रत के पड़ोसी राज्यों मथा 
रें चीन की भारत-विरोधी नोति ऐसी बाधाएँ रही हैं जिं Fer रुग” अरत 
त ऱ्ह पो का सामना करना पड़ा हे 
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'दिनकर'ने कहा है-- न 
लेकर नूतन जन्म पुरातन व्रत हम साध रहे हैं, 
युग की नींव श्रमा, करुणा, मुद्रिता पर बाँध रहे हैं; 
x > x 


अगम साधना की घाटी यह और मनुज दुर्बल है, 
किन्तु बुद्ध, गांधी, अशोक का साथ न कम संम्बल है । 
महत्वपूर्ण प्रश्‍न 
लघु प्रश्‍न और उनके उत्तर 
प्रश्‍न 1--पंचशील का वया आशय है ? 
उत्तर-पंचशील के पाँच सिद्धान्त है । ये सिद्धान्त इस प्रकार हैं--(1) एक दूसरे की 


प्रादेशिक अखण्डता और संप्रभुता के लिए पारस्परिक सम्मान की भावना (2) अनाक्रमण 
(3) हस्तक्षेप (4) समानता तथा परस्पर लाभ तथा (5) शान्तिपूर्णं सह मस्तित्व । 


प्रन 2--शारत की वेदेशिक नोति के मुख्य आधार क्या है? 

- उत्तर- (1) असंलग्नता (2) पंचशील (3) विश्व-शान्ति (4) सभी से. मैत्री (5) 
साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का विरोध (6) जातीय भेद भाव का विरोध (7) राष्ट्रीय 
हितों की सुरक्षा (8) संयुक्त राष्ट्र संघ में विश्‍वास । ; 

प्रश्‍न 3--संयुषत राष्टू संघ के मुख्य उद्देश्य दया हैं ? a 
उत्तर -(1) अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा बनाए रखना, (2) समानता के आधार | 
पर राष्ट्रों के बीच मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों का विकास करना, (3) अन्तर्राष्ट्रीय सामाजिक, | ही, 
आथिक तथा सांस्कृतिक समस्याओं के समाधान के लिए अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करना _ 
(4) जाति, लिग; भाषा या घम के आधार पर होने घाले भेद-भाव को दूर करना तया 
मानवीय अधिकारों एवं भौतिक स्वतन्त्रताओं को प्रोत्साहन देना । 
` अति लघु प्रश्‍न 
प्रश्‍न 1---राष्ट्रमण्डल (कामनवेल्य) के वर्तमान समय के महासचिव कोन हैं? 
उत्तर--एमेका अन्याओफू। 
प्रश्न 2--संगुकत राष्ट्र संघ (यु० एन० ओ.) को स्थापना कब हुई ची 1 
उत्तर--24 अक्टूबर, 1945 ई० 4 
प्रश्‍न 3--संघुक्त राष्ट्र संघ का एफ उद्देश्य बताइए । 
-उत्तर--अत्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा बनाए रखना । 
प्रश्न 4--संयुवत राव्टू संघ में बतंमान समप में कुल कितने सदस्य हैँ ड़ 
. उत्तर--166। ७. : 


स्य | iyi 
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सते शक्तिशाली संस्था कौन सी है? __* _ 
रिँटी.काउंसिल)। .« र्‌ 
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प्रश्‍न 6-सुरक्षा परिषद के दो स्थायी सदस्यों के नाम बताइए । 
उत्तर-(1) संयुक्त राज्य अमेरिका तथा (2) ग्रेट ब्रिटेन । 
प्रश्‍न 7--संधुक्त राष्ट्र संघ का प्रधान केन्द्र कहाँ हे ? 
| उत्तर-न्यूयाकं नगर (संयुक्त राज्य अमेरिका) 
प्रश्‍न 8--अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय का प्रधान केन्द्र कहाँ है ? ः 
उत्तर-हेग (हालेण्ड)। र ह 
प्रश्‍न 9--अस्तर्राष्ट्रोय न्यायालय का प्रधान न्यायाधीश (अध्यक्ष) कोन है ? 
उत्तर-श्री रघुनन्दन स्वरूप पाठक । 
प्रश्‍न 10-सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों को कोन चुनता है? 
उत्तर- संयुक्त राष्ट्र संव की महासभा (जेनरल असेम्बली) । 
प्रश्‍न !1-संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कोच हैं ? 
उत्तर-- वुतेरस घाली । 
_ निबन्धात्मक प्रश्‍न - 
८1. भारत की वेदेशिक नीति के मुख्य आधारों पर एक निवन्ध लिखिए । ` 
2. संयुक्त राष्ट्रसंघ के विषय में आप क्या जानते हैं ! उसके क्था आदर्श हैं ? - 
म । 3. राष्ट्रमण्डल का क्या आशय है! भारत और राष्ट्रमण्डल के सम्वन्धों पर प्रकाश _ | 
4. संयुक्त राष्ट्रसंघ के कार्य में भारत के योबदान पर एक निवन्ध लिखिए। | 
5. विश्व-शांति में भारत के योगदान पर प्रकाश डालिए । " है। 
लघु प्रश्‍न | 
निम्नांकिन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए -- 
1. राष्ट्रमण्डल 
2. सुरक्षा परिषद ` - Se 
3. सथुक्तराष्ट्र संघ के उद्देश्य [ री न 
__ 4. लाम गुट-निरपेक्ष आंदोलन ` (उ० प्र० 1992) 
ज 5. साकं (उ० प्र० 1988) 


f 
र 
७०११-५०. 


के 


(उ० प्र० 1984) 


सारे देश और देश के सभी देश मै आधिक विकास मणा भा क्षेत्रों में आर्थिक विकास | 


, भाषा और धर्म के मामलों 
अथो में सहिष्णुता तथा जाति प्रथा को समाप्त करने की दिशा में यदि सुदृढ़ प्रयास Pe क नो 


भारत एक सशक्त और संगठित देश के रूप में उठ खड़ा होगा।' 


~ ० एक० श्रीनिवास --प्रो० एम० एन० श्रीनिवास 
द 


अध्याय 31 
भारत में राष्ट्रीय एकता - 


न हमारी राष्ट्रीय एकता के प्रमुख आधार--हमारी राष्ट्रीय एकता के मार्ग की बाधाएँ--राष्ट्रीय 
एकता के मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करने के उपाय । : 

किसी निश्चित भूखण्ड पर अनन्त काल से रहने वाला वह मानव समाज जो समान 

सामाजिक, सांस्कृतिक संस्थाओं, परम्पराओं और मूल्यों को अपने अन्तर में संजोए अपने ऐतिहासिक 
युग-पात्रा की निरन्तरता को बनाए रखने में समर्थ ओर सक्षम रहा हो, राष्ट्र कहलाता है । राष्ट्रबोध ओर. 

राष्ट्रीयता की चेतना राष्ट्र के अस्तित्व की आधार-शिला होती है ! राष्ट्र को एकता के सूत्र में बाँध रखने 

. वाली संस्कृति के संयोगकारी तत्वों तथा एकता की जटिल मानसिक भावनाओं को जोड़ने वाला शब्द 

राष्ट्रीयता कहलाता हे । अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम राष्ट्र के लिए त्याग, समर्पण और बलिदान की भावना, 
राष्ट्रीया की मुखर अभिव्यक्ति हैं। ऐसी राष्ट्रीय चेतना राष्ट्र की अस्मिता और अस्तित्व की ही”. 
आधार-शिला होती है। जब तक यह आधार-शिला मजबूत रहती है राष्ट्र का विशाल प्रसाद | 
- . शक्तिशाली, समर्थ और समृद्ध बना रहता है किन्तु जब राष्ट्रीयता की भावना लुप्त होने लगती है तब त्मक 
राष्ट्र का गौरव दीप भी. धूमिल पड़ने लगता है । राष्ट्र के विशाल प्रासाद की प्राचीरें. ढहने लगती हैं। | र. 
भारत के अतीत और वर्तमान का इतिहास इस तथ्य का मुखर साक्षी है । ह 
हमारी राष्ट्रीय एकता के प्रमुख आधार--अनेक पाश्‍चात्य विद्वानों ने भारत को एक राष्ट्र कौ 
संज्ञा देना उचित्त नहीं समझा । उनको दृष्टि. में भारत एक राष्ट्र नहीं त्युत कई.राषट्रीयतारओ का एक 
भौगोलिक क्षेत्र हे कुछ विद्वानों के अनुसार भारत एक उपमहाद्वीप है जिसमें अनेक देश हैं। सर जान, 
स्ट्रेची ने तो यहाँ तक कह डाला कि “भारत नाम का न कोई देश कभी था ओर न है ।' स्पष्ट है कि इसु | 


अकार की विचारधारा पूर्वामह से युक्त है । दुर्भाग्यवश भारत पराधीन हुआ और पराधीनता कालु में इन 


विद्वानों ने भारत को दास बनाए रखने, और उसका शोषण करने,उसका मनोबल गिरने के| 
.जो अनेक विधाएँ अपनाई थी उनमें यह भी एक विधा है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि भारत में अ 
अकार की विविधताएं हैं किन्तु इन विविधताओं में एकता है! 1 1४९७/0 है 

यही एकता हमारी राष्ट्रीय अस्मिता की आधारशिला रही है । विविधता में एकता के 
हेम अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से निम्मलिखित रूप में रख सकतेहैँ-. | 
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पर्याप्त अन्तर है । किन्तु इस अन्तर ने,इस भौगोलिक विविधता ने भारत की भोगोलिक एकता में बाधा 

नहीं पहुँचाई । इस एकता का बोध हमारे प्राचीन ऋषियों को भी था। विष्णु पुराण की ये पंक्तियाँ एक 

तथ्य की प्रमाण है : 

| उत्तर यत्समु द्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम्‌ । 
वर्ष तद्‌ भारतं नाम भारती यत्र संतति: ॥ --विष्णु पुराण 
अर्थात्‌--' समुद्र के उत्तर और हिमालय के दक्षिण में जो देश है वह भारतवर्ष कहलाता है 

और वहाँ के लोग भारत की सन्तान कहलाते हैं।' भारतीय संस्कृति के अमर गायक महाकवि कालिदास 
की रचनाओं में सारे भारत की इसी भौगोलिक एकता का स्पष्ट शब्द-चित्र मिलता है । आज भी कश्मीर | 
से लेकर कन्याकुमारी तक भारत की इसी भोगोलिक एकता का परिचय मिलता है। 

(2) धार्मिक भौगोलिक ही नहीं, धार्मिक दृष्टि से भी भारत में एक प्रकार की 
एकता रही है । प्राचीन भारत ष ही एक ऐसा आदर्श ओर आधार था जिसने सारे भारत को एकता के | 
सूत्र में बांध रखा था । प्राचीन भारतीयों द्वारा स्थापित थार्मिक व्यवस्था, धार्मिक मान्यताओं तथा धार्मिक २7 
विधाओं के कारण कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारतवासी एकता के प्रगाढ़ सूत्र में बंधे थे। सरे | 
देश में फैले शक्ति पीठ,तीर्थ-स्थल ओर पवित्र नदियाँ समस्त भारतवासियों की श्रद्धा, आदर उपासना 
_ और भक्ति के आधार थे । उस युग में स्थापित एकता के ये अंकुर आज भी कोटि-कोटि भारतवासियों 
के मुख से मुखरित होते हैं । उदाहरण के लिए आज भी एक धर्म परायण भारतवासी हिन्दू स्नान करते 

समय सात पवित्र नदियों का नाम लेता है। ये सात नदियाँ हैं सिन्धु, सरस्वती, यमुना, गंगा, नर्मदा, 
गोदावरी, तथा कावेरी । इसी प्रकार हिन्दुओं के सात पवित्र तीर्थ सारे भारत में फेले हुए हें ओर धर्म 
परायण हिन्दू इनको श्रद्धा से देखता है। अयोध्या, मधुरा, माया (हरिद्वार, काशी (वाराणसी), कांची 
~ (कांजीवरम), अवन्तिका (उज्जैन) और द्वावती (द्वारिका) ये सात पवित्र तीर्थ हे: 
अयोध्या, मथुरा माया, काशी, कांची अवन्तिका । 
पुरी द्वारावती चेव सप्तैता मोक्ष दाविका ॥ 
इस प्रकार धर्म हमारी एकता ख अ रहा है। 7 
 & ` (3) सास्कृतिक एकता-- ; और धार्मिक एकता से जुडे भारतवासी सांस्कृतिक 
' एकता के Ue ओर पक्षपोषक रहे हें । प्राचीन काल से ही हमारे ऋषि और मुनि, आचार्य ओर 
विद्वान इस ह एकता को स्वीकार कर उसके विकास का प्रयास करते रहे हैं । हमारे प्राचीन भर्म 
' ग्रन्थ, वेदों की ऋचाएँ, महाभारत और रामायण तथा अन्य साहित्य इस तथ्य के साक्षी है । सातवीं 
शताब्दी में आद्य शंकराचार्य ने इसी सांस्कृतिक एकता का जयघोष करते हुए उत्तर, दक्षिण, पूर्व और 
पश्चिमकें, चार पीठ स्थापित किए थे अनेक धर्म ग्रन्थों पर अपनी रीकाएं प्रस्तुत की थीं और 
'कण्ठहार देवी, देवताओं की स्तुति और अर्चना में संस्कृत में अमर रचनाओं का प्रणयन किया था _.. 
ध में हमें यह न भूलना चाहिए कि भारतीय संस्कृति की रचना में अनेक तत्वों का योगरहा है! | 
दिया आर्य द्रविड, शबर, पुलिन्द, शक,हूण, मंगोल, ईरानी, अरब,तुर्क पठान आदि सभी ने अपना 
या _ जगी की न समाज में इस प्रकार घुल-मिल गई कि 
(यहु नहीं कह सकता कि कोन :किस मूल या किस जाति-प्रजाति का है । र 
के शब्दं में हम्‌ कह सकते हैं कि... ३ ६, | 
' ९८. „ हे थाय आर्य, हेथाय अन्यु :हेघाय विड चीन ५.९ „ 4८५5१ ` 
क. 0. 
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माली ने एक स्थल पर लिखा है कि “भारत एक संस्कृति का नाम है किसी जाति, या समुदाय का नहीं 7 

(4) भाषा की एकता--भाषा विचारों की अभिव्यक्ति की सबसे बड़ा साधन होती हे 
किसी देश की भाषा उस देश की सभ्यता और संस्कृति के विकास की मानदण्ड होती हे । अनेक 
विविघताओं से युक्त भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। किन्तु भारत की इन भाषाओं मेंसे - 
अधिकांश प्राचीन भारत की अत्यन्त समृद्ध और सुविकसित संस्कृत भाषा से प्रभावित हैं । उदाहरण के ` 
लिए हिन्दी,मराठी, गुजराती, बंगाली, उड्या, तमिल, तेलगु तथा मलयालम, आदि भाषाओं पर संस्कृत 
की गहरी छाप है ! इस प्रकार इन भाषाओं में.विभिन्नता के बावजूद एक मूलभूत एकता है । 

(5) राजनैतिक एढ्ता--यद्यपि भारत के इतिहास में कुछ ऐसे काल-खण्ड है जिनमें 
केन्रीय सत्ता के अभाव के कारण राजनेतिक एकता का अभाव दिखाई पड़ता हे । किन्तु इसका यह अर्थ 
नहीं कि प्राचीन भारत में राजनैतिक एकता की चेतना का अभाव रहा हो । समस्त भारतीयों में राजनैतिक 
एकता का भाव विद्यमान था। जब कभी भारत की प्राकृतिक सीमा को पार कर भारत की धरती परकोई ` 
विदेशी आक्रान्ता आक्रमण करता तो सारे भारतवासियों में उसकी प्रतिक्रिया होती थी। जैसा कि 
प्रख्यात इतिहासकार स्व० पं गौरी शंकर हीरा चन्द ओझा ने लिखा हे 'परस्पर की घरेलू लड़ाइयाँ निरन्तर 
बनी रहने पर भी जब कोई बाहर का शत्रु देश पर या देश के किसी राज्य विशेष पर आक्रमण करता था 
तो छोटे-छोटे प्रायः सभी राज्य मिल कर उसका सामना करत थे।' किसी भी शक्तिशाली राजा को 
महत्वाकांक्षी चक्रवर्ती सम्राट बनने की होती थी । चक्रवर्ती सम्राट वह शासक होता था जो देश के 
छोरे-बड़े शासकों को अपने प्रभुत्व में लाकर देश में राजनैतिक एकता की स्थापना करे । पर सम्राट हर्ष 

- की मृत्यु (647 ई०) के बाद राजनेतिक विघटन और विश्रृंखलन के ऐसे युगों का प्रारम्भ हुआ जो लम्बी 
अवधि तक चलते रहे । इसी युग में भारत में इस्लाम कां प्रवेश हुआ । इस युग में मुगल सम्राट अकबर | | 
ने सारे भारत को राजनेतिक एकता के सूत्र में बांधने का प्रयास किया । किन्तु अंग्रेजों ने अपनी कूटनीति .४ 
ओर शवित से मुगल शासन को समाप्त कर भारत पर अपा मुस € प्रभुत्व स्थापित कर लिया अपने स्वार्थ | 
और सुविधा के लिए अंग्रेंजों ने जो प्रयास किए उससे देश में राजनेतिक एकता की स्थापना हुई जिसने | 
आगे चलकर राष्ट्रीय आन्दोलन का मार्ग प्रशस्त किया । स्वाधीन भारत हमारी राजनैतिक एकता को नए | 
आयाम मिले । 5 

इस प्रकार जहाँ तक कि राष्ट्रीय एकता के मूल आधारों का प्रश्न है, भारत में उन आधारों का 

अभाव नहीं रहा हे । जब तक इन आधारों के प्रति भारतवासी जागरूक रहे तब तक रा स्वाधीन रहा 

और स्वाधीनता के कल्प-वृक्ष की स्निग्ध छाँह में अपनी गौरवमयी सभ्यता और संस्कृति के सुकुमार । 

तत्वों की रचना और विकास कर प्रगति-पथ पर बढ़ता रहा । और जब भारतवासी राष्ट्रीय एकता क आ 

आधारों को विस्मृत करने लगे तब वे पतन के गर्त में जा गिरे, ऐसे गर्त में जहाँ से निकलने. ह 

शवाब्दियां लग गई । en 


हमारी राष्ट्रीय एकता के मार्ग की बाधाएँ 
यह सत्य है कि भारतीय संस्कृति विविधता में एकता का जीवन्त दृष्टान्त > भे की 
भी सत्य है कि भारत में राष्ट्रीय एकता के सबल आधार विद्यमान है किन्तु यह भी वकक शाव 


न 0i9।यबधरतीथिःक्वैचिधाम! और व्राबरिक्र (जीवन 3 and eGangot 


का मुख्य कारण रही है और आज साम्मदायिकता ही देश के विघटन का मुख्य कारण बनी ह है। 
साम्म्रदायिकता के कारण भारतीय नागरिक राष्ट्र की अपेक्षा अपने धर्म को अत्यधिक महत्व देते हैं ओर 
धर्म के नाम पर राष्ट्रीय हितों को बलि चढ़ाने में कोई संकोच नहीं करते । आवश्यकता इस बात की है कि 
साम्प्रदायिकता के विष-वृक्ष को हम जड़ से काट डालें । यदि ऐसा नहीं होता तो विकास के पथ पर 
अग्रसर भारत और भारतवासियों का भविष्य अन्धकारमय हो जायगा । 
(2) प्रान्तीयता-प्रान्तीयता या क्षेत्रवाद राष्ट्रीय एकता का दूसरा प्रमुख बाधक तत्व है। 
प्रान्तीयता की संकीर्ण भावना एक ही देश के विभिन्न राज्यों के मध्य अन्तर की दीवार खड़ी कर देती है । 
ऐसी स्थिति में क्षेत्रीयता के अन् कूप में पड़ा राज्य के राष्ट्र के विशाल हित की उपेक्षा करता है और 
अपना अलग राग अलापने लगता हे इस प्रकार की मनोवृत्ति अलगाव और विघटन की ओर ले जाती 
है। आज भारत के अनेक राज्य ऐसी ही मनोवृत्ति के शिकार हो गये है ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय एकता . 
की परिकल्पना अनेक प्रश्न॑-चिहं से घिर जाती है । । 
(3) जातिवाद--हमारी राष्ट्रीय एकता में एक सबसे प्रवल बाधा जातिवाद है । वैसे तो 
संसार के हर कोने में किसी न किसी रूप में जाति-प्रथा का प्रचलन है । इस्लाम और ईसाई समाज भी 
उसके प्रभाव से अछते नही हैं । किन्तु हिन्दू समाज में जाति-प्रथा जिस रूप में विद्यमान रही है ओर अभी 
है, वह राष्ट्रीय एकता के लिए अत्यन्त बाधक है। भारतीय समाज में जाति-प्रथा का प्रादुर्भाव एक 
सावयवी और स्वस्थ समाज की संरचना के लिए किया गया था । प्रारम्भ में जाति-प्रथा अन्म नहीं कर्म 
पर आधारित थी । कालान्तर में वह जन्म पर आधारित हो गई तथा कतिपय ऐतिहासिक कारणों से उसमें 
अनेक विकृतियाँ आ गई । औद्योगिक विकास आधुनिक शिक्षा, शहरीकरण तथां सामाजिक परिवर्तन 
की अन्य विधाओं के कारण यह आशा की जाती थी कि धीरे-धीरे जाति-प्रथा लुप्त हो जायगी किन्तु 
च संसदीय लोकतंत्र चुनाव प्रणाली, राष्ट्रीय भावना से वंचित स्वार्थ लोलुप, पदलोलुप, भ्रष्ट नेताओं की 
| तरा हुलता के कारण जातिवाद को बढ़ावा मिला है । इसका लाभ उठाकर कुछ विदेशी ताकतें भारत की 
संवैधानिक व्यवस्था पर अपना वर्चस्व और प्रभुत्व स्थापित करने का प्रयास कर रही हैं । 
र (4) आाषावाद -भाषाबाद ने भी हमारी राष्ट्रीय एकता में प्रबल बाधाएँ खड़ी की हैं । हमारे 
देश में अनेक भाषाएं बोली जाती हें। हमारे संविधान में देश की प्रमुख भाषाओं को स्वीकार भी किया 
गया, ग [है । भाषाओं के आधार पर भारतीय संघ के राज्यों का ठत भी किया गया हे | फिर भी आए 
दिन हम भाषा के नाम पर तनाव संघर्ष और आन्दोलन देखते हैं । भाषा के प्रति संकुचित निष्ठा के कारण 
। ) आज भारत हिन्दी एक राष्ट्र भाषा के रूप में पूरी तरह स्थापित नहीं हो पा रही है । राष्ट्रीय एकता के लिए 
ळा र भाषा का Medd आवश्यक हे | 
= (5 निर्धनता और आर्थिक विषमता--निर्धनता और आर्थिक विषमता ने भी हमारे राष्ट्रीय 
हट आधारो को/कमजोर बनाया है। निर्धनता के कारण मनुष्य अपने कर्तव्यों का समुचित पालन नहीं कर 
हा पाता! वहनिर्धन लोगों को ऐसे तत्वों का शिकार बना देती है जिससे का यता की भावना में बाधा ' 
टा खड़ी होती है। जैसा कि हिन्दी के प्रसिद्ध कवि गोपाल दास नीरज ने लिखा हे कि: 
३७ ल? न " ` तन की हविस मन को गुनहगार वना देती 
"आ... ” बाग के बाग को बीमार बना देती हे 


| 
- 
भे 
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की उपेक्षा करता है)पथरमिर्धनानर्गकी मिर्धनेता की सीमि कर विदेशी तते और उनके हाथ बिके 
हुए देशी नेता उन्हें गुमराह कर राष्ट्रीय एकता को नष्ट करने बाले कार्यों के लिए प्रोत्साहित करते हैं । 
इस प्रकार ये कुछ ऐसी बाधाएं हे जिनके कारण आज हमारी राष्ट्रीय एकता अनेक प्रश्न चिल 
से घिरी हुइ है । [ 
राष्ट्रीय एकता के मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करने के उपाय 
राष्ट्रीय एकता के मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए मुख्यतया निम्नलिखित 
कार्य किए जाने चाहिए 
(1) उचित शिक्षा की व्यवस्था-शिक्षा राष्ट्रननिर्माण की आधार-शिला होती है । शिक्षा वह 
साधन है जो व्यक्ति की आत्मा को निखार कर उसमें उदान्त मानवीय गुणों का विकास करती है । अच्छी: 
शिक्षा के माध्यम से नागरिकों में आदर्श नागरिक गुणों का विकास किया जा सकता है । उनमें देश-भक्ति 
. कौ भावना, अपने राष्ट्र के प्रति समर्पण,त्याग और बलिदान की प्रवृत्ति को जागृत किया जा सकता है । 
(2) धार्मिक सहिष्णुता को प्रोत्साहन--भारतीय धर्म ओर संस्कृति की यह विशेषता है कि 
उसने धार्मिक सहिष्णुता को सदा प्रोत्साहन दिया है। उसने अपने. विचारों और अपनी. धार्मिक 
मान्यताओं को दूसरे धर्मावलम्बियो पर थोपने का प्रयास नहीं किया। यद्यपि इस उदारता और 
सहिष्णुता की नीति से विदेशी आक्रान्ताओं ने अनुचित लाभ उठाया है। किन्तु धार्मिक सहिष्णुता के 
महत्व की उपेक्षा नहीं की जा सकती । धार्मिक सहिष्णुता आज के भारत की एक अत्यन्त महत्वपूर्ण 
आवश्यकता हैं। भारतीय संदिधान ने सभी धर्मों के मानने वालों को समान अधिकार दिए हैं । अतएव 
सभी धर्गो के अनुयायियों का यह कर्तव्य हो जाता है कि भारतीय संस्कृति की इस विशेषता को अपनाएं, 
और कोई ऐसा कार्य न करें जो राष्ट्रीय हित के विस्‍्द्ध हो । 


s 
_ 


शकता के लिए स्वस्थ जनमत का निर्पाण-राष्ट्रीय एकता के लिए हमें स्वी हर | 
जनमत का र । हमें जन-जन को यह बता देना चाहिए कि हम सब भारतीय ह| | 
स्वामी विवेकानन्द के शब्दों में 'उत्साह से बोलना चाहिए कि हम सब भारतीय हैं, भारत हमारे शेशव की 


क अजा की रक्षा के लिए राष्ट्र की प्रगति के लिए अपना सब कुछ न्योछावर करने के लिए 


सदैव तत्पर रहना चाहिए। : 


(5) स्वस्थ | ह 

नागरिकों राजनैतिक अधिकार प्रदान करता है] किन्तु प्रायः लोग इन राजनेतिक 

नागरिकों. को सभी पी आवय क बहर bh सन | रचत 
` _ है! वे धर्म /जाति;भाषा आदि के नाम पर लोगों को उसका कर अपालाया या 
Ri) बाधा खड़ी करते है । अतएव हमें इस प्रकार के लोगों से स Ce 


12208, 


च भड अप्रासंगिक मानते हैं। आवश्यकता इस बात की है कि हम राष्ट्रीय चरित्र के अर्थ और 


८ ) _____ (9) समाज के सभी दर्गा तथा देश के सभी क्षेत्रों के नागरिकों को विकास के समान 
._ अवसर--भारतीय संविधान देश के सभी नागरिकों को अपनी उन्नति का समान अवसर प्रदान करता 
| 


- 9 राजनीतिक व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति उसकी योग्यता, प्रतिभा और 


426 भारतीय संविधान ओर नागरिक जीवन 


ऊँचा हो, जिन्हें सत्ता'का'मोह म हो!किन्हे विदेशी. ताकतें तितिश्वाप्रकास बेलप्रलोप्रनो के मोह-पाश में 


डालने में समर्थ न हो । ८ 
अलगाववादी और विघटनवादी ताकतों से सावघानी--भारत का ऐतिहासिक दृश्यपट, 


6 
` भौगोलिक परिस्थिति और राजनैतिक व्यवस्था कुछ ऐसी है जिससे अलगाववादी और विघटनकारी 


ताकतों को हमारे देश में अपने कुत्सित क्रिया-कलापों को गुप्त रूप से करने में विशेष व्यवधान नहीं 
होता । ये ताकतें भारत की राजनैतिक व्यवस्था और राजनैतिक संस्कृति का पूरा लाभ उठाकर भारत को 
टुकड़ों में बॉटने या भारत पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए हर सम्भळ प्रयास कर रही हे । हमें 
ऐसी ताकतों से सदैव सावधान रहना चाहिए और कोई ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे इन ताकतों... 
को अपना उद्देश्य पूरा करने में किसी प्रकार की सफलता मिले । उधर सरकार का भी यह कर्तव्य है कि 
वह अपनी गुप्तचर व्यवस्था को इतना चुश्त और प्रभावशाली बनाए कि ये शक्तियाँ कानून के शिकंजे ' 
से निकल कर बचने में सफल न हो सकें । अ 
(7) निर्धनता और आर्थिक विषमता को दूर करना--भारत में भयंकर निर्धनता और 
आर्थिक विषमता है। आर्थिक विषमता की यह स्थिति ऐसी है कि एक ओर धन-कुबेरों की विलासिता 
के अनेक उपकरणों से युक्त ऊंची-ऊंची कोठियां हैं, भव्य -भवन हैं तो दूसरी ओर झोपड़ियाँ और 
द मकान । इसी प्रकार औद्योगिक विकास और शहरीकरण के कारण एक ओर शहरों में रहने वाले 
गो का जीवन अनेक सुविधाओं से युक्त हे तो दूसरी ओर ग्रामवासी भारतीय नागरिकों का जीवन 
अनेक कष्टों और अमुविधाओं से युक्‍त हे । राष्ट्रीय एकता के लिए इस प्रकार को दिपमताओं का अन्त 
होना चाहिए । साथ ही प्रत्येक व्यक्ति को चाहे वह धनी हो या निर्धन आपस में किसी प्रकार विद्वेष नहीं 
रखना चाहिए प्रायः राजनेता अपने स्वार्थ के लिए एक वर्ग को दूसरे वर्ग के विरुद्ध भड़का कर अपना 
स्वार्थ सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। - 
(8) राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण--राष्ट्रीय चरित्र किंसी राष्ट्र की अपनी विरासत होती है । 


आज संसांर में अनेक देशों ने भोतिक क्षेत्र में जो प्रगति की है,उसके पीछे उन देशों के नागरिकों का 


चरित्र रहा है । एक समय था जब भारतवासी अपने राष्ट्रीय चरित्र के लिए संसार में प्रसिद्ध थे । इसी 
राष्ट्रीय चरित्र के कारण उन्होंने जीवन के विविध क्षेत्रों में आशातीत प्रगति को थी। किन्तु ज्यो-ज्यो उनके 
राष्ट्रीय चरित्र का हास होता गया वे पतन के गर्त में गिरते गए। आज स्थिति ऐसी है कि लोग राष्ट्रीय 
चरित्र का अर्थ हो भूल बेठे हैं। यही नहीं तथाकथित पढ़े-लिखे कुछ लोग राष्ट्र और चरित्र इन दोनों 


ता को समझें और राष्ट्र की रक्षा और विकास को अपना सर्वप्रमुख धर्म समझे । 


है कितु विविध कारणों के फलस्वरूप सभी लोगों को अपने विकास का समुचित अवसर नहीं मिल 


क्षमता के अनुरूप विकास का समान अवसरसुलभहो| . 
| गा डी एकता तथा राष्ट्र के विकास सम्बन्धी साहित्य का प्रचारप्रसार राष्ट्रीय 
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[थ अन्यःदृश्य ओर श्रव्य साधनो.यथा रेडियो और दूरदर्शन इत्यादि के माध्यम से देश 
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और राष्ट्र की अवनि्तिमें'हमारी'अंधनर्ति जिसी/कि एक कवि ने कहा है. 0... 
एक सूत्र. में बँध कर हा आय आज 
हम महाशक्ति बन सकते हैं, : डा 
एकाकी रह कर के क्या 1 CM 2. 
हम जीवन भी जी सकते हैं he Pesos 
राष्ट्रीय चरित्र-निर्माण की आवश्यकता ˆ 


तथा उसके विकास में शिक्षा की भूमि 
राष्ट्रीय चरित्र-निर्माण की आवश्यकता : महत्व 


| 
| 
यूनान के सुप्रसिद्ध राजनैतिक विचारक प्लेटो ने अपनी प्रसिद्ध रचना 'रिपब्लिक' में एक 


स्थल पर लिखा है कि, राज्य का निर्माण देवदार के वृक्षों या प्रसार-खण्डों से नहीं होता,उसका निर्माण 
 चेरितरनिष्ठ व्यक्तियों से होता है.।' निस्सन्देह राज्य भवनों, इमारतों या राजमासादों का कोई संकलन नहीं 
है। वह तो र दवारा निर्मित एक जीवन्त मानवीय संगठन होता है जिसका प्रयोजन मनुष्य का सम्य्क 
विकास होता है । राज्य की प्रगति या अवनति उसके नागरिकों पर निर्भर करती हे । यदि नागरिकों का 
चरित्र श्रेष्ठ है, उनमें राष्ट्रीय चरित्र के सभी अपेक्षित गुण विद्यमान हैं तो राष्ट्र उनति करेगा, यदि राष्ट्र के 
नागरिकों में अपेक्षित राष्ट्रीय गुणों का अभाव है तो राज्य भी प्रगति नहीं कर सकेगा। दूसरे शब्दों में 
` महान नागरिक किसी राष्ट्र को महान बनाते हैं और तुच्छ नागरिक राष्ट्र को पतन के द्वार पर पहुंचा देते 
हैं। इस प्रकार नागरिक राज्य की प्रगति या अगति के सूचक होते हैं वे उसकी उन्नति या अवनति के 
मापदण्ड होते है । वे ही उसके अतीत के गौरव के स्मृति-प्रतीक, वर्तमान के संचालक और भविष्य के 
निर्माता होते हैं । यही कारण है कि प्रतयेक राष्ट्र अपने नागरिकों के चरित्र-निर्माण का प्रयास करता है | 
राष्ट्रीय चरित्र के आधार | 


राष्ट्रीय चरित्र के क्या आधार हों, एक राष्ट्र के नागरिक में क्या गुण हों, जैसे प्रश्नों पर 
समय-समय पर अनेक विद्वानों ने अपने-अपने विचार व्यक्त किए हैं। उदाहरण के लिए यूनान के. 
प्रसिद्ध राजनैतिक विचारक अरस्तू ने कहा है कि “एंक आदर्श नागरिक के मुख्य गुण सच्चरित्रता, उतम 
स्वास्थ्य, सुशिक्षा, विकसित बुद्धि, नैतिक शक्ति तथा व्यावहारिक बुद्धिमता होनी चाहिए ।' का क | 
राजशास्त्री लाइ राइस के अनुसार 'आदर्श नागरिक में बुद्धि, आत्म-संयम तथा कर्तव्य-परायणता ये तीत \ | 
गुण होने चाहिए ।ग्रो० लास्की के अनुसार आदर्श नागरिक में विवेक, न्याय और लोक-कल्याण की | ४ 
भावना होनी चाहिए। भारतीय मनीपी महर्षि अरविन्द के अनुसार 'आदर्श नागरिक का सर्वप्रमुखगुण | 
ईमानदारी या सच्चाई है । उसे अपने प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपने समाज के प्रति, राष्ट के प्रतितथा .. 
समस्त मानवता के प्रति ईमानदारी का व्यवहार करना चाहिए।' महात्मा गाँधी के अनुसार “आदर्श | 
नागरिक में सत्य, अहिंसा तथा निर्भीकता ये तीन गुण होने चाहिए ।' आचार्य विनोबा भवे के अनुसार 
“आदर्श नागरिक में आन्तरिक शुद्ध, बाहरी शुद्धि, श्रमशीलता, शान्ति और समाजसेवा. 


खा । 
डर र है 


की भावना होनी चाहिए !' ली, ती 
` इस अकार राष्ट्रीय चरित्र के निर्माण में नागरिकों में अनेव गुण होने चा नेच 
3 संक्षेप में हम निम्नलिखित रूप मेरख'सकते है. | -* #5). 
"है | इसलिए नागरिक को अपने चरित्र को उत्तम व ब कापूर न 
' रखना चाहिए कि उसका चरित्र ही उसकी मूल्यवान 
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_ जैसा कि कहा गया है कि यदि सम्पत्ति गई तो विशेष हानि नही हुई यदि स्वास्थ्य गया तो कोई महत्वपूर्ण 
वस्तु चली गई किन्तु यदि चरित्र गया तो सब कुछ चला गया। हे 

2. नागरिक का स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए । एक स्वस्थ व्यक्ति ही अपने और समाज के 
प्रति अपने कर्तव्य का सम्यक्‌ पालन कर सकता है । 

3. नागरिक दृढ़ संकल्प का व्यक्ति होना चाहिएं। उसे अपने कर्तव्य-पथ पर चट्टान को 
तरह अडिग खड़े रहना चाहिए । 

4. नागरिक परिश्रमी होने चाहिए। आलसी, अकर्मण्य तथा भाग्यवादी व्यक्ति राष्ट्र के .2 
लिए अभिशाप होते हे । 

5. नागरिक का आचरण शिष्ट होना चाहिए ।.. 

6. नागरिक को कर्तव्य-परायण होना चाहिए । 

7. नागरिक में देश-भक्ति की भावना होनी चाहिए। देश-भक्ति से वंचित नागरिक 
वस्तुतः नागरिकता का आवरणा ओढे देश का छिपा हुआ शत्रु होता हे । ऐसे व्यक्ति के विषय में 
राष्ट्रकवि मैथलीशरण गुप्त की निम्नांकित पंक्तियांउपयुक्तबेठतीहेंकि- . . 

जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसथार नहीं, 
' वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं । 

8. नागरिक में राज्य के नियमों ड | के पालन करने की प्रवृत्ति होनी चाहिए। 

9. नागरिक में न्यायप्रियता, दूरदर्शिता ओर अपने देश की सुरक्षा और स्वतन्त्रता के लिए 
सतर्कता होनी चाहिए। जैसा कि एक कहावत है कि “जहाँ नागरिकों में सतर्कता की भावना नहीं होती 

` वहां लोग नष्ट हो जाते हे' *४h०re there is novision people perish’. 
+ जाई 10. नागरिक में सहानुभूति,करुणा और लोक-कल्याण की भावना होनी चाहिए:। 
५ इस प्रकार इन गुणों से युक्त नागरिक अपने राष्ट्रीय चरित्र का विकास कर सकते हैं । इन 
` गुणों की उपेक्षा कर कोई व्यक्ति अपने राष्ट्र का निर्माण नहीं कर सकता । क्योंकि किसी समाज की ` 
महानता को रहस्य उस समाज की सोने, चांदी या रलों की राशि नहीं होता । उसकी तो सर्वाधिक 


मूल्यवान सम्पदा उसके आदर्श नागरिक होते हैं। जैसा कि अमेरिकन विचारक और कवि राल्फ वाल्डो 
ने लिखा है । 


5, 


| 5 'सोना नहीं वसन्‌ मनुष्य राष्ट्र को शक्तिशाली और महान बनाते हैं 1 
>> राष्ट्रीय चरित्र के निर्माण में शिक्षा की भूमिका 
` ` शिक्षाकों राष्ट्रीय विकास का मेरुदण्ड कहा जा सकता है । शिक्षा के बिना कोई नागरिक या 
कोई रष्रअगति की कल्पना नहीं कर सकता । शिक्षा की इसी महत्ता को ध्यान में रखते हुए प्राचीन तथा 
आधुनिक विद्वार्नो-ने उसकी महत्ता का गुण-गान किया है । उदाहरण के लिए प्राचीन यूनानी विचारक 
प्लेटो का कहना था.कि जीवन में में शिक्षा को सर्वाधिक महत्त्व देता हुं। “ इसी प्रकार एक अन्य 
विचारक ने कंहा.था'किं मुझे.अच्छी शिक्षा देने दो मै राष्ट्र का भाग्य बदल दूंगा ।' Rt 
की ठ यहा शिका के माध्यम से राष्ट्रीय चरित्र के निर्माण pi 
गु मिल'सकता है। संक्षेप मे.सुशिक्षा के माध्यम से खित रूप में राष्ट्रीय , 
| ` रके निर्माण में सहायता मिल सकेती हैः `` vidi ळे Kb a 
1. ` शिक्षा चरित्र के विकास में योग, देती हे |.अतएव शिक्षा के माध्यम से ऐसे गुणों का... 
mio क Ee Ee र ड“ डु द 
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, उत्तर-1. साम्मदायिकता,2. भान्तीयता की भाता 


र | 
Digitized by Arya आपत में स्वीय एक्रता 5 and stays ४” | द ar) ४२ | 
विकास किया जा सकता है जो जब शा लि नागरिक बना सकती है पु"... ˆ ॥ | 
2. शिक्षा अज्ञानता को दूर करती हे । शिक्षा एक ऐसे प्रकाशःदीप क्री भाँति होतीं: 
जिसके माध्यम से मनुष्य अज्ञान के अन्धकार से मुक्ति पा प्रकाश-पथ पर आगे बढे सकता है a 
3. _ शिक्षा के माध्यम से जीवन-मूल्यों के प्रति विशवास जागृत किया जा सकता है। ये 
जीवन-मूल्य सीव म आदर्श ओर्व hs 8.8 में योग देते हैं 
4. शिक्षा अनेक सामाजिक कुरीतियों के दूर करने में योग दे सकती है। आज हमारे 
समाज में अनेक सामाजिक कुरीतिंयाँ फैली हुई हैं । दहेज-प्रथा, जाति-प्रथा आदि ऐसी कुछ कुरीतियाँ 
हैं। इन कुरीतियों को शिक्षा के माध्यम से दूर किया जा सकता है । 
5. भारत में जन-संख्या की उत्तरोत्तर वृद्धि होती जा रही है। शिक्षा के माध्यम से 
जन-संख्या के नियन्त्रण की दिशा में महत्वपूर्ण योग मिल सकता हे । 
6. साम्प्रदायिकता हमारे राष्ट्रीय जीवन का अन्य अभिशाप है । शिक्षा के माध्यम से हम 
साम्प्रदायिकता के जहर को समाप्त कर सकते हें 
7. भारत आर्थिक को से अत्यन्त पिछड़ा हुआ है, शिक्षा के द्वारा हम अपनी आर्थिक 
प्रगति का मार्ग प्रशस्त कर सकते 
* 8. आज अधिकांश नागरिकों के अशिक्षित या अदर्ध-शिक्षित होने के कारण राजनैतिक 
चेतना नहीं होती । शिक्षा के माध्यम से इस प्रकार की राजनेतिक चेतना जागृत की जा सकती हे। | 
9. शिक्षा नागरिकों में स्वस्थ राष्ट्रीयता,देश-भकिति तथा देश-सेवा की भावना का विकास 
करसकती हे 
इस प्रकार शिक्षा के माध्यम से हम राष्ट्रीय चरित्र-निर्माण की दिशा में मा र्ण सफलता 
प्राप्त कर सकते हैं । हम शिक्षा के माध्यम से इस प्रकार की सफलता प्राप्त कर सकें इसके लिए यह 
आवश्यक है कि वर्तमान शिक्षा-प्रणाली में मौलिक परिवर्तन हो, शिक्षा का पाठ्य-क्रम राष्ट्र की / 
आकांक्षाओं और आदशों के अनुरूप बनाया जाय,तथा शिक्षण-संस्थाओं में ऐसे लोगों की ई 
को प्रोत्साहन दिया जाय जिनमें देश-भक्ति तथा मानववादी प्रवृत्तियों का सम्यक्‌ विकास 7 । : 


महत्वपूर्ण प्रश्न . आहो. 
1. भारत में विद्यमान राष्ट्रीय एकता के प्रमुख आधारों पर प्रकाश डालिए। आ 
2. हमारी राष्ट्रीय एकता के मार्ग की मुख्य बाधाएं क्या हैं ? इन बाधाओं को कैसे दूर किया जा | 
` सकता है। । न 

3. राष्ट्रीय चरित्र निर्माण पर एक निबन्ध लिखिए | 

4 राष्ट्रीय चरित निर्माण में शिक्षा का क्या योगदान हो सकता है ? 
लघु प्रश्न और उनके उत्तर यर 

प्रश्‍न1. राष्ट्रीय एकता के मार्ग की पाँच मुख्य बायाएँ बताइए। 
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जाना चाहिए।5. अलगाववादी तथा विघटनकारी ताकतों से सावधान रहना चाहिए। 
्रश्न3. भारत के राष्ट्र ध्वज पर पाँच वाक्य लिखिए । 
उत्तर--तीन रंगों को समान चौड़ाई को लेकर हमारा राष्ट्र ध्वज बनता है । ऊपर गहरे भगवा रंग की पट्ट 
होती है, बीच में श्वेत ओर नीचे गहरा हरा रंग । ध्वज में अशोक चक्र अंक्रित हे। इस चक्र मे 
चौबीस कमानियाँ हैं। चक्र हमारी गतिशीलता और प्रगति का प्रतीक है । ४ | 
- प्रश्‍न4. भारतके राष्ट्र चिह्न पर संक्षेप में प्रकाश डालिए न र "यनी 
` उत्तर-हमारा राष्ट्र चिह भी अशोक कालीन सारनाथ के स्तम्भ के ऊपरी भाग से लिया गया है ।हमाग 
राष्ट्र चिह्न दो भागों में विभक्त है । पहला भाग ऊपर का भाग है जिसमें तीन शेर हैं और 
भाग पर आदर्श वाक्य है । पहले भाग में तीन शेर दिखाई देते हैं जो एक दूसरे के पीछे हे । 
शेर पीछे की ओर होने के कारण दिखाई नहीं देता । इन शेरों के नीचे एक शिला पट है। इस ' 
शिला पट के मध्य में एक चक्र है, दाई ओर एक नन्दी है, बाई ओर एक घोड़ा हे। इसके 
अतिरिक्त दोनों किनारों पर भी दो चक्र अंकित हे । राष्ट चिह्न के दूसरे भाग में नीचे “सत्यमेव 
_ ज्ञयते’ अंकित है। न 
प्रश्‍न5, राष्ट्र ध्वज के सम्मानपूर्ण प्रयोग के लिए निर्धारित नियमों में से मुख्य नियम क्या है ? 
आ राष्ट्र ध्वज केवल सरकार के लिए प्रयोग करने के लिए निजी व्यक्ति या संस्था के लिए 
| द पी 
2. राष्ट्र ध्वज के दाँए या उससे ऊँचा और कोई ध्वज नहीं होना चाहिए। 
3. यदि अन्य ध्वज लगाने हैं तो वे राष्ट्र ध्वज के बांई ओर होने चाहिए । 
जू 4 यदि किसी जुलूस में राष्ट्र ध्वज का प्रयोग किया जाय तो वह दाई ओर होना चाहिए | 
प्रश्न 6. राष्ट्र गान के समय किन नियमों का पालन करनां चाहिए sr 
' उत्तर..]. जब कभी राष्ट्र गान गाया जा रहा हो तब सैनिक के समान सावधान अवस्था में बिना 
हिले-डुले खड़े रहना चाहिए |, . rk 
& . 2. राष्ट्र गान कौ धुन निश्चित है। उसी धुन के अनुसार राष्ट्रगान गाया जाना चाहिए । 
32 राष्ट्र गान के लिए सब स्थानों व अवसरों पर सम्मान प्रदर्शित करना चाहिए। - ` 
| अति लघु प्रश्न | 
2 अश्न. राष्ट्रीय एकता के दो आधारों का उल्लेख कीजिए।._ 
| सा Be ल्या. 2. भौगोलिक एकता 
ठ | हारी राष्ट्रीय एकता के मार्ग की दो बाधाओं का उल्लेख कीजिए । 
आन च्या व न र 
2० राष्ट्रीय एकता के मार्ग मे आने वाली बाधाओं को दूर करने के दो उपाय बताइए । 
उपर उचित शिक्षा दारं भावी जागार में राष्ट्र के प्रति भक्त भाव का प्रसार, . | 
मन 4. हमारे राष्ट्रे गान के रचयिता कौन है ? | Fe 
` उत्तर-गुरुदेवरवीद्धनाथटेगोर! ६ , ` 
अशन 5. ` हमारे राष्ट्र की लिपि कौन सी है? 
रः CC-0.in Public Domain. Baniifianya Maha, Vidyalaya Collection: 
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नागरिक शास्त्र 
द्वितीय प्रश्नपत्र 


निर्देश : प्रश्न संख्या 1 तथा किन्हीं अन्य चार प्रश्नों के उत्तर दीजिए, जिनमें प्रत्येक खण्ड से कम से कम 


| 


क 


1. 


एक प्रश्न अवश्य हो । कुल पाँच प्रश्नों के उत्तर दीजिए | सब प्रश्नों के अंक समान है । 


निम्नलिखित प्रश्नों के अति संक्षिप्त उत्तर दीजिये :-- 

6) दसवीं लोक सभा में सदन के आधे से अधिक स्थान किस एक दल को प्राप्त हुए ? . 1 
(1) दसवीं लोक सभा के उन दो सदस्यों के नाम लिखिये जो प्रधान मंत्री रह चुके हैं... 1 
(1) उस प्रधान मंत्री का नाम लिखिये जिसके द्वारा प्रेषित विश्वास प्रस्ताव को लोकसभा ने 


- अस्वीकार कर दिया और उसे पद त्याग करना पड़ा । 1: 


(४) संविधान संशोधन विधेयक संसद के किस सदन में प्रस्तुत किये जा सकते हैं ? 1 


(v) ज्र राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक को पुनर्विचार के लिये संसद को लौटा सकता» 
7 


(य) ` क्या संसद संविधान संशोधन के द्वारा मूलाधिकारों को परिवर्तित कर सकती है ? .1 


1 5 


_ 


(शा) किनहीं दो मूल कर्तव्यों का उल्लेख कीजिये । | 
(आ) नगरपालिकाओं की आय के दो स्रोतं लिखिये । FT 
(७) केन्द्र तथा राज्यों में शक्तियों के विभाजन की तीन सूचियों में से शिक्षा किस सीम 
? | 1 - _ उ 
60) भारत की विंदेश नीति का प्रमुख लक्ष्य क्या है? .. ह | 
- १ खण्ड गअ - URS 
10. 


भारतीय संविधान के निर्माण का संश्षिछविवरणदौजिये।  - ल ला 
भारतीय संविधान की किन विशेषताओं के कारण इसका संश्नात्मकसवरुप हो गया हे... 
और वह अदुर्ध-संघामक बन ग्याहे ? ' 90: अश 10 


दुर्बल हे. ˆ 


6+4. 


.. भा में मंत्रि परिषद करेश्रठन, और प्रधान मंत्री से उसके संबंधों की विवेचना कौजिये। “315 - 
° रतीय संसद के अधिकारों का वर्णन कीजिये | राज्यसभा किन बातें में लोकसभा की आ 
--केन्द और राज्य की उच्च रासे सेवाओं में नियुक्ति कोविधिकां उल्लेख कीजिये । उनका 


` अशासन मॅ क्या महृत्वहे ? == र णं मम 
कं ~ 270) lic Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


ब 
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7. उत्तर प्रदेश में नगरपालिकाओं के संगठन तथा उनके कायों का वर्णन कीजिये | इनके 
क्या कारण हे ? | 
8. भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन के दो प्रमुख नेताओं के नाम लिखिये और स्वतंत्रता 
ता प्राप्ति 
योगदान का मूल्यांकन कीजिये । ती 
9. गुट निरपेक्ष आन्दोलन में भारत के योगदान की समीक्षा कीजिये । ॥ 
10.' निम्न में से किन्ही दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिये :-- 
(अ) स्वामी विवेकानंद . 5 
(ब) आर्य समाज 3 
(स) मोहम्मद अली जिना का द्वि-राष्ट्र सिद्धांत $ 
(द) गान्धीजी की डांडी यात्रा 5 
| 3 
टी sss 
ve हि व 
22... . 
त £ 2 जी र 3 
न FN 2३ fs तो 
३. मई 
2 न 1 Fo ति) 
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भारत को जनसंख्या 1991 
1991 ई० की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या 84,39,30,861 व्यक्ति जो 
विश्व की कुल जनसंख्या का 16% है । संसार में चीन के बाद भारत ही सबसे अधिक जनंसख्या वाला 
देश है । जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के पास विश्व क्षेत्र का केवल 2.4 प्रतिशत ही है । भारत की 
इस जनसंख्या में 43,75,97, 929 पुरुष ओर 40,63,32,932 महिलाएँ सम्मिलित हैं। . 
` देश में 1881 ई० में नियमित रूप से जनगणना का शुभारम्भ हुआ था। इसके पहले 
सर्वप्रथम 1872 ई०, में जनगणना की गई थी । 1901 ई० भारत की कुल जनसंख्या 23,83,96,327 
थी । 1941 में यह जनसंख्या 31,86,60,580 व्यक्ति थी । देश के विभाजन के बाद 1951 ई० में कुल 
जनसंख्या 36,10,88,090 व्यक्ति थी | इस प्रकार चालिस वर्षों में देश की जनसंख्या में अत्यधिक 
वृद्धि हुई है । वृद्धि की यह दर यदि इसी प्रकार चलती रही तो इसके अत्यन्त भयंकर परिणाम निकलेंगे । 
अतएव प्रत्येक भारतवासी का यह कर्तव्य है कि वह जनसंख्या वृद्धि को रोक कर संतुलित और संयमित 
सुखी परिवार के आदर्श को अपनाए। 


उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा, छोटा तथा ले-बा 


1. उत्तरप्रदेश का सबसे बड़ा ओद्योगिकिनगर :. - कानपुर 4 
2. श की 5221 बड़ी कि धर च | 
3. उत्तर प्रदेश की सबसे कम आबादी वाला जिला ल 13- फेज तर्क, । 
4. . उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे म लि टकल कै. || रामपुर 4 
5. उत्तर प्रदेश का एकमात्र आणविक बिजलीघर (पन a रर नरौरा ..७ । 
6. उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय आगराई | 
7.- उत्तर प्रदेश की सबसे छोटी कमिश्नरी ` उत्तराखण्ड 

8. उत्तर प्रदेश का सबसे घनी आबादी वाला जिला गोरखपुर, , 

- 9. 

10. उत्तर प्रदेश की एकमात्र कोयला खान ३ शि 'सिंगॅरौली 

11. उत्तर प्रदेश छात्रों का सबसे छोटा विश्वविद्यालय ८ ४3 की 

12. उत्तरप्रदेश की सबसे बड़ी बिजली परियोजना - आओ 

-13. उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला ८ मिर्जापुर 


14. उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा पर्वतीय नगर - 285 7 ८--असूरी 
15. -उत्तरप्रदेश में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी ४ (नन्दादेवी 
16. उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना दैनिक सैनिक . _ «= ६ 
17. उत्तरप्रदेश का एकमात्र डेन्टल कालेज. , .. ध › क 
18. उत्तर प्रदेश का एकमात्र बोटेनिकल गार्डन/ ५१४ Er 

19... «उत्तर प्रदेश करा एकमात्र तेल शोधक कारखाना | 


,21. _ उत्तर प्रदेश 


| या का पुराना चिड़ियाघर गे 3: हक द स 
is DD आ सपक म. FR स्का तकी 

“८23. : उत्तर प्रदेश का एकमात्र टेस्ट स्तर प्राप्त लकी NS पट 
5 24, उत्तर प्रदेश का ज़तम्रंख्या की दृष्टि से सबसे बड aha Vidyalaya Collection: 
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!. 1. डॉ राजेद्र प्रसाद 1950-1962 
1. 2. डॉ सर्वपल्ली राधाकृष्णन : ; 1962-1967 
* ` 3. डॉ० जाकिर हुसेन: 1967-1969 
` 4.  वाराहगिरिव्यंकटगिरी : : _ 1969-1969 
| $. मोहम्मद हिदायतुल्ला : 1969-1969 
| 6. वाराहगिरिव्यंकरगिरी: ` ; 1969-1974 
$ 7. फखरुद्दीन अली अहमद: 1974-1977 ` BR 
पुड का डी० जत्तो र 1977-1977 ) 
9. नीलम संजीव रेड़ी 5 1977-1982 
10 ज्ञानी जैल सिंह | ` 1982-1987 
आर बेंकररमन [ र 1987-जुलाई 1992 
12. डॉ० शंकर दयाल शर्मा जुलाई 1992 
"भट्ट कन्शारएयग 
डन भारतीय संघ के उपराष्ट्रपति . 
“डा, ह थन 1952-1962 
॥ के 2: डॉ. जाकिर हुसेन र्‌ प 1962-1967 
'. ^ 3. वारहगिरिवेंकटगिरि `¦: `ˆ ५ . 1967-1969 
३.5.4. गोपाल स्वरूप पाठक - =: ` भ्‌ | 1969-1974 
` ॐ बी० डौ० जत्ती- दे Ser 2 1974-1979 
` @ मोहम्मद हिंदायतुल्ला, :7 `. BR ` 1979-1984 
7: आए वेंकररमन ra 1984-1987 
९. .डा० शंकर दयाल शर्मा 1987-1992 
-त | रूप: दाज्न ६ 


1947-1964  . 
1964-1964 (कार्यवाहक) 
1964-1966 

"¬ 1966-1966 (कार्यवाहक) 
* 1966:1977 
2 1977-1979 
ह$. 1979-1980 | 
ह - रि ॥७७()-1 ५४५ है 5 FF ; 
प्या . 
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